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मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 

(एक) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानं की मांगो (2012-13) के at में 

कोयला ओर इस्पात संबधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट 

सिफारिश के कार्यान्वयन at स्थिति 

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल... 

(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानं की मांगो (2012-13) के a में 
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। कार्यं संबधी स्थायी समिति के 161वे प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशो के 

कार्यान्वयन कौ स्थिति 

श्री मुल्लापल्ली WHET ee ececcsseeceesseeeseesnestesseesneseennees eseseeseeetseeseees esses 

(चार) कृषि मंत्रालय के कृषि ओर सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानं कौ ` 
मागो (2012-13) के बारे मे कृषि संबधी स्थायी समिति के 34g प्रतिवेदन 

मे अंतर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन कौ स्थिति 

द. चरण दास महत... 

` (पांच) 16 दिसम्बर, 2012 को दक्षिण दिल्ली मे सामूहिक Gendt कौ घटना 

श्री सुशील कुमार शिदि.....--.. ८... क 

` दूरसंचार लाइसेंस ओर स्पेक्यूम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण 

से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के 
बारे मे प्रस्ताव... 4 [ि ; 

कार्यम्णा समिति ~ 
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सदस्यों द्वारा निवेदन 

(एक) . दक्षिण दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म कौ घटना के बारेमे... ५,....०.... पि ,,....... . 

(दो) eat समिति कौ रिपोर्ट मेँ कौ मई सिफारिशो के क्रियान्वयन कं बरे मे 
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विष्य 

नियम 377 के अधीन मामले 

(एक) महात्मा गांधी राष्टरीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगा 

को मजदूरी कं समय पर भुगतान को सुकर बनाने के लिए मध्य प्रदेश 

F योजना के दिशा- निर्देशो को क्रियान्वितं किए जाने की आवश्यकता 

श्री नारायण सिह अमला... 

(दो) आध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन aa के सिरिसिल्ला मे एक 

वस्त्र पार्क की स्थापना करके उसे विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र के रूप में 

घोषित किए जाने की आवश्यकता `` 

श्री पोननम प्रभाकर... ००००००००. 

(तीन) महाराष्ट कं नागपुर मे विद्युतकरघा ओर हथकरघा उद्योग के विकास को 

सुकर बनाने कं लिए उपयुक्त उपाय किए जाने कौ आवश्यकता . 

श्री विलास मुत्तेमवार ५१५१११० ५११११०००१००११११११५९ नन ११०००११११५१११११०११०१५ 

(चार) मध्य प्रदेश कौ नागदा तहसील मे स्थित रासायनिक कारखाने से निकलने 

वाली गैस से प्रदूषित हो रहे वातावरण को क्चाने के लिए उक्त कारखाने 

को बंद किए जाने की आवश्यकसा 

श्री प्रेमचन्द गुडु. 

(पांच) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो तथा अन्य इकाइयों द्वारा निगमित सामाजिक 

दायित्व संबंधी व्ययो कौ निगरानी किए जाने कौ आवश्यकता ` 

सी 
श्रीमती बोचा सी लक्ष्मी... ॥ 

(छह) ब्रज भाषा को संविधान कौ आठवी अनुसूची मे शामिल किए जाने at 

आवश्यकता 

(सात) नई रसोई गैस नीति को सरल ओर कारगर बनाए जाने, सरकारी सहायता 

प्राप्त परिवारो ओर सामाजिक संगठनों को पर्याप्त रसोई गैस कनैक्शन ओर 

राजसहायता प्राप्त सिर्तिडर उपलब्ध कराए जाने कौ आवश्यकता 

श्रीमती सुमित्रा महाजन... गि 

(आठ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवासो का पर्याप्त कोरा 

आबरित किए जाने कौ आवश्यकता 

श्री गणेश सिह प 11 
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विषय 

(नौ) रेल सुविधाओं मे वृद्धि किए जाने तथा बिहार के पूर्वी चंपारण संसदीय 

निवचिन aa मे रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्णं रेलगाडियों को अतिरिक्त 

sere दिए जाने को आवश्यकता 

श्री राधा मोहन सिह... ५११ 
. SAT 

(दस) बिहार मे भारतीय खाद्य निगम द्वारा लाभकारी मूल्य पर किसानो से धान 

कौ खरीद यथाशीघ्र किए जाने की आवश्यकता 

सिह ~ ५ ~ . 

Bl. भोला सिह... ००१५११०१५००००००५ 

। (ग्यारह) उत्तर परदेश के अयोध्या मे रेल संपर्क मे वृद्धि किए जानै की 

आवश्यकता | | 

श्री SPLAT शरण सिह ०० ११००००५५०११-११००-- १११ 

(बारह) उत्त प्रदेश के संभल जिले मे एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित fae जाने 

कौ आवश्यकता 

(तेरह) देश मे ओषधीय ओर सुगंधिक पादपो को खेती के लिए निधिया उपलब्ध | 

` कराए जाने कौ आवश्यकता | 

(चौदह) भारत ओर मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध को मंजनूत यनाय जाने की 

आवश्यकता | _ 

श्री तथागत | ce 

` (पंद्रह) उत्तर परदेश कं बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे सिचाई नहरों की सफाई 

- का कार्यं आरंभ किए. जाने कौ आवश्यकता ¦ 

श्री ---* 5 ~ सिह चौहार्म " ~ ॥ 

श्री सजय सिंह १,०१.५. ५०५०५५१५ ५१११२११५ नब १११११५५१०१०१११०१५०१००.००.. ००१०१०११ ११११११०२११११०००५ . ~ 
^ ५ , ~ - Ps वि * . 

(सोलह) तमिलनाडु मे मदुर ओर सेनगोट्टई के बीच बरास्ता ah, वथिरायिरूप्पू, 

.  सुंदरापांडयापुरम, श्रीविल्लीपुथुर, राजापलायम, सेथभूर, सिवागिरी, 

पुलियागुंडी टाउन पंचायत, इटैकल ओर तेनकाशी तक एक नई रेलवे लाइन ` 

आरंभ किए जाने कौ आवश्यकता | 

ra डो. शफीकूर्दहमान बकं... 
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लोक सभा वाद-विवाद 

लोक सभा 

मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2012/27 अग्रहायण, 1934 (शक) 

लोक सभा पूर्वहि ग्यारह बजे समवेत Be! 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हई ] 

.-.-( व्यवधान) 

[feet] 

श्री सैयद शाहनवाज get : महोदया, दिल्ली के अंदर कानून 

व्यवस्था खत्म हो गयी है।...(व्यवथान) 

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 3411 

---( व्यवधान) 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदया : गै आपको ` शून्य काल' मे बोलने का मौका 

दूगी। “^ 
# 

...(व्यवधान) 

[हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदया ; हम आपको शुन्य प्रहर मे समय Sh यह 

बहुत गंभीर मामला है। बहुत ही जघन्य कृत्य Ba है, हम आपको 

समय जरूर देगे। शैलेन्द्र कुमार जी, आपको भी समय aN तम्बिदुरई 

जी, मुलायम सिह जी आपको समय eh) शून्य प्रहर मे आपको समय 

देगे। अब प्रष्नकाल चलाहइये। 

प्रश्न संख्या 341 श्री पूर्णमासी wa — अनुपस्थित 

श्री नीरज शेखर 

...(व्यतधानः) 

श्री मुलायम सिह यादवे (मैनपुरी) : महोदया, मुसलमानों कौ 

दशा ज्यादा गंभीर है।...(व्यवधान) स्पष्ट कहा है कि मुसलमानों का 

आरक्षण नर्ही दहोगा।-.-( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : हम आपको जीरो आवर मे समय दे देगे। 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों we हो गये। आप बैठ जाइये । 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप शून्य प्रहर म इसे अच्छे तरीकं से बोल 

लीजिरएगा। 

...(व्यवधान) 

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महीदया, धर्म के आधार पर 

आरक्षण कैसे हो सकता है?...(व्यवधाने) 

पूर्वाह्न 11.04 | बजे 

प्रश्नों के मौखिक उत्तर 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदया : नीरज शेखर जी आप बोलिये। 

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 

*341. श्री नीरज शेखर : 

श्री पूर्णमासी राम : 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कृषि लागत ओर मूल्य आयोग ने गेहूं a न्यूनतम 

समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर ही स्थिर करने at सिफारिश 

की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ao क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ar 

(ग) क्या Wena आयोग से अपनी सिफारिश की समीक्षा 

करने का अनुरोध किया है ओर यदि हां, तो इसके क्या परिणाम 

निकले? 

[ अनुवाद] 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) विवरण सभा 

पटल पर रख दिया गया है। 

विवरण 

(क) ओर (ख) चूंकि सिफारिश किया गया न्यूनतम समर्थन



3 प्रश्नो के 

मूल्य गेहूं उत्पादन कौ लागत को कवर करता है, अतः कृषि लागत 

एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) A 2012-13 मौसम के लिए रबी फसल 

हेतु मूल्य नीति पर अपनी ford मे बफर ete मानकों, वैज्ञानिक 

रूप से कवर किए गए भंडारण स्थल की कमी से अलग देश में 

गेहूं कौ अत्यधिक आपूर्ति सहित अनेकों कारणो कौ वजह से विगत 

वर्षं के 1285 र/विवंटल के स्तर पर गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 

को स्थिर रखने कौ सिफारिश की दहै। 

(4) जी, at आयोग ने, अपनी संशोधित सिफारिश मे, अप्रेल 

2013 तक 15 मिलियन टन गेहूं के भंडार को समाप्त करने की 

शर्तं पर 40 र./विवंटल बोनस का aaa दिया है। 2012-13 के 

लिए We हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को अभी तक अंतिम रूप नहीं 

दिया गया है। ` 

(हिन्दी) 

श्री नीरज शेखर .‡ महोदया, मँ आपके माध्यम से मंत्री जीसे 

जानना चाहता हूं कि..क्या हम लोग आजकल किसानों को aggre 

पीडित करना चाहते है? मने देखा है कि गेहूं का उत्पाद वर्ष 2007-08 

म कम हुआ था ओर हम लोगों को गेहूं आयात करना पडा था। 

. उसके बाद किसानों ने मेहनत करके आज हम लोगो को बहुत बडी 

सफलता दी है} इस . सरकार ने west को wha कर दिया है, 1285 

रुपये पर उसे wie कर दिया गया है ओर कहा है कि उसे बढ़ाने 

की जरूरत नहीं है। अगर किसान उत्पाद ज्यादा करता है तो wea ` 

ज्यादा बढ़ाना चाहिए ओर किसानों को. ज्यादा बढावा दिया जाना चाहिए, 

लेकिन हमारी सरकार उसे ओर कम करने का प्रयास कर रही है। 

saat लागत ज्यादा आ रही है, डीजल कौ लागत ज्यादा आ रही 

है, पांच रुपये प्रति लीटर डीजल के दाम ae है, खाद के दाम, 

डीएपी के दाम, सब कु ae ह। स्वामीनाथन केमीशन ओर बडे-बडे 

लोग कह रहे है कि इसके दाम डेद् गुने . होने चाहिए, गेहूं का प्रति 

fea दाम 1800 रुपया होना चाहिए। मँ मंत्री जी से यह जानना 

चाहता हूं कि 1285 रुपये पर क्यों रोका जा रहा है? जबकि आदरणीय 

शरद पवार जी ने कहा है कि दाम ओर ast चाहिए, लेकिन -जो 

सीएसीपी दै, वह कहती है कि नर्ही, दाम इतने ही होने चाहिए। मे 

मत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके दाम 1285 रुपये से 

aaa जार्येगे या नहीं? 

{ अनुवाद] 

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : 

महोदया, पिछले वर्षं जो. भी मूल्य रहा हो, सीएसीपी ने यह सिफारिश 

18 दिसम्बर, 2012 { मौखिक उत्तर 4 

कीहै fe इस वर्षं भी उन्हीं मूल्यो को रखा जाना aie न्दने 

इसके कारण भी बताए है। 

` [हिन्दी] 

वे कारण ta है कि देशम गेहूं का स्टाक ज्यादा है लेकिन 

| गेहूं का स्टोर करने की केपेसिटी लिमिटेड दै ओर पिछले साल कौ 

जो कीमत दहै, इस कीमत मे भी आज की ate ate कल्टिवेशन 

देखने के बाद किसानों को 14 प्रतिशत लाभ होता |... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए। मंत्री जी को उत्तर तो ` 
पूरा करने दीजिए। देसे केसे होगा? 

---( व्यवधान) 

( अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : उन्हे अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। यह क्या 

है? आप da जाइए। 

..-( व्यवधान) ` 

श्री शरद पवार : महोदया, सीएसीपौ द्वार यही कारण बताए 

गए है हमने सीएसीपी कौ सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। 

हमने यह निर्णय लिया है कि यह एक सही. दृष्टिकोण ad है ओर 

हम किसानों को समुचित मूल्य नहीं दे पाएगे इसलिए आखिरकार सरकार 

नै सीएसीपी को प्रस्ताव वापस भेजने का निर्णय लिया ओर उन्हे नई 

सिफारिश Ast चाहिए...८ व्यवधान) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य कौ दूसरा सवाल पूछने दीजिष। 

..-( व्यवधान) 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदया : श्री नीरज शेखर जो कुक कह रहे है उसके 

अलावा ओर कुछ भी कार्यवाही gaa मे सम्मिलित नहीं किया 
जाएगा | 

(व्यवधान)...* _.. 

"कार्यवाही -वृत्तात मेँ सम्मिलित नहीं क्रिया गया।



5 प्रश्नों के ` 

[ हिन्दी] 

श्री नीरज शेखर : माननीय अध्यक्ष जी, मे फिर से जानना eT 

कि मंत्री जी कहते है कि किसान को अभी भी फायदा हो रहा दै। 

अगर 1285 रुपये प्रति कंवरल गेहूं का दाम रखा जाएगा, तब भी 

कहते रै किं 150 रुपये किसान को फायदा हो रहा है। पै नहीं जानता 

कि किस मेथमैरिक्स से droit ने यह निकाला है कि किसान को 

अभी भी फायदा हो wt हम लोग जो देखते है, जो किसानों 

से नात करते है, किसानों के बीच wa है, वह किसान कहता है 

कि आज हम लोगो की लागत ज्यादा लग रही है, डीजल के दाम 

ag है ओर डीएपी कं दाम तिगुने हो चुके है। यूपीए सरकार हमेशा 

कहती है कि हमने पिछले आठ साल मेँ दाम ap कर दिये है। 

Sut के दाम कितने बद है, डीजल के दाम कितने ae है? पांच 

रुपये डीजल मँ आज तक कभी नहीं ae होगे। उत्तर प्रदेश ओर 

विशेषकर जहां छोटे छोटे किसान है, वहां अनाज का कितना उत्पाद 

होता होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश ओर पंजाबमें तो बडे किसान रहै, 

लेकिन हम लोगों के यहां उत्तर प्रदेश ओर बिहार में छोटे किसान 

है जिनकी सारी जमीन ही एक-दो एकड़ होती है। उनको कितना 

फायदा होगा? ये लोग कहते है कि 150 रुपये प्रति विवटल अभी 

भी उसको फायदा होगा} म जानता हूं कि अगर 100 टन एक अच्छा 

किसान उत्पादन कर् रहा है तो उसको कितना फायदा हुआ? मै यही 

जानना चाहता हूं कि सरकार की सोच किंसान के बरे में क्या है? 

पिछले 15 सालो मे तीन लाख किसान अत्महत्या कर चुके है। क्या 

सरकार यह चाहती है कि 10 लाख किसान ओर आत्महत्या कर लं 

उसके बाद किसानों के बारे मे सोचा जाएगा? आज उत्तर प्रदेश केः 

किसान भी आत्महत्या करने लगे र्ै।...८व्यवधान) आज हर कोई अपनी 

मर्जी सै कौमत बढ़ता दै, आज हवाई जहाज कं टिकट की कीमत 

कोई कपनी अपनी मर्जी से बदा सकती है, लेकिन किसान को समर्थन 

मूल्य बढाने कौ बात होगी तो न इस सदन मेँ बात होती है, न ae 

ओर बात होती है। कई पार्टियों ने तो छोड दिया कि एफ.डी.आई. 

पर हम सत्ता छोड रहै है लेकिन किसान के बरे मे कौन बात करेगा? 

किसान कौ जब तक बात नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं 

el मे मंत्री जी से जानना cen & किं क्या जो कहा है कि 1800 

रुपये STH मूल्य गेहू कां होन चाहिए, वह सरकार कब देगी? 

बार-बार यह नहीं कहे fe हमने दुगुना कर दिया है। | 

श्री शैलेन्द्र कूमार : धान का भी बताइए, धान की स्थिति भी 
बहुत खराब Zz 
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श्री शरद पवार : यह विषय धान का नर्ही है, विषय व्दीट 

at 21 सीधी बात यहदैकि जो सीएसीपी कौ रिकमंडेशन दै, वह 

रिकमंडेशन हम लोगों ने wee महीं की है।...(व्यवधान) हमारा 

आन्जर्वेशन यह है कि किसानों को इससे ठीक तरह से लाभ नही 

होता है। आज देश मे जो dea नंबर ate ond है ओर उनके 

पास जो जमीन है, वह एवरेज 1.16 रैक्टेयर दै। 1.16 Bea में 

यह कीमत जो रिकिमंड की है धान के लिए, 1250 रुपये कौ, वह 

लेने के बाद किसानों को पुरे सीजन के 2527 रुपये मिलते ै। इसमे 

wine fated a ot कि जहां ale कौ क्राप लेते है, वहां 

शायद यह AHS क्राप होगी ओर पहली क्राप धान की हो सकती 

 दै। मँ एक उदाहरण देता हू। धान कौ आज कौ जो कीमत है ओर 

dea उत्पादन रै 1.16 दैक्टेयर में, इससे 2527 रुपये किसानों को 

नैर इनकम होती है।...(व्यवधान) 

श्री हुक्मदेव नारायण Wea : 2257 रुपए से क्या होता है? 

...(व्यवधान) 

श्री शरद पवार : आप पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। 

अध्यक्ष महोदया : आप पहले Fat जी को अपनी बात पूरी 

कर लेने df 

...( व्यवधान) 

श्री शरद पवार : धान से 2527 रुपए ओर AE से 5345 -रुपए, 

यानी Aza 1.16 हैक्टेयर का उनका जो लाभ होगा, वह 7872 रुपए 

होगा।..- (व्यवधान) यह जो अमाउंट है, यह पूरा नहीं है। इससे किसान 

, अपने परिवार कौ समस्या हल नर्ही कर॒ सकता। इसलिए यह कौमत 

उचित नहीं है, इसमे सुधार होने की आवश्यकता है। यह बात मेरी 

मिनिस्ट्री ने स्वीकार की है। यह बात स्वीकार करकं हमने सीएसीपी 

को यह कहा है कि हम आपकी रिकोमेडेशन wate करने कौ परिस्थिति 

में नहीं है, wa सुधार होने कौ आवश्यकता है।...( व्यवधान) : 

(अनुवाद) 

श्री आर. धुवनारायण : अध्यक्ष महोदया; नारियल के लिए दिया 

जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत कम है! वर्तमान मेँ, भारत 

सरकार नारियल के लिए 1400 रुपए. प्रति किंवरल न्यूनतम समर्थन 

मूल्य दे रही रै। महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय 

से अनुरोध है कि नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बदाया जाए। 

माननीय wt महोदय से मेरा यह विनम्र अनुरोध है...(व्यवधान) -
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श्री शरद पवार : नारियल के लिए, मुञ्चे अलग से सूचना दी 

जाए। 

अध्यक्ष महोदया `: हां, अब, श्री दुष्यत सिंह। 

श्री दुष्यत सिंह : मँ माननीय कृषि मंत्री से जानना am कि 

कृषि लागत ओर मूल्य आयोग (सीएसीपी) कृषि मंत्रालय को वापस 

कब जवान देगा। मँ राजस्थान से हूं! हमारे रज्य मे गेहूं कौ खूब 

पैदावार होती दै। पिले वर्ष, किसानों न बहुत बडे क्षेत्र मेँ गेहं का 

उत्पादन किया लेकिन गेहू का मूल्य उचित नहीं मिला। अभी-अभी 

माननीय मंत्री ने कहा है कि लगभग 285 रूपये प्रति विंवटल दिया 

गया है) श्री नीरज जी ने अभी बताया. है क्रि Set, यूरिया ओर 

डीजल के मूल्य बढ़ गए है। AR यह भी कहना vem fH बिजली 

के मूल्य Hae Sl सरकार् देश भर कं गेहूं उत्पादक किसान 

के लिए क्या कर रही है? आप कब सामने आएंगे ओर भारत के 

लोगों को wart कि सीएसीपी किसानों को बेहतर मूल्य देगी? 

| श्री शरद पवार : सीएसीपी सिफारिश करने वाला एक निकाय 

है। ght कौ सिफारिश स्वीकार नहीं की गई दै...(व्यवधान) 

सौएसीपी कौ सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी ओर हमने उनसे 

अनुरोध किया है fe वे इस पर पुनर्विचार ati उन्दने नईं रिपोर्ट 

भेजी है! उन्होने कुछ र्ता कं साथ 40 रुपये बोनस के रूप मेँ ओर 

वृद्धि करने का gaa दिया है। 3 वास्तव मे महसूस करता हू कि 

यह पर्याप्त मूल्य नहीं है; यह एेसा लाभकारी मूल्य नहीं है कि किसान 

इससे अपनी सभी समस्याओं को सुला wet | 

(हिन्दी) 

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मँ आपके माध्यम से 

माननीय मत्री जी से जानना ae कि सीएसीपी कौ जो रिपोर्ट आई 

हे, उस आधार पर लागत लग रही है। हम लोग गांव से अति है 

गांवों मे इस समय किसानों कौ स्थिति यह है कि उसे डीएपी तीन 

गुना मेगा, डीजल महंगा, बीज महंगा ओर वह मिल भी नहीं रहा 

हे। बिजली आ ही नहीं रही है। किंसान किसी तरह से लग करके 

उत्पादन करता है। उत्पादन हभ तो उसे रखने कौ जगह नही है। 

क्रय sat पर भी खरीद नहीं हो रही है। गेहूं सड रहा है ओर 

गावो का गरीब भूखा है! बडी विषम स्थित्ति है। एक तरफ किसान 

कौ लागत दिनोदिन ag रही है। उत्पादन बढ रहा दै, लेकिन उसे 

रखने कं लिए स्टोरेज ad है। गेहूं सड रहा है। दूसरी तरफ जो 

लागत मूल्य है, वह भी उसे ad मिल पा रहा ZI 
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aria मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि 1285 
रुपए की सीएसीपी ने जो रिपोर्ट दी है, उससे वह संतुष्ट नदीं FI 

उससे संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योकि जिस तरह से लागत मूल्य 

बदा हे, उससे लोगो मे असंतोष बदा है। किसान yar के कगार 

Re वे आत्महत्या कर रहे रै। ̀ | 

अध्यक्ष महोदया, मँ आपके माध्यम से माननीय. मंत्री जी से जानना 

चाहूगा, आपने इस सिफारिश मे सुधार करने कौ बात स्वीकार की 

है। क्या इसे बदा कर दो हजार रुपए या उससे अधिक करने at 

आपकी कोई योजना है? ओर कब तक इस सिफारिश को, आप 

इस योजना को लागू करने के feu, क्रियात्वित करने के लिए कमं 

करेगे, यह बताने कौ कृपा करे ?...(व्यवधान) 

श्री गणेश सिंह : अध्यक्षा जी, प्रति क्विटल गेहूं ter करने में 

2400 रुपये खर्च होते Fl आज खेती का धंधा घटे का धधा FI 

कब तक किसान इसी तरह से dem रहेगा, इसका जवाब मंत्री जी 

को देना चाहिए ? ...(व्यवधान) ` | ~: 

श्री शरद Wak: Hee ath प्रोडक्शन कौ जहां तक यहां .. 

जात कही गई, सी.ए.सी.पी. का एक सिस्टम है। हर राज्य कौ कास्ट 

ate कल्रीवेशन का आकलन किया जाता हे।...(व्यवधान) इस 

कास्ट के बारेमे जो dud. ने इंफोर्मेशन दी, इसके माध्यम 

से बिहार मे 717 रुपये कास्ट आफ कल्टीवेशन कौ बात कही गहं 

है, छत्तीसगढ़ की 1232 रुपये की है, गुजरात सरकार ने 724 दिया 

रै...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : क्या हो गया? आपको बोलने को मौका देगे। 

श्री शरद पवार : हरियाणा ने 580 रुपये इफोर्म किया है, राजस्थान 

ने 666 रुपीज Fed किया है। उत्तर प्रदेश ने 673 रुपये FE किया 

Z| उत्तराखंड ने 349 वेस्ट बंगाल ने 1475 ओर इसका ए 2 एफ 

एल te एवरेज 716 आता tl सवालं यह है कि हर राज्य की 

` स्थिति अलग है, लेकिन जब हम नेशनल लेवल पैर कीमत तय करते 

है तो जिन राज्यों कौ ate ate कल्टीवेशन कम है, इसे dea 
लेवल पर हम नहीं कर सकते...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आपको मौका दे रहे रैन, आप aa तो 

सही। tea मत करिये। आप क्यौ wes दहै? हम आपको बोलने का 

चास दे a1 आप बोलिये। 

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम किसान है, इसलिए बोल रहे 

है ।... (व्यवधान)
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अध्यक्ष महोदया : अभी आपका नाम बुलाएुगे, आप बार-बार 

क्यो खड हो रहे है। आप नेदिये। 

श्री शरद पवार : आपकी राज्य का कास्ट मैने बताया है। 

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमारी सरकार को पता है 

...( व्यवधान) 

श्री शरद पवार : ठीक है। राज्य सरकार कौ हम रौटली नजस्अंदाज 

नहीं कर सकते। राज्यों मे जो स्थिति है, यह मैने सदन के सामने 

रखी है। स्टेट मे लागत अनुमानित है, बह मेने सदन के सामने रखी 

हे, मगर भारत सरकार का कंहना यह है किं किसानों का लागत खर्च 

इससे ज्यादा आता है ओर इसलिए इसमें सुधार HA की आवश्यकेता 

हे ।...(व्यवधान) 

श्री grea नारयण यादव : 2100 रुपये गेहू के लिए हम 

समर्थन मूल्य मांग रहे ह।...(व्यवधान) 

श्री जगदीश शर्मा : महोदया, आप भी बिहार के सासाराम से 

आती है, वह धान का कटोरा है, यह दोन चीजों का मामला भी 

tl यह धान कौ भी कीमत ओर गेहूं कौ भी कीमत का मामला 

है। जब सेमे सदन में हूं, केन्द्र सरकार बार-बार राज्य सरकार की 

बात करती है, पर आपको मूल्य तय करना, है, दाम आपको देना 

है। हम माननीय मंत्री शरद पवार साहब को धन्यवाद देना चाहते है 

कि उन्होने सच्चाई स्वीकार की, वे किसान नेता भी है, आपने सच्चाई 

स्वीकार टै तो क्या आप धान ओर गेहू का मूल्य, जो लागत आज 

कं दिन में हे, डीजल, खाद, कौटनाशक, ye ओर जो श्रमिक काम 

करते है, सब चीजों मे जनरदस्त बदोत्तरी हुई है! आज किसान पलायनं 

कर रहे रहै, किसानी को, खेती को आज करना नहीं चाहते FZ आज 

क दिन लोग चपरासी की नौकरी करना चाहते है, लेकिन किसान 

नही नना चाहते है। 

अध्यक्ष महोदया : अब प्रश्न पृचिये। 

श्री जगदीश wat : मै आपके माध्यम से सरकार से यह जानना 

चाहता हू कि क्या सरकार दो सप्ताह के अंदर सर्वदलीय मीरटिग बुलाकर 

धान ओर गहू का समर्थन मूल्य तय करने का विचार रखती ̀ है? ̀ 

पूरी लोक सभा मँ सभी किसानों के प्रतिनिधि रै, इसलिए आप एक 

सर्वदलीय मीटिंग बुलाइये। सी.ए-सी.पी. जो मूल्य तय करती दै, उस 

सी.ए.सी.पी. को खेती कौ कोई जानकारी नहीं है। सब विदेशौ लोग 

यहां बैठे हुए रै! हम एक ही बात जानना वाहते है कि क्या माननीय 
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मत्री महोदय इस सदन कौ सर्वदलीय alien बुलाकर एक सप्ताह के 

अदर धान ओर गेह, दोनों का समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहते 

है? धान कौ कौमत कम सै कम दो हजार रुपया प्रति विवटल हो 

तथा Te का 2500/- रुपया प्रति किविटल हो। 

श्री शरद पवार : जहां तक धान की बात दहै, धान कौ कौमत 

जब खरीफ कौ कौमत तय करते है, उसके साथ तय wi गेहूं कौ 

जो कीमत दहै, रबी करप कौ कीमत जिसकी रिकमेडेशन सीएसीपी 

ने कीरै, wt क्राप मे धान नहीं आता रै।...(व्यवधान) 

श्री जगदीश शर्मा : धान का भी तो समय है।...(व्यवधान) 

श्री शरद Wak : धान कौ कौमत खरीफ क्राप में आती है। 

आज जो क्वैश्चन रै, वेह रबी क्राप तक सीमित है, इसलिए यहां 

गेहूं या बाजे कौ बात हे। जहां तक We कौ कीमत की रिकरमेदेशन 

की बात रै, इसे हमने स्वीकार नहीं fea इसमे बदलाव करने की 

आवश्यकता दहै। यह भूमिका मिनिस्ती कौ है, इसलिए सीएसीपी को 

हमने यह प्रपोजल वापस भेजकर रिवाइज्ड रिकमेदेशन मांगी थी। 

{ अनुवाद) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदया, माननीय मंत्री ने अपने 

उत्तर मे कहा है कि सीएसीपी ने कई कारणों से गेहूं के न्यूनतम 

समर्थन मूल्य को स्थिर कर दिए जाने कौ सिफारिश कौ है। अब, 

उनके द्वारा सूचीबद्ध किए गए कारणों म से एक कारण देश मे गेहू 

की अत्यधिक उपलब्धता है। यदि अत्यधिक उत्पादन हुआ है तो क्या 

यह किसान की गलती है? उन्होने कहा कि एक अन्य कारण THA 

स्टोक मानक है। कौन इस TH Kim का भंडारण कर रहा दै ओर 

क्यो ? लोख भुखमरी से मर रहे है लेकिन सरकार अपना बफर KH 

बदा रही Bi इसके लिए किसान कैसे जिम्मेदार दै? एक ̀ अन्य कारण 

amt तरीके से sh हुए भंडारण स्थान कौ कमी है। यदि सरकार 

पर्याप्त वैन्नानिक भंडारण स्थान सृजित नहीं कर सकती है तो इसमें 

किसान का दोष केसे हो सकता है? ` 

अतः, न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर करने के लिए ये कारण 

दिए गए TI इससे भी बढ़कर, उनका यह भी कहना है कि ada, 

013. तक 15 मिलियन टन गेहूं के बेच दिए. जाने के अध्यधीन आयोग 

ने प्रति fiaza 40 रुपये बढाए जाने की सिफारिश की है। अब 

किसान ete बेच रहा रै या सरकार eis बेच रही है? आयोग 

द्वारा किए गए सभी कारणो. के लिए सरकार को कार्रवाई करने की 

आवश्यकता दै। किसान को क्यौ कष्ट होने दिया जाए जबकि उसकी
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लागत यें प्रति वर्षं निरंतर वृद्धि हो रही है? awe Be fea. 

` इसमे 40 रूपये प्रति विवटलं कौ वृद्धि at जब आखिरी बार उन्होने 

न्यूनतम समर्थन मूल्य कौ गणना कौ थी, तब से डीजल के मूल्य 

में 10 ea प्रति लीटर कौ वृद्धि, deem के मूल्य मे 2% गुना 
वृद्धि, यूरिया के मूल्य H 80 प्रतिशत वृद्धि हो gat है। मजदूरी ` 

` लागत दुगुनी हो चुकौ है ओर हम केवल 40 रुपये प्रति विवटल बढ़ा 

रहे है। यदि कार्यालय मेँ बैठे बाबू किसानो के लिए न्यूनतम समर्थन 

मूल्य की गणना करेगे तो हम सब यहां क्या कर रहे है? माननीय 

मंत्री स्वयं किसानों के एके . बहुत बडे नेता ti वे इसे बेहतर समते 

है। वे किसानो के लिए अच्छ क्यों नही करेगे? उन्हे आयोग को 

` मूल्य बदलने कं लिए कहना चाहिए क्योकि मात्र 40 रुपये प्रति विंवटल 

कौ वृद्धि किसान के लिए एक मजाक है 

` महोदया, पिछले वर्ष भेने मंत्री महोदय से पूछा था कि वे किस 
आधार पर इस मूल्य कौ गणना कते St मुञ्चे मंत्री महोदय द्वार 

बताया गया था कि वे इसकी गणना बीज, उर्वरक, खाद पर आई 

लागत सिंचाई yan ak भूमि के लिए भुगतान कौ गई लीज (पट्टा) 

राशि सहित विभिन कार्यो से ys श्रमिक पर आई लागत के आधार 

पर करते है। उन्होने भूमि A लिए भुगतान कौ गई लीज राशि कौ 

गणना 17,945 रुपये प्रति हकटेयर कौ हे जो कि लगभग 7,100 रुपये ` , बोनस की सिफारिश की दै। वस्तुतः, यह ot स्वीकार्य नही है एवं प्रति एकड़ दै, मेँ पंजानसे दू जो कि देश.का अनाज भंडार FI 
हमारे राज्य मे कहीं भी 7,100 रूपये प्रति एकड़ कौ लीज नहीं है। 

यह 14,000 रुपये प्रति एकड़ से आरंभ होती. है ओर 50,000 रूपए 

` प्रति एकड़ तक भी जा सकती है। तो, किस दृष्टिकोण से इन मूल्यो 

कौ गणना at जा रही है? वे. वास्तविकता ओर राज्यवार स्थिति कैसी 

है, से देखे जिना ही इसकी गणना करते है! वे किसानों की आत्महत्या ` 

की बात कर रहे है लेकिन, एक प्रकारं से, वे किसानों के लिए 

न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बदाकर किसानों कौ _ आत्महत्या करने कौ 

लिए बाध्यः कर रहे है! . | ~ . |. ~+. ^. 

अतः, सरकार खाद्य सुरक्षा .विधेयक के लागू होने की प्रतीक्षा 

| किष बिना afar ete को गरीब लोगों मेँ बांटे के. लिए तुरत 

॥ कारवाई क्यो नहीं . करती है? सरकार गरीबों को खाद्यान का वितरण 

ओर अधिक भंडारण स्थान का सृजन क्यों नहीं करती जिससे कि 
` किसान को .उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके ? Te यह कार्य 

शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए्। सरकार यह कार्य कितनी जल्दी करेगी ? 

श्री शरद पवार 

18 दिसम्बर, 2012 

: महोदया, सरकार सीएसीपी द्वारा. बताए गणु. 

मुद्दों पर. उनके त्क को स्वीकार नहीं कर रही है जैसे कि उनके ` 

` मौखिक उत्तर. 12 

दवारा यह कहना कि अत्यधिक उत्पादन - हुआ है। वास्तव . मे, सरकार 

द्वारा ' अधिक अनन उगाओ अभियान' चलाया जा रहा है। यदि किसान 

इस अभियान a समर्थन करेगे तो se कठोर. परिश्रम करना em, 

उन्हे उत्पादकता ओर उत्पादन बढाना होगा ओर यह देश के लिए सेवा 

mi 

इसलिए हम ये सिफारिश ओर कारण स्वीकार नहीं कर रहे fT 

यहां किसान इसका जिम्मेदार नहीं है बल्कि वह जो कर रहा है, वह 

अच्छा काम है; वह तो we कौ सेवा कर wr Fi 

दूसरी बात, Wey कौ कमी के संबंध मे है। उसके लिए ` 

भी किसान - जिम्मेदार we हे। 

तीसरी बात, भंडार का तुरंत निपटान करने के संबंध मे है। वस्तुतः, 

यदि भारतीय खाद्य निगम के पास अधिशेष भंडार है तन कौ इसके . 

यथाशीघ्र परिसमापन तथा गोदाम में स्थान उपलब्ध कराने कौ जिम्मेदारी 

उसको 81 इसलिए ` कृषि लगत ओर मूल्य आयोग (सीएसीषौ) द्वारा 

बताए गए ये कारण स्वीकार्य नहीं है ओर इसी कारण हमने इन मुद्दों 

पर उनसे दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है। 

अव, सोदमीपौ ने कतिपय शर्त सहित 40 रु. प्रति किंवटल के 

इसी कारण यह सरकार की इच्छ है कि वह इस पर यथाशीघ्रं अपनी 

अंतिम राय बनाए क्योकि .बुआई कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है 

ओर किसान को मालूम होना चाहिए कि उसे अपनी फसल का किना . . 

मूल्य मिलेगा। लेकिनं हमारी कोशिश Se लाभकारी मूल्य देने कौ 

होगी | 

कार्यक्रम ओर विज्ञापन संहिता 

*342. श्री असादूद्दीन. ओवेसी : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री ` 

यह बताने की कृपा करेगे कि 

(क) क्या सरकार ने केबल टेलीविजन नैेटवकं (विनियमन) 

अधिनियम, 1995 के . अंतर्गत मौजूदा कार्यक्रम. ओर विज्ञापन संहिता 

कौ समीक्षा करने हेतु समिति गदित की र्है 

(ख) यदि हां, तौ उक्त समिति कौ संरचना सहित तत्संबधी 

ai क्या हैः | <: 

` (म) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुते कर दीह 

ओर यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैः



13 प्रश्नौ कौ 

(घ) क्या सरकार नै इस समिति की सिफारिशो के waa में 

सभी feat के साथ विचारविमर्शं किया है; ओर 

(ङ) यदि हा, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा 

इस aay मे क्या कार्रवाई की गई है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के रज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया मया हे। 

विवरण 

(क) अक्तूबर, 2005 मे एक समिति गदित कौ गई थी जिसे 

, केबल टेलीविजन नेरवेर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 ओर उसके 

अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम aK विज्ञापन 

संहिता ओर चलन्नित अधिनियम 1952 के अधीन विनिर्धारित फिल्म ̀ 

प्रमाणन संब॑धी दिशागिर्देशो कौ भी समीक्षा करने की जिम्मेदारी ahi 

गर्ह atl 

(ख) समिति के संघटन ओर विचारार्थं विषय क्रमशः अनुनंध-। 

ओर ॥ पर संलग्न है। 

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट 05.03.2008 को पेश कौ जिसमे 

प्रसारकों के लिए स्व-विनियमन fees का प्रारूप शामिल था 

जिसको एक प्रति मंत्रालय कौ वेबसाइट www.mib.nic.in पर ' संहिताएं 

एवं दिशानिर्देश' शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध 3 

सिफारिशौ मे स्व-विनियमन हेतु प्रारूप दिशातिर्देश शामिल थे। 

इन स्व-विनियमन दिशानिर्ेशो मेँ प्रसारण सेवा प्रदाता (बीएसपी) के 

for सिद्धातो, दिशानिर्देशो ओर नैतिक आचरणो को निर्धारित किया 

` गया था। इसने कंबल टेलीविजन नेटवकं (विनियम) अधिनियम, 1955 

के अंतर्गत ` विषय-वस्तु प्रमाणन नियम, 2008 का ` भी yea किया 

fat Haq रैलीविजन नेटवकं नियम, 1994 कौ नियम 6 ओर 7 

` के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम ओर विज्ञापन संहिता को प्रतिस्थापित 

करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसके . अतिरिक्त, समिति 

ने स्व-विनियमन केदो स्तौ का प्रस्ताव किया है अर्थात पहला 

स्तर प्रसारण सेवाप्रदाता. के स्तर परं ओर दूसरा स्तर उद्योग के स्तर 

पर। यह सुञ्चाव दिया गयां था कि प्रसारण सेवाप्रदाता को केबल 

टेलीविजन नेटवकं (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन प्रमाणन 

नियमो का पालन करना होगा। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, 

यह yaa दिया कि प्रत्येक प्रसारण सेवा प्रसारक के पास प्रस्तावित 

प्रमाणन नियमो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपना 

27 अग्रहायण, 1934 (शक्र) मौखिक उत्तर 14 

स्वयं का सम्पादक होगा। स्व-विनियमन तंत्र के द्वितीय स्तर पर, 

यह gare दिया कि सार्वजनिक शिकायतों ओर अपीलो के न्यायनिर्णयन 

के लिए प्रसारण उपभोक्ता शिकायत समितियां (बीसीसीसी) गठित 

की STi प्रसारण सेवा प्रदाता अथवा शिकायत्तकर्तां जोकि संबंधित 

बीसीसीसी के अतिरिम अथवा अंतिम अदेश से असंतुष्ट हो, वै 

बीआरएओई (भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण) के समक्ष अपील 

कर सकते है। रिपोर्ट मे यह उल्लेख किया गया कि भारतीय प्रसारण 

विनियामक प्राधिकरण को भेजे गए पत्र को भारतीय प्रसारण विनियामक 

प्राधिकरण के गठन के समय तक सुचना ओर प्रसारण मंत्रालय, भारत 

सरकार को भेजा गया पत्र माना sel इसके अतिरिक्त, यह भी 

. प्रावधान किया गया कि ae बीएसपी अथवा कोई शिकायतकर्ता जोकि 

: भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण के अदेश से आहत होता है, 

सरकार द्वारा यथां अधिसूचित एफसीएटी (फिल्म प्रमाणन अपीलीय 

अधिकरण) अथवा किसी अन्य प्राधिकारी८प्राधिकरण के समक्ष अपील ` 

कर सकता है। | 

समिति ने अगे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम ` 

6 ओर 7 के स्थान ` पर विषयवस्तु प्रमाणन नियम, 2008 का प्रस्ताव 

किया। 

विषय-वस्तु ग्रमाणन नियमो के अंतर्गति विषयवस्तु को नीचे fee 

गए 9 विषयो म से एक कं रूप में श्रेणीबद्ध किया जाना थाः- 

1. अपराध ओर fem 

2. कामुकता, अश्लीलता ओर नग्नता 

3. तीभत्सता ओर रहस्यमयता 

4. मादक द्रव्य, धूम्रपान, dare, विलायक द्रव्य तथा अल्कोहल 

` 5 अपलेख, मिथ्यापवाद एवं मानहानि 

ति af ओर संप्रदाय | 

7. ` क्षति एवं अपराध. 

8. विलापन 

-9. सामान्य ्रतिर्बध 

समिति ने समाचार ओर समसमयिक (एन ठंड सीए) कार्यक्रमों 

के लिए् दिशानिर्देशो at भी अनुशसा की।
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(घ) ओर (डः) तत्पश्चात, मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों 

पर संबंधित Saeed के साथ कई परामर्श. बैटकें भी आयोजित 

alt तथापि, इन परामर्श-बैठकों के दौरान किसी प्रकार कौ आम सहमति 

नहीं बनाई जा सकौ। तत्पश्चात, इन मुदो पर व्यापक आम सहमति 

aan ओर साथ ही, एक स्वतंत्र प्रसारण विनियामक की आवश्यकता, 

कार्यक्षत्र, अधिकार-क्षेत्र संगठनात्मक ढांचा, ward तथा कार्यौ पर 

विभिन स्टेकहोल्डरें के विचार जानने के लिए तथा विषयवस्तु के 

विनियमन से संबंधित मुद के संबंध मे वषं 2009 मे एक कार्यबल 

गठित किया गया। मत्रालय तथा प्रसारण उद्योग के प्रतिनिधियों वाले 

कार्यबल ने विभिन स्टेकष्मल्डरौ के साथ व्यापक परामर्श-बैठकं आयोजित 

atl कार्यबल की dont के दौरान भी कई अलग-अलग मत उभर 

` कर सामने FIT | 

इस दौरान, समाचार ` प्रसारकं संघ (एनबीए), जोकि अपने 

-विनियमन पहल कै एक भाग के रूप में प्राइवेट टेलीविजन 

समाचार ओर समसामयिक प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने 

समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) कौ स्थापना कौ 

है। इस प्राधिकरण मे अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के 

- एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, प्रसारकों के साथ Par चार संपादकों 

ˆ को ओर विशेष. ज्ञान वाले चार व्यक्तियों को शामिल किया गया 

है। रं 
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भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) 3 अपने स्व-विनियमन 

तत्र कौ भी स्थापना कौ। भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान ने प्रसारण 
विषय-बस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) कौ स्थापना कौ है। इन 

परिषद मै 13 सदस्य है जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय अथवा 

उच्च न्यायालय के .एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है 

तथा उसमे 12 अन्य सदस्य, नामतः 4 सुविख्यात व्यक्ति, किसी 

भी राष्टरीय स्तर के सांबिधिक आयोग से 4 सदस्य तथा 4 प्रसारण 

सदस्य शामिल होते ै। | 

तथापि, प्रसारकों द्वारा स्थापित किया गया स्व-विनियमन तंत्र मौजूदा 

साविधि नामतः Age टेलीविजन नेटवक॑ (विनियमन) अधिनियम, 1995 

तथा उसके अंतर्गत ae गए नियमो से प्रोष्टूत सरकार के मौजूदा 

विनियामक कार्य को प्रतिस्थापित नहीं करता है! इस मंत्रालय ने कार्यक्रम ` 

ओर विज्ञापन संहिता के उल्लंघन कौ जांच करने के लिए एक अंतर- 

मंत्रालयीय- समिति (आर्ईएमसी) का. गठन किया दै। sia मत्रालयीय 

समिति मेँ गृह, रक्षा, विदेश, विधि, महिला ओर बाल विकास, स्वास्थ्य 
ओर परिवार कल्याण, उपभोक्ता मामले मंत्रालयों तथा भारतीय विज्ञापन ` 

मानक परिषद (एएससीाई) के प्रतिनिधि शामिल है। अंतर-मंत्रालयीय 

समिति कौ आवधिक रूप से aah आयोजित कौ जाती है तथा उनमें 

उल्लंघनों के खिलाफ कारवाई कौ अनुशंसा कौ जती है। सरकार मौजूदा ` 

अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित aad करती रै। 

अनुंध-ग 

i) : सचिव, सूचना | an प्रसारण मंत्रालयं सदस्य 

| (ii) अपर सचिव, सूचना ओरं प्रसारण | मंत्रालय ` सदस्य 

~~ (ili) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय सदस्य ' 
‘ ~ - 

(iv) - संयुक्त सचिव, महिला -ओर बाल विकास विभाग | सदस्य 

Ww संयुक्त सचिव, fare मंत्रालय | सदस्य ` 

(५) ` संयुत सचिव गृह मंत्रालय . ` `. ` - सदस्य 

(४) . ` महानिदेशक, दूरदन | | | सदस्य 

| wv महानिदेशक, — सदस्य 

. cc) a dan सचिव (फिल्म), सूचना ओर. प्रसारण मंत्रालय , - सदस्य । । 

| (x) = संत सचिव (प्रसारण), सूचना ओर प्रसारण ̀ मंत्रालय सदस्य ॥
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(xi) 

(xii) 

(xiti) 

(xiv) 

(xxv) 

(xxvi), 

(xxvii) 

ove 

(xxix) 

` (८८) 

(xxxi) 

सचिव, एनएचआरसी अथवा. नामिती 

सचिव, एनसीडन्ल्यू अधवा नामिती 

सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अथवा नामिती 

निदेशक (बीसी), सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय 

ओर निम्नलिखित के प्रतिनिधिः 

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन ate (सीबीएफसी) 

भारतीय फिल्म ओर टेलीविजन निर्माता संघ 

भारतीय फिल्म परिसंघ 

भारतीय प्रसारक प्रतिष्ठान 

रेडिया समूह (एफएम रेडियो) 

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) 

भारतीय विज्ञापनदाता एज॑सी संघ (एएएआई) 

भारतीय केब्ल प्रचालक संघ | 

भारतीय संगीत उद्योग (अहप्ममाई) 

भारतीय उद्योग परिसघ (सीआईभाई) 

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की ) 

वकालत एवं अनुसंधान केन्द्र (सीएफएआर) | 

अखिल भारतीय लोकतांनिक महिला संघ (प्जईडीडन्ल्यूए) | 

उपभोक्ता समन्वय परिषद 

मीडिया अध्ययन कद्र (सीएमएस), नई. दिल्ली 

विद्यासागर इस्टीरयूट ath मेटल हेल्थ एंड न्यूरोसाईइसेज (विमहन्स) 

समाज-विनज्ञान विभाग, जेएनयू 

पीपल फर एथिकल dete ate एनिमल्स (पेया) 

मौखिक उत्तर 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

संयोजक 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य ` 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

` सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 
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TAI 

विचारार्थं विषय 

1. समसामयिक सामुदायिक मानकं तथा प्रवृत्त कानून के 

अनुसार सीबीएफसी दिशानिर्दे्ो तथा केबल टेलीविजन 

कार्यक्रम/विन्ञापन संहित ओर आकाशवाणी संहिता में 

संशोधन करना तथा उन्हे संगत बनाना। 

2. ओंफर्कोफ़/आस्टरूलियाई संहिताओं के अनुरूप फिल्म/ठीवी/ . 

tea उद्योग को स्व-विनियमन के लिए उनका उपयोगं 

करने योग्य बनाने के उदेश्य से दिशानिर्दशो/संहिताओं के 

wast मे विस्तार करना तथा उनके विषयपरक निर्वचन 

के Baas को न्यूनतम BOT | 

3. परिवार के सदस्यों के अवलोकन/श्रवण ठेतु समग्र विषय- 

-वस्तु सुनिश्चित करने हेतु स्क्रोनिंगप्रसारण नीति पेश करने 

कौ आवश्यकता तथा वांछनीयता कौ जाच करना। ` 

` 4. उद्योग द्वारा विषयवस्तु के विनियमन तथा अन्य संबधित 

मामलों की यथोचित संरचना तथा कार्यविधि कौ. अनुशंसा 

करना, | 

श्री असादूद्दीन ओवेसी . : अध्यक् महोदया, मीडिया के नए एवं 
व्यापक पराक्ष वाले प्रकारो, चाहे फिर वह इलेक्टानिक दों या सोशल 

मीडिया के अभ्युदय से अन इस बात-को सुनिश्चित करने की आवश्यकता 

` पहले से अधिक है कि ग्राहकं. तक पहुंचने वाली खबर ओर सूचना 

से सर्वथा पूर्वागरहमुक्त a ॑। | 

महोदया, मेरे प्रथम पूरक प्रश्न का yee भाग यह है कि क्या 
माननीय मंत्री मेरे इस बात से सहमत है कि केबल टेलीविजन Azan | 

विनियमन अधिनियम, 1995 जो कनल टेलीविजन Acaad के संचालन ` 

, कौ विनियमित करने के लिए लागू हुआ है, कौ संहिता मे कु खामियां 

है। ये खामियां बहुत tet महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित है जैसे इसमे ` 
| पेड-न्यूज, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, देषपर्ण रिपोर्टिग आदि, Sa मुदूदौ के 

संबंध मे femmes नहीं दिए गए Ff 

मँ माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनके मंत्रालय या ` 

सरकार के पास पेड न्यूज अन्य अनैतिक प्रथार्ओ से संबंधित विशिष्ट 

उपध सहित इन. नियमों कौ समीक्षा करने की कोई योजना है। । 

मेरे प्रथम .पूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह ठै कि इस सम्मानित 
सभा को दिए गए उत्तरम वह प्रसारण कौ बात करते है 
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अध्यक्ष महोदया : आप एक प्रश्न yee 

श्री serge ओवेसी : महोदया, मेँ अपना पहला पूरक प्रश्न 

पूछ रहा हू। | ॑ 

अध्यक्ष महोदयां : आप अपना पहला प्रश्नं Weal क्या आपने 

वह पूछ लिया? 

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मर्दय, म माननीय मंत्री से केवल 

यह Yo चाहता हूं कि जहां तक सांविधिक स्वायत्त विनियामक या 

प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक की बात.हैः क्या सरकार की कोई 
---योजना न्यूज चैनलों सहित अन्य टीवी चैनलों द्वारा विज्ञापन एवं कार्यक्रम 

संहिता कं उल्लंघन पर॒ नजर रखने के लिए किसी साविधिक तत्र 

को इसमे शामिल करने की है ओर विशेषकर एक ओद्योगिक घराने 

ओर ‘st? टीवी के बीच हाल मे हए टकराव कं आलोकं मे एेसी . 

शिकायतौ पर नजर रखने कं लिए सरकार किसी स्वायत्त विनियामक 

का गठन करेगी 

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूक्िए। 

. श्री असादूदूदीन ओवेसी : जी, हा, महोदया। एक स्टिंग आपरेशन 

किया, जबरन वसूली की गई ओर रुपया tat की कोशिश की गयी । 

` इसलिए. मेरा मत है कि सांतिधिक स्वायत्त विनियामक का गठन बहुत 

महत्वपूर्ण है! क्या माननीय मंत्री yee सहमत है? 

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कतिपय 
बहुत महत्वपूर्णं मुददे उठाए है। लेकिन उनके प्रथम पूरक प्रश्न के 

भाग (क) ओर् भाग (ख) का उत्तर देने के पूर्व क्या म, आपकी 

अनुमति से इस मुद्दे को एक विशेष परिप्रेक्ष्य मेँ सामने रख सकता 

जब हम विषय-वंस्तु क विनियमन कौ बात. करते है तो वास्तव 

मे- आखिर हम किसको .बात् .कर रहे होते है? हम अपने संविधान 

के अनुच्छेद 19 मे निर्धारित उपनंधो मे दी गयी. Be पर अंकुश रखने 

कौ बात कर रहे होते Fl अनुच्छेद 19 मँ प्रत्येक of को वाक् 

ओर अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद , 

19(2) मे इस अधिकार को तनिक सीमित किया गया है ak स्कार 

को कतिपय तर्कसंगत प्रतिबंध को लगाने की अनुमति दी गई है। 

इस प्रकार के सीमन के Asam को तो अमल मेँ लाना आसान ' 

है पर् कतिपय भाग उसमे देसे है जहां विषय निष्ठता का तत्व उभर ` 

आता दै।. - । |
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दसी कारण संसद ने तो जब केबल देलीविजन Azad अधिनियम, 

, 1995 का अधिनियम किया तो नुद्धिमतापूर्वक नियमो मे एक विज्ञापन 

संहिता ओर विषयवस्तु संहिता को शामिल frat) वर्षं 1995 से 2012 

तक इस संहिता को संशोधित a अद्यतन करने कें He प्रयास किए 

गए; 1997 का प्रसारण विधेयक, ओर फिर उसके बाद 2001 का 

आमेलन विधेयक आया लेकिन इसे कभी भी असली जामा नहीं पहनाया 

जा सका। 

वर्षं 2004 मेँ जब संप्रग सरकार सत्ता मे आयी, तब तत्कालीन 

सचिव श्रीमती आशा स्वरूप कौ अध्यक्षता म एक समिति कां गठन 

किया गया था यह देखने के लिए कि विषय-वस्तु ओर विज्ञापन संहिता 

को केसे अद्यतन किया जाए! समिति ने तीन वर्षं तक विचार करने 

के बाद अक्तूबर, 2008 मेँ अपनी बडी व्यापक रिपोर्ट सौपी। 

तत्पश्चात, सभी पक्षदारौं के साथ विचारविमर्शं किया गया था 

पर दुरभाग्यवश कोई सहमति नर्ही बन wet) लेकिन सरकार ने इसमे 

आगे बढना नहीं छेड़ा उसके बाद एक कृतिक बल का गठन किया 

गया, तथा वर्षं 2009 से 2010 के बीच उस कृतिक बल ने भी पक्षदारों 

के साथ कई Bon Bi 

अब उस परामर्शं कौ प्रक्रिया से बात उभरी कि स्व-विनियामक 

संरचना के day मे प्रथम दो संस्तरौ कौ सिफारिशो को..- (व्यवधान) 

पक्षदारो द्वारं स्वीकार किया गया ओर समाचार ब गेर-समाचार क्षत्रक 

दोनों मे aa आपके पास स्व-विनियामक तत्र है। जहां तक पेड न्यूज 

का प्रश्न है, ओर जिसका माननीय सदस्य ने विशेष रूप से उल्लेख 

किया है, उस पर व्यापक विचारविमर्शं हो रहा है। भारतीय प्रेस परिषद 

भी इस विमर्श म शामिल है। निर्वाचन आयोग का भी इस पर अपना 

frat है! अतः, मंत्रालय इस मुदे से जुडे ह है ओर हम कोशिश 

` करेगे ओर देखेगे कि कैसे विषयवस्तु संहिता या विज्ञापन संहिता 4 

यदि अपेक्षित हो तो, उपयुक्त रूप से संशोधित करकं इन वियलन 

को कैसे शामिल किया जा सकता है। 

अध्यक्ष महोदया, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबधे, 

कि क्या इस संबंध मै किसी स्वतंत्र विनियामक कौ जरूरत है 

... (व्यवधान) [हिन्दी] मै जवाब ही दे रहा हू... (व्यवधान) सब्र BINT, 

सुन लीजिए। उन्होने दो सवाल VS है ।..-(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, 

जहां तक स्वतंत्र विनियामक का सवाल है, तो मे माननीय सदस्य 

की चिता से सहमत हू, लेकिन at कहना पडेगा कि feta पक्षदरं 

के मध्य स्वतंत्र विनियामन के संबंध मँ सर्वसम्मिति नहीं है। उन्होने 

आशा स्वरूप समिति की पहले ही दो अनुशंसाओं को स्वीकार कर 
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लिया है। स्व-विनियामक संरचनाएं बनी दै, लेकिन जहां तक विधिक 

विनियामन का day है, चाहे फिर यह भारतीय var विनियामक 

प्राधिकरण हो या ee अपीलीय संरचना; दुर्भाग्य से, हम विभिन्न 

पक्षदारो के साथ इस मुदे पर सर्वसम्मति बनने मे सफल नर्हा हए 

tl 

श्री असादूददीन ओवेसी : अध्यक्ष महोदया, आपकौ अनुमति से, 

मँ स्व-विनियामन के सवाल पर माननीय मंत्री जी के उत्त के संदर्भ 

मे न्यायमूर्ति काटजू का कथन Wd करना चाहता हूः 

(oa विनियमन कोई विनियमन ad है ओर समाचार संगठन निजी 

निकाय है, जिनके क्रियाकलापं का जनता पर व्यापक प्रभाव am 

Sak उन्हे भी जनता क प्रति जवाबदेह होना चाहिए।' 

अन यै माननीय मत्री जी के हमे दिए उत्तर कं संबंध मे यह 

yon चाहता हूः क्या वह माननीय संसद सदस्य श्री नवीन जिन्दल 

ओर "जी न्यूज" के बीच जो ae gen, उसे विस्मृत करेगे या उसकौ 

भर्त्सना करेगे ? उन्होने एमबीए के ot मे कहा है; उन्होने बताया हे 

fe एननीए् ने प्रसारण मसक प्राधिकरण का गठन किया है। तो इस 

fan के आलोक मे क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर मुञ्लसे सहमत 

है कि क्या स्व-विनियमन मार्गनिदेशो के माध्यम से प्रसारण प्राधिकरण 

पर सरकार के नियंत्रण व संतुलनोपाय संतोषप्रद दै जबकि इन स्यैच्छिक 

प्राधिकरणो के पास अधिक शक्ति नही है? 

माननीय मंत्री जीने प्रेस परिषद् की ओर सारी ad कहीं हे! 

2010 म भारतीय प्रेस परिषद् ने पेड न्यूज पर एक रिपोर्ट दौ धी। 

उसने कई सिफारिश कौ जिनमे fie तथा इलेक्टानिक मीडिया को 

विनियमित करने के लिए एकल संगठन बनाने की सिफारिश भी 

की ओर पेड न्यून को दंडनीय कदाचार निरूपित fea इस पर 

माननीय मंत्री जी का क्या विचार दै? क्या Stal उस एकल स्वत॑त्र 

मीडिया परिषद् का गठन करने के किसी विकल्प पर विचार कर 

रही दै जो समाचार पत्रों के आचार-मानकों के बनाए रखने ओर 

उसमे सुधार लाने के लिए एकल fates प्राधिकरण बनेगा ताकि 

ta wert, अनैतिक क्रियाकलापं ओर Yos समाचार के ब्रदते 

रकम te जैसे हरकतों कौ केम किया जा सकं। 

कल, गुजरात मेँ निर्वाचनं आयोग के पेड न्यूज के 126 मामले 

मिले जिन एर निर्वाचन आयोग कारवाई atm माननीय मंत्री जी, 

मै आप से विशेष रूप से yor चाहता हूं कि नवीन जिन्दल ओर 

"जी' न्यूज के मामले, आईबीएन aaa द्वारा शिक्षको का जाली 

स्टिग-आपरेशन करमे तथा 2010 में प्रेस परिषदं द्वारा दिए गए उस



` 2 wit के 

- बयान पर आपका क्या विचार है जिसमे प्रेस परिषद् ने कहा था. 
- कि एकल स्वतत्र मीडिया परिषद् का गठन करने की जरूरत है। 

..-(व्यवधान) | | 

[हिन्दी] 

be sit कल्याण बनर्जी 33 को प्रेस काउंसिल ath इंडियां से ` 
: ` - हराए्..(व्येवधान) -. ` | । | 

(अनुवाद) . © 

अध्यक्ष महोदया : इसे कार्यवाही quid मेँ, सम्मिलित नहीं किया 
जाएगा! | 

. (व्यतधान)..* 

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी, कृषया आसन को संबोधित. 
| कीलिए। । - 

..-(व्यवधान) 

श्री मनीष तिवारी : क्षमा चाहता हूं, अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष 
महोदया, . माननीय सदस्य ने कई अनुपूरक प्रश्न पूछे है जो उनके 

, दूसरे पूरके प्रश्न कौ विशुदता से उपज रहे है। मुञ्चे उन प्रश्नो का 
एक-एक करके उततर देने दें । जहां तक एक निजी ओंद्योगिक घराने 
ओर निजी प्रसारणकर्ता के बीच हुए कथित प्रसंग का संबंध है, तो ` 
म पूरी तरह से उनकी चिंता-को समञ्चता El यह बहत ही व्यप्र 

कर देने वाली बात हुई है। लेकिन जब हम. यहां इस पर चर्चा 
कर रहे है, वहां इसकी आपराधिक जांच प्रक्रिया भी चल wa † 
उक्त आपराधिक जांच प्रक्रिया को इसके अंतिम freed तक पहुंचने 
21 मे नही समञ्जता कि सरकार के लिए यह -उचित होगा कि जिस 
तरह से यह मामला चल रहा है उस पर कोई दूसरा विचार बनाया 
जाए। तथापि, इसकं साथ ही, सभा को यह सुचित करना मेरा कर्तव्य 
है कि जब सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय को इस सिलसिले मे शिकायत 
प्राप्त हुआ तब इसे समाचार प्रसारकं मानक प्राधिकरण को भेज दिया 

गया Ml इस प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत के उच्वतम न्यायालय 

मे एक भूतपूर्वं मुख्य न्यायाधीश है। अपने उन्होने .अवश्य इस पर 
बुद्धिमतापूर्वक विचार किया होगा। जहां तक at जानकारी है, उन्होने 
मंत्रालय को सूचित किया कि अभी यह मामला न्यायिक विचारण 

“कार्यवाही gaia मेँ सम्मिलित नहीं किया गया। 

0 
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के अधीन tl लेकिन -एन.बी-एस.रः ने जो भी किया हो, उसके 
` साथ हमारे पास अंतर-मंत्रालीय समिति एक ओर समवर्ती नेत्र है। 

इस अतर-मत्रालयी समिति ने पिछले दो वर्षो से उक्तं स्व-विनियामक 
तत्र कौ बात को यह कहकर स्थगित कर रखा है कि te विश्वास 
ओर मान्यता रखनी चाहिए कि आपको किसी संस्थान को अपनी 
संरचना ओर मार्ग बनाने के लिए कुछ समय देना चाहिए्। लेकिन 
जहां हम यह देखते ह कि कोई त्रुटि हुई है जिसमे हमारो हस्तक्षेप 
अपेक्षित है तो हम इसमे पहले भी कभी हस्तक्षेप करने से हिचके 

नहीं है। जब हम इस पर चर्चा कर रहे है, तो कल इस अंतर-मंत्रालयी 
समिति कौ बैठक भी है। म आश्वस्त हू कि अंतर-मंत्रालयी समिति 
इस aay मे अपने विवेक से विचारं करेगी। | । 

जहां तक पेड न्यूज का संबेध मेँ आपके प्रश्न के दूसरे भागों 

का संबंध दहे, तो मैने पहले ही कहा है कि इससे जितना आप 
परेशान ह उतना ही हम भी है। लेकिन हम इस प्र भारत के 
निर्वाचन आयोग ओर भारतीय te परिषद् के साथ लगातार चर्चा 
कर रहे है ओर एक tet आम्र सहमति बनाने की कोशिश कर 
रहँ जिसे इसे कानूनी. रूप देकर इसे बाद म सफलतापूर्वक लागू 
किया जा सके। wife, अभी हमारे समक्ष यह देखने की भ चुनौती 
है कि किस-किस प्रकार के .समाचार को आप पेड-न्यूज करगे । 

इसलिए, हमने एक जार फिर उस मूल प्रश्न का उत्तर दे दिया 
है ओर इस पर एक विधिक सूत्र लगा दिया दै, इससे मुञ्चे लगता ` 
है कि शेष प्रक्रिया आसान हो जाएगी। 

श्रीमती विजया चक्रवती : अध्यक्ष महोदया, यह देखा गया है 
कि विज्ञापनं संहिता का wed से अनुपालन नहीं किया गया है। 

 .यही कारण है कि विज्ञापनों के मामले मँ असामोन्यता साफ दिखाई 
देती है इसलिए मेरा सीधा प्रश्न यह vl मँ यह जानना चाहती हू 
कि क्या उन पार्टियों, जो संहितां का उल्लंघन कर रही है, मामले ` 
मँ wet से लागू करने के लिए सरकार के पास कोई, विनियामक 

प्रक्रिया हे। मेरा अगला प्रश्न यह है। ` 

अध्यक्ष महोदया : आप इतने प्रश्न क्यों पूछ रहीं है? हर कोई 
इतने अधिक प्रश्न पूष रह है। . 

श्रीमती विजया चक्रवर्तीं : महोदया, उसी प्रश्न का भाग है। 
यह मेरा दूसरा प्रश्न नहीं 2) मँ यह जानना चाहती हूं कि क्या 
मंत्री महोदय के पास न्लैकमेलिंग के संबंध मे कोई विशिष्ट जानकारी 
अथवा आंकडे है। ॑ । ।
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st मनीष तिवारी : महोदया, आपकौ अनुमति से क्या मँ इस 

सम्मानित सभा को यह जानकारी दे सकता हू कि केबल टेलीविजन 

नेटवर्क नियम 1995 मेँ नियम नामक एक विशिष्ट उपबंध है, जो 

विज्ञापन संहिता से संबंधित है। विज्ञापन संहिता के उल्लंघन संबंधी 

मामले में पहली बार (ues) नामक भारतीय विज्ञापन मानक 

` परिषद द्वार कार्यवाही कौ जाती है। एएससीआई संपूर्ण विज्ञापन क्षेत्र 

का नियंत्रक निकाय 21 यदि बह स्वतः अपने विवेक से, संहिता 

का उल्लंघन पाती है अथवा यदि मंत्रालय को उल्लंघन का पता 

चलता है अथवा यदि हमे कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, 

तो वह उसे we हम प्रेषित करते Tl इसके बाद वह अपनी ही 

संहितः, जो सरकार की संहिता के विरुद्ध न हो, के अनुरूप, से 

विज्ञापनों के प्रसारण को बंद करने अथवा यदि वह समाचार पत्र 

म on है, तो इसका पुनः प्रकाशन न ae के लिए माह का 

कार्यवाही करती 81 परंतु यदि सरकार यह पाती है कि कौ गई 

कार्यवाही अपर्याप्त है, तो फिर जैसा कि मैने wet उल्लेख किया 

केबल टेलीविजन नैटवक॑ विनियमन अधिनियम, कौ धारा 20 के अंतर्गत, 

हमारी एक अंतर-मंत्रालीय समिति ठै, तब यह अंतर-मत्रालीय समिति 

हस्तक्षेप करती है ओर जो भी यह उपयुक्त समञ्ञे, वह कार्यवाही 

करती है। हां, जब सरकार के हस्तक्षेप कौ बात आती है क्योकि 

जैसा कि मैने पहले बनाया ओर मै सविनय निवेदन करना WET 

कि जब आप इसकी विषय वस्तु पर विचार कर रहे है, तो आप 

वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 19 कं अधिदेश को विनियमित करने 

का प्रयास कर रहे El अन्ततः आप जो करते रै या नही करते 

है, वही संहिता कौ परीक्षा मे काम आएगा। इसलिए ओर इसी कारण 

से हमने अपने विवेक यै सोचा कि पहली बार मे तो हम स्व-विनियमित 

तंत्र का रास्ता अपनाने कौ अनुमति दै। ten इसलिए, क्योकि यदि 

विशिष्टजनों द्वारा समीक्षा होती है, तो विशिष्टजनों arr समीक्षा इसे 

करने का Waa श्रेष्ठ तरीका BT! परन्तु, यदि इससे हटकर AS 

होता है, तो सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी। 

[हिन्दी] 

चौधरी लाल सिह : मेडम, सारे हाउस को wai लोक सभा 

का पता दहै कि जब 10 एमपीज यहां से निकाले थे, FA 

स्िग-आपरेशन किया था ओर हमारी पा्लियामेट ने एक इरके से 

उन्हे बाहर निकाल दिया, उनका सारा कैरियर बर्बाद कर दिया। यह 

जो आपरेशन नवीन के साथ se किया है, अब मै जानना चाहता 

ह् कि यहां से इनका asda क्यों नहीं कैसिल होता है, तकलीफ 

क्यारै, क्या परेशानी दै? इतनी बडी बेहंसाफौ ओर सरेजाम लूटपार 
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मची 21 आज मीडिया a am ae दै, ये लोग ca होगे, हमे 

किसी का डर नहीं है ओर यह जो हालत मीडिया ने लगौ कौ 

है ओर चैनल जो हाल लोगों का करते 21 केबल का हाल tai 

कि रात को गंदी पिक्चर, गदे काम, गंदे धंधे ओर इतनी लूटपाट 

मची है, इसलिए अगर आप इस पर नकेल नहीं लगाओगे तो मत्री 

साहब, मँ आपसे कहना चाहता हूं किं आपका मंत्री बनने का कोई 

फायदा नहीं है। इसे afar करे। 

श्री मनीष तिवारी : मेडम स्पीकर, जो माननीय सदस्य के ख्यालात 

है... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी कौ बात सुम लीजिए, oe 

बोलने दीजिए। आप लोग क्यो खद हो wai am ated 

... (व्यवधान) 

श्री मनीष तिवारी : माननीय मंत्री जी के जो ख्यालात है 4 

उससे इत्तफाक रखता हू। जो seit संवेदनशीलता जताई है, वह बिल्कुल 

सही ठै, उससे कोई व्यक्ति मुकर न्ह सकता है। जहां तक कारवाई 

का सवाल है, माननीय अध्यक्षा जी, एक फौजदारी कौ alae चल 

रही दै, एक क्रीमिनल इवैस्टीगेशन इस समय चल रही है। सरकार 

का यह उत्तरदायित्व बनता है कि जन अपने अख्तयारौ का वह इस्तेमाल 

करे तो उसे इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर उसे किसी 

भी कसौटी पर कसा जाए तो वह खरा निकले। जन माननीय सदस्य | 

ने पहले सवाल Fr था तो Wt उसका जवाब देते हुए कहा था 

कि हमारे मंत्रालय में, हमारी सरकार मे एक इटर-मिनिस्टीजल कमेटी 

की बैठक रै ओर हम यह मानते है कि वे इस मामले को अपने 

waa मे लगे ओर अपने विवेक के अनुसार जो भी उचित लगेगा, 

किसी निष्कर्षं पर wedi मुञ्चे नहीं लगता है कि यह मेरे लिए 

ठीक रहेगा इस समय पर, चाहे जितनी उत्तेजना इस मामले पर हो, 

कि & किसी भी तरीके से निर्णय के संबंध मे दोबारा अनुमान लगाने 

का प्रयास करू। 

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, इस सवाल मे कई चीजें 

चारौ तरफ से उठाई गई है। मँ आपके माध्यम से विनती करना 

चाहता & कि aise से लेकर प्रधानमंत्री तक को लोकपाल के 

दायरे मे लाया जा रहा है। मनीष तिवारी जी जिस तरह से एक 

फंसा हुमा आदमी, चारो तरफ कौ मजबूरी से धिरा हुभा आदमी 

होता 31 अकेले यही नहीं बल्कि दूसरे aim भी इसी हालत मे as 

@ चाहे fre मीडिया हो या faqs मीडिया हो, ये बहुत-से
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अच्छे काम भी करते है लेकिन अच्छे ओर बुरे कौ पहचान बिना 
` एकाड्टेबिलिरी के नही हो सकती ̀ है। अध्यक्ष महोदया, मै आपसे 

निवेदन करूणा किं अगर saat आजादी बनी रही, तो देश कौ आजादी 

खत्म होगी । हम लोग तो दिन भर इनके याट बनते रहते दै, लेकिनं 

इनसे कोई yet वाला नहीं है। मीरा रिया ने कितने लोगों को 

wats किया? कौन-कौन, बडै-बड लोग जैसे फले खां बैठ कर 
पूछ रहे थे। sa महिला ने सभी को एक्सपोज कर दिया। उसने 

अच्छा किया या जुरा किया; इस बहस मे मँ नीं जाना चाहता। 

भे कहना चाहता हूं कि ta काउंसिल ने कई बार wa, आपिने 

क्यो UW बंद्र या जानवर रखे हुए है, जिसके पास कोई दात या 

कुछ नही है। आप उसे अधिकार दो। अच्छा ओर बुरा यहां भी 

-हो रहा दै तथा सारे देश मेहो रहा दै। लेकिन यह जो मीडिया 

है, Wa जंगल का टाइगर ae दिया % जो चारों तरफ धूम रहा 

ZF एनडीए की. सरकार मेँ प्रधानमत्री जी से, आडवाणी जी से 

 , तथा दूसरे लोग को भी कहता रहा, भने मनमोहन सिंह जी से भी 

कहा कि यह क्या तमाशा है। पुलिस ओर राजनीतिक आदमियों का 

तो Sen इकबाल ही खत्म कर दिया ti दिन-भर क्रिकेट के बारे 

मे दिखाते रहते है कि हार हो me या जीत हो गई। fam कौ 

आजादी & लिए fret अपनी जिदगी दे दी, उनके लिए Re 

wé दिखाते है, लेकिन जो मरे हए कलाकार हैया जो भी अच्छ 

या बुरे कलाकार थे, दिन-भर उनकी essa दिखाते रहते है। यह 

क्या बात. है? बिल्कुल अजीब हालत दै। 

महोदया, भै आपके माध्यम से मनीष जी से कहना चाहता हू 

- कि बिना जोखिम के दुनिया नहीं चलती है। आप जोखिम उदाइए। ` 

एक लाख 83 हजार करोड रुपयों कौ कोल में लूट हो गई, wT 

 छोटी-सौ बात को आप उससे अलग नहीं कर सकते हे। चाहे लाल 
सिह जी हौ या कोई ओर हो। छरी-सी चीज मँ आप जो करना 

चाहे, वह aif यहां सदन मे लोग वैठे है ओर आप इतने बडे | 

मामले को खिसकाना चाहते #1 यह. मामला नदीं खिसकेगा। भने 

आपके पास नोटिस दिया है। मै मानता हूं कि आपकी मजबूरी है, 
लेकिन चर्चा तो होनी ही चाहिए मंत्री जी अब जोखिम gat) क्या 

तमाशा देश मे हुभा है। दिन-भर हमारी मां, बहन ओर बेटी को 

नंगा करके दिखाया जाता है। से डांस दिखाते दै कि देखते ही 

नही बनता है। हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, एेसे कैसे 

चल सकती है? आपकी wet ओर बीजेपी के लोग बहुत उरते रै। 

आप क्यो sa है? क्याये नेता बनाएगे? मनीष जी, मेरी आपसे 

विनती है कि पिक ओर चूज मत कीजिए। आप या तो प्रेस काउंसिल 
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को नंद कीजिए या उसे दांत दीजिए या इस सदन को दीजिए। 

एक भी ta पत्रकार नहीं है, जिसे तनख्वाह मिलती हो। अधिकांश 

षेत्रीय अखबार वाले उन्हे एक ter नहीं देते दै ओर उनसे कहते 

है कि किसी तरहसे भी जा कर ts लाओ। जो लोग ऊपर B 

दै, इनकौ कोई गलती नहीं हे।.--८व्यवधान) इस बारे मेँ बहस होनी 

चाहिए।...(व्यवधान) | 

अध्यक्ष महोदया : इस विषय पर बहस कराने के लिए आप 

नोरिस दीजिए। 

..-८ व्यवधान) 

श्री शरद यादव : महोदया, देश तबाही कौ कगार पर है। 

अमरीका के were के चुनाव को यहां दिखाया जा रहा है। 
... (व्यवधान) | | 

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, इस पर चर्च कराई जानी चाहिए। 
.--(व्यवधान) ` 

५~ 

श्री मनीष तिवारी : यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय रै! 

-.- (व्यवधान) ॑ । ` 

st शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही संवेदनशील 
मामला है ओर इस विषय पर चर्चा करोयी जानी चाहिए... (व्यवधान) 

[ अनुकाद। 

अध्यक्ष महोदया `: कृपया ta मत कीलिए। - 

| ` .--(व्यवधान). [ि 

हिन्दी] ` 

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप नोरिसं of कि इस ` पर 
चचां करायी जाप्। 

«+ (IIT) 

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर सदन में 

बहुत उत्तेजना है। इसलिए आप अगर ठीक समञ्च ओर अगर समय 

मिल पाएं तो हम इस पूरे मामले के ऊपर विस्तृत चर्चा करने के 

लिए भी तैयार है elite हम भी जो इन सबके ख्याल रै,...(व्यवधान) ` 

उस ख्याल से अत्तिफाक रखते है लेकिन जहां तक शरद यादव जी
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ने जो te काउंसिल कौ बात की, मै शरद यादव जी कौ. व्यकितिगत 

तौर पर बहुत इज्जत करता हू लेकिन मँ साफ तौर पर कहना चाहता 

ह कि am किसी के मन मे इस तरह कोई ख्याल है कि प्रैस 

काउंसिल के पास दांत नहीं है या da काउंसिल के पास afar 

नरह दै तो वह जो ख्याल है, म बहुत अदब ओर सत्कार से कहता 

हू कि वह ठीक नहीं हे। te काउंसिल ने पहले भी कार्यवाही कौ 

लेकिन जहां तक ब्राडकारस्टिग का सवाल है,...( व्यवधान) इस मुल्क 

मे ..(व्यवधान) 852 चैनल रहै। 852 मेँ से 400 चैनल न्यूज के 

Zl हम सबको इस नात पर बहुत गंभीरता से विचार करना TSM 

जो सैल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसको पनपने का, फूलने-फलने का! 

यूपीए् कौ सरकार ने पिछले दो साल मे मौका दिया है,... (व्यवधान) 

क्या उसको ओर समय दिया जाए? क्या feet तरह रेगुलेररी ata 

तैयार किया जाए? जहां तक wa काउंसिल का सवाल है, क्या जो 

उसका अख््तियार रै, वह प्रिर मीडिया तक रखा जापए्,...( व्यवधान) 

उसका जो दायरा रै, क्था वह बडा किया जाए? यह बहुत संगीन 

सवाल है। जैसा ने कहा कि हम भारत के संविधान मेँ दिये हुए 

मूलभूत हक कं साथ YS हए है। अगर आप अपने विवेक से ठीक 

समञ्चं, सरकार इसके ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार Bi जो भी 

सेस आफ दि हाउस होगा, हम उस सेस आफ दि हाउस के साथ 

चलने के लिए तैयार ईै।...(व्यवधान) 

श्री लाल् प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, प्रैस काउंसिल को ओर पावरणुल 

बनाना चाहिए... व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया ‡ ठीक FI 

उपभोक्ता अधिनियम कौ समीक्षा 

+343. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 

ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या उपभोक्ता सरक्षण उरधिनियम, 1986 देश मे उपभोक्ताओं 

के हितौ की रक्षा करने में कारगर रहा रै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि ad, तो 

इसके क्या कारण रहै; 

(ग) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधने कर 

उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली को सुदृढ बनाने तथा वर्तमान परिदृश्य में 

इसे उपभोक्ताओं कौ आवश्यकताओं के लिए ओर अधिक अनुकूल 

aM का है; ओर 
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(घ) यदि हां, तो aad ब्योरा क्या है ओर इसकी वर्तमान 

स्थिति क्या है तथा प्रस्तावित संशोधत कौ मुख्य बात क्या है? 

[अनुवाद 

उपभोवेता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मत्री (प्रो. के.वी. atta) : (क) से (घ) विवरण सभा कं परल 

पर रख दिया गया Fi 

विवरण 

(क) ओर (ख) जी, a 

(ग) ओर (घ) जी, हां। सरकार, उपभोक्ता सरक्षण प्रणाली को 

सुदृढ करने ओर वर्तमान परिदृश्य मेँ इसे उपभोक्ताओं कौ आवश्यकताओं 

के प्रति ओर अधिक सुग्राही बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 

1986 मे संशोधम का प्रस्ताव देती है। प्रस्तावित संशोधन को मुख्य 

ad निम्नलिखित ैः- 

(1) कनफोनेर स्कीम के माध्यमं से डिजीरल न्यायनिर्णय प्रणाली 

आरंभ करना। 

(2) 28 दिनों के उपरांत शिकायत को स्वीकृत समद्यना। 

(3) निकटवतीं जिला wal को इकट्ठा करने का प्रावधान 

करना। 

(4) जिला स्तर पर सर्किर पीठीं का प्रावधान करना। 

(5) अपील दायर करने के लिए जमा कराई जाने वाली राशि 

मे बदोत्तरी etl 

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 को खाद्य, उपभोक्ता 

मामले ओर सार्वजनिक वितरण संबधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा 

गया है। 

[feet] 

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, देश का प्रत्येक 

नागरिक... व्यवधान) किसी न किसी रूप मै उपभोक्ता होता है।. 

--(व्यवधान) जन कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामान 

खरीदता है तो वह उपभोक्ता की श्रेणी मै आता है ओर यदि वह 

किसी संस्थान की सेवाएं लेता है तो भी वह उपभोक्ता कौ श्रेणी
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मे सम्मिलित होता है।...(व्यवधान) उपभोक्ता उचित गुणवत्ता वाला 

उत्पादन नही मिलने पर मिलावटी सामान प्राप्त होने पर, नापतौल 

मे कम सामान प्राप्त होने पर उचित मूल्य के बजाए सौदेबाजी के 

आधार पर अधिक मूल्य पर सामान मिलने पर अपने आप को ठगा 

सा महसूस करता है। उपभोक्ताओं के हितों कौ रक्षा कं लिए...(व्यवधान) 

1986 मे उपभोक्ता सरक्षण अधिनियमः बनाया गया।...(व्यवधान) उसके 

नाद 1993 में, फिर 1991 मे ओर फिर 2002 मे संशोधन WAI. 

(at) इस सबके gag भी अभी भी उपभोक्ता ठगा सा 

महसूस करता रै1...(व्यवधान) | 

`. अध्यक्ष महोदया : आप क्यां कर रहे है? 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष. महोदया : यह क्या कर रहे है? लालू जी, पसे मत 

ata: नर्ही, ta मत करिए्। ` 

.-(स्यवधान) 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष महोदया : श्रीः लालू "जी कृपया सभा मे. व्यवस्था बनी 

रहने दें। । 

[feet] 

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, आप... व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : एसे आप क्यों बोल रहे है? क्या बोल रहे 
है? ta क्या कर दिया? 

. ..-(व्यवधान) - + 

श्री लालू प्रसाद : आप्र... * ---(व्यवधान) 

॥ अनुवाद] | 

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? 

...(व्यतधान) 

"कार्यवाही gaa मँ सम्मिलित नहीं किया गया। 
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[हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? अगर आपको चाहिए 

कि हम सदन चलाएं तो हमे सदन चलाने दीजिए्। हमने क्या. कहा 

है? यह क्या हो गया? 

... (व्यवधान) 

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह चेयर का अपमान रै।...(व्यवधान) 

[अनुवाद] | 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही. gaia मँ कुछ भी सम्मिलित नही 
किया जाएगा । 

(व्यवधान)...* 

अध्यक्ष महोदया : लालू जी कृपया सभा में व्यवस्था बनी रहने ` 

दीजिए। 

.-; (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया ; यह क्या हो रहा है? 

vs (STATA) 

अध्यक्ष महोदया ‡ कृपया Bh जाइए । 

(SAM) 

अध्यक्ष महोदया : कृपया, यह क्या हो रहा हे? | 

7 ...( व्यवधान) 

| अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही gaia मे कुछ भी सम्मिलित नहा 
` किया जाएगा। 

(व्यकवधान)..-* 

अध्यक्ष महोदया : इसमे कोई राजनीति शामिल नहीं दै। मुद्ध 
खेद रह; कृपया इसे राजनीतिक मुद्दा Ad बनाइए। मेने उनसे यही 

अनुरोध किया है, क्योकि मँ सभा को सुचारू रूप से चलाना चाहती 

Zi कृपया किसी सदस्य को हतोत्साहित करमे के लिए इसे राजनीति 
मुद्दा मत AAT! ` 

"कार्यवाही ama म सम्मिलित नहीं किया गया।
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[feet] 

मेरे लिए हर सदस्य बहुत सम्मानित है इसलिए मँ वह नहीं होने 

amt, चाहे लालू जी ad या कोई ओर सदस्य हो। सदन चलाने के 

लिए मुञ्चे किसी को कभी भी कुछ बोलना पड जाता है। 

...(व्यवधान) . 

श्री लालू प्रसाद : de हे। 

अध्यक्ष महोदया : ठीक है कौ बात नहीं है। मँ we et = 

कि मेरे लिए सभी सदस्य सम्मानित 31 मै कभी नहीं चाहूगी कि 

मेने अगर किसी पर टिप्पणी at = at उस पर किसी प्रकार at 

राजनीति हो। यह मेरे लिए दुखद em 

... (व्यवधान) 

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, धन्यवाद । मँ आपके माध्यम 

से मत्री जी से. कहना चाहता हू कि जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर 

उपभोक्ताओं के प्रकरण के निस्तारण के लिए एक तंत्र बना हा है। 

यह तत्र समुचित ढग से काम नर्हीं कर रहा है जिससे उपभोक्ताओं 

के प्रकरण मे निस्तारण नदीं होने से इस तंत्र के प्रति उपभोक्ताओं 

कौ रूचि कम होती जा रही है। क्या. सरकार ने wet भी इस संबंध 

मे जानने का प्रयास किया है? इस तंत्र को ठीक करने के लिए 

सरकार क्या कदम उठने जा रही है?...(व्यवधान) 

पूर्वाह्न 11.57 बजे 

इस समय श्री जगदीश शर्मा, श्री रापकिश्ुन, श्री कल्याण बनर्जी 

ओर कुह अन्य माननीय सदस्य अगे आकर सभा पटल के 

free खड हो गरए्। 

(अनुवाद) 

... (व्यवधान) 

W. Sat. aa : महोदया, जैसा कि सभा की विदित हे 
(TATA) 

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? 

..-(व्यवधान) . 

( हिन्दी] 

श्री दारा सिह चौहान : यूपी मे किसान कौ हालत बहुत खराब 

हे ।--.(व्यवधान) 
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[ अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : कृपया एेसा मतत aif 

... (व्यवधान) 

प्रो. Sat. थोमस : महोदया, जैसा कि सभा को waa a ही 

विदित दै1...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही ana मे कुछ भी सम्मिलित नहीं 

किया जाएगा। | 

व्यवधान)...“ 

अध्यक्ष महोदया : प्रश्नकाल समाप्त होता ZF 

प्रश्नो के लिखित उत्तर 

(अनृकद] 

तरीय सुरक्षा 

*344. श्री आधि शंकर : 

श्रीमती सीमा उपाध्याय : 

क्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) क्या सरकार ने हाल ही मेँ मुंबई जैसे आतकौ हमले को 

रोकने कें लिए राज्यो कं तटीय क्षेत्रो मे समग्र सुरक्षा को समीक्षा 

की दै; ॑। 

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा तरीय सुरक्षा 

प्रणाली मे कौन-कौन सी खामियां पाई गई; 

(ग) पिछले तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं के दौरान इस संबंध में 

तरीय राज्यो को कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी कौ गई तथा कितनी 

धनराशि उन राज्यों द्वारा उपयोग मेँ लाई गई; ओर 

(घ) तटीय सुरक्षा प्रणाली को yee नाने हेत सरकार द्वारा 

क्या उपचारात्मक उपाय किए गए ै/किए जाने का विचार है? 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

से (ग) दिनाक 26/11 को मुम्बई मे हुए आतंकवादी हमले के पश्चात् 

“कार्यवाही वृत्तात मँ सम्मिलित नहीं किया गया।
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भारत सरकार द्वार देश के सम्पूरणं तटीय सुरक्षा परिदृश्य कौ व्यापक 

रूप से समीक्षा की गई है। देश कौ तटीय सुरक्षा व्यवस्थाओं कौ 

समीक्षा करने तथा विभिन संबंधित मुदो को Geert के लिए मंत्रिमंडल 

सचिवालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पोत-परिवहन मंत्रालय, कृषि 

मंत्रालय (मत्स्य विभाग) इत्यादि मे कर्द उच्चस्तरीय बैठक हुई थीं । 

तटीय सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन तटीय ahi, विशेष रूप से 

तट के निकट food क्षेत्रो मे गश्त लगाने तथा निगरानी करने के 

लिए समुद्री पुलिस दल कौ aac का adem करने के | 

प्रसोजनार्थं किया जा रहा -है। इस योजना का उदेश्य तरीय me ओर 

नोसेना- सहित विभिन एजैसियों के नीच समन्वय रखने के लिए राज्य 

तथा जिला स्तर पर संस्थानात्॑क व्यवस्थाएं स्थापित करना है। 

तटीय सुरक्षा योजना चरण] 

तरीय सुरक्षा योजना चरण- के कार्यान्वयन के दौरान geet 

नौकाओं कौ आपूर्ति सहित तटीय सुरक्षा संबंधी कई उपाय किए AT 

थे। इस योजना म 6 वर्षो के लिए गैर-आव्तीं व्यय को पूरा करने 
के लिए 495 करोड़ रूपये तथा आवर्ता व्यय को पूरा करने के लिषए 

१५ ज 

151 करोड रुपये के साथ कुल 646 करोड रुपये का परिव्यय था। 

यह योजना feat 31.03.2011 तक कार्यान्वितं कौ गई । 

तटीय wags राज्य क्ष्रौं को 204 नौकार्ओं, 153 चौपहिया 

वाहनों, 312 मोटरसाइकिलो ओर 10 रबर इंफ्लेटेबल नोका्ओं सहित 

73 तटीय पुलिस स्टेशन; 97 जांच चौकियां, 58 सीमा चौकियो (आउर 

पोस्ट) ओर 30 बैरक उपलब्ध कराए गए Al गह मंत्रालय द्वारा 204 
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नौकाओं का प्रापण केद्रीय रूप से किया गया है। तरीय पुलिस स्टेशन, 

acai, जांच चौकि्यो, आउट पोस्ट का निर्माण कार्यं तथा वाहनों का 

प्रापण तरीय राज्यो/संघ राज्य ast द्वारा किया गया है। 

तटीय सुरक्षा योजना चरणा ̀ 

तरीय सुरक्षा योजना चरण-ा 1579 करोड रुपए के कूल वित्तीय 

परिव्यय कं साथ 01 अप्रैल, 2011 से शुरू होकर 5 वर्षो कौ अवधि 

के लिए कार्यान्वित. की जा रही. है। 

तरीय सुरक्षा योजना चरण-17 के तहत अनुमोदित घटकं मे 131 

तरीय पुलिस स्टेशन, 60 जेटिटियां, 150 (12 टन वाली) नौकाओं 

से सुसज्जित 10 समुद्री पुलिस परिचालन केन्द्र, 10 बडे जंहाज, 20 

(19 मीटर वाली) नौकाएं, 10 (5 टन वाली) नोकाए, 35 रिजिड 

ईप्लेटेबल नौकाएं, 131 चार पहिया वाहन तथा 242 मोटरसाइकिलें 

शामिल रहै। | 

तटीय सुरक्षा पर विभिन प्रस्तावो/ योजनाओं के कार्यान्वयन कौ समीक्षा 

 मेत्रिमंडल सचिव कौ अध्यक्षता मे समुद्र watt के प्रति एवं तरीय सुरक्षा. 
संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा कौ जा रही है। तरव राज्यो/संघ राज्य कषतर 

के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक ओर भारत सरकार के संबंधित 

मंत्रालयों के सचिव एनसीएसएमसीएस के सदस्य है । अंतिम समीक्षा दिनांक 

30 नवम्बर, 2012 का एनसीएमसीएस दवारा कौ गई शी। 

निर्माण कार्य, वाहनों कौ प्रापण, पुलिस स्टेशनों का परिचालन तथा 

ईधन इत्यादि के लिए विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्षं के तटवतीं राज्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रो को जारी की गईं निधियों का sia नीचे दिया गया हैः- 

(लाख रु.) 

क्र. राज्य।संघ राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

सं. क्षत्र का नाम (चालू वर्ष) 

1 2 3 ` 4 5 6 

1. . गुजरात ` । | 42.60 - , 643.40 461.00 

2. महाराष्ट 231.80 = 243.00 ~ 

3. गोवा 37.05 - 75.80 196.00 

4. कर्नाटक | = - 238.80 146.00 

5. केरल 237.40 



(i) भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा कं लिए उत्तरदायी 

प्राधिकारी के रूप मे अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें तटीय 
सुरक्षा ओर अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय तर गाई 

` को तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जा रहे क्षेत्र सहित भूभागीय 

समुद्री जल 8a मे तरीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से 

उत्तरदायी प्राधिकारी के रूप मे अभिनिर्धारित किया गया है। 

पोत-परिवहन मंत्रालय को सभी प्रकार के जहाजों के 

अनिवार्य पंजीकरण तथा पहचान करने को प्रक्रिया को 

(iii) 

(iv) 

(v) 

सरल बनाने का अधिदेश दिया गया है। 

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को सभी Hes को बायोमेटिक 

पहचान-पत्र जारी करने का अधिदेश दिया गया ZF 

तट गाई को भारतीय deta पर VER AM कौ शृंखला 

सृजित करने का अधिदेश दिया गया है। 

नौसेना के कमांडर-इन-चीफ तरीय रक्षाके रूपमे वर्तमान 

नौसेना कमांडर-इन-चीफ के अधीन मुंबई, विशाखापट्टनम, 
कोचि ओर पोर्ट er में 4 संयुक्त अभियान केन्द्रौ को 

स्थापना कौ FI । 
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1 2 3 4 5 6 

6. | ठमिलनादु 161.00 - 945.20 1434.00 

7. आंध्र प्रदेश = = | 97.10 1120.00 

8. ओडिशा 182.38 - 223.22 - 

9. पश्चिम बंगाल 157.50 = 200.00 - 

10. दमन ओर दीव - - | 98.00 - 

11. पुदुचेरी - - 50.11 ~ 

12. लक्षद्वीप | — ~ ` | 49.19 | _ 

13. अंडमान ओर निकोबार - 27.00 1502.00 1200.00 

द्वीपसमूह 

कूल 1049.73 27.00 | 4765.82 4732.00 

(च) तरीय सुरक्षा सुदुदीकरण के लिए किए गए प्रमुख उपचारी (vi) नौसैनिक aa कौ बल सुरक्षा संरक्षण कं लिए 

उपाय हैः- 1000 विशेषीकृत कार्भिकों तथा 80 फास्ट इंटरसेप्टर 

wea से युक्त विशेष बल सागर प्रहरी बल का गठन 

किया गया है। 

भारतीय ओलंपिक संघ का निलंबन 

*345. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : 

श्री उदय सिंह : 

~ क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या अतरयष्टरीय ओलंपिक समिति ने हाल ही a भारतीय 

ओलंपिक संघ को इसके चुनावों मे कथित अनियमितताओं के कारण 

facifad कर दिया है; 

(ay यदि द्यं, तो तत्संब॑धी oho क्या है; 

(ग) क्या इस निलम्बन का देश के खिलाडियों के प्रदर्शन पर 

दूरगामी प्रभाव होगा; 
न~ 

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी sto क्या है; ओर 

(ड) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ 

के निलम्बन को amity रद करामे तथा भारतीय ओलंपिक संघ के
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प्रनधन से संबधित मुदो का प्रभावी ठंग से समाधान करने हेतु सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गए Besa जाने का विचार है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जितिन 
.. सिह) : (क) ओर (ख) अतररष्टरीय ओलंपिक समिति (angst) 

ने अपने कार्यकारी ववो की 4-12-2012 को हुई बैठक मे भारतीय 

ओलंपिक संघ (आरईओए) के निलंबन का- निर्णय लिया रै। आईओसी 

द्वारा आईभोए के निलंबन बाबत दिए गए कारण निम्नलिखित रहैः- 

i) आईओए कौ ओलंपिक चार्टर तथा उसके नियमों के 

अनुपालन मे असफलता 

(+) आईओए कौ ओलंपिक चार्टर के अधीन मूल नैतिक सिद्धां 

को लागू करने ओर सुशासन स्थापित करने मे असफलता 

(iii) . asia कौ चुनाव प्रक्रिया में सरकारी अस्तक्षेप के 

खिलाफ एहतियाती उपाय के रूप में 

- (ग) ओर (घ) आईओसी द्वारा निलंबन अदेशे के जारी करने 

से आईओए, तन तक कोई कार्यकलाप करने या अधिकार का प्रयोग 

करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि कार्यकारी ae द्वारा निलंबन ` 

समाप्त नहीं कर दिया जाता। इसमे आईओसी के ओलंपिक चार्टर द्वारा 

उसे प्रदत्त वित्तीय सहायता भी शामिल 2 . 

sea के निलंबन -के निर्णय से निकट भविष्य में होने वाली 

smite खेल स्यर्धाओं मँ भारतीय भागीदारी पर कोई असर पडने ' 

कौ संभावना नर्ही हे क्योकि आगामी एशियाई खेल ओर राष्टरमंडल खेल 
2014 4 ओर. आगामी ओलंपिक खेल, 2016 मँ आयोजित किए जाने 

 है। इसलिए इस निलंबन से न तो हमारे खिलादियों को कोई चिता 
होनी चाहिए ओर न ह उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव VET चाहिए्। 

(ड) सरकार भारतीय खिलाडियों के हित at रक्षा कं लिए सभी 

` संभव उपाय करने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि वे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के - 

नीचे अतर्ष्टरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे । आईओसी के निर्देशो ` 

से उत्पन हुई स्थिति के समाधान के लिए सरकार ने wa खेल परिसंघो, 

प्रमुख -खिलादियो ओर सिविल सोसाइटी के सदस्यो सहित सभी संबंधित 
, पणधारियों के साथ पहले ही विचारं-विमर्श/परामर्श शुरू कर दिया है। 

इस मुदे के समाधान के लिए. सरकार ने facial के हित मे आईओसी, 
` आईओए कं साथ विचारविमर्शं का विकल्प भी खुला रखा FI 

(नद) ` ` 
गना आरक्षितं क्षेत्र 

: *346. श्री मनमुखभाई डी. वसावा : 
ˆ डौ. संजय सिंह : 

18 दिसम्बर, 2012 

. मत्री (प्रो. के-वी. थामस) 

, लिखिते उत्तर ~ 40 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह 
बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या चीनी मिल को केवल अपने-अपने गना आरक्ित ` 
क्षेत्रों से ही गने कौ खरोद करनी होती है; 

(ख) ae a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्यार ओर उक्त गना आरक्षित 

aa निर्धारित करने के मानदंड क्या है तथा इसके क्या कारण रहै; 

(ग) क्या केवल गना आरक्षित क्षेत्रो से ही खरीद करने के उक्त , 

विनियम के परिणामस्वरूप किसानों को हानि sari पड रही दे; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संन॑धी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या सुधारत्मक 

कदम उठाए गए हँ? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य । 

(क) ओर (ख) गना (नियंत्रण) आदेश 

1966 द्वारा केन्द्र सरकार को गने के वितरण ओर संचलन को नियमित ` 

करने की शवितयां 'दी गर्ह है। खंड 6 के उपखंड 1 मे यह प्रावधान 

है कि केन्द्र सरकार किसी भी tw क्षेत्र को अदेश द्वार सरकारी. 

राजपत्र मे आरक्षितं कर सकती है जहां कारखाने कौ येराई क्षमता, 

आरक्षित क्षेत्र मे गने कौ उपलब्धता ओर चीनी उत्पादन की जरूरत 

को ध्यान मे रखकर किसी कारखाने के लिए गना उगायां जाए ताकि 

वह कारखाना अपेक्षित गने कौ मात्रा खरीद सके। केन्द्र सरकार ने 

दिनांक 16 जुलाई, 1966 कौ अधिसूचना द्वारा गन्ना क्षेत्र आरक्षण की ` 

शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित कर दी है। 

| (ग) ओर (घ) atin प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पजान, तमिलनाडु, 

उत्तराखंड ओर उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्तो ने सूचना दी है कि उनके 
राज्यों के किसानो को गन्ना क्षेत्र आरक्षण प्रणाली के परिणामस्वरूप 
कोई हानि नहीं हो रही है। तथापि, गन्ता आयुक्त, कर्नाटक ने सूचित .. | 

किया है कि राज्य में कुछ किसानों ने क्षेत्र आरक्षण के कारण गने 

का.-कम मूल्य मिलने ओर अनियमित भुगतान होने कौ शिकायत at 
है। महाराष्ट राज्य मेँ कोई गना क्षेत्र आरक्षण प्रणाली नहीं दै। केन्र 

सरकार ने डा. सी. रगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद 

की अध्यक्षता मे चीनी क्षेत्र का नियमन समाप्त करने संबंधी सभी मुद 

की. जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया. था। -इसं समिति 
ने 5 अक्तूबर, 2012 को अपनी रिपोर प्रस्तुत कर दी ई। इस समिति 

ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश कौ है कि गन्ना क्षत्र आरक्षण 

ओर बांड भरने संबंधी नियमों को धीरे-धीरे राज्यों द्वारा समाप्त कर 

fea जाए। इस समिति कौ सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।
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सीमा पर॒ बाड लगाना 

*347. श्री राजीव रजन सिह उफ ललन fee : 

श्रीमती मेनका गांधी : 
भारत-पाकिस्तान सीमा 

जम्मू ओर कर्मी 1225 
क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा ait कि : 

पजान 553 
(क) प्रत्येक राज्य में पड़ोसी देशों के साथ लगी siateta 

सीमाओं के साथ सीमा कौ वास्तविक लंबाई कितनी है; एजस्थान 1037 

(ख) वर्तमान मेँ प्रत्येक राज्य मे seria सीमा के साथ वास्तव धत 708 
मे कितनी लंबी सीमा पर ae लगाई गई है; कल 3323 

(ग) सीमा पर बाड लगाने के कार्य मे कौन-कौन सी एजेंसियां 

संलग्न है ओर पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक ad के दौरान एजंसी-वार 
भारत-नेपाल सीमा 

इस कार्य पर् कितना व्यय किया गया; उत्तराखंड 263 

(घ) क्या मानवीय ओर प्राकृतिक कारणो से ये at कट जाती FR प्रदेश 260 , 
ह; ओर विहार 729 

(ड) यदि हां, तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने पश्चिम बंगाल 100 
के fal कारगर बाड लगाने हेतु सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए सिविकम 

| म 99 है/उखए जाने का विचार है? | 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :-(क) ea | 111 
प्रत्येक राज्य में पडौसी देशौ के साथ लगी अतररष्टरीय dei के भल्लक र सी देश ar a य भारत-भूटान सीमा 
साथ सीमा कौ वास्तविक लंबाई निम्नानुसार रैः- 

| सिक्किम 32 
भारत-बाग्लादेशं सीमा 

(लंबाई कि.मी.) पश्चिम बंगाल - 183 

| लाई असम 267 
राज्य कुल लंबाई 

अरुणाचल प्रदेश , ` 217 
1 | 2 | 
a कुल 699 

` पश्चिम नगालं 2216.70 | । 
_ | ` भारत-चीन सीमा | 
असम | 263.00 । (लंबाई कि.मी.) . 

मेघालय | 443.00 क्र. राज्य sata एलएसी कुल 

त्रिपुरा । 856.00 स. सीमा कौ की लंबाई 
लंबाई लंबाई 

मिजोरम 318.00 1 2 3 4 5 

| | ___ र कूल 4096.70 जम्मू ओर कश्मीर 1073 524 1597 1
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1 2 3 4 5 

2. हिमाचल प्रदेश 200 - 200 

3. AUS 345 — 345 

4. सिक्किम 220 220 

5. अँरुणीचल प्रदेश 1126 = 1126 

कल 2964 524 3488 

` भारत-म्यांमार सीमा 
(लंबाई कि.मी.) 

राज्य कुल लंबाई 

अरुणाचल प्रदेश 520 

ame. 215 

मणिपुर 398 | 

वि मिजोरम . | 510 

कूल 1643 

(ख) वर्तमान मे, प्रत्येकं राज्य मे अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ 

लगी सीमा कौ वास्तविक लंबाई निप्नानुसार हैः- 

भारत-बाग्लादेश सीमां 

18 दिसम्बर, 2012 

(लंबाई कि.मी.) ` 

राज्य का नाम चरण [ि चरणा 

| मंजूर कौ पूरी की मंजूर की पूरी कौ 
~ ` गई | गई गई [ि गई 

aaa बगाल 507 507 964.00 720.55 ` 

असम 1523 149.29 76.72 73.375 

मेघालय 198.06 198.06 264.17 129.07, 

त्रिपुरा ~ - 848.00 749.47 

मिजोरम - -- 349.33 208.27, 

कूल 857.37 - 854.35° = ` 2502.22 = 1881.23 
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भारत-पाकिस्तान सीमा | 

(लंबाई कि.मी.) 

राज्य का नाम सीमा कौ बाड लगाए अब तक लगाने के 

कूल जाने . लगाई लिए शेष 

लंबाई के लिए गई सीमा बची सीमा 

सीमा की बादु.की .बाडं कौ 

कुल लंबाई की लंबाई कौ लंबाई 

पंजाब 553 - 461 462.45* . - 

राजस्थान 1037 1056.63 = 1048.27* -. 

जम्मू अंतर्सष्ठीय 210 186 186 - ` 

सीमा  _ : oo , . 

गुजरातं 508 340 256.78 _. 83.22 

कुल 2308 2043.63 1953.50 83.22 

"लंबाई मे यह भिन्नता भूआकृतिक घटकों/बाड कौ सीधाई कौ वजह से 

हे। | | 

भारत-म्यांमार सीमा 

वर्तमान मे, ate, मणिपुर के क्षेत्र में सीमा पिलर सं. 79 ओर सीमा | 

पिलर संख्या 81 के बीच के 10 कि.मी. भू-भाग पर सीमा बाड् लगाए 

जाने कौ मंजूरी दी गई है। सीमा पिलर संख्या 79 से 81 के बीच रेकौ 

सर्वेक्षण ओर 2a कर (आरएसरीसी) कार्य पूरा कर लिया गया है। 

बीआर्ओ द्वारा इस भू-भाग मे बाडं लगने का कार्य भी शुरू कर दिया, 

गया है ओर 4 कि.मी. क्षत्र में बाड़ का कार्य पूरा हो गया है। शेष कार्य 

प्रगति पर रै। 

(गं) विगत तीन वर्षो के प्रत्येक at कं दौरान aE लगाने . 
के कार्यं मे शामिल. एजेंसियों ` ओर इसमे हुए व्यय को एजेंसी . वार 

नीचे दिया गया हैः- 

भारत-बाग्लादेश सीमा 
| (करोड रु.) 

एजंसी : व्यय सहित वर्ष॑व्यय सहित ad ora सहित वषं 
(2009-10) (2010-11) (2011-12) 

1 2 3 „ 4 

सीपीडन्ल्यूडी 84.44 26.62 27.00 

| एनबीसीसी 40.00 78.00 178.81 
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1 2 3 4 

एलपौसौसौ 284.75 90.00 62.57 

इपीआईएल 10.00 15.00 7.74 

असम पीडन्ल्यूडी 13.88 25.00 शून्य 

सीमा सडक संगठन 17.73 शून्य शून्य 

भारत-पाकिस्तान सीमा 

सीपीडन्ल्यूटी 79.70 78.89 72.95 

एनबौसीसी 32.00 50.00 शून्य 

भारत-म्यांमार सीमा 

सीमा सडक संगठन . 5.03 7.00 4.00 

(घ) से (ङ) जी, हां। सीमा बाड के तार मानवकृत ओर प्राकृतिक 

कारणो कौ वजह से ae जाते है। क्षतिग्रस्त सीमा बाड कौ दैनन्दिन प्रकृति 

के रखरखाव ओर मरम्मत का कार्य बीएसएफ द्वारा किया जा रहा है 

ओर we मरम्मतो/रखरख्राव का कार्य सीपीडन्ल्यूडौ द्वारा किया जाता 

है। गृह मंत्रालय भी भारत-पाकिस्तान ओर भारत-बंग्लादेश सीमा पर सीमा 

as के tata के लिए रखरखीवे संबेधी मानकं को संशोधित कर 

रहा है। तथापि, सरकार ने देश कौ seria सीमाओं पर घुसपैठ सहित 

सीमा-पार अपराधो को रोकने ओर वहां प्रभावी अधिपत्य बनाए रखने 

के लिए एक~बहुभआयामी नीति अपनायी है। इस संब॑ध मे उठाए गए Heat 
मे, अन्य बातो के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैः- 

(i) सभी अंतरराष्ट्रीय सीमा्ओं पर नाका गश्त करके (बार 

wast) ओर प्रेक्षण dial तैनात करके सीमाओं कौ 
चोबीसों घंटे निगरानी करके सीमा का प्रभावी आधिपत्य) 

अतर्रष्द्रीय सीमा (आबी) के नदी-घटीय हिस्सों कौ गश्त 

eet ओर उन पर आधिपत्य रखने का कार्य सीमा सुरक्षा 

बलं कें Tea के वाटर क्राफ्ट/स्पीड-नोरो/फ्लोर्टिग 

सीमा चौकियों (नीओपी) की मददमसेकियानजारहादै। 

(ii) बाड गरत-सडको, तेज रोशनी कौ व्यवस्था तथा अतिरिक्त 

` सीमा चौक्रियों का निर्माण। 

(1) उच्च-तकनीकौ का समावेश। सीमा आधिपत्य को ओर 

अधिक बढाने के लिए दिन ओर रात मेँ देखने वाली 
प्रणालियो से पूर्णतः सुसज्ज्ति अद्यतन निगरानी उपकरणों 

का प्रापण करने के सतत प्रयास किए जा रहे FEI 

(iv) सहायक एजँसिमौ के साथ आसूचना Azam एवं समन्वय 

कार्य का उन्नयन, सीमा पर विशेष कारवाई का संचालन। 
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(vy) भारत सरकार ने भारत-नाग्लदेश सीमा पर नदी घारीय/ 

पहाडी/सुभेद्य क्षेत्रों मे बीओपी का संवर्धन करने के लिए 

2 wher मुख्यालयो, 3 सेक्टर मुख्यालयों ओर 

16 बरालियनो कौ मंजूरी दी गई है। इन बरालियनो का 

गठन वर्षं 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षो मे चरणबद्ध 

तरीके से किया जाएगा। 16 बरालियनो मे से 2 बरालियनों 

को गृह मंत्रालय द्वारा अन्यत्र भेज दिया गया है अर्थात 

एक समुद्र बटालियन को गुजरात मेँ मेदी ओर खाऊ 

aa के लिए ओर दूसरी एनडीआरएफ बटालियन पटना, 
विहार मे तैनात कौ गई 1 इसके अतिरिक्त 7 बरालियनों 

का गठन कर लिया गया है ओर SS भारत- बांग्लादेश सीमा 

मे तैनात किया गया है। शेष 7 safe का गठन 

भारत-बाग्लदेश सीमा पर प्रभावी आधिपत्य रखने के लिए 

किया जाना है। भारत- बांग्लादेश सीमा पर दो सेक्टर ओर 
दो wien मुख्यालय बनाए गए दहै। 

(अनुकद] 

भूमिगत कोयला खाने 

*348. श्री नृपेन्द्र नाथ राय : 

श्री बंस गोपाल चौधरी : 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

` (क) कोल इंडिया लिमिटेड ओर इसकौ सहायक कंपनियों के 

अंतर्गत भूमिगत ओर खुले मुहाने वाली कितनी खाने कार्य कर रही 
है तथा पिछले तीन asf मेँ प्रत्येकं वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान इन 
खानों से कोयले का पृथक-पृथक कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है; 

(ख) क्या fist कुछ समय से भूमिगत कोयला खानों की 
संख्या कम होती जा रही है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; 

(घ) भूमिगत खानों मे कोयले का उत्पादन बढाने के लिए क्या 

रुपरेखा तैयार wt गई है; ओर | 

(ङ) बारहर्वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थं कितना 

निवेश किया गया है/किए जाने कौ संभावना है? 

कोयला मत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) कोल 

इंडिया लि. (सीआईएल) ओर इसकी सहायक कंपनियों मेँ पिछले चार 

वर्षो मेँ ओर 01.04.2012 कौ स्थिति के अनुसार वार्षिक उत्पादन सहित 

कपनी-वार प्रचालनशील भूमिगत (यूजी), ओपन कास्ट (ओसी) ओर 

मिश्चित कोयला खानों को कुल संख्या नीचे तालिक “a” तथा "ख" 

मे दी गई हेः-



x 

तालिका "क" ~ 2008-09 से 2011-12 (01 अप्रैल को) तंक की -अवधि कं cea खानों की संख्या निम्ानुसार हैः 

2009-10 ` ` 2010-11 

163 ` ॐ 

कंपनी. 2008-09  2011-12 

प्रकार at ओसी fim ` चुल wt aft fie कुल pt ओसी मिश्रित कलं gt at fia . कुल 

` : ~ | । | i a (^... म्य | र ॥ | - 

ईसीएल 82. 21 . 7: 110 82 19 7 ` 108 ` 87. 17 1 105 86 17 2 105 

बीसीसीएल 47 18 17, ' ` 82 40 18 23 81 37 16 25 78 39 19 20 78 

सीसीएल 24. ॐ 2 62 24 37 2 63 24 ` 40 1 65 24 41 1 66 

: 4 1 + = „ ; 

एनसीएल 0 10 ` 0 ` 10 0 10 0 10 0 10 0 . 10 0 10 0 10 

उन्ल्यूसीएल 43 ॐ9 4 8 45 38 2 85 43 38 2 83 42 38 2 82 

एसईसीएल 69 21 1: %1 68 22 1 91 66 24 1 %1 65 24 1 90 

` एमसीएल 9 15 0 24 9 16 0. 25 11 ` 16 0 27 11 ` 16 9 27 

` एनईसी 5 3 10 8 5 ` 3 ` 0. 8 ` 5 3 0 8 5 3 0 8 

सीआईएल 279 . 168 31 . 473 273 471 273 ` -164 30 467 272 168 26 466 
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तालिका “ख '' — 2009-10 से 2012-13 (सितम्बर, 2012 तक) के दौरान भूमिगत (gait). ओर ओपन कास्ट (ओसी) 

खानों से कोल इंडिया लि. कौ सहायक कपनी-वार कच्चा कोयला निम्नानुसार हैः 

| (ates मिलियन रन) 

2009-10 2010-11 2011-12 सितम्बर, 2012 तक 

प्रकार यूजी ओसी यूजी ओसी यूजी आसी यूजी ओसी 

| ईसीएल 8.23 21.83 7.37 23.43 6.83 23.73 3.47 10.27 

बीसीसीएल 3.90 23.61 3.69 25.30 3.48 26.73 1.56 12.47 

सीसीएल 1.47 45.61 1.27 46.25 1.09 46.91 0.48 17.46 

| एनसीएल 0.00 ` 67.67 0.00 66.25 0.00 66.40 0.00 28.40 

उन्ल्यूसीएल 9.62 36.12 8.71 34.94 ` 8.39 . 34.72 4.03 14.36 

एसईसीएल 17.83. 90.18 16-8 95.90 16-41 97.43 8.13 45.39 

एमसीएल 2.20 _ 101.88 2.67 98.11 ` 2.19 100.93 0.93. 44.43 

एनईसी 1.10 0.00 0.00 1.10 0.00 0.60 0.00 0.18 

सीञआर्ईएल 43.25 388.01 40.02  391.3 38.39 397.45 18.59 172.96 

afi कोयला खानों कौ कमी कं कारणो मँ भंडार का समाप्त , 

हो जाना, कोयला सीम का पतला हो जाना ओर बडी मात्रा मे जलभराव 

होना, भूमिगत कोयला आग कौ मौजूदगी, उथली Gert मे अनियंत्रणीय 

सतही faa, पास के Aa मे जलमग्न Wa कौ उपस्थिति, सुरक्षा 

संबधित कारण, कठिन भू-खनन स्थितियां आदि शामिल है 

(घ) 

निम्नलिखित 

(i) 

(ii) 

(iii) 

भूमिगत खानों मे उत्पादन A वृद्धि करने के लिए, 

कदम उठाए गए F:— 

उपयुक्त भू-खनन स्थितियों के साथ सभी नई भूमिगत खानों 

को आयोजना उच्च डिग्री तक कौ मश्षीनीकरण के साथ 

कौ गई है। 

लोगवाल/शार्टवाल खनन प्रौद्योगिकी, सतत् खनन प्रौद्योगिकी 

आदि जैसे वृहद उत्पादन प्रोद्योगिकि्यो कौ बड़ी मात्रा मे 

WAIT | । 

गैर-मशीनीकृत मौजूदा खान को एसडीएल/एलएचडी/सतत् 

(५) ,. 

(५) 

(vi) 

(vii) 

खंनिकों तथा मशीनीकृत fefar ओर रूफ बो्टिग को 

अपनाकर मशीनीकृत खान मेँ परिवर्तित कियाजारहा है 

यूजी प्रचालन, उच्च क्षमता वाली यूजी खानों कं माध्यम 

से प्रत्येक कोयला उत्पादक सहायक कंपनी का डिजाइन 

अत्याधुनिक ्रोदयोगिकी, elie atten कौ 

सुविधाओं, नियंत्रण प्रणाली ओर दुनिया मेँ उपलब्ध उत्कृष्ट 

सुविधाओं से तुलनीय सुविधाओं कें साधं बनाया जाना 

है। 

वैज्ञानिक स्टरारा ओर पर्यावरण मोनीररिग 

ait खानं के लिए अवसंरचना का तीव्र विकास - 

मशीनीकृत शाफ्ट ओर 

यूजी खानों मे मेन राइडिंग प्रणालि्यो ` कौ शुरूआन। 

(viii) भूमिगत खानों मे दूर संचार को अपनाना।
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(ix) खान में वातायन कं लिए एयरकडीशनिंग fared विशेषरूप 

से 400 मीटर से अधिक गहरी खानों मे अथवा जहां 

परम्परागत वातायन प्रणाली से तापमान को नीचे 33 feat 

सेल्सियस तक नर्ही लाया जा सकता। 

(ड) aed पंचवर्षीय योजना कं दौरान लगभग 5000 करोड 

रु. का निवेश किए जाने कौ संभावना है। 

(हिन्दी) 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार 

कं साथ जोड्ना 

*349. श्रीमती सुशीला सरोज : 

श्री महेश्वर हजारी : 

क्या. उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 

आधार डाटानेस/ कार्ड से wer a @ 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इस संबंध मे 
क्या कार्यविधि तैयार कौ गई रैः ओर 

(ग) -इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने कौ संभावना है ओर 

इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य. ओर सार्वजमिक वितरण मंत्रालय के रोज्य 

मत्री (प्रो. के.बी. थमस) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

कं प्रचालनौ का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कप्यूटरीकरण करने संबंधी । 

योजना स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को अपने लाभार्थियों 
के cada का डिजिटीकरण करना अपिशक्चित होता दै। इस प्रक्रिया 

मे राज्यो/संघ. राज्य क्षेत्रो से अनुरोध किया गया है कि वे arnt 
के डिजिरीकृत डायबेस मेँ जहां कही उपलब्ध हो ‹ आधार" संख्या 

शामिल करं। . | 

(ख) लक्षित सार्वजनिक विलसथ प्रणाली का कप्यूटरीकरण करने 

के लिए इस विभाग द्वारा जारी दिशा-निरदर्शो कं अधीन राच्यो/संघ 

राज्य क्षत्र से कहा गया है किं. वे (आधार नामांकन के भाग के 

रूप मे भारतीय अनन्यः पहचान प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पंजियकोँ द्वारा 

चलाई जा रही आकडँ एकत्र करने प्रक्रिया. मे लक्षित सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली से संबंधित क्षेत्र को शामिल atl इसंके अलावा, लक्षित 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 52 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डो/लाभार्धियो डाटबेस का 

डिजिरीकरण कर्मे के लिए इस विभाग ने सभी राज्यो/संघ राज्य क्षत्र 

को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार राशन HS कैष्वर प्रपत्र^डाा 

डिक्शनरी जारी कौ है। इन डाटा मानकों मे राशन कार्ड के डाराबेस 

मे आधार संख्या शामिल करने का प्रावधान भी है। 

(ग) आधार संख्या के साथ राशन कार्ड/लाभाधियौ के seas 

` को जोड़ने के परिणामस्वरूप दोहरपन (डुप्लीकेशन) समाप्त करने कौ 

प्रक्रिया के दौरान जाली/अपात्र राशन are समाप्त होने कौ आशा है। 

इसके अलावा उचित दर दुकान स्तर पर आधार आधारित प्रमाणीकरण 

का उपयोग करने लाभार्थियों कौ सही पहचान होगी ओरं urns का 

वितरण केवल afar लाभार्भियों को किया जाएगा जिससे wren 

की लीकेज/अन्यथा हस्तान्तरण ane मे कमी आएगी। 

इस स्कीम के घटक-1 मे राशन कार्डो^लाभार्थियों तथा अन्य 

see का डिजिरीकरण करना, आपूर्ति set प्रबंधन का 

कप्यूटरीकरण करना, पारदर्शी पोर्टल कौ स्थापना करना ओर शिकायत 

निपयान तंत्र बनाना नामक गतिविधियां शामिल र! इस स्कीम कं अधीन 

राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो से अनुरोध किया गया है कि वे मार्च्, 2013 

तक आधार संख्या को शामिल करने सहित राशन कार्डो/लाभार्थियों 

के sea के डिजिटीकरण का कार्य पूरा कर ci 

कोयला खनन के प्रतिकूल प्रभाव 

"350. श्री दत्ता मेषे : 

श्री भासाहेन राजाराम वाकचौरे : 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार. ने सामाजिक वानिकी, पर्यावरण ओर कोयला ̀ 

खनन क्षेत्रो/बेल्टो में तथा इनके आसपास रह रहे लोगो के स्वास्थ्य 

पर पड़ने वले प्रतिकूल प्रभाव की -ओर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा an % ओर इस day में 

सरकार द्वारं क्या सुधारात्मकं कदम SAT गए है; 

(ग) क्या कोयला खनन कार्यो के लिए स्थानीय aii 
आदिवासियो को उनके aa से हटाये जाने कौ घटनाओं कौ जानकारी 
मिली हैः 

(घ) यदिहां, तो तत्संबंधी ot ant तथा ta कोयले ब्लाक 

कहां-कहां स्थित है ओर एेसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम 

उठाए गए है; ओर ` |
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(ङ) पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 

इस संबंध मे feu गए मुआवजे,/पुनर्वासित परिवारों कौ संख्या का व्यौरा 

क्या दै? 

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) ओर (ख) 
कोयला खनन क्रियाकलापं का सामाजिक वानिकौ, पर्यावरण ओर स्थानीय 

खनन क्षेत्रो/बेल्यौ मे ओर उसके ईद-गिर्द रह रहे लोगो के स्वास्थ्य 

पर HS प्रभाव पडा है। कोयला खानों से उत्पादन को शुरू करने/ बढ़ोतरी 

करने से पूर्व प्रत्येक परियोजना के संबंध मे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 

अध्ययन द्वारा कोयला खनन के कारण मौजूदा सामाजिक वानिकौ एवं 

पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसके आधार 

पर पर्यावरण yas योजनाएं (ईएमपी) तैयार कौ जाती है। परियोजना 

की आवश्यकता के अनुसार खान मे तथा उखके इर्द-गिर्दं रह रहे लोगो 

के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के प्रशमन हेतु पर्यावरण 

क प्रभाव को कम करने हेतु ईएमपी मे विभिन प्रदूषण प्रशमन उपाय 

करने होते है। पर्यावरण अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईएमपी को 

पयविरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। 

पर्यावरणं एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संबधित कोयला 

परियोजना के पर्यावरण yay योजना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 

द्वारा जारी किए गए पर्यावरण अनुमोदनं के अनुसार निम्नलिखित 

सुधारत्मक उपाय किये जाते हैः- 

वायु प्रदूषण faa: 

निर्धारित एवं Waa वारर स्पिकरों द्वारां हाल तथा कोयला परिवहन 

सडको, कोयला रख रखाव Baal, सभौ कोयला अंतरण स्थल, 

कोयला एवं ओवरबरडन Yer, कोयला tere संचयं मे नियमित 

पानी के छिडकाव के माध्यम से वायु प्रदूषण को नियत्रित किया 

जा रहा है। अन्य उपायो मे धूल को संचित wet बाले fea 

सिस्टमो/वेट fefem, कोयला परिवहन-सडंकोौ की aia 

टोषिग/कक्रीर्टिग शामिल रहै। व्यवहार्यता के अनुसार प्रदूषण को | 

कम करने हेतु कोयला परिवहन तथा सडक परिवहन मे कमी 

लाने के लिए अधिक सै अधिक ace wat, रेल आदि उपयोग 

के लिए प्रयास किये जा रहै है। खानों मे तथा इन के इर्द-गि्दं 

अत्यधिक वृक्षारोपण भी पडौसी क्षेत्रो में वायु प्रदूषण के प्रभाव 

को कम करता हे। 

जल प्रदूषण नियंत्रणः 

aad को रोकने के लिए Sethe तालान के माध्यम से खान 

का जल निकाला जा रहा है ओर प्राकृतिक जल बहाबो मे बहाव 

से पूर्वं संभव सीमा तक शोधन के पश्चात लाभकारी उपयोग जैसे 
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we, ओद्योगिक एवं कृषि प्रयोजनों के लिए क्लीन रनओफ का 

प्रयोग किया जा रहा है। कार्यशालाओं के feat की तेल ग्रीस 

नलो से निकाला जाता है तथा उसे धूल कं दमन कै लिर् एवं 

सफाई के प्रयोजनार्थं उसे पुनः उपयोग मे लाया जाता हे। बडी 

खानों मेँ घरेलू निस्सार को धरेलू निस्सार शोधन संयंत्र म ओर ` 

अन्य खानों मे सेष्टिक sai में शोधित किया जा रहा है। 

ध्वनि प्रदूषण नियत्रणः 

ध्वनि WER के उपकरणों, उपयुक्त Vata एवं पृथक्करण कँ 

सावधानीपूर्वक चयन के माध्यम से नियमित किया जाता है! उच्च 

शोर के स्तर से प्रभावित व्यक्तियों को ईयर मप्स दिये जा रहे 

है। यह कार्य स्थानों एवं रिहायशी क्षेत्रों मे वृक्षारोपण के अलावा 

हे। 

पारिस्थितिकीय क्षति का नि्यत्रेणः 

वास्तविक तथा जैविक रूप से पुनरुद्धारित खनित क्षेत्रो मे एवं 

ओबी डम्प क्षत्रं पर वृक्षारोपण, खानों तथा इनक दर्द-गिर्दं सडको 

के दोनों तरफ, राउनशिप/रिहायशी -क्ेत्रो, उपलब्ध खाली स्थानों 

पर वृक्षारोपण, पर्यावरणीय अनुमोदन के अनुसार वनस्पति तथा 

बन जीव जगत A सरक्षण eq सरक्षण योजना कौ कार्यान्वित 

करके इसे नियंत्रित किया जा रहा है। यह वन विभागो के लिए 

प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किये ग भुगतान के अलावा दे। 

इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण ate से प्रचालन 

शर्तों कौ अनुमति के अनुपालन मे पर्यावरणीय सरक्षण उपाय किये 

जाते है! किये गए पर्याबरणीय उपायो कौ क्षमता का मूल्यांकन 

करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार 

विभिन पर्यावरणीय विशेषताओं कौ नियमित रूप से निगरानी को 

जाती है तथा यदि अपेक्षित हो तो नियामक अभिकरणो कौ निर्धारित 

सीमाओं के भीतर विभिन पर्यावरणीय विशेषत्ताओं को बनाए रखने 

हेतु अतिरिक्त उपाय किये जते 21 ॥ 

स्वास्थ्य कौ सुरक्षा 

कोल खनन श्षतरो/बेल्टो के आस-पास रह रहे लोगो के स्वास्थ्य 

कौ सुरक्षा करने के लिए कोल इंडिया fa. की विशेष स्कीम 

=| सीआर्ईएल की arte सामाजिक cafes दायित्व स्कोम 

के अनुसार विगत वर्षं के कोयला उत्पादन का 5/- रुपये Wher 

कीद्र से एक पृथक निधि आबंटित कौ गई है ओर उक्त समग्र 

राशि कोयला खनन कषरो/बेल्टौ तथा जिस राज्य मेँ परियोजना
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स्थित है, उनके आस-पास रह रहे लोगों कौ भलाई के वास्त 

व्यय के लिए निर्दिष्ट की "गई है। कोल इंडिया लि. कौ सीएसआर 
` नीति म जनजातीय आबादी के लाभ A लिए परियोजना/स्कौमों 

के लिए उक्त निधि से एक मुश्त प्रावधान किया गया है। नीति 

के अनुसार कूल सीएसआर बजट मे से अनुसूचित जनजातीय 

आबादी & विकास के लिए कल्याणकारी कार्यकलाप करने के 

लिए वार्षिक योजना मे बजट का 8% अलग से ओर नितांत - 

रूप से आवंटित किया जाता है। ` 

(ग) ओर (घ) परियोजनाओं कं लिए वैकल्पिक योजनाओं को 
` तलाश कर स्थानीय/जनजातीय आबादी - के विस्थापन से बचा जाता रै 

कितु अपरिहार्य परिस्थितियों में भू-गभीय कारणों से स्थानीय/जनजातीय 
लोगों को विस्थापित करना पडता है ओर सहायक कंपनियों के कुछ 
अन्य क्षेत्र म पुनरस्थापित किया जाता है। यह उक्त भूमि के विभिन 

लागू कानून के अनुरूप किया गया है। 

, आरभ्" से ही जनजात्तीय लोगो को ईस्ट्नं कोलफील्द्स लि 

(ईसीएल) मे रजमंहल, एसपी खानों, मुम्गा, सोनपुर बाजारी, पांडेश्वर 
` तथा कजोरा मे ओर साउथ Red कोलफील्द्स लि. (एसरईसीएल) मेँ 

गेवरा ओसीपी विस्तार ओर dea कोलफील्द्स लि. (सीसीएल) मेँ 
पिपरवार, TF. SHU, -अरगदा, बरकासयाल, राजरप्पा, धोरी, बीएंडके, 
कथारा, BY, हजारीबाग (a), राजहरा जैसे कषेत्रं मेँ विस्थापित किया 
गया है। महानदी कोलफील्डस लि. (एमसीएल) ने ओडिशा के सुदरगढ्, 

 ्षरसुगुदा ओर अंगुल “ जिले में जनजातियों की .जमीन अधिग्रहीत की 
 . है। वेस्टर्न कोलफील्द्स लि. (-डन्लयूसीएल) की कोयला परियोजना 

गोधन ast, वैतुल तहसील, तमला एवं जमाल जनजातीय ब्लाक 
सियर गांव खद, पटवारी सरकल कौ किरवानी, छिंदवाड़ा, राजौरा तहसील 
मेँ रह रहे जनजातीय लोगों को कोल इंडिया लि. (dente) की 
आरएंडआर नीति के प्रावधान के अनुसार भूमि/मकानों का मुआवजा 
प्रदान करने तथा अन्य पुनरस्थापन एवं पुनर्वास (आरणएंडआर) लाभ प्रदान 
करने के पश्चात पुनरस्थापित किया गया है। 

॥ 
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(ङ) संशोधित आरएंडआर नीति 2012 के अनुसारं जनजातीय ` 

परियोजना प्रभावित व्यक्तिर्यो तथा अन्यो को मुआआवजा पैकेज का व्यौरा 

नीचै दिया गया दै 

राज्य द्वारा अधिसूचिते दर के अनुसार भूमि के मुआवजा, नियमानुसार 

ब्याज, वृद्धि, भूमि के `मुमआवजे का 30% की दर से सोलेसियम, 2 

wee भूमि मे एक रोजगार कौ दर से भू-वंचितों को रोजगार प्रदान 

करने के अलावा जनजातीय लोगं को विस्थापित किये जाने के मामले 

मँ deve कौ anise नीति, 2012. मे जनजातियों के लिए 
अतिरिक्त विशेष प्रानेधान टै तथा जो जनजातीय लोग जो वन उत्पाद 

पर् निर्भर हे उनको अतिरिक्त मुआवजा तथा विस्थापित जनजातीय समुदाय 

कौ सांस्कृतिक ओर आर्थिक धारणीयता सुनिश्चित करने के प्रावधान 
Cl इसके अलावा पुनर्वास स्थल पर पूर्वं की अपेक्षा बेहतर जीवन के 

लिए सभी सुविधाएं जैसे स्कूल, सडक, स्दरीरलाईट, पक्की नाली, तालान, 

पेयजल की आपूर्ति के लिए कूञं/स्यूब वेल, सामुदायिक केन्द्र, पूजा 
स्थल, ओषधालय, पशुओं के ` लिंह-चारागाह ओर खेल के मैदान आदि 
कौ व्यवस्था कौ गई है। सीआईएल कौ anise नीति, 2012 के 
अनुसार उत्तराधिकारी के पसंद के अनुसार आवासीय wei के बदले 

नगद मुभआवजा ak प्रति परिवार 3 लाख रुपये कौ दर -से शिषिटग 
एवं पुनरस्थापन भत्ता प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 

जनजाति के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण 

स्कीम है जिसमे =o तकनीकी टेड ओर सांविधिक कार्यो मे प्रशिक्षण 

प्रदान किया जा रहा है ताकि सहायक कमनियों की Read को भरने 
कं लिए बाह्य भरतीं के दौरान Se नियोजित किये जाने योग्य ` बनाया 

` जा सके । प्रशिक्षण अवधि के दौरान wets ओर आवास का प्रावधान 

 है। 

पिछले तीन वर्षो ओर चालु वर्षं कं दौरान स्थानीय/जनजातीय लोगों 
को प्रदान किये गए् मुआवजा,पुनर्वासित किये गए परिवारो कौ संख्या 

का str नीचे दिया गया हैः- 

पुनरस्थापन कंपनी. ` वर्ष  .. रोजगार . मुआवजा रोजगार ` पुनस्थापन मुजआवजा 
| | उपलब्ध के मामलों लाखों में उपलब्ध , के मामलों लाखो में 

कराया की संख्या (रुपए) कराये गए की संख्या (रुपए) 

1 ` 2 ` उ - ` 4 5 6 ` ` 7. 8 

ईसीएल ` पश्चिम बगाल राज्य में ` आरखंड राज्य में 

2009-10 % ` 26 77.35 06 | ` शून्य ` 10.00 
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1 2 3 gg 5 6 7 8 

2010-11 72 52 3246.07 20 शून्य 3200.00 

2011-12 64 36 631.94 11 — 5.00 

2012-13 18 शून्य 622.27 - - - 

(अगस्त, 12) 

नीसीसीएल 2009-10 — - - 228 147 186.06 

2010-11 107 244 44.69 

2011-12 24 23 12.01 

2012-13 17 = - 

(अगस्त, 12) 

सीसीएल 2009-10 - - - 228 147 186.06 

2010-11 107 244 44.69 

2011-12 175 34 144.00 

2012-13 78 15 197.80 

(अगस्त, 12) 

डन्ल्यूसीएले मध्य प्रदेश राज्य में महाराष्ट राज्य में 

2009-10 07 00 83.00 70 284 370.32 

2010-11 00 | 23 11.91 20६ 11 275.39 

2011-12 01 03 29.35 102 02 14.25 

2012-13 शून्य = - 40 -- _ 

(अगस्त, 12) 

एस्ईसीएल मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगद् राज्य मे 

2009-10 483 शून्य शून्य 271 163 636.43 

2010-11 शून्य शून्य 

2011-12 06 -- - 166 174 1533.57 
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[अनुवाद] 

| चटिया कोयले की आपूर्ति 

"351. श्री गुरदास दासगुष्त : 

श्री जगदानंद सिंह : 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्रया देश में विद्युत संयतो ओर उद्योगो को घटिया/खराब - 

किस्म के कोयले कौ आपूर्ति कौ रिपोरट/शिकायतें मिली ह, जिसके 
कारण -उनकौ उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी sia क्या है ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है; ओर . 

(ग) ` सरकार द्वारा इस Ae के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक © 

उपाय किए गए है/किए जा रहे है? 

18 दिसम्बर, 2012 

1 2 3 4 5 | 6 7 8 

„~ ` 2012-18 - 64 134 45.60 
(अगस्त, 12) | | 

एमसीएल' | † ओडिशा रान्य मे 

| 2009-10 - - - 46 =, ` ७14 1037.62 

2010-11 920 ` 725 | 518.55. 

2011-12 396 335 3487.89 

2012-13 144 496 162-34 
(SRT, 12) ` | 

 एनसीएल छत्ीसगीद् राज्य मे मध्य प्रदेश रज्य मे 

| ~ 2999-10 - - ` - 46 ` ` 154 167.24 

2010-11 96 2%9 ` 5.83 

 2011-12 25 148 ` 19.63 

2012-13 42 35 ` . ` 3.67 
(अगस्त, 12) . 

कोयला मंत्री (श्र श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से तन) 

देश मे विद्युत dat -ओर उद्योगों से बडे आकार के कोयले ओर 

कुछ पत्थर/बोल्डर मिश्रित कोयले की शिकायत कभी-कभी प्राप्त होती 

ह जिन्हे भू-खनन कारकं के कारण पूर्ण रूप से समाप्तं नहीं किया 

जा सकता। तथापि, tet शिकायतों के प्राप्त होने पर कोल इंडिया 

लि. (सीआईएल) ओर इसकी सहायक कपनियो द्वारा निवारक एवं 

प्रतिपूरक कारवाईयां कौ जाती दै। 2007 की नई कोयला वितरण 

नीति (एनसीडीपी) के अनुसार, उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति 

ईधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अंतर्गत की जाती है। विन्त संयंत्र 

तथा 0.4 मिट. से अधिक की वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) 

वाले उपभोक्ताओं के साथ एफएसषए् के अनुसार, .कोयले कौ . गुणवत्ता 

संयुक्त नमूनाकरण at लदान बिन्दुओं पर विश्लेषण के अंतर्गत शामिलं 

है। एफएसए का यह प्रावधान उपभोक्ताओं को कोयले कौ वांछित 

कोटि कौ आपूर्ति ओर संयुक्त रूप से विश्लेषित. से ग्रेड के आधार 

पर् उनके द्वार प्राप्त कोयले कौ कोटि के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा
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कोयले के बिल का भुगतान सुनिश्चित केरता है। एफएसए के प्रावधानों 

के अनुसार, विद्युतं संयंत्र को विद्युत गृह मे संयुक्त रूप से मापे 

गए 250 भि.मि. आकार के पत्थरों कं लिए भी प्रतिपूर्ति कौ जाती 

हे। 

कलाकारों को सहायता 

*352. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाधी : 

कुमारी सरोज पाण्डेय : 

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार कलाकार, शिल्पकारो, दस्तकारो ओर पारंपरिक 

कला ओर सांस्कृतिक विधाओं के कलाकारों के लिए किसी पेंशन 

योजना पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि a, तो ठत्संबधी ato क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त व्यक्तियों कं लिए छात्रवृत्ति 

योजना लागू करने का भी है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ak क्या हैः ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कदम उठाए गए है/उठए 

जा रहे है? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती ae कुमारी) : (क) से (Ss). at, 

नहीं । तथापि, मंत्रालय दीनहीन परिस्थितियों मे रह रहे कलाकार 

को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम संचालित 

करता है। इस स्कौम को ""दीनहीन परिस्थितियों मे रह रहे साहित्य, 

कला तथा जीवन के एसे अन्य क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों तथा उनके 

आश्रितं को प्रदान कौ जा रही वित्तीय सहायता कौ स्कीम'' कहा 

जाता है। 

स्कीम के अतर्गते TH कलाकार जिनकी निजी आय (पति/पत्नी, 

की आय सहित) प्रतिमाह 4000 रु. से अधिक न हो तथा जो 

58 वर्षं कौ आयु सै कम न हो, उन्ह केन्द्रीय कोटा के अधीन 

4,000 रु. प्रतिमाह ओर केन्र राज्य कोटा के अधीनं 3,500 रु- प्रतिमाह 

कौ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जाता ti पत्र 

कलाकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किए जानै के 

लिए कला, साहित्य आदि के क्षेत्र मे उनका महत्वपूर्णं योगदान होना 

afew | 
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{ हिन्दी) 

स्टेडियर्मो की खराब स्थिति 

"353. श्री कमल किशोर "कमांडो" : क्या युवा कार्यक्रम ओर 

खेल मंत्री यह बताने at कृपा करेगे कि : 

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन भागों में स्थित 

स्टेडियम टूटी-फूटी हालत में रह 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी राज्य-वार ah क्या है ओर से 

स्टेडियम के रखरखाव हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा 

रहै रैः 

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले मे निर्मित स्टेडियम 

का आधुनिकीकरण करने कौ कोई योजना है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ai क्या है ओर यदि नर्हा, तो 

इसके क्या कारण रहै? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल राज्य मंत्री के राज्य मंत्री तथा रक्षा 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री fae सिह) : (क) ओर (ख) खेल 

राज्य का विषय है। संघ सरकार राज्य सरकारों द्वारा निर्मित खेल स्टेडियम 

को स्थिति का कोई डाय नहीं रखती । संघ सरकार की राज्य सरकारें 

के खेल स्टेडियमों का रख-रखाव करने कौ कोई स्कीम नहीं है। 

दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के पांच स्टेडियम हे 

नामतः जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर ध्यानचद राष्ट्रीय स्टेडियम, 

gf गांधी स्टेडियम, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर ओर 

डा. कर्णीं सिह xfer ta इन सनक हालत अच्छी है ओर इनका 

रख-रखाव केद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडन्ल्यूडी) एवं राष्टीय 

भवन् निर्माण निगम (एनबीसीसी) के माध्यम से किया जा रहा है। 

(ग). जी, नही। 

(घ) चकि, खेल राज्य का विषय है, इसलिए खेल स्टेडियम 

के आधुनिकौकरण सहित खेल अवसंरचनाओं का विकास करना रज्य - 

सरकारों का मुख्य दायित्व है। संघ सरकार Geil को बढ़ावा देने के 

लिए राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है। 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढावा देना 

*354. राजकूमारी रत्ना fae : 

श्री हरीश चौधरी : 

स्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

¢
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(क) देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मे कार्यरत सरकारी ओर 

निजी क्षेत्र की कंपनियों कौ प्रतिशतता क्या है तथा पिछले तीन वर्षो 

ओर चालु वर्षं के दौरान उनकौ उत्पादन क्षमता कितनी थी ओर वास्तविक 

` उत्पादन पृथक्-पृथक् कितना रहा; 

(ख) क्या ये कपनियां उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

स्थापित करने हेतु प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष. प्रोत्साहन. प्रदान कर 

रही रहै; 

(ग) यदि हां, तो aah व्यौरा क्या 3; 

(घ) क्या सरकार का विचार देश म खाद्य प्रसंस्करण 

उद्योगों को agar देने हेतु चीनी माडल का अनुकरण करने का 

है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी न्योरा क्या तै? 

कुषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार); 

(क) खाच प्रसंस्करण क्षेत्र मेँ कार्यरत सरकारी ओर निजी क्षेत्र की 

कंपनियों, उनकी उत्पादन क्षमता ओर वास्तविक उत्पादन S बरे मे 

जानकारी नही रखी जाती है। sari का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसओआई) 

प्रचालनरत फौक्टरियो कौ संख्या, निवेश की गई पूजी, खाद्य प्रसंस्करण 

क्षेत्र में पजीकृतं युनि के उत्पादन संबंधी steel का मुख्य स्रोत 

Zi वर्षं 2009-10 को समाप्त 4 वर्षो के लिए एएसआई मे उपलब्ध 

नवीनतम सूचना कं अनुसार, इन विशेषताओं के बरे में सूचना निम्नानुसार 

— 
५ 

वर्षं WaT निवेश की उत्पादन 

फैक्टरियां गईं पूजी - (करोड रुपए) . 

(संख्या) (करोड रुपए) 

2006-07 23.952 1,12.484 2,84.313 

2007-08 24,616 1,38.996 3,37 ,390 

2008-09 25,787 1,57,062 4,05 367 

25,915 446,691 ~ 2009-10 1,93,850 

(ख) ओर (ग) सरकार खाद्य प्रसंस्करण get के प्रौद्योगिकी 

उन्नयन, आधुनिकौकरण एवं स्थापना के लिए सीधे उद्यमियों को प्रति 
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परियोजना सयत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की कुल 

लागत की सामान्य sat मे 25% की दर से परन्तु अधिकतम so. 

00 लाख रुपए ओर पूर्वोत्तर तथा दुर्गम ast A 33.33% की दर 

से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए कौ अनुदान सहायता के रूप 

मे वित्तीय प्रोत्साहन देती रही St इसके अलावा, सरकार एकीकृत शीत 

gam, परिरक्षण अवसंरचना, मेगा खाद्य पाकं की ̀ स्थापना, दक्षता 

विकासं, अनुसंधान एवं विकास, प्रयोगशालाओं जो खाद्य प्रसंस्करण त्र 

म उद्यमियों को सहायता देती रही है, कौ स्थापना ओर गुणवत्ता सुधार 

कं लिए वित्तीय सहायता देती रही है। 

(घ) जी, नहीं, महोदया। 

(ड). प्रश्न नहीं seq 

(अनुवाद) 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षे में 

अनुसंधान ओर विकास 

*355. श्रीमती अनू रंडन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि : o 

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कौ अनुसंधान ओर 

विकासं योजना कार्यान्वयन के लिए 1 अप्रैल, 2012 से faa ओर 

इजीनियरी अनुसंधान aS कौ हस्तांतरित कर दी गई है; 

(ख) यदि.हां, तो इस कार्यवारई का ओचित्य क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने हाल ही मे इसं योजना के कार्यान्वयन 

कौ समीक्षा कौ है; 

(घ) यदि हां, तो इसकं क्या परिणाम निकले; ओर 

(3) सरकार द्वारा इस संबधमे क्या कमियां पाई गई ह तथा 

अब तक क्या सुधारत्मक उपाय किए mm है? 

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : 

(क) जी, हां, महोदया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कौ मौजूदा 

अनुसंधान एवं विकास स्कीम viet योजना स्कीम के दिशा-निर्देशों 

के अनुसार 2012-13 के दौरान कार्यान्वयन हेतु 01.04.2012 से विज्ञान 

एवं प्रोद्योगिकौ विभाग के अधीन विज्ञान एवं इईंजीनियरी अनुसंधान ad 

(एसईआरबी) को हस्तातरित कर दी We हे। 

हि
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(ख) विज्ञान एवं डंजीनियरी अनुसंधान aS (एसईआरबी) विन्ञान 

एवं इजीनियरी कँ क्षेत्र पे नए उभरते हुए एवं are अनुसंधान 

एवं विकास कार्यक्रमो के प्रोत्साहन हेतु संसद के अधिनियम के अतरग 

स्थापित किया गया है ओर इसमे विभिन विधाओं के लिए गए प्रसिद्ध 

वैज्ञानिक ओर प्रौद्योगिकौविद ै। इसलिए, इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय कौ अनुसंधान एवं विकास स्कौम का कार्यान्वयन करने कौ 

faving ओर अनुभव है। संशोधित व्यवस्था के अतर्गत खाद्य प्रसंस्करण 

उद्योग मंत्रालय द्वारा निधियां विज्ञान एवं ईइजीनियरी अनुसंधान बोड को 

उपलब्ध कराई जाती रै जिसमे विज्ञान एवं इजीनियरी अनुसंधान ae 

अलग-अलग प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है, उनका निधियन निश्चितं 

करता है, प्रगति कौ मानीरररिग करता है तथा स्कीम के प्रगति के 

way मे खाद्य परसंस्करण sam मंत्रालय को आवधिक रिपो देता 

है। टस व्यवस्था को बेहतर परियोजनापएं प्राप्त करने, निधियों का अधिक 

प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा स्कौम के प्रभावी परिणाम को 

प्रोत्साहित करने का लाभ हे 

(ग) ओर (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विज्ञान एवं 

इजीनियरी अनुसंधान ate के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास स्कोम 

के कार्यान्वयन कौ मोनीटरिग कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय 

का एक प्रतिनिधि परियोजना प्रस्तावों कौ सवीक्षा करने के लिए विज्ञान 

एवं इजीनियरी अनुसंधान ats द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का सदस्य 

है। 01.04.2012 से प्राप्त प्रस्तावों कं बरे मे खाद्य प्रसंस्करण Tari 

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खाद्य 

प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियर अनुसंधान बोर्ड 

(Tessa) को 3.85 करोड रुपए की राशि जारी at गई है। इस 

राशि में से, 11 नई परियोजनाओं के लिए विज्ञान एवं इजीनियरी अनुसंधान 

HS द्वारा अब तक 2.01 करोड रुपए राशि को अनुदान सहायता | 

जरी कौ जा gal है। 

(ड) विज्ञान एवं इजीनियरी अनुसंधान ae (wage) द्वारा 

eat & कार्यान्वियनं मे अब तक कोई भी कमी ad देखी गई 

हे। 

स्वतंत्रता सेनानियों को विमान यात्रा सुविधा 

*356. श्री यशवीर सिंह : क्या ye मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या देश के सभी जीवित स्वतत्रता सेनान्यो को भुत 

विमान यात्रा सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी alo क्या है ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है; 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान मत्रालय कें बजटीय आवंटन 

ओर उसके द्वारा धनराशि कं उपयोग का न्योरा क्या है; ओर 

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वतत्रता सेनानियों को पेंशन ओर 

अन्य सुख-सुविधाओं प्रदान करने हेतु कितनी धनराशि आवरित कौ 

गई ओर कितनी उपयोग मे लाई गई? 

गृह मत्रालय में राज्य मत्री (श्री आर.पी.-एन. सिंह) : (क) 

ओर (ख) सम्मान पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को . विभिन 

प्रकार कौ सुविधाएं प्रदान की गई है जिनमे स्वतंत्रता Saha ओर 

मृतक स्वतत्रता सेनानी के मामले मे उनकी विधवाओं को एक साधी 

के निःशुल्क रेलवे पास (राजधानी मे एसी-11 टायर, शताब्दी/जनशतान्दी 

टन मे चेयर कार ओर अन्य सभी Sai में प्रथम ्रेणी/1] एसी स्लीपर), 

केन्द्र सरकार के सभी अस्पताल ओर लोक उद्यम ब्यूरो के निर्यत्रणाधीन 

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमो द्वारा संचालित अस्पतालो मे निःशुल्क चिकित्सा 

| सुविधाएं, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों 

एवं उनके आश्रितो को सुविधाएं ओर स्थापना gat के बगैर एवं 

आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन कनेक्शन शामिल है। इन सुविधाओं 

फे अतिरिक्त, जिन स्वतंत्रता Saat A सेलुलर जेल, अंडमान ओर् 

निकोनार द्वीपसमूह मे पांच वर्ष कौ न्यूनतम अवधि के कारावास कौ 

यातना श्चेली है, उनको ओर मृतक स्वतंत्रता सेनानी के मामले मे उनकौ 

विधवाएं एक साथी के ad मे एक बार कलकत्ता से अंडमान ओर 

निकोबार द्वीपसमूह कौ हवाई यात्रा करने ओर वापस आने के लिए 

पात्र है। वर्तमान में, सभी स्वतंत्रता सेनानियो को निःशुल्क हवाई यात्रा 

सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नर्ही है। तथापि, पंजान ओर 

हरियाणा उच्च न्यायालय ने जनहित वाद याचिका का निपटान करते 

समय अपने दिनांक 25.02.2011 के अदेश मे सरकार को जीवित 

स्वतंत्रता सेनानियो एवं उनके जीवनसाथी को निःशुल्क हवाई यात्रा 

सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करने का निदेश दिया। मामले कौ 

जांच कौ गई है ओर इस तथ्य पर विचार करते हए कि वर्तमान 

मे, लगर्भग 49,000 स्वतंत्रता सेनानी अथवा उनके आश्रित केन्द्रीय सम्मान 

पशन प्राप्त कर रहे है ओर उन्ह निःशुल्क हवाई सुविधा प्रदान करने 

से सरकारी राजकोष पर भारी अतिरिक्त वित्तीय wz बदेगा। इसलिए, 

सरकार इसके पक्ष में नहीं हे। 

(ग) विगत तीन asf के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा सभी योजनाओं
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मे किए गए कुल बजटीय aed ओर निधियो के उपयोग के ait 

नीचे दिए गए हैः 

(करोड रुपए) 

निधियां. बजरीय आबंरन उनका उफ्योग 

2009 -10 37066.61 35277.50 

2010-11 34949.55 ` 39435.03 ` 

2011-12 46715.24 44342.58 

(घ) विगत तीन वर्षो के दौरान स्वतंत्रता Saha को पेंशन 

ओर अन्य सुविधाओं पर आबंटित की गई निधियों ओर उनके व्यय 

के व्यौरे नीचे दिए गए हैः 

-निंधियां | बजटीय आबंटन . उपयोग 

केन्द्रीय निःशुल्क केन्द्रीय निःशुल्क 

सम्मान रेलवे पास सम्मान रेलवे पास 

` पशन 7 Wr 

2009-10 664.00 35.00 825.00 34.98 

2010-11 = 72229 _ 35.00 = 710.81 ` 30.28 

2011-12 717.08 35.00 821.03 21.85 

[feet] 

एथनोल की मांग 

"357. श्री पशुपति नाथ सिह : 

श्री दिनेश चन्द्र यादव : 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : । 

(क) क्या एथनोल मिश्रण कार्यक्रम ओर सरकार द्वारा तेल 

कपनियों को इसकौ खरीद हेतु निदेश के दृष्टिगत आगामी वर्षो मे 

एथनोल को मांग बने का अनुमानं है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी aia क्या है ओर पिले तीन वर्षो 
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में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान एथनोल का उत्पादन, इसकी 

मांग ओर इसका मूल्य क्या रहा है तथा इसका उत्पादन बढ़ाने के 

लिए क्या कदम उठाए गए ई; 

(ग) क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति की fee = 
मदेनजर एथनोल कौ कीमतें निर्धारित करने का निर्णय ले लिया है; 

ओर | ॥ 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी sto क्या है ओर उक्त समिति 

द्वारा क्या सिफारिश की गई है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मंत्री (प्रो. के.वी. atta) : (क) ओर (ख) पटोल के साथ मिश्रण 

करने कं लिए इथानाल कौ मांग पेट्रोल कौ बिक्री म संभावित वृद्धि 

पर निर्भर करती & जिसके वर्षं 2013-14 के दौरान 6% ओर वर्षं 

2014-15 के दौरान 5.6% होने का अनुमान है। एल्कोहल अथवा इथानाल 

का उत्पादन शीरे के उत्पादन से ys हमा है जो चीनी का एक 

सह-उत्पाद है। उद्योग .जगत के अनुसार . वर्ष 2009-10, 2010-11, 

2011-12 ओर adam वर्ष के दौरान शीरा उत्पादन के अनुमान ओर 

इथानाल का संभावित उत्पादन तथा इथानाल की मांग का व्यौरा संलग्न 

विवरण मे दिया गया है। अगस्त, 2010 से संपूर्ण देश में तेल विपणनं 

कपनियो द्वारा इथानाल की खरीदारी के लिए तदर्थं एक्स-फैक्टरी मूल्य 

27.00 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। वर्ष 2009-10 के 

दौरन अगस्त, 2010 से पहले इथानालं का एक्स-फौक्टरी मूल्य 

21.00 रुपये प्रति लीटर था। Sa सरकार इथानाल के उत्पादन मेँ 

वृद्धि करने कौ दृष्टि से इथानाल परियोजना लगाने के लिए चीनी 

विकास निधि से चीनी मिलो को परियोजना लागत के 40% तक सस्ता 

ऋण प्रदान कर रही है। 

(ग) ओर (घ) डा. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग, कौ ` 

अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने मार्च, 2011 मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट 

म अन्य बातों के साथ-साथ इथानाल का मूल्य निर्धारण wa के 

लिए एक फार्मूले कौ संस्तुति को है जो लागत आधारित दृष्टिकोण 

अपनाने कौ बजाय व्यापक रूप से मोटर fee के मूल्य से निर्धारित 

किया जाता है। सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है 

ओर नवम्बर, 2012 मँ अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया 

है कि चीनी मौसम 2012-13 से संपूर्णं देश मेँ पटल के साथ इथानाल 

का 5% मिश्रण 1 दिसम्बर, 2012 से अनिवार्य कर देना चाहिए ओर 

इथानाल का खरीद मूल्य तेलं विपणन कपनियों तथा इथानाल के 

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपस मे तय किया जाएगा!
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विवरण 

UR ओर अल्कोहल का उत्पादन 

wR का उत्पादन अल्कोहल का उत्फादनः 

(लाख टन) (मिलियन लिटर्) 

चीनी ad 2012-13* 2011-12 2010-11 2009-10 2012-13" 2011-12 2010-11 2009-10 

संपूर्ण-भारत 107.80 127.79 109.71 “ 84.00 2587.20 3066.96 2633.04 2016.00 

“af 2012-13 के आंकड़े अनुमानित TI 

अल्कोहल के उत्पादन कं आंकड़ों कौ गणना 240 लिटर प्रति टन के मानक पर कौ गई TI 

vit का उत्पादन चीनी मिलो कौ वित्तीय निर्माण रिपोटं पर आधारित है जो कि एक सांविधिक दस्तावेज oI 

अल्कोहल की सेक्टर-वार उपयोगिता^माग (मिलियन लीटर) 

सेक्टर ` 2012 2011 2010 2009 

शराब उद्योग 1010.00 950.00 900.00 880.00 

रसायन उद्योग 775.00 750.00 ` 720.00 700.00 

सम्मिश्रण के लिए इथेनालं 300.00 250.00 50.00 100.00 

संपूर्णं भारत 2085.00 1950.00 1670.00 1680.00 

aia: भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन (आईएसएमए) | 

[अनुवाद 

खाद्य पदार्थो मँ कीटनाशक अवशेष 

„358. श्रीमती इन्ग्रिड गैक्लोड : 

श्री वरूण गाधी : 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : ` 

| (क) क्या सरकार को चावल, गेहूं, Ahora ओर फलो मे कथित 

रूप से बडी मात्रा मेँ कौटनाशकों के अवशेष पाए जाने कौ जानकारी 

मिली रहै, ॑। 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण `` 

है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस Vay मे क्या उपचागात्मक कदम उठाए 

गए है^उए जा रहे है? 

कृषि मंत्री तथा खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : 

(क) ओर (ख) भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र कौ cele ‘Ud स्तर 

पर कीटनाशक अवशेष का ane” कार्यान्वित कर रही है जिसके 

अंतर्गत कीटनाशक, अवशेष की उपस्थिति के लिए चावल, गेहूं, सन्जी 

ओर फल सहित विभिन जिन्सो के नमूनों का विश्लेषण किया जाता 

है। अप्रैल, 2010 से मार्च, 2012 कौ अवधि के दौरान चावल के 

कुल 1577 नमूनौ का विश्लेषण किया गया था जिसमे से 16 नमूनो 

मँ अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक नाशीजीवमार 

अवरोष पाया गया था। इसी अवधि के दौरान गेहू के 1343 नमू 

मे से 29, सन्नो के 11,611 नमूनो A से 328, फलो के
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4232 नमूनो म से ॐ2 मेँ अधिकतम अवशेष सीमा से अधिक ॥ 

माशीजीवमार अवशेष पाया गया धा। 

(ग) उपचारात्मक कारवाई करने के लिए राज्य सरकार के साथ 

स्कौम के अंतर्गत सृजित नाशीजीवमार अवशेष आंकडं का शेयर किया 

जाता है। भारत सरकार भी अनुमोदित नाशीजीवमारो ओर अन्य नाशीजीव 

wir पद्धतियो के सुरक्षित, उचित ओर आवश्यकता. आधारित उपयोग ̀ 

के लिए कृषक ate स्कूलों के जरिए समेकित नाशीजीव “प्रबंधन 

(आईपीएम) को बढावा दे रही दहै। 

[fet] 

भारतीय दंड सहिता A संशोधन 

*359. -श्री सज्जन वर्मा : क्या ` गृह मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या विधि आयोग ने अनुसूचित जातियो/अनुसूचित 
जनजातियों के लोगो के. प्रति अपराधौ, महिलाओं को दहेज के लिए 
प्रताडित करने, बलात्कार तथा उनके. प्रति हिसा के dda मेँ ओर 

, अधिक कड़ी धारां शामिल कर भारतीय दंड संहिता मेँ संशोधनं कौ 

सिफारिश कौ 2; | 

(ख) -यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा कया हे; 

(ग) भारतीय दंड संहिता मेँ एेसे संशोधन कब तक कर दिए 

जाने कौ संभावना हैः ओर 

(घ) सर्कार द्वारा इस संबंध मे क्या कारवाई की गई Ga 
जा रही है? “ 

_ गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

से (घ) 1. भारतीय दंड संहिता, 1860 एक सामान्य संहिता है ओर 
-यह भारत के नागरिको के बीच वर्ग, जाति, wa अथवा रंग के 

आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। यह किसी चिशेष वर्गं अथवा 

संप्रदाय के प्रति-कारित किसी अपराध के लिए दड का प्रथक प्रावधान 

` नहीं करता है। ` . ~ 

2. - दाडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 

04.12.2012 को लोक संभा में. पहले ही पुरस्थापित किया जा चुका 

है जिसमे, अन्य बातो के साथ-साथ, योन उत्पीडन, महिला कौ आनरू 

से खिलबाड करना, तेजा Feat घायल करना जैसे महिलाओं के 

प्रति अपराधो के लिए कठोर से कठोर दंड के प्रावधान है। 
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राष्ट्रीय पनधाग विकास परियोजना 

*360. -श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर् : क्या कृषि मंत्री यह. 

बताने की कृपा करगे कि : 

(क) देश में asta वर्षा सिचित aa creme विकास परियोजना 

के कार्यान्वयन संबंधी विभिन योजनाओं ओर इस कार्य मेँ लगी एजेंसियों 
का stank `. ह 

(ख) पिछले तीन वर्षो. a प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 

इस प्रयोजनार्थं विभिन राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि arated 

गई हे 

(ग) राष्ट्रीय वर्षा संचितं क्षेत्र vera विकास परियोजना के 

अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) उक्त योजना/परियोजना के कार्यान्वयन मे लगी विभिन 

: एजेसियो/निकायो के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गए रै? 

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) 

(क) से (घ) बृहत कृषि wae (एमएमए) कौ केन्द्रीय प्रायोजित 

स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से वर्षासिचित ast हेतु 

wala पनधारा विकास परियोजना (एनडन्ल्यूडीपीआरए) कार्यान्वितं कौ 

जाती है। एमएमए् के तहत" अपने समग्र आवंटन में से राज्य. सरकारे 

एनडन्ल्यूडीपीआरए के लिए निधियो का उपयोग करती है । पिछले तीन 
वर्षो (2009-2010 से 2011-12) के दौरान एनडन्ल्यूढीपीआरए के 

तहत राज्यवारं व्यय . ओर वर्तमान वर्षं (2012-13) के लिए लक्षय | 

को दशनि वाला विवरण संलग्न है। 

एनडन्लयूडी पौआरए सतत कृषि पद्धति के विकास के लिए संमेकित 

TAU -प्रंधन का प्रचार कसती है! इसकी शुरूआत (1990-91) 

से देश मे फली 15,620 सूक्ष्म पनधाराओं द्वारा लगभग 10.8 मिलियन . ` 

wen का क्षेत्र विकसित किया गया हे। एनडन्ल्यूडी पीआरए फसलो 

मे उच्च उत्पादकता, मृदा हास कौ रोकथाम, कओं मे भूमिगत जल 

का पुनर्भरण, जल निकायो एवं एक्वीफरो, वृद्धित फसल सघनता, फसल 

विविधता इत्यादि मेँ योगदान देती है। 

रष्टय वर्षासिचित कषतर प्राधिकरण ( एनञरएए) ने कार्यात्मक 

भागीदारी मे सहयोग ओर पनधारा परियोजना eat मेँ पणधारियों ओर 

कार्यान्वयनकारी संस्थाओं के बीच समेकन को प्रोत्साहित करने के लिए 
पनधारा विकास परियोजनाओं हेतु सामान्य दिशानिर्देश तैयार किए ZI
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विवरण 

एनडन्ल्यूडीपीञारए क sata पिछले तीन asf (2009-10 से 2011-12) के दौरान व्यय ओर 

चालू वर्षं (2012-13) के लक्ष्य 

(लाख रुपये) 

क्र. राज्य/सघ राज्य क्षेत्र 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

स. 

1 2 3 4 5 € 

1. आध्र प्रदेश 74.42 246.75 459.57 375.00 

2. अरुणाचल प्रदेश 1408.65 1061.80 310.30 0.00 

3. असम 0.00 | 0.00 0.00 0.00 

4. . बिहार 220.85 334.96 537.99 0.00 - 

5. ारखंड 823.20. 1114.30 869.45 953.55 

6. गोवा 154.37 82.60 7 274.00 0.00 

7. गुजराते 1475.73 982.16 794.35 1064.00 

8. हरियाणा 222.85 267.39 ` 170.95 522.32 

9. हिमाचल प्रदेश 399.99 589.98 338.70 400.00 

10. जम्मू ओर कश्मीर 250.52 298.94 474.63 । =, 687.46 

11. कर्नारक 1250.55 1250.00 1125.98 1000.00 

12. केरल 200.24 640.36 ` 936.36 | 400.00 

13. मध्य प्रदेश 2424.83 1729.00 1831.90  1700.00 

14. छत्तीसगढ़ 765.60 729.43, ` 1286.45 हि 720.80 

15. महाराष्ट 1439.62 - 2679.10 “1952.00 1910.16 

16. मणिपुर 409.00 1096.00 716.75 572.00 

17. मिजोरम 1321.37 ` | * 2500.00 600.00 600.00 
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कीटनाशकों के आयात हेतु पंजीकरण 

3911. श्री कौशलेन््र HAR : 

श्री जी-एम. सिद्देश्वर : 
श्री रामकिशुन : । वि 

 . ` क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा ath कि : 

| (क) क्या पंजीकरण समिति कौटनाशकं संपाकों के आयात हेतु 

` इनके तकनीकी श्रेणी के कौटनाशकों के पंजीकरण के जिना ही पंजीकरण 

प्रदान करती है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संन॑धी ब्योरा क्या है; 

` (ग) क्या बहुरष्टीय कंपनियां संपाकों का अयात इनके तकनीकी 

श्रेणी के -कौटनाशकों कं पंजीकरण के बिना ही कर रही = oot कि 

1 2 3 4 | 5 वि 6 - 

18. मेघालय | 1036.00 1084.50 975.00 700.00 

19. WIS ` 950.00 1460.00 । 1030.00 | 520.00 

20. ओडिशा 2010.15 1347.20 873.79 1058.80 

21. पंजाब 40.53 496.25 0.00 = ` ` 533.32 

22. राजस्थान ` 1557.62 1175.30 994.99 ` 4400.00 

23. सिक्किम | 565.00 553.97 86.27 0 

24. तमिलनाडु ` 893.07 569.24 664.03 711.87 

25. त्रिपुर 529.00 - 1245.10 718.03 ` 400.00 

26. उत्तर प्रदेश 4960.72 , 4832.60 _ ` 3040.49 0०५ 

27. उत्तराखंड 1410.01 1252.20 1171.98 - 1400.00 

28. पश्चिम amet ` 1544.32 185.82 _ 14.32 0.00 

कूल - - 28338.21 29775.00 22148.28 | 17629.28 

` *अनंतिम लक्ष्य, 

[अनुवाद] eat अधिनियम के waurt ओर इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों 

के प्रतिकूल हैः ओर 

(घ) यदि a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ओर 

दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गर्ह है? 

कृषि मंत्रालय मँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ` 

FH राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर् (ख) जी, हां। 

चकि एक अथवा एक से अधिक कोटनाशि्यो ओर सूत्रीकरण (तैयार 
करना) कौटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3(ङ)() के अनुसार 

“"कीटनाशी'" कौ प्ररिभाषा के अंतर्गत आते है, अतः उक्त अधिनियम 

की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति ने उनके संबंधित तकनीकी 

` ग्रेड के कीटनाशी को पंजीकृत किए बिना gat कं आयातं हेतु दिशानिर्देश 

तैयार feu ै। इसी प्रकार, उनसे संबंधित तकनीकी ग्रेड के कीटनाशी ` 

को पंजीकृत feu बिना wat के घरेलू निर्माण हेतु भी दिशानिर्देश 

तैयार किए है। कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत
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पंजीकरण प्राप्त करने के बाद उनसे संबंधित तकनीकी ग्रेड के पंजीकरण 

के बिना gat का आयात अथवा विनिर्माण कर सकता दै। 

(ग) ओर (घ) सूत्रं का उनसे संबंधित तकनीकी ग्रेड के 

नाशीजीवमारो के पंजीकरण के बिना आयात कौटनाशी अधिनियम, 1968, 

कीटनाशी नियमावली, 1971 अथवा पजीकरण समिति द्वारा बनाए गए 

मार्गदशीं सिद्धातौ के प्रावधान का उल्लंघन नहीं हे। 

रसायन मुक्त उर्वरक 

3912. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या कृषिं मंत्री यह बताने को 

कृपा करेगे कि : 

(क) स्या सरकार रासायनिक उर्वरकों gra होने वाले संभावित 

नुकसानों के कारण wt देश मे रसायन मुक्त उर्बरकों का विकास करने 

ओर इनके वितरण पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी =o क्या है; 

(ग) रसायन मुक्त उर्बरको के विकास हेतु अनुसंधान ओर विकास 

के लिए संभावित व्यय का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने पुरे देश मे उर्वरक उपयोग के विभिन्न 

मोडलों को कार्यान्वितं करने पर विचार किया है; ओर 

(ङ) यदि हां, पो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रलय मेँ राज्य्. मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

म राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ड) जी, wl रासायनिक 

` उर्वरकों के तर्कसंगत उपयोग से मृदा अथवा फसल उत्पादकता मँ कमी 

आने का कोई वैसानिक साक्ष्य नही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 

 (आईसीएआर) ने विभिन कार्बनिक अपशिष्ट से उर्वरक/ वर्मी कम्पोस्ट 

तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कौ St gah अलावा 

जैव-उर्वरकों कौ Azan परियोजना के अतर्गत आईसीएञर द्वारा विभिन 

फसल ओर मृदा प्रकार विशिष्ट जैव उर्वरकों की saa ओर सक्षम 

fea विकसित कौ जा रही है। पिछले दो वर्षो (2010-11 ओर 

2011-12) के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत आईसीएआर द्वारा किया 

गया वहन किया व्यय 445 लाख रुपए ti अपवाह क्षेत्रो कं लिए 

नमी संरक्षण ओर मृदा पोषक तत्व के बचाव के लिए मृदा कौ मल्चिंग 

भी अच्छी प्रक्रिया है। सरकार मृदा स्वास्थ्य ओर उत्पादकता बनाए 

रखने & लिए रासायनिक उर्बरकों जैव-उर्वरको ओर स्थानीय रूप से 

उपलब्ध कार्बनिक खाद जैसे फार्म ad खाद, aif कम्पोस्ट ओर 

हरी खाद के, मृदा परीक्षण आधारित, संतुलित ओर उचित उपयोग को 

~ 
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भी बढावा दे रही है। राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना (एनपीञओएफ) 

स्कीम के अतर्गत 100 टन ग्रति दिन क्षमता हेतु कुल वित्तीय परिव्यय 

के 33 प्रतिशत अथवा 60.00 लाख रुपए जो भी कम हो, कौ दर 

से फल ओर सन्नी, मंडी अवशिष्ट, कृषि अवशिष्ट, कम्पोस् यूनिट 

की स्थापना के लिए wa के जरिए ऋण से जुडी हुई पार्वत 

राजसहायता के रूप मे वित्तीय सहायता दी जा रही है तथा नाना 

के जरिए ऋण से जुडी हुई याश्वात राजसहायता के रूप मे उत्कृष्ट 

जीवाणु रहित तरल पदार्थ/ वाहक आधारित 200 aie जैव उर्वरकों 

ओर सूक्ष्म जीवाणु जैव नाशक जीवमारौ कौ स्थापना कं लिए कुल 

वित्तीय परिव्ययं के 25 प्रतिशत अथवा 40 लाख रुपए, जो भी कम 

हो, की वित्तीय सहायता दी जा रही .दै। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 

(एनएचएम) के अंतर्गत प्रति लाभानुभोगी अधिकतम 30,000/- रुपए 

के अध्यधीन लागत के 50 प्रतिशत कौ दर से वर्मी कम्पोस्ट कौ 

स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है तथा राष्टरय मृदा स्वास्थ्य 

wat के अंतर्गत कार्बनिक खाद क रूप मँ अधिकतम 500 रुपए 

ग्रति दैक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। 

ललितं . मामर्लो पर कारवाई 

3913. श्री सी. शिवासामी : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या भारत ने अपने विरुद्ध कार्य करने वालों के काफौ 

समय से लंनितं Wael पर कार्रवाई मे तेजी लाने के लिए इटरपोल 

से आग्रह किया हे; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत से संधित विभिन प्रकार 

की 670 vette नोरिसे लंबित रै जिसमें से 577 रेड नोरिसे लंबित 

है; ओर । , 

(च) a a, तो तत्संबधौ व्यौरा क्या है? 

+ गृहं मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

ओर (ख) भारतीय राष्ट्रीय ` केन्द्रीय ब्यूरो (एनसीनी) [जो केन्द्रीय 

अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का एक हिस्सा है] ने दिनांक 23.05. ` 

2012 को इटरपोल महासचिवालय को एक सदेश भेजा है, जिसमे 

- उसने इंटरपोल . से यह अनुरोध किया है कि वह संबंधित विदेशी 

राष्ट के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो को उन 31 रेड नोटिस वाले व्यक्तियों, 

जिनके द्वारा उन देशो कौ यात्रा करने की संभावना है तथा जो 1993 `
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के म्नि बम धमाका मामले मे वांछिति है, का पता लगाने के लिए 

राजी करे। 

(ग) ओर (घ) नोरिस की संख्या vert बढती रहती है। दिनांक 

12.12.2012 की स्थिति के अनुसार कुल 679 नोटिस मौजूद है, जिनमें 

से 577 रेड नोरिस, 44 wy Aiea, 05 ग्रीन aes तथा 53 येलो 

नोरिस है। 

भूमि का पंजीकरण 

3914. श्री हमदुल्लाह सर्द : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : ” 

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी रै कि लक्षद्वीप 

द्वीप में खंड विकास अधिकारी द्वारा भूमि का पंजीकरण नहीं किया 

, जा रहा है; ओर 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ओर इस dae मे क्या 
सुधारात्मक कदम उठाए mW है? 

| गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

, ओर (ख) निजी पार्टियों के स्वामित्व वाली भूमि के संब॑धमे, भूमि 

का पंजीकरण संधित द्वीपौ के सब-रजिष्टरायौ द्वारा किया जा रहा है। 

केवल “WS Sus नामक भूमि", जिसका स्वामित्व ओर हक सरकार 

उसके पास है ओर काफी समय पहले निजी पार्टियों को पट्टे पर दी 

गयी है, का पंजीकरण सन-रजिस्टरारो द्वारा नहीं किया जा रहा ZI 

लक्काद्रीप, मिनिकोंय ओर अमिनदिवी दवीप समूह भू-राजस्व ओर ` 

काश्तकारी विनियमन, 1965 कौ धारा 83 के अनुसार, एेसी सरकारी 

, पण्डाराम भूमि के अधिभोग अधिकार प्रशासन द्वार काञोलेडरो के 

पक्ष मे जारी किया जाना होता है ओर अब तक प्रशासन द्वार काओलेडरों 

को अधिभोग के अधिकार जारी नहीं किए गए है। 

ˆ सब-रजिस्टरारो दवारा उस भूमि, जो तकनीकी दृष्टि से सरकार कौ . 

दै, का. निजी oat के बीच लेनदेन के रूप म पंजीकरण जारी 
रखना गलत FI 

[हिन्दी] 

कृषि ga मे दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा 

| 3915. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः / 
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(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र मे दुर्घटनाओं के कारण घायल 

हए लोगों क्रो. मुआवजा अथवा बीमा रांशि प्रदान करने के लिए कोई 

योजना लागू कर रही है अथवा weal को कोई सहायता प्रदान कर 

रही है; oe 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) विगत दो वर्षो के दौरान आज तक देसे कितने पीडितो 

को मुआवजा प्रदान किया गया है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करणं उद्योगं मंत्रालय 

मेँ राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र 

कीजा रही है ओर सभा पटल पर रख दी जाएगी। 

{अनुकद] =, 

आर्मो कं मेले 

3916. श्री सुरेश कुमार Went : 

श्री रायापति साबासिवा राव : 

क्या कृषि मृती यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या Se सरकार आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य मै आमां 

के मेले आयोजित कर रही है जिनमे wei से आमो को 

पकाना-प्लास्टिक की कैरटो मेँ आमं को तोड़कर रखना ओर fated | 

स्थानों पर इथेलीन at म आमो को पकाने कं संबंध मेँ किसानो 
को मूल्य Gel के प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा 

है; । 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर अब तक क्या 

प्रगति कौ गई है; ओर 

(ग) इस पर राज्यों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?. 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बागवानी 

मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनियो, 

किसान मेलो/उत्सवों सहित सेमीनारो, gated, कार्यशालाओं ओर 

बागवानी पर प्रोत्साहनात्मक कार्यकलापों का आयोजन करने के लिए 

प्रावधान रै। | 

वर्ष 2012-13 के दौरान बागवानी विभाग, aig प्रदेश सरकार
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ने एक माह की अवधि के लिए 15 अप्रैल, 2012 से आम मेले 

का आयोजन किया। 

समग्र रूप से 235 आम उत्पादको ने मेले मे भाग लिया ओर 

मेले के दौरान 280 टन फल बेचे mM 

विधान सभा सीर के day मे संशोधन 

3917. श्री शेर सिह घुबाया : क्या गृहं मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किं : 

(क) क्या 2002 से 2011 के दौरान लगभग 350 अनुसूचित 

जातियो/अनुसूचिते जनजातियों कौ शामिल करने ओर निकालने के लिए 

आट विधेयक पारित किए गए थै; 

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति की 

संशोधित सूचियों के मदेनजर तथा 2011 कौ संशोधित जनगणना अनुसार 

इन जातियों के लिए आरक्षण कौ व्यवस्था करने तथा लोक सभा ओर 

विधान सभा सीय के लिए निर्वाचन क्षत्र का पुनः आवंटन करने 

पर विचार कर रही है; ओर 

(ग) यदि a, तो तत्सबधी so क्या है? 

गृह मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री आर.पी-एन. सिंह) : (क) 

से (ग) विधि ओर न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 

अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों कौ सूचियोँ मँ संशोधन 

करने हेतु संसद द्वारा वर्षं 2002 से 2011 तक 10 (दस) विधेयक 

पारित किए गए a | 

माननीय उच्चतम न्यायालय ने fate प्रताप एवं अन्य बनाम भारत 

संघ से संबंधित वर्ष 2011 कौ रिट याचिका (सिविल) संख्या 540 

मे, अपने दिनांक 10 जनवरी, 2012 के निर्णय के तहत भारत के 

निर्वाचन आयोग को उन अनुसूचित जनजातियों fared अनुसूचिज जाति 

ओर अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत 

अनुसूचित जनजातियों कौ सूची मे शामिल किया गया था, के मामले 

पर विचार करने ओर संसद के साथ-साथ राज्य कौ विधान सभाओं 

सहित दोन के निचले सदनौ मेँ उनके प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त 

कदम उठने के निर्देश दिए ईै। 

भारत के निर्वाचन आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि अनुसूचित 

जाति ओर अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 
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कौ तर्ज पर एक विधान अधिनियमित किया जाए जिसमे, निर्वाचन 

आयोग को विशिष्ट रूप से यह शक्ति प्रदान कौ जाए किं वह 

1 मार्च, 2001 के संदर्भ मँ जनगणना आयुक्त द्वारा पता लगाई ओर ` 

निश्चित कौ गई अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के 

संशोधित जनसंख्या steel के मदेनजर ओर वर्ष 2001 कौ जनगणना 

कं प्रकाशन के बाद, जातियों की जनसंख्या के आंकड़ों ओर अनुसूचित 

जाति ओर अनुसूचित जनजाति घोषित किए गए आंकडँ को ध्यान 

म रखते हुए अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों कं लिए 

deal का पुनः समायोजित कर सके। इस मामले की विधि ओर न्याय ` 

मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही FI 

एएसआई द्वारा ¢-feafen 

3918. श्री ई.जी. सुगावनमं : क्या संस्कृति मंत्री यहं बताने की 

कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसओआई) ने देश के कुष्ठ 

महत्वपूर्ण. स्मारकों मे प्रवेश हेतू ई रिकरटिग शुरू क्रिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ए.एस.आई. का देश कं कुछ महत्वपूर्णं शहरो 

मे महत्वपूर्णं wae पर विस्तार टिकर पटल खोलने का प्रस्तावं है; 

ओर 

(च) यदि हां,. तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 3? 

| संस्कृति मंत्री (श्रीमती deer कमारी) (क) जी, नर्ही। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। a 

(ग) जी, et 

(घ) प्रश्न नहीं som 

( हिन्दी] 

सरकारी वेबसाइट धि 

3919. श्री देवजी एम. पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या यह सच है कि विभिन मंत्रालयों की सरकारी वेबसाइ 

पर उपलब्ध जानकारी केवल sit मे अद्यतन कौ जाती रैन कि 

हिन्दी मेः; )
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oh क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; | | 

(ग) क्या इस संबंध मेँ मंत्रालय के कुछ दिशो-नि्दश है, ओर 

` (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इस संबंध में 
क्या सुधारात्मक कदम soe गए ह? । 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी-एन. सिह) ; (क) 

ओर (ख) उपलब्ध जानकारी कं अनुसार 42 मंत्रालयों/विभागों की 
वैबसाइट पूरी तरह से न्दी मे अद्यतित at दै। 

(ग) ओर (घ) राजभाषा तिंभाग. हारा संघ के राजकीय कार्य 

हिन्दी मेँ करने कं लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम मे अन्य ae के 
` साथ-साथ सभी मंत्रालयों /विभागो कौ वेब-साईट को शत-प्रतिशत द्विभाषी 

करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समय-समय पर यह अनुरोध 

भी किया गमया है कि मंत्रालय/विभाग अपने तथा उनके अधीनस्थ-संबद्ध 

कार्यालयों तथा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा अपलोड 

की गई अगरेजी बेव-साइट के संबंध मे यह सुनिश्चित कराएं कि 

वेब-साइट पर उपलब्ध सभी सामग्री/दस्तावेज उनकी हिन्दी वेब-साईट 
पर भी उपलब्ध होँ। 

` राष्ट्रीय संस्कृति निधि | 

3920. श्री कपिल मुनि करवारिया 

बताने कौ कृपा करेगे कि : | 

(क) 31 अक्तूबर, वर्ष 2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ¦ 
संस्कृति निधि मे उपलब्ध कुल धनराशि कितनी है; 

18 दिसम्बर, 2012 
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(ख) विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक of ओर चालू वर्षं के दौरान 

उक्त निधि से आबंरित राशि का राज्य-वार व्यौरा क्या दै 

(ग) क्या उक्त निधि से चलाई जा रही संरक्षण ओर परिरक्षण 

 परियोजनाओं कं क्रियान्वयन के लिए सरकारी/निजी भागीदारी को अनुमति 

दी गई है; 

(घ) यदि a, तो इस संबंध में oho क्या है; 

(ङ) क्या कद्र सरकार का राज्यो मे tet निधि की स्थापना 

के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करने का प्रस्ताव है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 

संस्कृति मत्री (श्रीमती चद्रेश कूमारी) : (क) राष्ट्रीय संस्कृति 

निधि 4 31 मार्च, 2012 को कुल उपलब्ध धन राशि 41.47 करोड 

रु. है। 

(ख) usta संस्कृति निधि राज्यो के लिए निधियों का आबंटन ` 

नही करतारै। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा सरकारी/निजी 

भागीदारी के तहत प्रारभ कौ गईं परियोजनाओं का व्यौरा विवरण के 

रूप मे संलग्न है। 

(ड) वर्तमान समय मे, कद्र सरकार के विचाराधीन to कोई 

प्रस्तावं wet है। - 

(च) We नहीं उठता। † 

विवरण 

ष्टरीय सस्कृति निषि द्वारा सरकारी,निजी भागीदारी के तहत लागू कौ जाने वाली प्रियोजनाओं का व्यय 

क्र. परियोजना ओर समञ्लौता-ज्ञापन पर ` संबंधित पक्षकार ` 
सं. ` ~ " हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष. । 

1 - ~ 2 - ` 3 

1. ` हमांयु का मकबरा, ae दिल्ली का संरक्षण अनुसंधान 
| प्रलेखन, जल-प्रणाली कौ बहाली ओर उसको प्रकाशितः 

करन से संबधित ari 

वर्ष 1999 

wea सस्कृति निधि, भारतीय पुरातत सर्वेक्षण, आगा खो न्यास 

ओर ओबेराय होटल समूह। 
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2. शनिवारवाडा पैलेस, पुणे के पर्यावरण को जीवंत wey संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर पुणे नगर 

करना ओर उसका पुनरनिर्माण। पालिका 

वर्षं 2000 

3. वाराणसी मै लिपि संग्रहालय की स्थापना करना ओर usa संस्कृति निधि ओर ज्ञान प्रवाह =e! 

मौखिक परंपराओं का विकास तथा परिरक्षण का कार्य। 

ay 2000 

4. जंतर-मंतर, नई दिल्ली का संरक्षण, परिरक्षण, रख- राष्ट्रीय संस्कृति मिधि, भारतीय qua सर्वेक्षण ओर ted एपीजे 

रखाव, उननयन ओर सौन्दर्या करण । ae पाकं dere लि. 

वर्षं 2000 

5. बाल-संस्कृति अकादमी, दुर्गापुर मे मंच-कलाओं आदि राष्टीय संस्कृति निधि ओर बाल- संस्कृति अकादमी, दुर्गापुर । 

के लिए एक प्रशिक्षण कद्र निर्मित करने देतु ` 

ससाधन जुटाना। 

` टैगोर की ofl अदि के संगीत ओर afer क 

माध्यम से सांस्कृतिक उत्सवं का आयोजन करना। 

वर्षं 2000 

6. अनेगुंडी, कर्नाटक मे स्थापत्य कला विरासत के a wea संस्कृति निधि ओर किष्किधा न्यास syst | 

म विरासत का परिरक्षण ओर ग्रामीण स्तर पर 

सांस्कृतिक जागरूकता को प्रोत्साहन, पारितस्थितिकौ 

जागरूकता ओर सामाजिक दायरे को बढ़ाना 

वर्षं 2000 

7. कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का परीक्षण ada संस्कृति निधि ओर स्मण महिं शिक्षा कद्र (रमण महर्षि 

वर्षं 2001 विरासत कद्र), बंगलौर। 

8. कु स्मारकं (कूतुब मीनार, खजुराहो, wt कोणार्क राष्टीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इडिया ओय 

ओर कान्हेरी गुफाओं) का संरक्षणं ओर विकास फाउंडेशन ओर इंडियन आयल -कापेरिशनं। 

वर्षं 2001 | 

9. ताज महल, आगरा के आस-पास के क्षेत्र का राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर Fad भारतीय 

अनुरक्षण, परिरक्षण, उनयन ओर सौन्दर्यीकरण। aera कपनी fa. 
वर्षं 2001 

10. केरल में, 1568 मे निर्मित पुराने कोचीन राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर विश्व स्मारक 

साइनागोग का सखरक्षण। 

वर्ष 2001 

निधि। 



12. 

 रख-रखाव। 

वर्षं 2008 
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11. राजा दिनकर केलकर ATE, पुणे मे एक नणए राष्ट्रीय संस्कृति निधि ओर राजा दिनकर केलकर ̀ संग्रहालय, पुणे। 

` संग्रहालय कां निर्माण। 
` वर्ष 2002, ओर 2008 मेँ नवीकृत. , 

रामकृष्ण ` मिशन संस्कृति, गोल परक, 'कोलकाता ` राष्ट्रीय संस्कृति निधि ओर and. मिशन संस्कृति ` संस्थान, 

मेँ -मिशन के नए विस्तार भवन का निर्माण) कोलकाता। 

वर्षं 2002 | ~ 

` 13.. जैसलमेर किला, राजस्थानं का अनुरक्षण, परिरक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर विश्व स्मारक | 

उन्नयन ओर eda | निधि। 

~ वर्षं 2003 

` 14. संरक्षित लोदी का मकबरा, नई दिल्ली के राष्टरीय संस्कृति निधि, ` भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर tad स्टील 

अवसंरचनात्मक TI का संरक्षण। अथारिटी ath इंडिया लि.। 
वर्षं 2006 

15. मीर के संगीत का परिरक्षण ` ओर विकास usta संस्कृति निधि ओर Aad देवाहुति दामोदर स्वराज न्यास, 

वर्ष 2006 | नई दिल्ली । 

16.. आधुनिक कला संबंधी "भारत मे कला ओर दृश्य राष्ट्रीय. संस्कृति निधि, मैसर्स बोधि आरं लि., दिल्ली ओर ted 

संस्कृति" नामक सार-संगरह॒ (1857-2007) प्रकाशित मार्गं पन्लिकंशन, मुंबई । 

करना। । 

वर्षं 2006 

17. कद्र के लिए एक सांस्कृतिक अनुसंधान भवन राष्ट्रीय संस्कृति निधि ओर रमण-महर्षि शिक्षा कंदर, ane 

का निर्माण। 

वर्षं 2007 

18. संस्कृतं नारकं का AAAI राष्ट्रीय संस्कृति निधि ओर ज्ञान प्रवाह न्यास, वाराणसी। 

ay 2007 | 

19. लौरिया नंदन गद्, dat गढ ओर बिहार के - राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर dad बोकारो 

पश्चिमी `चम्पारन जिले मे रामपुरवा स्थित स्टील we | 

स्मारकों ओर स्थलों मे दर्शकों कौ सुविधाओं 

ओर samt का विकास करना। 

वर्षं 2007 

20. गोल गुंबज, बीजापुर, कर्नाटक का संरक्षण ओर , रष्टरीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर fed स्टेट टडिग 

कापेरिशन, नई. दिल्ली । 
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21. वजीरपुर् का गुबद का संरक्षण, सोन्दर्यीकरण ओर राष्टीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर Fad chet 

जीर्णेद्धार स्थल का पुनरीक्षण ओर उसको यूसुफ लि. 

क्वाटल, नई दिल्ली मे स्थान्तरित किया गया। 

वर्षं 2008 

22. eh के कृष्ण-मंदिर का विकास राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर हम्पी प्रतिष्ठन। 

वर्षं 2008 

23. fefsar देवी मंदिर, मनाली का नवीकरण ओर राष्ट्रीय संस्कृति निधि, ued ओर युको वैक, dette शाखा। 

रख-रखाव। 

वर्षं 2008 

24. आलम बाजार मठ, कोलकाता का नवीकरण ओर राष्टीय संस्कृति निधि ओर आलम बाजार मठ, कोलकाता। 

पुनर्तर्माण। 

वर्षं 2008 

25. तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली का नवीकरण ओर राष्टीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर tad गैस 

रख-रखाव। अथारिरी ath इंडिया fea. | 

वर्षं 2009 

26. «gare रौजा Te गुम्बज, बीजापुर के aM का ws संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर ted are 

पुनरुद्धार | न्यास | 

वर्षं 2009 

27. ` भारत कौ समृद्ध संस्कृति का संवर्धन राष्ट्रीय संस्कृति निधि ओर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग । 

वर्ष 2009 

28. उत्तराखंड, मध्य प्रदेश ओर ओडिशा मे सुरक्षा/पुनरोद्धार wey संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर रष्टय ताप 

के लिए स्मारकों के समूह का अंगीकरण विद्युत निगम लि.। 

वर्षं 2009 

29. ` प्राचीम शिव मंदिर अंबरनाथ का संरक्षण ओर aaa संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर नागरिक सेवा 

परिरक्षण मंडल, अंबरनाथ 

वर्षं 2010 

30. सिबसागर, असम मे अहोम Gal का नवीकरण राष्टीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओएनजीसी ¦ 

ओरं विकास 

ay 2010. 
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31. Welty संग्रहालय, नई दिल्ली 4, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, रष्टरीय विज्ञान te, नई दिल्ली, राष्ट्रीय 

नई दिल्ली के प्रवेश द्वार मै रथ के चारों ओर ` संग्रहालय ओर ओएनजीसी । 
प्लास्टिक का प्रनलित vin ओर आवरक के 

सोथ प्रतिस्थापेन 

` वर्षं 2010 | 

32. . हजारदुआरी महल जिले मुर्शिदाबाद का संरक्षण `  रष्टरीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर भारतीय स्टेट 

पर्यावरणीय विकास बैक, कोलकाता शाखा। - 

वर्ष 2010 ` 

33. किशोरी अमोनकर, शास्त्रीय गायिका पर् एक राष्टीय संस्कृति निधि, विदेश मंत्रालय, ओएनजीसी ओर एसएएआररीएच। 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. . 

41. 

` फिल्म का निर्माण 

वर्ष 2010 
Se 

श्रीमती मृणालिनी . साराभाई, शास्त्रीय नर्तकौ 

 -पर एक फिल्म का निर्माण 

वर्ष 2010 

कलवत राय द्वारा स्वतंत्रता के बाद के 

अभिलेखागारो/फोरो संग्रह का संरक्षण 

` वर्षं 2010 

देहरादून मे सांस्कृतिक विरासत उत्सव का आयोजन 
वर्षं 2010 

तरीय मंदिर, महाबलीपुरम तमिलनाडु म शौचालय 
व्लाक का निमणि > 

वर्षं 2011 

श्री UTA वेणुगोपाल मंदिर (प्राचीन) पुष्कर के 

लिए विस्तृत परियोजना रिपोर et तैयारी हतु 
` वर्षं 2011 

५ 

तरीय मंदिर, महाबलीपुरम तमिलनाडु मेँ उद्याना ` 
का रखरखाव - 
वर्षं 2011 

कला ओर दृश्य संस्कृति संबंधी एक प्रकाशन freer 

वर्षं 2012 ` 

विरासत क्षेत्र मे साञ्चेदारी कं लिए एचयुडीसीओ (हुडको) 

के साथ अम्त्रेला Baa ज्ञापन हस्ताक्षरित 

ay 2012 

waa संस्कृति निधि ओर मैससं दर्पण अहमदाबाद ` 

राष्टीय संस्कृति निधि ओर aad भारतीय फोटो अभिलेखागार 

प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 

राष्ट्रीय संस्कृति निधि, आरईएसीएच प्रतिष्ठान ` ओर ओएनजीसी 

` राष्टरीय संस्कृति निधि, भारत्रीय yor सर्वेक्षण ओर ded भारतीय 

नौवहन निगम लिमिरेड। 

राष्ट्रीय संस्कृति निधि ओर श्री रगनाथ वेणुगोपाल मंदिर का एकमात्र 

खानदानी न्यासी। , | 

राष्टीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओर tad भारतीय 

नौवहन निगम लिमिटेड | ) 

a 

wey संस्कृति निधि ओर मार्गं प्रकाशन 

राष्ट्रीय संस्कृति निधि ओर goat 
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(अनुवाद) | विवरण 

महिलाओं ओर बच्चो के लिए रिमांड होम विभिन yet कौ सूची 

जाती FI 

3921. श्री शिवराम गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा राज्यों/संघ राज्य गृहौ कौ संख्या 

करेगे कि : | क्षेत्रो के नाम 

(क) देश मे महिलाओं ओर बच्चों के लिए कुल रिमांड at 1 2 

कौ राज्य-वार संख्या कितनी है; , 
आधर प्रदेश 105 

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एसे गृहो 
इनमे अरुणाचल प्रदेश 01 

at स्थिति बदत्तर है ओर इनमे रहने वाले परेशानियों का सामना कर 

रहे हे; ओर असम 07 

(ग) यदि a, तो Ua गृहौ कौ स्थिति को सुधारने के लिए विहार 14 

क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? 
7 छत्तीसगढ 13 

गृह मंत्रालय मे रज्य मत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) 

से (ग) महिला ओर बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना कं अनुसार, न 

महिलाओं के लिए केन्द्रीय ‘fats होम' नहीं है। इसी प्रकार बच्चों हरियाणा 12 

के मामले में, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 

के अनुसार, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को विशेष गृहो हिमाचल प्रदेश 22 

an निगरानी गृहं म रखा जाना अपेक्षित होता el किशोरों के लिए areas 16 

‘fas होम' स्थापित करने का ae प्रावधान नहीं है। राज्य वार गृहौ 

कौ कुल संख्या संलग्न विवरण मे दी गई है। | कर्नाटक 69 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय अधिनियम के तहत बच्चों करल 28 

के लिए विभिन प्रकार के गृहौ कौ स्थापना एवं रख-रखाव के लिए मध्यं प्रदेश ५4 

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आर्ईपीसीएस) के तहत राज्य सरकारो/संघ 

राज्य क्षेत्र प्रशासनं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमे महाराष्ट 86 

विशेष गृह ओर निगरानी गृह शामिल $1 किशोर न्याय (बच्चों कौ 

देखभाल ओर सरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए माडल मणिषु हि 

नियम, 2007 मेँ संस्थाओं मेँ बच्चो कौ देखभाल कं मानकों का प्रावधान मेघालय 21 

है। नियमों मे, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना, कपडे, 

बिस्तर, पोषण एवं भोजन के मानक तथा शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मिजीरम o7 

परामर्श आदि जैसे पुनर्वास उपाय विनिर्दिष्ट किए गए र्है। राज्य amas 19 

सरकारौ/संघ राज्य क्षेत्र woe को नियमित निरीक्षण ओर निगयनी | 

के माध्यम से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि संस्थाएं अधिनियम ओडिशा 134 

के Wart ओर इसके अधीन ननाए गए नियमों के अनुसार चलाई पंजाब 15 
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1 2 

राजस्थान | 74 

सिक्किम 5 

तमिलनाडु 243 

त्रिपुरा 11 

उत्तर प्रदेश ६4 

पश्चिम बगाल । 53 

सघ राज्य क्षत्र दिल्ली 25 

yea ~ 6 

Raa राज्य 1159 

सीमाव्ती at मे सडको का निर्माण 

3922. श्री dite कश्यप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : । | 

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सहित choad? सको के निर्माण 

का कार्य विदेशी कम्पतिरयो को दिया गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर उक्त कार्यो की 

स्थिति का राज्य-वार aio क्या रै; ओर 

(ग) इन कार्यौ के कन तके पूरा होने की संभावना है? 

गृह मंत्रालय में. राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

से (ग) जी, नही! किसी भी सीमावती सडक का निर्माण कार्यं विदेशी 

कम्पनी को नहीं दिया गया है। । 

चीनी मिलें 

3923. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य 

ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) महाराष्ट मे चीनी मिलो की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; 

(ख) क्या करु चीनी मिलो कौ नीलामी मे अनियमितताएं सामने 

आई ह; ओर 
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(ग) यदिदहा, तो तत्संबंधी aio an 2% ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया दै?. । 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

wat (प्रो. के.वी. थमस) : (क) महाराष्ट सरकार से प्राप्त सूचना 

कं अनुसार वर्तमान मै राज्य मेँ सहकारी as मँ 151 चीनी संस्थापित 

@ ओर निजी क्षेत्र मे 65 चीनी मिलें संस्थापित ZF 

(ख) ओर (ग) महाराष्ट सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट 

राज्य सहकारी वैक, मुम्बई द्वारा प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के 

अंतर्गत 18 चीनी मिलें बेच दी गई ti कुछ मिलो कौ नीलामी 

के Way मे एक ही निविदा, मूल्यन/प्रतिसंतुलन मूल्य से कम at 

बोली जैसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई ati उसके बाद राज्य सरकार 

द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 में 

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया राज्य सहकारी वैक 

द्वारा चलाए जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट 

सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के 

अनुसार ओर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा पांच चीनी मिलो 
को बेचा गया है | 

टीवी चैनर्लो की कमाई 

3924. डौ. रतना डे : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे कि : 

` (क) क्या सरकार के पास निजी चैनलों कौ तुलना मे दूरदर्शन 

चैनलों कौ कमाई. पर नियंत्रण wat के लिए कोई तेत्र है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी a क्या ते; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबध मे कोई विश्लेषण/ सर्वेक्षण कराया 

ठै 

(घ) यदि हं, तो पिछले तीन वर्षो मे प्रत्येक वषं ओर चालू 

वर्षं के दौरान तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ड) यदि नही, तो इसके क्या कारणं है? © 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय कं राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के 
पास दूसरे चैनलों के राजस्व सुजन व्यौरे जानने के लिए कोई तेत्र 

नहीं है। इसलिए दूरदर्शन एवं अन्य निजी चैनलों कौ कमाई कं
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बीच तुलना का प्रश्न नर्ही उठता इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एक 

लोक सेवा vars है ओर उसका अधिदेश एवं प्रयोजन निजी प्रसारकों 

से भिन है। निजी प्रसारो से भिन, यह मूलतः राजस्व उत्पादन 

की नीयत से कार्य नर्हा करता बल्कि यह प्रसार भारती अधिनियम 

मे दिए गए अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए कार्य करता 

है। तथापि, दरदर्शन द्वारा fread तीन asf के लिए अर्जित at 

गई आय FAME हैः- 

(करोड रुपए) 

वर्ष दूरदर्शन द्वारा अर्जित कौ 

गई आय 

2009-10 828.48 

2010-11# 944.44 

2011-12# 990.76 

2012-13$ 578.75 

# लेखों के समाधान कौ शतनुसार। 

$: अक्तूबर, 2012 तक । 

खिलाडियों को प्रोत्साहन 

3925. श्री एम. वेणुगोपाल tect ; क्या युवा कार्यक्रम ओर ` 

खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार क्रिकेट खिलाडियों के समन Gea के 

खिलाडियों को प्रोत्साहन देती है तथा प्रेरित करती है; 

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण युवाओं को अन्य खेलों कौ ओर 

आकृष्टं करने के लिए उनकौ प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु अब 

तक fea गये कार्यो का व्यौरा क्या है; 

(ग) खिलादिर्यो को मुख्य धारा मे आने के लिए उन्हे दिये 

जाने८उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रस्तावित कदमो ओर प्रोत्साहनो का 

राज्य-वार् ब्योरा कया है; ओर 

(घ) ग्रामीण क्षेत्रं के विद्यार्थिर्यो को sere उपलब्ध कराने 

के सिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित धनराशि का 

व्यौरा स्या है? 
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युवा कार्यक्रम sk खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा 

मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री farm सिंह) : (क) भारत सरकार 

दारा खिलाडियों को नकद पुरस्कार, पशन इत्यादि के रूपमे दिए 

जाने वाले प्रोत्साहन, caret ओर क्रिकेर सहित, सभी खेल विधाओं 

के लिए समान = 

(ख) ओर (ग) ‘Ge’ भारतीय संविधान कौ सातर्वीं अनुसूची 

के अंतर्गत राज्य सूची मे आता है Gel को बढावा देने ओर विकसिते 

करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है। विशिष्ट खेल faust 

को लोकप्रिय बनाने, se बढावा देने ओर विकसित करने का मुख्य 

दायित्व संबेधित राष्ठीय खेलं परिसंघों का है। तथापि, युका कार्यक्रम 

ओर खेल मंत्रालय तथां भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी विभिन स्कौमों 

जैसे पंचायत युवा क्रोडा ओर खेल अभियान (पायका), शहरी खेल 

अवसंरचना स्कीम (यूएसञईएस), राष्ट्रीय खेल परिसंघो को सहायता 

स्कीम, प्रतिभा खोज ओर प्रशिक्षण (टीएसरएडरी), रष्टय खेल विकास 

निधि स्कीम (एनएसडीएफ), अतररष्टीय खेल स्पर्धाओं मे पदक विजेता 

खिलाडियों एवं उनके Fe को विशेष पुरस्कार स्कीम, उत्कृष्ट 

खिलाडियों को पेंशन, राष्टीय खेल पुरस्कार स्कौमे नामतः राजीवं गाधी 

खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, 

wey खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एनएसरीसी), सैन्य बालं खेल 

कंपनी (एनीएससी) स्कौम, साई प्रशिक्षण कद्र (wade) स्कौम, 

विशेष क्षेत्र खेल (एखएजी) स्कीम, उत्कृष्टता me (सीओई) स्कीम, 

आभो ओर खेलों स्कीम इत्यादि के अंतर्गत रज्य सरकारों ओर राष्ट्रीय 

खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करते है। 

(ध) युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रो के 

विद्यार्थियों को छात्रावास & लिए अलग निधियां आबंटित we कौ 

है क्योकि आवासीय एथलीट प्रशिक्ुओं के लिए छात्रावास सुविधाएं 

प्रदान करना देशभर में स्थापित साई amet कौ जिम्मेदारी दै। 

( हिन्दी] 

दूरदर्शन पर॒ आपत्तिजनक सामग्री 

3926. श्री ata सिंह नागर : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को विभिन्नं दूरदर्शन (डीडी) चेनर्लो पर 

प्रसारित कार्यक्रमो ओर विज्ञापनों मे अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री के 

चित्रण की -जानकारी है; 
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(ख) ue a, तो तत्संब॑धी ato an रै ओर इस पर सरकार 

को क्या प्रतिक्रिया दै; 

(ग) क्या मत्रालय ने दूरदर्शन (दीडी) ओर अन्य चैनलों की 
एसी सामग्री पर नियंत्रण रखने के लिए अन्य संगत .अधिनियमो। 

नई संहिता बनाने सहित गृह मंत्रालय ओर महिला ओर बाल विकास. 

मंत्रालय को क्रमशः भारतीय दंड संहिता ओर स्त्री अशिष्ट रूपण 

है 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इस पर उनसे 

क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुं है तथा उक्त संशोधनो/नई संहिता के कब 
तक क्रियान्विति किए जाने at संभावना है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसकं क्या कारण है ओर इस संबंध मँ 
सरकार द्वारं अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे Fen कदम 
उठाए जाने प्रस्तावित रै? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के. राज्य मंत्री (श्री मनीष 

तिवारी) : (क) ओर (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 
दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण ओर प्रसारण के लिए अपनी प्रसारण 
एवं विज्ञापन संहिता का कडाई से अनुपालन करता है। अतः दूरदर्शन 

पर् अभद्रता या आपत्तिजनक विषयवस्तु वाले कार्यक्रमो का प्रसारण 

` नहीं हेता है। | 

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने महिला ओर बाल विकास मंत्रालय 
(उन्ल्यूसीडी) अथवा गृह मंत्रालय को दूरदर्शन ओर अन्य चैनलों पर 
प्रसारित विषयवस्तु के लिए विद्यमान कानून मे संशोधन करने अथवा 
नई सहिता बनाने के लिए कोई अनुरोध नहीं भेजा दै। गृह मंत्रालय 
ने सूचित किया है कि वर्तमान मँ उनके पास दूरदर्शन के विभिन 
चैनलों पर प्रसारित किए जाने बाले कार्यक्रमों ओर विज्ञापनों म array 

आपत्तिजनक विषयवस्तु को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में 
संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महिला ओर बाल विकास 

मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह दृश्य श्रव्य मीडिया ओर इलैक्टोनिक 
फार्म कौ सामग्री को दायरे मे लाने के लिए तथा स्त्रियां के अशिष्ट 

` निरूपण. (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में शास्ति संबंधी प्रावधानों को 

मजबूतं बनाने के लिए कानून के दायरे का विस्तार करने के साथ 

ही कतिपय संशोधन पर विचार कर रहा है जिसे संसद में. संशोधन 

विधेयक के रूप मे पुरःस्थापित करने हेतु सरकार ERI अनुमोदित किया 

` जा चुका है। 

18 दिसम्बर, 2012 

(प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 मेँ संशोधन करने के लिए मिवेदन किया 
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(अनुवाद) 

फिल्म उत्सव 

3027. श्री अशोक तंवर : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री ae 
बताने कौ कृपा करेगे कि ; 

(क) क्या सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत सरकार 

ने भारत ओर अन्य देशौ में फिल्म उत्सवो का आयोजन करने के . 
लिए कोई पहल की है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्सं्ब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस प्रयोजन हेतु अन तक आवंटित्/उपयोग कौ गई धनराशि 
का व्यौरा क्या है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष frat) : 
(क) सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय का फिल्म समारोह निदेशालय भारत 
मे ओर विदेशो मे विभिन देशो के साथ सांस्कृतिक आदान -प्रदान कार्यक्रम 

(ait) के अंतर्गत फिल्म महोत्सवो का आयोजन करता है। 

(ख) हाल ही मे det के अंतर्गत भारत ओर विदेशों में 

निम्नलिखित फिल्म महोत्सवों का आयोजन किया गयाः- 

() बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर फिल्म महोत्सव, कोलकाता 
(9 से 11 दिसम्बर, 2011), अगरतला (10 से 12 फरवरी, 

` 2012) ओर दिल्ली (9 से 11 मार्च, 2012) । ` 

(ii) भारतीय फिल्म महोत्सव, कोरिया-बुसान (24 से 26 

फरवरी, 2012) ओर fasta (1 से 6 मार्च, 2012) । 

(ii) भारतीय सिनेमा के एक सौ वर्ष महोत्सव ओर श्री सौमित्र 
` चटर्जी के जीवन-चरित्रे का वर्णन, ea, बांग्लादेश 

(1 से 8 सितम्बर, 2012) । : 

(ग) सीईपी के atria फिल्म महोत्सवों के लिए आबंटित 

निधियां नीचे दी गई हैः- 

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर फिल्म 7,66.750 रु. 

महोत्सव, कोलकाता, अगरतला ओर | 
दिल्ली ` ` 

भारतीय फिल्म महोत्सव, ` Far - 6,73.252 रु. 

ओर सिलं, कोरिया
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उपभोक्ता मच के लिए सहायता 

3928. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : 

श्री . दिलीप सिंह yea : 

श्री सी. Wa : 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण mit यह 

ताने की कृपां करेगे कि : 

(क) क्या उपभोक्ता न्यायालय राज्य ओर जिला स्तरो पर स्थापित 

किए गए रहै; 

(ख) यदि हां, तो wean उन जिलों का व्यौरा क्या है जहां 

ta न्यायालयों का अब तक गठन नहीं किया गया है; 

(ग) TH न्यायालयं कौ स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 

राज्यों को क्या सुविधाएं ओर सहायता प्रदान at जाती है; 

(घ) क्या अनैक मामले इन न्यायालयों कं समक्ष लंबित है; ` ` 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी ah क्या है ओर इसके क्या कारण 

है ओर कितने मामले दर्ज किए गए है, निपटाए गए है भर लंबित 

है ah a मामले कब से लंबित है; ओर 

(च) सभी मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए 

है? | 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मत्री (प्रो. `के.वी. थमस) : (क) जी, a 

(ख) राज्य/जिलां राज्य पर स्थापित किए गए उपभोक्ता Fa 

की संख्या को दशि वाला विवरण- संलग्न रै। 

(ग) "उपभोक्ता मंच का सुदृदीकरण' नामक स्कौम के तहतं 

राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को भवन के साथ-साथ गैर-भवन परिसम्पत्तियों 

जेसे कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि Fa आधारभूते aa के सुदृढीकरण के 

लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ` 

(घ) से (च) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दारा उपलब्ध 

करवाई गई सूचना के अनुसार, दिनाक 04.12.2012 कौ स्थिति के 

अनुसार उपभोक्ता मंचों के तीन wi पर उनके प्रारंभिक काल से 

दायर किए गए 3873772 मामलों मे से 3524221 मामले (लगभग ` 

91%) का निपरान कर दिया गया दै। इन मंचों के समक्ष केवल 
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349551 मामले लंबित fi व्यौरे संलग्न विवरण-1 यें दिए गए 

cal 

मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए saw गए/प्रस्तावित कदम नीचे 

दिए गए रैः । 

(1) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता 

दै कि वे अध्यक्ष ओर सदस्य के रिक्त पदों भरने के 
लिए समय रहते ही कार्यवारई करे ओर भविष्य मे होने 

वाली रिक्तियो को भरने के लिए अभ्यर्थियों का एक पैनल 

तैयार कर ताकि नियुक्तियों मे देरी से बचा जा सके। 

he सरकार ने राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया 

है कि जहां Hel भी अपेक्षित हो, आस पडौसः- के उपभोक्ता 

मचौ को साथ मिला लिया sre ताकि अस्थाई अनुपस्थिति 

अथवा रिक्ति के कारण उपभोक्ता मच का कार्य प्रभावित 

न हो। | 

(2) लम्बित मामलों के निपटान के लिए राष्ट्रीय आयोग की 

ae पीठे wat का दौरा करती रही है। अन तक 

राष्ट्रीय आयोग ने हैदराबाद, Sree, चेन्ई, पुणे, कोलकाता, 

एर्णाकुलम, अहमदाबाद ओर भोपाल A ase पीठं कौ 

aah आयोजित कौ Fi केक राज्य आयोगो ने पुराने 

` लम्बित मामलों के निपटान के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त 

पीठो का गठन किया है। 

(3) Eee राज्य आयोग ओर जिला मंच मामलों के शीघ्र 

निपरान के लिए लोक अदालतों के आयोजन की प्रक्रिया 

अपना @ है। राष्ट्रीय आयोग ने भी लंबित मामलों को 

कम करने ओर मामलों के तेजी से निपटान के उदेश्य 

से लोक अदालत आयोजित की रहै। 

(4) deta सरकार द्वारा wees राज्य कषत्रं को उपभोक्ता 

मंच के आधार-ढंचे (भवन ओर गैर-भवन परिसम्पत्तियों) 

के सुदृदीकरण कं लिए वित्तीय सहायता प्रदान कौ जाती 

$1 देश भर म सभी उपभोक्ता मंच का कम्प्यूटरीकरण 

ओर कम्प्यूटर नेटवर्किंग भी usta सूचना विज्ञान केद्र 

के जरिए 'कन्फोनैट' स्कीम कं तहत किया जा रहा 

हे। 

। (5) उपर्युक्त के अलावा, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 

` 2011 को लोक सभा में 16.12.2011 को पुरःस्थापित
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किया गया। इस विधेयक मे मामलों के निपटान के लिए आवेदनों के aca दायर करने तथा दंडात्मक उपबंध 

शीघ्र निर्णय लेने, सदस्य/अध्यक्ष के चयन में होने वाली को सुदृढ बनाने इत्यादि के लिए उपभोक्ता Wal के सशक्त 

देरी से बचने के लिए चयन प्रक्रिया को सरलः बनाने, बनाने के sy किए गए रै। 

विवरण 

कार्य कर war नह कर रहे क day म जानकारी 

(राज्य आयोग॒^जिला मच) 

(04.12.2012 तक ॒ अद्यतन) 

क्र. राज्य . क्या राज्य जिलों मंचों कार्य कर कार्य न कर कौ. स्थिति 

सं. आयोग ari की संख्या रहे रहे के अनुसार 

रहा दहै 

अथवा नहीं . 

1 2 ) 3 4 5 6 7 

1. आध प्रदेश जी हां 29 29 0 . : = 30.09.2012 

2. अंडमान ओर निकोबार जी हां ` 1 1 ` 9 31.03.2006 
graye । । 

3. अरुणाचल प्रदेश जी. a | 16 13 ` 3 `  30.09.2012 

4. असम जी हां 27  , ॐ 0० . 31.12.2011 

5. बिहार जी हां 38 38 ` 0 30.09.2012 

6. चंडीगढ जी हां 2 _ 2 0 30.09.2012 

7. . छत्तीसगढ़ जी हां 16 16 0 ` 30.09.2012 

8. . दमन ओर दीव जी हां 2 2 0 31.03.2011 

aaa ओर नगर हवेली जी ai 1 - .1. ` 0 31.03.2011 

10. दिल्ली जी हां 10 10 0: ` 30.09.2012 

11. गोवा जी a 2 2 ` 0 30.09.2012 

12. ̀ गुजरात जी हां ॥ 30 30 | 0 30.09.2012 

13. हरियाणा जी हां 21 19 । ` 2 - ` 30.09.2012
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1 2 3 4 5 6 7 

14. हिमाचल प्रदेश जी हां 12 12 0 30.09.2012 

15. जम्मू ओर कश्मीर जी a 2 2 0 31.03.2009 

16. Beas at a 22 16 6 30.09.2011 

17. Ales at हां 30 30 0 30.09.2012 

18. केरल जी @ 14 14 0 31.12.2010 

19. लक्षद्वीप जी a 1 1 0 30.09.2012 

20. मध्य प्रदेश जी हां 48 48 0 30.09.2012 

21. महाराष्ट wt a 40 40 0 30.06.2011 

22. मणिपुर जी हां 9 9 0 31.12.2008 

23. मेघालय जी हां 7 7 0 30.11.2011 

24. मिजीरम wt a 8 8 ९ 31.12.2010 

25. ATS जी a 8 8 0 31.12.2011 

26. ओडिशा a Bt 31 31 0 30.06.2012 

27. पुदुचैरी जी हां 1 1 0 30.09.2011 

28. पंजाब जी हां 20 20 0 30.09.2012 

29. राजस्थान जी a 37 37 0 30.06.2012 

30. सिक्किम जी हां 4 4 0 31.12.2011 

31. तमिलनाद्ु जी हां 30 22 8 30.09.2012 

32. त्रिपुर जी हां 4 4 9 30.09.2012 

33. उत्तर प्रदेश जी हां 75 75 0 30.09.2012 

34. उत्तराखंड जी हा 13 12 1 31.10.2012 

35. पश्चिम बंगाल जी हा 21 21 0 30.06.2012 

कूल 632 612 20 



107 प्रश्नौ के । 18 दिसम्बर, ` 2012 ` लिखित उत्तर 108 

विवरण 

उपभोक्ता सरक्षण कानून के तहत प्रारभ से लेकर दर्ज की गह/निषटाई गई उपभोक्ता शिकायतों की संख्या 

(04.12.2012 तक . अद्यतन) 

~ 

क्र. wet का नाम | {प्रारभ सेः . प्रारभ से लम्बित मामले . कुल निपटान रिष्णी 

सं. धि लेकर दायर लेकर निपटाए का % 
किए गए गए मामले 

मामले ) 

1. रष्टरीय आयोग 78471 68241. 10230 "86.96% 

2. रज्य आयोग - . 589771 495717 "94054 84.05% 

3. जिला मच । 3205530 : 2960263 2452627 -  92.35% 

कूल ` 3873772 3524221 ` 3495551 90.98% 

लंबित दयां याचिकाए , (ख) वर्ष 2009 से निपटाए गए 24 दया याचिका संबंधी मामलों 

। का व्यौरा संलग्न विवरण-ा के रूप में संलग्न है। 
3929. श्री के.डी. देशमुख : | 

श्रीमती मेनका गाधी . ` (ग) दया याचिकाओं के निपटान के लिए त्वरित कारवाई कौ 

श्री राधा मोहन fae : ` ` | जाती है; तथापि, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्ति के 

श्री एस. पक्कीरप्पा : ` , 1 yin कं संबंध म कोई समय-सीमा नही दी गई है। . 
श्री कूलदीप विश्नोई : | _ 
श्री एस. सेम्मलईं : विवरण- 

स्या गृह मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : मृत्यु दड--प्राप्त केदियों की लंबित दया 

याचिकां की सूची 

` (क) सरकार के पास लंबित दया याचिकाओं का व्यौरा क्या 
हैः -_ | । क्र. दोषसिद्ध कैदी(्यो) -ओर राज्य/ ` 

| | | सं. संघ. राज्य क्षत्र का नाम : 
| (ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान निपटायी गयी दया याचिकाओं ~ 

का व्यौरा'क्या हैः ओर | | | 1 ` . ~, 2 

(ग) दया याचिकाओं के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा 1. गुरमीत सिह, उत्तर प्रदेश ि 

क्या कारवाई की गईं रै? ; 
~ । | 2.  धरमपाल, हरियाणा 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत सरकार के पास chad 

13 च याचिका संबंधी मामलों का व्यौर संलग्न विवरण मे दिया 4. सिमोन, ग्वानप्रकाश, vq ओर fea, कर्नाटक 

गया है। 
^ 

3 सुरेश ओर रामजी, उत्तर प्रदेश 
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5. Va कुमार, कर्नाटक 

6. मो. अफजल, दिल्ली 

7. Wal, कर्नाटक 

8. जफ़र अली, उत्तर प्रदेश 

9. सोनिया ओर संजीव, हरियाणा 

10. सुन्दर सिंह, उत्तराखंड 

11. बलवन्त सिंह राजना, Werte 

12. मंगनलाल, मध्य प्रदेश 

13. बी.ए. उमेश रेड्डी, कर्नारक 

विवरण- 

WY दड प्राप्त कैदियो कौ निर्णीत दया याचिकाओं कौ सूच 

क्र. मृत्यु दंड प्राप्त aia) ओर राज्य/ 

स. संघ राज्य 8 का नाम 

1 2 

1. आर. गोविदासामी - तमिलनाडु 

2. श्याम मनोहर, शिवराम, प्रकाश, सुरेश, रविन्दर ओर हरीश - 

उत्तर प्रदेश | 

3. THR कुमार ओर नरेन्द्र यादव — उत्तर प्रदेश 

4. प्यारा fae, सरबजीत सिंह, गुरदेव सिंह ओर सतनाम सिह — 

पंजाब “ 

5. शोभित चमार — बिहार 

6. मोहन ̀ ओर गोपी - तमिलनाडु 

7. Wee राम ओर संतोष - मध्य प्रदेश 

8. महेन्द्र नाथ दास - असम 

9. एस.बी. पिंगले - महाराष्ट 

10. जय कमार - मध्य प्रदेश 

11. मुरूगन, संयन ओर अरिवु ~ तमिलनादु 

12. शेक ANG, सेल्वम ओर — — तमिलनाडु 

13. सत्तन ओर Tee - उत्तर प्रदेश 

14. ओम प्रकाश — उत्तराखंड 

15. देवेन्दर पाल सिह - दिल्ली 

16. सतीश - उत्तर प्रदेश 

17. सुशील मुरम् - ares 

18. करण सिह ओर कूवर बहादुर सिह - उत्तर प्रदेश 

19. ललिया दुम ओर शिवलाल - राजस्थान 

20. प्रजीत कुमार सिंह — बिहार 

21. aq aga टिडके - कर्नाटक 

22. बटू - उत्तर प्रदेश. 

23. मोहम्मद अजमल अमीर कसाब ~ महाराष्ट ५. 

24. अतबीर ~ दिल्ली 

सुनामी पीडितो का पुनर्वास 

3930. श्री एन. पीताम्बर करूप : क्या गृह मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

| (क) क्या सरकार ने देश ने सुनामी से प्रभावित परिवारं के 

लिए कार्यान्वित पुनर्वास कार्यो at स्थिति कौ कोई समीक्षा कौ है; 

(ख) यदि a, तो राज्य-वार तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ग) पुनर्वास कार्य के fat किये गये कार्यो ak आवंटित 

तथा उपयोग कौ गईं धनराशि का राज्य-वार व्यौरा क्या है?
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। गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली Wea) : (क). 

` ओर (ख) जी, हां। देश मे सुनामी से प्रभातित परिवारो के लिए 

feu गए पुनर्वास कार्यो कौ स्थिति पर 21 दिसम्बर, 2011 को मंत्रियों 

के अधिकार प्राप्त समूह ने समीक्षा कौ ati यह निदेश दिया गया 

था किं तमिलनाडु ओर पुदुचेरी कौ सरकारे एक नई आपदा जोखिम 

प्रशमनं परियोजना तैयार at जिसमे नई पहलो/प्रशमन उपायो के 

अतिरिक्त आपातकालीन सुनामी पुनरनिर्माण परियोजना (ईटीआरपी) के 

अधिकांश अधुर कार्यो को सम्मिलित किया जा सके, क्योकि विश्व 

बैक ने ईटीआरपी, के समापन कं तारीख को 31 दिसम्बर, 2011 

a 
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के आगे विस्तार नहीं दिया a ये राज्य नए सिरे से सहायता कौ 

मांग के लिए fava de से HoH कर सकते है। केरल कौ राज्य 

~ सरकार कौ कानूनी कठिनादूर्यो को दूर करने ओर लंबित we 

निर्माण कार्यो को शीघ्र पूरा करने के उपाय करने कौ आवश्यकता 

है। | 

(ग) पुनर्वास कं लिए शुरू किए गए कार्यो तथा आंटित ओर 

उपयोग कौ गई धनराशि का न्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-1 ओर 1 

मँ दिया गया है। 

विवरण ` 

(सितम्बर, 2011 तक) आरंभ किए गए कार्यो का व्यौरा 

4165.33 द्ीपसमूह 

राज्य/संघ राज्य निर्मित किए पुनरप्राप्त Hen yet की पत्तनो/घारो नौकां कौ Ae फिशरीज 

गए कुल कृषि भूमि (कि.मी.) संख्या कौ संख्या संख्या बंदरगाह लैडिग 

आवास (हैक्टेयर) कौ संख्या sat कौ 

- ^ ` संख्या 

तमिलनादु 80795 =. 8175.35 1518.06 41 02 . 2727 08 - 07 

केरल 11977 2151.00 421.74 20 19 3989 11 22 

आध प्रदेश 481 _ - ~ -- 11394 -- ~ 

पुदुचेरी 7121 951.42 128.00 03 ~ 7892 - - 

अंडमान ओर 9797 4397.89 355.50 ~ 52 2065 = 03 

निकोबार द्रीपसमूह 

विवरण 1 2 3 

(नवम्बर, 2011 त्क) आवंटित एवं उपयोग की गर्ह निधियां 
- केरल 1441.75 1386.19 

(रुपये करोड) | | 

| , आध्र प्रदेश 210.16 154.53 
राज्य/संघ राज्य अनुमोदित परिव्यय वास्तविक व्यय । 

त्र | पुदुचेरी 771.73 648.71 

1 2 3 
अंडमान ओर निकोनार 2792.99 2858.40 

तमिलनाडु . 3087.78 
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(अनुवाद) 

कृषि मे निजी निवेश 

3931. श्री मधु गौड यास्खी : 

` श्रीमती श्रुति चौधरी : 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार कृषि में निजी क्षेत्र निवेश आकर्षित करने 

पर विचार कर रही दै; | 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में सरकार 

द्वारा क्या कदम sort गए है तथा बारहर्वीं पंचवर्षीय योजना के. लिए 

क्या कार्य योजना बनाई गई रै? 

कृषि मंत्रालय मँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) कृषि एवं 

सहकारिता विभाग ने “समेकित कृषि विकास हतु सार्वजनिक निजी 

भागीदारी हेतु फ्रेमवर्क (पीपीपीआर्ईएडी)" जारी किया है, जो tat 

राज्य सरकारों जो रज्य मे कृषि विकासं परियोजनाओं मे निजी क्षेत्र 

का बेहतर संयोजन उत्पन्नं कर्मे के दृष्टिगत राष्ट्रीय कृषि विकास 

योजना (आरकेवीवाई) आवंटनों का उपयोग करने चाहती है, कं लिए 

अनिवार्य रूप से दिशा-निर्देश 21 कार्यक्रम का उदेश्य कृषि एवं संबद्ध 

क्ष्रों मे atte के नेतृत्व वाली वृहतस्तरीय एकीकृत परियोजनाओं 
की सुविधा प्रदान करना है। योजना दिशा-निर्देशो की एक प्रति संलग्न 

विवरण मे दी गईं FI 

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका विस्तार पायलट चरण 

के दौरान स्कीम की. अनुक्रिया ओर इसके कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवं 

के आधार पर होगा। 

सत्यमेव जयते . 

भारत सरकार, कृषि मंत्रलिय 

कृषि एवं सहकारिता विभाग 
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के sata समेकित 

कृषि विकास हेतु सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपीआईएडी) 

को समर्थन देने के लिए wa वकं | 

“राष्ट्रीय स्तरीय एजेँपिर्यो द्वारा समर्थित राज्य सरकार के सीधे 

पयविक्षण मे अरेककवीवाई के जरिए वित्तीय सहायता से किसानों 

को एक जगह set तथा कृषि पूर्तिं शृंखला कौ एकीकृत 

करने के लिए कृषि ओर स्वर्गी क्षेत्रों मे निजी क्षेत्र के 

 खिलादिर्यो के नेतृत्व वाली बड़ पैमाने कौ समेकित 
परियोजनाओं को सरल बनाने हेतु स्कीम“ 

पृष्ठभुमि ओर तर्काधार 

भारत मेँ कृषि उत्पाद लड स्केप में भारी ओर त्वरित परिवर्तन 

हो रहा है। यह परिवर्तनशील उपभोक्ता मांग कौ अधिमानतः के कारण 

क्योकि नदती ee आय शहरी ओर ग्रामीण भारत दोनों मे घरेलू भोजन 

की टोकरी के सामानों को पुनः प्रबंधित करता है। उचित मूल्य पर 

गुणवन्ताप्रद कृषि उत्पाद की खाद्य सुरक्षा, उसे पता लगाना ओर पूर 

वर्षं सुनिश्चित उपलब्धता tt मांग है जो खाद्य jan के शीर्षं पर 

उदित हुआ है। संगठित खुदरा व्यापार (यद्यपि कूल खुदरा मंडी का 

अभी भी केवल 3 प्रतिशत है) प्रत्येक तीन वर्षं मँ अपना शेयर दोगुना 

कर रहा है। ओर इससे आने बाले दशकं मेँ कृषि मंडियों के स्वरूप 

को प्रभावित करने मे लगातार महत्वपूर्णं भूमिका निभाने कौ आशा 

की जाती रै। इस क्षितिज पर परिवर्तनकारी कार्य प्रस्तावित राष्ट्रीय 

खाद्य सुरक्षा विधान है जिसके लिए घरेलू उत्पादकों से भारी, मात्रा 

म खाद्य पदार्थो का स्रोत आवश्यक होगा। परंपरागत उत्पादन ओर आपूर्ति 

vad से इनं दो मुख्य विकासो द्वारा उपस्थित चुनौतियों का सामना 

करने के लिए पर्याप्त at जाने कौ आशा नहीं कौ जाती है। 

कृषि सकल घरेलू उत्पाद, अधिक मूल्य के उत्पाद (बागवानी, 

पशु पालन, डेयरी, कुक्कुर पालन ओर मछली उत्पाद) की ओर FA 

हुए दै। आज कृषि जीडीपी का 75 प्रतिशत इन उत्पादों से आता 

है। वर्तमान साक्ष्य यह सुञ्ञाव देता है कि यह क्षेत्र छोटे ओर सीमांत 

किसानों द्वारा पोषित होता है क्योकि यह श्रम गहन है तथा जल्दी 

लाभ देता है ओर इसमे अधिक महिलाएं. काम करती है (खासकर 

डेयरी कार्यकलाप)। इस प्रकार गैर-अनाज उप-कषत्रो, खासकर Be 

, उत्पादक से अधिक लाभ का संतुलन बनाने के लिए इसमे भौरी क्षमता 
दिखाई ait है! यह “त्वरित ओर अधिक समावेशित विकास" हेतु 

12 योजना दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त है तथा सृजनात्मक ओर सामूहिक 

प्रयास इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल सकते है, |
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तथापि इन वांछनीय लक्ष्यौ तक पहुंचने मेँ कई बाधाएं है। उदाहरण 

के लिए देश मे 83 प्रतिशत भूजोते सीमांत. ओर we है ओर जब 

तक किसानों को कृषक . संस्थाओं .से जोड़ा नहीं जाता, तन तक हम 

उत्पादन का स्तर प्राप्त नही कर सकते। विखंडित कृषि विपणन मूल्य 

Fan ओर भारी संख्या मे बिचौलिए दूसरी मुख्य बाधा है जिसके 

कारण बर्बादी होती दै, उत्पादकं को कम लाभ मिलता है तथा उपभोक्ता 

को उपलब्ध होने तथा मूल्यों मे उतार-चदाव होता है। फलो ओर सन्जियों 

जैसे जल्द खराब होने वाली वस्तुओं मेँ बर्बादी का आकलन 18-40 

` प्रतिशत कं बीच किया गया है; किन्तु वे बहुत अधिक हैँ ओर उत्पादकं 

को उपभोक्ताओं को दडित करते हँ! दूध मे अमूल कौ प्रभावी कृषि 

उत्पाद मे मूल्य शृंखला को जोडने का लाभ प्रदतं करती दै, फिर 

भी अनाज, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं हेतु ओर कुशल शृंखला 

को. तब तक नर्ही प्राप्त किया जा सकता, जब तक निचले स्तर पर 

` किसानो ओर कृषि उत्पादों को जोड़ने मेँ समानांतर निवेश न किया 

जाए तथा कच्चे उत्पाद ओर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ दोनों के लिए उत्पादकं 

ओर बाजार कं खिलाडियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित न किया 

जाए। | 

अततः गुणवत्तापरक कृषि उत्पादों हेतु बढती हर्द मांग एक ओर 

उत्पादकं ओर दूसरी ओर खुदरा व्यापारियों को जोड़कर कृषि मेँ जोखिम 

कम करने का अवसर पैदा करता है। जबकि उत्पादनं ओर मूल्य संबंधी 

जोखिम ध्यान देने कं लिए सर्वाधिक स्पष्ट क्षेत्र है तथापि कृषक समूह 

ओर मंडी कं fected के बीच सहभागिता सृजित करने की क्षमता 

आदान आपूर्तिकर्ताओं, वित्तीय. संस्थाओं ओर अनुसंधान निकायो के बीच 

aan संपर्क खोलता दै। समग्ररूप मेँ कृषि मेँ सरकार, किसानों ओर 

कोपिरिट के बीच -सहयोगात्मक प्रयास से कृषि जीदीपी के विकास 

की द्र को बढाए जीने कौ आशा की जाती है। 

उपर्युक्त परिदृश्य मे आरकेवीवाई समेकित कृषि ओर संवगीं aa 

के परियोजनाओं को सहायता देने के लिए 22र्बीं योजना के दौरान 

वित्त पोषण को एकं महत्वपूर्णं खिड्कौ होगी, तथापि आरकेवीवाई कौ 

अंतर्गत बढते स्तर के समामेलन कं लिए राज्य स्तर पर तकनीकी 

प्रशासनिके ओर वित्तीय क्षमता की चुनौतियां है। परियोजाना कौ निगरानी 

ओर परियोजना के परिणामो का आकलन भी एसे त्र है जिन्दँ मजबूत. 

बनाए जाने. की आवश्यकता है। अंततः 11वीं योजना म अधिकतर 

आरकेवीवाई कार्यो का लघु आवधिक स्वरूप इन निवेशो के दीर्घावधि 

प्रभाव ओर सततता के बारे ये प्रश्न उपस्थित करते Sr पीपीपीआईएडी 

को समेकित ओर संधारणीय आय प्राप्त करने तथा साथ ही मूल्य 

fam समेकन ओर कृषि मेँ अतिरिक्त निजी निवेश प्राप्त करने के 
लिए सार्बजनिक वित्त पोषण के संयोजन मे निजी aa की तकनीकी. 
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ओर प्रन॑धकीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए आरकेवीवाई के अंतर्गत 
कार्यान्वयन के वैकल्पिक तरीके के रूप मेँ माना गया है। 

पीपीपीआईएडी की मुख्य विशेषताएं 

| alate एकल खिड़की के जरिए सभी कार्य करते. हुए 

जवाबदेही लेने के लिए कृषि ओर संवर्गी aa कौ समेकित 

कृषि विकास करने का प्रस्ताव wt परियोजनावधि के 

दौरान प्रत्येक परियोजना कम से कम 5 हजार किसानों 

को लक्ष्य FAI 

* अभिकल्पन में पूर्णं लचीलापन किन्तु उत्पादन से लेकर 

विपणन तक सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एकौकृत 

मूल्य खला दृष्टिकोण सुनिश्चित करे । परियोजना की 

अवधि 3-5 वर्षं कौ होगी। | 

© परियोजना के दौरान प्रति किसान ओसत निवेश की मात्रा 

` निकाली जाए, जो कि ओसत रूप से प्रति किसान 1. 

00 लाख रु. तक का वांछित am परियोजना चक्र के 

लिए जरिए प्रति किसान 50 हजार र. की सीमा के साथ 

प्रस्तावित प्रति किसान समग्र निवेश के लिए सरकारी समर्थन 

50 प्रतिशतं तक होगा। शेष निवेश संस्थागत वित्त -पोषण 

के जरिए athe के द्वारा प्रबंध किया जाएगा ओर स्वयं 

का अथवा किसानों का अंशदान होगा। सभी राज सहायता 

किसानों को परिसंपत्ति वितरण कै सत्यापन के नाद् 

परियोजना के नेताओं द्वारा किसानो को परिसंयत्नि वितरण 

कं स॒त्यापन कं बाद परियोजना कं नेताओं द्वारा किसानों 

को सीधे दी जाएगी अथवा उनकौ wig कौ जाएगी। 

e प्रत्येक परियोजना के मुख्य कार्य हर हालत मे निम्नलिखित 

` नै चाहिए: (क) किसानों को उत्पादक समूहो 4 इकय्ठा 

करना ass उपयुक्त विधिक रूप मेँ पंजीकृत करना 

अथवा अनौपचारिक समूह सृजित करना, जो क्षेत्र ओर 

परियोजना (संयुक्त स्योक अथवा उत्पादक कपनी, सहकारी 

समिति, स्वावलंबी समूह संघ आदि) के लए उपयुक्त हो । 

(ख) प्रौद्योगिकी प्रसार (ग) मूल्यवर्थन (घ) मंडी समाधान 

(डः) परियोजना प्रबंधन) | 

* , एसएलएससी ह्वार परियोजना कं अनुमोदन करन के बाद 

आरके वीवाई खिड़की के जरिए सीधे ही राज्य wan 

द्वारा कोपिरिट को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह



117 प्रश्नों के. 

50 हजार प्रति किसान अथवा प्रति किसान प्रस्तावित निवेश 

का 50 प्रतिशत, जो भी aa a, कौ सीमा के अधीन 

होगी! दीप/स्प्रीकलरं सिचाई/यात्रिकरणगरेटिग/शेड नैर 

आदि दहेतु किसानों कौ रज सहायता पर अलग से विचार 

नहीं किया जा सका क्योकि यह बहुत बडा निवेश दै। 

अतः sateen सिंचाई/यात्रिकरण,ग्रेडिग/शेड भैर 

आदि हेतु किसानों द्वारा प्राप्त कौ जाने वाली राज सहायता 

पर इस 50 हजार रु. कौ सीमा के भाग के रूप में 

विचार किया जाएगा। 

* लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघों कं जरिए राज्य सरकारों 

को कोपिरिरे द्वारा परियोजना का प्रस्तावं किया जा सकता 

हे। इस संस्था को कृषि ओर सहकारिता विभाग, भारत 

सरकार द्वारा इस प्रयोजन हैतु राष्ट स्तरीय एजेसी के रूप 

मं अभिनामित किया गया tt एसएफएसी छोटे संबंधित 

राज्य सरकार को परियोजना प्रोत्साहक से जोड़ने के लिए 

सुसाध्यकं के रूपमे कार्य BOT एसएफएसी कौ भूमिका 

तकनीकौ दृष्टि से प्रस्ताव कौ जांच करने की होगी ओर 

we बाद संबधित राज्य को वित्त पोषण के लिए इसे 

प्रस्तावित SIT | एसएफएसी तेकनीकौ मूल्यांकन समन्वयन 

ओर सुसाध्यीकरण कौ प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 

समर्थन एजँसी होने तके सीमित होगा। इसे प्रत्यक्ष रूप 

से कार्यान्वयन अथवा निधयो के संभाल मे शामिल नहीं 

किया जाएगा। 

७ एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी (नाबाई अथवा किसी खास 

परियोजना के साथ fed का टकराव न करने वाले उपयुक्त 

रूप से अर्हता प्राप्त परामश फर्म जिसे मोनीरर करना 

है) को परियोजना कार्यनिष्पादन को free के पता लगाने 

तथा राज्य ओर Fea सरकार मे संगत ea test 

को रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया 

जाएगा। 

कवरेज ओर विस्तार 

पीपीपीआईएडी को वर्षं 2012-13 के दौरान पायलट स्कीम के 

रूप में प्रस्तावित किया गया है जिसके पास प्रथमतया 6 से 8 

परियोजनाएं et जिसे इच्छुक राज्य तत्काल प्रायोजित करने की 

इच्छ रखते है। प्रथम परियोजनाओं कौ प्रथम सूची के अनुभव 

के आधारे पर wal योजना के दौरान इसकं प्रसार पर निर्णय 

लिया जाएगा । 
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उदेश्य 

स्कौम के प्रमुख उदेश्य निम्नलिखित हैः 

निजी क्षेत्र कौ क्षमताओं मे संतुलन wad eu कृषि विकास में 

वर्तमान सरकारी प्रयासों को निम्नलिखित द्वारा aan: 

9 कृषि८बागवानी ओर कृषि संबद्ध sat F उत्पादन एवं 

फसलोपरान्त प्रधन से संबधित सभी समस्याओं का 

समाधान करना। 

9 उत्पादन एवं उत्पादकता बढाना, पौषणिक सुरक्षा एवं किसानों 

कौ आय कौ बद़ाना। 

9 उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाने के लिए प्रद्योगिकियों 

को प्रोत्साहन, विकास एवं प्रसार करना। 

9 उचित हस्तक्षेपौ के माध्यम से पूर्वं उत्पादन A लेकर 

उपभोक्ता कौ टेबल तक सभी स्तरों पर संपूर्णं मूल्य शृंखला 

के समाधान करते हुए राज्यो को सहायता देना। 

© दक्ष एवं अदक्ष विशेषतः बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार . 

AI का सृजन करना। 

° मूल्य वृहन मे सुधार एव किसान लाभप्रदता वृद्धि सुनिश्चित 

करना। : 

© कृषि को एक व्यवहार्य व्यावसाय बनाना। 

| आरकेबीवाई वित्तपोषित परियोजनाओं कं तहत सुपूर्दगी एवं 

मोनिटरिंग तत्र मे सुधार We 

रणनीति 

उपरोक्त Seva को प्राप्त करने के लिए स्कीम मे निममलिखित 

रणनितिया अपनाई जायेगी :- 

© कपनियां एसएलएससी पर विचार करने हेतु राज्यो को 

प्रत्यक्ष रूप से अथवा एसएफएसी को विस्तृत परियोजना 

fae प्रस्तुत करेगी I 

० प्रत्येक परियोजना म किसान संधो/समूहौ का गठन। 

°  समुचयकों को चयनित करना ओर किसानौ/संघो/ समूहं के 

साथ टाईअप करना।
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9 gaa बीज/पौध frei को प्रदानं. करने ओर नवाचारिक 

प्रो्योगिकियो कौ शुरूआत करने के लिए आईसीएर/ . 

एसएय्/निजी क्षत्र के साथ समन्वय करना। 

© नाबाईड के सहयोग के. साथ ऋण आपूर्ति शृंखला मे मुदं 

का समाधान करना। 

© सुक्ष्म खेती तकनीक, संरक्षण खेती, gen सिंचाई आदि 

का उपयोग करके sa क्लरीवर, उत्पादन प्रौद्योगिकी 

को अपनाते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने के लिए 

उपाय। 

* प्राथमिक प्रसंस्करण, छटाई, ग्रेडिग, वासिग, पैकेजिंग, मूल्य 

वृद्धन क्लस्टर। ` 

e खेत से मंडी तक लोजिस्टिकः; 

| weal उपरांत प्रबंधन, भंडारण ओर परिवहन अवसंरचना। 

* -आपूर्ति Fae मे उचित टाईअप हेतु समुचयक। 

भंडारगृहो, शीतागार शृंखला, नियंत्रित वातावरण आदि के विकास 
के लिए इन समृहौ को सहायता। | 

अनुमोदन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया 

रणनीति एवं रोडमैप 

aura उन क्षेत्रो को fated करेगी जिनमे वे 2012-13 में 

शुरूआत करेगी ओर समेकित कृषि विकास हेतु परियोजना का 

विकास att) कंपनियों द्वारा तैयार रणनीति ओर रोडमैष मे 

भोगेलिक स्थिति एवं जलवायु, कृषि विकास कौ संभावनाओं, भूमि 

की उपलब्धता, एसडन्ल्यूओरी विशलेषण ओर चिन्हित क्षेत्र में 

लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना पर सूचनाएं 

निहित होनी चाहिए । दस्तावेज में STAY अवसंरचना अथवा सृजित 

कौ जाने वाली .अवसंरचना के लिए उत्पादन एवं संपकं हेतु समूह 

दृष्टिकोण अपनाने, फसलोरपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण, विपणन एवं 

निर्यात हेतु समूह दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान fea होना चाहिए। 

उत्पादक/किसान डीएसी कौ सभी स्कीमों ओर भारत सरकार के 

अन्य विभागों कौ सभी caret के तहत सहायता के हकदार है 

ताकि इन cata से उचित रणनीति ओर कृषि मे अधिकतम लाभ 

` को सुनिश्चित कौ जा सके। प्रत्येक डीपीआर मे एक परिणाम 
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खता दस्तावेज होगा जिसमे परियोजना के प्रगति को देखने के 

लिए स्पष्ट संकेतक दिए हुए a 

कार्यान्वयन ए्जेसी 

1. लघु किसान कृषि व्यवसायिक परिय (एफएसएसी) | 

2 राज्य सरकार (कृषि विभाग)/राज्य स्तरीय एजेसी। 

3. , निजी क्षेत्र भागीदार। 

राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से या तो राज्यो अथवा. 

एसएफसी को प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों ही मामलों 

मे एनएलए अथवा राज्य सरकार आरकेवीवाई के राज्य प्राथमिकता 

ओर उदेश्य एवं सामान्य Brag के दृष्टि से परियोजना प्रस्ताव 

कौ जांच करेगी । यदि उचित पाया जाता है तो प्रस्ताव को विचारार्थं 

मुख्य सचिव कौ अध्यक्षता वाली एसएलएससी को अग्रषित किया 

जाएगा। | | | 

राज्य सरकार एवं परियोजना प्रायोजक कै समञ्ौते पर हस्ताक्षर 

करने के बाद, एसएलएससी कौ स्वीकृति के आधार पर, परियोजना 

शुरू क्रौ जाएगी। राज्यों के मार्गदर्शन हेतु आरकेवीवाई अंतर्गत 

पीपीपौआईएडी %q समद्ोते का मानक alae परिचालित किया 

जाएगा। विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, वे इस wide को 

अपनाने के लिए स्वतंत्र होगे। 

संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर संबंधित निजी क्षेत्र परियोजना 

प्रायोजक कौ सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभी कोष निर्युक्त 

किए जाएगे। स्वतत्र मोनिरटरिंग एसी द्वारा विधिवत ढंग से सत्यापित 

करने के बाद, वित्तपोषण विविध स्वीकृत बजट शीर्षं पर परियोजना 

 प्रायोजक द्वारा वहन किए जाने वाले परिव्यय के पुनर्वितरण के 

रूप में होगा। 

TA लेवल स्थिति ओर ate प्रोजेक्ट सर्वेक्षण को निर्धारित करने 

के लिए एक बेसलाइन सर्वेक्षण स्वतंत्र मोनिटरिंग जसी द्वारा किया 

जाएगा ताकि परियोजना हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन किया 

जा सके। यह एजेंसी डीएसी को मासिक, त्रैमासिक ब वार्षिक 

प्रगति रिपोर प्रस्तुत करेगी ओर शुरूआती स्तर तक सूचना संरचना 

प्रो्योगिकौ (आईसीरी) योग्य प्रबंधन सूचना षद्धति (एमआरईएस) 

प्रचालित करेगी। आवश्यकता Wai पर यह Wit स्वयं अपनी - 

वेलसादट विकसित ओर होस्ट कर सकती है।
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योजना घटक एवं सहायता प्रतिमान 

यह योजना सभी कृषि एवं संबंधित क्षेत्रो म सभी परियोजना घटकं 

को कवर HET! उत्पादकता मेँ वृद्धि करने वाली सभी कि कृषक 

संबेधित सेवाएं अर्थात् (आगत या हाडवेयर नर्ही) ओर अन्य हस्तक्षेप 

की पूरी तरह से सहायता दी जाएगी। मंदी पर 50 प्रतिशत कौ 

सीमा होगी (जैसे कृषि मशीनरी व सिचाई संरचना) जो किसानो 

की रजसहायता अनुदान के आधार पर प्रदान कौ जाएगी। विरक्त, 

समुदाय आधारित परियोजनाओं के संबध मे शिथिलता होगी उदाहरण 

के लिए ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत भंडारगार संरचना को 

विकसित करने हेतु एफपीओ 100 प्रतिशत राजसहायता अनुदान 

प्राप्त कर सकते है। 

यह योजना प्रत्येक भाग मे मांग एवं आवश्यकता आधारित होगी। 

विविध दस्तक्षेपौ में प्ोद्योगिकौ महत्वपूर्णं भूमिका निभाएगी। वांछिति 

लक्ष्यो को हासिल करने के लिए परिकल्पित हस्तक्षेपौ मे भी 

विविधता ओर क्षेत्रीय रूप से विशिष्टता होगी। जिसका ध्यान 

food एवं अग्र एवं पश्च संपर्क को सुनिश्चित करते हुए आधुनिक 

एवं हस्तक्षेप का क्लस्टर मेँ प्रयोग करके संभावित सब्जी फसल 

पर कद्रित है। 

परियोजनाओं को निष्पादित wat के लिए प्रशासनिक व्यर्यो को 

पूरा करने हेतु, कंपनियों को प्रदर्शन आधारित ओवरहैड लागत 

दी जाएगी। अनुमोदित परियोजना को प्राप्त करने के लिए, कपनियों 

का परिणाम दस्तावेज (आरएफडी) जमा करना होगा। कपनी का 

प्रदर्शन उत्तम होने की अवस्था मे, कपनी अधिकतम 8 प्रतिशत 

आओवरहेड कौ emer होगी। इसी प्रकार, यदि कपनी को प्रदर्शन 

ओसत है, तो वह 5 प्रतिशत ओवरहेड कौ हकदार होगी। यदि 

कंपनी का प्रदर्शन घटिया है, तो वह केवल 2 प्रतिशत ओवरहेड 

की हकदार होगी। 

कोषो at निर्मुक्ति अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव कं अनुसार चरणबद्ध 

तरीके से की जाएगी संपूर्णं परियोजना को पांच चरणो मे विभाजित 

किया जाएगा जिसमें प्रत्येक चरण के लिए विशेष वित्तीय आबंटन 

होगा । प्रत्येक चरण से संबंधित राशि प्रत्येक चरण के कोषो का 

लाभ उठने हेतु, कम्पनी को कम्पनी लेखा परीक्षक से विस्तृत 

उपयोगिता प्रमाण-पत्र ओर उस चरण अंतरिम परियोजना रिपोर्ट 

जमा करानी ert 

विवाह निवारण तत्न 

पीपीपीआर्दएटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं कौ समीक्षा करने 
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ओर विवाद निवारणं हेतु राज्य स्तर पर निम्नलिखित घटकं कै 

साथ स्थायी तंत्र कार्यात्वित् किया जाएगाः- 

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त या प्रधान सचिव, कृषि — अध्यक्ष 

(ख) आयुक्त/निदेशक, कृषि - सदस्य सचिवं 

(ग) निजी क्षेत्र कार्यान्वयन भागीदार के प्रतिनिधि - सदस्य 

(घ) wads मोनिरस्गि wR के प्रतिनिधि - सदस्य 

पीपीपीआईएडी परियोजनाओं के कार्यन्वियन के दौरान पैदा दोन 

aa विवाद का निवारण करने कै लिए Semen अच्छा मच 

होगा। यदि यह समिति किसी मसले का निकारण करने मँ अयोग्य 

हे, तो इस मामले कौ मुख्य सचिव कौ अध्यक्षत वाली एसएलएससी 

को अग्रेषित संद्भित किया जाएगा जिसमे डीआरएम के सभी 

सदस्यों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। किसी 

भी मामते मे एसएलएससी का निर्णय अंतिम होगा। 

ग्रामीण गोदामों की स्थापना 

3932. श्री ए. Wad : 

श्रीमती कमला देवी पटले : 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) छत्तीसगद सहित देश कं विभिन राज्यों मे केन्द्रीय क्षेत्र 

ग्रामीण गोदाम स्कीम के अंतर्गत स्थापित गोदामों का राज्य-वार ब्योरा 

क्या है; 

(ख) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित 

किए गए/जाने वाले ta गोदामों कौ संख्या तथा उनको प्रत्येक कौ 

क्षमता क्या है; 

(ग) फसलो कौ कराई के पश्चात् Fear कौ रोकने मे गोदाम 

किसानों के लिए किस हद तक मददगार रहे रै; ओर 

(घ) उक्त अवधि के दौरान एसे गोदामों कौ राज्य-वार स्थापना 

के लिए सरकार द्वारा क्या वित्तीय सहायता दी गयी है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) परे देश मे केद्रीय क्षत्र 

की स्कोम ग्रामीण भंडारण योजना" के अंतर्गत 31.10.2012 तक
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348.40 लाख Wifes टन कौ क्षमता के साथ 29715 ग्रामीण गोदाम 

संस्वीकृत किए गए है। छत्तीसगद राज्य afer गोदाम कौ संख्या ओर 

संस्ीकृत क्षमता का राज्य-वार Sha संलग्न विवरण- wz 

(ख) वर्षं 2009-10 मेँ 18.27 लाख मीटिक टन कौ क्षमता 

के साथ 1444 गोदाम सस्वीकृत किए गए धे. at 2010-11 मेँ 

26.64 लाख Hifes टन कौ क्षमता के साथ 2869 गोदाम संस्वीकृत 

किए गए 81 वर्षं 2011-12 मे 33.92 लाख मीट्रिक टन कौ क्षमता 

के साथ 3381 गोदाम संस्वीकृत किए गए थे ओर चालु वर्षं (2012-13) 

FH 31.10.2012 तके 31.22 लाख Aen टन क्षमता के साथ 1628 

. गोदाम संस्वीकृत किए. गए थे। | 
A 

(ग) af 2005 मेँ संचालित wie के मूल्यांकन अध्ययन के 
frend के अनुसारं 70% गोदाम मालिक मुख्यतया किसान भे जिन 

5 से 15% तक अधिक मूल्य कौ वसूली -के जरिए लाभ मिला जिसने 

Te बचत ओर निवेश क्षमता दोनों मे समर्थं बनाया। गोदाम मालिको 

ने रोजगार सृजन की भी रिपोर्ट दी। 

(घ) ऋण से yet हुईं पंजी निवेश राजसहायता के रूप में 

वित्तीय सहायता प्रदानः कौ जाती है ओर दिनांक 1.4.2001 से 

31.10.2012 तक कौ अवधि के लिए राज्य-वार निर्मुक्त गजसहायता 

का ott संलग्न विवरण- पर दिया है। 

विवरण 

1.4.2001 से 31.10.2012 तक ॒सस्तीकरत ग्रामीण 

गोदाम की संख्या ओर क्षमता 

क्र. राज्य . परियोजना कौ क्षमता लाख 

सं. | संख्या मीटिक टन 

1 2. 3 4 

1. आध्र प्रदेश ` 1171 : 44.4166 

2, भस्णाचल प्रदेश .. 1 -.- 0.0094 

3 असम | 233 | 4.4197 ` 

4. विव , 889 3.47 

5.  छत्तीसगद् 442 12.9029 
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1 2 3 4 

6. गोवा 3. 0.00290 ` 

7. गुजरात 8379 ` ` 26.4724 

8. हरियाणा 1595 , 40.239 

9. हिमाचल प्रदेश 55 ~ 0.0755 

10. जम्मू ओर कश्मीर 5. 0.0524 

। 11. ane 6 ` ` 0.0859 

12. कर्नाटक 3555 21.8463 

13. केरल 168 ,. 0.6325 

14. मध्य प्रदेशो 2478 । 39.807 

15. महाराष्ट 2699 38.8720 

16. मेघालय 16 0.2058 

17. मिजोरम 1 हि 0.0075 

18. नागार्लैड 2 `. 0.0025 

19. ओडिशा 376 7.8920 

20. पंजाब 1538 ` 39.4598 

21. राजस्थान 1095 7.9565 

22. तमिलनादु 1542 | 8.2368 

23. उत्तर प्रदेश 898 | ` 35.801 

24. ¦ उत्तराखंड 7 209 5.0484 

25. पचिम बंगाल 2358 10.4812 

26. frau 1 0.0099 

कूल | 29715 348.4068 
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1 2 3 

1.4.2011 @ 31.10.2012 तक सस्वीकृत ग्रापीण mera 
19. ओडिशा 1822.541 

के लिए निर्मुक्त राज्यवार राजसहायता 

20. पंजाब 4327.9928 

क्र. राज्य निर्मुक्त राजसहायता 

स. 21. राजस्थान 2227.5898 

1 2 3 22. तमिलनाडु 2023.0578 

1. आंध्र प्रदेश 14834.0959 23. उप्र प्रदेश 4227.8427 

2. अरुणाचल प्रदेश 6.3 24. SMS 1611.285 

3 असम 1703.0685 25. पश्चिम बंगाल | 2841.8278 

4. विहार 1162.8265 26. त्रिपुरा 4.15 

5. छत्तीसगद 3457.006 20. संघं शासित राज्य 0 

6. गोवा 0.897 कल 92328.5204 

7. गुजरात 9415.2784 वीजा नियमो मे संशोधन 

8 हरियाणा 9698.5891 3933. श्री षी. कमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 
9. हिमाचल प्रदेश 42.9564 

| क) क्या सरकार का विचारं देश मे विदेशियों के aa के 10. जम्मू ओर कश्मीर 15.343 (क) ; विदेशिय ae 
fee दीरघविधि बहु-प्रवेश बीजा देने के लिए विदेशियो aq वीजा नियमों 

11. ares 18.987 म संशोधन wa का दहै; जर 

12. कर्नाटक 8313.23535 (ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या टै तथा इसके क्या कारण 

है? 
13. केरल 250.88655 

गृह Aes मेँ राज्य मत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

14. मध्य प्रदेश 12489-6742 ओर (ख) देश मेँ facial के ठहरने के लिए बहु-प्रवेश वीजा 2 

के लिए विदेशियों हेतु वीजा नियमो मे संशोधन करने का कोई प्रस्ताव तु 15. महाराष्ट 11759.2245 3 
नही है। तथापि, सरकार ने हाल ही 4 विदेशी नागरिक कौ पर्यटक 

16. मेघालय 110.5154 वीजा पर भारत कौ दो यत्राओं के बीच 2 महीने के अतराल से 

संबंधित Waal कौ समीक्षा कौ दै ओर अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, 

1. मिजोरम 2.5164 ईराक, सूडान, बांग्लादेश के नागरिको, पाकिस्तान ओर बांग्लादेश मूल 

के विदेशी नागरिको ak राज्य विहीन व्यक्तियों के मामले को छोडकर 
18. नागार्लैड 0.8333 । 

इस प्रतिबंध को हटने का निर्णय लिया गया है।
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कोयले पर रोयल्दी मे वुद्धि 

3934. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या कोयला मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोयला खदानों कौ सुरक्षा 

एवं उत्पादकता बढाने हेतु राज्यो को कोयले की tad an पर 

विचार कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार को रोयल्टी राशिं को बढाने के लिष 

राज्यों से अनुरोध wa हुए ठै; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी a क्या है तथा इस परर संघ 

सारकार की क्या प्रतिक्रिय दै? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री प्रतीके पाटील) : (क) 

से (घ) अधिकांश कोयला उत्पादन राज्यों ने यथामूल्य आधार के 20% 

कौ दर से रोयल्टी के Frahm हेतु अनुरोध किया at कोयला तथा 

लिग्नाईर कौ रेँयल्टी दरौ के संशोधन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा 

गठित अध्ययन दल ने राज्य सरकारौ सहित विभिन स्टेकधारकों के 

साथ परामर्श करने के चाद यथामूल्य व्यवस्था को अपनाने कौ सिफारिश 

की थी] सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिश स्वीकार कर ली 

है ओर कोयला एवं लिग्नाइट पर क्रमशः 14% तथा 6% कौ दर 

से संशोधित रोयल्टी कौ दरे 10.05.2012 से प्रभावी ईै। 

बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा 

8935. श्री एस.आर. जेयदुरई : 

श्री डी.बी. we गौडा : 

क्या गृहं मंत्री यह बताने at कृपा करेगे fH : 

` (क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र म सरकार द्वारा निर्मित 

बहुस्तरीय पार्किग स्थलों तथा प्रत्येक पार्किग सुविधा स्थलों की क्षमता 

का St क्या दै; 

(ख) क्या एेसी खबर है कि वाहन मालिक इन ofan wail 

मे अपने वाहन पाकं करने से aad है तथा सडको पर अपना वाहन 

छोड देते है जिससे अन्य सड़क उपयोग करने वालो के लिए मुश्किल 

हो जाती है; ओर | 
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(ग) यदि हा, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा इन वाहन मालिको 

के विरुद्ध सरकार द्वारा कानूनी कारवाई सहित अन्य कोन सी कारवाई 

कौ गयी है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के अनुसार, दो बहुस्तरीय पार्किग स्थल 

का निर्माण करके पहले ही चालू कर दिया गया है, जिसमे से एक 

af स्थल सरोजिनी नगर मे ओर दूसरा बाबा wee सिह मार्ग 

परं है। सरोजिनी नगर स्थित बहुस्तरीय पार्किग स्थल कौ क्षमता 

824 ओर नाना खड़क सिह मार्गं पर स्थित पार्किग स्थल कौ क्षमता 

1408 कारों की BI | 

(ख) ओर (ग) एेसे कई मामले सामने आए है कि वाहन मालिक 

इन पार्किग wet मेँ अपने वाहन पार्क करने से बचते है! दिल्ली 

यातायात पुलिस सडको पर अपना वाहन खडा करने वाले दोषी व्यक्तियों 

के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती है। 

दूरदर्शन कौ डीरीएच सेवाएं 

3936. श्री रवनीत सिंह : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन की setae दू होम 

(डीरीएच) सेवाओं के माध्यम से बिना किसी मासिक शुल्क के निःशुल्क 

चैनलों को दिखाने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या दै; ak 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण रहै? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) ओर (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान मे डीडी 

डायेक्ट प्लस weet पर 59 चैनलों का प्रावधान है जिसे दूरदर्शन 

के 19 चैनल, 3 विदेशी चैनल, 3 रष्ीय शैक्षिक चैनल ओर 34 निजी 

चैनल शामिल है। ये सारे चैनल पहले ही निःशुल्क रै जिनके लिए 

दर्शकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वर्तमान 4, दूरदर्शन के डीरीएच 

पर 6 चैनल रिक्ते, इनकी नीलामी होनी बाकी है। 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

कोयला कंपनियों द्वारा स्वामित्व a परिवर्तन 

3937. श्री दिलीप fae ata : क्या कोयला मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि :
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(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्षं 2006-09 के दौरान 

कोयला sate का आवंटन पाए, we कपनिर्यो ने आवंटन के बाद 

किसी न किसी तरह से स्वामित्व अंशधारिता को बदल दिया/घरा दिया 

हैः 

(ख) यदि a, तौ छत्तीसगढ, ares तथा ओडिशा सहित 

तत्संब॑धी राज्य-वार ब्योरा क्था दहै; 

(ग) स्वामित्व परिवर्तो का व्यौरा क्या है तथा किन नयी कपनियों 

को राज्य-वार अंशधारिता stata की गयी थी; ओर 

(घ) इस संबंध मेँ सरकार ने क्या कारवाई की Waa का 

विचार रै? 

कोयला मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीक ade) : (क) 

से (घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण 

मे विशिष्ट अन्य उपयोग के प्रयोजनों कं लिए कपनी अधिनियम, 1956 

के अधीन पंजीकृत निजी sofa को कोयला न्लोकों का आबंटन 

किया जाता है। जिन कंपनियों को कोयला व्लोकौं का आबटन किया 

गया है, वे प्रचलिते संविधियो/नियमों/आदेशो से आबद्ध रै। धारकं 

के मालिकाना मे परिवर्तन/अवपिश्रण के प्रशन को इसके संदर्भ मे देखा 

जाना रै। आवंटन wat म एक शर्तं यह है. कि “आबंटित कैष्टिव 

कोयला wis से कोयले का खनन देश मे aaa के खनन को 

अभिशासित करने वाली अनुमेय संविधियो/नियमो/आदेशो/दिशा-निर्देशों 

के अनुसार किया जाएगा ।" यह संबंधित कोयला waits के आबंरितिर्यो 

के लिए अनिवार्य है कि कानून के अधीन आवश्यक होने पर सरकार 

से सपक atl जब महाराष्ट राज्य मे मालिकाना परिवर्तन का एक 

मामला ध्यान मेँ आया तो उस मामले कौ विधि तथा न्याय मंत्रालय 

के परामर्श से जांच की जा रही है! 

शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कौम 

3938. श्री के.सी. fae "बाबा" : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 

मत्री यह बताने at कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार देश मे शहरी खेल-कूद अवसंरचना 

(युएसओरईएस) स्कौम लागू कर रही है; 

(ख) afe a, तो तत्संबधी ato क्या रै तथा इस स्कौम के 

अंतर्गत राज्य-वार् किन जिलों को पहचान कौ गयी है; 

| (ग) इस स्कीम के अंतर्गत कौ गयी गतिविधियों तथा उनमें 

अन तक हासिल उपलब्धियों का व्यौरा क्या है; ओर 
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(घ) विभिन राज्यों को आवंटित/जारी की गयी राशि का व्यौरा 

क्या है तथा उक्त स्कीम के अतर्गत अन तक राज्य-वार तथा वर्ष-वार 

कितनी रशि जारी की गयी है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

म राज्य मंत्री (श्री farm सिह) : (क) जी, a 

(ख) शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कौम (यूएसआईएस) कौ 

मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-1 मे दी गई है। यह स्कीम देश के 

सभी waar राज्य ast मे कार्यान्वितं कौ जा रही है। इस स्कीम 

के अंतर्गत किसी राज्य मे किसी विशिष्ट जिला की wean नहीं 

कौ गई I 

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत अन तक 15 राज्यों ओर 1 संघ 

राज्य क्षेत्र को 20 परियोजनाओं कौ मंजूरी प्रदान कौ गई है। इसका 

ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस स्कौम के अंतर्गत भारतीय 

खेल प्राधिकरण द्वारा 184 कोचो के लिए पुनश्चर्या पाद्यक्रमों का 

भी आयोजन किया गया है। 

(घ) इस स्कीम के अंतर्गत विभिन राज्यो८संघ राज्य क्षेत्रो को 

मंजूर कौ गईं ओर जारी कौ गई निधयो का न्यौरा संलग्न विवरण-ा 

मे दिया गया है। 

विवरण 

शहरी खेल-कूद अवसरचना स्कीम (यृएसओआईएस) 

स्कीम की मुख्य विशेषताएं 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय वर्ष 2010-11 से शहरी खेल-कूद 

अवसंरचना स्कौम (यूएसओआईएस) नामक स्कौम प्रायोगिक आधार पर 

चला रहा है। स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित खेल अवसंरचनाओं क 

विकास के लिए राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षत्र को 100% वित्तीय सहायता 

प्रदान कौ जाती हैः- 

(i) सिथेटिक खेल सतह (येको, Gee ओर एथलेरिक्स 

कं लिए) 

. ॥) बहुउदेश्य इन्डौर हाल, 

2. इस स्कौम के अंतर्गत खेल अवसंरचनाओं को निर्माणं के लिए 

निम्नलिखित निगमित निकाय सहायता. प्राप्त करने के पात्र हैः- 

(क) राज्य सरकः;
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(ख) स्थानीय सिविक निकाय; 

(ग) कैन््रीय/राज्य wari के अंतर्गत स्कूल, कंलिज ओर 

विश्वविद्यालय; ओर 
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(घ) खेल नियत्रण बोर्ड 

3. विभिन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सीमाएं निम्नानुसार संस्वीकृत - 

कौ गई हैः | 

क्र.सं. खेल मैदान का नाम अनुमानित लागत 

1. सिथेटिक एथलेटिक दैक 

2. सिथेटिक eet मैदान 

3. सिधेरिक on gear भेदान 

सामान्य प्रकाश सहित 5.50 HUE रु. 

4.50 करोड रु. (सामान्य प्रकाश सहित 5.00 करोड रु.) 

` सामान्यं प्रकाश सहित 4.50 HUES रु. 

, 6.00 करोड रु. 4. 60 मी.*40 मी. आकार का बहुडदेशीय होल 

4. एक वरषं॑मे प्रत्येक राज्य/सघ राज्य क्षेत्र को दो से अधिक 

परियोजनाएं नही मिलती । 

5. इस स्कीम को मार्च, 2012 से संसद सदस्य स्थानीय aa विकास 

(एसपीएलएडी) स्कीम के साथ अभिसारित कर दिया गया है। इसके 

परिणामस्वरूपं, यदि एके संसद सदस्य युएसआईएस परियोजना के लिए 

ग्राह्य अनुदान का कम से कम som अंशदान करता है, तो शेष राशि 

यूएसञईएस के बजट-प्रावधान से Wey जाएगी। इस व्यवस्था मे, . 

एक वर्षं मे एक राज्य कं लिए दौ परियोजनाओं का प्रतिबंध लागू 

नहीं जाएगी। इस व्यवस्था मे, एक वर्ष मेँ एक राज्य के लिए दो 

प्रियोजनाओं का प्रतिबध लागू नहीं SIM एक वर्षं के प्रति राज्य/संघ 
# 1 

राज्य aa को अधिकतम दो अतिरिक्त परियोजनाओं कौ अनुमति प्रदान 

की जाएगी। | | 

6. राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए कोचो को 

भेजने मे सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येकं कोच को प्रशिक्षण, 

सामग्री तथा योजना ओर आवास के लिए अधिकतम 50,000/- रुपये 

की सहायता अनुत्तेय है। यात्रा व्यय ओर अन्य भत्तो का दायित्व राज्य/संघ 

राज्य क्षेत्र सरकार का है। राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों को नामित 

होगा कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2 वर्षं से पहले नौकरी 
छोडकर नहीं जाएगे। 

विवरण 

शहरी खेल-कूद अवसरचना स्कीम (यृूएसओईएस) 

शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कौम (यूएसआईएस) के अतर्गत wa अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण८उन्नयन के लिए राज्यो/ 

संघ राज्य क्षेत्रों को वर्षं 2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 मेँ (30 नवम्बर, 2012 कौ स्थिति) अनुमोदित ओर जारी 

किए गए अनुदान के SR कौ दशति हुए विवरण। (स्कीम की शुरुआत वर्षं 2010-11 F की ae थी) 

2010-11 

(करोड रुपयों) 

क्र. ` राज्य परियोजनां अनुमोदित जारी किया गया 

सं. अनुदान (तारीख) ` अनुदान 

1 2 | | | 3 4 5 

1. हिमाचल प्रदेश इंदिरा स्टेडियम, ऊना मेँ सिथेटिक की vies लगाना 5.00 3.50 
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1 2 3 4 5 

2. मिजोरम बायज eat अकादमी, कोनपुरी मै सिंथेरिकं eat फौल्ड 5.00 4.00 

लगाना 

3. पंजाब तरन तारन मे बहुरदेशीय FER होल का निर्माण 3.98 2.00 

4. पश्चिम बंगाल खुदीराम अनुशीलन ईडन गार्डन, कोलकाता मे इन्डोर स्पोर्टस 6.00 3.00 

काम्पलेक्स का नवीकरण/परिवर्तन तथा आधुनिकौकरण 

कूल 19.98 12.50 

2011-12 

(करोड रुपयों) 

क्र. राज्य परियोजना अनुमोदित जारी किया गया 

स. अनुदान अनुदान 

1. ओडिशा कलिगां स्टेडियम स्पोर्टस कोम्पलेक्स, भुवनेश्वर मे सिथेरिक 5.00 5.00 

यकौ Wha लगाना 

2. मध्य प्रदेश रानीताल स्पोर्टस कोप्पलेक्स, जबलपुर मे सिथेटिक eet aha 4.81 3.62 

लगाना 

3. राजस्थान उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर मे बहुउदेशीय een da का निर्माण 6.00 4-50 

4. anes इंदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा मे सिथेटिक एथलेरिक 2m लगाना 5.00 3.00 

5. मिजोरम Heng, आरईजवाल मे बहुउदेशीय इंडोर हल का निर्माण 6.00 4.50 

6. मेघालय जेएन स्पोर्टस कम्पलेक्स, शिलांग मे सिंथेटिक दैक लगानी 5.50 4.30 

7. असम एसरएआई-एसएजी सेन्टर तिन सुकिया मे बहुरदेशीय sen होल 6.00 3.20 

का निर्माण 

8. जम्मू ओर कश्मीर टीआरसी mss, श्रीनगर मे Heats eh ग्राउंड का निर्माण 4.50 4.47 

9. पुदुचेरी om saa कोलिज ग्राउंड, लावसपेट मे बहुखदे्ीय sen da 6.00 3.54 

का निर्माण 

10. केरल नेहरु स्टेडियम, कोट्टयम मेँ बहुडदेशीय इन्दौर होल का निर्माण 6.00 3.88 

कूल 54.81 40.00 
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2012-13 

(करोड eval) 

क्र. राज्य परियोजना अनुमोदित जारी किया गया. 

a. ५ अनुदान अनुदान 

1. ओडिशा ` 5.00 5.00 

2. मणिपुर 5.9999 1.80 

. 3. हरियाणा 4.50 3.50 

4. Silas 5.9779 1.79337 

5. राजस्थान 6.00 ` 1.80 

6. ओडिशा 6.00 180 

| कुल 33.4778 ` करल [` अक 43 | 14.44337 

एनडीएमए द्वार प्रशिक्षण 

3939. श्री एस.एस. Wags : क्या गृह मंत्री यह an की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या “wet आपदा प्रधन प्राधिकरण (एनडीएमए) 

असुरक्षित भवनों को पहचानने तथा भूकंप Be के लिए उन्ह Ges बनाने 

के लिए नगरपालिकाओं के इंजीनियरौ को प्रशिक्षण दे रहा है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

गृह मंत्रालय र्मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली Wrest) : (क) 

ओर (ख) जी, हां। राष्टीय आपदा प्रबधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने ` 

wea आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से Ye 
| विजुअल स्क्रीर्निग (आरवीएस) पर दिल्ली नगर निगम के ईंजीनियरो के 

लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ह ओर दिल्ली नगर निगम के: 

350 इजीनियरो को आरवीएस का प्रयोग करकं भवनो कौ सुरक्षा कं लिए. 

भवनों कौ जाच करने (स्क्रीनिंग) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 

` भारतीय ओलंपियन के लिए खिलाडी संघ 

3940. श्री जी.-एम. सिददेश्वर : क्या युवा कार्यक्रमः ओर खेल 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार खिलाडियों से daft शिकायत 

निवारण तथा करई अन्य विभिन मुदँ के मामले मे सभी खिलाडियों 

को प्रतिनिधित्व देने कं लिए भारतीय ओलंपियनों के लिए खिलाडी 

संघ स्थापिते करने का है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी si क्या है तथा इस संबंध में 

अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने कौ संभावना है; ओर 

(ग) यदि aH, तो इसके क्या कारण है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मँ राज्य मंत्री (श्री fare सिंह) : (क) से (ग) इस समय खिलाडियों 

से संबंधित शिकायत निवारण तथा अन्य Wel के मामले के सभी 

-खिलाडियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय ओलंपियनो के लिए 

खिलाडी संघ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जब 
कभी शिकायतें प्राप्त होती. है, इनं पर विधिवत arte कौ जाती | 

 है। सामान्यतया, शिकायत चयन मानदंडौ ओर कोचिग कपो आदि कै. 

आयोजन से संबंधित होती ै। इस संबंध में, मंत्रालय ने सितम्बर, 

2008 मेँ कोचिग कपो के अधिक्र. कुशल प्रधन, Be कं चयन, 

खिलाडियों के चयन आदि के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघो (एनएसएफ) 

ओर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को विस्तृत दिशा- निर्देश जारी 
fea = ` .
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(हिन्दी) 

रानी दुर्गावती संग्रहालय का उन्नयन 

3941. श्री राकेश सिह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय के उन्नयन 

संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास अभी भी लंनित है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा तथां वर्तमान स्थिति क्यादै; 

ओर 

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक निपटाए जाने कौ संभावना 

हे? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चद्रेश कमारी) : (क) जी, Fel 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठते। | 

Wit का विलय 

3942. श्री नारनभाई कल्मडिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : | 

(क) गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा अन्य तटवतीं राज्यों 

सहित देश मे सामुद्रिक तथा अतर्देशीय जल मत्स्यन से संबधित मामलों 

से संबंधित संस्थाओं एवं संगठनों की संख्या कितनी रहै; 

(ख) क्या इनमे से aoe एजेसियो तथां संगठनों कं विलय 

करने का कोई विचार दै; 

(ग) इन सभी संस्थाओं को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्या 

उपाय प्रस्तावित रहै; 

(घ) इस संबंध में किए गए सभी प्रकार & निवेशो के लिए 

जवाबदेही निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 

क्या उपाय किया जाना प्रस्तावित रै; ओर 

(ङ) देश के समग्र विकास में योगदान के लिए संगठनों 

को प्रोत्साहित करने के लिए नीति मे क्या बदलाव किए गए 

है? 
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कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य wit (डौ. चरण दास महंत) : (क) गुजरात, ओडिशा, 

आंध्र प्रदेश ओर तवती राज्यो सहित देश मे समुद्री तथा अ॑र्देशीय 

मात्स्यिको से संबंधित मामलों के बारे मे कारवाई करने वाले संस्थानं 

ओर संगठनों कौ संख्या संलग्न विवरण मे दी गर्ह हे। 

(ख) जी, नहीं। 

(ग) से (ङ) सतत् आधार पर मत्स्य का उत्पादन ओर 

उत्पादकता मेँ वृद्धि करने पर बल देते हुए इन संस्थानों द्वारा विभिन 

अनुसंधान कार्यक्रम क्रियान्वितं किए जाते है। इन संस्थान को 

परिणामोन्मुखी बनाने के लिए नियमित रूप से मृल्याकन भी किया 

जाता है। 

विवरण 

1. पशुपालन, डेयरी ओर मत्स्यपालन विभाग 

संबद्ध/अधीनस्थ कार्याल्यो/संस्थार्नो की सूची 

1. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान 

(सिफनेट) कोचीन (केरल) 

2. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकौ एवं प्रशिक्षण 

संस्थान (एनआईएफपीएचएरीरी), कोचीन (केरल) 

3. भारतीय मात्स्यिको सर्वेक्षण 

(महाराष्ट ) 

(एफएसओआई), मुंबई 

4. केन्द्रीय मात्स्यिकी तरीय इजीनियरिग सस्थान, (सीआईसीईएफ) 

बंगलोर (कर्नाटक) 

5. राष्ट्रीय माल्स्यिकी विकास ae (एफएनडीबी), हैदराबाद 

(आंध्र प्रदेश) 

6. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), Bas (तमिलनाडु) 

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, डीम्ड विश्वविद्यालय, 

wa अनुसंधान केन्द्र, wee ब्यरो/निदेशालय/परियोजना 

निदेशालय
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डीम्ड विश्वविद्यालय-1 | = 

1. केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान (सीआरईएफई), मुंबई 

 संस्थान-5 

1. केन्द्रीय अतदेशीयं मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानं 

 (सीआईएफआरआई), बैरकपुर् 

2. केन्द्रीय खारा जल .जलकृषि संस्थान (सीआईबीए), 

चेनई 

3. केन्द्रीय मात्स्यिकौ प्रोद्योगिकौ संस्थान (सीञाईएफरी)., 

कोची । 

4. केन्द्रीय मीठा जल जलकृषि संस्थान (सीआईएफए) 

भुवनेश्वर 

5. फेन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान 

(सीएमएफआरआई) कोच्चि , | 

राष्ट्रीय व्युरो-1 

1. रष्टय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएफजीआर) , 

- लखनऊ, उत्तर “प्रदेश 

निदेशालय-1 

1. | शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफञर), 

भीमताल, उत्तसखंड 

[ अनुवाद] 

Seq की वैठक 

3943. श्री अनन्त वेकटरामी test : क्या कृषि मंत्री ae बताने । 

की कृपा करेगे कि 

(क) क्या कद्र सरकार को मालूम है कि विश्व कृषि मंच 

(उन्ल्यूएएफ) कौ विचार देश मेँ उन्ल्यूटीओ युग मे कृषि को आर्थिक 

रूप से व्यवहार्य करने के लिए अर्थोपाय पर चर्चा करने के लिए 

बैठक आयोजित करने का हैः ˆ | 

(ख) यदि a, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या रहै; ओर 
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(ग) प्रस्तावित बैठक आयोजित करने मे कद्र सरकार की भूमिका 

क्या है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक sat) : (क) आधर प्रदेश सरकार 

से प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्व कृषि मंच हैदराबाद मे सम्मेलन 

ओर "कृषि प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन कर रहा FI 

(ख) विश्व कृषि मंच (sequen) विभिन स्थानं पर, 

द्विवार्षिक aie का आयोजि करता है। आप्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 

द्वारा दिए गए आमंत्रण के उत्तर में, उन्ल्युएएफ ने at 2013 के 

, लिए 04-07 नवम्बर, 2013 को अपनी अगली द्विवार्षिक ama का 

आयोजन हैदराबाद मेँ करने का फैसला किया है। राज्य-सरकार के 

अनुसार, उन्ल्युएएफ नीति निष्पक्ष हे ओर यूएसए आधारित गैर- 

सरकारी संगठन के लाभं. के लिए नहीं Si उनकी ava 

, www.worlddagforum.com पर उपलब्ध ब्योरा के अनुसार, सम्मेलन 

का विषय सतत् भविष्य हेतु कृषि पुनर्निर्माण है। आंध्र प्रदेश के मुख्य 

सचिव आयोजन समिति के अध्यक्ष of | 

| , (ग) अभी तक कोई Fat 

जलां के लिए विशेष अवसंरचनात्मक स्कीम 

3944. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या गृह मंत्री यह जताने की कृपा 

करेगे कि : | 

(क) क्या ओडिशा सरकार ने ` विशेष अवसंरचना स्कोम जो 

वामपंथी अतिवाद से प्रभावित राज्यों मेँ क्रियान्वयनं के लिए टै के 

अंतर्गत इलेक्टरोनिक गजि कं उपयोग सहित जेल मे अवसंरचना को 

सुदृढ करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; 

(ख) यदि हा, तो adit व्यौरा. क्या है तथा उक्त प्रस्ताव 

कौ स्थिति क्या हैः 

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत पहले ale राशि मंजूर 

कौ गयी धी; ओर ` | 

` (घ) यदिदं, तो ada व्यौरा क्या 3? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री आर.पी.एन. सिह) : (क)
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से (घ) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यो मे विशेष अवसरचना स्कौम 

के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नौ राज्यो को प्रत्येक वर्षं राज्य 

सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यो के लिए वर्षानुबर्षं आधारं पर 

निधियां मंजूर कौ जाती है। स्वीकृत कार्य ओर मंजूर कौ गई निधयो 
की मात्रा, कार्यो की प्राथमिकता, निधियो at उपलब्धता ओर राज्यो 

से प्राप्त उपयोगिता-प्रमाण-पत्रौं की स्थिति पर निर्भर होती है। स्कीम 

के कार्यान्वयन कौ अवधि अर्थात् वर्षं 2008-09 से वर्षं 2011-12 

के दौरान, मौ राज्यों को कुल 445.82 करोड रुपये मंजूर किए गए 

धे। इनमे से ओडिशा wa को जेलों के agar सहित विभिन 

लक्ष्यो से सम्बन्धित ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 

उपर्युक्त अवधि के दौरान अनुमोदित विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए 

स्वीकृत राशि 76.80 करोड रुपए (वर्षं 2008-09 मेँ 11.77 करोड 

रुपए, वर्ष 2009-10 मेँ 4.20 करोड रुपए, वर्षं 2010-11 में 

20.36 करोड रुपए AN. av 2011-12 मे 40.47 HIS रूपए) 

ra 

[fect] 

ay सुल्तान का स्मारक ` 

3945. श्री रामकिशुनं ‡ क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : ^: 
श 

(क) tm कं महान राजा ay सुल्तान कौ स्मृति बनाए. रखने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम say जा रहे दहै; 

(ख) 18 वर्षं कौ उग्र मे अग्रजो पर विजय प्राप्त कएने यें 

उनके योगदान को fea तरह से जीवत रखा जाएगा; ओर 

(ग) इस day मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे 

रैः 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चद्रेश कुमारी) :-(क) दीप् सुल्तान से 

संबंधित निम्नलिखित Sta संरक्षित स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

के अधीन हैः > | । 

(i) ay सुल्तान का महल, बंगलौर | 

ji) रीपू सुल्तान का जन्म. स्थान, देवेनहल्ली i 

ji) रपू सुल्तान का नगरदुर्ग, 

बेल्लारी। 

ऊपरी किला. तथा 
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(iv) दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना। 

(} रीपू सुल्तान के मकबरे वाला गुम्बज, श्रीरगपटना। 

(vi) जुम्मा मस्जिद, श्रीरगपटना। 

(vi) वह स्थान जहां रीपू सुल्तान कौ मृत देह मिली धीं, 

ARTIST | 

उपर्युक्त सभी स्मारक भली-भांति परिरक्षित है ओर अच्छी हालत 

HT 

(ख) ओर (ग) दूसरे मैसूर युद्ध मे ay सुल्तात्र की अग्रजो 

पर विजंय का स्मरण कराने वाले भित्ति चित्र दरिया दौलत बाग, 

श्रीरगपटना मे भली-भाति परिरक्षित है। 

-एनआईए को सपि गए मामले 

3946. St. किरोडी ora मीणा 

की कृपा करेगे कि :. 

: क्या गृह मंत्री यह बतामे 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ aac को जांच के लिए 

राष्ट्रीय जांच. एजेंसी (एनआईए) को सौपा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या है तथा पिछले तीन वर्षो 

के प्रत्येक वर्षं तथा चालू वषं के दौरान अतर्याज्यीय आतंकवाद सहित 

जांच कं लिए wanda को सपे गए रसे मामलों कौ नक्सल प्रभावित 

राज्यों सहितं कुल राज्य-वार संख्या कितनी है; ओर 

(ग) एसी जांचों म क्या प्रगति हुई है तथा अब तक THAT 

द्वार क्या प्रमुख उपलन्धियां हासिल कौ गयी है? 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री acta. सिह) : (क) 

ओर (ख) जी, a fara तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं तथा मौजुदा 
ad के दौरान अंतर्याज्यीय आतंकवाद सहित जांच के लिए राष्ट्रीय जांच 

. एजेंसी को सपि गए मामलों का नक्सल प्रभावितं राज्य सहित राज्य-वार | 

ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न 31 

(ग) राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 25 मामलों में आरोप-पत्र दायर 

किया है। इन 25 we मँ से 23 मामलौ पर विचारण न्यायालय 

म किया जा रहा है। 02 अभियुक्त, दो मामलों मे दोषसिद्ध पाए गए 

él |



08/2009/एनञआईए/ Stra 

का Ws! जाना 
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विवरण 

क्र.सं. मामला संख्या विषय स्थिति ` 

1 2 3 4 

1. 01/2009/एनञईए/दीएल ई wet हिल्स, असम का Strat 14 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए रै 

| (जे) मामला ओर एक अभियुक्त के विरुद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी 

। . दायर किया गया है। wea जांच wild? विशेष न्यायालय 

गोवाहारी मे मामला विचारणाधीन है। 

2. 02/2009/एनआईए/दीएलआई  एमसी हिल्स, असम का डीएचडी 16 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए है। 

| (जे) मामला मामले पर विचारण लंबित है। ` 

3. 03/2009/एनआईए/डीएलओई मुंबई मे जाली भारतीय ait 07 अभियुक्तो कं खिलाफ आरोप पत्र दायर किए mm ह 

नोर की जन्ती ओर 07 अभियुक्तो के विरूद्ध अगे अनुपूरक आरोप पत्र भी 
दायर किया गया है। विशेष न्यायालय मुंबई मे मामला 

विचारणाधीन 31 

4. ०५/२00१/एन आईषए/डीएलआई डेविड meta tect मामला 09 अभियुक्तो कं खिलाफ आरोप पत्र दायर feu गए है। 

) | अभियुक्त कौ फांसी के लिए waved का अनुरोध. लंबित 

हे। ` । 

5. 05/2009/एनअईए/दीएलआई  मोफोसिल नस es, कोजीकोड, 08 अभियुक्तो कं खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए रहै 

केरल मै बम विस्फोर ओर विचारण न्यायालय ने दो अभियुक्तो को दोषी ओर दोषसिद्ध 

पाया ti (मामला 05/2009 ओर 06/2009 को एक साथ 

| जोड दिया गया है।) 

6 06/2009/एलञओर्ईए/डीएलआई  केएसआरटीसी ay Ge कोजीकोड, 08 अभियुक्ता कं खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए है 

केरल "म बम faerie | ओर विचारण न्यायालय ने दो अभियुक्तो को दोषी ओर दोषसिद्ध 
पाया है। (मामला 05/2009 ओर 06/2009 को एक साथ 

क जोड दिया गया रहै।) 

7. 07/२००५एलआरईए/दीएल आई [हि मारगांव, साउथ गोवा मेँ विस्फोट 04 अभियुक्तो के खिलाफ :आरोप पत्र दायर किए m ह 

` ` | ओर 03 अभियुक्त के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी 

दायर किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय, गोवा मेँ विचारण 

चल रहा है। 

सनकोलं, गोवा मे जीवित आईडी 04 अभियुक्तौ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए m है 

ओर 03 अभियुक्त के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी 

दायर किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय, गोवा मे विचारण 

चल रहा है। | 
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1 2 3 4 

9. 01/2010/एनआईए/दीएल आई एनएससीएन-आरईएम के 04 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए है। 

10. 

11. 

42. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

719. 

20. 

21. 

02/201 0/एनआईए/डीएल आई 

03/2010 

04/2010 

05/2010/एनआईए/डीएल आई 

06/2010 

07/2010/एनआईए/दीएल आई 

08/2010 

-09/2010/एनआईए/ डीएल आई 

10/2010/एनआईए/डीएल ई 

11/2010 - 

01/2011 /एनआईए/डीएलआई 

02/2011 

फ्रियाकलाप 

cata कै क्रियाकलाप 

सिमी के क्रियाकलाप 

वाघामौम, केरल मे सिमी प्रशिक्षण 

शिविर 

कालामिशारी मे बस जलाने का 

मामला, केरल 

` केवार्ईकेआई के क्रियाकलाप 

Hera बम विस्फोट 

दैदरानाद A एलईटी संचालक 

angi एक्सप्रेस विस्फोर मामला 

यूएनएलएफ के क्रियाकलाप 

( 

. इंडियन मुजाहिदीन मामला 

पीएफओई, केरल द्वारा प्रोफेसर 

जोसफ पर हमला 

मक्का मस्जिद विस्फौर मामला 

मामला विचारणाधीन रै। 

24 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप परत्र दायर किए गए ईै। 

विचारण चल रहा है। 

17 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए ग् है। 

मामला विचारणाधीन रै। 

30 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप va दायर किए गए है। 

मामला विचारणाधीन है) 

13 अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गर् ै। 

मामला विचारणाधीन है। 

07 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए है 

ओर 04 अभियुक्तो के खिलाफ आगे अनुपूरकं आरोप पत्र 

भी दायर किया गए fi मामला विचारणाधीन है। 

मामले की जांच की जा रही दहै। 

02 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए है। 

मामला विचारणाधीन है। 

03 अभियुक्तं के खिलाफ. आरोप पत्रे दायर किए m हँ 

ओर 02 अभियुक्त के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी 

दायर किया गया है। विशेष न्यायालय राष्टीय जांच एजेंसी 

पंचकुला मे मामला विचारणाधीन है। 

19 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए ह 

ओर 06 अभियुक्तो के विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी 

दायर किया गया है। मामला विचारणाधीन है। 

मामले की जांच कौ जा रही ral 

मामले की जांच wow रही है। 

सीबीआई द्वारा 2 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर - 

किए गए @1 01 ` अभियुक्त कं विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप 



` 23. 

seq न्यायालय के गेर संख्या 

के गेट 7 पर पार्किग क्षत्र की. 

चारदीवारी कं निकट. फुटपाथ पर | 
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1 2 | 3 4 

पत्र भी दायर किया गया है ओर 02 अभियुक्तो के खिलाफ 

दूसरा अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। मामला 

` विचारणाधीन दै! | 

22. 03/2011/एनआईषए/डीएलअई «aera विस्फोट मामला (2006) जांच की जा रही है। 

04/2011 दरगाह शरीफ, अजमेर में राजस्थान . एटीएस द्वारा 03 अभियुक्तो ̀ कं खिलाफ आरोप- 

बम विस्फोर - पत्र दायर किए eS) राष्ट्रीय जांच Uist द्वारा 02 अभियुक्तो 

कं विरूद्ध आगे अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किए गए 

` है ओर 08 अभियुक्तो कं खिलाफ दूसरा अनुपूरकं आरोप पत्र 

भी दायर किया.गया है। राष्टरीय जांच एजेंसी, जयपुर् मेँ मामले 

पर विचार किया जा रहा ₹है। 

24. ̀  05/2011/एनआईए/डीएलआई  मालेगांव-॥ बम विस्फोट मामला एरीएस, मुंबई द्वारा 14 अभियुक्तं के खिलाफ आरोप पत्र 

दायर किए गए है। 01 अभियुक्त के fare अनुपूरक आरोप 

पत्रं भी दायर किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी हारा मामले 

कौ जांच की नजा रही है, 

25. .06/2011/एनआईए/डीएलभई हवाला लेन-देन ` ..04 aft के खिलाफ ang पत्र दायर किए गए है 

` ` 1 ओर 01 अभियुक्त कं विरूद्ध अनुपूरक ` आरोप पत्र भी दायर - 

किया गया है। अगे. की जांच चल रही FI 

07/2011/एनआईए/डीएलओई जाली भारतीय करेसी नोर , .04 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए m है 

| की जन्ती ओर 01 ` अभियुक्त कं विरुद्ध अनुपूरक आरोप पर भी दायर 

किया गया है। मामले पर विचारण प्रारंभ हो गया है! 

, 27. ^ -08/2011/एनआईए/दीएलआई सुशील जोशी हत्या मामला , 05 अभियुक्ता कं खिलाफ आरोप. पत्र दायर किए गए. है। 

` | | ` आगे कौ जांच चल रही है। 

28. 09/2011/एनआईए/डीएलआई दिनांक 07.09.2011 को दिल्ली : 06 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर feu है ओर 

| उच्चः न्यायालय के गेट संख्या 4. 01 अभियुक्त कं fees अनुपूरक आरोप wa भी दायर 

ओर 5 के बीच स्वागत काठंटर किया गया tl मामले पर विचारण. लंबित है। 

के निकट बम विस्फोट ` 

29. ` 10/2011/एनआईए/दीएल ई ` दिनांक 25.05.201 को दिल्ली मामले कौ जांच की जा रही है। = 

विस्फोट .
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31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

11/2011/एनआईए/दीएल आई 

12/2011/एनञईए/दीएलअई . 

01/2011/एनअईए/ जीयूडन्त्यू 

02/2011/एनआईए/ जीयूडन्ल्यू 

03/2011/एनआईए/जीयूडन्ल्यू 

01/2011/एनआईए/एचवाईडी 

01/2012/एनआईए/डीएल आई 

02/2012/एनआईए/दीएल आईं 

03/2012/एनआईए/दीएल आई 

04/2012/एनअरईए/दीएल आई 

05/2012/एनआईए/दीएल आई 

06/2012/एनञईए/दीएल ई | 

07/2012/एनआईए/दीएल आई 

जम्मू ओर कश्मीर मे आतंकी 

वित्तपोषण 

नई दिल्ली ओर जम्मू ओर कश्मीर 

मे आततकौ वित्त पोषण 

पीआईए आतंकवादी क्रियाकलापं 

फूगयार के विधायक पर घात 

लगाकर हमला 

कांगलीपाकं कम्युनिटी wel के 

क्रियाकलाप | 

केरल मे जाली भारतीय a 

नोर से aati मामला 

सीपीआई (माओवादी) के 

क्रियाकलाप 

ओडिशा मे माओवादि्यों द्वारा किए 

गए विस्फोर मे सीमा सुरक्षा बल 

के अधिकारी को मृत्यु 

माओवादियो से संचार सेटौ ओर 

युद्ध जैसे wert कौ बरामदगी। 

लश्कर-पतैयना के क्रियाकलाप 

aM खालसा इंटरनेशनल के 

क्रियाकलाप 

इंडियन मुजाहिदीन के क्रियाकलापं 

, पाकिस्तान-भारत सीमा पर भारतं 

मे जाली भारतीय atl नोर, 

स्वापक पदार्थं ओर अवैध 

हथियारो/गोलाबारूद कौ 

सीमापारीय तस्करी 

मामले की जांच की जा रही FI 

मामले की जांच की जा रही है] 

03 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए है ओर 

03 अभियुक्त के विरूद्ध अनुपूरक आरोप wa भी दायरे किया 

गया है। मामले पर विचारण लंबित है। 

मामले की जांच की जा रही FI 

मामले की जांच की जा रही है। 

मामले की जांच की जा रही FI 

05 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्रे दायर किए गण् है। 

अगे की जांच चल रही है। 

मामले की जांच की जा रही है। 

मामले की जाच की जा रही दै। 

मामले की जांच की जा रही है। 

Wa कौ जांच की जा रही है) 

मामले की जांच की जा रही है। 

ma की जांच की जा रही है। 



151 wit के ` ` ` 18 दिसम्बर, 2012 . लिखित उत्तर 152 

43. 01/2012/एनञईए-एचवारईडी  मालदा (पश्चिम बंगाल) मे जाली 13 अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए है 
भारतीय करेसी नोय से संबंधी ओर 05 अभियुक्तं के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र भी 
मामला दायर करिए गए है। आगे कौ जांच चल रही है। ` 

44. 02/2012/एनआईए -एचवाईडी कोजीकोड हवाई अड्डा, केरल मामले कौ जांच कौ जा रही है। 

: मे जाली. भारतीय करेसी Ae 

कौ wait 

45. 03/2012/एनआईए-एचवाईडी नेदुमवबासरी हवाई अड्डा, केरल मामले कौ जांच की जा रही है। 

मे जाली भारतीय करेसी नो 

कौ जन्ती 

46. 04/2012/एनआईए-एचवाईडी ange में एलईरीके क्रियाकलाप मामले की जांच की जा रही है। 

47. 01/2012/एनआईपए,जौयूडन्लयू - उखरूल, मणिपुर मे मणिपुरी मामले कौ जांच कौ जा रही है। 

| दम्पति कौ हत्या 

48. 02/2012/एनआईए/जीयूडन्ल्यू पीञरर्दपीएके-यूपीपी के अन्य मामले कौ जांच कौ जा रही है। 
उग्रवादी Wl से wens से 

संबधित गतिविधियां 

49. 03/2012/एनआईपए/जीयूडन्ल्यू . पीएलषए/आरपीएफ के कैडरो ` मामले की जाच.कौ जा रही FI 

aR स्थापना दिवस मनाए जाने । | 
के बरे में 

50. 04/2012/एनआईए/जीयूडन्ल्यू पीञरर्ईपीएके -यूपीपी के अन्य मामले कौ जांच की जा रही है। 
~ उग्रवादी गुरो से सांठगाठ से 

। संबधित गतिविधियां 

अवैध निर्माण ` ` कं प्रत्येक. वर्षं तथा. चालू वर्षं के दौरान पता चले एेसे मामलों की 
| संख्या कितनी है 

3947. श्री अंजन कुमार एम. यादव : 

श्री रतन सिह : ` ` “ । (ग) क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई जांच की है; 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृषा करगे fe : (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा तथा इसके क्या परिणाम निकले 
(क) क्या दिल्ली पुलिस ओर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) एवं उक्त अवधि के दौरान. अभियुक्तो के faeg क्या कारवाई की 

के भ्रष्ट अधिकारियों कौ सांठ-गांठ से दिल्ली राष्टीय राजधानी waa गयी है; ओर 

मे अवैध निर्माण किए जाने कौ खबरे रै अवैध निर्माण किए जा a (ङ) भविष्य मे US मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा 
(ख) यदि हां, तो case sto क्या है तथा पिछले तीन वर्षो कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए है?
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गृह मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

से (घ) wea राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मे अवेध निर्माण को 

कतिपय शिकायतें प्राप्त हई थीं । विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं तथा 

चालू वर्षं के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों, संलिप्त अधिकारियो।कर्मचारियो 

तथा कौ गई नियमित विभागीय कारवाई कौ संख्या निम्नवत हेः- 

वर्षं प्राप्त पंजीकृत पंजीकृत नियमित 

शिकायतें अधिकारी विभागीय 

कर्मचारी कारवाई 

2009 2753 148 40 

2010 2520 152 63 

2011 5383 72 25 

11.12.12 तक 7983 33 11 

(ङ) जब भी किसी अनधिकृत निर्माण कौ जानकारी प्राप्त होती 

है, तो दिल्ली नगर महापालिका अधिनियम (डीएमसी), 1957 कं अनुसार 

अवैध/अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध कारवाई कौ जाती ti हाल मे, 

दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली मे अनधिकृत/अवैध निर्माण कार्यो का 

पता लगने ओर नियंत्रित करने के लिए अपने बुनियादी aa का 

नवीनीकरण किया 31 इस संबंध मे कई एक कदम उठाए mM है, 

जिनमे केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष एवं विध्वंसक दस्ते आदि के Gra 

ओर adem जैसे कदम शामिल रहै। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय 

राजधानी aa दिल्ली कौ सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माणों ओर 

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कारवाई को मानिटर करने हेतु माननीय 

दिल्ली उच्च न्यायालय वारा एक नोडल संचालन समिति गठित कौ 

गयी है। 

[अनुवाद 

कोयला गैसीकरण परियोजना 

3948. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या कोयला मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से एसा प्रस्ताव 

मिला है जिसमे गुजरात इईडस्टरौज पावर कंपनी लि. को ओएनजीसी 

के साथ अपने भूमिगत कोयला गैसीकरणं परियोजना के लिए राजपर्दी 

sate के दक्षिणी भाग के आवंटन संबंधी अनुरोध है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक अनुमोदित 

स्वीकृत किए जाने कौ संभावना है? 

कोयला मंत्रालय मे राज्यं मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

से (ग) सरकार को तेल ओर प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी ) 

के साथ भूमिगतं कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए गुजरात मे साउथ 

ath राजपरदी win के आबंटन के लिए ted गुजरात इडस्टीज 

पावर कंपनी लि. (जीआईपीसीएल) से एक अनुरोध प्राप्त हुम ह। 

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 

2010 मे यथा निर्धारित नियम ओर wef पर प्रतिस्पद्धीं बोली द्वारा 

नीलामी के माध्यम से कोयला ओर लिग्नाइट वाले क्षत्र कं Tay 

मे de कौ अनुमति, पूर्वक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने कौ व्यवस्था 

हे। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों A लागू नहीं होगाः- 

° जहां सरकारी Set अथवा निगम को खनन अथवा एेसे 

अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग हेतु आवंटन के लिए एसे 

aa पर विचार किया जाता हो; 

५ जहां किसी कंपनी अथवा निगम, जिसे शुल्क के लिए 

प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (sea 

मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) अवा कौ गई है, को 

आवंटन के लिए te क्षेत्र पर विचार किया जाता हो ` 

सरकार ने “कोयला खान नियमावली, 2012 के प्रतियोगी बोली 

द्वारा नीलामी" को 02 फरवरी, 2012 को अधिसूचित कर दिया ZI 

इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के आरंभ होने संब॑धी 

अधिसूचना को भी खान मंत्रालय द्वारा 13 फरवरी, 2012 कौ अधिसूचितं 

कर दिया गया है। कोयला,लिग्नाइ wate ̀ संशोधित अधिनियम ओर 

उपर उल्लिखित नियमावली के अंतर्गत ही आब॑टित किए जा सकते 

ca 

पुलिस द्वारा लादीचाजं 

3949. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या गृह मंत्री यहे बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या पुलिस द्वार किए गए लाटीचार्ज या गौलीबारी के 

कारण प्रदर्शनो/आंदोलनों मे भाग ले रहे लोगों कौ मौत होने कौ खबर 

है;
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(ख) यदि a, तो तत्संबंधौ sir क्या है-तथा पिछले तीन वर्षो 

के प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्षं के दौरान पुलिस ` गोलीबारी/लाठीचार्ज 

ओर 

(ग) भविष्य मे एसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम sow गए है? ॑ 

गृह. मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रमचन्द्रन) : (क) 
से (ग) भारत के संविधान कौ सात्वं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" 

राज्य का विषय है। राज्य मे आंदोलनकारियों इत्यादि को नियंत्रित 

करने ओर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कभी-कभी 
पुलिस, अनियंत्रित भीड्/आंदोलनकारियों पर लाठी-चार्ज/गोलीबारी करमे 
कं लिए बाध्य. हो. जाती है जिसमे कछ व्यक्यितों. को ae आ जाती 

Cae कौ मृत्यु हो जाती है। वषं 2009-2011 के दौरान पुलिस 
द्वारा गोल्लाबारी की घटनाओं, उनमें मारे गए नागरिको (सीके) ओर 

गए है 

18 fear, 2012 

मँ मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की राज्य-वार कूल संख्या क्या है; ` 
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यह मुख्यतया राज्य सरकार का मामला है जो विभिन पुलिस 

सुधार उपायों का कार्यान्वयन करती है! भारत सरकार लोगो की अपेक्षा 

के अनुरूप पुलिस प्रशासन मेँ अपेक्षित सुधार लाने के लिए समय-समय 

पर राज्य सरकार से हमेशा अनुरोध करती रही है। इस -संब॑ध मे, 

गृह मंत्रालय ने दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के आदेश के तहत 

जन-आदोलमों मे. असंहारक उपायों द्वारा निपटने के dae मे मानक 

प्रचालने प्रक्रियाओं (एसओपी) कौ सिफारिश करने के लिए आसूचना 
ब्यूरो, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, -सीमा सुरक्षा बल, पुलिस अनुसंधान एवं 

विकास ब्यूरो, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ओर महाराष्ट, जम्मू ओर 
कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर ओर छत्तीसगढ़ 
कौ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर केन्द्रीय गृह सचिव 
को अध्यक्षता में एक कार्य नल का गठन किया गया था। कार्यबल 

ने एसओपौ को afm रूप दे दिया दै ओर oe सभी usd: 
राज्य कषत्रो/केन्द्रीय पुलिस संगठनों को परिचालित किया गया है। इस 
एसपी का उदेश्य यथासंभव न्यूनतम सम्पार्शिविक क्षति ओर यथासंभव 
न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए विधिविरुद्ध' जन-सभाओं 

को तितर-वितर करने संबंधी दिशानिर्देशो का प्रावधान करना है। 

विवरण 

` वर्ण 2009-2011 के दौरान दगा नियंत्रित करते समय पुलिस द्वारा की गई गोलीवारी की घटनाओं पुलिस गोलीनारी F 
मारे गए नागरिको (de) ओर घायल हए नागरिको (सई) का व्य 

क्र. रएज्य/सघ राज्य ` ` . 2009 2010 . 2011 
सं. क्षेत्र -- | TO 

| पीएफ od सीञआई पीएफ सीके सीआई पीएफ ate सीआई 

1 2. . 3 4 5 6 1. 2. 3 + ऽन इद्र पे 8 . 9 0 1 

1. आंध्र प्रदेश | 4. 0 0 2 0 0 6 3 17 

2. — पेश 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

3. असम | . 12 0 0 0 9 0 29 5 13 

4. बिहार | | = ` 1. 1 3 . 0 0 0 1 1 0 

5 छतीसगढ़ | 60 0 60 0 0 0 0 0 0 

6. गोवा ; 0 0 ` 0 0 -.५ 9 0 9 0 0 

7. गुजरात | | 5 . 2 4 25 o-. 9 4 0 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. हरियाणा ` 1 1 0 0० oO 0 9 0 0 

9. हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 69 3 66 637 89 477 66 0 12 

11. Fits 0 0 0 1 0 2 1 0 2 

12. कर्नाटक 2 0 0 1 1 4 1 0 0 

13. केरल 5 5 21 0 0 0 1 0 3 

14. मध्य प्रदेश 3 1 * 1 2 0 0 1 0 0 

15. महाराष्ट ` 23 1 52 7 2 2 WV 7 21 

16. मणिपुर 1 0 0 2 0 0 0 9 0 

17. मेघालय 0 90 0 0 0 0 0 0 0 

18. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

19. नागार्लैड 0 0 0 9 0 0 0 ` 9 0 

20. ओडिशा 1 , 2 0 1 1. 2 12 0. 0 

21. पंजाब 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. राजस्थान 3 1 1 4 3 12 1 10 38 

23. सिक्किम 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 

24. तमिलनादु 1 0 0 5 0 1 5 6 40 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश 8 0 4 5 0 52 0 0 0 

27. उत्तराखंड 0 0 0 0 0 9 0 0 0 

28. परश्चिम बंगाल ` 9 3 24 27 1 32 4 2 2 

कुल राज्य 296 20 236 720 97 585 143 - 34 156 
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1 2 3 4 5 € 7 8 9 10 11 

29. अंडमान ओर निकोबार ` 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 

graye 

30. चंडीगद् 0 0 15 0 0 30 0 0 1 

31. दादरा ओर नगर हवेली 9 0 0 0 0 9 ` 0 0 0 

32. दमन ओर da 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र 0 0 0 1 0 8 2 1 130 

34. लक्षद्रीप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 1 0 0 1 0 0 4 0 0 

कूल ` संघ शासित राज्य 1 0 15 2 0 38 6 1 131 

कूल अखिल भारत ` 297 29 251 = 722 97 623 149 35 287 

(हिन्दी) सिफारिश कौ थी। सरकार ने अध्ययन दलं की सिफारिश स्वीकार 

कर ली है ओर कोयला एवं लिग्नाइट पर क्रमशः यथामूल्य 14% 

कोयले. पर Tae तथा 6% कौ दर से संशोधित रोयल्टी कौ et 10.05.2012 से प्रभावी 

3950. श्री महेन्द्र्यिह पी. ` चौहाण : क्या कोयला मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या Fea पर tad मे संशोधन के संबंध यें केन्द्र 
एवं राज्य सरकार के बीच मतभेद हैः | 

(ख) यदि a, तो राज्यो gro उठायी गयी मुख्य आपत्तियां क्या 

यै ओर. 

(ग) इस मामले को निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या 

कारवाई की जा रही है? | 

कोयला मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 
से (गं) अधिकांश कोयला उत्पादन राज्यों ने यथामूल्य आधार के 

20% कौ दर से रोयल्टी के निर्धारण हेतु अनुरोध किया था। कोयला 

तथा forage की duet at के संशोधन के feu कोयला मंत्रालय 

द्वारा गदिते अध्ययन दल ने राज्य सरकार सहित विभिन स्टेकधारकों 

के साथ परामर्शं करने के बाद यथामूल्य व्यवस्था को अपनाने कौ 

él 

(अनुकाद) 

परियोजनाओं का qa किया जाना 

3951. श्री एम. आनंदन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या मंत्रालय के तहत अनेक परियोजनाओं को जैसे उपभोक्ता 

Tat का कम्प्यूटरीकरण ओर उसका कम्प्यूटर ease ` तैयार करना, 

अभी तक पूरा नहीं किया गया है जबकि ये परियोजनाएं दसर्वीं योजना 

अवधि मे शुरू हो गई थीः | 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(ग) उक्त परियोजनाएं aa तक पूरी हो जाने कौ संभावना 

हे?
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उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्रालय के राज्य 

मंत्री (प्रो. के.वी. थमस) : (क) से (ग) जी, हां। "देश मे उपभोक्ता 

Tal का कम्प्यूटरीकरण एवं उपभोक्ता नैटवर्किंग (कान्फोनेट) ' परियोजना 

दसर्वीं योजना अवधि (2004-05) के बिल्कुल अतं मे प्रारभ at 

गई oft) यह ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रही ओर बारी 

योजना अवधि के दौरान भी चल र्ी है क्योकि देश भर मे फल 

उपभोक्ता Fa के कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किग का कर्य समय साध्य 

कार्य है ओर चालू प्रक्रिया मेँ प्रोद्योगिको का उन्नयन ओर साथ ही 

प्रचालन tn की भर्ती ओर प्रशिक्षण का कार्य शामिल है। इस परियोजना 

के aed योजना अवधि के अंत तक YI a जाने कौ संभावना 

el 

[feat] 

स्वतंत्रता TT पर अधिसूचना 

3952. श्री राजेन्द्र॒ अग्रवाल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से YS स्थानों 

ओर उस संग्राम मे सक्रिय रूपं से भाग लेने वाले. व्यक्तियों, जिनमें 

वे क्रातिकारी ओर सैनिक भी शामिल है, जिन्होने उक्त संग्राम मे अपनी 

बली दी, के बरे मेँ अधिसूचना जारी कौ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नर्ही, तो 

इसके क्या कारण रहै; 

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ ओर मेरठ के उन 

क्रातिकारियों तथा सैनिकों को भी अधिसूचित किया है जिन्होने उक्त 

संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपना जीवन कूर्बान कर 

- दिया; ओर 

(घ) यदि हं, तो तत्संब॑धी oat क्या है ओर यदि मरही, तो 

इसके क्या कारण है? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती seer कुमारी) : (क) ओर (ख) जी, 

नहीं । 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से qs स्थानों तथा उपरोक्त संग्राम 

म भाग लेने वाले व्यक्ति्यो के संबंध मे एेसी कोई अधिसूचना जारी 

नहीं की गयी दै। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौ 150वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव 

के लिए गदित ‘usta कार्यान्वयन समिति' ने वर्ष 1857-1947 को 

अवधि के लिए “शहीद का शब्दकोश, भारत का स्वतंत्रता A” 
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कौ तैयारी के लिए एक परियोजना अनुमोदित कौ थी। यह परियोजना 

संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय रेतिहासिक अनुसंधान परिषद् (मानव 

संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन) को सोप 

दी गई है। 

(ग) ओर (घ) उपरोक्त के Tider मे प्रश्न ad उठता। 

[अनुवाद] 

पशु ओर पक्ष्यो कौ बीमारी का फलना 

3953. श्री मनोहर तिरकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने को कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्यागत तीन वर्षो मे देश के विभिन भागौ में पशुओं/ पक्षियों 

की बीमारी Set की a जानकारी है; 

(ख) यदि हां, तो ada व्योरा.क्या है; 

(ग) गत तीन वर्षो मे इष प्रयोजनार्थं राज्यों को कितनी राशि 

आवंटित कौ गई; 

(घ) क्या आवंटित राशि पूरी तरह व्यय कौ जा चुकौ हे; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

भें राज्य मंत्री (ड. चरण दास महंत) : (क) ओर (ख) विभाग 

को विगत तीन वर्षो के दौरान देश के किसी हिस्से मे परशु ओर 

पक्षी रोगों के फलने कौ कोई जानकारी प्राप्त नर्ही हुई है। तथापि, 

पशु ओर पक्षी रोगां कौ चछिटपुट/स्थानीय प्रकोपो कौ सूचना मिली 

है जिसे संलग्न विवरण-1 मे दर्शाया गया है। कुक्कुट के मामले मे 

एवियन इईप्जुएंजा/बडं फ्लू के कुछ छिटपुर/स्थानीय प्रकोपो कौ सूचना 

मिली ot) तथापि, संबंधित राज्यो के द्वारा एवियन इईफ्लूएंजा Tae 

कार्य योजनां के अनुसार समय रहते नियंत्रण ओर रोकथाम उपाय किए 

गए ओर aa स्थल पर ही प्रकोपो पर नियंत्रण ओर रोकथाम कर 

लिया गया। देश मे कुक्कुट मे बड फ्लू प्रकोपं कौ सूचना कौ सुची 

संलग्न विवरण म दिया गया है। | 

(ग) से (ङ) उपयोग की गई निधि/व्यय के साथ-साथ विभिन 

रोग नियंत्रण कार्यक्रमो के लिए निधियो का ब्योरा संलग्न विवरण-1 

मे दिया गया रहै



163 प्रश्नो के 18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 164 

विवरण 

भारत मे 2009 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान WYN ant कौ प्रनाति-वार घटना 

क्र.सं. रोग प्रजाति ` प्रकोप ` अक्रमण मृत्यु ` 

1. ` 2 ि 3. . — 4 5 6 

1. खुरपका मुहपका रोग ata 923 23937 “340 

| wa oo 0 469 | 1 

ओवाईन।केगराईन | 49: ` 1720 86 

स्वारईन ॐ | ` 401 | 46 

कुल 902 26527 473 

2. हिमरेजेसिक सेप्टीसिमिया aaa - 148 2518 1081 

भेस 20 | . 183 | 80 

ओवाईन/के पराईन oe 124 671 , 280 

स्वाईन ` 4 ` 357 154 

कुल 296 ` ॐ , 1595 

3. : ae क्वार्टर ; ।  नोवाईन ` | 320 1100 _ 480 

ओवाईन,केग्राईन 0 ` 0 0 

मेस 2 | 9 1 

कुल. 322 | 110 481 

4. — | | । | बोवाईन 7 46 208 180 

~ ओवाईन/के प्राईन | ` , 12 1350 .. 229 

भेस 1 ` `. 1 “ ` 1 

स्वाईन 1 68 हि 68 

कुल । 60 1627 | 478 



165 Wi के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 166 

1 2 3 4 5 6 

5. ` फसियोलिएसिस aaa 105 345108 27 

ओवाईन/केप्राईन 5 144 34 

कैनाईन 0 5 0 

स्वाईन 5 86 6 

ta 0 5 0 

कल 115 345348 67 ~ 

6. इटरोराक्सिमिया ओवार्ईन/केप्रारईन 150 1556 533 

बोवाईन 3 611 0 

कूल 153. 2167 533 

7. सीप एंड गोर पक्स shankar 105 2006 592 

8. बोफएलो पाक्स भेस ` 2 50 0 

9. न्लू टंग ओवा्न,/कग्राईन 73 2999 688 

10. सीसीपीपी ओवाईन/केप्राईन 0 0 0 

11. इफिस्टौमिएसिस बोवाईन 149 8266 18 

ओवार्ईन/केप्राईन 1 12 2 

एविहुन . 0 1219 0 

कूल ` 150 9497 20 

12. सिस्टोमिएसिस “ aa 1 87 0 

13.  स्वाईन फीवर् स्वाइन 136 5267 1646 

14. सलमोनेलोसिसे wags 40 115637 6453 

बोवाहुन । 22 5251 650 

स्वाइन 5 35 26 

ब तूल | न 3 ऋ कूल 67  120923 7129 



167 प्रश्नो के ` „ 18 दिसम्बर," 2012 लिखित उत्तर 168 

1 2 3 4 5 6 

15. कोस्सिंडियोसिसं बोवाईन | ~ . 27 2579 . 25 

ओवार्ईन/के प्राईन - 1 | 1215 5 

| ua ` 348 106549 14778 

स्वाइन - -7 135 0 

a : 0 138 0 

कैननिन 0 1 0 

कूल ` 383 ` - 110617 ke, 14808 

16. रानीखेत (न्यू कोसल) रोग एविइनं 412 185114 16273 

17. | फाउल पक्स | | _ Yast ` 122 ~“ 16702 1816 

18. फाडल कालरा वि एविहन हि | 26 . 2158 1789 

19. Mae रोग ~. | एविडन | 1 300 1. 

20. आइबीडी `एव | , ~ ` 127 | 33458 7594 

21. डके eM | | ` एविहन , . 13 35982 ` 110 | 
. | ad , 

22. THed ` |  ब्रोवाहून 4 4 , ,-:4 

23. क्रानिक रंस्पीरेटरी रोग , | wa 224 76900 3888 

24. PARA fee | कैनाईन | 188 3494 355 

25. रेबीज बोवाइन 44 233 233 - 

केनाईन 52 69 69 

| भस 0 21 21 

staat 1 1 1 

कूल 97 324 324 

26. बेनीसीयोसिस ` । . | बोवाहनं । | 127 2604 - 28 



169 प्रश्नो के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 170 

1 2 3 4 5 6 

ओवाईन/के प्राईन 1 78 0 

इक्यूडन 1 4 0 

कौनाईन 1 1 0 

कुल 130 2694 28 

27. मेस्टिसिस बोवाइन 116 24366 0 

a 0 17 0 

ओवाईन,/के प्राईन 0 1945 0 

स्वाइन 1 5 0 

कूल 117 26333 0 

28. टार्पनेस्मेसिया बोवाइन 87 251 43 

गधा 2 2 0 

ऊट 11 30 10 

कूल 90 283 53 

29. जे बोवाइन 54 1774 0 

ओवाईन/केप्राईन 0 67 0 

स्वाइन 268 6044 10 

wae 136 1353. 2 

एविइन 9 0 0 

कुलं 458 9238 12 

30. पेस्ट Sa पिरटिसिस ` wires ओवाईन/केप्ाईन 184 9271 2577 

31. एनास्प्लेस्मोसिस बोवाइन 16 1905 0 

2 0. 
, भस 



लिखित उत्तर 

कूल 380 9170. 

171 प्रश्नं के | | 18 दिसम्बर 2012 172 

1 2 ॥ 3 ` 4 5 6 

ओवाईन/केग्राईन 0 4 0 

कुल | 16 1911 0 

32. ब्रूसेलोसिस ` . . बोवाइन | 7 2 27 0 

ओवाईन,/केप्रारईन ` . | 1 52 0 

भस = +. 1. , 15 0 

कल | | | 4 , 94 0 

ॐ3. कोरायजा ` ` ` | रवियन | 2 3150 ` 6 

34. एवियन ST | ` एवियन ` - 10 1065 ` 854 

35. WRIA ईपलूएंजा । एक्वाईन | 17 | । 250 5 

भारत में 2010 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान we रोगों की warfare घटना 

क्र.सं. रोग. a प्रजाति . | प्रकोप आक्रमण ` मृत्यु . 

1 2 ` „~ 3 | 4 ) _ 5 6 

1. मुंहपका खुरपका रोग ` | बोवाईन ` 385 = ` ण्या 305 

` भस | 5 ` 888 55 

i ॥ 7 STR ` | 19 ` | 219 1 
. ह | † . y 

स्वाइन 12 38 0. 

कैनाईन  - ` ` 1 10 0 | 

„ कुल | 422 ` „19982 361 

2. BARS सेष्टीसीमिया । नेबाह्न | 176 4311 448 

| | | ओवाईन/केप्राईन  : ॐ | 3667 1065 

भैस : | 168 998 459 

स्वाह  . 4 . 194 178 

2150 



173 प्रश्नों के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 174 

1 2 3 4 5 6 

3. ब्हैकं टंग बोवाइन 342 4566 460 

` भैस 27 141 54 

कूल 369 4707 514 

4. एकस बोवाइन 60 501 193 

ओवाईन/केप्राईने 24 154 142 

मस 0 3 3 

| कुल 84 658 338 

5. फेसियोलिएसिस ` बोवाइन 130 316363 74 

- ओवाईन/के प्राईन 4 101 0 

कौनाईन 2 23 0 

भैस 29 889 22 

कुल 165 8H 96 

6. इटोरोविसीमिया ओवाईन/केप्राईन 132 1463 566 

लोवाइन 6 146 30 

कुल 138 1609 596 

7. शीप एंड गोट पाक्स ओवार्ईन/केप्राईन 241 4009 973 

8. न्लू a ओवाईन/के प्रान 41 1501 78 

9. सीसीषीपी ओवाईन,केप्ाईन 21 1161 286 

10. एफिस्योमेसिस बोवाइन 186 ` 11758 59 

11. a फीवर स्वारईन - 418 ` 17002 2932 

12. सल्मोनेलोसिस एवियन 56 156064 10002 

| RATA 2 9 0 



> 

175 Wat के 18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर ` 176 

1 2 3 4 5 6 

स्वाइन 2 51 0 

केनाईन 1 10 0 

कुल 61 156134 10002 

13. कोस्सिडिओसिस बोवाहन 93 4008 ५58. 

ओवारईन/के प्राईन ` 1 15 4 

एवियन 448 136855 24744 

स्वाइन 5 ` 97 0 

भस | 1 6 वे 

-कुल 548 140981 24806 

14. रानीखेत ल्व कासल) रोग ` एवियन ` 497 183382 31059 

15. फाउल पाक्स | एवियन ` ` 141 21046 2201 

16. फाउल कालरा एवियन 28 2316 2097 

17. Te wm एवियन 4 4 

18. आईडीनी एवियन 169 61781 15750 

19. डक HM - एवियन 36 363 118 

20. gifts. रेस्पीरेटरी रोग एवियन रि 291 130174 66469 

21. केनाईन डिस्टेम्मर eat 70 2687 172 

22. । रेनीज लोवाइन ` 27 ` 144 144 

कैनाईन ` 40 226 2261 

` भस 3 15 15 

— 1- 1 1 

Sharda 0 ` 4 4 

कूल 71 390 390 



177 प्रश्नो के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 178 

1 ५ 2 3 4 5 6 

23. नेबेसियोसिस बोवाइन 107 . 2481 30 

भैस 17 163 0 

SATE HWA 2 2 0 

एक्याइन 1 2 0 

केनाईन 1 1 0 

कुल 128 2649 30 

24. मेस्टिसिस बोवाइन 135 5789 0 

ओवाईन/के प्राईनं 4 117 | 0 

केनाईन 1 7 0 

| कुल 140 5913 0 

25. टरइणिस्मिएसिस aang 100 734 18 

WRIST 0 124 10 

भैस 41 889 10 

कूल 141 1747 | 38 

26. मज ` सौवाद्न 36 644 9 

ओवाईन,केपाईन 44 335 2 

स्वाइन 36 6511 0 

कौनाईन 26 1633 0: 

एक्याइन 1 92 0 

कुल 143 क्न ल ऋ ब 2 

27. पेस्ट डेस पेटेसिस रूमिनट्स | ओवाईन/केग्राईन 300 10188 - 2041 

28. एनाप्लेस्मोसिस नोवाइन 29 1213 0 

कूल 29 1213 0 



179 प्रश्नो के ~ 48 दिसम्बर, 2012 पि लिखित उत्तर 180 

1 2 3 4 - 5 6 

29. ब्रूसेलोसिस बोवाइन 5 7 0 

ओवाईन)केपराईन 4 80 0 

भेस 1 1 0० - 

कुल 10 88 0 

30. कोराईजा ` एवियन 11 58270 80 

31. विय इफ्लुएंजा एवियन 5 1866 1866 

32. ग्लैडसं ` WRIA 2 11 1 

कूल [र TOMI 3042292 370420 ^ 

भारत में 2011 (जनवरी-दिसम्बर) फ दौरान weer रोगो की प्रजाति-वार घटना 

क्र.सं. रोग प्रजाति । प्रकोप आक्रमण मृत्यु 

1 2 0 3 | 4. 5 | 6 

1. Wer खुरपका WT बोवाइन 653 10959 207 

| भैस 8 1358 11 

 ओवारईन,कंप्राईन 485 0 

| स्वाइन 9 45, 0 

कूल 701 12847 218 

२... न | सेप्टीसीमिया बोवाडन ` 172 1807 466 

९ ओवाईन/केपराईन 14 | 265 100 

aa 129 846 246 

ad te 
2918 812 

5 -जलैक कवार बोवाइन 412 2605 875 

ओवारईन/कोप्ाईन 4 25 



181 ग्रश्नीं के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 182 

1 2 3 4 5 € 

भस 1 46 24 

कल 417 2676 900 

4. Uae बोवाइन 33 165 165 

ओवाईन/केप्राईन 15 197 158 

कुल 48 362 323 

5. फसियोलिएसिस बोवाइन 195 509195 31 

ओवाईन/केप्राईन $ 51 7 

कौनाईन 2 10 0 

स्वाइन 0 1 0 

a 32 1755 10 

एक्वाइन 0 4 0 

कूल 234 511016 48 

6. sclera ओवार्ईन/के USA 67 866 242 

बोवाइन 4 250 0 

कूल 71 1116 242. 

7 शीप ओर गौर पक्स ओवाईन/के प्राईन 197 3861 698 

8. shel पाक्स ta 2 24 3 ` 

9. कार पाक्स ta 1 1 0 

10. wy टग ओवाईन/केप्राईन 38 2212 136 

11. सीसौपौपौ ओवारईन/केप्राईून 1 22 5 

12. एफिस्टोमिएसिस Rast 132 14996 29 

13. सिस्टोसोमिएसिस बोवाइनं 2 2 0 



- 21. 

प्रश्नो के ` 18 दिसम्बर, 2012 लिखित जर 184 

1 2. 3 4 | 5 6 

14 स्वाह फीवर | सवाहन | 284 ` 4018 1371 

15. साल्मेनोलोसिस एवियन | | | 123 ` 113451 4439 

TAT | | 1 | 3002 207 

कूल ॑ | 124. 116453 4646 

16. कौस्सिडियोसिस बोवाईन . ॑ 81 ` - 15194 739 

ओवाईन/के ्राईन 7 18 0 

एवियन ` 65  168693 25262 

स्वाइन 14 | 70 0 

भस | 0 3 0 

aaa 1 । 1 0 

कुल | 738 183979 26001 

17. रानीखेत (न्यू कासल) योग एवियन ` 886 240438 24046 ` 

48. फालं पाक्स एवियन ` 235 19122 1682 

19. फाउल कालरा एवियनं ` 143 | , 7999 2276 

20. wad रोग एवियन _ 1 - 100 50 

आईबीडी ~ एवियन † | 338 86381 24199 

22. उक GT एवियन ` ` | 87 . | ` 2232 497 

23. क्रानिक रेस्पीरिटरी रोग ` एवियन | 291 133808 59642 

24. केनाईन — एवियनं | 100 1509 123 ̀ 

25. th ` बोवाइने 56 ` 168 168 

ta 23 । 163 163 

ओवाईन।/केग्राईन ` 9 75 ` 75 



185 प्रश्नौ के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 186 

1 2 3 4 5 € 

ओवाईन/केप्राईन 3 8 8 

एवियन 1 3 3 

कुल 92 417 417 

26. बेबेसियोसिस बोवाहन 120 3177 22 

भेस 6 282 3 

'एक्वाइन 2 6 0 

eae 3 13 0 

कुल 131 3478 25 

27. मेस्टिरीस बोवाइन 186 9072 2 

ओवाईन/के प्रान 1 17 0 

कुल 187 9089 2 

28. द्रायणीस्मिएसिस बोवाइन 84 1334 16 

कौनाईन 1 1 0 

एक्वाइन 1 171 7 

भेस 91 1922 23 

कुल 177 3428 46 

29. Ty बोवाइन 43 541 0 

ओवाईन/के प्रान 40 1739 0 

ˆ स्वाइन 14 321 0 

केनारईन 7 246 0 

कूल 104 2847 0 

30. पेस्ट डे पिरिसिस रूमिनेट ओवाईन/के प्राईन 197 6976 1707 

31. 'एनाप्लास्मोसिस बोवाूनं 27 90 9 



187 प्रश्नं के . ॥ - ` 18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 188 

1 2 ॐ 4 5 6 

32 । ब्रूसेलोसिस ` “ - | — † | 1 ` हि 1 0 

ig 1 16 0 

7 

Ral ° 2 17 0 

33. ata | |  एवियन | 8 37505 37 

34. एवियन oh ` ` | एवियन | ; 4 6299 4863 

॥  फाऊ 7 1 1143 ` 1143 ` 

कूल `  , 5 7442 6006 

35. asd | धि एक्वाइन 3 ` 3 2 

भारत. मेँ (जनवरी-फरवरी) 2012 के eke went की प्रजाति-वार घटना 

क्र.सं. रोग | caw , प्रकोप आक्रमण मृत्यु 

1 2 3 4 5 6 5 

1; err खुरपका रोग , बोवाइन ¦ | 536 12132 502 ~~ = 1704009 

भेस | 4 4620 | 200 ` 2226186 

ओवाइन।/कैप्राइन 6:  ' 1299 131 44561 

स्वन 11 192 `` 12 0 

कूल ` गि ` 18243 845 ` 3974756 

2, देमोरेजिक सेष्टिसीमिया | बोवाइन : 9 685 155 378807 

भस | | 4 137 31 | | 150399 

ओवाइन,/केप्राइन ` oy 9282 183 _ 388571 

स्वाइन | | 

2088] 8STTT „ ` 128 2054 369 ` 925777 



189 Wait को 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 150 

1 2 3 4 5 6 5 

3. न्हैकं क्वार्टर बोवाइन 154 1089 421 179372 

भैस 9 21 6 8798 

कूल 154 1110 427 188170 

4. एप्रैक्स बोवाइन 8 28 28 26579 

ओवाइन/केप्राईइन 3 9 9 60751 

कूल 11 37 37 87330 

5. फसियोलिएसिस | बोवादन 90 330482 18 0 

STATA PUA 1 97 0 0 

कौनाइन 4 23 3 0 

भेस 3 562 0 0 

एक्वाइन 9 1 _.° 0 

कूल 98 331165 ` 21 0 

6. इटरोटोक्सिमिया ओवाईन/के प्राइन 11 244 67 910 

बोवादन 4 92 5 4920 

कुल 15 336 72 5830 

7. शीप एंड गोट पाक्स ओवाडून।कंप्राइन 88 693 174 12070 

8. न्लू टग ओवाइन/के प्रान 4 139 57 0 

9. . एपीस्टोमिएसिस alate 84 5897 12 0` 

ओवाईन/ के प्राइन 0 21 0 0 

कूल 84 5918 12 9 

10. waa फौवर स्वाइन 156 2582 1426 11619 



191 प्रश्नो के - . 18 दिसम्बर, 2012 | | लिखित उत्तरः 192 

1 2 3 4 5 6 5 

11. सल्मोनेलोसिस एवियन हि 46 54303 2650 0 

12. कोक्सीडियोसिस बोवाइन 10 । 77 0 0 

RAAT 10 114 5 0 

एवियन 261 76405 11716 0 

स्वाइन | 2 18 0 0 

| tg , 0 `: 6 9 ¢ ` 

कुल | - 283 76620 11721 0 

13. रानीखेत न्यू कंसल) रोग [षि एवियन 386 130482 24435 83600 

14. फाउल पक्स - एवियन 106 12094 570 500 

15. फाडल कालरा  एवियन 33 5879 699 0 

16. -आईनीडी एवियन `  % ` 36897 4275 ` 580 

17. उक प्लेग . एवियन 29 738 203 0 

18. क्रानिक रेस्मीरेटरी रोग ` एवियन ` 18५ | 130972 35882 0 

19. (Bay डिस्टपर केनाइन | . 33. 384 30 465 

20. रेबीज बोवाइने ` 30 185 185 594 

केनाइन 7  . 65 65 80 

भेस 1 6 6 40 

_ STATS PISA 1 1 1 0 

कूल . ॐ 257 ` 257 714 

21. बाबेसियोसिस ` | बोवाइन 42. 771 5 0 

भेस 1 217 0 0 

कुल 43 988 5 । 0 
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1 2 3 4 5 € 5 

22. मेस्टिटिस बोवाइन 71 4618 ` 2 0 

ओवाईन/के प्रान 0 6 0 0 

कूल 71 4624 2 0 

23. ट्रादुपेनिस्मिएसिस | | बोवाइन 30 845 9 0 

भैस 9 1284 1 0 

कुल 39 2129 10 0 

24. FW बोवाइन 6 95 0 0 

आओवाइन/के प्रान 33 868 2 0 

स्वाइन 1 30 0 0 

a 3 173 0 0 

कूल 43 1166 2 0 

25. पेस्ट डे प्टिटिस wiz ओवाइन/कैप्राइन 77 5481 1243 = त्च 

26. एनाप्लेस्मोसिस बोवाइन 12 27 4 0 

27. ब्रूसेलोसिस बोवाइन 3 6 0 0 

ta 1 5 0 0 

कूल 4 11 0 0 

28. कोरीजा एवियन “ 6 55000 29 0 

29. एवियन इंपलरणंजा एवियन | 5 17169 17169 ` 9 

फाऊ 5 16 16 

कूल 10 17185 17185 

30. ग्रसं एक्वाइन 1 6 5 0. 

31. कार पाक्स बोवादून 2 15 0 0 
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विवरण-पा 

भारत मे कुक्कुट मे war इष्लृएजा के प्रकोप की संक्षिप्त स्थिति 

क्र. अवधि प्रभावित राज्य ` कद्र कौ मारे गए अदा की गई 

सं. | संख्या , पक्षियों की afagit कौ 

| | संख्या राशि 

(लाख) (लाख रुपये) 

1 2 3 4 5 6 

1. दिसम्बर, २०8 मई 2009 पश्चिम बंगाल (दूसरा प्रकोप) | 11 2.01 36.00 

2. जनवरी, 2009 सिक्किम | 1 ` 0.04 3.00 

3 . जनवरी, 2010 परिचिम बंगाल (तीसरा प्रकोप) 2 1.56 68.80 

4. फरवरी-मार्च, 2011 ज्तपचनतं । हि 2 ण्या 2.40 

5. ` ` 8 सितंबर, 2011. ` त्रिपुरा | | = 4 | 0.15 6.52 

6. 19 सितंबर 2011 | असम ॑ ॑ 2 0.49 19.29 

7. 11 जनवरी, 2012 | पश्चिम बंगाल । 1 ~ -. 0.32 24.71 

8. 13 जनवरी. 2012 मेघालय 1 0.07 7.89 

9. . - 17 जनवरी, 2012 ओडिशा | 1 | 0.11 5.87 

10. 28 जनवरी, 2012 | त्रिपुरा | | 1 | 0.06 1.20 

11. 4 फरवरी, 2012 | ओद्शा „ | 1 0.38 2.86 

12. 15 मार्च, 2012 | 7 frqa | 1 0.05 ` ०० 

13. 28 अप्रैल, 2012 त्रिपुरा | ` 1 0.02 0.72 

14. 25 अक्तूबर, 2012 कर्नाटक , | 1 0.33 ` छपस' 

कुल" 37 5.8 179.35 

ae कर्नाटक के केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन (सीपीडीओ) मे अद्यतन प्रकोपो की `स्थिति है। चूकि यह केन्द्र सरकार का we है इसलिए 
कोई क्षतिपूर्ति मान्य नहीं दहै। `
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विवरण 

` पशुधन स्वास्थ्य ओर रोग fra को तहत आवंटित a गई निधि के sider ओर उपयोग संबंधी विवरणी 

(लाख रुपए) 

क्र. राज्य वर्षं — 2009-10 ay — 2010-11 ay — 2011-12 

a. 

जारी व्यय जरी व्यय जारी व्यय 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश 1238.00 642.74 2867-60 430.98 27.00 ` 151.96 

2. विहार 348.55 272.59 936.00 400.00 1682.56 0.00 

3. sie 332.41 | 143.62 640.00 761-12 1110.58 591.00 

4. गोषा 31.00 6.33 29.98 734 6.14 0.44 

5. गुजरात 747.28 505.23 1030.80 314.37 447.50 672.07 

6. हरियाणा 35.00 219.95 793.94 243 16 442.38 423.25 

7. हिमाचल प्रदेश 124.18 72.78 517.38 518.72 , 526.22 156.73 

8. जम्मू ओर कश्मीर 425.00 ` 25.20 175.00 75.23 ` ५9.६4 0.00 

9. आरखंड 0.00 10.13 1404.45 0.00 111.50 745.47 

10. कर्मारक 947.00 554.79 2385.00 1505.58 1401.20 698.69 

11. केरल 175.00 93.59  1262.28 921.87 1072.85 188.57 

12. मध्य प्रदेश । 230.00 224.16 39.72 ` 230 00 ` 2379.75 1462.50 

13. महाराष्ट 1610.00 609.32 2384.07 2336 80 1470.70 556.02 

14. . ओडिशा 1094.98 250.00 159.14 ` 459:98 ~ 600.00 0.00 

15. पंजाब | 310.00 | 279.23 897-18 238.66 894.47 ` 101.56 

16. राजस्थान 294.00 29.60 166.00 ` 25.14 1254.19 13.82 

7. तमिलनादु - | 1100.00 718.44 1434.79 469-29 555.60 = 1192.05 

18. उत्तर प्रदेश | 903.37 905.48 1968.05 “1171.82 965.00 601.18 



गया 

(क) क्या शोअल खादी के गांवों का 1952 में बन्दोबस्त किया 

थाः म 
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1 2 3 4 5. 6 7 8 

19. game 125.23 119.87 345.06 107.00 108.00 ' 269.90 

20. पश्चिम aa 790.00 420.00 1918.01 587.00 - 695.00 680.00 

21. अरुणाचल प्रदेश 111.85 75.00 478.19 382.00 378.77... 144.62 

22. असम 0.00 10.00 891.00 1096.51 1736.04 0.00 

23. मणिपुर 175.00 5.00 14.00 150.00 $93.63 0.00 

24. मेघालय | 108.37 49.93 22.00 88.37 141.85 | 90.00 

25. भिजोरम 70.00 32.03 308.79 313.79. 377.40 360.25 

26. नागार्लँड 180:00 170.00 128.00 0.00 392.73 16.00 

27. सिक्किम 83.43 40.00 39.00 41.11 193.64 194.34 

26. त्रिपुरा 0.00 11.53 398.00 119.01 10.00 80.00 

29. राष्ट्रीय राजधानी aa 0.00 0.00 ` 2.50 0.00 0.00 1:24 
, दिल्ली 

30. ~ पुदुचेरी 15.00 18.01 ` 36.59 35.02 ` 52.00, 0.00 

31. । अंडमान ओर निकोबार 22.00 ` 0.00 17.00 848 0.00 0.00 
द्रीपसमूह ` - ॑। | 

32. चंडीगढ़ - 3.50 3.50: 13.90 364 13.90 4.00 - 

33. दादरा ओर नगर हवेली. 7 6.30 5 0.00 - 0.00 0.00 8.27 0.00 

34. दमन ओर दीव 3.72 0.00 0.00 0.00 ` 0.00; 0.00 

35. लक्षद्वीप 6.00 0.00 21.10 | 0.00 `  .0.00. 0.00 

कुल 11646.17 = 6517.45 24024.43 13041.99 TAS 2402443 1504199 2029851 9395656 | 20298.51 9395.66 | 

aia a बन्दोबस्त (ख) यदि हां, तो इन गांवों को vent से नहीं ater के 

3054. श्री विष्णु षद राय : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा क्वा कर ह 
करेगे कि 

(ग) क्या जनप्रतिनिधियो ने अंडमान ओर निकोबार द्ीपसमूह 
मे फराांज तहसील मेँ शोल खादी 15 से 19 मेँ सङ्क कौ स्वीकृति 

हेतु पत्र लिखे थे; ओर
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(घ) af a, तो acdaet ato क्या है ओर इसके क्या परिणाम 

रहे ? | 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचनद्रन) : (क) 

जी, हा। 

(ख) शोल खादी राजस्व गांव, इस गांव कौ शोअल खाडी 

15 से शोअल खादी 19 तक के भाग को छोडकर, पूर राजस्व गांव 
से होकर गुजरने वाली पक्की सडक से पूर्णरूपेण जुड़ा है। इतने भाग 

मे कच्ची qn है। 

(ग) जी, हां। 

(घ) सडक निर्माण के लिए वन विभाग से स्वीकृति मागी 

गईं हे। 

केबल नियो q संशोधन 

3955. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या सुचना ओर प्रसारण मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या सरकार का मल्टी सिस्टम ओंपिेटरो/केबल ओंपरेटसें 

द्वारा सरकार को समय पर ओर सही सूचना देने के लिए कंबल टेलीविजन 

नैटवकं नियम, 1994 मे संशोधन करने का विचार है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है; 

(ग) उक्त संशोधनं कौ मुख्य विशेषताओं का व्यौरा क्या; 

ओर 

(घ) उक्त संशोधन मे उल्लंघन करने वालो को. दंडित करने 

संबंधी शक्ति का किस हद तकं प्रत्यायोजन किया गया है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) से (घ) मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या S.A. 1521(अ) 

दिनांक 06 जुलाई, 2012 द्वारा नियम अर्थात् केबल टेलीविजन नेटवकं 

नियम, 1994 (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 बनाए है जो केबल 

टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का संशोधन करते है, जिसमे एक 

नया नियम 10कं अंतःस्थापित किया गया है जो प्रत्येक केबलं ओंपरेटर 

ओर बहु- प्रणाली ओपिरेटर (एमएसओ) को समय से एवं यधातथ्य सूचना 

उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है। उक्त नियम निम्नलिखित रूपं 

मे हैः- 

“Wom. सुचना प्रदान करने की बाध्यता" 

(1) प्रत्येक बहुप्रणाली ओंपिरेटर ओर केबल ओंपिरेटर यथास्थिति 

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा FA सरकार 
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द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी 

द्वारा मांगी गई सूचना एेसी सरकार या अभिकरण या 

अधिकारी को यथाविहित अवधि ओर रूप में प्रदान करने 

के लिए बाध्य होगा। 

(2) उप-नियम (1) के अधीन मांगी गई सूचना प्रदान करने 

वाला बहु-प्रणाली ओंपरेरर् या केबल ओंपरेटर का प्राधिकृत 

हस्ताक्षरकर्ता भी इस तरह प्रदान की गई सूचना कौ तथ्यता 

an विशुद्धता कौ अभिपुष्टि atm 

संशोधित नियम 10क के अंतर्गत सूचना प्रदान करने कौ बाध्यता 

A केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम ऽक के अधीन 

 केबल ओपरिटर ओर नियम 11घ के अंतर्गत बहु-प्रणाली ओंपिरिेटर के 

पंजीकरण की निबंधन एवं शर्तो मे से एक के रूप A अतर्विष्ट किया 

गया है। नए संशोधित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को दंडित 

करने कौ शक्ति केन्द्र सरकार के पास है ओर इस संबध मे कोई 

प्रतिवेदन न्ह किया गया है। 

( हिन्दी 

राष्ट्रीय बागवानी मिशन 

3956. श्रीमती कमला देवी पटले : क्यौ कृषि मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे कि : । 

(क) ` छत्तीसगढ् सहित देश मे कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी 

मिशन (एनएचएम) मेँ शामिल feu गए रहै; 

(ख) क्या छत्तीसगद सहिते HS राज्यों ने उक्त मिशन मे ओर 

जिले शामिल करने के लिए प्रस्ताव/अनुरोध भेजा ठै; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार् व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) सरकार ने इस पर क्या कारवाई कौ है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

म राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) एनएचएम के अंतर्गत, 

18 राज्यो ओर 3 संघ शासित क्षत्रं मे 380 जिलों कौ कवर किया 

` गया है। इसमे छत्तीसगढ़ के 19 जिले शामिल है। 

(ख) से (घ) जिलों का बंटवारा होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार 

ने 8 नए जिलों, जो एनएचएम के अतर्गत थे, को शामिल करने का 

अनुरोध किया है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ के इन 8 जिलों को स्कौम 

के अंतर्गत शामिल किया गया 2
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[ अनुकाद। 

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं 

3957. श्री के.पी. धनपालनं : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर . 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने. कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार केरल मे भारतीय .मानक ब्यूरो 

(बीञईएस) कौ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं ओर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने 

कारैः ओर 

(ख) . यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इनके कब तक 

स्थापित किए जाने कौ संभावना है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कं राज्य 

मंत्री GH. के.वी. थमस) : (क) ओर (ख) सूचना एकत्रित की 

जा रही हे। 

[हिन्दी) 

प्रेस at स्वतंत्रता संबंधी रिपो 

3958. श्री हसराज ग. अहीर क्या सुचना ओर प्रसारण मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि  : । 

(क) ̀ क्या रिपोर्ट विदा बोदूर्जं द्वारा वैश्विकं प्रेस स्वतत्रता 

पर संकलित कर रिपोर्ट के अनुसार गत वर्षो मेँ वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता 

संबधी सूचकांक मे भारत कौ रकग मँ काफी गिरावट आई है, 

(ख) ae a, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का कोई अध्ययन 

किया है † - । 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इस बारे म 
सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(घ) देशम प्रेस की स्वतंत्रता पर dente लगाने के क्या 

कारण है; ओर ` - 

(ङ) ^ क्या सरकार का देश मे प्रेस/मीडिया कौ स्वतंत्रता बहाल ` 

 . करने हेतु ठेस कदम उठने. का विचार. है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी 
न्यौरा क्या है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) २ 
(क) सरकार को "रिपोर्ट्ज विदाउट steal’ द्वारा कराए गए सर्वक्षण . 
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के परिणामों ओर इस संस्था दवारा समेकित fava प्रैस स्वतंत्रता सूचकांक 

2012 के संबंध मे मीडिया मे प्रकाशित fete की जानकारी मिली 

हे। 

(ख) ओर (ग) सरकार ने वैश्विक प्रैस स्वतंत्रता पर भारत की 

पैकिंग के बरे मेँ कोई राय बनाने के लिए रिपोर का अध्ययन नहीं 

कराया हे। 

(घ) ओर (ङ) सरकार वाक् ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 

कायम रखने को अपने नीति का अनुसरण करते हष fre या इलेक्टनिक 

मीडिया ये प्रकाशित विषयवस्तु या ओनलाईन विषयवस्तु को सेंसर 

या विनियमित नहीं करती है। भारतीय प्रैस परिषद् कौ स्थापना प्रेस 
कौ स्वतत्रता को संरक्षण प्रदान करने ओर प्रैस में स्व-विनियमन के 

सिद्धांत का संचार करने के भी दोहे seal से प्रेस परिषद् अधिनियम, 

1978 के अंतर्गत एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय के रूपमे की. 

गई हे। जहां तक निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों का संबंध है, केबल 

टेलीविजन. नेरवकं (विनियमन) अधिनियम मै इन चैनलो पर प्रसारित 

विषय-वस्तु के पूर्व-ससरशिप को प्रावधान नहीं है। तथापि, सभी चैनलों 
को उक्त अधिनियम के अधीन haa टेलीविजन Azad नियम, 1994 

द्वारा विनिर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता -का अनुपालन करना 

होता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग ने भी विषयवस्तु के त्रिनियमन हेतु 

एक स्व-विनियमन da गठित किया. है। अपने स्व-विनियमन पहल 
के fed के रूप मँ उद्योग ने सामान्य मनोरंजन चैनलों ओर समाचार 

` चैनलों की शिकायतों संबंधी विषयवस्तु पर विचार करने के लिए 

प्रसारण विषयवस्तु शिकायत परिषद् (बीसीसीसी) ओर समाचार प्रसारण 

मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) का गठन किया 3 

इसके अतिरिक्त, . सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कौ धारा ` 
| 79 के अंतर्गत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (sited? दिशा-निर्देश) 

नियम, 2011 4 प्रावधान है कि अतवी अपने कर्तव्यो का fides 
करने मेँ सम्यक तत्परता ait) ये नियम स्व-विनियमन प्रकृति के 

है ओर भारत के संविधान मे प्रतिष्ठापित . वाक् ओर अभिव्यक्ति कौ 

स्वतंत्रता के अनुरूप. FI 

सरकार वाक् ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा नागरिको के 

अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध 2 

दुर्घटना संबंधी मामले 

3959. श्री अशोक कमार रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने 
कौ कृपां करेगे कि :
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(क) क्या wat इत्यादि जैसे वाहनों को चलाने के लिए उच्चतेम 

न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडो का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीरी) 

दिल्ली मेँ अनुपालन vet किया जा रहा; 

(ख) यदि a तो तत्संबधी व्यौरा ant ओर इस बरे में 

क्या कारवाई कौ गई है; | 

(ग) विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्षं कं दौरान 

सडक दुर्घटनाओं मे, वाहन-वार, अलग-अलग कितने लोग मारि 

गए/घायल हए; 

(घ) सरकार ने गलती करने वाले चालकों कं विरुद्ध क्या कारवाई 

की है; ओर 

(S) सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वार निर्धारित मानदडो का 

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

ओर (ख) बसो सहित व्यावसायिक वाहनों के चलाने कं संबंध मे 

भारत & माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारिते मानदंडो का राष्ठीय 

राजधानी aa दिल्ली मे दिल्ली पुलिस द्वारा wee से पालन किया 

जाता है ओर इन निर्देशो का उल्लंघन करने के लिए कानून के अनुसार 

यथोचित कारवाई कौ जाती हे। 

(ग) विगत तीन वर्षो क प्रत्येक at ओर चालू वर्षं के दौरान 

सट्क दुर्घटनाओं मे मारे गए(घायलं हुए व्यक्तिर्यो कौ वाहन-वार् 

 पृथक-पृथक संख्या के sit संलग्न विवरण में दिए गए है। 

(घ) AF 2009, 2010, 2011 ओर् 2012 (30.11.2012 तक) 

के दौरान अभियुक्त sea के विरुद्ध कौ गई कार्यवाई कं eR 

निम्नानुसार हैः- 

तर्ष | दुर्घटना के लिए गिरप्तार 

| | किए गए व्यक्ति | 

2009 | 5073 

2010 | 4672 

2011 4926 

2012 (30.11.2012 तक) 4197 
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(ड) दिल्ली पुलिस भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा. 

निर्धारित मानदंडो कौ नियमित तौर पर प्रवर्तन करती है ओर जौ लोग 

इन Aree का उल्लंघन करते है, उनको अभियोजित करती Zl 

विवरण 

दोषी पाए गए वाहन (वर्षं 2009) 

वाहन घायल हुए मारे गए 

1 2 3 

एम्बुलेन्स 2 1 

बैलगादी 0 1 

न्लू लाइन बस 272 124 

Bat बस 157 58 

मिनी/आररीवी बस | 185 33 

अन्य बस - 94 31 

अन्य राज्य कौ बस 46 19 

स्कूल बस 17 7 

काल सेंटर केब € 2 

निजी कार 2107 236 

करेन ` 2 18 

साइकिल रिक्शा 0 3 

डिलीवरी वैन 141 23 

as ae 2 0 

एचटीवी/मालं | 550 221 

मिलिटरी वाहन 3 4 

पुलिस वाहन 2 0 

स्कूटर/एमसी 1026 184 
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` 1. 2 3 ` 1. 2 3 

स्टीम रोलर 4 1 डिलीवरी वैन 139 25 

dar 49 24 ts ad 4 0 ` 

or 136 19 . एचरीवी।मांल ` 570 264 

emt 343 72 „. मिलिटरी वाहन 14 5 ` 

दक्र | ९ 7 पुलिस वाहन ` 3 0 

दरेलर/कन्देनर 51 ` 28 . ह : : 
weve. . 1041 154 

टीएसर 233 32 a ॑ धि : 
| - ` स्टीम रोलर | 0 2 

` अज्ञात वाहन ` 1219 992. ~ `: . | 
। । टैकर ` 35 23 ` 

कूल 6936 2325  : छवी वा 7 
a | 177 26 ` 

दौषी पाए गण् वाहन (वर्षे 2010) ` oh 596. 158 | 

वाहन . घायल हुए . मारे गण Saez 94 44 

1 ` 2 3  दैलर/कन्टेनर ` 60 33° 

एम्बुलेन्स 1 0 टीएसओआरं 157 ` 20 

Ferret 1 0 अज्ञात वाहन ` 1271 814 

च्लू लाइन वस 175 , 81 । 
| कूल 7108 2153 

डीरीसी नस 164 52 । | 
| 7 दौषी पाए me वाहन (वर्षे 2011) 
 मिनी/आरटीवी बस 215 25 | “ 

„` वाहन ` चायल हुए मारे गए - अन्य. बस 122 47 s a 

| | षि 1 2 , 3 
अन्य राज्य कौ बेस 57 18. 

स्कूल नस 2 4 waa 7. ०. 

काल सेंटर कैब 2 - 0 ब्लू लाइन बस 49 18 

निजी कार ` 2195 ` 343 Sat बस, 267 84. 

करेन 19. 15 मिनी/आरटीवी बस 88. 17 
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1 2 3 

अन्य नस 93 32 

अन्य राज्य कौ बस 42 26 

स्कूल बस 11 6 

काल सैट कैन 21 3 

निजी कार 2296 312 

करेन 13 , 6 

साइकिल रिक्शा 1 1 

डिलीवरी वैन 141 33 

ग्रामीण सेवा 327 21 

as aid 1 0 

एवरीवौ/माल 509 278 

मिलिररी वाहन 4 0 

पुलिस वाहन 11 1 

स्कूटर/एमसी 1053 148 

टकर 40 21 

टैक्सी 110 11 ` 

Sah 461 129 

: oat 57 - 33 

टैलर/कन्टेनर 23 13 

— 192 32 

अज्ञात वाहन 1381 841. 

कूल 7198 । ` 2066 
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दोषी पाए गए वाहन (वर्षं 2012) 

30.11.2012 तक ` 

करं 

वाहन घायल हुए मारे गए 

2 2 3 | 

Cra 5 | 0 

बेलगडी 1 0 

ब्लू Me बस 4 0 

डीरीसी बस 248. 60 

मिनी/आरटीवी बस 170 21 

अन्य बस 101 31 

अन्य राज्य की बस 22 14 

स्कूल बस 10° 4 

काल AX कैब 4 0 

निजी कार 2012 252 

क्लेस्टर नस 5 ` 6 

करेन 18 5 

साइकिल रिक्शा 1 0 

डिलीवरी वैन 132 26 

ग्रामीण सेवा 233 21 

` एचटीवी/माल 546 223. 

मिलिटरी वाहन 4 3 । 

पुलिस वाहन 2 ` 0 

स्कूटर/एमसी 908 167 

स्टीम रोलर ` | 1 0 

| 20 ` 20 . 
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1 2 3 

दवसो ` ~. 119 | 13 

रेम्पो 435 = 124 

टैक्टर ` 49 25 

टैलर/कन्रेनरं 20 15 

Sear 174 24 

अज्ञात वाहन ` 1206. 620 

कुल | | 6450 1674 

कोयला .न्लौ्को का आवंटन 

3960. श्री बद्रीराम WES : क्या कोयला. मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) `देश में राजस्थान सहित राज्य-वार विद्युत, लौह, इस्पात 

ओर ate aa को रक्षित उपयोग हेतु वर्तमान मँ आबंरित कोयला 

व्लको/खानों का न्यौरा क्या है; ` ` 

(ख) क्या सरकार का रक्षित कोयला खनन हेतु विद्युत, लोह, 

इस्पात ओर सीमे सेक्टरौ को ES ओर कोयला wits आवंटित करने 
का विचार 2; - 

(ग) यदि हा, तो राजस्थान सहित ॒तत्संब॑धी राज्य-वार ब्योरा 

क्या दै; ओर | 
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(घ) राजस्थान सहित विभिन र्यो को कोयला wate कब 
तक आवंटित किए जाने at संभावना है? 

कोयला मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) देश 
म कैष्टिव उपयोग के लिए विद्युत, लोहा, इस्पात ओर सीमेर क्षत्र को आबंरित 

कोयला व्लोकों/खाने का sit संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ख) से (घ) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन 

अधिनियम, 2010 मे यथा निर्धारित नियम ओर शर्त पर प्रतिस्पद्धी बोली - 

दवारा नीलामी के माध्यम से कोयला ओर लिग्राहृट बाले क्षेत्र के संबंध 

मे रोह की अनुमति, पूर्वक्षण लाइसेंस अथवा खनन पटा देने कौ व्यवस्था 

3) तथापि, यह निम्नलिखित मामलों म लागू नही होगः- ` 

* जहां सरकारी कपनी अथवा निगम को खनन अथवा एसे 

अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग हेतु आवंटन के लिए देसे 

a पर विचार किया जाता हो; 

9 जहां किसी कपनी अथवा निगम, जिसे शुल्क के लिए 

| प्रतिस्पर्धी बोली के आधार परं विद्युत परियोजना (अल्ट्रा 

मेगा विद्युत परियोजनाओं . सहित) stars कौ गई है, को 

आवंटन के लिए एसे क्षेत्र पर विचार किया जाता a 

सरकार ने "कोयला खान नियमावली, 2012 कौ प्रतियोगी बोली 

द्वारा नीलामी" को 02 फरवरी, 2012 को अधिसूचित कर दिया है। 
इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के आरंभ होने संबंधी 

अधिसूचना को भी संशोधित अधिनियम ओर उपर उल्लिखित नियमावली 

के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया दै। इसके आगे कोयला/लिग्राहट 

ब्लाक संशोधित अधिनियम ओर उपर उल्लिखित नियमावली के stata 

ही आबंटित किए जा सकते ZI 

विकरण 

आवरित कोयला खानों का sik 

क्र. आवंटित seta  कपनी का आवंटन राज्य निजी/ अन्त्य उपयोग भू-गर्भीय. वर्तमान 

सं. | नाम कौ तिथि , सरकारी। व भंडार स्थिति 

~ ` युएमपीपी (मिट. मे) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1. सरिसारोली आर.पी.जी. geet 10.08.1993 पश्चिम बंगाल पी विद्युत , 140.47 उत्पादन किया 

सीर्एससी लि. | । WH tz 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. तालाबारी-। हिंडालको 25.02.1994 ओडिशा पी विद्युत 22.55 उत्पादन 

किया जा 

रहा है 

3. तारा (ईस्ट) उन्ल्युनीएसईबी 14.07.1995 पश्चिम बगाल जी Fora 84.47 उत्पादन 

किया जा 

रहा दै 

4. तसरा सेल 26.02.1996 ्यारखंड जी स्पाज आयरन 285 उत्पादन 

किय जा 

रहा है 

5. तारा (वेस्ट) उन्ल्यूबीपीडीसीएल 17.04.1996 पश्चिम बंगाल जी विद्युत 125.71 उत्पादन 

। किया जा 

रहा हे 

6. गरे-पालमा- जिन्दल स्टील एड 20.06.1996 Saas पी स्पांज आयरन 124 उत्पादन 

1\//1 पावर लि. किया जा 

रहा है 

गोरीरोरिया बीएलए इडस्तरीज 21.06.1996 मध्य प्रदेश पी धारा 4.19 उत्पादन 

(स्ट) | 3(3)(ग)(1) किया जा 

लघु पृथक रहा है 

वितरण 

8. गोरीरोरिया बीएलषए इंडस्ट्रीज 21.06.1996 मध्य प्रदेश पी धारा 5.15 उत्पादन 

(वेस्ट) | 3८3) (ग)() किया जा 

लघु पृथक रहा है 

वितरण 

9. गारे-पालमा- मोनेट इस्पात एवं 21.06.1996 Barats पी स्पाज आयरन 126 उत्पादन 

IV/5 एनर्जी लि. ~ fea जा 

रहा है 

10. तकली-जेना dea कोलियरीज 29.05.1998 महाराष्ट पी विद्युत 40 23.06.2003 

बेल्लोरा (साउथ) लि. रद् को आवंटन 

रद कर दिया 

गया। 

" foats Here एड 29.05.1998 स्पाज आयरन 

इंजीनियरिग लि. 
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11. उत्कल-सी उत्कल कोल लि. 29.05.198 ओडिशा विद्युत , 208.77 गैर-उत्पादक 
(पूर्व मे 

आईसीसीएल) 

12. गरे-पालमा- जिन्दस पावर लि. 01.07.1998 Baas विद्युत 123 उत्पादन 

1\//2 | । किया जा 

रहा है 

13. गरे-पालमा- जिन्दल पावर लि. 01.07.1998. छत्तीसगद् ` विद्युत 123 उत्पादन 
1\/3 ,. | | किया जा 

रहा है 

14. गरे-पालंमा- जायसवाल नेको लि. 16.08.199 छत्तीसगढ़ स्पांज आयरन 125 उत्पादन 

५/4 = ` | | किया जा 

` रहा है 

15. उत्कल-बी? मोनेट इस्पात एवं 16.08.1999 ओडिशा स्पांज आयरन 106 ` गैर-उत्पादक 
ति  एनजीं लि. | | | 

16. ब्रहमाडीह SRT  , 01.09.199 ्ारखेंड आयरन एवं मैर-उत्पादक 
॑ रैक्नोलाजिस लि. स्टील 

17. गारे-पालमा- .. रायपुर अलायस एंड 25.04.2000 छत्तीसगद् . स्पाज आयरन 156 , उत्पादन 
॥\//7 स्टील लि ॑ किया जा 

, रहा है 

18. . मरकौ-मंगली-। बी.एस. इस्पात 25.04.2001 महाराष्ट स्पांज आयरन 34.34 उत्पादन 
| किया जा 

रहा है 

19. पचवाडा Feat पजान स्टेट 28.12.2001 ्ारखंड विद्युत . 562 उत्पादन 
॑ इलेक्छीसिटी बेड | किया जा 

। रहा है. 

20. तोकौसुद नार्थं ` जीवीके पावर 07.01.2002 आरखंड विद्युते 92.3 गैर-उत्पादकः 
|  (मोर्विदवल साहिब) 

पि fa. 

21. गंगारामचक उन्ल्यूबीपीडीसीएल 23.06.2003 WRIA बंगाल ` - विद्युत 10 गैर-उत्पादक 

22. बरजोरा उन्ल्युबीपीडीसीएल ` 23.06.2003 पश्चिम बंगाल विद्युत 8. उत्पादन 
| - किया जा 

रहा दै 



217 प्रश्नों के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 218 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. गगारामचक- उन्ल्यूबीपीडीसीएल 23.06.2003 पश्चिम बगाल जी विद्युत 4 भैर -उत्पादक 

भदूलिया 

24. चिनौरा फौल्डमादनिग एड 08.10.2003 महाराष्ट पी Me आयरन 20 गैर-उत्पादक 

। इस्पात लि. 

25. वरोरा (वेस्ट) फोल्डमाईनिग एड 08.10.2003 महाराष्ट पी स्पाज आयरन 18 गैर-उत्पादक 

add पार्ट इस्पात लि. 

26. तारा छन्तीसगद् मिनरल 14.08.2003 छत्तीसगद् जी वाणिज्यिक 259.47 गैर-उत्पादक 

डेव.कार्पो. 

(सीएमडीसीएल) 

27. चोतिया प्रकाश gotta लि. 04.09.2003 Baas पी स्पाज आयरन 34.48 उत्पादन 

किया जा 

रहा दै 

28. उत्कल at जिन्दल स्टील एड 29.09.2003 ओडिशा पी स्पाज आयरन 228.4 गैर-उत्पादक 

पावर लि. 

29. कथौरिया ऊषा मार्टिन लि. 29.09.2003 आरखंड पी स्पांज आयरन 29.76 उत्पादन 

किया जा 

रहा दै 

30. नामचिक अरुणाचल प्रदेश 28.10.2003 अरुणाचल जी वाणिज्यिक 27 उत्पादन 

नामपुक मिनरल डेव. कार. प्रदेश किया जा 

रहा है 

31. माजरा गोदवाना इस्पात लि. —- 29.10.2003 महाराष्ट स्पाज आयरन 31.5 गैर-उत्पादक 

32. बादाम तेनूघार विद्युत 03.11.2003 mas जी विद्युत 144.63 गैर-उत्पादक 

निगम लि. 

33. बरंज-। केपीसीएलं 10.11.2003 महाराष्ट , जी विद्युत 68.31 उत्पादन 

किया जा 

रहा हे 

34. वबराज-॥ केपीसीएल 10.11.2003 AERTS जी विद्युत उत्पादन 

किया जा 

रहा रै 
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35. बरांज-॥ कंपीसीएल ` 10.11.2003 महाराष्ट जी विद्युत उत्पादन 

| । किया जा 

रहा है ` 

36. . बरांज-।॥\/ केपीसीएल 10.11.2003 महाराष्ट जी विद्युत उत्पादन 

| किया जा 

रहा हे 

37. किलोनी केपीसीएल 10.11.2003 WENT जी विद्युत 39.51 उत्पादन 

। किया जा 

रहा है 

38. मनोरा दीप केपीसीएल 10.11.2003: ` महाराष्ट जी विद्युत 447 उत्पादन 

_ fea जा 

रहा है 

39. जामखानी भूषण लि. 12.11.2003 ओडिशा यी स्पाज आयरन 80 seer 

40. भंडक (वेस्ट) श्री Seria आयुर्वेद 27.11.2003 ` ` महाराष्ट पी विद्युत 36.18 ` 31.05.2011 

. भवन लि. को आवंटन 
oe, रद् कर 

दिया गया 

41. उत्कल-डी ओडिशा HEFT  . 19.12.2003 ओडिशा जी कणिज्यिक 153-31 ` गैर-उत्पादक 

` , कारपो. ` | 

42. वेस्ट ath ` Teel क्लायस लि. 25.05.2004 छत्तीसगद् पी सीमेंट 7 सितम्बर, 

उमेरिया । ` सीट 2006 को 

आवंटन रद् कर 

दिया गया 

43. उत्कल-' "ई! नालको 27.08.2004 ओडिशा जी विद्युत 194 गैर-उत्पादक 

44.“ गिधमुरी ` सीएसर्दबी 23.09.2004 छत्तीसगढ़ जी विद्युत 80.27 गैर-उत्पादक ̀ 

45. पतोरिया ` सीएसईबी 23.09.2004 writes जी विद्युत  269.25 गैर-उत्पादक 

46. पकरी-बरवाडीह एनटीपीसी 11.10.2004 areas जी विद्युत 1600 गैर-उत्पादक 

47. टस दामोदर प. बंगाल खनिज ̀ पश्चिम बंगाल जी वाणिज्यिक 103.15 उत्पादक 

विकास दिग कार्पो. 

` 14.01.2005 
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48. बरजोरा. (नार्थ) दामोदर वेली 03.03.2005 पश्चिम बंगाल जी विद्युतं 85.49 गैर- उत्पादक 

कारपोरेशन 

49. कागरा जायदेव दामोदर केली 03.03.2005 पश्चिम बगाल जी विद्युत 196.15 गैर उत्पादक 

कारपोरेशन 

50. कास्त॒ (ईस्ट) दामोदर वेली 03.03.2005 . पश्चिम बंगाल जी विद्युत 105 मई 2009 4 

कारपोरेशन हि आवंटन रदं 

कर दिया गया 

51. बेलगवि STR आयरन 28.03.2005 महाराष्ट पी स्पाज आयरन 15.3 उत्पादक. 

स्टील लि. 

52. पचवारा नार्थं उन्ल्यूबीपीडीसीएल 26-04.2005 ्ारखंड जी विद्युत 125.71  गैर-उत्पादक 

53. Wed जयसवाल नेको लि. 13.05.2005 meas स्पाज आयरन 215.78 गैर-उत्पादक 

54. fara अभिजीत FTP. 26.05.2005 ्ञारखंड पी स्पाज आयरन 34.72 गैर-उत्पादक 

। प्रा.लि. 

55. ससई अभिजीत STAT. 26.05.2005 WMS पी स्पांज आयरन 26.35 गैर-उत्पादक 

प्रा.लि. 

५6. मेरल अभिजीत इनपफ़रा. 26.05.2005 ्ारखंड पी स्पाज आयरन 17.05 गैर-उत्पादक 

प्रा.लि. । 

57. पवर्तपुर- इलैक्टो स्टील कारस्टिग 07.07.2005 इारखंड पी पिग आयरन 231.22 उत्पादके 

ua at 

58. लालगढ़ (नार्थ) डौमको स्मोकलेस 08.07.2005 द्यारखंड पी पिग आयरन 30 ` गैर-उत्पादक 
| प्यूल प्रा.लि. 

59. कोतरी बसंतपुर ` रिस्को 11.08.2005 was पी पिग आयरन 148.4 गैर-उत्पादक 

60. पचमो रिस्को 11.08.2005 आरखंड पी पिग आयरन 10199 भैर-उत्पादक 

61. wert ऊषा मार्टिन 24.08.2005 gras पी स्पाज आयरन 9.99 गैर उत्पादक 

62. चित्नपुर SRG. इस्पात लि. 02.09.2005 anaes पी स्पांज आयरन 212.01 गैर-उत्पादक 

63. पचभानी श्री राधे इंडस्ट्रीज 06.09.2005 महाराष्ट पी स्पाज आयरन 11 सितम्बर, 

2006 4 

आवंटन रह् 

कर् दियां गया 
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64. मरकी मगली-॥ वीरांगना इस्पात लि. = 06.09-2005 महाराष्ट पी स्पाज आयरन 19 गेर-उत्पादक 

65. मरकौ मंगली-।॥ वीरांगना इस्पात लि. 06.09.2005 महाराष्ट पी स्पाज आयरन उत्पादक 

66. मरकौ मंगली-।\. वरांगना इस्पात लि.  06.09.2005 महाराष्ट पी स्पांज आयरन गैर-उत्पादक 

67. तालाबीरा-॥ एमसीएल 10.11.2005 ओडिशा जी विद्युत 

तालानीरा-॥ एनएलसी 10.11.2005 ओडिशा जी. ` विद्युत 

तालाबीरा-॥ ईहिंडालको इडस्दीज . 10.11.2005 ओडिशा पी विद्युत 

68. उत्कल-ए एमसीएल 29.11.2005 ओडिशा at विद्युत ` , गैर-उत्पादक 

उत्कल-ए जेएसडन्ल्यू स्टील 29.11.2005 ओडिशा पी विद्युत 333.4 

लि./जिदल थर्मल । 

पावर लि. 

 उत्कल-ए् fara स्टेनलेस 29.11.2005 ओडिशा पी विद्युत 

स्टील लि. 

उत्कल-ए श्याम डीआरआई लि. = 29.11.2005 ओडिशा पी विद्युत 

69. यडीचेरला-। आध्र प्रदेश पावर 06.12.2005 आंध्र प्रदेश जी विद्युत 61.28 गैर-उत्पादक 

जनरेशन कार्पो. लि. ) | | 

70. महल राष्टीय इस्पात 09.12.2005 ्ञारखंड  स्पांज आयरन 1098.5 07.03.2011 

| निगम लिः मे आवंटन रद् 
, कर दिया गया 

71. अमैलिया - मध्य प्रदेश राज्य 12.01.2006 मध्य प्रदेश जी वाणिज्यिक .  214.41 गैर-उत्पादक 
खनन निगम । । 

 (एमपीएसएमसी) 

72. अमेलिया (नार्थ) मध्य प्रदेश राज्य 12.01.2006 मध्य प्रदेश जी वाणिज्यिकः 101.24 गैर-उत्पादक ` 
खनन निगम ` | ॑ 

(एमपीएसएमसी) 

73. नार्थ ॑धादू  आारखंड इस्पात 13.01.2006 URES ` पी: स्पांज आयरन . गैर-उत्पादक 
प्रालि. . 

नार्थं धादू पवनजय स्टील एंड —- 13.01.2006 श्ञारखंड पी स्पांज आयरन 
पावर प्रा.लि. 
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नार्थं धादू इलैक्टो स्टील कार्स्टिग लि. 13.01.2006 ्आारखंड पी स्ांज आयरन 923.94 

नार्थं धादू आधुनिक एलोएज 13.01.2006 ्ारखंड पी स्पाज आयरन 

एंड पावर लि. 

. fair भूषण लि. 13.01.2006 ओडिशा पी स्पांज आयरन 130 गैर -उत्पादक 

बिजहान महावीर फरो 13.01.2006 ओडिशा पी स्पांज आयरन 

. मदनपुर साउथ हिन्दुस्तान जिंक लि. 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पाज आयरन 175.65 भैर-उत्पादक 

मदनपुर साउथ अक्षय इन्वेस्टमेर प्रा. लि. 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पाज आयरन 

मदनपुर साउथ छत्तीसगढ़ स्टील एंड 13.01.2006 छक्तीसगद पी स्माज आयरन 

पावर लि. हि 

मदनपुर साउथ कत्तीसगदे विद्युत कार्पो. लि. 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पाज आयरन 

मदनपुर साउथ एमएसपी स्टील एड प्रा.लि. 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पाज आयरन 

मदनपुर साउथ Siang केष्टिवि कोल 13.01.2006 छत्तीसगद पी स्पाज आयरन 

माइनिग लि. (पांच 

क पनियों का Haifa) 

नैकिया |+ इस्पात गोदावरी 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पांज आयरन 399 गेर-उत्पादक 
. नैकिया ॥ 

नैकिया [+ इन्ड wh farsi 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पांज आयरन 
नैकिया ॥ इस्पात लि. 

नैकिया ।+ श्री नकोदा इस्पात 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पांज आयरन 

नैकिया ॥ 

नैकिया ।+ वन्दना ग्लोबल लि. 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पांज आयरन 

नैकिया ॥ | 

नैकिया i+ श्री बजरंग Wat एंड 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पौ स्पांज आयरन 

नैकिया ॥ इस्पात लि. | 

- पतरापाडा भूषण स्टील एड 13.01.2006 ओडिशा पी स्पाज आयरन 1042 धीमी प्रगति 

स्टिप्स लि. के कारण 

आवंटन रद् 

कर् दिया गया 

पतरापाडा आधुनिक मेटेलिक्स लि. 13.01.2006 ओडिशा पी स्पाज आयरन 

पतरापाडा दीपक स्टील एंड पावर लि. 13.01.2006 ओडिशा पी स्पांज आयरन 
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पतरापाडा आधुनिक कारपेरिशन लि. 13.01.2006 ओडिशा पी स्पाज आयरन 

पत्तरापाडा ` ओडिशा स्पाज आयरन लि. 13.01.2006 ओडिशा पी स्पाज आयरन 

पतरापाडा एसएमसी पावर जनरेशन लि. 13.01.2006 ओडिशा पी. स्पाज आयरन 

पतरापाडा श्री मेरलिक्स लि. -*  13.01.2006 ओडिशा पी स्पाज आयरन 

पतरापादा वीसा स्टील लि, 13.01.2006 ओडिशा पी स्पाज आयरन 

- गरे पालमा- - जिन्दल स्टील एंड 13.01.2006 छतीसगद् | पी स्पाज आयरन 156 गेर-उत्पादक ` 

1\//6 पावर लि. ` ~ 

गारे पालमा- नालवा स्पाज आयरन 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पाज आयरन 

IV/6 लि. 

. गरे पालमा- ` जयसवाल नेक्को लि. 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पाज आयरन 107.2 गेर-उत्पादक 

IV/8 | 

. मदनपुर (नार्थ) अल्दटराटेक लि. =  13.01.2006 BATS पी स्पाज आयरन 241.61 गैर -उत्पादक 

मदनपुर (नार्थ) सिहल इंटरप्रारजेज 13.01.2006 छत्तीसगद पी स्पाज आयरन 

मदनपुर (नार्थ) नवे भारते 13.01.2006 छत्तीसगढ़ ` पी स्पांजं आयरन 

कोलफील्ड लि. ` 

मदनपुर (नार्थ) वन्दना एनजीं एंड 13.01.2006 छतीसगढ़ पौ स्पांज आयरन 

स्टील प्रा.लि. | | 

मदनपुर (नार्थ) प्रकाश इंडस्ट्रीज लि, 13.01.2006 = Bra पी स्पाज आयरन 

मदनपुर (नार्थ) अन्जिनी स्टील प्रा-लि. 13.01.2006 = BATS पी स्पांज आयरन 

मदनपुर (नार्थ) Sian केष्टिव 13.01.2006 छत्तीसगढ़ पी स्पाज आयरन 

कोल argh ` लि. | 

(पाच कंपनियों का 

कसोर्टियम) 

. गोडुलपारा तेनुघार विद्युत 13.01.2006 Ras ot विद्युत 140 गैर-उत्पादक 

निगम fa. | 

गोदुलपारा दामोदर वैली 13.01.2006 आरखंड जी विद्युत 

कारपोरेशन | 
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83. डुमरी नीलाचलं आयरन एंड 13.01.2006 ्ञारखंड स्पाज आयरन 18 गैर-उत्पादक 

पावर जनरेशन 

डुमरी जजरग इस्पात प्रा.लि. 13.01.2006 areas स्पाज आयरन 

84. निरद मालेगाव गुप्ता मेरलिक्स एंड 13.01.2006 महाराष्ट स्पांज आयरन 19.5 गैर-उत्पादक 

पावर लि. 

fre मालेगावि गुप्ता कोलफौल्द्स 13.01.2006 महाराष्ट स्पाज आयरन 

एड ant लि. 

85. तलाईपल्ली एनटीपीसी 25.01.2006 ्ञारखंड विद्युतं 965 गैर उत्पादक 

86. केरदारी एनटीपीसी 25.01.2006 ्ञारखंड विद्युत 229 14.06.2011 को 

आवंटन रद 

कर दिया 

गया। 

87, चैर्रीनरियातू एनटीपीसी 25.01.2006 आारखंड विद्युत 243 14-06.2011 को 

आवंटन रह 

कर दिया 

गया। 

88. दुलंगा एनरीपीसी 25.01.2006 ओडिशा विद्युत 260 गैर-उत्पादक 

89. ब्राहिमनी एनटीपीसी+सीआईएल = 25.01.2006 ्ारखंड विद्युत 1900 14.06.2011 कौ 

wat आवंटन रह् 

कर दिया 

गया। 

90. चिचरो पतसिमल एनरीपीसी-+सीआईए्ल 25.01.2006 mas विद्युत 356 14.06.2011 को 

जेवी आवंटन रद् 

कर दिया 

गया। 

91. सुगिया ्ञारखंड राज्य खनिज 30.01.2006 आरखंड वाणिच्यिक 2 गेर-उत्पादक 

बन्द खान विकास निगम 

92. Usd areas राज्य मिनरल 30.01.2006 Mas वाणिज्यिक . 1 गर-उत्पादक 

बन्द खान विकास कारपोरेशन 
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93. बुरखप छोरा ज्ञारखंड राज्य मिनरल 30.01.2006 - ARGS जी वाणिज्िक 2.5 - गैर-उत्पादक 

पेच डेव. कारपोरेशन 

94- महानदी .. जीएसईसीएल 06.02.2006 ओडिशा जी विद्युत 480 गेर-उत्पादक 

मछकारा 

महानदी . एमएसईनी 06.02.2006 ओडिशा ̀ जी विद्युत 720 

मछ्लकारा । 

96. राधिकापुर् (ईस्ट) टाया स्पांज आयरन  07.02.2006 ओडिशा पी स्पांज आयरन 115 गेर--उत्पादके 

लि. | 

राधिकापुर (ईस्ट) इस्कां इंडस्वीज लि. = 07.02.2006 ओडिशा पी ast आयरन 

राधिकापुर (ईस्ट) एसपीएस स्पांज 07.02.2006 ओडिशा पी स्पांज आयरन 

आयरन लि. 

97. महान इस्सार पावर लि. 12.04.2006 मध्य प्रदेश पी विद्युत 144.2 गैर-उत्पादक 

महान हिंडालको इंडस्ट्रीज  12-04.2006 मध्य प्रदेश पी विद्युत 

98. FT रूगंटा Wea लि. ` 25.04.2006 ENS पी स्पाज आयरन 102.52 गैर-उत्पादक 

99. राधिकापुर (वेस्ट) wie माईस लि. 25.04.2006 . ओडिशा पी wim आयरन 210 गैर-उत्पादक 

राधिकापुर (वेस्ट) ओसीएल इंडिया लि. 25.04.2000 ओडिशा. पी स्पांज आयरन 

राधिकापुर (वेस्ट) ओसियन इस्पात लि. 25.04-2006 ओडिशा पी स्पांज आयरन. ` 

100. परसा छत्तीसगद् खनिज .  02.08.2006 . छत्तीसगद' जी. विद्युत 150 गेर-उत्पादक 

are (सीएसईबी), 
रायपुर 

101. गरे-पालमा, ` छततीसगढ् खनिज 02.08.2006 छत्तीसगढ़ जी वाणिज्यिक 900  गैर-उत्पादरक 
सेकटर-। विकास निगम fa. | | 

102. गरे-पालमा, महाराष्ट राज्य 02.08.2006 छत्तीसगढ़ 8 जी विद्युत 768. गैर-उत्पादक 

सेक्टर -॥ खनन निगम , 

103. ARTI मध्य प्रदेश राज्य - 02.08.2006 छत्तीसगद् जी वाणिज्यिक 250 गैर उत्पादक 
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104. मोरगा-॥ जीएमडीसी 02.08.2006 writen वाणिच्यिक 350 गेर-उत्पादक 

105. गोभिया एमएमरीसी 02.08.2006 FES वाणिज्यिक 355 गैर-उत्पादक 

106. पिनदग-देनीपुर- ्ारखंड राज्य खनिज 02.08.2006 AIS वाणिचज्यिक 119 गैर-उत्पादक 

खोवरंड विकास निगम लि. 

107. सारिया बिहार राज्य खनिज 02.08.2006 kas वाणिज्यिक 202 ओैर-उत्पादक 

कोडयाराड विकास निगम । 

(बीआरकंवीएन) पटना 

108. जयनगर गुजरात मिनरल 02.08.2006 kas वाणिज्यिक 100 2008 4 

डेवलेपमेर कार. आवंटन रद् 

(जीएमडीसी) कर दिया गया 

109. राजबर ई एंड तेनूघार विद्युत निगम 02.08.2006 ्ारखंड विद्युत 385 गैर-उत्पादक 

डी लि. (रीवीएनएल) 

110. बनहरडीह ares राज्य विद्युत 02.08.2006 आारखंड विद्युत 400 14.06.2011 की 

oat आवंटन रद 

कर् दिया 

गया। 

111. लातेहार आरखंड राज्य विद्युत 02.08.2006 इारखंड वाणिज्यिक 220 गैर-उत्पादक 

are (जेएसरईबी) ) 

112. SPR तल-॥ मध्य प्रदेश राज्य 02.08.2006 मध्य प्रदेश वाणिज्यिक 175 गैर-उत्पादक 

खनिज निगम लि. 

113. मरकी-जरी- महाराष्ट राज्य खनन . 02.08.2006 महाराष्ट वाणिज्यिक 11 गेर-उत्पादक 

जमानी-अदकोली 

114. मारा ॥ महान राष्ट्रीय राजधानी 02.08.2006 मध्य प्रदेश विद्युत 477.5 गैर-उत्पादक 

aa, दिल्ली 

मारा ॥ महान हरियाणा विद्युत 02.08.2006 विद्युत 477.5 

उत्पादन निगम लि. 

(एवपीजीसीएल) 

115. Fanta ओडिशा खनन निगम 02.08.2006 ओडिशा वाणिज्यिक 733 गैर-उत्पादक 

तेलीशादी (ओएमसी), भुवनेश्वर 
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नवगांव आंध्र प्रदेश खनिज  02.08.2006 ओडिशा जी . वाणिज्यिक 

तेलीशाही विकास (एपीएमडीसी) : 

| हैदराबाद 

116. इच्छापुर | पश्चिम बंगाल खनिज 02.08.2006 पश्चिम बंगाल . जौ  वाणिच्यिक 335 गैर-उत्पादक 

विकास एवं दृेडिग 

निगम 

117. कुलरी पश्चिम बंगाल खनिज  02.08.2006 पश्चिम बंगल जी वबाणिज्यिक 210 गैर-उत्पादक 

विकास एवं दरेडिग 

निगम 

118. मीनाक्षी विद्युतं वित्त निगम 13.09.2006 ओडिशा पी विद्युत 285.24 ` गैर-उत्पादक 

ओडिशा युूएमपीपी 

119. मीनाक्षी बी ` विद्युत वित्त निगम ` 13.09.2006 ओडिशा पी विद्युत 250 गैर-उत्पादक 

| ओडिशा यूएमपीपी | 

120. मीनाक्षी कौ डीप विद्युत वित्त निगम 13.09.2006 ओडिशा पी विद्युत 350 गेर-उत्पादकं 

साइड ओडिशा यृएमपीपी ` 

121. मोहर विद्युत वित्त निगम 13.09.2006 मध्य प्रदेश पी विद्युत 402  गैर-उत्पादक 

ओडिशा यूएमपीपी 

122. मोहेर-अमलोहरी विद्युत वित्त निगम 13.09.2006 मध्य प्रदेश पी ` विद्युत ` 198 गैर-उत्पादक 

` विस्तार ओडिशा यूएमपीपी 

123. छत्रसाल विद्युत वित्त निगमः 26.10.2006 मध्य प्रदेश पी विद्युत 150 गैर-उत्पादक 

ओडिशा युएमपीपी ` na | 

124. कोसर डोगरगाव चमन defen लि. 20.02.2007 महाराष्ट पी स्पांज आयरन 22.51 गैर-उत्पादक 

125. बविहारीनाथ बकरा डीआरओआई 20.02.2007 पश्चिम बंगाल ` पी स्थीज आयरन 95.16 गैर-उत्पादक 

मादनिग Aa eT | 

क. wf. 

126. चकला एस्सार पावर लि. 20.02.2007 anes पी विच्युत 83.05 गैर-उत्पादक 

127. जीतपुर जिदल स्टील एंड  20.02.2007 tt विद्युत 81.09 = गैर-उत्पादक 
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. 128. वरौरा वेस्ट भारिया इंटरनेशनल 20.02.2007 महाराष्ट पी स्पाज आयरन 10 30.05.2011 

(नार्थ) लि. को आवंटन 

रद कर 

दिया गयो। 

129. अनेस्तीपाली आंध्र प्रदेश Wat  20.02.2007 ^ आध्र प्रदेश. जी विद्युत 26.89 = 30.05.2011 

जनरेशन कार. लि. । | को आवंटन 

रह कर 

दिया गया। 

130. पुकला-चिलका आध्र प्रदेश पावर 20.02.2007 आधर प्रदेश जी विद्युत 38.11 30.05.2011 

| SAR कार. लि. को आवंटन 

T कर 

` दिया गया। 

131. सीतनाला स्टील अथोरिटी ओंफ  11.04.2007 ्ारखंड जी इस्पात 108.8. गैर -उत्पादक - 

इंडिया लि. | 

132. पेगाडप्पा आंध्र प्रदेश पावर 29.05.2007 आध प्रदेश जी विद्युत 110.87 30.05.2011 

जनरेशन कार. लि. को आवंटन 

रद् कर 

दिया गया। 

` 133. सिआलघोघरी प्रिज्म dite लि. 29.05.2007 मध्य प्रदेश पी. स्मेर 30.38 गैर-उत्पादक 

134. रावनवारा नार्थ एसंकेएस इस्पात लि. 29.05.2007 मध्य प्रदेश पी स्पांज आयरन 174.07 धीमी प्रगति 

| । कं कारण 

आवंटन रद् ̀ 

ae दिया गया 

135- चंदीपारा यूपीआरवीयूएनएल 25.07.2007 ओडिशा जी विद्युत 794.5 गैर-उत्पादक 

136. चेंदीपारा-॥ । । 

चदीपारा सीएमदीसी 25.07.2007‡ ओडिशा जी विद्युत 500 

चेदीपारा-॥ 

चदीपारा महाजेनको 25-07.2007 ओडिशा जी विद्युत 294.5 
चंदीपारा-॥, । 

137. वैतरणी वेस्ट केरल राज्य , 25.07.2007 ओडिशा जी विद्युत 200.66 भैर-उत्पादक ` 
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वेतरणी वेस्ट . ओडिशा asst  25.07.2007 ओडिशा . जी विद्युत 200.66 

| | पावर जनरेशन | . 

वैतरणी वेस्ट गुजरात पावर 25.07.207 ओडिशा जी विद्युत 200.66 ` - 
 जनरेशन ~ 

138. मंदाकिनी नी असम खनिज 25.07.2007 ओडिशा जी विद्युत 30४. these 
विकास निगम ` ` । : 

मंदाकिनी बी मेघालय खनिज 25.07.2007 ओडिशा जी विद्युत - 300. 

विकास निगम 

मंदाकिनी बी . तमिलनाडु विद्युत 25.07.2007 ओडिशा जी - विद्युत | 300 

ae, चेन्नई | 

मंदाकिनी बी _ ओडिशा खनन निगम 25.07.2007.. ओडिशा जी विच्युत 300 

139. चट्टीबरियातू एनरीपीसी  25.07.2007 ्ारखंड  . जी विद्युत ` ` 354  14.06.2011 कौ ; : 
By अविन रद 

ति कर दियो. 
गंयौ।॥ 

140. साहरपुर दामोदर बेली कार. 25.07.2007 Bas... जी .. . विद्युत 600 . 14.06.201 को. 
 जमरपानी | : । आवंटन रद 

| [ि कर दिया 
Og ~" 1" ~ गयी। 

. मनोहरपुर ` ओडिशा पावर जनरेशन 25.07.2007 ओडिशा ` जी विद्युत 181.68 = गैर-उत्पादक 

142: डीप साइड ओडिशा पावर 25.07.2007 ओडिशा विद्युत 350 गैर-उत्पादक, 
. मनोहरपुर जनरेशन ` | | | 

143. नैनी  जीएमडौसौ | _ 25.07.2007 ओडिशा जी विद्युत 500 गैर-उत्पादेक 

नैनी पीआईपीडीआईसीएल 25.07.2007 ओडिशा जी < विद्युत 

144. ऊरमा पहाडीरोरा जेएसरईबी ` 25.07.2007 इ्ारखंड जी विद्युते 437 ` गैर-उत्पादक ̀ 

, ऊरमा पहादीटोरा नीदसएमडीसीएल 25.07.2007 खंड ` जी विद्युत 263 

145: “` पतरातू आरखंड राज्य खनिज 25.07.2007 anaes जी गैर-उत्पादक 
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146. warete areas राज्य खनिज 25.07.2007 aS जी वाणिज्धिकं 133. see 

ओसीपी विकास निगम 

147. जगन्नाथपुर ए परशिचम बंगाल मिनरल 25.07.2007 पश्चिम बंगाल जी वाणिज्यिक 273 गैर-उत्पादक 
डव. टडिग ard. | | 

148. जगन्नाथपुर बी पश्चिम बंगाल भिनरल 25.07.2007 पश्चिम बंगाल जी वाणिच्थिकं 176 गैर-उत्पादक 

डेव. दडिग are. 

149. सुलिवारी एपीएमडीसी 25.07.2007 मध्य प्रदेश जी वाणिज्यिके 75 गैर-उत्पादक 

150. मरकी नरका मध्य प्रदेश राज्य 25.07.2007 मध्य प्रदेश जी वाणिज्विकं 80 गैर उत्पादक 

खननं निगम 

(एमपीएसएमसी) 

151. शंकरपुर drat छत्तीसग सखमिज 25.07.2007 छत्तीसगदु जी वाणिभ्यिक 80.13 गैर-उत्पादक 

 ॥ विकास निगम लि. : 
(सीएमडीसीएल) 

152. मोरगा ॥ । ` मध्य प्रदेश 25.07.2007 छत्तीसगढ़ जी वाणिज्धिकं 35 गैर-उत्पादक 

एषएमसीएल | 
८. 

153. मोरगा IV मध्य प्रदेश 25.07.2007 छत्तीसगढ़ जी वाणिज्धिक 35 गैर-उत्पादकं 

| एसएमसीपएल 

154. सैर्धिया छत्तीसगढ़ खनिज 25.07.2007 Brflentg जी वाणिज्यिक ` 70 गैर-उत्पादक 

विकास निगम लि. | 

(सीएमडीसीएल) 

155. सेमरिया/ ` मध्य प्रदेश राज्य 25.07.2007 मध्य प्रदेश जी वाणिभ्धिक 38.62 गैर-उत्पादकं 
| पीपरिया खननं निगम | 

(एमपीएसएमसी) 

156. शाहपुर ईस्ट राष्टीय खनिज 25.07.2007 मध्य प्रदेश जी बाणिज्यिकं 42 गेर-उत्पादक 

विकासं निगम 

157. शाहपुर वेस्ट राष्ट्रीय खनिज 25.07.2007 मध्य प्रदेश जी वाणिग्धिक 42 गैर उत्पादक 

विकासं निगम | 

158. बिचारपुर मध्य प्रदेश राज्य 25.07.2007 मध्य प्रदेश जी वाणिज्धिक 36 . गैर-उत्पादक 

` खनन निगम 
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159. ` मांडला साउथ मध्य प्रदेश रज्य 25.07.2007 मध्य प्रदेश जी -वाणिज्िक ` 72 गेर-उत्पादक 

खनन निगम | 

` ,160. अगरजारी एमएसएमसीएल = ` 25-07.2007 . महाराष्ट जी वाणिज्यिक 137 28.06.2010 

| ~ ~ ` को आवंटन 
3, "¢ ~ `" ~ on re = ४" + a} 

. ` ^ रदे कर 

दिया गया। 

161. वरोरा ` एमएसएमसीएल 25.07.2007 महाराष्ट जी . वाणिज्यिक 73 गैर-उत्पादक 

162. परसा ईस्ट एमरएसएमसीएल 25.06.2007 Grieg जी विद्युत : ` 180 गैर-उत्पादक 

163. कांतानासन आरआरवीयूएनएल  25.06.2007 छत्तीसगढ़ जी विद्युत 180 गैर-उत्पादक 

164. ब्रहमपुरी - पुष्प इस्पात एवं 16.07.2007 Briar. पी स्पांज आयरन.~ 55.05 गैर-उत्पादक 

„ : ~ : मार्निग लि. | 

165: केरनदारी बीसीः विद्युतः वित्त निगम :20.07.2067 ` aS: - पी ` विद्युतं : 972  -गैर-उत्पादक- 

:  तलडइया यूएमपीपी ” ` ` 

। was ~. . 
रै 5 ~. \ ई क) 

` 166. तुबेड हिडलको 01.08.2007 «ERS पी विद्युत 189 गैर -उत्पादक 

तुबेड टाया ` पावर लि, 01.08.2007 ` ज्ञारखंड ` पी विद्युत ` 

. 167. मांडला नार्थ | जयप्रकाश ` 17.09.2007 ` मध्य प्रदेश पी aie 194.96 गर-उत्पादक 

Wife लि. . ˆ „ ` : 1. . 1 

-188. अशोक करकत्ता ^ इस्सार -पावर .लि. ˆ 06.11.200,  - aS पी , विद्युत ˆ 110  गैर-उत्पादक 

नि . पि af | -- † . ~, । ° a । श नि पि „ 3? 

169. पत्तल ईस्ट भूषण विद्युत एवं  . 06.11.2067 - aS पी तिद्युत 200 गैर-उत्पांदक 

` इस्पात लि. . ` । 

170. सयांग wus छतीसगढ़ .  06.11.2007 ` छत्तीसगढ़ पी विद्युत 150 ` गैर-उत्पादक 
एनजीं प्रालि. | 

. 1 : | ` , . † ane 

171- दुर्गापुर ॥/सारया डीबी विद्युत लि. .` 06.11.2007 छत्तीसगद् पी विद्युत 91.67 गैर -उत्पादक 

172. दुर्गापुर ॥/ताराईमर , FR 06.11.2007 - छत्तीसगद् : पी विद्युत 211.37 . - गैर~उत्पादक : 
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173. लोहार वेस्ट अदनी विद्युत लि. 06.11.2007 महाराष्ट विद्युत 169.832 भैर उत्पादक 

विस्तार । धि | 

174. अर्धग्रामः सोवा इस्पात लि. 06.12.2007 पश्चिम बंगाल स्पाज आयरन 121 गेर-उत्पादक 

175. सीतारामपुर पश्चिम बंगाल खनिज  27.12.2007 पश्चिम बंगाल वाणिच्यिक 210 भैर उत्पादक 

विकास 2fen निगम | 

176. मंदाकिनी We इस्पात एड 09.01.2008 ओडिशा विद्युत 96.84 गेर-उत्पादक 

) एनजीं लि. 

मंदाकिनी जिदल फोये लि, 09.01.2008 ओडिशा विद्युत 96.84 

मंदाकिनी टाटा पावर 09.01:2008 ` ओडिशा विद्युत. 96.84 

कपनी लि. 

177. AE आर्खेलर मित्तल 09.01.2008 ज्ञारखंड विद्युत 83.33 गैर-उत्पादक 

इंडिया लि. 

AUS जीवीके पावर 09.01.2008 - ARGS fara 66.67 

(गोविदवाल साहिब) | 

लि. 

178. माहुआगदी सीईएससी लि.. 09.01.2008 Was विद्युत 110 ` गैर-उत्पादकं 

माहुगदी ae SHR  09.01.2008 ` ्ारखंड ‡ विद्युत 

केपिरल wa. | 

179. अमरकोण्डा जिदल इस्पात एवं ` 17.01.2008 ज्ञारखंड' विद्युत 205 गैर-उत्पादक 

मुर्गादगल विद्युत लि. 

अमरकोण्डा गगन स्पंज आयरन 17.01.2008 URES विद्युत ` 205 

मुर्गादगल प्रा.लि. 

180- रामपिया ओर स्टरलाइट एनजीं fe. 17.01.2008 ओडिशा विद्युत ` 112.22 गैर-उत्पादक 

181. रामपिया कौ (adit) 

डीप साइड 

रामपिया ओर जीएमआरं एनर्जी 17.01.2008 ओडिशा , ` ̀  विद्युत 112.22 

रामपिया कौ (आईपीपी) 
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. ` रामपिया ओर . आर्सेलर मित्तल 17.01.2008 ओडिशा ` पी विद्युत 84.16  . . 
रमपिया की ` इंडिया. लि. । । `. । 

डीप साइड . |. । 

रामपिया ओर लेन्को गुप लि. . 17.01.2008 ̀ ओडिशा पौ ` विद्युत. . 112.22. 
रामपिया की ` (आरईपीपी) | | ` | 
डीप साइड - | 

रामपिया ओर , नवभारत विद्युत 17.01.2008 ओडिशा पी विद्युत "492.22 

 रामपिवाकौ wmf - ` : ` ~ | : | 
डीप साइड ~ - । | 

राभपिया ओर रिलांयस एनजीं लि. 17.01.2008 ओडिशा पी विद्युत. 112.22 ` 
wafer की ` (आ्ईपीपी) | | ` ` षि `  . ` 
डीप साइड | 

182. फतेहपुर ईस्ट | “Semel यवतमाल . 23.01.2008 छतीसगद , षी : . विद्यत | धि 99.12.  भैर-उत्पादक ` | 

फतेहपुर ईस्ट MFA. WA  23.01.2008 छत्तीसगढ़ . पी . विद्युते 99.12 | 

` प्रालि. - ` . ` ~ ` > - धि 

` फतहपुर ईस्ट वसा पावर लि, , 23.01.208 छतीसगढ़ ` पौ ` विद्युत ` ae 99120 

. wie ईस्ट ग्रीन SRR ` , 23.01.2008 छततीसगद् ` ची .. विद्युतं ̀  9.12 ॥ि  , 

फतेहपुर ईस्ट वंदना विद्युत लि. ` ` 23.01.2008 छत्तीसगद् , | ची विद्युत ` | 53.52 नि - 

183. फतेहपुर ` ॑ एसकेषस इस्पात एव॒  23.01.2008 wate पौ ` - विद्युत ` 73.85 भैर-उत्पादक 

` फतेहपुर | प्रकाश इंडस्ट्रीज fe. 06.02.2008 sites ` पी. fia - 46.15 : 

184. जोगेश्वर एवं ands स्टेट मिनरल 11.04.208 आरखंड ` जी वाणिण्यिक ` 84.03 नैर-उत्पादक । 
खास जोगेश्वर Saiz कारपोरेशन | ` । +, : 

लि. (जेएंसएमरीसी) 

18. चोरीटांड तालिया  रूगटा मास लि.  14.05.2008 क्वारखंडं ` पी  स्पांज आयरन ` 18.7 - धीमी प्रगति 
| | : `~ ` : | के कारण 

| आवंटन र् 

. कर दिया गया 
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चोरीरांड तालियां RM आयरन 14.05.2008 इारखंड पी स्पांज आयरन 8.72 

स्टील लि. 

186. रोहने भै. जेएसडन्ल्यू 05.06.2008 UGS पी स्पांज आयरन 172.53 गैर-उत्पादक 

स्टील लि. 

रोहने भै. भूषण पावर एंड 05.06.2008 ARS पी स्पाज आयरन 60.23 

स्टील लि. 

Tet a. जय बालाजी 05.06.2008 wks पी स्पांजं आयरन 17.23 

इंडस्ट्रीज लि. 

187. लोहरा (ईस्ट) मुलीं इंडस्ट्रीज लि. 27.06.2008 महाराष्ट पी सीमेर 11.96 17.05.2010 

को आवंटन 

रद् कर, 

दिया गया। 

` ग्रेस gees लि.  27.06.2008 महाराष्ट पी स्पांज आयरन . ~ 16.14 

188. भावीकूड महाजेनको (गे. 17.07.2008 महाराष्ट जी विद्युत 100 गैर-उत्पादक 

| ओरंगाबाद कंपनी | 

लि. एसपीवी) 

189. केसला नार्थ भै. राठी उद्योग लि. 05-08.2008 छत्तीसगढ् पी स्पांज आयरन 36.15 = गैर-उत्पादक 

190. मचर्कोडा बिहार स्पंज 05.08.2008 ्ारखंड पी स्पांज आयरन 23.86 गेर-रत्पादक 

आयरन लि. 

191. टांडसी-॥ एवं मिडरईस्ट इटीगरेरिड 05.08.2008 मध्य प्रदेश पी इस्पात 17.39 गैर-उत्पादक् 

area til स्टील्स लि. ` 

(विस्त). 

192. बिक्रम विरा कारपोरेशन लि. 12.08.2008 मध्य प्रदेश पी सीमेट 20.98 गैर -उत्पदक 

19३. दातिमा fart dre लि. 05.09.2008 Brian पी ae 13.3 27.04.2010 

) की आवंटन 

रह् कर 

दिया गया 

194. तेनृधार-्चिरकी राष्ट्रीय इस्पात 10.09.2008 छत्तीसगढ़ जी इस्पात 215.756  07.03.2011 

निगम लि. को आवंटन 

रह् कर 

दिया गया। 
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195. गरे पालमा  . गोवा इंडस्ट्रीज . 12.11.2008 ` writer जी | विद्युत 210.2. गैर-उत्पादक 

` . सेक्टर .॥  डेवलोपमैट eri. | 

196. राजहरा नार्थ  मुकून्द लि.  20.11.2008 ;. ज्ञारखंड पौ - इस्पात 10.05 गैस्उत्पादक , 

(Fea ओर स्टील उद्योग लि. ` ५ 

ईस्ट्न) . | 

राजहरा नार्थं विनी आयरन एंड 20.11.2008 ्ञारखंड पी इस्पातं ` 7.04 

(azar ओर स्टील उद्योग लि. 

ye) 

197. गोदखारी महाराष्ट सीमलेस लि. 21.11.2008 महाराष्ट पी ` Stet आयरन 29.91, गैर~-उत्पादक 

गोदखारी धारीवाल SHURA 21.11.2008 महाराष्ट पी स्पांज आयरन “23.93 

(प्रा) लि | | 

गोदखारी केसोराम gets लि. 21.11.2008` HERTS पी समेट \ 44.87 

198. तेसमोरा-नी। ` कमलं err स्टील 21.11.2008 मध्य प्रदेश. . पी स्पाज आयरन . 30.67 गैर-उत्पदक 

Barge ws पावर fa. ॥ 

तेसगोरा-नी/ : रेवती सीमे uefa. . 21.11.2008 मध्य प्रदेश. ` पी सीमे 14.37 

- ` रूद्रापुरी 7 | ॑ ~. 

199. भास्करपारा इंलोक्टोथीम (इंडिया) 21.11.2008 छत्तीसगद् पी ` स्पांज आयरन 24.69 .गैर-उत्पादक 
लि. : 

भास्करपारा ग्रासीम इंडस्ट्रीज fa. 21.11.2008 items - पी ` स्पाज आयरन 22.22 .. . . 

200. ईस्ट ओंफ प.बंगाल पावर 27.02.2009 पश्चिम बंगाल जी विद्युत 337 21.10.2011 

दमगोरिया  डेवलेपमेट कार. लि. - ) | को आवंटन 

(कल्याणेश्वरी) (उन्ल्युबीपीडीसीएल) रद् केर 
 , ~ , दिया गया। 

201. रामचंडी जिदल स्टील US , 27.02.2009 ओडिशा पी सीरीएल 1500 गैर-उत्पादक 

प्रो. ee विद्युत लि | 

-202. नार्थं आफ स्टेटजिकं इनजीं 27.02.2009 ओडिशा ˆ पी सीरीएल 1500 ` गैर-उत्पादक 

अरखापाल टेक्नो. सिस्टम । | | । 
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203. मेदनी राय ener माइन लि. 28.05.2009 ्ारखंड विद्युत 80.83 गैर-उत्पादक 

मेदनी राय कोहिनोर स्टील 28.05.2009 ate पी स्पाज आयरन 

(प्रा) लि. । । 

204. गणेशपुर cel स्टील लि. 28.05.2009 ज्ञारखड पी विद्युत 137.88 गैर-उत्पादक 

गणेशपुर आधुनिक थर्मल 28.05.2009 nas पीं विद्युत ` 

sat लि. 

205. बदरे एएमआर आयरन एंड 29.05.2009 महाराष्ट पी इस्पात 31.53 गेर-उत्पादक 

स्टील प्रा.लि. 

बंदरे Gea टैक्सटाईल US  29.05.2009 महाराष्ट पी सीट 47.29 

इंडस्ट्रीज लि. 

बदरे जे.के.सीमेर लि. 29.05.2009 महाराष्ट सीमे 47.29 

206. खप्पा एवं सनप्लैग आयरन 29-05.2009 महाराष्ट इस्पात 53.6 गैर-उत्पादक 

विस्तार स्टील लि. 

खप्पा एवं दालमिया सीट 29.05.2009 महाराष्ट पी इस्पातं 31.12 

विस्तार (भारत लि.) 

207. रामगमर दीप मोनेट इस्पात ओर 03.06.2009 Silat पी इस्पात 49.93 गैर उत्पादक . 

aes (साउथ इनजीं लि. | 

आफ पुलकडीह 

नाला) 

रामगमर डीप टोपवार्थं स्टील प्रा.लि. 03.06.2009 छत्तीसगढ़ पी स्पांज आयरन 11.77 

ages (साउथ - | | 

आफ पुलकडीह 

नाला) 

208. दहेगाव/मकरधुक आर्एसरी स्वील 17.06.2009 महाराष्ट पी इस्पात एवं 70.74 गैर-उत्पादक 

रा 4 एंड विद्युत लि. स्पाज आयरन 

दहेगाव/मकरधुके गुजरात अंबुजा 17.06.2009 महाराष्ट पी सीमेट 36 

रा 4 सीमेर लि. 

दहेगाव।/मकरधुक लफार्ज इंडिया लि. 17.06.2009 महाराष्ट पी are 25.26 

रा 4 

209. मोरया करनपुरा इनजर लि. 26.06.2009 - ARGS जी विद्युत 225.35 गैर-उत्पादक 

(एसपीवी ats 

जेएसर्ईबी ) 
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210. अन्दल ईस्ट भूषण स्टील लि. 03.07.2009 पश्चिम बगल पी ` स्टील 237.23 नैर-उत्पादक 

अन्दल ईस्ट जय बालाजी 03.07.2009 पश्चिम बंगाल परी. स्पांज आयरन 229.5 

| इडस्टीज लि. | 

अन्दल ईस्ट रशमी सीट लि. ` 03.07.2009 परिम बंगाल पी स्पांज आयरन 233.27 

211. गोरंगडीह एबीसी . हिमाचल surety - 10.07.2009 पश्चिम बंगाल पौ विद्युत ` 68.85 धीमी प्रगति, 
| विद्युत लि. | : -. के काण. 

आवंटन र 

कर दिया गया 

गोरगडीह uit जेएसडन्ल्यू स्टील लि. 10.07.2009 पश्चिम बंगाल पी विद्युत 68.85 न 

212. पुराबारोगिया अकलतारा War 09.09.2009 छत्तीसगढ़ पी - विद्युत 692.16 गैर-उत्पादक 

लि. (एसपीवी ओंफ. | | | | 
छत्तीसगढ़ युएमपीपी) हि 

213. -षिडाराखी AHH पावर 09.09.2009 छत्तीसगढ़ पी विद्युत 421.51 भैर-उत्पादक ` 
| लि. (एसषीवी ate | ति 

छतीसगढ़ युएमपीपी) 

214. Fler. मधुजोर् रामस्वरूप लोह 06.10.2009 पश्चिम बंगाल पी . RTE एवं €85.39 Res 
, उद्योग लि. ` ` स्पाज आयरन ` 

मोहरा मधुजोर आधुनिक कार्ष. .लि.  06.10.2009 ̀ पश्चिम बंगाल. पी स्पांज आयरन 

मोरा मधुजोर उत्तम गलवा ` 06.10.2009 Trem बंगाल पी इस्पात एवं 
स्टील लि. ` स्पांजं आयरन 

Fier भधुजोर | हावरा a लि. 06.10.2009 पश्चिम बंगाल पी इस्पात एवं 

: ` स्पांज आयरन 

Tea मधुजोर विकास मितल we 06.10.2009 पश्चिम बंगाल पी इस्यात एवं 

पावर लि. स्पांज आयरन 

मोरा मधुजोर एसीसी लि. 06.10.2009 परिचि बंगाल पी aie 

215. उर्थान नार्थ जिन्दल स्टील एंड  12.10.2009 मध्य प्रदेश पी स्पांज आयरन 46.55 गैर-उत्पादक 
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उथान नार्थ मोनेट इस्पात एवं 12.10.2009 मध्य प्रदेश पी स्पांज आयरन 23.27 

एनर्जी लि. | 

216. बनखोई साखीगोपाल gt. Wat 21.06.2010 ओडिशा पी विद्युत 800 गैर-उत्यादक 

क.लि. (एसपीवी sits 

wee ओडिशनल 

ओडिशा quad) 

217. राजगमर wis इस्पात एंड 14.10.2011 छत्तीसगढ़ पी स्पाज आयरन 20.34 गैर-उत्पादक 

डीपसाईड पावरटेच प्रा.लि. 

(देवनारा) 

राजगमर सीजी स्पाज 14.10.2011 छत्तीसगद पी स्पांज आयरन 58.12 

डीपसाईड मोनो.कन्सो. 

(देवनारा) कोलफील्ड प्रा.लि. 

218. विजय dee कोल इडिया लि. 01.11.2011 छत्तीसगद् जी - 40.67 गैर-उत्पादक 

विजय eee ~एसकेएस इस्पात एंड 01.11.2011 छत्तीसगद स्पाज आयरन 16.08 

पावर लि. 

कृषि वैज्ञानिकों की कमी 

3961. श्री महाबली सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या देश के कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि अनुसंधान 

संस्थानों म कृषि वैज्ञानिकों कौ कमी है जिसके कारण कृषि अनुसंधान 

कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) कृषि वैज्ञानिकों की कमी का सज्य-वार/विश्वविद्यालय-वार 

ar क्या है; ओर 

(घ) सरकार ने इस बरे मे क्या कदम उठाए है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

भँ राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) केन्द्रीय कृषि 

विश्वविद्यालय (diay), हम्फाल : वर्तमान मेँ सीएय्, इम्फाल में 

36 प्रतिशत कृषि aaa (संकाय) पद रिक्त Fi राज्य-वार ah 

विवरण- में दिया गया है। 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कृषि अनुसंधान संस्थान : 

वर्तमान मे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के. विभिन deri 4 

कृषि वैत्तानिकं के 19 प्रतिशत पद रिक्त fi इनं संस्थाना म अनुसंधान 

एवं विकास कार्यक्रमो को उपलब्ध वैज्ञानिक मानवशक्ति की विवेकपूर्ण 

पुनः तैनाती द्वार संचालित किया जा रहा रै, इसके अलावा ये संस्थान 

अलग-अलग राज्यो मे ह किन्तु इनके Sts केन्द्र अन्य दूसरे राज्यों 

` मेँ भी फैले हुए Fi रिक्त पर्दा का संस्थानवार she संलग्न विवरण-11 

मे दिया गया दै) 

राज्य कृषि विश्वविद्यालय : राज्य कृषि विश्वविद्यालय संबधित 

राज्य सरकार के प्रशासनिक. नियंत्रण के तहत आति हैँ ओर इनमे केन्द्र 

सरकार का हस्तक्षेप Tet होता। तथापि, अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान 

संस्थान (आईएएमआर) कौ रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान 

एवं प्रबंधन अकादमी (amt), हैदराबाद द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षत्रा मे 

. मानव पूंजी की जरूरत पर रिपोर्ट सं. 1/2012 तैयार की गई जिसमें
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उल्लेख है कि कृषि विश्वविद्यालयों मे संकाय के लगभग 40 प्रतिशत 

we लंबे समय से र्ति पड़े है। उक्त रिपोर के अनुसार विभिन राज्य 
कृषि विद्याल्यो के कृषि मेँ विविध मुख्य विषयं मे संकाय के स्वीकृत 

ओर रिक्त पद का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण-ा7 मेँ दिया गया 

ZI 

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों मे वैज्ञानिकों 

के faa पदों को भरने के लिए कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा 

कदम उठाए जा रहे है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वार वार्षिक 

कुलपति सम्मेलन सहित अनेक wal से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों 

को सक्ति पद भरने कौ सलाह दी. गई. ै। 

विवरण 

aaa कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर 

शिक्षण सक्राय कौ रिक्ति की राज्यवार स्थिति 

करसं राज्य का नाम रिक्तियों कौ संख्या 

1. मणिपुर । | | . 09 .. 

2. मिजोरम . | ` 16 

3. ` त्रिपुरा ` | : ,. 10. 

4 अरुणाचल प्रदेश - ` धि , 22 

5 - मेषालय ` ~ द न 9 

विवरण 

रिक्ल Vel का संस्थान-वारं विवरण 

क्र. | संस्थान का नाम । रिक्तियों को ` 

सं. संख्या 

1. Waren, इज्जतनगर ` - 1 

2. Pama, dé ल्लेयर | 7 

लिखित उत्तर 260 

24. 

1. 2 

3. सीएनैडआरआई, जोधपुर 25 

4. सीम भोपाल ` 18 

5; सीआईएएच, बीकानेर ` 8 

6. . सीआईबीए, ant 10 ` 

7. सीओरईसीआर, नागपुर 7 ` 

8. सीआरईएफए, भुकोश्वर † ° 7 

9. सीआईएफई, मुंबई | 18 

10. | सीआईएफआरआई, ` ATH TZ 19 

11. सीञईएफटी, कोचीन | 22 

12.; Wetted, लुधियाना 21 . 

13. - सीञईआरबी, हिसार .. . 5 

1५ सीआईआरसीओटी, मुंबई ` 5 

15. सीआईआरजी, AT 6 

16. Herta, लखनऊ _ 5 

17. सीआईटीएच, रंगरेथ (जम्मू ओर कश्मीर) 6 

18. ` सीएमएफञआरआई, कोचीन 38 

0. सोपीसीमा्माई कासरगोड | 7 ` 

20. सीपीआराई शिमला 11 

21. . damage, हैदराबाद 

22. सीआरभाईनेएएफः, वेरकपुर 10 

23. सीआरआरओई, .कटक ` 15 

सीएस ws डन्ल्यूसीआर एंड टी, ˆ -19 

` देहरदून
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25. सीएसएसभारआई, करनाल 19 

26. सीएसडन्ल्यूभारआई, अविकानगर 23 

27. सीटीसीआराई, तिरूवनतयुरम् 3 

28. . सीरीञर्आई, राजमुदरी 8 

29. डीजीआर, जूनागद 7 

30. डीएमएषीआर, आनंद 4 

31. डीएमञगर, नई दिल्ली 7 

32. डीओजीआर, पुणे 0 

33. sia, हैदराबाद 2 

34. डीभारएमओर , भरतपुर 3 

35. डीआरआार, हैदराबाद 8 

36. डीआरडन््युए, भुवनेश्वर 04 

37. डीएसआर, दैदरानाद 03 

38. Shas, इंदौर 04 

39. डीएसञर, WH 18 

40. निदेशालय सीआर, TR | 03 

41. निदेशालय मशरूम, सोन 05 

42. निदेशालय 'फलोरीकल्चर दिल्ली 05 

43. निदेशालय ओपीञार, पश्चिम गोदावरी 05 

44. निदेशालय शीत जल जल मत्स्य पालन ` 18 

45. डौडन्ल्यूएम, भुवनेश्वर 05 

46. डीडन्ल्यूञआर, करनाल 09 

47. डीडन्ल्यूएसञार, जबलपुर ` 06 

48.  आईएभारभाई, नई दिल्ली 149 

(शक) लिखित उत्तर 262 
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49. ` आईएएसआरआई, नई दिल्ली 26 

50. आर्ईसीएआर मुख्यालय 11 

51. आईसीएञआर आर.सी. एनर्ईदएच, बारापानी 31 

52. आर्ईसीएआर amet, गोवा 05 

53. आईसीएआर आर.सी. ईर, पटना 19 

५4. आईजीएफञरआई, आसी 27 

55. आईआईएचआर, बंगलोर 02 

56. BSAA, Wat 11 

57. AeA, कानपुर 17 

58. आर्ईआईएसर, लखनऊ 13 

59. FRAT, मरीकन्नू 04 

60. आईआईएसएस, भोपाल 08 

61. आई आईबीआर, वाराणसी 16 

62. आईवीआरओई, इज्जतनगर 56 

63. एनएएआरएम, हैदराबाद 39 

64. एननीएजीअर, करनाल 04 

65. एनबीएआई आई, नेंगलोर 06 

66. एनबीएआईएम, भंजन (उत्तर प्रदेश) 18 

67. एनबीएफजीआर, लखनऊ 09 

68. एनबीपीजी आर, नई दिल्ली 27 

69. एनबीएसणएसएलयूपी, नागपुर 26 

70. एनसीएई कड पीर, नई दिल्ली 05 

71. एनसीआईपीएम, नईं दिल्ली 04 ` 

72. WAR करनाल 34 
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73.. एनओर्दईएएनपी, वेगलोर 02 91. पीडीरएडीएमएस, STAR 03. 

74. एआ्एसएम, जारामती 30 92. Wet केटल, मेरठ 14 

75, एनआईआरजेएएफटी, कोलकाता ` 18 93. पीडीएफएमडी, मुक्तेश्वर ` 03 

76. Tard बनाना, fret 01 94. पीडीएफणएसआर, मोदीपुरम 06 

7 एनभरसी केमल, बीकानेर 04 95. पीडीपी, हैदराबाद ` 00 

78. एनमोरसी Agee, नागपुर 02 96. एसबीआई, HATS 02 

79. एनजारसी इविवन्स, हिसार 02 97. | वीपीकंएस, अल्मोडा 05 

80. Wait लीची, मुजफ्फरपुर । 03 98. - जेडपीडी, नेंगलोर 02 

‘81. एनरसी मीट, हेदगबाद 00 99. जेडपीडी, हैदराबाद 02 

8, एनआरसी fiz, anes 03 100. जैडपीडी, जबलपुर | 02 

5, wasnt आर्किंड, पाकर्योग (एस.के.) 03 101. जैडपीडी, जोधपुर ` । 02 

84. wane fara, गुवाहाटी 04 102. जैडपीडी, कानपुर 03 . 

85. पलभारली Wet, नई दिल्ली 04 103. जैडपीडी, कोलकाता 03 

86: एनआरसी- पोमोगेनर, रोलापुर 00 104. जैडपीडी, लुधियाना 02 

87. एनआरसी सीड ene, a 02 ` 105. जैडपीडी, जोडापानी- 03 ̀ 

एनआरसी याक, दिरांग | ० 106. आईआईएबी, रची = 

wart एएफ, Bie 04 107. एलभाईवीएसदम्, रायपुर `. ५ 

90. wre प्स, पणे 01 “स्थापन हेतु हाल ही मे मूर किए गये। 

P-L 

| ar, 2010 की स्थिति के अनुसार कमलं विज्ञान शिक्षा में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं सकय | 

करस रण्वः ` | / करसं र्य nn ee  च्ि ` स्वीकृत | रिक्त 

1 2 ` 4. 6 

असमं श्व जोरहार 768 355 . 
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| 2 3 4 5 6 

2.. आध्र प्रदेश एएनजीआरएय्, हैदराबाद 393 281 112 

3. बिहार AR, = छ 170 121 

4. छत्तीसगढ़ . आर्ईजीकेवीवी, रायपुर _ 240 155 85 

5. गुजरात TY, आनंद 361 283 78 

6 जेएयु, जूनागद 327 88 239 

7. wry, नवसारी 72 9 63 

8. एसकं डीएयु, द॑तीवाडा 283 44 239 

9. हरियाणा . सीसीएसएवएयु, हिसार 360 155 -205 

` 10. हिमाचल प्रदेश aries, सोलन 7 4 3 

11. areas बीएयु, wat 141 28 113 

12. wer युएचएस, बगलकौर 114 52 62 

13. qua, anys 607 194 413 

14. युएपस, धारवाड 295 247 48 

15. qua, रायचुरं 323 146 177 

16. ` केरल ery, fay .318 172 146 

17. मध्य प्रदेश जेएनके वीवी, जबलपुर 190 79 111 

18. आरएसकेवीवी, गबालियर 207 71 136 

। 19. TERS बीएसकेकेवी, दापोली 193 170 23 

20. पीडीकेवी, अकोला 350 146 204 

21. एमरएएफएसय्, नागपुर 2 0 2 

22. ओडिशा ओयुएरी, भुवनेश्वर 101 87 ` 14 

23. राजस्थान ` एमपीयुएरी, उदयपुर | 80 . 46 34 
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१ 2 3 ॥ 4 5 .6 

24. — se | 610 331 ` 279 

25. तमिलनाड् ` रीएलएयू, area 1032 994 ` 38 

26 उतर प्रदेश सीएसयूएएसटी, कानपुर ` 106 73 33“. 

27. inti, मथुरा 13 ` 7 6 

28. पश्चिम बंगाल बीसीकेवी, मोहनपुर 230 197 33 

29. 3 ॥ उन्तयूनीएएफएस, कोलकाता ॥ 3 | 0 3 

30. सूनीकेबी, कूचविहार “` 65 ` 25 40 

मार्च 2010 कौ स्थिति के अनुसार बागवानी शिक्षा मे राज्वारं राज्य कष विश्वविद्यालय, 

| वैज्ञानिक एवं संकाय , . 

क्र.सं. ~ राज्य ` विश्वविद्यालय | स्वीकृत भरे हुए. सक्ति 

1 2 3 4 5 6 . 

1. ain प्रदेश WHT, ony ” 190 174 16 

2. ` कछ्तीसगढ्  आईजीकेवीवी, रायपुर 230. 150 80 . 

3. गुजरात ` WA, sere 67 35 32 

4. इर्यिणा सौसीएसएचएय्, हिसार 7 82 35 . 

5. हिमाचल प्रदेश । वाईएसपीयूएवएफः, सोलन ५ 155 85 

6.  कर्नीस्क | यूएचएस, बगलकोट 109 € 42 

` 7. यूएएस, वंगलूकू 35 20 1S 

8. UTE, धारा अ - 21 | 1६ 

.9. यूएएस, TER 31 40 21 

10. a केएयू, FARR. | 53 40 : 13 

11. मध्य प्रदेश आरएसकेवीवी, ग्वालियर 49 25 24 

12. महाराष्ट dated, दापोली । 5 | 5 “6 
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1 2 3 4 5 6 

13. detect, अकोला 128 57 71 ` 

14. एमपीकेवी, राहुर 28 17 61 

15. ओडिशा squat, भुवनेश्वर 17 12 5 

16. राजस्थान एमपीयूएटी, उदयपुर 14 12 2 

17. तमिलनाडु रपत, कोयंबरूर 150 130 20 

18. पश्चिम बंगाल बीसीकेवी, मोहनपुर 55 48 7 

19. उन्ल्युबीएएफएस, कोलकाता 3 0 3 

20. यूबीकेबी, कूचविहार 35 14 21 

मार्च 2009-2010 की स्थिति के अनुसार कृषि अभिवात्रिकी शिक्षा मे राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 

वैज्ञानिक एवं संकाय 

Pa. राज्य विश्वविद्यालय स्वीकृत भरे हुए रिक्त 

1 2 3 4 . 5 6 

1. आध्र प्रदेश एएनजीआरएय्, हैदराबाद 19 8 11 ` 

2. fae आरणएयू्, पूसा 21 10 i 

3. छत्तीसगढ़ आईजीकेवीवी, रायपुर 15 8 ` 7 

4. गुजरात Wy, आनंद 39 18 21 

5. जेएयु, FATS ` 51 33 18 

6. हरियाणा सीसीएसएचणएयू, हिसार 37 18 ` 19 

7. कर्नाटक यूएएस, बगलरू 39° 14 25 

8. यूएएस, धारवाड़ 26 13 13 

9 यएएस, रायचूर 62 23 39 

10. करल aug, त्रिशुर 51 34 17 

11. मध्य प्रदेश जेएनकेवीवी, जबलपुर 52 26 26 
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1 2 3 4 5 6 

12. महाराष्ट नीएसकेकेवी; दापोली 36 32 4 

13. ओडिशा ओयूएटी, . भुवनेश्वर 17 ` 15 2 

14. पंजाब पीएयु, लुधियाना 147 75 72 

` 15. राजस्थान एमपीयूएरी, उदयपुर ` 34 13 21 

16. तमिलनाडु ` रीएनएयू, कोयंबदूर 82 69 13 

17. उत्तर प्रदेश सीएसयूएएसटी, कानपुर 24 14 10 

18. Wy, इलाहाबाद | 39 35 4 

19. उत्तराखंड जीबीपीयुएटी, पंतनगर ` 149 80 69 

20. पश्चिम बंगाल: : बीसीकेवी, "मोहनपुर ` 16 13 3 

21... . . ` -यूनीकेवी, कूचबिहार 7 23 3 . 20 

at 2010 की स्थिति के अनुसारं मा्स्यिकौी fears शिक्षा में — राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 

. . वैज्ञानिक एवं संकाय | | 

2, 3 “4 5 6 

1. मपर प्रदेश ` एसवीवीयू, तिरुपति 29 17 12 

निहा ae, पूसा 15 .. 10 5 

3. गुजरात जएय, — | 28 | 16 12 

4: एसकंडीएय्, दतीकाडा 11 5 6 

5 जम्मू ओर कर्मीर एसकेयूएएसरी, श्री नगर 52 32 20 . 

6. महाराष्ट बीएसकेकेवी, दापोली 57 ` 54 3 

7. एमएएफएसयू, नागपुर 54 .. ` 18 . 36 

8. कर्नाटक गूएएस, बंगलूरू Be 9 4 

9. यूएएस, धारवाड 6 2 4 

rad
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1 2 3 4 5 6 

10. यूएएस, रायचूर् 5 3 2 

11. केएएफएसयू, बीदर 100 38 62 

12. am केएयू, त्रिशूर 33 22 । 11 

13. ओडिशा ओयृएटी, भुवनेश्वर 16 13 3 

14. पंजाब जीएडीवीएएसय्, लुधियाना १. 4 5 

15. राजस्थान एमपीयूएटी, उदयपुर 7 5 2 

16. तमिलनाडु रीएएनवीएएसय्, Ae 63 54 9 

17. पश्चिम बंगाल . उन्ल्यूबीयुएएफएस, कोलकाता 32 18 14 

a 2010 की स्थिति के अनुसार डेयरी faa क क्षत्र में राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 

| aati एवं संकाय । 

क्र.सं. राज्य विरुवविद्यालय क्सः रज्य विश्वविद्यालय ` स्वीकृत  भेहए चक्ति ` स्वीकृत भरे हए रिक्त 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश एसवीवीय्, तिरुपति 25 10 15 

2. छत्तीसगढ़ आईजीकंवीवी, रायपुर 60 41 19 

3. गुजरात Wey, आनद 71 34 37 

4. एसकेडीएयू, stars 82 49 33 

हरियाणा सीसीएसएचएयू, हिसार 108 62 - 46 

6. कर्नाटक यूएस, बंगलूरू 7 1 6 

` यूएएस, धारवाड् 3 2 1 

8. यूएएस, रायचूर 17 5 12 

9. केएएफएसय्, बीदर 24 22 52 ` 

10. केरल HUY, त्रिशूर 30 6 24 
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1 2 3 4 5 6 द उ + 5 ` न 

11. ARR एमएएफएसयू, नागपुर ` 34 ` ` 18 16 

12. पंजाब । जीएडीवीएएसय्ु, लुधियाना ` 15 ` 9 6 

13. RIA = एमपीयुएटी, उदयपुर | 19 `. ` 8 11 

14. | पश्चिम बाल  उन्ल्युबीयुएएफएस, कोलकाता ` 20 `. 14 . 6 

मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार पशु चिकित्सा विज्ञान के aa मे पन्वा राज्य aly विश्वविद्यालय, 

- वैज्ञानिक एवं संकाय | | 

क्र.सं. राज्य ` 1 विश्वविद्यालय ` स्वीकृत - ` भरे हुए रिक्त 

1 2 3 4. 5. € ` 

मर 

1. ` असम ` - ++ वू SIRES. 4. , । 296; „ _„ 126 170 

2. आंध्र प्रदेश एसवीवीय्, तिरुपति ` ` ` ` , 581 200 381 

3 बिहार आरएयू, a - 65 7 | । 41 44 

a  “ अर्नीकंनीवो, सयुर | 5 = | ¢ 
5. गुजर 7 एएय्, आनद 0. - ` ` 65 ` 25 

6. WA, ZAMS  . 27 : ` 9 ` 18 

7. 2 | | एसकेडीएय्, द॑तीवाडा | 29 . 16 13. 

` .-हर्याणा | धि  सीसीएसएचएयू, हिसार ` ` 136 ``" 108 33 

9. | हिमाचल प्श ` Serene, सोलन ` ` 1. : 1 0 

10 ्ारखंड ` बीए, रांची | 84 | ` 44 ~ ^ 

11. कर्माटक a यूएचएस, बगलकोर ` 2 ` `" 1. 1 

12. + ` यूएएस, बंगलूरु ` | | 16 ` - 12 4 ` 

धि ~ .यूएएस, -धारवाड् | ` 18 ` 10 8 , 

14. _.. केएएफएसयू; बीदर | : 496 123 373 
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1 2 3 4 5 6 

15. केरल केएयू, FRR 238 168 70 

16. मध्य प्रदेश जेएनकेवीवी, जबलपुर 97 53 44 

17. महाराष्ट एमपीकेवी, राहुर 81 18 63 

18. एमएएफएसयू, नागपुर 536 340 196 

19. ओदिशा ओयुएटी, भुवनेश्वर 79 54 25 

20. पंजाब जेएडीवीएएसयू, लुधियाना 142 89 53 

21. राजस्थान एसकेआरणएयु, बीकानेर 91 47 44 

22. तमिलनादु टीएएनवीएएसयू, चेनई 591 480 111 

23. उत्तराखंड जीबीपीयूएटी, पतनगर 44 0 44 

24. उत्तर प्रदेश यूपीपीडीडीय्, मथुरा 179 146 33 

25. पश्चिम बगल डन्ल्यूबीएएफएस, कोलकाता 96 51 45 

मार्च 2009-2010 की स्थिति के अनुसार वातिकी शिक्षा मेँ राज्यवार राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 

वैज्ञानिक एवं संकाय | 

क्र.सं. राज्य विश्वविद्यालय स्वीकृत - भरे हुए रिक्त 

1 2 3 4 5 € 

1. SaaS आईजीकेवीवी, रायपुर 63 22 41 

2. हरियाणा . सीसीएसएचएय्, fear 15 12 3 

3. हिमाचल प्रदेश वाईरसपयूएचएफः, सोलन 77 50 27 

4. कर्नाटक यूएचएस, WAH 2 1 1 

5. यूएएस, बेंगलुरु | 30 18 12 

6. यूएएस, धारवाड 28 8 20 

7. qua, रायचूर 7 2 5 
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~ ` 

1 2 3 4 5 6 

8. मध्य प्रदेशः सेए्लकेवीवी, जबलपुर 10 5 5 

9. . महाराष्ट नीएसकेकेवी, दापोली 11 9 2 

10. ओडिशा ओयुएटी, भुवनेश्वर 1 17 5 ` 12 

11. ` पंजाब पीएयु, लुधियाना | 7 17 11 6 

12. रजस्या 7  एमपीयुषएटी, उदयपुर . 6 5 1 

3. तमिलनाडु रीएलएय्, कोय॑बदूर : 27 21 6 

14. उत्तर परदेश | WH, sere 8 8. 0 

15. उत्तराखंड ̀ जीवीपीयूरटी, पंतनगर 2 ` ` . 1 6 

की रिलीज को स्थगित रखने पर विचार करने का अनुरोध. किया ` (अनुकद) 

पंचायत प्रतिनिधिर्यो को निधयो जारी न करना 

3962. श्री नवीन जिन्दल : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि ‡ | : 

। ` (क) “क्या सरकार ने संबंधित विभागों से अनुरोध किया है कि 
, उन उम्मीदवार को जो ओडिशा के पंचायत चुनावों मे निर्विरोध चुने 

गए थे ओर कथित रूप से माओवादियों के समर्थक थे, तिकास निधियां 

जारी न कौ. जाएं 

(ख) यदि a, तो acca ब्योरा क्या है 

(ग) क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि विकास योजनाओं 

के लिए दौ जा रही निधियां वामपंथी आतंकी पंचायत सदस्यों द्वारा 

अन्यत्र उपयोग भे af जा रही है; ओर | 

(घ) af a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस बरे में 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री आर.पी.एन. सिह) 

से (घ) गृह मंत्रालय ने 15.02.2012 को ग्रामीण विकास मंत्रालय 

से मल्कानगिरी, कोरापुर, नोपाडा, कन्धमालं, बोलनगीर, राजगढ़, गाजापरी 

ओर कालाहांडी जिलों के 26 माओवादी प्रभावित sitet में पंचायती 

राज संगठनों के स्वतंत्र ओर निष्पक्ष चुनाव होने तकं विकास निधियों 

था। tM इस तथ्य के मदेनजर किया गया था कि इन stat में 

बी संख्या मेँ पदाधिकारी माओवादियों की धमकिथोँ ओर दबाव के 

कारण निर्विरोध चुने गएथे। ` | 

tat जानकारियां मिली थी जिनसे पता चलता था कि बडी संख्या 

मे निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार माओवादी समर्थक थे जिससे यह आशंका 

उत्पन हुई कि विकास निधयो का विपथन सीपीजाई (माओवादी) 

कौ तिजोरी मे किया जा सकता att तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय 
` ` ने सूचित किया था कि केवल मनरेगा स्कौम हीं ग्राम पंचायत द्वारा 

सीधी कार्यान्विति की जाती है ओर इस स्कौम के अंतर्गत आवंटित 

निधिर्यो के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्कीम मेँ ही पर्याप्त चेक्स 

ओर बेलेसेज का प्रावधान है। 

अनाज प्रसंस्करण Sa कौ आधुनिकौकरण 

3963. श्री रमर्सिह राटा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) क्या सरकार चावल, गेहूं, दाल ओर तिलहन सहित अनाजंं 

के प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकौकरण/विस्तार हेतु विशेषरूप ` 

से गुजरात संहित विभिन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही 

है; ओर 

[ष 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ait क्या है?
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कृषि. मत्रालय मे राज्य पंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (डौ. चरण दास महंत) : (क) ओर (ख) 

iat योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नई प्रसंस्करण 

क्षमताओं का सृजन करने, मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करने 

ओर मोजुदा खाद्य प्रसस्करण यूनिट का आधुनिकीकरण करने के लिए 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकौकरण/स्थापना 

के लिए एक स्कीम कार्यान्वितं की थी। उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत, 

अनाज fafem क्षेत्र (चावल मिलिग, आटा मिलिग, दाल मिलिग ओर 

तेल मिर्लिग) सहित खाद्य प्रसस्करण यूनिरो को संयंत्र एवं मशीनरी 

तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत की सामान्य क्षेत्रो में 

25% की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम 

कषेत्रं मे 33.33% कौ. दर से परतु अधिकतम 75.00 लाख रुपए कौ 

27 अग्रहायण, 1934 (Wh) लिखित उत्तर 282 

अनुदान सहायता के रूप मे वित्तीय सहायता दी गई थी। 

सरकार नै राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 1्वीं 

योजना (2012-13) के दौरान wea खाद्य प्रसंस्करण मिशन 

(एनएमएफपी) : एक केन्द्र प्रायोजित स्कौम शुरू कौ थी । राज्य सरकारों 

को मिशन के अंतर्गत उपर्युक्त स्कोम के लिए पात्र यूनिरौ/उद्यमियों 

` से आवेदन प्राप्त करने, संस्वीकृति देने ओर निधियां जारी करने कौ 

शक्तियां दी गई है। 

iat योजेना कौ स्पिलंओवर canst के लिए vat योजना तथा 

12at योजना (2012-13) के दौरान स्कौम के अंतर्गत विभिन राज्यों 
मे उद्यमियों/कार्यान्वियन एजेँसियों को दी गई वित्तीय सहायता का व्यौरा 

संलग्न विवरण में दिया गया है। 

विवरण 

खाद्य wane उद्योग प्रौद्योगिकी उननयन^स्थापना^आधुनिकीकरण स्कीम क अतर्गत af 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 

2011-12 ओर चालू वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त एवं वित्तीय सहायता प्राप्तं करने वाली यूनि का राज्य-वार व्यौराः 

(लाख रुपए) 

क्र. रज्य का नाम 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13** 

a. (01.11.12 की 

स्थिति के अनुसार) 

अनुमोदित जारी कौ अनुमोदित जारी कौ अनुमोदित री कौ अनुमोदित जारी कौ अनुमोदित जारी कौ अनुमोदित जरी कौ 

गई राशि गई राशि गई राशि गई राशि गई राशि गई राशि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. अधि yest 43 947.49 48 908.999 41 677.05 30 562-096 105 1904.726 80 1686.751 

2. अंडमान ओर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

निकोबार द्वीपसमूह 

3. अरुणाचल प्रदेश 0 0 1 17.67 3 376.14 2 66.42 0 0 0 0 

4. असम 12 442.17 17 176.79 22 418.74 26 875.701 12 242.7782 10 184.133 

5. बिहार ` 5 83.915 2 42.3 2 35.59 6 136.681 5 89.65674 2 36.435 

6. welts 6 13808 9 0 0 0 1 25 0 0 0 0 

7. छत्तीसगढ़ 0 0 10 163.725 4 45.46 27 297.574 75 841.8276 67 751.3186 

8. दिल्ली 0 0 7 160.65 2 50 3 82.6 16 410.68 5 118.25 

9. गोवा 1 17 1 24.57 1 24.26 1 25 2 50 1 19.42 
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1. 2 3 4 -5 € 7 8 9 | + ` 1 12 13. ` 14. 

10. गुजरात ॐ2 54406 ` ॐ ‘71481 = 42  665.18 = 52  1419.72 = 106 ` 1975.034 34  623.207 

11. हरियाणा ` 19 418.72 23 349.415 11 134.96 | 14  .325.28 62  828.2817 61 778.855 

12. हिमाचल wa 325.09 5. 152.745 10 269.58 7. 204.53 14. 377.51 4 95.95 

` 13. जम्मू ak कश्मीर | 9 109.855 3 22.05 7 59.73 § | 89.055 6 98.42 | 2 16.4269 

14.. FES | 2 909. 0 0 3 | 44.09 ` 4 85.425 1 ` 16.57 0 0 

15. कर्नाटक 34 529.62 35 629.895 24 26955 14 | ॐ 61 896.2926 40 623.953 

16. केरल ` 47 876.8 2 545.37 33 567.53 19 411.72 52 901.285 14 “707.435 

17. मध्य प्रदेश 10 172.32 14 20187. 18 273.03 14 211.294 23 376.5413 16 217.₹1205 

18. महाराष्ट् , 9 . 1696.805 ` 121 ` 1802.633 113 1717.3 56  1006.524 = 20 824.152 ` 84 1174.478 

19. मणिपुर 3 61.74 | 3 45.51 6 163.75 1 ) 23.975. 11 189.7182 14 ` 301..353 

` 20. मेघालय 1 8.19 2. 95 2 1280 2 400048 9 | 0 . 1 5420 
। ^ | - | 

21. मिजोरम 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 | 0 

22. AMS  . 0 27.485 . 4 178.205 - 1 6499 = 1, = 6.205 0 ` 0 2 14.205 

23. ओडिशा 6 129.41 2 ` 38.68 6 84.4 8 200.875. 9 113.5908. 6 97.22077 

24. Fat. 2 313 0 0 -0 0 0 ० ` 1 25 2 ` 50 

25. पंजाब 32 481.45 61 841.36 13 ` 172.37 9 149.495 = 147 = 1692.902 = 106 1140.428 

26. राजस्थान ॐ5 = 566.075, 44 = 551.975 = 27  325.46 = 48 = 691.123 = %5 = 1236.563 31 457.2913 

27. सिक्किम हि , 0 0 | 0. 0 9 ९ 0 . 0५ ० ` 0 . © 0 

` 28. ` तमिलनाङु 53 „. 951.79 36  594.355 = 41 = 672.11 = -24  493.582 75 ` 1389.79 _ 23 , 408.405 

29. त्रिपुरा ` 2 39.98 4 13.86 0५० 0 ० . 0 0० ० 0 0 . 

30. उत्तर प्रदेश ` | 63 1123.425 43 875.475 32 560.63 47 1078-638. 53 907.0513 28 477442 

31. उत्तराखंड 9 539.78 6 163.15 12 307.57 € 168.523 5 138.047 3 67.505 

32. पश्चिम बंगाल ‰ 35 53.56 19 30.135 10 “136.48 10 . 317.945 19 = 319.87 5 120.045 

कल 569 10725.2 579 9765.767 487 8249.97 437 9432.862 1157 17846.29 645 9932.17 

"आक समन्वय वैक अर्थात् एचडीएफसी वैक के समन्वयनाधीन Fi 

“vat योजना की प्रतिबद्ध देयताए।
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शहरो के नामों गे परिवर्तन 

3964. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या गृह मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

. (क) क्या केन्द्र सरकार को कु राज्यों म कुक शहरों के नाम 

बदलने के बरे म संबंधित राज्यो से अनुरोध प्राप्त हुए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्याहै ओरं इस पर राज्य-वार 

क्या कारवाई कौ गई है; 

(ग) क्या इस नरे में केन्द्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है; 

ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

लिखित उत्तर 286 1934 (शक) 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री anti. सिंह) : (क) 

जी, हां] 

(ख) उपलब्ध रि्कोड के अनुसार, शहरो/कस्वं के नामों 4 

परिवर्तन करमे के 31 प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों से इस मंत्रालय 

मे प्राप्त हुए है। इन अनुरोधो के AR संलग्न विवरण मे दिए गष 

ra 

(ग) जी, a 

(घ) गावो, weal ओर रेलवे स्टेशन के नामो में परिवर्तन करने 

के day मे इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशो कं अनुसार, 

संबधित राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर संबंधित एरजेसियों के परामर्शं 

से विचार किया जाता है। 

विवरण 

amet के नामो मे परिवर्तन करने के संबध में wea मामलों at सूची 

(उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार) 

क्र. पुराना नाम नया माम राज्य कौ गई कारवाई 

सं. 

1 2 3 4 5 

1. टाउन साहिबजादा asia fae अजीतगढ पंजाब अनुमोदितं 

2. टाउन सुनम सुनम ऊधम सिंह वाला पंजाब अनुमोदित 

3. टाउन नवाशंहर शहीद भगत सिंहं नगरं पंजाब अनुमोदित 

4. याठन मुक्तसर श्री मुक्तसर साहिब पंजाब अनुमोदित 

5. टाउन फूलबनी बौध ओर कौधमाल ओडिशा अनुमोदित 

6. टाउन सोनापुर THAT ओडिशा अनुमोदित 

7. सिरी म्ब मुम्बई महाराष्ट अनुमोदित 

8. सिरी मद्रास aay तमिलनाडु अनुमोदित 

9. सिरो frag धिरूवनंतपुरम केरल अनुमोदित 

10. टाउन क्विलोन कोल्लाम केरल अनुमोदित 
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1 2 3 4 5 

11. टाउन त्रिचुर धुसूर केरलं अनुमोदित 

12. टाउन अलेपमी । अलापूञ्चा केरल “~ अनुमोदित 

13. टाउन Were पालाक्काड केरल अनुमोदित 

14. राउन कननानोर कनूर केरल अनुमोदित 

15. राडन टेल्लीचैरी थालसेरी केरल अनुमोदित 

16. टाउन बडागरे वडाकरा केरल अनुमोदित 

17. टाउन परूर् परावूर केरल अनुमोदित 

18. टाउन अलवाये अलुवा केरल अनुमोदित 

19. टाउन कोचीन . कोची ` | केरल अनुमोदित 

20. टाउन देवी कोलम ̀ देवी कुलम केरल अनुमीदित 

21. टाउन चंगनाचेरी | ` चंगनासेरी केरल अनुमोदित 

22. टाउन चिरापिकिल चिरायिकीञ् केरल अनुमोदित 

23. टाउन WTR कुडुनगुल्लूर केरल अनुमोदित 

24. टाउन WAIT FARTS केरल अनुमोदित 

25. टाउन मनानयोड्डी | मनानथवाडी केरल अनुमोदित 

26. टाउन सुल्तान्स बैटरी सुल्तानबैथरी केरल अनुमोदित 

27. ` टाउन tema श्रीधाम मध्य प्रदेश अनुमोदित 

28. टाउन महू अम्बेडकर नगर मध्य प्रदेश अनुमोदित 

29. सिरी भोपाल ` भजपाल मध्य प्रदेश अनुमोदित 

30. सिटी कोलकाता कोलकाता पर्चिम बंगाल, अनुमोदित 

. =H बाबा नकाला टाउन बाबा बकाला साहिब पंजाब अनुमोदित 
~~~ er ~~~ ~~~ ~~~ ~~~. ~~~ ~ 

=
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[feet] 

भारतीय खेल प्राधिकरण की warn 

3965. श्री राम सिंह meat : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 

मत्री यह बताने की कृपा करगे कि : - 

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने विगत तीन वर्षो 

में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष कं दौरान राजस्थान सहित देश के विभिन 

भागों मै स्थान-वार कितनी खेल परियोजनाएं शुरू कौ रै; ओर 

(ख) उक्त अवधि मे परियोजना-वार आबंरित, उपयोग मे लाई 

गई राशिः का व्यौरा क्या है ओर उक्त अवधि A आबंरित राशि में 

से कितने प्रतिशत राशि व्यय की गर्ह? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री fre सिह) : (क) राष्ट्रीय ओर अंतररष्टरीय 

स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खेल प्रतिभाओं को frame 

हेतु साई खेल को बढ़ावा देने वाली विभिन स्कौमे नामतः राष्ट्रीय 

खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसरीसी), सेना बाल खेल 

कम्पनी(एबीएससी), साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसरीसी), विशेष क्षेत्र खेल 

(एसरएजी), उत्कृष्टता. te (सीओई) ओर आओ ओर खेलो स्कीम 

चलाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षो के दौरान 

निम्नलिखित एसरीसी कौ शुरूआत कौ हैः- 

(i) एसरीसी, कोरापुट 

| (i एसरीसी, रायपुर 

निम्नलिखित stare अपनाए गरएः- 
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(i) गांधी शिक्षा सोसाइरी, कुदाल, जिला-सागली, महाराष्ट 

सत्यनिकेतन एडीवी एम.एन. देशमुख कला विज्ञान कामस 

alts, अहमदनगर, महाराष्ट 

(ii) 

(ii) fare गुरू व्यायामशाला इंदौर, मध्य प्रदेश 

(४) देशवाली समाज व्यायामशाला उन्जैनं, मध्य प्रदेश 

धक्कू बाबा अखाडा, जमालपुर, जिला-गौतमवबुद्ध नगर, उत्तर 

प्रदेश 

(५) 

मेघबरन सिह कालिज अखाडा, करमपुर, गाजीपुर, उत्तर 

प्रदेश 
(vi) 

भीलवाडा स्थित सुखाडिया खेल परिसर को राजस्थान में एसरीसी 

जोधपुर के विस्तार Sq के रूप मे अपनाया गया। 

ad 2011-12 में दिल्ली स्थित साई स्टेडियम के अतिरिक्त देश 

के विभिन भागो मे चल रहे साई Fei मे "आओ ओर Get’ स्कौम 
कौ शुरूआत की गई है। इस स्कीम के अतर्गत एसटीसी जोधपुर, 

राजस्थान मेँ 59 लडुकों ओर 02 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा 

रहा है। 

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान आवंटित निधियों ओर किए 

गए व्यय का sit निम्नानुसार हैः 

खेलों को aaa देने वाली साई स्कीमों का पिछले तीन वर्षो 

(2009-12) के दौरान बजट आवंटन ओर व्यय 

शेष भारत 

(करोड रुपए) 

स्कीम 2009-10 2010-11 2011-12 

जबरन स्यय आबंटन व्यय आबंटन व्यय 

1 2 3 4 5 - 6 7 

Tay खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसरीसी) 1.11 1.18 1.81 1.12 0.94 0.67 

सेना बाल खेल कम्पनी (एबीएससी) 3.00 3.00 4.53 4.83 3.72 3.72 

साई प्रशिक्षण He (एसरीसी) 20.13 30.90 23.82 22.87 24.61 



चारे की माग ओर आपूर्ति 

3966. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृषा 

करेगे कि 

(क) गतं तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 

देश मे राज्य-वारः चरि कौ am ओर आपूर्ति कितनी रही 

(ख) क्या ad मे कटाई मशीनों के उपयोगं के कारण प्रतिवर्षं 

भारी मात्रा मे चारे का नुकसान हो जाता है | 

(ग) ` यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर कटाई मशीनों के उपयोग से होने 

वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए tyson 

जा रहे है? 
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1 2 3 4 5 6 7 

विशेष aa खेल (-एसएजौ) | 3.39 4.39 6.09 4.53 4.42 4.80 

उत्कृष्टता he (Asis) 0.77 1.06 2.03 1.00 0.85 0.94 

कूल. 24.47 29.76 45.36 35.30 32.80 34.74 

wai क्षेत्र | 

(करोड रुपए) 

स्कोम 2009-10 2010-11 2011-12 

आवंटन व्यय HTC व्ययं आबंटन व्यय 

रष्टय खेल प्रतिभा प्रतियोगितां (प्लषएसदीसो) 0.21 0.23 | 0.28 | 0.14 0.15 0.13 

सेना Wa खेल कम्पनी (एबीएससी) 0.40 ` 0.30 1.10 0.30 0.56 0.50 

साई प्रशिक्षण कद्र (एसटीसी) 3.20 ` 3.40 4.79 3.80 3.67 4.10 

विशेषं aa खेल (रए) - 4.40 ̀ 4.96 6.50 5.89 5.50 6.73 

SHS केद्र (सोई) 0.29 0.29. 0.54 0.34 0.30. 0.37 . 

कुल | | 8.50 9.18 13.21 1047 10.18 11.83 

| (अनुवाद) . | कृषि — म राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (डौ. चरण दास महंत) : (क) आहार ओर चारे 

के उत्पादन के day मेँ आकलन प्रत्येक वर्षं नहीं किया जाता है। 

तथापि, ware Saeed सर्विसिस (एनएनीसीओएनएस) द्वारा किए 
गए अध्ययन के अनुसार, वर्षं 2007 में हरे चरे, सूखे चार ओर ies 

कौ मांग ओर उपलब्धता कं बीच अनुमानित कमी का व्यौरा नीचे 

दिया जाता रैः- 

(सूखा चारा मिलियन रन) 

आहार मांग उपलब्धता । अतेर 

सूखा चारा 416 253 163(40%) 

हरा चारा ` 222 . 143 79(36%) 

साद्रण 53 23 30(57%) 
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उपर्युक्त अध्ययन के अनुसार हरे ओर सूखे चारे, आहार ओर 

सादो कौ राज्य-बार उपलब्धता संलग्न विवरण मे दौ गई है। 

27 अग्रहायण, 

(ख) ओर (ग) खेत मेँ कटाई मशीन से फसल कटाई की 

क्रियाः की दूठियां रह जाती है जिनका उपयोग सूखे चारे के रूप 

मे किया जा सकता है। Gal मे छूट गई सामग्री को मात्रा का आकलन 

एनएनीसीओएनएस द्वारा किए गए आकलन कं अनुसार आहर ओर चारे कौ राज्य-वार उपलब्धता ओर आवश्यकता 

विवरण 
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करने के लिए इस विभाग द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया 

हे। । 

(घ) इस विभाग ने राज्यों को सलाह जारी को हैकि वे waa 

अपरिष्टो का कुशलता पूर्वक उपयोग ओर चारे कौ क्षति को रोकना 

सुनिश्चित करें! 

(सूखा चारा, मिलियन रन) 

राज्य फसल अपशिष्ट हरा चारा आहार/साद्रण 

उपलब्धता आवश्यकता कमी उपलब्धता आवश्यकता कमी उपलब्धता आवश्यकता कमी 

(%) (%) (%) 

1 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

आध्र प्रदेश 15.69 31.71  . 49.48 4.88 16.91 28.86 1.05 5.66 18.55 

अरुणाचल प्रदेश 0.47 1.00 47.00 1.57 0.53 296.23 0.03 0.07 42.86 

असम 5.82 12.39 46.97 0.95 6.61 14.37 0.40 1.02 39.22 

विहार 16.23 23.49 69.09 0.81 12.53 6.46 1.16 2.09 55.50 

छत्ती सगदं 9.93 14.93 66.51 2.83 7.96 35.55 0.46 0.69 66.67 

गोवा 0.13 0.15 86.67 0.05 0.08 52.50 0.00 0.03 0.00 

गुजरात 10.61 22.32 47.54 14.48 11.90 121.68 1-22 3.14 38.85 

हरियाणा 8.75 9.95 87.94 5.57 5.31 123.73 1.18 2.47 47.77 

हिमाचल प्रदेश 2.30 4.60 50.00 1.98 2.45 80.82 0.19 0.44 43.18 

जम्मू ओर कश्मीर 2.53 6.79 37.26 0.64 3.62 17.68 0.20 0.82 24.39 

आारखंड 4.10 13.59 30.17 0.88 7.25 12.14 0.18 0.93 19.35 

wen 14.59 20.66 70.62 3.55 11.02. 32.21 0.87 2.52 34.52 

केरल 0.71 2.91 24.40 0.38 1.55 24.52 0.03 1.12 2.68 

मध्य प्रदेश 24.30 37.41 11.65 19.95 58.40 3.74 3.19 117.24 
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1 2 3 4 5 € 7 8 9 10 

महाराष्ट 22.21 33.68 = 65.94. = 25.12 17.96 ` 139.87 156 = 3.9 39.80 

मणिपुर | | 0.36 0.72 . 50.00 ` 0.00 , 0.38 0.00 0.01 . 0.11 9.09 

मेघालय 0.31 1.17 26.50 ` 0.4 ०62 ` 64.52 ` 0.02 ` 0.11 18.18 

मिजोरम „ 0415 0.06 = 25000 = 0.50 = ०.०8 1666.67 0.01 0.03. 33.33 

नागालैंड | 0.56 = ०24 , 75.68 030 9.4 75.00 = 0.04 ' = 0.10 40.06 

ओडिशा | 12.25 = 2.2 55.01 = 2.46 11.88 2071 0.65 . 1.12 58.04 
. , ` | । । - ` of 

पंजाब ` 13.71 10.58 | 129.58 ` 7.38 5.64 , 130.85 , 1.37 ` 3.60 = 38.06 

राजस्थान 21.67 33.53 = 6463 = 33.53 = 17.88 = 187.53 = 2.58 ` = 3.88 = 66.49 

सिक्किम 0.23 | 0.25 92.00 . 0.01 † 0.13 7.69 * 0.02 ̀ 0.03 = 56.67 

तमिलनाडु 7.01 ` 16.46. 42.59 3.70 8.78 42.14 0.43 . ` 413 = 1041 

त्रिपुरा । । वि | । 053 1.09 48.62 0.19 0.58 32.76 = 0.0 0.13 ` 15.38 

उत्तर पेश | 42. 57.19 = 23.56. = 15.73 30.50 51.57. . 4.25 7.73 54.98 

` उत्तराखंड | ` 25 49 ` ane 173 261. 66.28 0.18 OT 29.51 

पश्चिम. बंगाल | _ 13.77 30.30 45.45 0.51 16.16 | 3.16 0.88 3.28 | 26.88 

sem ओर निकोबार 0.02 0.11 18.18 0.00 0.06 0.00 0.00 0.03 0.00 

awe [र  . ` म :, । 
चंडीगढ़ . 0०0 = 09 | 0० 000 ०2 ०० 0.00 ०० , 0.00 

ददा ओर नगर हवेली | 0:04. = 0.08 50.00 ` पथ ` ००4 , 50.०0 ०.0 | 0.01 ००. 

दमन ओर दीव ` . 0.01 001 10000 = 0.०0 ` ०.० 0.00 ~ 0.00 = - 0.00 0.00 

दिल्ली 0:09 0.43 20.93 0.01 0.23. 4.35 0.01 0.14 | 7.14 

लक्षद्रीप | 0.00 0.01 ०.० 0. 0.00 = 0.00 णत -०00- ०० 
। | “ 

wt 0.06 0.11 . 54.55 0.01 0.06 16.67 0.00 ` 0.02 0.00 

अखिल भारत ` ` 253.26 = 415.63 = 2083.65  142.82 = 221.63 ˆ 3474.90 2274 53.19 ` 1064.70 

Gia: ware .कसलरेसी सर्विसिस-2007 
| ;
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(अनुवाद) 

गोपनीय जानकारी देना 

3967. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे fe : 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से जांच के आरभिक चरण 

के दौरान मीडिया ओर लोगों के साथ गोपनीय सूचना को बांटने के 

खतरौ के नरे मे पुलिस बलों को सूचित करने का निर्देश दिया है; 

ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या दहै ओर इस संबंध में 

राज्यो कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

गृह मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री आरपी-एन. सिह) : (क) 

ओर (ख) जी, a दिल्ली मे आयोजित पुलिस महानिदेशको/पुलिस 

महानिरीक्षकों के सम्मेलन, 2012 मे केन्द्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन 

मे सभी पुलिस महानिदेशकों at यह परामर्श दिया था कि wat 

से संबंधित आसूचना को सावधानीपूर्वक संभाला जाए ओर उस पर 

तत्परता के साथ किन्तु बुद्धिमत्तापूर्णं तरीके से कार्य किया जाए। एेसी 

आसूचना के समयपूर्वं प्रकटनं से खतरे को रोक पाने मँ विलम्ब 

हो सकता है ओर उसकी संभावना भी नाकाम हो सकती है। इसी 

प्रकार, fre ओर इलेक्टोनिक मीडिया को एकत्रित सुरागं को प्रकट 

करने से अन्य षडयंत्रकारी सतक हो जाते है ओर इससे जांच कौ 

गति fsa हो जाती है। अन्ततः, सार्वजनिक रूप से विशिष्ट जानकारी 

के अविवेकपूर्णं प्रकट से जाचकर्ताओं am ईजाद की गई अभिनव 

तकनीक की प्रभावकारिता भी शीघ्र समाप्त हो जाती है। जांच सूक्ष्म 

रूप से अपराधियों कौ पहचान करने पर पूरी तरह Shea होनी 

चाहिए। । 

कोयले के आयात से Wel 

3968. श्री पी. लिगम : 

श्री धनंजय foe : 

श्री रगुरुदास दासगुप्त : 

क्या कोयला wat यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क). क्या सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड को केन्द्रीय विद्युत 
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प्राधिकरण (सीईए). ओर कोयला आधारित उद्योगो को ad 2012-13 

मे लगभग 20 मिलियन टन कोयते का आयात करने तथा उसे रियायती 

दरो पर कोयला आधारित उद्योगों को आपूर्ति करने के प्रस्ताव प्राप्त 

हुए रै; 

(ख) यदि a, तो प्रस्तावों का aio क्या है ओर इससे राजकोष 

को कितना नुकसान होने की आशा है; 

(ग) क्या सीआरईएल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है क्योकि 

इससे जनता के पैसे से केवल wads विद्युत तथा अन्य कपनियो को 

लाभ होगा; ओर 

(घ) यदि हा, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया 

हे? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

ओर (ख) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ओर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 

(सीर्दए) ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि घरेलू कोयले के 

सकल केलोरिफिक मूल्य के समान मूल्य पर आपूर्ति हेतु विद्युत 

arr के प्रति अपने ईधन आपूर्ति करार (एफएसए) कौ वचनबद्धताओं 

को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लि. कोयले का आयात करें । 

रसे कोयले कौ आपूर्ति के संबंध मँ dai के स्थान के आधार 
पर निर्णय लिया जाएगा. चाहे ये संयंत्र सरकारी अथवा निजी क्षेत्र 

मे हौ amd ta gai का fem के साथ chelate विद्युते 

खरीद करार ai घरेलू कोयले के सकल केलोरिफिक मूल्य के 

समान मूल्य पर विद्युत eri को आयातित कौयले कौ आपूर्ति 

करने पर भार घरेलू कोयले को ata के साथ fae जाने का 

प्रस्ताव है ताकि कोल इडिया लि. को राजस्व की कोई हानि नहीं 

हो। 

(ग) कोल इंडिया लि. के बोड ने अन्य बातों के साथ-साथ 

विचार व्यक्त किया दहै किं इय मामले पर आयातित कोयले के सभी 

उपयोगकर्ताओं तथा गैर-उपयोगकर््ताओं दोनों के बीच एक राय होनी 

चाहिए तथा कोल इंडिया लि. को तदनुसार, विद्युत स्टेशनों को पत्र 

लिखने के लिए कहा है। कोल इंडिया लि. ने आवश्यके कारवाई 

कौ है। . : 

(घ) सरकार इस संबंध मे fete जिसे tat किया जा रहा 

है, प्रस्तुत किए जने के बाद उपर्युक्त निर्णय लेगी।
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[fect] 

alicia का fesaa 

3969. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 

कौ कृपा करेगे कि 

क्या कृषि मंत्री यह बताने 

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकर है कि गत तीन 

वर्षो के दौरान कौटनाशकौं के छिट्काव के कारण अनेक किसानों 

की मौत हुई है; 

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने Hema के freer | 

के लिए लादयेस हेतु कोई प्रावधान किया है; 

(ग) यदिहां, तो सरकार द्वारा ada के बिना कीटनाशकों । 

के .छिडकाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैः 

(च) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस संबंध मँ कोई 

अनुसंधान किया है, ओरं 

, (ङ) यदिः हां, तो इसके क्या परिणाम निकले? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 

मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, we 

देसी कोई रिपोर नहीं है जिसमे यह उल्लेख हो कि पिछले तीन 

वर्षो के दौरान नाशीजीवों का किड्काव करने से कुक किसानों कौ 

मृत्यु ` हुई । 

(ea) ओर (ग) किसानो & लिए स्वयं अपनी कृषि भूमि पर 

नाणीजीवमारो का चिडकाव करने के लिए. asda प्राप्ते करने का 

कोई प्रावधान नह दै। तथापि, कौटनाशी अधिनियम, 1968 की. धारा 
13 के अंतर्गत नाशीजीवमारौ के प्रयोग हेतु वाणिज्यिकं नाशीजीव नियंत्रण 

प्रचालकों के लिए लाइसेंस का प्रावधान है। कीटनाशक नियमावली, 

1971 के अनुसार,. वाणिज्यिकं नाशीजीव नियंत्रण प्रचालन का. अर्थं 

ध्र या सार्वजनिक स्थान या निजी परिसर पर भूमि मे धूमको सहित 

कीटनाशकों का प्रयोग का छिडकाव है ओर इनमे निजी प्रयोग को 

च्डकर वाणिज्यिक sei के. लिए हवाई अनुप्रयोग सहिते खेत मं 
नाशीजीव नियंत्रण अनुप्रयोग शामिल है। 

(घ) ओर (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उपर्युक्त 

नाशीजीवमार अनुप्रयोग प्रौद्योगिकौ विकसित करने हेतु अनुसंधान कौ 

शुरूआत की ताकि विभिन फसल dari मात्राओं ओर आकारो 

के लिए उपलब्ध नाशीजीवमार एप्लीकेटर ओर उनकी विशेषतार्ओं 
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को मानकीकृत किया जा सके। पटोल इजन से चलने वाले मोररीकृत 

नैपसैक Ge से दूर-दूर ` तक ओर अच्छी तरह से छिड्काव हुज ` 

जिससे विभिन प्रकार के नीशीजीवों को नियंत्रित करने के लिए 

इच्छित नाशीजीवमारों जिन्होने सैप संकिग/टिश्यू बोरिग/रिश्यू wg 

या बीमारियों नेमोयोडस/संक्रमण के कारण फसल को प्रभावित किया, 

की जैव-क्षमता को बेहतर करने मे समर्थं fea परम्परागत ade 

हस्तचालित Bat कौ अपेक्षा नाशीजीव को दबाने के संबंध में 

अधिक सक्षमता के साथ फसल के बहुत as AA को कवर HA 

के लिए कम समय ओर लागत का लाभ प्राप्त करने कं लिए 

दोहे नोजल वाले हस्तचालित नैपयैक Gat को अधिक बेहतर पाया 

गया। 

` ईधन के मूल्यो मँ वृद्धि के कारण परम्परागतं बिजली dae को 
कैरोसीन चालित ania Se से प्रतिस्थापित किया गया। तेथापि 

लम्बे ब्रिज वाली बागवानी फसलों क. लिए. सँकर/ुरट wy स्परेयर 

का अभी भी किसान हारा इस्तेमाल किया .जाता है। tae चालिते 

arn यंवितिबद्ध फसल हेतु कार्यनिष्पादन में उपलब्ध साधनों मे काफी 
बेहतर है। | 7 

` अपूर्णं नक्शा 

3970. श्री राधा मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ 

कृषा करगे कि: 

(क) क्या. मंत्रालय का. ध्यान पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त 

कार्यालय मेँ प्रदर्शित zat की ओर दिलाया गया है जिसमे जम्मू ओर 

कश्मीर के भाग को प्रदशित नहीं किया गया है ओर रष्ट्रीय चिन्ह 

भी पूर्ण रूप से मुद्रित नही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी itt क्याहै ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? | 

गृह मंत्रालय र्मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) ‡ (क) 

ओर (ख) यह ध्यान मे आयो था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 

दवारा हाल ही मे, निर्मितं ओर सज्जिते पुलिस . उपायुक्त/पू्व के नए 

कार्यालय की सजावटी पटरी. (पैनल) पर केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा ` 

भारते का नक्शा गलत बना दिया गया था। जैसे ही यह बात ध्यान 

मे आई, दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना सीपीडन्ल्यूडी के अधिकारियों 

दे दी थी ओर सम्पूर्ण प्रदर्शन पैनल को तत्काल हटा दिया गया ot 

चूकि यह एक असंजञेय अपराध है, इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा राष्टीय 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कानून कौ उपयुक्त धाराओं कं अंतर्गत 



301 प्रश्नो के 

एक मामला दायर करने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध. किया 

गया हे। 

(अनुवाद । 

आईसीवीएल मेँ कोल इंडिया लिमिटेड 

का जारी रहना 

3971. श्री वैजयंत पांडा : 

श्री पी. कुमार : 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या कोल इडिया लिभिरेड (सीआईएल) ने इंटरनेशनल 

कोल aa लिमिटेड (आर्ईसीवीएल) मे षने रहने कं संबंध मे जभी 

तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैः ` 

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ae जिसकी हाल ही मेँ बैठक 

हई धी इस मुदे पर विस्तापपूर्वक चर्चा कौ थी ओर इस day मं 

विभिन संकल्प पारित किए गए थे; ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्संब॑धीं ब्योरा क्या है? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

से (घ) यह मामला. कोल इंडिया लि. के निदेशक ae के विचाराधीन 

ral ` ` 

[feat] 

 एनए्वआरसी को वित्तीय. आवंटन ` - 

3972. ST. भोला सिंह : क्या गृह मंत्री यह' ताने की कृपा . `: 

करेगे कि : . ~ ~ 

| (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को वित्तीय 

सहायता प्रदान कौ है; 

(ख) यदि हां, तो ast व्योरा क्या है; 

(ग) क्या एनएचञरसी को वित्तीय आवंटन स कमी कौ गर्ह 

ठे; ओर 

| (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण 
. =? . | धि . 
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गृह मंत्रालय मै राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिह) : .(क) 

राष्टीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानवाधिकार संरक्षण 

अधिनियम, 1993 कौ धारा 32 के तहत सरकार से वार्षिक अनुदान 

प्राप्त करता है। 

(ख) सरकार द्वारा राष्टीय मानवाधिकार आयोग को किए गणए 

वित्तीय आबंटन का वर्ष-वार व्यौरा निम्नानुसार हैः- 

क्र. वित्तीय ad सरकार द्वारा आवंटन 

सं. | 

1. 2009-2010 1911 लाख SIE (संशौधित अनुमान) 

2. 2010-2011 2489 लाख रुपए (संशोधित अनुमान) 

3. 2011-2012 2575 लाख रुपए (संशोधित अनुमान) 

4. 2012-2013 2901 लाख रूपए (बजट अनुमान) 

` (ग) जी, 7a 

(ख) we ही नहीं som | 

प्रतिनंधित कीटनाशक का प्रयोग 

3973. श्री EAT नारायण यादव ‡; क्या कृषि मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश a heats कीटनाशकौं के प्रयोग पर प्रतिनेध 

(ख) यदिः हां, तो इसके आयात किए जाने के क्या कारण है 

ओर इसके उत्पादकं के नाम क्यार; : 

(ग) क्या राजस्थान सहित देश मे कीटनाशक के प्रयोग -से 

पशु, मानव ओर पर्यावरण पर ` गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पटु रहा हे 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या हैः 

„ (ङ) क्या सरकार का ध्यान टीवी चैनलों पर ` प्रसारित किए । 

, जाने वाले कार्यक्रम ' सत्यमेव जयते" कौ ओर दिलाया गया है जिसमे 

कीटनाशकौ को हानिकारक `बताया गया हे ओर राजस्थान मेँ इसके 

प्रयोग से किसान इससे भयग्रस्त हो गए है; ओर
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(च) यदि हा, तो इस पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कारवाई (अनुवाद ] 
की me है? 

कृणि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) यदि कों कोटनाशी 

टेराटोजनिक 3, तो पंजीकरण समिति (आरसी) इसके पंजीकरण को 

स्वीकृत नहीं करता है। टेराटोजनिसिरी सहिते विभिन विषाक्तता परीक्षणं 

पर उपलन्ध व्यापक वैज्ञानिक ओर तकनीकी ateet पर आपसी विचार 

18 दिसम्बर, 2012 

करती है ताकि देश मे उपभोग के लिए किसी कीटनाशक को पंजीकरण ` 

हेतु अनुमोदित करने से पहले सुरक्षा का मूल्यांकन किया जा सके। 

यदि नाशीजीवमार का प्रयोग लेबल wa लीफलैट पर वर्णित 

विनिर्दिष्ट मात्र एवं प्रणाली विज्ञान कं अनुसार किया जाता है, तो 

वे मानव जीवन (विकासात्मक विषाक्तता जोखिम सहित), पशुओं ओर 

उनसे संबंधित मामलों के लिए कोई जोखिम या खतरा पैदा नहीं करते। 

भारत सरकार ने मनुष्यो, wit ओर उनसे. संबंधित मामलों कं दृष्टिगत् 

एक व्यापक विधान कौटनाशी अधिनियम, 1968 ओर meat 

नियमावली, 1971 का -अधिनियमन किया है जिनका उदेश्य, आयात, - 

. विनिर्माण, बिक्री, भंडारण, वितरण, परिवहन एवं कौटनाशकों का svat 

था। कौटनाशी अधिनियम कौ धारा 5 के अंतर्गत गदित पंजीकरण 

समिति (आरसी) मनुष्यो एवं पशुओं को इन उत्पादों कौ क्षमता ओर 

सुरक्षा के dae मेँ gai की जांच करने ओर आयातकों या विनिर्माताओं 

दवा किए गए दावों को सत्यापित करने के बाद कौटनाशकों को पंजीकृत ` 

करती FI 

` (ड) ओर (च) ' सत्यमेव जयते कार्यक्रम" निजी प्रेकिटशनर हारा | 

प्रदत्त सूचना उनके द्वारा पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित 

नही थी। | | 

राज्य एवं संघ शासित सरकार कौ यह सुनिश्चित करने की | 

सलाह दी गई दै कि कीटनाशक का प्रयोग लेबल दावों कं अनुसार 

हो। ` 

लिखित उत्तर 364. 

` कैदिर्यो को सुविधाएं 

3974. श्री अब्दुल रहमान : 

श्री बदरूद्दीन अजमल : 

क्या गह मंत्री यह बताने कौ कृपां करेगे कि : 

(क) देश के विभिन जेलो मे बंद मुस्लिम समुदाय के कैदियों 

कौ कुल संख्या का राज्य-वार A क्या दै; 

(ख) क्या रमजान के पवित्रे महीने में जेल मे मुस्लिम deal 

को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रबंध है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी sir क्या है; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने रमजान के पवित्र महीने मे सहरी 

a san के रीति-रिवाज के feu मुस्लिम कैदियो को सभी सुविधाएं 
प्रदान करने के लिए जेल प्रशासन को मिर्देश जारी किए है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर मुस्लिम कैदिर्यो . 

की प्रताड्ना रोकने के लिए क्या कदम उष् गए रहै? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. fae): (क) 

राष्ट्रीय अपराध रिकोड ब्यूरो, (एनसीआरबी) द्वारा - संकलित आंकडौ ` 
के अनुसार, वर्षं 2011 के अंत तकं देश कौ sel में मुस्लिम समुदाय 

के 75053 कदी बंद $1 मुस्लिम समुदाय के died के राज्य-वार 

aes दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 

(ख) से (ङ) भारत से संविधान कौ सातवीं अनुसूची क); सूची ना 

की प्रविष्टि 4 के अनुसार “Sa” राज्य का विषय है। अतः, जेल 
का प्रशासन ओर प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकार का दायित्व 
है। मुस्लिम diet के लिए रमजान के पवित्र महीने A उनके 

 रीति-रिवाजों के लिए विशेष भोजन सहित PR को आधारभूत सविधिं 

मुहैया करवाने के लिए arom मे पर्याप्त प्रबंधन है। 

7 

विवरण 

क्र. राज्य/संघ राज्य त्र दोषंसिद्ध ferris . निरुद्ध व्यक्ति अन्य कुल 
सं. | व्यविति | 

2 3 4. 5 6 7 
. 4 वि - 

1. अध्रि प्रदेश 556 1404 2 0 1962 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 6 .. 0 9 6 

3. असम . 926 1846 0 0 2772 

4. विहार 740 3954 1 1 4696 

5. ‘writes | | 233 , 491 0 . 2 726 

6. गोवा 16 ` % 0 0 109 

7. गुजरात , | 971 1501 = 110 | 0 2582 

8. हरियाणा | 475 9०6 ` 0 0 | 1381 

9. हिमाचल प्रदेश 32 35 0 0 67 

10. जम्मू ओर कश्मीर 122 1011 | _ 158 9 1291 

11. ज्ारखंड 712 2017 1 0 2730 

12. कर्नाटक ` 958 1032 1 49 2040 

13. केरल 770 1092 1 ` 0 1863 

ag मध्व ब्रश ` , 2023 2162 ॑ 25 19 | 4229 

15. महाराष्ट 2513 - ` 5600 13 0 8126 

16. . मणिपुर | 7 .. 74 | 6 0 87 

17. मेघालय 17 78 0 9 95 

18. मिजोरम 19 21 0 0 40 

19. ATS 22 40 | 7 0 ` 69 

20. ओडिशा ` 96 438 0 0 534 

21. पंजाब 308 426 0 0 734 ̀ 

22. सजस्थान 1007 2249 4 1 3261 

23. सिक्किम ` | | 0 | 1 0 0 1 

24. तमिलनादु 671 943 164 0 1778 
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1 2 3 4. 5 6 7 

25. त्रिपुरा 72 101 0 9 173 

26. उत्तर प्रदेश | 5877 14778 98 27 20780 

27. उत्तराखंड 453 445 0 0 898 

28. पश्चिम बंगाल 2595 6174 3 155 8927 

कल राज्य ` 22191 48918 594 254 71957 

29. अंडमान ओर निकोबार 75 97 , 0 0 172 
द्वीपसमूह 

30. ` चंडीगढ् 26 45 0 0 71 

31. दादरा ओर नगर हवेली ` | 0 4. 0. 0 4 

32. दमन ओर दीव | | 0 a 0 0 | 0 0 

33. दिल्ली wa शासित राज्य 650 2102 6 0 2758 

34. लक्षद्रीप 0 30 50 0 80 

35. पुदुचेरी 1 10 0. 0 11 

ag संव शसितरव्य 72 ऋ [6 न उ 7 संघ शासित राज्य 252 ` 2288 56 0 3096 

कल ga अखिल भावत ` = ` ऋ जकन क ऋ ` Og | 22943 51206 “650 254 75053 

टीबी चैनलों द्वारा राष्ट्रीय गान का दुरुपयोग 

3975. ड. पद्मर्सिंह बाजीराव पाटील : 

` श्री बलीरामं जाधव : 

क्या सुचना ओर प्रसारण मनी यंह बताने की कृपा करेगे fe: 

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि टीवी 
चैनल सिनेमा vel में व्यावेसायिक प्रयोजन हेतु अपने रियल्टी शो 
के प्रचार के लिए राष्ट्रीय गान का दुरुपयोग कर -रहे हैः 

~+ 

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या उच्च न्यायालय ने इस संबंध मेँ संज्ञान लिया है ओर 

इन टीवी चैनलों के विरुद्ध कानून कै अनुसार आवश्यक aad करने 

के लिए सरकार को सलाह जारी की रहै; ओर 

(घ) यदिदहां, तो तत्संब॑धी aio क्या रै ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया रै? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) fara गुप्ता, एडवोकेट से एक प्रतिवेदन प्रापते हुआ था जिसमें 

आरोप लगाया गया था कि कलर्स ठीती चैनल fated मँ एक रियली 

शो के प्रचार के लिए राष्ट्रीय गान का दुरुपयोग कर रहा है। 

श्री जितेन्द्र गुप्ता मे बाद मेँ इए विषय के संबंध मेँ दिल्ली उच्च 

न्यायालय में एके रिर याचिका संख्या 6611/2012 दायर कौ । उच्च
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न्यायालय ने यह कहते हए मामले का निपटान किया कि सूचना ओर 

प्रसारण मंत्रालय को भेजे गए प्रतिवेदन कौ जांच संबंधित मत्रालय 

अर्थात् गृह मंत्रालय द्वारा कौ जानी चाहिए 

तदनुसार, श्री जितेन्द्र गुप्ता का प्रतिवेदन गृह मंत्रालय को भेज 

दिया गया दै। 

[feat] 

अल्पसंख्यक संस्थार्नो को विदेशी निधियां 

3976. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या देश के कुछ अल्पसंख्यक संस्थान विदेशो से विदेशी 

निधियां प्राप्त कर रहे रै; 

(ख) यदि हां, तो तत्सब॑धी व्योरा क्या है; 

संस्थाने ह, , 
(ग) क्या सरकार का इन संस्थानों के कार्यकरण की जांच कराने 

का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी at क्या है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र) : (क) 

जी, हां, 

(ख) ` विगत तीन वर्षो के दौरान, पंजीकृत अल्पसंख्यक संस्थानं 

ओर विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीञआरए) 

के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया 

विदेशी अभिदाय नीचे दर्शाया गया हैः- 

धर्म एसोसिएशनो राशि 

कौ संख्या (करोड रुपए) 

1 2 3 

2008-09 

बोद्ध 103 171.07 

इसाई 4871 3689.30 

मुसलमान 287 114.20 
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1 2 3 

सिक्ख 12 12.91 

कुल 5273  3987.48 ` 

2009-10 

बोद्ध 97 164.61 

इसाई 4751 3542.31 

मुसलमान 246 99.52 

सिक्ख 13 4.98 

कुल 5107 3811.42 

2010-11 

बोद्ध 99 168.94 

surg 4721 3385-64 

मुसलमान ` 251 123.33. 

सिक्ख 14 5.19 

कल 5085 3683.10 

जहां तक वर्षः 2011-12 मेँ प्राप्त विदेशी अभिदाय का संबंधे, 

इनके आंकदे अभी संकलित किए जा रहे दै क्योकि गैर सरकारी संगठनों 

दवारा वार्षिक लेखे प्रस्तुत .करने कौ अंतिम तारीख 31.12.2012 है। 

(ग) ओर (घ) सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 

2010 ओर अधिनियम के अधीन बनाए गण् नियमों कौ शर्त कं अनुसार 

देश में गैर सरकारी संगठनों की प्राप्ति ओर उसके उपयोग कौ निगरानी 

करती tI | 

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 मेँ गैर सरकारी 

संगठनों द्वारा पंजीकरण कराने अथवा पूर्वानुमति लेने के पश्चात विदेशी 

निधियां wa किए जाने का प्रावधान है। पंजीकरण कराने अथवा 

ू्वानुमति प्रदान करने संबंधी गैर सरकारौ संगठन कं प्रत्येक आवदेन
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पर संबंधित सुरक्षा एजेन्सियो से मिली जानकारियों के अनुसार निर्णय 
` लिया जाता है। विदेशी निधियां प्राप्त करने हेतु पंजीकृत किष. 
गणए/पूर्वानुमति प्रदत्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने 
अपेक्षित है। इन लेखो कौ समीक्षा की जाती है ओर जहां आवश्यक 

हो, प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता ti निरीक्षण दल के निष्कर्षो के 

आधार पर उपयुक्त कारवाई कौ जाती है। | 

{ अनुवाद) 

नारियल पानी की बिक्री 

3977. श्री WR. राधन : क्या कृषि मंत्री "यह बताने की 
कृपा करेगे कि : 

(क) बाजार मे नारियल पानी की fast के लिए सरकार द्वार 

क्या पहल की गई है 

(ख) क्या सरकार नारियल पानी की बोतल बद पानी के विकल्प 

के. रूप मे विचार कर रही ठै; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) इस संबध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 
मेँ राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारत सरकार ने मंडी 
मे कच्चे नारियल पानी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित 

प्रयास पहले की रहैः- 

(i) देश भर मे कच्चे नारियल adi की स्थापना करने के 

लिए किसानों के प्रयासो मे सहायता करनी 

(i) पाउच, पैर बोतल ओर एल्युमीनियम कैन मेँ कच्चे नारियल 
पानी को पैक करने ओर परिरक्षित करने के लिए प्रोद्योगिकौ 
विकसित करना; 

(ii) whee प्रौद्योगिकी मिशन, नारियल विकास ae 

` (atest) की स्कीम के अंतर्गत तकनीकी एवं वित्तीय 
` सहायता सै प्रति वर्ष 30 मिलियन wea नट प्रसंस्कृत 

करने की क्षमता सहित देश के विभिन भागों मेँ आठ 

इकाइयों की स्थापना की। 

(ख) Feil 

18 दिसम्बर, 2012 

कृपा करेगे किः 
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(ग) लागू नह 

(घ) प्रश्न नहीं som 

(हिन्दी) 

` पेतिषठसिक भवनो को खतरा 

3978. श्री महेश . जोशी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की 

(क) क्या जयपुर मे AA रेल कं निर्माण से वहां स्थित एतिहासिक 
भवनों कौ. खतरा है; ओर 

. (ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती dar कुमारी) : (क) ओर (ख) wea 

स्मारक प्राधिकरण को जयपुर में मेट्रो रेल के निर्माण हेतु अनापत्ति 
प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए to कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। 
तथापि, निदेशक, पुरातत्व ओर संग्रहालय. विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 

यह सूचित किया गया है कि AS रेल के निर्माण का कायं of नगर 
के बाहर चल रहा है ओर वहां पर उस विभाग का कोई संरक्षित 

स्मारक नहीं है। | | 
e 

(अनुवाद) 

मीडिया रिपोर्यौ का विश्लेषण 

3979. श्री के. सुगुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेसी (एनआईसी) अपनी रुचि की 
मीडिया fete कौ निगरानी के लिए wifi को सूचीबद्ध करने ` 
ओर नियमित आधार पर सुदृढ कमजोर अवसर ओर चुनौती विश्लेषण 
प्रदान करने पर विचार कर रही है 

(ख) यदि a, तो तेत्सबंधी व्यौरा क्या 2 

(ग) क्या एनईए ने इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित कौ 

है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; | 

(घ) क्या चयनित फर्म को एनआईए संबंधित व्यापक अनुसंधान 

मीडिया fad ओर आतंकवाद से संबंधित मुदं ओर. दैनिक रूप से 
ate कोपी को उद्यतन करने का कार्य सौपा जाएगा; ओर
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(द) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

गृह मंत्रालय मे रज्य मत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) 

ओर (ख) जी, हां। रष्टय जांच WR ने em के हित सै 

संबंधित मामलों अर्थात् दैनिक आधार पर दिल्ली प्रकाशनौ मे आने 

बाले आतंकवाद संबंधी समाचार इत्यादि कौ समाचार Hatt उपलब्ध 

कराने के लिए tad बीआईयुएस मीडिया मौनीटर, नई दिल्ली को 

सूचीबद्ध किया है। उक्त सेवा दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 से एक 

वर्षं at अवधि के लिए पहले ही आरंभ कौ जा चुकौ ह। 

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिनाक 12 सितम्बर, 

2012 को निविदा जारी की et) तथापि, तकनीकौ कारणो कौ वजह 

से दिनांक 03 अक्तूबर, 2012 को निविदा सूचना रद् कर दौ गई 

थी वर्योकि इसमे सनिहितं धनराशि रुपए 5000/- प्रति माह at! तथापि, 

इसके पश्चात् भैसर्स॑बीआरईयूएस मीडिया after, जो पहले से ही 

सीबीआई के पास सूचीबद्ध है, को सीबीआई के साथ सहमत निधनं 

एवं wi के आधार पर wane के पास सूचीबद्ध किया गया हे। 

(घ) ओर (ङ) चयनित एजेंसी केवल राष्टरीय जाच एसी कं 

हित के मामलों की tet समाचार कतरने yea कराएगी जो समाचार 

प्रो मे amet) इन्दे दैनिक आधार मर ई-मेल कं जरिए उपलब्ध 

कराया जाएगा। ) 

Rig के मामले 

3980. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को इस बात कौ जानकारी है कि आगनवाडी, 

विद्यालयों मे मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य ओर चिकित्सा प्रदान करने वाली 

सेवाओं मे gergq के मामले विद्यमान रहै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर गत तीन वर्षो 

मै प्रत्येक वर्षं के दौरान प्रकाश मे आए कुल मामलौ कौ राज्यवार 

संख्या क्या हे; ओर | 

(ग) भविष्य में एेसी घटनाओं कौ रोकथाम के लिए क्या. कदम 

उठाए गए रहै? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रौ आर.पी.एन. सिंह) : (क) 

से (ग) देश के ase भागों मेँ gered कौ प्रथा को कुछ घटनाएं 
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जानकारी मे आयीं है। 

रष्टय अपराध fate ae a (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध 

करायी गईं जानकारी के अनुसार, व्यक्तिगत मामलों से संबधित sis 

केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते है। तथापि, अनुसुचितं जाति ओर अनुसूचित 

जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 ओर नागरिक अधिकारं 

का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से संबंधित आकडं क्रमशः 

संलग्न विवरण-1 ओर संलग्न विवरण-1 मे दिए गए् zi 

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार “पुलिस” ओर “लोक 

व्यवस्था" राज्य के विषय है ओर इसलिए, अनुसूचित जातिर्यो/अनुसूचित 

जनजातियों, के प्रति अपराध सहित अपराधो कौ रोकथाम करने, उनका 

पता लगने, उनके पंजीकरण, जांच-पडताल ओर अभियोजन कौ 

प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार ओर संघ राज्य क्षत्र प्रशासनं को 

adt 31 तथापि, संघ सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 

के प्रति अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक 

महत्व देती FI 

गृह मंत्रालय ने दिनांक 01 अप्रैल, 2010 कौ सभौ राज्यो/संघ 

राज्य ast को अनुसूचिते जाति।/अनुसूचित जनजाति कं प्रति अपराध 

के संबंध मेँ एक विस्तृत wos पत्र भेजा है। अनुसूचित जाति। 

अनुसूचित जनजाति संबंधी परामर्शं पत्र म विभिन कदमो अर्थात् 

साविधिक प्रावधान wa मौजूदा विधानं का संख्त एवं विवेकापूर्ण प्रवर्तन, 

सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमो, सम्मेलन, सेमिनारौ इत्यादि के जरिए 

एससी/एसरी के प्रति अपराध के प्रति विधि प्रवर्तन मशीनरी को सुग्राही 

बनाना, एससी/एसटी के प्रति अपराध संबंधी विधानं के बारे म जन 

जागरुकता मे सुधार लाना; हिसा, गाली -गलौज ओर शोषण कं ae 

को रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली विकसित करना; 

एससी/एसटी के प्रति अपराध के मामलों मे cH के दज करने 

मे विलम्ब न करना; निवारक उपाय अपनाने के लिए आर्थिक एवं 

सामाजिक अत्याचार बहुल क्षत्रँ की पहचान करना; अत्याचार के पीडितं 

क wate के यथोचित उपाय करना इत्यादि का उल्लेख aI 

गृह मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मत्रालय के परामर्श 

से एमसी/एसरी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1589 कं प्रभावी 

कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2011 को 

नई दिल्ली मँ एक बैठक का आयोजन किया था। इस dan मे कुछ 

राज्यो/संघ राज्य क्त्र के मुख्य मंत्रियों, अनेक Talay राज्य क्षेत्र 

के गृह मंत्रियों ओर सामाजिक न्याय के प्रभारी म॒त्रियो ओर अन्य 

प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



Maer `  . ` ., | | ‘ 
१ । ` ` = ` \ 

वर्षं 2009-2011 & ahr अनुसूचित जातियों के `प्रति केवल टएससी/एसरी (अत्याचार fra) अधिनियम के तहत wef मामले (सीर), आरोपपच्नित. Ame (सीएस) 

दोषसिद्ध मामले (dat), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (trem), आसेपपत्रित व्यक्ति (dies) ओर दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) 
॥ 

राज्य |  . 2009 ` = ` . 2010 ` 2011 , 

SL
E 

& 
{-

2¢
 

,  सीआर सोएस सवी tere पोसीएस पीसीवौ सौआर सीएस सीव पीएआर sister पीसीवी सीजार ee सीवी ee पीसोएस पीसीवी 
2 1: 2 3 4 ऽ 6 ठ इ तर 0 ब ऋ, 13 4 ऋ ऋ ऋ इ 9 ` | 3 4 5 6 7 8 9 0 11 2 13 14 15 16 7 18 . 19 ` 20 

आप्र प्रदेश 1737 59 62 162] 1440 ` 86 159 650 69 1209 1215 67 1439. 647 52 1483 1184 . 128 

अरुणाचल FEET 0० 0 0 0 0 0. 0 9 0 0 0 . धि 0 0 0 0 0 9 [ि 0 

असम ` ० ०५ ०. 0 0० 0 1 1 0 9 5 ५ ०५ 9० ७० ०. 0 0 

बिहार ` 2534 1276 103 3375 = 2922 246 2548 1557 76 ` 3345 = 3014 194 3024 3043 107 5180 468 239 

छत्तीसगढ् ण 125 2 13 139 64  % ` 81 2 138 143 102 0. 0 18 ०0 ` 0. 2 

गोवा | १ ० ० ० 9 0० 1 0 0० 9 0 oOo 2 1 6 2 .90 0 

गुजरात ` 400 369 7 767 766 11 , 20 «221 16 54 55 30 19 10 4 ग ० 8 
. 

॥ 

हरियाणा ` 91 56 14 ` 139 126 21 131 94 31 177 178 ॐ 150 % © 152 192 41 

हिमाचल प्रदेश ` 6 ॐ 1 19 41 1 द ॐ 2 5 3 82 46 2 15} 118 2 

जम्मू ओर कश्मीर ` 0 0 90 9 0 0 ०9 90 0 o 0 0५ 0 0 0 ० 9 0 

्ारखंड । 20 8] 25 335 308 ` 44 245 152 23 304 उ 5 282 149 24 _ 349 347 80 

कर्नाटक 1097 771 = 23 , 2168 2151 = 83 1292 962 49 3089 2904 = 120 1331 1003 &9 3180 = 3008 131 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

केरल 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

मणिपुर 

मेघालय 

मिजोरम 

नागालैंड 

ओडिशा 

पंजाब 

राजस्थान 

सिक्किम 

तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 

उत्तराखंड 

„पश्चिम बगाल 

0 

1224 9० 

1255 

1328 

27 

कल राज्य 10495 6704 
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14 20 

6L
E 

 & 
8L
 

é 
(4
1१
4 

3 4 6 7 9 10 11 12 13 ` , 15 16 17 18 19 

29. अंडमान ak 0० 0 0 0 0० 09 9 0 0. 9 9 0 0 0 0 0 
निकोबार द्वीपसमूह | 

30. चंडीगढ़ 0 0 2 - 0 0 6 ` 0 -9 0 0 1 0 0 0 0 0 

31. दादश ओर नगर 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
हवेली 

32. दमन ओर दीव ० .0 0 0 0 oO 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

33 दिल्ली संघ शासित 31 16 17 16 16 3 7 12 4 7 24 9 3. 21 20 4 
राज्य । 

34. लक्षटरीप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 3 1 7 2 2 4 0 4 10 0 1 1 1 2 2 4 

कूल संघ शासित 34 17 26 18 13 7 8 16 14 8 2% 10 ` 4 23 22 8 
\ाज्य ॑। 

कल अखिल भारत 11143 6746 1711. 19332 16656 4910 10513 6711 3225 16801 15157 7982 11342 8578 ` 2333 21981 18273 5132 

(स्रोतः भारत में अपराध) । । | ) 

fet: पुलिस ओर अदालतों कौ सूचना में विगत वर्षो से लंबित मामलों कौ सूचना भी शामिल है। 
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af 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति केवल दएससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले (सीर), आरोपपत्रित मामले (सीएस 

दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार किए me व्यक्ति (diem), आरोपपत्रित व्यक्ति (daiwa) ओर दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) 

क्र. राज्य 2009 2010 2011 

a. | — 

सीआर सीएस सीवी divs tidiva पौसीवी सीर dice सीवी पीएआर पौसीएस पीसीवी dem सीएस diet daar पीसीएस पीसीवी 

1 2 3 4 5 6 7 8 11111 पत्ना जम ५ 5 ह छ ४ 9 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. आभर प्रदेश 326 139 12 347 261 20 225 102 11 251 252 30 233 172 11 219 221 28 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. असम | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 5 9 0 

4. बिहार 31 22 4 49 60 12 ॐ ` 16 2 53 34 3 71 68 6 156 138 15 

5. छत्तीसगद् 124 120 14 144 144 16 132 129 28 192 190 46 1 1 25 1 1 23 

। 
< 

6. गोवा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ` 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7. गुजराते 7 70 +O 142 146 0 ॐ4 34 1 ` 7 71 1 23 24 0 50 49 0 

8. हरियाणा ` 0 0 9 0 0 0 0 o 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 

9. हिमाचल प्रदेश 1 1 0 2 2 0 2 1 1 2 1 1 4 1 0 2 1 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 0० oOo 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0० 0 0 0 0 

11. was 62 83 24 136 131 35 75 45 18 55 93 27 104 45 11 63 62 19 

12. कर्नाटक 147 101 3 448 426 16 168 118 6 717 578 12 162 139 6 576 500 18 

13. 5 कल. 5 1 9 1 1 ० १ ० >» > ० ~ ------------ 5 1 0 1 7 0 13 10 0 9 9 0 22 3 9 5 2 0 
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16 
1 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 

14. मध्य प्रदेश | 0 09 28 0 0 109 4 4 58 6 € 265 1 1, . 36 4 4 39 

15. - महाराष्ट ॐ ॐ 1 79 74 1 55 ` ॐ 0 .103 .79 0 61 52 1 118 119 ॥ 

16. मणिपुर | ० 0 0०. 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 90 0 0 0 0 

17. मेघालय 0 0 0 oO 0 0 0 0 0 0 0 0 oO 0 0 0 0 0 

18. मिजोरम _ 0 9 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. नागार्लेड 0 0 0 | 0 0 0 0० 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. . ओडिशा 80 89 3 154 152 -4 355 253 43 358 357 43 406 291 26 + 490 468 28 

21. पंजाब - 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. राजस्थान . 21 4 10 4 4 19 26 6 15 9 9 62 20 4 15 9 9 37 

23. सिक्किम ` 0 0 9 0० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0० 0 0 0 0 

24. तनय 17 14 0 54 51 0 25 23 0 33 33 0 4 2 0 5 5 0 

25. त्रिपुरा 0 1 0 1 1 0 0५ 9 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश 2 oO 7 4 0 13 0 9 2 9 0 7 18 17 3 38 34 7 

27. उत्तराखंड ` 0. 0 | 2 0 0 4 0 0 0 ० 0 0 9 0 0 0 0 9 

28. पश्चिम बंगाल 8 3 0 4 2 | 0 21 ` 9 0 15 9 9 19 10 9 9 8 0 

कूल 989 667 158 1566 1455 249 1169 288 205 1879 517 1152 850 140 1741 1621 215 1721 
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1 2 3 4 5 12 3 4 5 _ 6 2? >» _ 9 0! 1 # ५ ^ “ ~ ~ ~ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

29. अंडमान ओर 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 10 10 0 

निकोबार द्वीपसमूह 

30. चंडीगढ़ , 0 0 9 0 0 0 ०५ o 0 0 0 0 0 0० 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगरं 4 3 0 4 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

हवेली 

32. दमन ओर दीव ० 0० 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली संध शासित 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रदेश | 

34. लक्षद्वीप 0. 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 0 .9 0 9. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 

कुल संघ शासित 5५ 3 0 4 4. 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 10 10 0 

राज्यं | | 

- sss
 nan ate 

कूल अखिल भारत 944 690 158 1570 1459 249 1169 789 205 1880 1722 517 1154 832 140 1751 1631 215 

(fa: भारत मे अपराध) 

टिप्पणीः पुलिस ओर अदालतों कौ सूचना मेँ विगत वर्षो से लंबित मामलों की सूचना भी शामिल ै। 
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विवरण 11 

वर्ष 2009-2011 के दौरान अनुसूचित जातियों क प्रति नागरिक अधिकारो का सरक्षण (पीसीमर) अधिनियम के तहत दर्ज मामले (सीर), आरोपपनित मामले (सीएस), 
दोषलिद्ध मामले (सीव), गिरफ्तार कि me wafer (पीएमार), आरोषपत्रित व्यक्ति (एीसीएस) ओर दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) 

क्र. राज्य 2009 2010 2011 
सं. - | | 

सीआर सीएस सीवी tar पीसीएस पीसीवी सीआरं सीएस सीवी dean पीसीएस . पीसीवी सीर सीएस deat tia पीसीएस पीसीवी 

1 2 1 2 3 4 5.6 7 5 9 न BB द प परद्र 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 9 20 

1. आध्र प्रदेश 39. 5 6 78 60 8 50 41 3 58 79 11 - 10 11 0 12 15 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 

3. असम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. बिहार 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

5. छत्तीसगढ़ 0० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. गोवा 0 90 9 0 0 0 90 0: 0 ० ०0 .०9 0 ०0 0 0० ० 9 

7. गुजरात 2 2 0 4 4 0 0 0 3 0. 0 7 2 2 0 6 6 0 

8. हरियाणा 0 .0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9: हिमाचल प्रदेश 1 1 0 0 5 ० 1 1 1 3 3 2 3 3 0 33 ` 33 9 

10. जम्मू ओर, कश्मीर 1 1 0 2. 2 0 1 1 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0. 

11. ज्ञारखंड 9 0 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 

12. कर्नारक 10 7 0 22 22. 9 33 25 102 9 8 10 0 39 40 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

13. केरल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 

14. मध्य प्रदेश 0 0 0 0 0 0 1 1. 90 7 7 0 0 0 0 0 0 0 

15. महाराष्ट 24 21 2 42 44 2 25 19 1 57 48 1 10 3 0 179 193 0 

16. मणिपुर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

17. मेघालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. । मिजोरम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. नागैड 0. oO 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.. ओडिशा ॥ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. पंजाब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. राजस्थान 0 0 ; 0 0 0 0 0 0० 0, 0 0 0 5 5 5 45 45 45 

23. सिक्किम 0 0 0 0 0० 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. तमिलनाडु , 2 0 8 1 0 8 3 2 0 5 2 0 12 1 0 4 2 0 

25. त्रिपुरा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश 61 52 31 174 141 ` 87 0 0 44 0 0 105 . 0 0 22 0 0 52 

27. उत्तराखंड 0 0 ` 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 

28. पश्चिम बंगाल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 

कूल राज्य | 140 89 47 mem woes ae > > “ ˆ - 278 105 117 %0 52 287 245 126 52 35 27 318 334 97 
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3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18 19 20 

29° अंडमान ओर निकोबार 0 0 0". 0 0० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ०५० 0 0 0 
array . 

30. चंडीगद् -0 0 0° ०0, © 0 9 0 0 0 9 0 o 0 0 0 ० 0 

31.. दादरा. ak नगर 0 0 0 6 0० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
हवेली 

32. दमन aR ` दीव 0 9 0 0 0० oOo 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली. संघ शासित 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
राज्य । । 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. . पुदुचेरी 26 14 0 34 28 0 26 27 1 55 54 1 15 13 0 19 22 0 

कुल संघ शासित 28 15  कृलसंवशस्ति 2 1 छ ॐ क बद  प्पा ुुप 
35 29 0 26 .27 1 55 54 1 15 13° 9 19 22 0 

राज्य 

कूल अखिल भारत 168 104 47 358 307 105 143 117 53 342 299 17 € 48 2 ` 3 35 तज 

(स्रोतः भारत में अपराध) 

दिप्यणीः पुलिस ओर अदालतों कौ सूचना मेँ विगत वर्षो से लंबित मामलों की सुचना भी शामिल हे। 
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ay 2008-2010 के दौरान अनुसूचित जातियों के ग्रति नागरिक अधिकां का सरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के तहत दर्ज मामले (सीआर), ania मामले (सीएस), 

दोषतिद्ध मामले (सीकवी), from किए गए व्यक्ति (dear), आरोपपत्रित व्यक्ति ( पीसीएस) ओर दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) 

क्र. राज्य 2009. 2010 2011 

सं. | म सि | 

| सीआर सीएस सीवी पीएआर पीसीएस पीसीवी stem सीएस dat पीएआर पीसीएस पीसीवी stem सीएस सवौ पीएञआर -पीसीएस पीसीवी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. आध्र प्रदेशः 2 1 0 2 8 0 4 3 0 4 4 ` 0 3. 3 0 7 7 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 

3. Stay 0 0 0 0 0 0 ० 0 0 0 9 0 0 0 0 9. 0 

4. विहार 0 0 0 0 ` 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

छत्तीसगद् 0 0 0 0 0: . 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. गोवा 0 0०: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. गुज 0० 0 9 9 0 ० 0 0 0 0 9 ० 6 0 ० ० ० 

8. हरियाणा ० 0 9 ५ 0 ० ० 9०. ०0 ०. ० ०५ © 0 ० 9० 6 

। 9.. हिमाचल् देश 0 0 0 oO 0० 0 ० ० ० 9 9 0 ० ० ० ० 9 

10. जम्मू ओर कश्मीर 0-0 0 oF 0 0 0 0 0 9 6 6 90 0 6 90० 9 

11. आरखंड 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .o0 "0 

12. कर्नाटक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 

13. कैरल ̀ 0 0. 9 0 2 0 0 0 0० oO 0 0 0 0. 0 0 
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14. मध्य रश 1. 0-. 7 7. 0. 0 0 0 0 0 0 

15. WETS 0 0 0 0 0 0, 0 0 0. 0. 0 

16. मणिपुर 0 0: 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

17. मेघालय 0 0 0 0 oO 0 0 0० 0 0. oO 

18. मिजोस्म 0. 0 0 0 0 0* 9 0 0. 0 0. 

19. AMS 0 0 0 0 0 0: 0 0 0 0. 0 

20. ओडिशा 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 

21. पंजान 0 - 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

` 22. राजस्थान 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 

23. सिक्किम 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 

24. तमिलनाडु 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. त्रिपुरा ` 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: 90 

26. उत्तर प्रदेश 0 oO 0 0 0 0 0: 9 0 o oO 

27. उत्तराखंड 0" 0 0 0 0 0 0 0 ० 9 0 

28. पश्चिम बगाल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल राज्य 4 0 11 11 0: ` 7 3 0 7 7 0 
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1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18} 19 

29. अंडमान ओर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

निकोबार द्रीपसमूह | 

30. चंडीगद 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

हवेली 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली संघ शासित 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

राज्य 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरौ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल संघ शासित 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

राज्य 

कुल अखिल भारत 4 11 11 0 7 3 0 7 7 0 

(स्रोतः भारत मे अपराध) 

दिप्यणीः पुलिस ओर अदालतों की सूचना में विगत वर्षो से लंबित मामलों कौ सूचना भी शामिल हे। 
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at आवंटन से उत्यन होने वाली सुरक्षा fra 

8981. श्री दारा fae चौहान : क्या गुह मंत्री यह जताने कौ 

कृपा करेगे कि. : | 

(क) क्या सरकार को,-उन॒ . कंपनियों को आवंटित 2जी Maes 

जिनको उच्चतम न्यायालय द्वारा. रद् किया गया था से उत्पन कई 

wets सुरक्षा कौ चिता धी ` 

(ख) यदि हां, तो adit ota क्या है 

(ग) क्या उन कपनिर्यो को saa आवंटितं किया गया था 

जिनके बरे मे गृह मत्रालय ने राष्टरू-विरोधी शक्तियों के साथ निकर 

- संबंधों के बरे में चिता व्यक्त क्री धी; ओर ` 

(घ) यदिह, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री आर.पीःएन. सिंह) : (क) 

से (घ) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सदन के पटल पर रख ` 
दी जाएगी। 

{ अनुवाद] 

are andl को आवास 

3982. श्री चार्ल्स डिएस ; क्या आवास ओर शहरी गरीमी उपशमन 

मंत्री यह sat की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को, ara भारतीयों fre रेल लाइन ओर 

टेलीफौन लाइन के निर्माण के लिए एकः स्थान से दूसरे स्थान पर. 

बसने के लिए बाध्य होने ओर उनके एक स्थान पर दही बसने के 

. कारण ओर sé किराए के मकान मे रहने पर बाध्य होने के मदेनजर 

Se आवास प्रदान करने कौ. आवश्यकता के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त 

हुया रै | 

(a) यदि हां, तो तत्संबेधी व्योरा क्या है; ओर | 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : 
(क) से (ग) भारत सरकार को आंग्ल भारतीयों को आवास प्रदान 

करने कं लिए. समय-समय पर अभ्यावेदनं प्राप्त Bt हैँ। तथापि, 'चूकि 

wet विकास ओर आवास राज्य के विषय है -जवाहरं लाल Fee 

रष्टय नंवीकरण मिशनं (जेएनएनयूआरएम) [घटक शहरी. गरीब `को 
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बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) ओर एकीकृत आवास ओर स्लम विकास 

कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)] के aint शषतरौ/स्लमोँ के विकास के 
लिए प्राथमिकता निर्धारित करने ओर अन्य कार्यक्रम शुरू करने से 
संबंधित कार्य राज्य सरकारों द्वारा किए जति है। आवास ओर शहरी 

गरीबी उपमशन मंत्रालय ने सभी राज्यो से अनुरोध fe t कि वे 

बीएसयूपी ओर आईएचएसडीपी, भागीदारी मे किफायती आवासं योजना, 

राजीव आवासं योजना के ` अतर्गत आंग्ल भारतीयों कौ आबादी वाले ` 

शहरो मे आग्ल भारतीयों समुदाय को शामिल करने पर विचार करे। 

(हिन्दी) 
1 

जचत-सह-राहत योजना हेतु निधियां ` ` 

3983. श्री शिवराज भैया : क्या कृषि मंत्री यह-बताने कौ कृपा 

करेगे किं : | 

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश से 75.26 MS र्पप् 

स्वीकृत करने ओर Agent के लिए बचतत- सह-राहते योजना के केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना A अंतर्गत 6.09 लाख रुपए स्वीकृत करने के लिए 

प्रस्ताव प्राप्त gar है ओर 96.09 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैँ 

ओर उक्ते प्रस्तावों कौ 35.26 लाख रुपए की शेष राशि को स्वीकृति 

दी जानी है; ओर 

(ख) यदि हां, तो शेष राशि को कब तक स्वीकृत ओर जारी 

fax जने की संभावना है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 
म राज्य मंत्री (डौ. चरण दास महंत) : (क) ओर (ख) जी, 

-हां। 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को पहली किस्त के 

रूप मेँ 40 लाख रूपए कौ धनराशि जारी कौ गई है ओर 2011-12 
@ दौरानं जारी कौ गई धनराशि मेँ से खर्च न कौ गई 6.09 लाख 

रुपए की बकाया धनराशि पुनः वैद्य कौ गई है। पहले जारी की गई 

धनराशिं का उपयोग किए जाने ओर उसका उपयोग प्रमाणपत्र तथा 

संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट भेजने के बाद ही बकाया धनराशि जारी कौ 

जाती दै। 

आर्दसीएञर म रिक्त पद 

3984. श्री Tart सरोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि 

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियंत्रणाधीन कुल कितने 

निकाय अथवा संस्थान कार्य कर रदे हैः
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(ख) क्या आईसीएजार का इन निकायो पर प्रशासनिक नियंत्रण 

है; 

(ग) 31 अक्तूबर, 2012 कौ स्थिति के अनुसार आईसीएआर 

ओर आईसीएआर के अंतर्गत संस्थानों मे dental ओर, अधिकारियों 

के कुल कितने पद रिक्त है; ओर 

(घ) आईसीएआर द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम 

उठाए गए दै? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान 

परिषद् के पुरे देश मे फले 107 अनुसंधान संस्थान वर्तमान में विविध 

फसलो/किस्मों/कृषि जलवायु st पर काम कर रहे FI 

(ख) जी, हां। सभी 107 संस्थान -भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 

के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संघटक यूनिट FI 

(ग) ओर (घ) दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 को वैज्ञानिक श्रेणी 

मे 1177 पद तथा प्रशासनिक श्रेणी मे अधिकारियों के 25 पद रिक्त 

थे। चकि इन रिक्त पदों को केन्द्रीय स्तर पर कृषि वैज्ञानिक चयन 
मंडल (एएसआरवबी) द्वारा भरा जाता है अतः 948 पदों कौ माग 

एएसआरबी को अधिसूचिते करर दी गई है तथा शेष 229 wi कौ 

माग शीघ्र ही अग्रेषित कौ जाएगी। 

एएसआरबी द्वारा इन रिक्त पदों को भरने का कार्य उच्च प्राथमिकता 

के आधार पर शुरू कर दिया गया है। 

mat देवी मंदिर के fee निधियां 

3985. श्री जगदीश सिंह राणा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 

स्थित प्राचीन शाकुबरी देवी मंदिर मे आने वाले श्रद्धालुओं को बुनियादी 

सुविधाएं प्रदान करने हेतु ff के आवंटन करने के लिए कदम 

उठाए /कदम उठाए जाने का प्रस्ताव टै; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधौ oho क्या दै? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चद्रेश कुमारी) : (क) ओर (ख) पर्यटनं 

मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण पर्यटन योजना के अत्र्गत 

सहारनपुर जिते मे -गगोह स्थित wat देवी मदिर, बाबा हरिदास 
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मंदिर ओर कुतुब आलम दरगाह के लिए पर्यटक सुविधा हेतु वर्ष 

2004-05 मे 49.28 लाख रुपए कौ धनराशि आवंटित कौ गई थी। 

॥ अनुवाद] 

भारत ओर बुल्गारिया की सुरक्षा बैठक 

3986. श्री किसनभाई वी. पटेल : 

श्री प्रदीप ae : 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारत ओर बुल्गारिया ने हाल ही मै आपसी हितों 

से संबंधित द्विपक्षीय सुरक्षा ai पर चर्चा की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ओर 

(ग) उन विषयो का ato क्या है जिन पर दोनों देश सहयोग 

के लिए सहमत हुए है? | 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

से (ग) जी, हां। बुल्गारिया सरकार के आतरिक मामले उप-मत्री तथा 

भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बीच दिनांक 16 अक्तूबर, 2012 

को नड दिल्ली में एक aan हई थी जिस द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधो 
मुदो पर बातचीत gel 

भारत ओर बुल्गारिया ने संगठित अपराध, aaa आतकवाद 

तथा स्वापक ओषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थो के अवैध gota से 

निपटने के लिए मई, 1994 मे एक सुरक्षा समन्वय करार पर हस्ताक्षर 

किए है। इसके अतिरिक्त, भारत ओर बुल्गारिया ने आपराधिक मामलों 

के संबंध मे आपसी विधिक सहायता संधि पर भी सितम्बर, 2007 

मे हस्ताक्षर feu है। ॥ 

(हिन्दी ` 

खेल संघों मे पदाधिकारी 

3987. श्री विश्व मोहन कूमार : 

श्री राजस्या सिरिसिल्ला : 

श्री रूद्रमाधव राय : 

श्री के.सी. सिंह ‘ara’ : 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा करे 

कि :
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(क) क्या अधिकांश खेल परिषद, संघो ओर परिसंघों के अध्यक्ष 

पर्दो पर नेता आसीन है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

(ग) क्या सरकार का देश में खेलं स्तय मे सुधार करने के 

लिए पूर्वं खिलादियो/कोचों को इन सर्घो का अध्यक्ष नियुक्त करने 

को अनिवार्य बनाने की योजना है; 

(घ) यदि हां, तो इस संबंध मे क्या दिशा-निर्देश जारी किए 
जाने को संभावना है; 

(ङ). यदि नही, तो इसके. क्या कारण है ओर अधिकारियो, जिन्होने 

Tey ओर अंतररष्टीय खेल प्रतिस्पर्धाओं का आनंद लेने के लिए 

भारी धनराशि व्यथं कौ है ओर इसके साथ-साथ राजनेताओं व उनके 

परिवारो, fds लंदन ओलंपिक खेलों मे करोड रुपए ad किए 

है, कि रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(च) अधिकारियों ओर साथ ही राजनेताओं से उक्त राशि वसूल 
ae के लिए क्या कारवाई at गई दै? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मेँ राज्य मंत्री (श्री fem सिह) : (क) ओर (ख). यह सत्य 

, है कि. अनैक खेल ute कं पदाधिकारी राजनीतिज्ञ Fi तथापि, भारत 

` सरकार द्वारा इस बरे A कोई विवरण नर्ही रखा जाता। 

(ग) जी, aa 

(घ) प्रन नहीं उठता । 

(ङ) ओर (च) चूकि राष्ट्रीय खेल परिसंघ, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 

अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृते स्वायत्त है, इसलिए सरकार उनके 

दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के हस्तक्षेप नहीं करती। इसने राष्टीय 

खेल परिसंघो मे सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों at 

आयु ओर कार्यकाल सीमा निर्धारित करने संबंधी केवल ae दिशा- निर्देश 

जारी किए है। ये दिशा-निर्देश भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, | 

` 2011 का हिस्सा ZF 

इनके पदाधिकारियों द्वारा किया गया व्यय आईभोए सहित संबंधित 

राष्ट्रीयः खेल परिसंधो का दायित्व है। भारतं सरकार द्वारा केवल यह 

सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि उसके दवारा आईओए सहित विभिन 
राष्ट्रीय खेल uted के लिए मंजूर कौ गई निधियां उसी देश्य क 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 344 

लिए खर्च कौ गई ह जिनकं लिए वे मंजूर कौ गई थी। 

प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का मूल्य 

3988. श्री मधुसूदन यादव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन प्रकार के प्रसंस्कृत कृषि 

ak वन उत्पादों at बद्ती कीमतों कौ संभावना तलाश करने के 

लिए छत्तीसगद् सहित देश मे कोई सर्वेक्षण कराया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संनधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो की स्थापना करने से छत्तीसगढ़ 

म रोजगार के अवसर ae की संभावना है ओर क्या किसानों. को 

आर्थिक लाभ होने की संभावना टै; ओर 

(घ) इस संबध मे राज्य कौ सहायता के लिए सरकार द्वारा 

क्या प्रयास किए गए है? | 

कृषि मंत्रालय मे ज्य मंत्री तथां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (डौ. चरण दासं महंत) : (क) ओर (ख) खाद्य 

प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विभिन प्रकार के संस्कृत कृषि ओर वेन 

उत्पादो की बढती कोमतों कौ संभावना तलाश करने के लिए कोई 

सर्वेक्षण we कराया हे। 

(ग) “विजन 2015; भारत मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के लिए 

` रणनीति एवं कार्य योजना" के अप्रैल 2005 के दस्तावेज के अनुसार, 

वर्षं 2015 तक संगठित खाद्य प्रसंस्कस्ण उद्योग क्षेत्र मे वृद्धि संबधी 

प्रत्यक्ष रोजगार छत्तीसगढ़ सहित देश में. 18 लाख आंका गया था। 

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 12वीं योजना (2012-13 

के लिए) के दौरान छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों मे खाद्य प्रसंस्करण 

क्षेत्र के लाभ हेतु विभिन स्कौमे कार्यान्वितं कर wet) ये स्कीम 
हैः 

(i) ` अवसंरचना विकास स्कीम 

(क) मेगा खाद्य पार्क 

(ख) शीत शृंखला, मूल्य वृद्धि एवं परीक्षण अवसंरचना 

(बागवानी उत्पादो के लिए) 

(ग) वूचड्खानों का morta
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(i) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं 

विकास स्कीम तथा खाद्य परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण 

प्रयोगशालाओं की स्थापना।उनयन ठेतु अन्य प्रोत्साहन 

कार्यकलाप स्कोम। 

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सहित देश मे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 

प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने 1र2र्वी योजना (वर्षं 2012-13 F 

लिए) के दौरान एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कौम-रष्टरीय खाद्य प्रसंस्करण 

मिशन (एनएमएफपी) शुरू किया है! एनएमएफपी कौ मुख्य विशेषताएं 

हैः- (i) आगामी अपेक्षित वृद्धि प्रोत्साहन के अनुरूप मंत्रालय कौ 

अगली छलांग का अनुभव करना तथा क्षेत्र के लिए मूल्यवृद्धिः (ii) 

विकनद्रीकृत दृष्टिकोण; (iii) राज्य। संघ राज्य Bat कौ अधिक भूमिकाः 

(iv) बेहतर आउटरीच; ओर (४) प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मौनीटरिग । खाद्य 

प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा al योजना के दौरान कार्यान्वितं कौ 

गई तथा 12वीं योजना (2012-13 के लिए) के दौरान मिशन मे 

सनििविष्ट कौ गई सभी स्कीमे निम्नानुसार दैः 

() खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिको उननयन।स्थापना, 

आधुनिकौकरण स्कीम। 

(i) गैर-बागवानी उत्पाद शीत शृंखला, मूल्यवृद्धि एव परिरक्षण 

अवसंरचना EA | 

(1) बूचड़खाना आधुनिकीकरण स्कोम (वर्षं 2012-13 ओर 

 2013-14 के लिए कोई लक्ष्य नही) । 

(iv) मानव संसाधन विकास स्कोम (एचारडी) 

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकौ मे डिग्री।डिप्लोमा। 

प्रमाण-पत्र पाटूयक्रम चलाने के लिए कं लिए 

अवसंरचना सुविधाओं का सृजन 

(ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (gett) 

(ग) . खाद प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्र (एफपीटीसी) 

(४) प्रोत्साहन कार्यकलाप cain 

(क) -सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन करना 

(ख) अध्ययन्/सर्वेक्षण करा 

(ग) प्रदर्शनियो/मेलँ कं लिए सहायता देना 

(घ) विक्ञापन एव्. प्रचार 
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राष्टीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन भी खाद्य प्रसंस्करण क्षत्र के विकास 

हेतु लाभभोगियौ, परियोजना स्थलों आदि के चयन A wales रज्य 

क्षेत्रो को लचीलापन प्रदान कर्ता हे। | 

(अनुवाद) 

निःशक्त व्यक्तियों के लिए वतिपहिया साइकिल 

3989. श्री ताराचन्द WIR : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को इस बात कौ जानकारी है कि निःशक्त 

व्यक्तियों के लिए खरीदी गई लगभग 250 तिपहिया साइकिल तीन 

वर्षो से अधिक समय से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के भंडार 

image 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध मे दोषी अधिकारियों कं खिलाफ 

क्या कारवाई कौ गई है ओर उपर्युक्त तिपहिया साइकिल को शीघ्र 

निःशक्त व्यक्तियों को दिए जाने हेतु क्या कारवाई कौ गई है? 

गृह dara मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन््रन) : (क) 

से (म) पूर्वं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) हारा वर्ष 2008-2009 

के दौरान नि;ःशक्त व्यक्तियों के वितरण के लिए 1610 तिपहिया साईइकिलं 

खरीदी गई ot) इनमे से 1360 तिपदहिया -साइकिले, जो क्षेत्र कं नगर 

पार्षदो की सिफारिशो के आधार पर वितरित कौ जानी af, उन्हं 

12 अंचर्लो के sage को सीधे वितरित कर दिया गया ओर 

250 तिपहिया साइकिल जिन्हे विवेकाधीन कोटे कं तहत वितरित किया 

जाना था, Se तत्कालीन सामुदायिक सेवा विभाग, दिल्लौ नगर निगम् 

(पूर्व निगम) की अभिरक्षा मे रखा गया था] विवेकाधीन कोटे के 

तहत तिपहिया साईकिलँ मेयर, fect मेयर, अध्यक्ष, स्थायी समिति, 

सदन के नेता ओर विपक्च के नेता तथा क्षेत्र F नगर पार्षदो al 

सिफारिशों पर वितरित किया जाना था। अवितरित तिपहिया साइकिले, 

अपेक्षितं सिफारिश कौ अनुपलब्धता के कारण वितरित नर्ही कौ जा 

wat | 

[हिन्दी 

बांग्लादेश के साथ भूमि सौदा | 

3990. श्री सैयद शाहनवाज हैन : क्या गृह मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि :
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(क) क्या दोनों देशो के (बीच हुए भूमि अदला-बदली स्बधी 

सोदे के aia सरकार ने असम का कुछ हिस्सा ` बांग्लादेशं को दे 

दिया है अथवा देने. का प्रस्ताव ठैः ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी =o क्या है? 

गृह . मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली wT) : (क) 
ओर (ख) प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दरे कं दौरान भारत ओर बांग्लादेश 
कं बीच भूमि सीमा के सीमांकन. ओर संबंधित मामलों से संबंधित 

समञ्चोते के प्रोटोकाल, 1974 पर दिनांक 06 सितम्बर, 2011 को हस्ताक्षर 
किए. गए थे। इस प्रोरोकाल मे गैर-सीमांकित भूमि सीमा, एक दूसरे 

के wad मे स्थित ईक्लेव ओर YU कौ अदला-बदली से संबंधित 
भूमि-सीमा के बकाया मुद्दों का समाधान किया गया है। यह प्रोयोकाल 

: सबधित क्षेत्रो मेँ रह रहे लोगों कौ इच्छओंं को ध्यान मेँ रखते हुए 

वास्तविक स्थिति. पर आधारित है। ओर इसे असम सरकार सहित संबंधित 
राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श करके तैयार किया गया था। इस 

wad के कार्यान्वयन से dead त्रौ मे रह रहे लोगों का विस्थापन 

wet होगा। 

(अनुवाद) 

“नीलम `. चक्रवात 

3991. -श्री पी. करूणाकरनं : 

` श्री बसुदेव आचार्यं : ` 

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा att कि : 

(क). क्या सरकार को गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन कं संबंध 
मे कोई -अभ्यावेदन ura हुआ है जिसके कारण चेनई तट पर ' नीलम' 

चक्रवात के दौरान मालवाहक पोत एम.टी. प्रतिभा कावेरी के छह नाविके 
डूब गए थे; ओर ` ` 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? | 

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) ) ~ ` 
इस मत्रालय को इस -मामले मे कोई भीं अभ्यावेदन प्राप्त नही gar 

है। | । 

(ख) प्रश्न ही नहीं sami 
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(हिन्दी) 

नाभिकीय dist को खतरा 

. 3992. योगी आदित्यनाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे कि 

` (क) क्या आसूचना एजैसियों ने देश मे नाभिकीय विद्युत wast 
पर आतंकवादी हमला की आशंका wart है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सं्बधी व्यौरा an 3; ओर 

(ग) नाभिकीय विद्युत सयत्र कौ सुरक्षा के लिए क्या कदम 

` उठाए गए है? .. 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 
` से (ग) सरकार को लगातार देश कं नाभिकीय विदु संयंत्र सहित ` 

-महत्वपूर्णं संस्थानों के खतरों के संबंध मँ समय-समय पर आसूचनाएं 
` प्राप्त होती रहती ह। इन आसूचनाओं को तत्पर्तापूर्वक परमाणु उर्जा 

विभाग सहित संबंधित प्राधिकारियो के साथ साञ्चा किया जता है।. ` 

देश मेँ सभी नाभिकौय विच्युत संयंत्र कौ चाक-चौबंद सुरक्षा ala 
कराने के लिए ata ओंद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया 
है। केन्द्रीय ओद्योगिक सुरक्षा बल कौ सहायता के लिए संस्थानों के 
प्रधन द्वारा विभागीय सुरक्षा कार्मिक भी तैनात किए जाते है। 

सुरक्षा wifes आवधिक सुरक्षा जांच भी संचालित करती है तथा 
सुरक्षा को सुदृढ बनाने के लिए अपनी सिफारिश देती है। इन सिफारिशो ` 
तथा अन्य सूचनाओं कं आधार पर, परमाणु sat विभाग सहित संबंधित 

प्राधिकारियों को समय-समय पर परामर्श. पत्र भी जारी किए जाते 

#1 

[ अनुवाद] 

समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना 

3993. श्री भास्करराव aga पाटील खतगांवकर : 

श्री संजय tg : | 
श्री ए. गणेशमूर्ति : | 

` श्री एन.एस.वी. चित्तन॒: 

श्री आनंद प्रकाश परांजपे : 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि
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(क) क्या केंद्र सरकार ने सिर पर मैला देने का कार्य/कौ 

प्रथा समाप्त करये के उदेश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना मे समेकित 

अल्प लागते wad योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) aq de सरकार् नै पिद्ले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर् 

चालू वर्ष. के दौरान इस उदेश्य हेतु राज्य सरकारों को कोई निधि 

आवंटित कौ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्रीः अजय माकन) : 

(क) ओर (ख) वर्षं 2011 की भारत की जनगणना. द्वारा अभिज्ञात 

किए गए अनुसार शहरी क्षेत्र म मानव द्वारा साफ किए जाने are 

शेष सभी 2,08.323 शौचालयों को परिवर्तितं करने के प्रयोजन से 

मंत्रिमंडल कौ आर्थिक कार्य संबंधी समिति के अनुमोदन से vated 

निम्न लागत स्वच्छता योजना (आरएलसीएस) के क्रियान्वयन कौ अवधि 

को 12 योजना अवधि मे बदा दिया गयः है। वर्षं 2011 कौ जनगणना 

के अनुसार सूचित किए गए शुल्क शौचालयं कौ राज्य-वार सूची 

संलग्न विवरण-। मे दी गर्ह है। | 

(ग) ओर (घ) जी, हां। आवास ओर शहरी उपशमन मंत्रालय 

ने विगत मे विभिन राज्य सरकारों को एकौकृत निम्न लागत स्वच्छता 

योजना (आरएलसीएस) के अंतर्गत निधियां स्वीकृत ओर जारी at 

है। विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक at ओर चालू वर्ष मे एकीकृत निम्न 

लागत स्वच्छता योजना (आरएलसीएस) के अंतर्गत स्वीकृत निधिर्यो 

के राज्य-वार Bt संलग्न विवरण-1¡ मे दिए गए है। 

विवरण 

क्र. राज्य के नाम शुष्क शौचालयं 

स. कौ संख्या 

1 2 3 

1. . अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 

2. आध्र प्रदेश 7111 

3. अरुणाचल प्रदेश 100 

4. . असम | । 6178 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखितं उत्तर 350 

1 2 3 

5. बिहार् 3822 

6. चंडीगढ़ 0 

7. orig 184 

8. दादरा ओर am हवेली 113 

9. दमन ओर दीव 9 

10. गोवा 0 

11.. गुजरात 1158 

12. हरियाणा 685 

13. हिमाचल प्रदेश 0 

14. जम्मू ओर कश्मीर 17673 

15. आारखंड 775 

16. कर्नाटक 5688 

17. केरल 1653 

18. लक्षद्वीप 0 

19. मध्य प्रदेश 2717 

20. महाराष्ट 5331 

21. मणिपुर 3965 

22. मेघालय 305 

23. मिजोरम 14 

24. amie 108 

25. way राजधानी aa दिल्ली. 583 

26. ओडिशा ` । 7547 

27. Wet 108 

28. पजान 840 
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1 2 | 3 1 2 3 

29. राजस्थान 1800 33. उत्तर प्रदेश | | 106681 

30. सिक्किम | 0 34. उत्तराखंड | 1250 ` 

31. तमिलनाडु 17414 35. पश्चिम बंगाल वि | 14402 

32. त्रिपुरा | 118. _ कुल ` क्रूल = षछ ` 208323 

विवरण ` 

विगत तीन वर्णो ओर चालू वर्षं के दौरान प्राप्त, स्वीकृत, onafer ओर जारी की गई निधियों के व्यौरे 

वित्तीय वर्षं 2008-09 

क्र. राज्य का नाम स्वीकृत स्वीकृत कुल जारी की गई | प्रस्तावों की स्थिति 
सं. । एककं कौ ` केन्द्रीय ` कूल केन्द्रीय । । 

संख्या  सन्सिडी सल्सिडी 

(करोड रुपए) (करोड रुपए) 

1. बिहार ` 9,808 7.48 =. 7.48* समंजित ` स्वीकृत ओर निधियां जारी की गई 

2. उत्तर प्रदेश 2,35.606 - 179.64 20.74" स्वीकृत ओर निधियां जारी कौ गई 

(37.10 समंजित + 

33.64 जारी की गई) 

3. जम्मू ओर कश्मीर 1,116 | 1.06 106" समंजित्त ` स्वीकृत ओर निधियां जारी कौ गई 

4. पश्चिम बंगाल | 6.798 5.18 1.29 ` स्वीकृत ओर निधयो कौ . पहली किस्त ` 

| जारी कर दी गई 

5. केरल | | 1,675 , ` 1:28 0.32 | स्वीकृत ओर fafirit की पहली किस्त 

| ॑ | | जारी कर दी गई . 

6. मणिपुर 7,117 6.78 : 1.69 - स्वीकृत ओर. निधि कौ पहली किस्त ` ` 

जारी कर दी गई जारी कर दी गई 

7. “ aims 3,404 > ` 0.81 (Stee ओर निधि्यो कौ. पहली किस्त 

. जारी कर दीं गई . 

कूल 2,65 524  204.66. 37.75 

‘asl के पास उपलब्ध विगत आईएलसीएस योजना कं अंतर्गत पहली जारी की गई राशि मे. से अनप्रयुक्त अधिशेष राशि से समंजित निधियां।
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क्र. रज्य का नाम स्वीकृत स्वीकृत कुल जारी कौ गई प्रस्तावो कौ स्थिति 

स. एकको कौ केन्द्रीय कूल केन्द्रीय 

संख्या सब्सिडी सच्छिडी 

(करोड रुपए) (करोड रुपए) 

1 2 3 4 5 6 

1. जिहर 2323 1.771 0.44 शुष्क शोचालर्यो को परिवर्तित करने कौ 

परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई है 

अपूर्णं परियोजनाओं पर विचार नही 

किया गया है। 

2. उत्तर प्रदेश 2647 2.02 43-30 शुष्क शौचालयो को परिवर्तित करने कौ 

परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई ह। 

अपूर्णं परियोजनाओं पर॒ विचार नहीं 

किया गया हे! 

3. जम्मू ओर कश्मीर 4781 4.48 1.12 शष्क शोचाल्यो को परिवर्तित करने कौ 

परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई FI 

अपूर्णं परियोजनाओं पर विचार नही 

किया गया है। 

4. AMS 2076 1-95 2.917 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए है ओर 

निधियां जारी कर दी गई ह। 

5. उत्तराखंड 1613 1.23 1.23 शुष्क शौचालयं को परिवर्तित करने कौ 

परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई FI 

तकनीकी आधार पर नए प्रस्तावों कौ 

स्वीकृत नहीं किया गया है। 

6. महाराष्ट 12237 8.78 0.85 स्वीकृत ओर पहली किस्त जारी कर 

| दी गई हे। 

7. मध्य प्रदेश 7423 5.60 0.48 स्वीकृत ओर निधियां जारी कर दी गई 

ZI 

8. त्रिपुरा 2998 2.85 1.08 स्वीकृत ओर निधियां जारी कर दी गई 

है। 

9. तमिलनाडु 0 0 0 अपूर्णं परियोजनाओं पर॒ far qe 

किया. गया है। 
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1 2 3 1 2 3 [+~ 1111.1.ा 5 6 

10. केरल ` 6564 ; 0 . 0 स्वीकृत ओर निधियां जारी कर दी गई 

है। | 

11. गुजरात 0 0. 0 अपूर्ण परियोजनाओं पर॒ fra नही 
fea गया 3 

12. पश्चिम बंगाल 0 0 0 इस पर विचार vel कियो गया क्योकि 
| समग्र कस्बे के आधार प्र नही थी। 

13. हर्यिणा' 0 0 0 राज्य से कहा गया है कि यह कस्बे-वार 

` कुल स्वच्छता योजना पर आधारित शहरी 

स्थानीय निकायो की प्राथमिकता सूची 
प्रस्तुत करे जो प्रस्तुत नहीं की गई है। 

कुल 42662 28.681 49.857 

वित्तीय वर्षं 2010-11 

क्र. सज्य का नाम स्वीकृत स्वीकृत कल जारी कौ गई प्रस्तावो की स्थिति 
सं. एकको की केन्द्रीय कुल केन्द्रीय 

सख्या सब्सिडी सन्सिडी' 
। (करोड रुपए) (करोड रुपए) 

1 2 3 4 5 6 

1. असम 0 ae) 0 अपूर्णं प्रस्तावों पर विचार नर्हीं किया 
गया। 

2. उततर प्रदेश ' 0 0 62.19 पूर्व स्वीकृति के संदर्भ मेँ निधियों की 
: ` दूसरी किस्त जारी कर दौ गई है। 

3. महाराष्ट 25021 0 4.02 निधियां स्वीकृत ओर जारी कर दी गई 

4. केरल 0 0 2.21 पूर्व स्वीकृति के संदर्भ मे निधियो कौ ` 
दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। 

मध्य प्रदेश ` 4358 0 . परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई है ओर 

पूर्व स्वीकृति के लिए निधियों के साथ 

निधियां जारी कर दी गई है। 
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1 2 3 4 5 6 

6. राजस्थान 1039 0.792 0.198 केवल सपूर्ण wera स्वीकृत किए गए eI 

aay नगाल 0 0 3-89 पूर्वं स्वीकृति के संदर्भ मे निधियो कौ 

| दूसरी किस्त जारी कर दी गई FI 

8. BES 0 0 0 राज्य से कहा गया है कि वह कस्वे-वार 

कुल स्वच्छता योजना के प्रस्ताव को 

पुनः तैयार wel 

9. wile 0 0 9 राज्य से कहा गया है कि वह कस्बे-वार 

| कल स्वच्छता योजना के प्रस्ताव को 

पुनः तैयार wi 

` 10. ओडिशा 0 0 0 राज्य से कहा गया है कि वह कस्बे-वार 

कुल स्वच्छता योजना के प्रस्ताव को 

पुनः तैयार करें, 

कूल 30,418 ` 0.792 73.428 

वित्तीय वर्षं 2011-12 

क्र. राज्य का नाम स्वीकृत स्वीकृत कूल जारी की गई प्रस्तावों कौ स्थिति 

सं. एकको की केन्द्रीय कल केन्द्रीय 
सख्या सब्सिडी सन्सिडी 

(करोड रुपए) (करोड रुपए) 

1 2 3 4 5 6 

1. असम 0 0 0 अपूर्ण प्रस्तावो पर विचार नहीं किया 

मया FI | 

2. ओडिशा 4690 3.58 3.58 राज्य कौ प्राथमिकता A अनुसार 

परियोजनाएं स्वीकृत कौ गर्ह है ओर 

निधियां जारी कर दी गई Fy 

3. BES 3891 3.4 0.74 राज्यं कौ प्राथमिकता के अनुसार 

-परियोजनाएं स्वीकृत कौ. गई है ओर 
-निधियां जारी कर दी गई है। 

4. , छत्तीसगढ़ 26018 22.76 4.9% राज्य को. प्राथमिकता कं अनुसार 
परियोजनाएं स्वीकृत की गई है ओर 

निधियां जारी कर दी गई FI 
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1 2 3 4 5 ` 6 

5. पश्चिम बंगल ` 7751 6.78 5.91 प्रस्ताव स्वीकृत कर feu गए है ओर 

निधियां जारी कर दी गई Fi 

6. नागर्लँड 9 | 0 1.463 ` पहले से स्वीकृत निधिं कौ दूसरी | 

किस्त जारी कर दी गई tT) 

7. मणिपुर | । 0 0 5.09 पहले से स्वीकृत निधियों की दूसरी 
| किस्त जारी कर दी गई है। 

8. मध्य प्रदेश 2500 3.81 5.44 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए है ओर 

निधियां जारी कर दी गई है। 

9. त्रिपुरा | 22041 24.1 5.25 | प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए है ओर 

निधियां जारी कर दी गई है। ` 

10. राजस्थान 0 0 0.59 पहले से स्वीकृत निधियों की दूसरी 

| . किस्त जारी कर दी गह है।. 

11. महाराष्ट 2405 0 ..9 परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई है ओर 

। लंबित उपयोगिती प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही 

किए जाने के कारण निधियां जारी नही 

कौ जा wat है। 

कुल 69296 - 64.43 33.023" 

वित्तीय वर्ष 2012-13 (वर्तमान स्थिति अनुसार) 

क्र. राज्य का नाम स्वीकृत एकको कौ स्वीकृतं कुल केन्द्रीय जारी कौ गई कुल 

a. | संख्या सब्सिडी केन्द्रीय सन्सिडी 

(करोड़ रुपए) (करोड़ रुपए) 

1. ` महाराष्ट 39,663 30.5 . ` 19.2 

म्यायालयो मे महिलाओं के प्रति अपराध 

| ` संबंधी मामले 

3994. श्री निशिकांते दुबे : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

ai कि : 

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 

विभिन न्यायालयं मेँ राज्य-वार महिलाओं के प्रति अपरार्धो के कितने 

मामले दायर किए गए है; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन मामलों कौ संख्या क्या है 

जिनमे निर्णय सुना दिया गया है तथा लंबित मामलों कौ संख्या क्या 

है; ओर
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(ग) सभी लंबित मामलों को frre के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए गए है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) 

से (ग) राष्ट्रीय अपराध fats ब्यूरो (एनसीभारबी) द्वारा उपलब्ध ` 

कराई गई सूचना के अनुसार, वषं 2009, 2010 ओर 2011 के दौरान 

विचारण के लिए महिला के प्रति अपराध के कुल क्रमशः 7,52,495, 

8,08.343 ओर 8,64.248 मामले 41 वर्ष 2009-2011 के दौरान 

महिलाओं के प्रति अपराध के तहत वर्षं के दौरान विचारण के लिए 

मामलों, वापस लिए गए मामलों ओर विचारण पूरा किए गए मामले 

तथा वर्षं के अत मे विचारणं के लिए लंबित मामलों का राज्य/संघ 

राज्य क्ेत्र-वार ब्योरा संबंधी विवरण संलग्न है। 

ag 2009, 2010 ओर 2011 के दौरान विचारण पूर्ण किए गए 

कुल मामलों कौ संख्या HAM: 1,00.611, 1,08.933 ओर 1,12,368 

हे तथा वर्षं 2009, 2010 ओर 2011 के दौरान देश मेँ विचारण के 

लिए कुल क्रमशः 6,36,590, 6,85,708 ओर 7,36.385 मामले लंबित 

थे। 

विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार 
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ने देश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशो के साथ जुलाई, 2011 

से दिसम्बर, 2011 तक लंबित मामलों कौ संख्या कम करने के लिए 

अभियान चलाया था। उनसे लम्बे समय से ललित मामलो को निपटने 

तथा समाज के कमजोर वर्गो से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने 

का अनुरोध किया गया al 

विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त फीडवैक के अनुसार, कुलं 

लंबित मामलों की संख्या मे 6 लाख से अधिक तक कौ कमी 

आई थी, जिसमे से 1.36 लाख मामले वरिष्ठ नागरिको, अशक्त जनो, 

नाबालिगों तथा समाजे के कमजोर वर्गों जैसे लक्ष्य समूहो से संबंधित 

थे। इस ay wt जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक इसी प्रकार 

का अभियान चलाया गया है। इस वर्षं लंबित मामलों कौ संख्या 

कम करने से संबंधित अभियानं का मुख्य विन्दु पांच वर्षो से अधिक 

समय से लंबित ve मामलों से हमारी न्याय प्रणाली को मुक्त कराना 

है। इसके साथ-साथ, विद्यमान रिक्तियो को भरकर तथा अतिरिक्त 

नए पदों का सृजन करके अधीनस्थ न्यायपालिका A न्यायाधीश की 

संख्या में वृद्धि पर बल दिया जा रहा है ताकि मामलों का शीघ्र 

निपटान किया जा सके तथा समग्र लंबित मामलों कौ संख्या मे कमी 

हयो सके। 

वितरण 

ay 2009-2011 के दौरान महिलाओं क प्रति अपराध के संबंध मेँ विचारण के लिए मामले (सीएफटी), वापस लिए गए मामले 

(सीडन््यू), विचारण पूर्णं किए गए मामले (सीटीसी) ओर at के अत तक विचारण के लिए लिति मामले (सीपीरी) 

क्र. राज्य/संघ राज्य 2009 2010 2011 

स. aa 

सीएफटी सीडन्ल्यू सीरीसी सीपीरी सीएफरी सीडन्ल्यु सीरीसी सीपीरी सीएफटी सीडन्ल्यु सीरीसी सीपीरी 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

1. आप्र प्रदेश 53939 = 5167 = 13791 = 34981 = 5828 4990 = 14772 = 39066 = 61615 = 4784 = 13275, = 43556 

2. अरुणाचल प्रदेश 1372 4 45 1323 8 21 1411 = 1525 8 63 1454 

3. असम 18431 354 2895 15182 21475 = 205 = 3203S 18067-24104 311 4170 19623 

4. विहार | 27442 = 352 = 4222 22868 28149 381 = 4201 = 23567 32086 573 5232 26281 

5. छत्तीसगढ़ 20222 325 2536 {7361 21278 404 3153 17721 21775 = 519 2960 18296 

6. गोवा 365 0 86 279 0 78 328 437 4 53 380 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10. 11 12 : 13 14 

7. गुजरात 56970 259. ` 4109 52602 60292 23 4333 . 55722 64056 258 | 3856 59942 

8. हरियाणा 14443 21 2992 11430 15390 .23 3314 क 15961 ` 70 3672 12219 

9. दिमाचल ग्द 3666 101 484 3281 = 4098 101 386 , 3611 = 4375 124 456 3795 

10. जम्मू ओर wet ˆ 12029 ` 196 1379 10454 12267 190 1015 11062 13576 251 4215 12110 

11. BES 8476 =. 190 2766 5520 8127 70 2505 5552 7861 76 1947 5838 

12. कर्नारक 21225 ̀ 637 ` 4004 16584 23847 259 4421 = 19167 27062 426 5244 21392 

13. केरल 35184 = 486 4839 29859 38730 (297 4797 33636 43167 2494692 38226 

14. मध्य प्रदेश 64910 3772 10573 50565 66646 3638 14717 51291 67357 . 4202 14472 48683 

15. wer 119842 1144 8165 110593 125253 1107 9555 114591 128718 - 1394 9559 = 117765. 

16. -मणिपुर ` 98 0 0 98 104 0 5 99 105 0 6 99 

7. मेघालय 761 0 56 - 705 838 9 30 799 7 5 49 90 

18. मिजोरम 280 0 133 147 318 0 169 149 288 6 101  - 181 

19. नागालैंड 91 0 28 ~ 63: 102 | 0. 49 53 85 .2 39 44 

20. ओडिशा “ 36238 0 3538 32700. 41335 0 4826 = 36509 45508 0 4062 40646 

a1. पंजाब 7757 9 1664 ` 6084 7562 13 1579 5970 769 17 1472 6280 - 

22. राजस्थान , , 45437 1019 5221 32197 49429 1159 = 4825 । 43445 54443 1601 5760 47082 

23. सिविकम 152 = .15 ॐ 100 = 1 = 3 12 5 8 2. ॐ | 144 

24. तमिलनाद्ु 16800 19: 4418. 312363 17143 13 4572 . 12558 16898 7 3818 13073 

25. त्रिपुरा 1 45 643 . 3459 ` 459 74  . 778 3967 † 5393 41 857 4495 

26. उत्तर प्रदेश 64672 1060 14946 ` 48666 63067 = 366 17263 45418. 61882 , 469 17007 44406 

27. उत्तराखंड ` 3621 "4 . 618 2957 = 3821 . 17 "807 2997 373ॐ9 `ˆ 24. 506 3209 

28. पश्चिम ame ` 99803 ` 65 . 4829 94909 118437 125 ` 4519 11793 137189 = % 4891  132208 | 

कल राज्य 738573 15286 98955 624332 793361 13689 106925 672747 848114 15513. 110271 722330 

je 

५ 

¢ 

~
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1 2 3 4 ५ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

29. अंडमान ओर निकोबार 348 0 15 333 401 0 5 396 451 0 1 450 

द्रीपसमूह 

30. चंङीगढ 651 0 117 534 624 0 171 453 556 0 90 466 

31. दादरा ओर नगर 92 0 7 85 102 0 10 92 109 9 8 101 

हवेली 

32. दमन an दीव 37 0 5 32 43 1 6 36 42 1 3 38 

33. दिल्ली संघ शासित 12250 0 1441 10809 13237 0 1747 11450 14443 0 1964 12479 

प्रदेश 

34. लक्षद्वीप 8 0 २ 6 7 0 0 7 8 0 4 ˆ 4 

35. युदुचेरी 536 8 69 459 568 12 69 487 ५45 1 27 517 

कुल सघ शासित राज्य 13922 8 1656 12258 14982 13 2008 12961 16154 2 2097 14055 

कुल अखिल भारत 752495 15294 100611 636590 808343 13702 108933 685708 864268 15515 112368 736385 

स्रोतः भारत मे अपराध। 

टिप्पणीः सीएफटी = सीडन्ल्यू + सीटीसी + सीपीरी 

( हिन्दी) 

AS को प्रशिक्षण 

3995. श्री मकन सिह weet : क्या कृषि मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या मध्य प्रदेशमे नर्मदा नदी पर बांध बनाने के कारण 

खरगोन ओर बडवानी क्षेत्रं म निर्मित sitet मे wwe को प्रशिक्षण 

प्रदान करिए जाने tq सरकार के पास कोई योजना है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इस क्षेत्र मे मछली उत्पादन बदृनि तथा मत्स्य प्रसंस्करण 

कं लिए कोई इकाई स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो ये इकाइयां wa तक स्थापित किए जाने 

की संभावना है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (ङो. चरण दासं महत) : (क) ओर (ख) केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना ‘wets Fee कल्याण योजना' के "प्रशिक्षण ओर 

विस्तार घटक' के अधीनं मानव संसाधन विकास, मत्स्य पालको के 

लिए प्रशिक्षण ओर जागरूकता Het कौ स्थापना, पुस्तिकाओं ओर 

प्रशिक्षण मैनुअलौ कै प्रकाशन, कार्यशालाओं के आयोजन, मूल्यांकन 

अध्ययनो आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय 

मात्स्यिकौ विकास ate (एनएफडीबी) "जलाशय मात्स्यिको wae’ 

के day में मद्ुआरो को प्रशिक्षण देता है! तथापि, मथ्य प्रदेश में 

नर्मदा नदी पर बांध बनाने के कारण खरगौन ओर Far क्षेत्र में 

fafa diel dda मह्ुभरों को प्रशिक्षण देने कौ ate योजन 
नहीं FI 

(ग). मध्य प्रदेश सरकार से अब तक tea कोई प्रस्ताव प्राप्त 

we हुमा ZF . 

(घ) प्रश्न नहीं उठदा।



367 Wat के 

अवशिष्ट से उर्वरक बनाना 

3996. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : 

श्रीमती रमा देवी : 

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या यह सच है कि कृषि तथा रसोई अवशिष्ट ओर पशु 
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वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिकछछले तीन वर्षो कं दौरान प्राकृतिक 

उर्बस्को के मामले F wa सफलता ओर उत्सादन विवरण-1 ओर 1 

मे संलग्न है। 

विवरण 

राष्ट्रीय ama मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 

राज्य-वार सहायता का व्यौ 

मल के उपयोग से प्राकृतिक wit बनाए जा सकते है जेसा कि 

अन्य देशो मेहो र्हा रहै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या हैः ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा मे क्या कदम उठाए गए है तथा 

इसमे कितनी सफलता मिली है एवं पिछले तीन वर्षो के दौरान देश 

म प्राकृतिक उर्वरकों का उत्यादन कितना है? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करणं उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) जी, a 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर ने विभिन जैविक 

अपशिष्ट नामतः फसल अवशेष, पशुधन ओर कुक्कुट मलमूत्र आदि 

से उर्बर/वर्मी -कम्पोस्ट सहित कम्पोस्ट की तैयारी के लिए प्रौ्योगिकियों 

का विकास किया दै। जैविक खादों का उपयोग न केवल रासायनिक 

उर्वरकों के कम उपयोग मेँ सहायता करता है बल्कि यह मृदा उर्वरकों 

ओर भौतिक एवं जीव विज्ञानीय स्वास्थ्य मे भी सुधार acm है। 

(ग) wea जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ) स्कौम कं 

अंतर्गत 100 टन प्रतिदिन क्षमता के लिए कुल वित्तीय परिव्यय के 

33% यश 60.00 लाख रु. जो भी कम हो.की दर पर फल एवं 

सन्नी, मंडी अपशिष्ट/कृषि . अपशिष्ट कम्पोस्ट इका्यों कौ स्थापना । 

करने के लिए ward के माध्यम सै ऋण से जुडी पाश्वन्ति राजसहायती 

के रूप मे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ओरं उत्कृष्ट जीवाणु 

रहित तरल. पदार्थ/वाक आधारित 200 dite जैव-उर्वर्को ओर सूक्ष्म 

जीवाणु जैव नाशीजीवमार उत्पादन adi कौ स्थापना कं लिए कुल 

वित्तीय - परियोजना का 25% तक या. 40 लाख रु. जो भी कम हे, 
Tae के माध्यम से ऋण से जुडी wad रजसहायता, के रूप , 

मँ वित्तीय सहायता दी जाती है! रष्टय बागवानी मिशनद (एनएचएम) 

के अंतर्गत अधिकतम 30.000 रु. प्रति लाभार्थी के अध्यधीन लागत ¦ 

की 50% Al दर पर वर्मी कम्पोस्टर इकाई कौ स्थापना कं लिषए 

वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ओर राष्ट्रीय मृदं स्वास्थ्य एवं 

she yer परियोजना Contes) के अंतर्गत जैविक खाद 

` के उपयोग के लिए अधिकतम 500/- रु. प्रति te कौ दर पर. 

(लाख रुपये) 

क्र. राज्य का नाम वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां 

सं. 

2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 ` 3 4 5 

1. आध्र प्रदेश 170.00 374.25 402.96 

2. बिहार् 169.83 280.10 40.24 

3. wis 726.75 1143.32 1738.31 

4. दिल्ली 0.00 0.00 0 

5. गोवा 5.10 2.33 1.76 

6. गुजरात ` 0.00 0.00 30.11 

7. हरियाणा 274.64 124.19 40.66 

8. ्ारखंड 25.50 11.55 227.50 

9. कर्नाटक £752.25 459-62 319.59 , 

10. ` केरल 0.00 94.25 138.91 

11. Ay प्रदेश 63.75 58.50 12.70 

12. महाराष्ट 1.28 60.25 0.00 

13. ओडिशा 89.25 60.00 75.00 

14. पंजाब 51.00 67.50 20.40 

15. राजस्थान 12.75 60.97 - 80.02 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16. तमिलनाडु 23.71 30.38 18.95 11. आरखंड 23.00 23.00 234.45 

17. उत्तर प्रदेश 152.24 79.22 119.60 12. कर्नारक 2001.27 1442.09 1108.62 

18. पश्चिम ana 0.00 165.75 215.25 13. केरल 131.87 131.87 84.99 

कुल 2518.05 3072.18 3481.96 14. मध्य प्रदेश 97.50 436.00 136.00 

स्रोत ; एनएचएम 15. महयराष्ट् 91-32 95.47 0.82 

तितरण-ा 16. मणिपुर 0.50 0.50 0.50 

गत तीन वर्षो के दौरान विभिन. राज्यों मे उत्पादित विभिन 17. मिजोरम 0.21 0.21 0.08 

जैविक wel का राज्य-वार SRT | 
18. मेघालय 0.95 10.57 

(राज्यो द्वारा प्रदत्त AR के अनुसार) 
19. नागार्लेड 0.09 0.16 0.16 

क्रः राज्य का नाम कुल उत्पादित जैविक खाद" 20. ओडिशा 85.45 131.82 11.49 
सं. (लाख wet) 

21. पंजाब 92.19 379.62 341.29 

2009-10 2010-11 2011-12 

22. राजस्थान 5.07 294.52 294.52 
1 2 3 4 5 | 

23. सिक्किम 22.50 27.60 0.0058 

1. आंध्र प्रदेश 93.55 118.45 106.00 

24. तमिलनाडु 9.06 56.39 8.37 

2. अरुणाचल प्रदेश 0.12 0.12 0.01 

25. त्रिपुरा 

3. असम 33.91 5.85 2.85 
26. उत्तरं प्रदेश 38.76 327.78 327.78 . 

4. बिहार 5.50 66.25 66.25 
27. उत्तराखंड 0.38 , 0.38 10.64 

5. छत्तीसगद | 128.73 144.48 129.15 
28. पश्चिम बगाल 92.19 162.84 162.84 

6. . गोवा 1.354 3.90 4.30 | 

| कूल , 3486.07 3671.40 3486.33 
7. गुजरात 21 40.00 363.50 - 

| "कूल जैविक wel मे ग्रामीण soe, शहरी कम्पोस्ट, ora 

8. हरियाणा 10.05 18.40 18.40 खाद (एफवाईएम), वर्मीकम्पोस्ट, हरी खाद ओर अन्य खाद शामिल 

ral 
9. हिमाचल प्रदेश 40.55 40.55 40.55 । 

एनए - अर्थात् राज्य द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। 

10. जम्मू ओर कश्मीर 459.95 22.20 22.20 | 
स्रोत : एनसीओएफ, गाजियाबाद
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[arta] 

प्रिर मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

(एफडीआई) 

3997. ` St. dare मैन्या : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री 

यह बताने की कृपा. करेगे कि : 

(क) fre मीडिया मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा 

क्या है; 

(ख) क्या सरकार्/भारतीय दूरसंचारं विनियामक प्राधिकरण (टाई) 

ने इस क्षेत्र मे एफडीआई कौ ऊपरी सीमा बढ़ने का भुञ्ञाव दिया 

ह; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी eho क्या है तथा इसके क्या कारण 

(घ) क्या एफडीआई की ऊपरी . सीमा सूचना-मनोरंजन aa मे 

भी लागू कौ जाएगी या मात्रा समाचार प्रकाशन तक ही सीमित रखी 

जाएगी; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) fee मीडिया क्षत्र मेँ, गैर-समाचारौं अर्थात् fie मीडिवा क 

विशेषन्षता/तकनीकौ८वैल्लानिक क्षेत्र मे 100% तके के विदेशी निवेश कौ 

अनुमति है जबकि समाचार ओर समसामयिकौ से संबंधित समाचारपत्रं 

ओर पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं मेँ 26% 

तक विदेश निवेश कौ अनुमति है। तथापि, पूर्णं स्वामित्व वाली 

सह-संस्था के माध्यम से अपने समाचारपत्रं के फसीमाइलं संस्करण 

प्रकाशित करने वाले विदेशी प्रकाशन घराना कौ मामले मेँ 100% तक ̀ 

विदेशी निवेश कौ अनुमति है। 

(ख) ओर (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टाई) 

ने fie मीडिया मे विदेशी wie निवेश के .मुदे पर कोई सिफारिश 

नहीं कौ है। वर्तमान 4, fre मीडिया मेँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कौ 

अधिकतम सीमा बढाने का कोड प्रस्ताव. नही हे। . 

(घ) ओर (ड) सरकार ने भैर-समाचार Ba अर्थात् वैज्ञानिक 

तक नीकौ/विशेषन्ञता पत्रिकाए/आबवधिकिया/जर्नल प्रकाशित करने के लिए 

पहले ही 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश at अनुमति दी है। 
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शीतकालीन खेलों को ager देना 

3998. मोहम्मद असगरारूल हक : क्या युवा कार्यक्रम खेल मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार/राष्टीय खेल महासंघ (एनएसएफ) का विचार 

देश मे शीतकालीन खेलों को aera देने का है; . 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा wien, व्हाइट 

वाटर राप्टिग आदि शीतकालीन खेलों कौ aca देने के एिलि wel 

से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार व्या क्या है; 

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावों पर सरकार/एनएसएफ द्वारा राज्य-वार क्या 

राज्यो को राज्य-वार कितनी राशि जारी कौं गई है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा 

मत्रालय म राज्य मत्री (श्री fate सिंह) : (क) से (घ) किसी 

भी खेल को saa देने का मुख्य दायित्व संबंधित मान्यता प्राप्त 

waa खेल परिसंघों का है] राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता कौ 

. योजना के अंतर्गत. सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघो के साथ सम्मत दीर्घावधि 

विकास योजनाओं के अनुसार उपस्कर ओर उपभोज्य सामग्री कौ खरीद, 

भारत मे राष्ठीय।/अतरष्टीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन करने, विदेशों 

मे अतररष्टीय खेल स्पर्धां मे विलादियो/ीमो की भागीदारी तथा 

भारतीय ओर विदेशी ae के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के 

खिलादिर्यो/दीमो के प्रशिक्षण/कोचिग के लिए रष्टय खेल परिसंघो 
को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उनके प्रयासो को पूरा करती है। 

भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ (उनच्ल्यूजीएफञई) को देश में 

शीतकालीन खेलों को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यतां 

प्रदान्. कौ mE है। | | 

" आइस होकी एसोसिएशन ate इंडिया ' नामक राष्ट्रीय खेल विकास 

संगठन आइस eat खेल को बढावा देता है। 

राष्ट्रीय खेल use को सहायता स्कीम के अंतर्गत, सरकार केवल 

राष्टीय खेल परिसंघो को ही वित्तीय सहायता मुहैया कराती है ओर 

न कि किसी राज्य को। अतः पिछले तीन वर्षो के दौरान किसी भी 

राज्य सरकार को कोई भी निधियां जरी नही कौ गई है। इस् Way 

मे किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भी नीं मिला है।
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अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीओईपी) को सुरक्षा 

3999. श्री रुद्रमाधव राय : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : । 

(क) क्या भारत तथा विदेश मे महत्वपूर्ण व्यत्य तथा अन्य 

विशिष्ट व्यक्तिर्यो को सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित किए 

गए कोई मानदंड मौजूद है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उन नोलीतुड wert, पूर्वं राजनेताओं ओर उनके परिवारो 

a a क्या है जिन्ह सुरक्षा प्रदान कौ जारी है तथा इस संबंध 

मे सरकार द्वारा कितनी रशि खर्च कौ गई है; 

(घ) क्या सरकार के पास उक्त व्यक्तयो से सुरक्षा प्रदान किए 

जाने का खर्च वसूलने के लिए कोई प्रस्ताव ठै; ओर 

(ङ) af a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस संबेध में 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए रै? 

गृहं मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मुल्लापल्ली Wr) : (के) 

ओर (ख) sara को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व मूलरूप से 

उस राज्य सरकार का होता है, जिसकं Safer मे एसा व्यक्ति 

रहता/होता है। केन्द्र सरकार भी कू सुरक्षा के हकदार व्यक्तियों को 

सुरक्षा प्रदान करती है। 

उने व्यक्तियों के अलावा, जो कार्यालयों^उनके द्वारा धारित पदों 

के आधार पर सुरक्षा के हकदार है, केन्द्र की सूची में स्थित सभी 

सुरक्षा के हकदार व्यक्तियों को Seta सुरक्षा एजँसिर्यो द्वारा खतरे 

के Tay में किए गए व्यापकं मूल्याकनं के आधार पर ही सुरक्षा 

मुहैया करायी जाती है। 

qa vau निर्धारित मानदौ के आधार पर किए जाते ZF 

सुरक्षा के हकदार व्यक्तियों को विदेश दौर कं समय सुरक्षा 

उनके अवबोधक्षम खतरो/सुरक्षा एर्जसियों द्वारा किए गए पूर्वं सुरक्षा 

संपर्क परस्पर प्रबंध के आधार प्रर मेजबान देशो द्वारा प्रदान की 

जाती है। 

(ग) खतरौ के मूल्यांकन के आधार पर् जिन व्यक्तियौ कै लिए 

सुरक्षा yas किए जाते है उन व्यक्तियों कं व्यौरो का खुलासा करना 

लोक हित मेँ नहीं होगा। जहां तक सुरक्षा संबंधी व्यय का प्रश्न है 
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राज्य सरकार कौ witha सहित कई एजेसियो के शामिल होने के 

कारण व्यय का आकलन करना कटिन ra 

(घ) ओर (ङ) जी, ae 

[ feat] 

कोयला sat मे अनियमितताए 

4000. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : 

श्री प्रदीप कुमार सिंह : 

क्या कोयला मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक ad तथा चालू वर्ष के दौरान 

विभिन कोयला श्त्रो/प्रदेशों म कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितता 

के दर्ज मामलों का व्यौर क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने इस dau मे कोई जच की दहै; ओर् 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी oto क्या है ओर इसके क्या 

परिणाम निकले तथा इस पर सरकार ने क्या अनुवतीं कार्रवाई कौ 

है? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

ओर (ख) विभिन कोलफौल्टौ,क्षेत्रो मे काफी संख्या मे शिकायतें 

प्राप्त होती है जिनमे प्रशासनिक प्रकृति के मुदे भी शामिल रै। इन 

मामलों कौ Sats करने के बाद कथित भ्रष्टाचार wa अनियमितताओं 

के आरोपों के मामलों मे आगे जांच कौ जाती है। 

कोल इंडिया लि. (सीजाईएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 

तीन वर्षो त्था चालू वषं के दौरान उन मामलो, जिनमे सीञईएल 

तथां इखकौ सहायक कंपनियों तथा सिगरेनी कोलियरीज कपनी लि. 

(एससीसीएल) के warn विभाग तथा केन्द्रीय sam ब्यूरो 

(सीबीआई) द्वारा जांच कौ ग्रहै, कौ संख्या नीचे दी गईं हैः 

कपनी का नाम 2009- 2010- 2011- 2012--13 

10 11 12 (नवम्बर, 

2012 तक ) 

1 2 3 4 ` 5 

कोल इंडिया लि. 30 30 13 9 



feat इस्टीस्यूट लि. 

fet कोलियरीज कंपनी 
लि. । 

>
 

oO
 

©
 

o
 

(ग) परिणाम अर्थात् कोल इंडिया लि. (सीआईएल), gaat 

सहायक कंपनियां तथा सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) 

के अधिकारियो/कर्मचारियों जिन पर पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष 

के दौरान दंड लगाया गया/आरोप-पत्र जारी किये गए है, कौ संख्या 

नीचे दी गई हः- 

कंपनी का नाम 2009 2010- 2411- 2012-13 

10 11 12 (नवम्बर, 

2012 तक) ` 

1 2 3 4 5 

कोल इंडिया fa. 15 05 07 00 

भारत wf कोल fa. 14 49 32 04 

Gea कोलफौल्दस लि. 108 54 61 33 

seq कोलफील्डस लि. 10 07 37 01 

महानदी कोलफील्दस लि. 16 16 13 01 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

भारत कोकिग कोल लि. 23 39 35.20 नार्दर्न कोलफील्दस लि. 53 21 15 03 

dea कोलफील्द्स लि. 38 16 21 14 साउथ seed कोलफौल्ड्स 16 16 08 01 

लि. 
Seed कोलफौल्डस लि. 25 16 85 55 

: aed कोलफील्दस लि. 22 03 10 20 

महानदी कौलफौल्डस लि. . 12 20 22 11 

dea माइन प्लानिंग एड 0 02 0 उपलब्ध 

awe कोलपफौल्डस लि. 12. 19 7 3 ` — 
, डिजाइन ईस्टीस्यूर लि. नहीं 

ge fel कोलफील्द्स ` 22 17 15 3 ननी 
लि fart कोलियरीज कपनी 9 0 0 0 

वेस्टर्न कोलफौल्द्स लि. 55 18 75 29 

। { अनुवाद । 

dea माइन ॒प्लानिग एड 0 ` 0 02 0 
कोयला खनन मे संयुक्त उद्यम 

4001. श्री तथागत सत्पथी : क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

` (क) क्या केन्द्र सरकार ओडिशा ArT acter एवं सैनिक 

ARAM एलाइड सर्विसेज के मध्य संयुक्त उद्यम रद् होने कं आलोक 

म कोल aaa का संयुक्त उद्यम के तहत फिर से आवंटन करने 

परे विचार कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इसे कब तक कार्यान्वितं कर ` दिया जाएगा ? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

इस समय to कोई प्रस्तावं सरकार के विचारधीन नहीं है। 

(ख) ओर (ग) इस प्रश्न के भाग (क) मे दिए गए उत्तर 

को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता । । 

ब्ीपीएल ae मे वृद्धि 

4002. श्री शिवे कुमार उदासी : 

श्री महाबल मिश्रा : 

` श्रीमती सुमित्रा महाजन : 

श्री दुष्यत सिंह :
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श्री दिलीप सिंह yea : 

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ : 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) राज्य-वार एवं श्रेणी-वार कुल कितने राशन ae जारी 

किए गए ह; 

(ख) क्या संबंधित नियमों म बी.पी-एल. सूची एवं राशन ae 

के नियमित संशोधन का प्रावधान है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबरधी ao क्या है ओर इसके कार्यन्वियन 

की क्या स्थिति है; 

(घ) क्या सरकार को मंत्रालय कौ विभिन योजनाओं के 

अंतर्गत लाभार्थियों कौ संख्या बढ़ाने कै लिए अनुरोध प्राप्त हुभा है; 

ओर 

(ङ) af a, तो तत्संबधी ato क्या दहै तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मत्री (प्रो. pal. थमस) : (क) राज्य सरकारौ/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों 

द्वारा दिनांक 30.09.2012 तक दी गई सूचना के अनुसार लक्षित 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभार्थियो की विभिन्न श्रेणियों 

के लिए 24.28 करोड राशन कार्ड जारी किए गए है। दिनांक 

30.09.2012 तक प्राप्त सूचना के अनुसार जारी किए गए राशन कारौ 

के राज्यवार At संलग्न विवरण-1 मे दिए गए FF 

(ख) ओर (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक 

वस्तुओं कौ आपूर्तियां बनाए रखने तथा उपलब्धता ओर वितरण सुनिश्चित 

करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) 

कौ धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 

नै दिनाक 31.08.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 

2001 अधिसूचित किया है। 

अदेश मे अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है किं राज्य 

सरकारे केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए अनुमानों के अनुसार अत्योदय 

अन्न योजना परिवारो सहित गरीनी रेखा से नीचे के परिवारो al पहचान 

aa के wise उचित दिशा-मिर्देश तैयार करेगी ओर अपात्र परिवारों 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 378 

के नाम काटने तथा wa परिवारों के नाम जोड़ने के प्रयोजनार्थं प्रत्येक 

वर्षं गरीबी रेखा से नीचे ओर अत्योदय अन योजना परिवारों कौ सूचियों 

की समीक्षा करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) अदेश, में 

यह प्रावधान भी टै कि राज्य सरकारें अपात्र ओर जाली रशन कार्ड 

तथा राशन कार्ड मे जाली यूनि कौ weg करने के लिए राशन 

कार्ड की आवधिक जांच करेगी। 

राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र WIT से WS करते हुए 2006 

मे एक नौ सूत्री कार्ययोजना तैयार कौ गईं शी जिसमे अन्य बातें 

के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/^अंत्योदय अनन योजना कौ grea 

की लगातार समीक्षा करना ओर जाली/अपात्र राशन are को समाप्त 

करना शामिल है। दिनांक 30.09.2012 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 

33 राज्यो/ संघ राज्य sa ने गरीबी रेखा से नीचे+अत्योदय अनन 

योजनाः कौ सूचियो कौ समीक्षा करने कौ सूचना दी है ओर 27 राज्यों 

ने जुलाई, 2006 से 318.50 लाख जाली८अपात्र राशन कार्ड को निरस्त 

करने कौ सूचना दी है। 

(घ) ओर (ङ) राष्ट्रीय ओर रज्य स्तरो पर गरीबी का अनुमान 

लगाने के लिए भारत सरकार कौ नोडल Wet योजना आयोग 2 

जहां तक खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग का संबंध हे यह विभाग 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यो ओर संघ राज्य 

aa को Geri (गेहूं ओर चावल) का आबंटन करने के लिए 

योजना आयोग के 1993-94 के गरीनी अनुमानों ओर 01 मार्च, 2000 

कौ स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानं 

के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो कौ संख्या अथवा 

राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र WIA द्वारा वास्तव मे पहचान किए 

गए राशन ws जरी किए गए परिवारों को सख्या, जौ भी कम 

हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से 

नीचे के परिवारो की संख्या 6.52 करोड दै जिनमें 2.43 करोड अंत्योदय 

अन्न योजना परिवार शामिल ti ae राज्य सरकारो/८संघ राज्य क्षेत्र 

प्रशासनों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटनों के लिए 

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारौ कौ सख्या बढाने का अनुरोध किया 

हे व्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए ti गरीनी रेखा से नीचे 

के परिवारो कौ 6.52 करोड Hl स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम 

प्रति परिवार प्रति माह कौ दर पर खाद्यानों का आबंटन किया जाता 

हे) अतः गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो की संख्या ओर ae 

का set बढाने के लिए राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं 

के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सके FI
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विवरण 

` दिनाक 30.09.2012 तक प्राण सूचना के अनुसार wayay राज्य क्षेत्रो द्वार राज्यवार ओर 

श्रेणीवार जारी किए गए रशन कार्ड की संख्या 

क्र. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राशन Bes (लाख) 

सं. 

गरीबी रेखा अत्योदय अनन गरीबी रेखा | कुल 

से नीचे योजना से ऊपर 

1 2 3 4 5 6 

1. आंध्र प्रदेश 206.45 ' 15.58 29.94 251.97 

2. अरुणाचल प्रदेशं . 0.61 0.38 2.19 3.18 

3. असम ` 12.02 7.04 , 40.92 59.98 

4. बिहार् 39.22 25.01 15.53 79.76 

5. BHAT 11.56 7.19 26.42 45.17 

6. दिल्ली ` | 1.67 | 1.50 20.25 23.42 

7. गोवा | | 0.14 0.14 3.36 3.64 

8. गुजरात | । 23.70 8.10 93.29 | 115.09 

9. हरियाणा - 9,07 | 2.92. 44770 , 56.76 

10. ~ हिमाचल प्रदेश 3.17 - 197 । | 10.71 | 15.85 

~ 
11. जम्मू ओर कश्मीर 4.80 2.56 12.34 | 19.70 

12. ्ारखड 14.76 9.18 5.15 29.09 

13. कर्नाटक 84.07 11.38 38.57 134.02 

14. hte 14.46 5.96 58.01 78.43 

15. मध्य प्रदेश | 52.48 15.82 79.92 148.22 

16. . महाराष्ट | 45.88 24.64 ` 139.53 210.05 

17. मणिपुर 1.02 ˆ 0.64 2.41 4.07 
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1 2 3 4 5 6 

18. मेघालय 1.13. 0.70 2.66 4.49 

19. मिजोरम 0.42 | 0.26 1.83 2.51 

20. AMS 0.77 0.47 । 1.16 2.40 

21. ओडिशा 36.78 12.65 34.58 84.01 

22. पजान 2.89 1.79 55.59 60.27 

23. राजस्थान ` 16.53 9.32 111.68 137.53 

24. सिक्किम । 0.27 0.16 4.06 4.49 

25. तमिलनादु* 176.35 18.65 * 195.00 

26. त्रिपुरा 1.82 1.13 4.39 7.34 

27. उत्तर प्रदेश 65.84 40.95 331.19 437.98 

28. उत्तराखंड 3.07 1.91 19.39 24.37 

29. पश्चिम बगाल 37.27 14.80 128.95 181.02 

30. अंडमान ओर निकोबार 0.08 0.04 0.89 1.01 

द्रीपसमूह 

31. चंडीगढ़ 0.09 0.02 2.30 2.41 

32. दादरा ओर नगर हवेली 0.12 0.05 0.54 0.71 ` 

33. दमन ओर दीव 0.03 0.01 0.32 0.36 

34. लक्षद्वीप 0.02 0.01 0.15 0.18 

35. पुदुचेरी 1.17 oo 0.32 1.85 3.34 

कूल 869.73 243.25 1314.84 2427.82 

"तमिलनाडु के गरीबी रेखा से रऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के ates उपलब्ध नहीं है, क्योकि wa मै गरीबी रेखा से ऊपर्/गरीबी रेखा से 

नीचे के आधार पर् श्रेणीकरण नहीं किया गया है।
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राज्यो/संष राज्य sal द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली onder के लिए mist रेखा वते 

नीचे के ओर अधिक परिवारो को स्वीकृति दिए जाने संबधौ अनुरोध 

क्र. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक ` गरीनी रेखा से नीचे के परिवार 

सं. | far प्रणाली आनरन के लिए कौ संख्या जिनके लिए आबंटन 

रेखा से नीचे स्वीकृत परिवारं का अनुरोध किया गया हे 

की संख्या (लाख) (लाख) 

1. विहार (2008) | 65.23 121.00 

2. बिहार (2010) 65.23, 140.00 ` 

3. गुजरात (2010) 21.20 26.00 ̀ 

4. मध्य प्रदेश (2009) । 41.25 60.00 

५. महाराष्ट (2009) 65.34 71.34 

6. पजाब (2010) | . 4.68 14.50 

7. उत्तर् प्रदेश (2008) ` 106.79 117.39 

8. कर्नाटक (2004) 31.29 63.00 

[feat] a साय किसी करार, यदि कोई हो, पर हस्ताक्षर किए गए है; ओर 

कोयला उत्पादन के लिए gud. के gaa 

4003. श्री whe यादव : 

श्री serena पारील शिवाजी : 

क्या कोयला मंत्री यहं बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क). क्या प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष 

ने सुञ्चाव दिया है कि देश मे कोयला उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से 

सरकार द्वारा संचालित खनन कपनी कोल ` इंडिया को निजी क्त्र के 

साथ करार करने चादि; 

(ख) यदि a, तो क्या-कोयला मत्रालय ने इस संबंध में ae 

योजना तैयार कौ है; 

(ग) af a, तो तत्संबधी eto क्या है ओर निजी कपनियों 

(घ) यदि नर्ही, तो प्रधानमंत्री कं आर्थिक सलाहकार परिषद् 

के अध्यक्ष द्वारा few गए geal पर सरकार ने क्या aad की 

हे? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

से (घ) प्रधानमत्री कौ आर्थिक सलाहकार परिषद् से कोयला मंत्रालय 

को एेसा कोई सुञ्ञाव प्राप्त नहीं gen है। तथापि, कोल इंडिया लि. 

(सीआईएल) ने अपने स्वयं के संसाधनों से कोयले का उत्पादन करने 

के अलावा, मौजूदा मांग को पूरा करने हेतु कोयले का उत्पादन बढाने 

के लिए अपने कछ water को भी आरटसोर्स किया है। कोल इंडिया 

` लि. कौ कुछ खानों मे कोयले के उत्पादन की जिम्मेवारी खुली निविदा 

के: माध्यम से दीर्घावधि op के अधीन कुछ अभिकरणों को पहले 

ही दी गई है! इसके अलावा, 136.48 मिलियन टन प्रति वर्षं कौ 

कुल क्षमता वाले 27 खानो/्व्लोकों कौ पहचान आउटसो्सिग के सिए 

कौ गई हे) | |
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( अनुवाद। 

सूखे कौ व्याप्ता 

4004. श्री एल. राजगोपाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएभार) ने 

तेलंगाना ओर रोयलसौमा aa सहित आध्र प्रदेश कं तटीय aa मे 

नार-बार सूखे की व्याप्ता दशति हुए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कौ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबरधी व्यौरा क्या @ ओर आईसीएआार के 

निष्कर्ष मे इसके क्या कारण बताए गए है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस संबध मे क्या उपचारत्मक कदम उठाए 

गए रहै? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, we भारतीय कृषि 

अनुसंधान परिषद् मै इस तरह कौ कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कौ है। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने रष्ठरीय जलवायु अनुकूल 

कृषि पहल (एनआईसी आरए) के तहत सूखे के प्रभाव को कम करने 

के लिए जलवायु अनुकूल प्रोद्योगिकियां विकसित कौ है। 

[ हिन्दी) 

हम्पी को विश्व विरासत का दर्जा 

4005. श्री बेद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार तुंगभद्रा नदी जिसे अब हम्पी के 

रूप में जाना जाता दै को विश्व विरासत का दर्जा देने के लिए कोई 

कदम उठाने का दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 3; 

(ग) क्या केन्द्र सरकारने इस संबंध मे यूनेस्को के साथ बातचीत 

की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी sho क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ee इस संबधमे क्या कार्रवाई किए जाने का 

प्रस्ताव टै? 
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संस्कृति मत्री (श्रीमती चदरेश कुमारी) : (क) जी, नही । कर्नाटक 

राज्य सरकार अथवा अन्य किसी संगठन से तुगभद्रा नदी को विश्व 

विरासत दर्जा देने का ae प्रस्ताव प्राप्त नहीं gam है 

(ख) से (ङ) प्रशन नहीं उठते। 

[अनुवाद] 

असम में अवैध प्रवासी 

4006. श्री GAS wR नैसीमुधियारी : क्या गृह मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या असम राज्य विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों मे बडी संख्या 

ये अवैध बाग्लादेशी प्रवासियो के आनै के कारण राज्य मे जनसाख्यिकौय 

ओर जातीय समस्या उत्पनं दयो गई दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ain क्या है; 

(ग) क्या उक्त प्रवासियों ने राज्य में बडी मात्रा 4 जनजातीय 

भूमि भी प्राप्ते कर ली है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी alo क्या है; ओर 

(ङ) इस परं सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

ओर (ख) अन्तर ust सीमा पर जांच एवं नियंत्रण के बावजूद 

विशेषकर कछ WA स्थानो, जहां पर दुर्गम क्षेत्रो तथा नदी तरीय क्षेत्रो 

की वजह से बाड लगा पाना व्यवहार्यं नहीं है, के जरिए देश a 

बांग्लोदशी नागरिको द्वारा अवैध रूप से घुसपैद/आप्रावासन कौ रिपोर्ट 

पराप्त हई 1 चूकि tet गतिविधियों प्रच्छन्न रूप से होती रै, इसलिए 

असम मे अवैध रूप स रह रहे एेसे vated कौ संख्या के बारे 

मे कोई विशिष्ट व्यौरा उपलब्ध नहीं है। असम तथा अन्य पूर्वोत्तर 

राज्यों के लोगो को tar लगता है कि अवैध रूप से घुसपैठ करने 

वाले इन व्यक्तियों से उनकौ नृजातीय/ सांस्कृतिक पहचान को खतरा 

उत्पन हो गया है असम राज्य भ विदेशियो/अवैध प्रवासियो का पता 

लमाने के लिए अगस्त, 2009 F अनुमोदितं चार (4) विदेशी विषयक 

अधिकरण सहित छत्तीस (36) विदेशी विषयक अधिकरणं कौ स्थापना 

कौ गई हैः 

विदेशी-विषयक अधिकरणों मे लंबित ve मामलो का त्वरित 

निपटान सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 2012 4 विदेशी विषयक 

(अधिकरण) अदेश, 1964 मे संशोधन किया गया है जिसमे यह
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परिकल्पना की गई है सक्षम प्राधिकारी से पत्र प्राप्त होने के 60 दिन 

कें भीतर ही अधिकरण वारा मामलों का निपटान कर दिया जाएणा। 

सरकार नै सीमा सुरक्षा बल के सुददीकरण तरथा Se अत्याधुनिक 

हथियारौ से सुसज्जितं करने, सीमा चौकियों के बीच कौ दूरी को, 

कम करने तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त को ओर गहन करने 
के लिए we कदम उठाए गए है। बांग्लादेश कौ सीमा पर सीमावतीं 

बाड को ओर मजबूत बनाया जा रहा है तथा सीमा पर तेज रोशनी 

कौ व्यवस्था किए जाने संबंधी योजना कार्यान्वितं की जा रही 3 

बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के मुदे को नियमित रूप 

से विभिन पंचं पर उठाया जाता है तथा समन्वित गषत, संवेदनशील 

अन्तराल की पहचान, नदी तटीय गर्त के सुदृदीकरण इत्यादि के लिए 

कदम Jae गए है। बांग्लादेश कौ सरकार से भी यह अनुरोध किया 

गया दै कि वे भारत म अपने नागरिको के लिए प्रभावौ कदम उठाए । 

भारत-बाग्लादेश सीमा पर सुरक्षा तथा बाड लगाए जने से भरित में 

बांग्लादेश से होने .वाले अवैध आप्रवासन को रोकने मे प्रभावी रूप 

से मदद मिली है। 

, (ग्) से (ङ) असम के आदिवासी क्षेत्र तथा व्लाकों मे व्यक्तियों 

द्वारा भूमि के अतिक्रमण तथा अंतरण की घटनाएं Bs है राज्य सरकार 

आदिवासी sat तथा silat A अतिक्रमणो को हटाने के लिए सभी 

आवश्यक कदम उठा रही है। 

उपभोक्ता हैल्पलाइन पर शिकायतें 

4007. श्री ta एंटोनी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य: ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) गत दो वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं के दौरान देश मे wets 

उपभोक्ता दैल्पलाईइन (एनसीएच) के माध्यम से क्ेत्र-वार तथा रज्य-वार् 

कितनी शिकायते प्राप्त हुई तथा इनमे से कितनी शिकायतों का निपटान. 

किया गया एवं कितनी शिकायत लंबित रहै; ओर 

(ख) उक्त शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के 

लिए क्या कदम उठाए गए रै? 

` उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मत्री (प्रो. के.वी. ate) : (क) मागे गए aR, जो कि Ama 

कज्यूमर हैल्पलाहून द्वारा उपलब्ध कराए गए है, संलग्न विवरण मेँ दिए 

गए st 

(ख) से मामलों के शीघ्र निपरान के लिए मंत्रालय में अधिकारी 
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कः 

प्राप्त समिति द्वारा नेशनल कज्यूमर हैल्पलाईन कं कार्यकरण ओर प्रगति 

कौ नियमित मोनिटरिग कौ जाती हे। 

विवरण 

वर्षं 2010 ओर 2011 के दौरान नेशनल केज्यूमर हैल्पलाहन 

द्वार प्राप्त की गई कार्लो का क्षेत्र-वार व्यौरा 

क्र. aa oe 2010 2011 

a. | 

1. उत्पाद 14073 18956 

2. टेली्कौँम 11200 18821 

3 | af ` 4772 6619 

4. एलपीजी ` ` 3447 8681 

5. विधिक 3202 3755 

6. शिक्षा - 1799 2807 

7. game 1070 † 2260 

8. नीमा 3034 4375 

9. afer 2002 2922 

10. आर.री.आई. 379 5886 

11. नली ` 1864 2528 

12. रीयल एस्टेट 736 1150 

13. बाट तथा माप | 972 2416 

14. ब्रोडकास्टर > 1022 1456 

15. सार्वजनिक वितरण 1352 ` 2692 

प्रणाली 

16. अन्य क्षत्र 15469 41421 

कुल 66393 126785 
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ae 2010 ओर 2011 के दौरान नेशनल कनच्यूमर serens7 

Wit को 

द्रा प्राप्त at गई कालों का राज्य-वार व्यौरा 

क्र.सं र्त्र 2010 2011 

1 2 3 4 

1. दिल्ली 24089 39294 

2. उत्तर प्रदेश 7771 17959 

3. महाराष्ट 6323 16465 

4. हरियाणा 5876 9638 

5. राजस्थान 4945 8743 

6. बिहार 2680 5721 

7. गुजरात 2629 5569 

8. पश्चिम ana 1957 3491 

9. मध्य प्रदेश 1923 3989 

10. पंजाब 1760 3194 

11. - कर्नाटक 1133 1861 

12. आध. प्रदेश 953 1695 

13. सल्लारखंड 723 1618 

14. ओडिशा 699 1769 

15. तमिलनाद्धु 529 1237 

16. wring 494 751 

17. उत्तराखंड 408 956 

18. हिमाचल प्रदेश 342 742 

19. जम्मू ओर कर्मीर 335 786 

20. असम 261 396 

21. केरल 312 182 
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1 2 3 4 

22. चंडीगढ़ 135 203 

23. गोवा 128 175 

24. त्रिपुरा 19 69 

25. दादरा ओर नगर हवेली 15 36 

26. अरुणाचल प्रदेश 14 8 

28. नागार्लैड 12 13 

29. मेघालय 11 6 

30. अंडमान ओर निकोबार 11 17 

दरीपसमूह 

31. मणिपुर 10 6 

32. सिक्किम 10 13. 

33. दमन ओर दीव 10 32 ` 

34. मिजोरम 3 3 

35. Geet 3 18 

36. लक्षद्वीप 9 . 0 

कूल ^ 66393 ` - 126785 

ओर उनके संबंध मे प्राप्त समाधान निम्नलिखित ईैः- 

frat दो वर्षो के दौरान अभिरण के तहत भेजी गई शिकायतें 

वर्षं भेजी गई प्राप्त प्रत्युत्तर सीधे 

शिकायतें शिकायतकर्ता 

से प्राप्त 

समाधान 

2010 12787 7688 826 

2011 , 7858 4873 431 

*शिकायतकर्ताओं से प्राप्त समाधान वे है जहां उपभोक्ताओं ने हेल्पलाइन 

को कोल am किया ओर शिकायत & संबंध मे फीडबैक दिया।
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(हिन्दी) 

आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए सलाहकार 

समितियां 

4008. श्री जफर अली नकवी : क्या सुचना ओर प्रसारण मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्टीय ओर राज्य स्तर पर आकाशवाणी ओर दूरदर्शन 

के लिए सलाहकार समितियों का गठन किया गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या रै तथा एेसी 

समितियों को क्या कार्य सपि गए रहै. 

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन ओर आकाशवाणी + 

विभिन कार्यक्रमो कौ निगरानी के: लिए कोई seq स्तरीय समिति 

के गठित करने का दैः | 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा उक्त समिति 

को कब तक गठित किए् जाने ओर इनके कब तक काम शुरू करने 

की संभावना हैः ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) ; 

(क) ओर (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन 

आकाशवाणी ओर दूरदर्शन दोनों के लिए सभी राज्यो कौ राजधानी 

केनद्ो(स्टेशनों मे संयुक्त कार्यक्रम सलाहकार समितियां (जेपीएसी) गठित 

करता है। दूरदर्शन द्वारा गठित संयुक्त कार्यक्रम सलाहकार समितिं 

(Sit), के अतिरिक्त, आकाशवाणी भी अन्य स्टेशन मे कार्यक्रम 

सलाहकार समितियां (पीएसी) भी गठित करता है जो प्रतिदिन अपने 

यहां से कम से कम 6 घंटे के कार्यक्रम चलाते है। इन समितियों 

की सामान्य तौर पर तीन माह मे एक बार Aah होती है ओर पिछली 

jan से कार्यक्रम प्रसारण की समीक्षा कौ जाती है ओर आगामी 

अवधि के लिए कार्यक्रम योजनाओं पर wat कौ जाती है। समितियं 

मे कार्यक्रमों मे सुधार के लिए gaa भी दिए जते है ओर उन 

स्टेशनो/केन्द्रौ के कार्यक्रमों की योजना एवं प्रस्तुति से संबंधित मामले 

मे सलाह भी प्रदान करती है जिनसे यह जुडी होती है। दूरदर्शन/ ̀ 

आकाशवाणी मे जेपीएसी/पीएसी & गठन ओर कार्य से सबधित 

` दिशानिर्दशो कौ प्रति विवरण मे संलग्न है। | 

(ग) से (ङ) किसी उच्च स्तरीय समिति कै गठन का प्रस्ताव 

नहीं है क्योकि जेपीएसी/पीएसी जो प्रभावकारी an से कार्य कर. रही 
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है, दूरदर्शन ओर आकाशवाणी के विभिन कार्यक्रमो के अनुवीक्षण के 

लिए पर्याप्त agit गई है। | 

विवरण 

आकाशवाणीदूरदर्शन Bal से संबद्ध कार्यक्रम सलाहकार 

सपिति के गठन से संबंधित दिशा-विर्देश 

प्रत्येक राज्य की राजधानी मेँ स्थित आकाशवाणी कदर तथा अन्य 

आकाशवाणी Hal, जहां सेः प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे के कार्यक्रम 

तैयार किए जाते % से संबद्ध एक कार्यक्रम सलाहकार समिति होगी। 

दूरदर्शन के लिए प्रत्येक राज्य at राजधानी मेँ स्थित कद्र तथा अन्य 

कदरो, जहां से कम से कम 3 घंटे के कार्यक्रम तैयार किए जाते 

है, के लिए एक सलाहकार समिति होगी। 

2. संरचना 

समिति कौ संरचना निम्नलिखित प्रकार कौ होगीः- 

(क) अध्यक्षः आकाशवाणी Se कं che निदेशक अथवा दूरदर्शन 

aq के निदेशक, जैसी स्थिति हो। | 

(ख) गैर सरकारी सदस्यः समिति मेँ न्यूनतम 5 ओर अधिकतम 

15. गैर सरकारी सदस्य होगे जिसमे से 50% महिलार्ं 

ahi afm किए जाने वाले गैर सरकारी सदस्य 

निम्नलिखित क्षतरो/रूचि वर्गो मे से एक से was होगे 

तथा किसी ot क्षत्र/रूचि वर्ग से एक से अधिके सदस्य 

महीं होगे। 

(i) प्रदर्शन कला 

(1) फिल्म/लोक वार्ता 

(ii) ललित कला | 

(iv) युवा कल्याण 

(४) . स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 

(vi) पर्यावरण 

(५) सामाजिक कल्याण जिसमें महिला एवं बालं कल्याण 

तथा अनुसूचित जाति तथा अन्य पिट वर्गो का 

कल्याणं शामिल दहै।



पदेन 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(viii) जनजात्रीय कल्याण 

(ix) विज्ञान एवं प्रौदययोगिकौ शिक्षा 

(x) शिक्षा 

(xi) Taree 

(xii) वाणिज्य ओर उद्योग (पर्यटन सहित सूचना 

प्ोद्योगिकी) 

(xii) प्रसारण वितरण नैटवकं 

(xiv) क्षेत्र मे मान्यता प्राप्त अथवा विख्यात गैर सरकारी 

सस्था 

(xv) साहित्य 

(xvi) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गं (यह उस RM अथवा 

कद्र पर लागू होगा जो क्षेत्र की मुख्य भाषा के 

अलावा किसी अन्य भाषा में कार्यक्रम निर्मित करता 

हे) | 

(xvii) कृषि एषं संबद्ध क्षेत्र८ग्रामीण विकास (अधिमानतः 

कृषि विज्ञापन केद्र/विस्तार mq से) 

एक सदस्य ऊपर सूचीबद्ध एक अथवा एक से अधिक 

श्रेणियो/रूचिवर्ग से संबंधित हो सकता 3 

सदस्यः 

स्टेशन/कद्र॒ के अभियांत्निकौ प्रमुख जहां स्टेशन/केद्र के 

निदेशक कार्यक्रम सेवा से हौ ओर विलोमतः 

राज्य/सघ राज्य क्षेत्र के सूचना/ प्रचार निदेशक अथवा उसके 

नामिती। 

आकाशवाणी स्टैशन/दूरदर्शन कद्र, जिनसे समिति संबद्ध 

है, के समाचार संपादक/सहायक समाचार संपादक । 

कद्र के ae निदैशक^निदेशके द्वारा समिति के सचिव 

को ata किया जाएगा। 

रिप्पणीः महानिदेशक staat उनके नामिती किसी भी बैठक में 

भाग ले सकते है। 
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गैर-सरकारी सदस्यो के नामांकन कौ प्रक्रिया 

(i) 

(il) 

{iii) 

(iv) 

स्टेशन/केद्र निदेशक गैर-सरकारी सदस्यो को एक पैनल 

तैयार करेगे जिसमे उपर्युक्त to 2(ख) मे उल्लिखित 

प्रत्येक क्षेत्र/ रूचि वर्ग म से कम से कम तीन नाम 

सम्मिलित et | 

पैनल को तैयार करते समय, समिति के गठन के साथ-साथ 

वह दावा किए गर् क्षेत्र मे व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भी 

fra करेगे। केवल एसे व्यक्तितो के नामो पर ही विचार 

किया जाएगा जो आकाशवाणी केद्रो/दूरदर्शन केदो के 

कवरेज क्षेत्र में निवास करते है। 

स्टेशन/केद्र निदेशक कौ सिफारिशों कौ संवीक्षा 

महानिदेशक, आकाशवाणी/महानिदेशक, दूरदर्शन द्वार कौ 

जाएगी ओर इसके उपरांत महानिदेशक, आकाशवाणी 

महानिदेशक, दूरदर्शम समिति में शामिल किए जाने काले 

नामो कौ सिफारिश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार 

भारती से करेगे। 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, प्रसार भारती 

बड के अनुमोदन के साथ आकाशवाणी स्टेशन/दूरदर्शन 

कद्र से संबद्ध प्रत्येक कार्यक्रम सलाहकार समिति हेतु 

गेर-सरकारी सदस्यों के नाम अनुमोदित att 

महानिदेशक, आकाशवाणी/महानिदेशक, दूरदर्शनप्रसार 

भारती के माध्यम से आवश्यक अनुमोदन कौ प्राप्ति के 

बाद संबधित आकाशवाणी स्टेशन।दूरदर्शन ha के निदेशक 

समिति के गठन के लिए आदेश जारी at 

कार्यकाल 

(i) 

(iit) 

समिति wat को तारीख से a वर्ष के कार्यकाल के 

लिए गदित की जापएगी। 

सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ-साथ 

समाप्त होगा चाहे किसी सदस्य कादो वर्ष का कार्यकाल 

पूरा हो या Ae | 

प्रसार भारती ars समिति को जनहिते मे किसी भी समय 

विघटित कर सकती है ओर इसका पुनर्गठन भी कर सकती 

ral
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(iv) इन दिशा-निर्देशो के अंतर्गत विद्यमान समिति विघटन के 

कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत भी कार्य करना तब 

तक जारी Ta जब तक कि नई समिति अधिसूचित 

नहीं कौ जाती। 

अयोग्यता 

यदि कोई गैर सरकारी सदस्य समिति की दो निरंतर बैठक 

Hum at में विफल रहता दै ते वह समिति a हया दिए 

जामे का पात्र होगा। 

` वैठक 

() सामान्यतः समिति कौ बेठक तीन माह मे एक बार होगी । 

तथापि इसके अतिरिक्त आवश्यकता प्रतीत होने पर अध्यक्ष 

किसी भी समय बैठक बुला सकते FI 

(i) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष ओर उनकी 

अनुपस्थिति म महानिदेशक, आकाशवाणी/महानिदेशक, 

दूरदर्शन करेगे। 

(ii) समिति के गैर year सदस्यौ कौ कुल संख्या कौ एक 

तिहाई संख्या का कोरम am यदि किसी समय ara 

पूरा नहीं होता है तो उस वैठक को ओपचारिक माना 

„जाएगा ओर उपस्थित सदस्य यथावश्यक कार्यसूची कौ 

मदं पर अनौपचारिके चर्चा Be 

बैठक की कार्यसूची 

(i). प्रत्येक मद हेतु कार्यसूची समिति के सचिव द्वारा तैयार 

कौ जाएगी। सचिव कार्यसूची तैयार करने से पूर्वं सचिव 

सदस्यों से भी gaa आमंत्रित Sot यदि कोई सदस्य 

` किसी fag को उठाना चाहता है तो उसे बैठक से तीन 

सप्ताह पूर्वं इसकौ सुचना देनी होगी । कार्यसूची अध्यक्ष 

द्वार अनुमोदित कौ जाएगी ओर बेठक से 15 -दिन पूर्व 

परिचालित कौ जाएगी। 

(1) किसी स्टाफ,/स्टफ आर्टिस्ट अथवा कार्मिकों से संबंधित 

अन्य मामले अथवा पूर्णतः प्रशासनिक मामले कार्यसूची 

मे शामिल नहीं किए जाएगे। 

समिति के कार्य 

समिति fract don कौ अवधि से कार्यक्रम ब्रोंडकास्ट/प्रसारण 

कौ समीक्षा करेगी ओर आगामी अवधि हेतु कार्यक्रम योजना 

पर चर्चा atti समिति कार्यक्रमों मे सुधार लाने हेतु 

सुञ्चाव प्रस्तुत करेगी ओर स्टेशन/कंद्र जिससे वह संबद्ध है कौ 

कार्यक्रम योजना ओर प्रस्तुति संबंधी मामलों पर परामर्शं देगी 

कोई भी सदस्य किसी विशेष निर्माता/कार्यक्रम को प्रोत्साहित 

नहीं करेगा। 

9. यात्रा भत्ता/वैटक शुल्क 

(i) गैर-सरकारी सदस्य यत्रा WA के पात्र होगे। इसे प्रथम 

` श्रेणीद्वितीय श्रेणी एसी (रेल मेँ श्रेणी की उपलब्धता के 

अधीन) अथवा वास्तव मे भुगतान किए गए रेल किराए, 

जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित किया जाएगा। जहां स्थान 

रेल द्वारा जुडा नहीं है, वास्तव यें भुगतान. किए गए बस 

 किराए कौ प्रतिपू्तिं कौ जाएगी। 

(ii) यात्रा भक्ते के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य aap में 

भाग लेने के लिए 300/- रुपए प्रतिदिन का बैठक शुल्क 

Wa करने के पत्र at 

19. . अन्य 

महनिदेशक, आकाशवाणी/महानिदेशक, दूरदर्शन यह सुनिश्चित 

करेगे कि समिति की बैठक समय परं आयोजित कौ wel 

इस आशय की fie को दूरदर्शन/आकाशवाणी की वार्षिक 

रिपोर्ट मे शामिल किया जाना चाहिए | बैठक का कार्यवृत्त कार्यक्रम ' 

सलाहकार समिति की बैटकों मे उवए गए मुदो पर उचित स्तर 

पर कार्रवाई हतु महानिदेशक अथवा मामित. अधिकारी को भेजा 

जाएगा | 

(अनुवाद 1 

कृषि वस्तु व्यापार 

4009. श्री अजय BAR : क्या उपभोक्ता -मामले, खाद्य ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किं : 

(क) क्या सरकार ने कृषि वस्तुओं. के व्यापार मे सर्टेबाजी 

ओर खाद्य Feng को रोकने के संबंध में व्यापक विनियमन हेतु कोई 

कदम उटाया हैः 

(ख) यदि a, a तत्संब॑धी =o क्था है
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(ग) क्या सरकार विशेष रूप से कृषि वस्तु व्यापार कौ निगरानी 

के लिए नियामक प्राधिकरण गठित करने के बारे मे योजना बना रही 

है; ओर ) 

(घ) ae a, तो तत्संबंधी ato क्या है? ' 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मंत्री प्रो. के.वी. atm) : (क) ओर (ख) अग्निम संविदा 

(विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधौ के तहत वस्तु वायदा बाजारों 

का विनियामक, कायदा बाजार आयोग, यह सुनिश्चित करने के लिए 

कि वायदा बाजार अत्यधिक-सट्टेबाजी के अधीन न रहै ओर मूल्य 

जोखिम प्रबंधन ओर मूल्य खोज -के लक्षित उदेश्य को प्राप्ते करने 

को सुनिश्चित करने के लिए अनेक विनियामक उपकरर्णो का उपयोग 

करता रहै। वायदा बाजार ` आयोग, wad wards पर व्यापारित सभी 

वस्तुओं के मूल्य tari प॒र बारीकौ से नजर रखता है ओर बाजार 

पे यथाआवश्यक दखल देने के लिए विशेष मार्जन, अतिरिक्त माजिन, 

आरंभिक मार्जन को बढ़ाने, समाप्ति पूर्व माजिन अधिसोपित -करना ओर 

पोजीशन सीमाओं आदि म परिवर्तन करना आदि जैसे उपाय करता 

है। हाल ही मे, ae बाजार आयोग ने अत्यभिक सट्टेबाजी को 

रोकने के लिए् अनेक उपाय किये है जो मूल्य उतार-चद्ाव को प्रभावित 

कर्ते है। इनमे से कछ उपाय विभाजित आपूर्ति प्रणाली को शुरू करने, 

मंदी के सीजन मे संविदाओं कौ अनुमति न देने, qe वस्तुओं कौ ̀ 

समाप्ति कौ अंतिम तारीख FD Sa करने, खुला व्याज अनुपात संबधी 

मात्रा की जांच करने, अधिक व्यापार संबंधी सूचना कौ सार्वजनिक 

घोघणा करने ओर सात खाद्य पदार्थो के आरंभिक मार्जन को दुगने 

करने से संबंधित है। जहां तक वस्तु वायदा बाजार के कारण खाद्य 

मुद्रास्फौति का संबंध है, योजना आयोग के सदस्य, श्री अभिजीत सैन 

की अध्यक्षता मे एक विशेषन्ञ समिति, जिसने संवेदनशील वस्तुओं 

(खाद्यान ओर चीनी) के मूल्यो मे भावी सौदा व्यापार शुरू रनः से 

wea ओर उसके बाद के वार्षिक wan वृद्धि दर का विश्लेषण किया 

था, ने यह निष्कर्ष निकाला कि हालाकि कुर संवेदनशील वस्तुओं, 

जिचका उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों मेँ उच्चतर मान. है; मेँ भावी सौदा 

व्यापार शुरू होने के बाद स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई, किन्तु इस बात 

का सामान्य दावा करना संभव नहीं है कि भावी सौदा व्यापार वाली 

वस्तुओं मे मूल्य वृद्धि अधिक तेजी से हुई है। 

अन्य कारक खासतौर पर मांग ओर आपूर्ति मे अंतर, आयात 

पर निर्भरता का स्तर ओर इन वस्तुभ के अंतररष्टरीय मूल्य इत्यादि 

भी वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करते FI 

(ग) जी, नहीं| 
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(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

राष्ट्रीय सेवा योजना 

4010. श्री ए. गणेशमूतिं : 

श्री एन.एस.वी. चित्तन : 

श्रीमती अनू रन्डन : 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ राष्ट्रीय सेवा योजना - (एनएसएम) 

के कार्यकरण का मूल्यांकन ` किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस अध्ययन 

के क्या निष्कर्षं निकले है; 

(ग) सरकार द्वारा एनएसएस मे निजी Si के भाग लेने को 

प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठए् गए रैः 

(घ) क्या सरकार का विचार एनएसएम के अतगत पुरस्कारो 

की संख्या ओर पुरस्कार कौ राशि बढाने at ओर ` 

(ङ) यदि हां, तो तत्सबधी aio क्या है तथा इसका प्रयोजन 

क्या रै एवं एक एेसे प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने कौ 

संभावना है? 

। युवा कार्यक्रमं ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा म॑त्रालय ` 

मेँ राज्यं मंत्री (श्री fra सिंह) : (क) ओर (ख) जी, हां) देश 
मै रष्टय सेवा योजना (एनएसएम) के .कार्यकरण का मूल्यांकन वर्षं 

2008-09 मे यारा ईस्टिर्यूट ate सोशल साईंसिज (टीआईएसएस) 

वास किया गया। इसके मुख्य निष्कर्षं वित्तपोषण ted, पर्यव्षण, ` 
स्वयंसेवकों द्वारा निष्काषित कार्यकलार्पो की ated ओर मूल्यांकन, 

कार्यक्रम पदाधिकारियों के प्रशिक्षण, रिक्त vel को भरने तथा इस 

योजना के अंतर्गत स्वयंसेवकों कौ भरतीं बढाने से संबंधित रहै। 

(ग) एनएसएस .मेँ प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित 

` करने के लिए स्व वित्तपोषण यूनि (एसएफयू) कौ स्कीम लामू 

की गई है। इन यूनि को राष्ट्रीय शिविर, अतर्यष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान 

` . कार्यक्रमों ओर उत्सवो Sa कार्यक्रमो मे भाग तेने के सभी लाभ दिष् 

जाते FI 

(घ) ओर (ड) वर्ष 2010-11 मेँ पुरस्कार कौ संख्या ओर 

पुरस्कार धन राशि में वृद्धि कौ गई। इसका ब्योरा निम्नानुसार हैः
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श्रेणी वृद्धि से पूर्व वृद्धि के बाद वृद्धि से पूर्व ` वृद्धि के बाद 
पुरस्कार कौ ` पुरस्कारों कौ पुरस्कार धनराशि पुरस्कार . धनराशि 

संख्या संख्या 

विश्वविद्यालय/+2 काउंसिल ` 1 1 1,00,000/- रु. 2,00,000/~ रु 
(राज्य स्तर) 

अपकमिंग विश्वविद्यालय . 0 1 0 1,00,000/- र 

प्रशस्ति पत्र 0 5 0 ` ` कोई नकद पुरस्कार 
॑ ) नहीं 

कार्यक्रम अधिकारी ` 6 10 - 10,000/- ¥ -20,000/- सु. 

एनएसएस यूनिर 6 10 ` ` 35,000/- र. ` 70,000/- रु. ` 
(एनेएसएस (एनएसएस 

कार्यक्रम विकास कार्यक्रम विकास. 

हेतु) ~ हेतु) 

“gum स्वयंसेवक ` ` ` 16 30 8,000/- रु, 15,000/- रु 

निजी कंपनियों द्वारा उपलब्धः 
कराए गए बीज 

4011. श्री भर्तृहरि महताब 

कृपा करेगे कि : 

(क) देश मे बीज उपलब्ध कराने वाली सरकारी ओर निजी 
aa कौ कपनियों का व्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षो मे प्रत्येक 
वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितने बीज उपलब्धं कराए 

गए हे 

, (ख) -उक्त अवधि के दौरानः उक्त कपनियो द्वारा विकसित की 
गई बीज कौ नई किस्मों का कपनी-वार भौर फसल-वार व्यौरा क्या 

: (ग) क्या भारतीय कृषि क्षेत्र बीजों के विकास हेतु बडे पैमाने 
पर निजी क्षेत्र की cui पर निर्भर है | 

(घ) यदिह, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथां इसके क्या कारण 

ह एवं उक्त -अवधि -केः दौरान बीजों के विकास के लिए इन कंपनियों ` 

को कितनी. निधि प्रदान की गई; ओर 

: क्या कृषि मंत्री यह बताने की 

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा 4 क्या सुधारात्मक कदम उठाए 

TMs जा रहै है? 

कृषि मंत्रालय मँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 
म राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) पिछले तीन वर्षो एवं 
वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों द्वारां प्रदान किए 

गए फसल-वार बीजों की मात्रा का व्यौरा संलग्न विवरण FF | 

| (ख) fra तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्ष के दौरान सार्वजनिक | 
एवं निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बीजों की नई feat का एसलवार 

ब्योरा संलग्न fac में है। 

(ग) जी, नहीं । 

(घ) ओर (ङ) fase तीन वर्षो के दौरान नई किस्म के विकास 
के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन 

संस्थानं ओर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा प्रदायै कौ ` 
गई निधियां 2009-10 4 238.13 करोड रुपए, 2010-11 मं 
309.14 करोड रुपए, 2011-12 मेँ 350.54 करोड़ रुपए् है ओर वर्तमान 

at (2012-13). के दौरान 460.00 करोड रुपए आवंटित किए गए ` 
ran
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विवरण 

गत तीन asf ak वर्तमान वर्ष कर दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई 

बीजों की मात्रा का फसल-वार व्यौरा 

(मात्रा लाख. किंवटल) 

2009-10 2010-11 ` 2011-12 2012-13 फसल का 

नाम उपलब्धता उपलब्धता ~ उपलब्धता उपलब्धता 

सार्वजनिक निजी कुल सार्वजनिक निजी कुल सार्वजनिक निजी कुल सार्वजनिक निजी कल 

1 2 3 4 5 € 7 ` 8 9 10 11 12 13 

गेहू 59.75 33.31 93.06 41.91 53.87 95.78 54.89 62.94 = 117.83 53.44 = 58.79  112.23 

धान 37.77 35.64 73.41 47-36 38.94 86.30 52.67 38.93 91.60 44.63 35.69 = 80.32 

रागी 0.27 0.10 0.37 0.27. 0.0 0.34 | 027 0.03 0.30 0.31 0.06 | 0.37 

जौ 1.80 0.96 2.76 065 131 1.96 0.70 1.11 1.80 063 1.72 2.35 

 कोडौ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

मक्का 123 7.54 877 134 979 11.14 0.71 12.92 , 13.63 1 10.39 11.39 | 

बाजरा 0.88 2.53 341 047 2.61 3.09 0.35 3.02 337 0.14 282 2.96 

ज्वार 0.73 247 3.20 । 0.83 ` 1.87 271 9.52 | 2.15 2.66 0.79 2.58 3.77 

कूल 102.42 82.55 184.97 92.84 108.46 201-31 110.10 121.10 231.20 100.94 111.85 212.79 

चना 10.38 2.28 12.66 12.75 2.58 15.33 13.05 3.58 1663 961 5.53 15.14 

उडद 1.51 60.95 2.46 159 1.11 2.70 179 (158 3.37 1.95 1:38 3.33 

लोबिया 0.08 0.13 021 0.08 017 0.24 0.09 0.07 016 0.16 0.04 0.2 

मूग 1.45 0.84 2.29 1.57 1.11 «248 1.53 0.78 2.30 1.1. 1.43 2.53 

कुलथी 0.00 0.00 = 0.06 0.06 0.01 06.01. 0.02 0.02 0.06 . 0.08 , 

मसूर 0.56 0.24 0.80 060 0.32 0.92 0.65 ` 0.30 0.95 0.44 0.3 0.74 

लेथिरस 0.00 | 0.00 । 0.00 0.00 0.00 - 0.00 ` 0.00 0.01 | 0.01 
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सकल योग 

403 404 

1. 2 3 4 5 6. 2 8 9 10 Nn 12 13 

मरर् 1.26 045 = 1.71. . 0.54 ` - 1.18 472. 052 083 136 0.51 1.09 1.6 

, मोद ` 0.41 0.04 0.45 = 0.01 = 0.05 = 0.06 = 0.06 0.08 = 0.09 = 0.22. 001 = 90.23 

अरहर 102 = 0.63. 1.65 = 1.32 = 1.01 = 2.33 = 2.04 = 1.51 3.55 1.24 = 1.03 -2.27 

राजमा ` 0.18 0 ` 0.18 0.01 0.00 0.02 0.07 0.01 0.07 0.11 0.11 

ant “0.00 "09 0.02 00 0.9 ०.०१ ` 0.03 0.03 0.० ०.०4 

कल 16.84 "5.56 _ 22.40 18.29 7.61 . 25.90 कल 1 6 38 2240 ह ढा | 2590 1084 870 2854 154 1088 26.28 , 28.54 ,15.4 = 10.88 = 26.28 

एरंड 010 ` 046 "05 ` 013 053 066 020 044 065 021 ०49 02 

 रेपसीड/सरसों “478 ` 069 ` 247 करा 0.83 2.80 1.97 0.69 2.66 1.24 1.4 2.64 
7 

मूंगफली ` 20.19 5.16 = 25.35 = 22.54 ` 5.49. ` 26.08 = 22.01 = 11.68 = 33.69 = 18.31 = 7.42 = 25.73 

मल्लि 0.03 “` 0.03 0.02. ` 0.01 0.02 0.01 ` 0.०1 0.02 001 0.01 60.02 

तिल 011 014 025 272 07 029 014 , 012 ०26 0.12 0.18 03 

अलसी 0.03 † -0.01 0.04 0.04 = 0.03 ` 0.06 ०.02 ` 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 

सोयाबीन .. 16.72 15.08 31.80 17:80 18.01 35.82 19.95 14:49 34.44  19.1 ` 19.18 38.28 

सूरजमुखी 0.08 = 1.18 1.26 0.21 ` 1.19 = 140 = 0.03 = 0.95 = 0.98 = 0.03 = 0.65 0.68 

कुसुम 0.12 0.01 0:13 0.05 0.03 0.08 0.03 . -0.07 0.10 0.06 0.08 0.14 

कल 35.16 22.73 = 61.89 42.87 = 26.29 = 69.16 44.37 28.47 72.84 39.09. 29.42 68.51 

कपास । । 0-12 2:31 2.43. 0.15 2.45 2.60 0.09 2.58 | 2.67 | 0.31 2.41 _ | 2.72 ` 

जूट/मेस्ता .. : 0.35 ` 0 0.35 ` 0.66 019 O85 0.31. 0.16 | 0.48 - 0.23 9.14 6.37 

बल 069 2.31 360. 081 264 3.45 041 2.74 3.15 0.54 2.55 3.09 

आलू ae 3.55 148 5.0 10.35 1021 2057 5.58 4125 17.34 4.23 12.59 17.32 

अन्य 163 ०81 , 244 ठय ०71 0.98 0.36 60.19 0.55 , 0.4 - 0.12 0.59 

164.28 ` 118.44 279.72 166-42 , 155.92 सकल योग॒ ` 04.28 ` 11544 279.72 16642 155.92 32234 180.68 172.96 35362 161-17 167-41" 328.58 353.62 7 167-41" 328.58 
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विवरण 

गत तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्णे के दौरान सार्वजनिक an fot aa द्वारा निर्मुक्त तथा 

अधिसूचित नयी feat at संख्या का फसल-वार ART 

क्र. फसल किस्म कौ सख्या 

स. 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

सार्वजनिक निजी सार्वजनिक निजी सार्वजनिक निजी सार्वजनिक निजी | 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. धान 24 4 26 3 1 1 10 8 

2. जौ 4 = 3 - 1 - 1 ~ 

3. OTE 11 - 4 = 3 - 5 ~ 

4. मक्का 3 4 1 5 — 3 4 12 

5. बाजरा 5 1 -- 3 1 3 3 8 

6. Fray 3 - 2 - 3 - 3 1 

7. अन्य कदन 7 - 1 - 3 ~ 3 _ 

8. चिक पी 4 - 6 - — - 2 = 

9. अरहर 2 1 1 — 1 -- 2 = 

10. कलथी 3 - -- - 1 - 1 -- 

11. फचबीन 2 — -- - - — -- - 

12. लोबिया 2 - 3 . - - - - -- 

13. उडद 4 - 3 - 1 ~ 3 _ 

14. मूग 6 - 4 — - -- 3 -- 

15. मसूर 5 - - - 2 - - -- 

16. hes पी 2 - 1 -- 2 = 2 -- 

17. मूगफली 11 - 6 - 4 ~ 3 - 

18. saat 1 - 3 -- 2 — — - 
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1 2 3B 4 5 € 7 -8 9 10 

19 सोयाबीन | 1 - 2 ~ - - _ ~ 

20 — - - ~ - -- - „ 3 - 
~ * 

21. सरसो 5 1 6 - 1 _ 2 1 

22 रामतिल 1 ¬ 1 - -- -- ~ _ 

23. तिल 3 - 2 - ~ = 3 ~ 

24. कूसुम : - -- - - - 1 - 

25. एरंड - - 3 - _ _ 4° + 

26. कपास ` ` 3  - 6 1 = - 5 -- 

27. Wea 3 - 2 = - - - ~ 

28. अन्य रेशे  . 14 2 ` - 1 - ~ ~ 

29. गना - - . ` 5. - 1 = 4 ~ 

30. ` चारा फसलें | 7 6 , - 8 - -- - 2 ~ 

कुल ` . 122. 1 ण 12 ` --. 28 7 66 31 

प्स एजेंसियां (ग) भविष्य मे एसे मामलो को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक 

4012. श्री यशवत लागुरी : 

श्री प्रतापराव Ware जाधव. : 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृषा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने देश मे wate wifes के विरुद्ध 

धोखाधदी/प्लेसमरैट नियमों/अधिनियमं के उल्लंघन एवं अन्व. अपराधो 

मे संलिप्त येने के कारण wie एजैसियों के विरुद्ध. भारतीय दंड 

संहितां के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोटं दर्ज कराई दै, 

(ख) यदि. a, तो तत्संबधी =i क्या है तथा t कुल 
कितने मामलों कौ जानकारी मिली है एवं fsa तीन वर्षो 

ओर चालू वषं के दौरान wee राजधानी क्षेत्र (एनसीरी) 

दिल्ली सहित अभियुक्त के विरुद्ध राज्य-वार क्या कारवाई कौ गई; 
ओर । | 

उपाय किए गए है? 

गृह मंत्रालय म रज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) 

ओर (ख) देश मेँ प्लेसमेर एजेंसियों द्वारा wate नियमो/अधिनियमों - 

के उल्लंघन ओर भारतीय दंड संहित (आई पी सी) के तहत अन्य 

अपराधो मँ उनके संलिप्त होने कं संबंध मेँ मीडिया के कृ क्त्र 

q आई रिपोर सरकार के ध्यान मे आई है। तथापि, इस मुदे से 

संबंधित आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते Fz 

(ग) प्लेसमेर एजेसिर्यो के विरुद्ध शिकायते, यदि कोई हो, 

संबंधित राज्य wanda ws संघ कषतर : प्रशासन को प्राप्तं होती 

है ओर समय-समय पर. संगत कानूरनो के want के तहते उनके 

विरुद्ध कारवाई संबंधित राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती 

है] रोजगार Bw वाले व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारं/संघ राज्य क्षत्र प्रशासनं
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को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राइवेट wate एजंसियों 

के कार्यकरण के विनियमन पर विचार करने कं लिए दिनांक 30. 

10.2003 को दिशामिर्देश जारी किए थे। प्राइवेट wee एजेंसियों 

तथा विभिन प्रकार के रोजगार के अवसरो के लिए आकर्षक/भ्रामक 

far प्रकाशित करने से संबंधित मुद कौ जांच करने के लिए दिनांक 

31.10.2011 को एक त्रिपक्षीय समिति गठित कौ गई धी । राज्य सरकार 

को घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली ete एजैसियों का पंजीकरण 

करने के लिए आवश्यक कदम उठाने कौ सलाह भी दी गई थी। 

[हिन्दी] 

महाराष्ट से भेजे गए विधेयक 

4013. श्री मारोतराव सैनुजी Stara : क्या गृह मंत्री यह बताने ̀ 

को कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट से अनुमोदना्थं कई विधेयक 

प्राप्त ह्र है; 

(ख) यदि a, तो आज कौ तारीख तक प्राप्त हुए विधेयकं 

के नाम क्या है; 

(ग) अनुमोदित ओर लंबित विधेयकोँ के नाम क्या है एवं इनकं 

लंबित रहने के अलग-अलग कारण क्या हैः ओर 

(घ) लंबित विधेयकं के कब तक अनुमोदित किए जाने कौ 

संभावना रहै? 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित sat 410 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

जी, हा। 

(ख) से (घ) at 2010, 2011 ओर 2012 कै टोरान भारत 

के संविधान के अनुच्छेद 254(2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के 

तहत wens के विचारार्थं ओर मंजूरी कं लिए महाराष्ट सै प्राप्त 

tan का नाम ओर प्रत्येक विधेयक कौ स्थिति संबंधी विवरण 

संलग्न दै। 

राज्य विधानां की जांच केन्द्रीय मत्रालयो/विभागो के साथ परामर्शं 

करके तीन दुष्टिकोर्णो से कौ जाती है अर्थात् 

() केन्द्रीय ara के साथ प्रतिकूलता; 

(ji) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से उनका विचलनः; ओर 

(1) विधिक एवं सांविधानिक dea 

जब कभौ आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार को उपर्युक्त 

को ध्यान मे रखते हए ta विधान के प्रावधान को आशोधित। 

संशोधित करने की सलाह दी जाती है। कभी-कभी किसी निर्णय 

पर॒ पहुंचने के लिए राज्य सरकारों ओर भारत सरकार कँ 

मंत्रालयो/विभागो के साथ विचारविमर्शं करना भी आवश्यक होता 

S| इसलिए इस संबंध मे कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कौ जा 

सकती है। 

विवरण 

राष्ट्रपति के विचारार्थं ओर मजूरी के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त विधेयकं at स्थिति 

वर्षं 2010 

क्र.सं विधेयक का नाम वर्तमान स्थितिः 

अंतिम रूप दिखा गया/लवित 

1 2 3 

1. अनाथालय ओर अन्य धर्मर्थगृह (पर्यवेक्षण ओर नियंत्रण), अपंग व्यक्ति लंबित 

(समान अवसर, अधिकारौ का संरक्षण ओर पूरी भागीदारी), भवन ओर 

अन्य निर्माण कामगार (रोजगार ओर सेवाशर्तो का विनियमन) (महाराष्ट 

संशोधन) विधेयक, 2009 
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atta wii एंड एस्टैव्लिशमेर (संशोधन) विधेयक, 2011 
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2. महाराष्ट मनी ater, ( विनियमन) विधेयक, ` 2010 लंबित 

3. न्यूनतम मजदूरी (महाराष्ट संशोधन) विधेयक, 2010 अंतिम रूप दिया गया 

4. महाराष्ट नमर निगम, नगरपालिका परिषदं ओर महाराष्ट क्षेत्रीय एवं शहरी अतिम रूप दिया गया 

नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2010 | 

| 5. मजदूर का भुगतान एवं न्यूनतम मजदूरी (महाराष्ट संशोधन), विधेयक, 2010 अंतिम रूप दिया गया , 

6. area प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009 लंबित 

7. पंजीकरण (महाराष्ट संशोधन) “fates, 2010 | 7 . - अतिम रूप दिया गया 

8. | महाराष्ट भू-राजस्व संहिता एं AERTS अनुसूचित जनजाति्यो को भूमि अंतिम रूप दिया गया 

पुनःस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2010 

१. महाराष्ट नगर पालिका, नगरपालिका परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 अंतिम रूप दिया गया 

10. . Wet वाहेन (महाराष्ट संशोधन) विधेयक, 2010 ह | लंबित 

वर्षं 2011. 

11. बोनस का भुगतान ( महाराष्ट संशोधन) विधेयक, 2010 अंतिम रूप दिया गया 

12. म नगर निगम, sta प्रांतीय नगर निगम, नागपुर शहर निगम, बम्ब पुलिस `` लंबित 

ओर महाराष्ट नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत ओर ओद्योगिक .शहर नियोजन 

(संशोधन) विधेयक, 2009 

13. महाराष्ट gt क्षेत्र सुधार, सफाई एवं निकास (संशोधन) विधेयक, 20 अंतिम रूप दिया गया 

14. arate सिविल vn | (संशोधन) विधेयक, 2011 अतिम रूप दिया गया 

15.. महाराष्ट fers संस्थान (फौस का विनियमन) विधेयक, 2011 लंनिते 

16. ~ महाराष्ट सहकारौ समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 लंबित 

| | वर्षं 2012 . 

7. at — ओर कृषि भूमि हैदराबाद किराएदारी ओर कृषि भूमि, and लंबित 
। किराएदारी ओर कृषि भूमि (विदर्भं क्षेत्र) (संशोधन) . विधेयक, 2012 

18. महाराष्ट ate ओर टाउन wih (संशोधन) विधेयक, 2011 लंबित 

19. | लं 
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20. महाराष्ट आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 2011 afar रूप fea गया 

21. महाराष्ट्र भूमिजल (विकास एवं प्रधन) विधेयक, 2009 लंजित 

22. ara किराएदारी ओर कृषि भूमि हैदराबाद किराएदारी ओर कृषि भूमि, ata लंबित 

किरएदारी ओर कृषि भूमि (विदर्भ) (संशोधन) विधेयक, 2011 

23. महाराष्ट पैरामेडिकल काउसिल विधेयक, 2012 लंबित 

24. महाराष्ट आवास (विनियमन wa विकास), विधेयक, 2012 लित 

25. महाराष्ट नगर निगम एवं नगरपालिका परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 ललिते 

26. महाराष्ट भू-राजस्व कोड (द्वितीय संशोधन) तिधेयक, 2012 लंबित 

27. ates सिटी सिविल कोर्ट (संशोधन) विधेयक, 2012 अतिम रूप feat गया 

[ अनुकद। 

तमिलनदु कृषि विश्वविद्यालय से प्रस्ताव 

4014. श्री पी.आर. नटराजन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे fH : 

(क) क्या सरकार को बारहर्वी पंचवर्षीय योजना के दौरान 

तमिलनाडु मे खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रौ कौ स्थापना कं लिए तमिलनादु 

कृषि विश्वविद्यालय (रीएनएयू) से कोई प्रस्ताव प्राप्त हु है; 

(ख) यदि हां, तो ada So क्या है तथा उनतत प्रयोजनार्थ 

कितनी निधि निर्धारित at गई; ओर 

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (डौ. चरण दास महंत) : (क) जी नर्ही, महोदया। Aes 

को oat योजना (2012-13) के दौरान खाद्य yaaa 

Sai के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए है! तथापि, 1र2र्वी योजना 

(2012-13) के दौरान रष्टीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमरएफपी), 

केन्द्र प्रायोजित win कौ शुरुआत के साथ ही मानव संसाधन विकास 

स्कीम ओर इसके सभी घटकं को पिशन मे सनिविष्ट कर दिया गया 

हे ¦ तदनुसार, आबेदनौ कौ प्राप्ति, निधयो कौ स्वीकृति ओर उसको निर्मुक्त, 

स्कीम का पर्यवेक्षणं एवं मोनिररिग का कार्य राज्य सरकारों पर निर्भर हे। 

मिशन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास तथा aa कं लिप् 

दक्षता प्राप्त जनशक्ति के लिए लाभभोगियोँ, परियोजनाओं के स्थान 

आदि के चयन में लचींलेपन के साथ-साथ wars संघ राज्य 

Sat की अधिक भूमिका का प्रावधान ZI 

(ख) ओर (ग) प्रशन नही sem 

आवासीय परियोजना का पूरा होना 

4015. श्री Sat. चन्द्रे गौडा : क्या आवास ओर शहरी गरीबी 

उपशमन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या तियत्रक-महालेखा परीक्षक मे अपनी नवीनतम रिपोर्ट 

म कहा किं जब से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 

शुरू हुआ है तब से इस योजना के अंतर्गत केवल कक परियोजनाणएं 

ही पूरी हुई ई; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण 

है; ओर् 

(ग) इम परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने 

के लिए क्या प्रयास किए गए या किए जाने का विचार है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमनं मंत्री (श्री अजय माकन) : 

(क) ओर (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन 

(जेएनएनयूआरएम) के संघरक शहरी गरीबों को बुनियादी Fare 



415 Wi के 

(बीएसयुपी) ak एकीकृतं आवास ak em विकास कार्यक्रम 

(आईएचएसडीपी) का समन्वय कार्य आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन 

मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं 
(बीएसयूपी) ओर एकीकृत आवास ओर स्लम विकास कार्यक्रम 

 (आईएचएसडीपी) के संबध मे उल्लेखनीय है.कि गरीबों के लिए स्वीकृत 
41.3 प्रतिशत आवास पूरे हो गए Si तथापि, एेसी परियोजना को अपूर्ण 

मामा जाता है जिसके एक भी अवसंरचना घटक को पूरा ad कर 

लिया जाता। 

. संबंधित राज्य सरकारों ओर stat क्रियान्वयन एजँसियो मुख्यतया 

शहरी स्थानीय निकायो द्वारा शहरी गरीब कौ बुनियादी सेवाएं 

(बीएसयूपी) ओर एकीकृत आवास ओर स्लम विकास कार्यक्रम 

(आईएचएसडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता 

है! जबकि कुक wal मे प्रगति उल्लेखनीय रही है, कछ अन्य राज्य 

frss रहे है। परियोजनाओं को समय पर पुरा नहीं किए जाने के 

अन्य कारणों मे से age निम्नानुसार दैः 

(1) लागत 4 वृद्धि विशेष रूप से स्टील ओर सीमेंट कौ 

कीमतों मेँ विभिन कारकौ के कारण वृद्धि होना तथा 

राज्यों ओर शहरी स्थानीय निकायो द्वारा बढी हुई लागत 

at पूर्तिं नर्ही करने के प्रति अनिच्छ- विशेष कर कठिन 

म्युनिसिपल वित्तीय स्थिति के कारण। 

(2) राज्य,क्रियन्वयन एजेसी/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) 

eR पर परियोजना प्रधन क्षमता की. कमी 

(3) स्व-स्थाने विकास परियोजनाओं के मामले A. स्तम 

निवासियों को अस्थाई रूप से नए स्थानं पर ` स्थानांतरिक 

करने मे कदिनाईयां। “ ` 

(4) लाभ भोगियो की अपना -अंशदान 2a मे saranda ` 

(5) मुकदमेनाजी से मुक्त भूमि की उपलब्धता कौ कमी। 

(6) न्यायायिक मुकद्मे बाजी सहित भूमि के विवाद। 

(ग) सरकार ने माच, 2012 तक स्वीकृत सतत् परियोजनाओं 

को पूरा करने ओर सुधारो के क्रियान्वयनं के लिए मिशन कौ अवधि 
को मार्च, 2014 तक ag दिया है। केन्द्रीय/केत्रीय ओर राज्य स्तर 
पर पुनरीक्षा वैठकों के दौरान wa को सलाह दी गई है कि वेः- 

(1) शुरू नर्ही कौ गई परियोजना्भं को शुरू at ओर 

परियोजनाभं को पूरा करने कौ कारवाई Ht तथा समयबद्ध 

कार्य योजना के अनुसार पूर हृए आवासो `का काविज 

होना सुनिश्चित करें। | | 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 416. 

(2) यथा संभव मिशन अवधि के भीतर आवासं के निर्माण 
कार्य को पूरा At! 

(3) क्रियान्वयन wsifeal को तथा साथ ही जहां शहरी स्थानीय 

निकाय ओर लाभभोगी दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण . 
अपना अंशदान देने मे असमर्थं है, अतिरिक्त राज्य अंशदान 

प्रदान करं ताकि लागत वृद्धि कौ पूरा किया जा सके। 

राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) तथा 

शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन 

यूनिर (पीआरईयू) कौ -स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा 

वित्तीय सहायता प्रदान कौ गर्ह है। आवास ओर शहरी 

गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 290 क्षमता निर्माण - कार्यक्रम 

संचालित किए है ओर राज्यो/पेरास्टेटलो/स्थानीय निकाय 
के लगभग 19,300 अधिकारियों को परियोजना बनाने, 

डिजाइन तैयार करने, क्रियान्वयन ओर निगरानी करने का - 

प्रशिक्षण प्रदान किया है। 

कोयले के उत्पादन मँ विलंब 

4016. ड. पी. वेणुगोपालं : 

ot के. सुगुमार : 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकारी क्षेत्र कौ कपनि्यो कौ Te आवंटित 33 
कोयला stat के संबंध में उत्पादन मे विलंब हेतु नोटिस जारी किए ` 

गष है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी who aq है; 

(ग) क्या thera दारा सरकारी aa की कपनियो को anda 

13 कोयला खानों के संबंध मे अपनी fla लिया जाना है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी sho क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(ङ) इन पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है? 

कोयला मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) 

ओर् (ख) जिनः. सार्बजनिक as की कंपनियों को जनवरी, 2012 

म समीक्षा समिति कौ आयोजित dom कौ सिफारिशों के आधार पर 
कारण बताओ नोटिस जारी feu गए थे उनको आबंटित किए गए . 

कोयला sitet का व्यौरा नीचे दिया गया eR
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क्र.सं सार्वजनिक क्षेत्र कौ कपनी का नाम कोयला लोक का नाम राज्य 

1 2 3 ‘ 

1. महानदी कोलफील्ट्स लि. उत्कल-ए गोपाल प्रसाद ओडिशा 

2. छत्तीसगढ़ मिनरल डवलपमेट कररिपोरेशन लि. गरि पालमा, सेक्टर PaaS 

3. महाराष्ट राज्य WEN BIN गारे पालमा, सेक्टर छत्तीसगढ़ 

तमिलनाडु राज्य विद्युत arg गारे पालमा, सेक्टर छत्तीसगढ़ 

4. छत्तीसगढ़ fara डउवलपमेर कोरपोरेशन लि. शंकरपुर भट-2 एड एक्स. SaaS 

5. aes wa मिनरल samme कोर्पोरेशन लि. सुगिया aes AA aS 

6. ओडिशा माइनिग aie उत्कल-डी ओडिशा 

7. नाल्को उत्कल-ई ओडिशा 

8. areas रज्य fara उवलपमेट aici राउता क्लोज्ड माइन ्ञारखंड 

9. ारखंड राज्य fra sake रकररपोरेशन नुराखेप ॒स्माल पेच MAS 

10. — गोमिया anaes 

11; was wa fra उवलपमेट कररिपौरेशन पिंडरा-देनीपुर-खाओवातद इआरखंड 

12. आरखंड राज्य मिनरल sade ahi लातेहर आरखंड 

13. बिहार रज्य खनिज विकासं निगम सर्यि कोर्दयाराड anaes 

14. तेनूघार विद्युत निगम लि. पजर ईएंडडी ्ारखंड 

15. aes राज्य विद्युत बोड उर्मा पहादीरोला areas 

बिहार wea खनिज विकासे निगम sat पहाडीरोला ्ारखंड 

16. as राज्य fara sande BTR पतरातू areas 

17. आरखंड wea frre sade ahha राबोडीह ओसीपी areas 

18. आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन रकोरिपोरेशन लि. ताडीचेरला-1 aig प्रदेश 

19-20. गुजरात राज्य विद्युत निगम लि. महानदी महकार ओडिशा 

महाराष्ट राज्य विद्युत als महानदी मच्छकारा ओडिशा 
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1 | 2 - 8 4 

21. ओडिशा माइनिग वःपोरशन नौगांव तेलीसाही ओडिशा 

आध्र प्रदेश मिनरल डवलपरमेर | नौगांव तेलीसाही । ओडिशा 

22-23. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. चेदीपादा चेंदीपादा-1] | ओडिशा 

छतीसगढ़ मिनरल उवलपमेट कोरिपोरेशन चेदीपादा चैदीपादा- ` . “ ओडिशा 

महाजेनको | oe चेदोपाः चेदीपादा-1 | ओडिशा 

24. केरल राज्य विद्युत बो वैतरणी ae ` ` ओडिशा 

ओडिशा weg) पावर जनरेशन कोरपोरेशन बैतरणी वेस्ट | ओडिशा 

गुजरात पावर जनरेशन — : । वैतरण वेस्ट . ` ओडिशा - 

25. असम खनिज विकास निगम मंदाकिनी बी । ओडिशा 

मेघालय खनिज विकास निगम † मंदाकिनी नी . | ओडिशा 

तमिलनाडु रज्य विच्युत ae | मंदाकिनी बी | ओडिशा 

ओडिशा खनन निगम | । मंदाकिनी बी ओडिशा 

26. गुजरात मिनरल Sate aie नैनी | | ओडिशा 

पुदुचेरी इनवेस्टमेट पीडीआईसीएल ननी | वि ओडिशा 

27. पश्चिम बंगाल fata डेव. दैडिंग करिषोरेशन इच्छपुर  सपष्चिम बंगाल 

28. पश्चिम ara मिनरल डेव. टडिग कोरपोरेशन ` कुल्टी | ` पश्चिम बंगाल 

29. . पश्चिम बगाल मिनरल डेव. टेडिंग करिपेरेशन । जगन्नाथपुर ए 7 पश्चिम AT 

30. पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. दिग ated जगन्नाथपुर नी | पश्चिम बंगाल 

31. पश्चिम जगल मिनरल डेव, टरेडिग “STC सितारामपुर ` . पश्चिम बंगाल 

(ग) कोल इंडिया लि. कौ ओर से कोई निर्णय/कार्वाई . नही | आवश्यकं aq अधिनियम के अंतर्गत कोयले 

कौ जानी थी। | को शामिल किया जाना 

| (घ) ओर (ङ) उपर्युक्त (ग) मँ fee गए उत्तर को देखते हए 4017. श्रीमती बोचा ्ांसी लक्ष्मी : क्या उपभोवता मामले, खाद्य 

wet नदीं उठता। | | ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृषा करेगे कि :
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(क) क्या कोयले को आवश्यक वस्तु sf (ईसीए) के 

दाये से निकाल दिया गया है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहै; 

(ग) क्या कोयले के ईधन के रूप मँ कोयले कं महत्व को 

देखते हुए सरकार को इसे आवश्यकः वस्तु अधिनियम मे शामिल किए 

जाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; 

(घ) ue a, तो तत्संब॑धी व्योर क्या है; ओर 

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्बजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मत्री प्र. Bat. afta) : (क) जी, a 

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 मे कोयले को पहले 

एक आवश्यक वस्तु के रूप मे वर्गीकृत किया गया था। आवश्यक 

वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अधिनियमित होने के साथ ही 

Ha कौ आवश्यक वस्तुओं कौ सूची से हटा दिया गया। यह संशोधन 

दिनांक 12.02.2007 से लागू Bal कोयला खाना प्रचालनों, कोयले 

के परिवहन इत्यादि को विनियमित करने के लिए, खान एवं खनिज 

` (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयला नियंत्रण 

नियम 2004 बनाए गए ओर Se दिनांक 25.08.2004 को भारते के 

राजपत्र मे अधिसूचित किया गया। , 

(ग) जी, Ae 

(च) ओर (ड) प्रश्न नहीं उठता। 

[feet] 

बीएसएफ कं विरुद्ध उत्पीड्न कं मामले 

4018. श्री राम सुन्दर दासं : ` 

श्री कपिल मुनि करवारिया : 

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : ` 

(क) क्या बीएसएफ कार्मिक द्वारा महिलाओं सहित स्थानीय लोगों 

कं उत्पीडन के मामले सामने आए है 

(ख) ae, तो इस dau F aio क्या है तथा पिछले तीन 

वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष. ओर चालू वर्षं के दौरान एेसे कितने मामले सामने 

अष् हैः ` | 
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(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में He we की है; ओर 

(घ) ae a, तो तत्संब्रधी ब्योरा क्या है तथा जांच के क्या 

परिणाम निकाले हँ तथा दोषी पाए गए कार्भिकं के विरुद्ध क्या कार्यवाही 

कौ नई/किए् जने का विचार है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली Wrst) : (क) 

से (घ) सीमा सुरक्षा ब्ल (बीएसएफ) मे US किसी मामले कौ 

सूचना न्ह मिली FI 

(अनुवाद) 

Gari के मूल्यो को fata करना 

4019. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या उपभोक्ता मामले, 

खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को डीजल के नियंत्रित मूल्यो को देखते 

हए कृषि अदान लागत मेँ वृद्धि के कारण खाद्यानि के मूल्यों को 

विनियंत्रित करने हेतु कृषि राज्य से अनुरोध।मांगेँ wa dG है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रया है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मंत्री (प्रो. के.वी. थमस) : (क) ओर (ख) जानकारी एकत्रित 

की जा रही ह। ) 

संचार प्रणाली कां काम A करना 

4020. श्री फ़ांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या गह मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या दिल्ली पुलिस कौ संचार प्रणाली ने काम करना बंद 

कर दिया था जबकि इस वर्षं रजधानी मे. fare शिखर सम्मेलन 

हो ta था जिसके पांच wera ने भाग लिया धा; 

(ख) यदि दहा, तो तत्संब॑धी Sho क्या है तथा इसके क्या कारण 

है; ) 

(ग) क्या इस Wau मे ae जिम्मेदारी त्य कौ गई है; 

ओर
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(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा भविष्य मे 

एेसी सुरक्षा चूक को रोकने के लिए सरकार द्वारा, क्या कदम उठाए. 

गए? 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

से (घ) दिल्ली पुलिस कौ संचार प्रणाली ने कभी भी काम करना 

बंद नहीं किया था। इस पर fora संबधी व्यवस्था के पूर्वाभ्यास के 

दौरान धौला कुआ मे वीआर्ईपी मार्गं पर केवल मामूली दबाव at 

` सूचनी मिली थी, जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा धौला gan मेँ अतिरिक्त 
2a बेस रेडियो लगाकर तुरंत ठीक कर दिया गया था। यह धौला 

कुआ क्षेत्र में चैनल पर स्थानीय रूप से पड्ने वाला दबाव धा ओर . 

प्रणाली ने. काम करना बंद नहीं किया था। 

[हिन्दी 

| Wawa योजनाएं 

4021. श्री इज्यराज् सिंह : 

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : 

श्रीमती अनू St : 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह sat की. कृपा करेगे 

(क) क्या सरकार देश मेँ विभिन स्तरो पर प्रतिभाओं कौ पहचान 

करने के लिए संबधित खेलों के योग्य प्रशिक्षकों कं दिशा-निर्देश के 

अंतर्गत उत्कृष्टता Se (सीओई) योजना ओर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 

योजना का क्रियान्वयन कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो योजनाओं कौ मुख्य विशेषताएं क्या है तथा 

अभी तक War गए प्रतिभाशाली खिलाडियों ` कौ संख्या कितनी 

है; . । | ८ 

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय खेल प्राधिकरण कौ विशेष 

क्षेत्र. के खेल (एसएजी) योजना का पुनरूद्धार HA ar 

(a) यदि दहा, तो तत्संबंधी व्योरा क्या 2 ओर 
ल 

(ड) सरकार द्वारा जनजातीय ओरं नक्सल प्रभावित Bat मे खेल 

सुविधाएं ओर अवसंरचना मे सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए 
। नए? । | i 

18 दिसम्बर, 2012 
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` युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मेँ राज्य मंत्री (श्री जितेनद्र सिंह) : (क) ओर (ख) जी, हां । उत्कृष्टता 

कद्र (सीओई) योजना ओर राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिता योजना की मुख्य 

विशेषताएं निम्नलिखित हैः 

1. उत्कृष्टता Ha (सीओई) स्कीम 

यह योजना साई द्वारा राष्टीय टीमों को अंतिम रूप देने 

के लिए चयनकर्ताओं कौ सर्वश्रेष्ठ खिलाडियों के चयन 

के अधिक विकल्प देने हेतु चालू कौ गई at यह सीओई 
रेसे सर्वश्रेष्ठ खिलाडियों का समूह है RA शष्टीय स्तर 

की प्रतियोगिताओं मे अच्छ प्रदर्शन किया हो। 12 से 25. 
वर्षं के आयु वर्गं के ving सीओई स्कीम मे प्रविष्ट 

किए जाते 31 कनिष्ठ स्तर के उन खिलाडियों को भी" 

प्रवेश दिया जाता है जो बरिष्ठ स्तर मे प्रवेश पाने ही 

वाले हो ओर अंतर्यष्टीय खिलाडी बनने कौ अपेक्षित क्षमता. 

रखते हो। इस समय देश मे 10 उत्कृष्टता कंदर कार्य कर 

रहे है जो 17 विधाओं मेँ प्रशिक्षण दे ee इस स्कीम 

के अंतर्गत आवासीय प्रशिक्षुओं को 330 दिनो के लिए 

, 175/- रु. प्रतिदिन की दर से भोजन ओर आवास, 6000/- 

रु. प्रतिवर्षं कौ दर से खेल किट, 1.00 लाख रु. का 

दुर्घटना बीमा, 3000/- रु. प्रतिवर्षं कौ दर से प्रतियोगिता 

अनुभव, 500/- र. प्रतिवर्ष कौ द्र से चिकित्सा खर्च 

ओर 100/- रु. प्रतिवर्ष कौ दर से अन्य खर्च दिए जाते 

है। इस स्कीम के अंतर्गत. गैर आवासीय प्रशिक्षुओं को 

6000/- र की द्र से खेल किट, 3000/- रु. कौ दर 

से प्रतियोगिता अनुभव, 9000/- र. की दर से वजीफा 

ओर 1.00 लाख रू. का दुर्घटना बीमा दिया जाता 

tl 

इस समय 10 उत्कृष्टता he है जिनमे 347 (161 ल्के 

ओर 186 लड़कियां) wing Si 

2. ˆ रष्टरीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसेटीसी) स्कीमः- 

इस स्कीम कौ मुख्य संकल्पना wet आयु में उदीयमान 

प्रतिभाओं at खोज करना ओर उन्हे विभिन राष्ट्रीय ओर 

अंतरष्टरीय प्रतियोगिताओं में. भावी पदक आशाओं के रूप 

मे प्रशिक्षित करना Cl एनएसटीसी स्कौम के अधीन
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8 से 14 वर्षं के आयु वर्गं के बच्चौँ को साई aM अपनाए 

गए स्कूलों मे प्रवेश दिया जाता है जहां उन्हे उसी स्कूल 

मे अध्ययन करने ओर अपने खेल कौशल को प्रखर करने 

की सुविधा दी जाती है। 

इम समय 18 नियमित स्कूल, देशज खेलों ओर मार्शल 

आर्टस (आईनीएमए) के 14 स्कूल, 40 अखाडे ओर 

Tas कौ तजं पर 2 खेलं he एमएसरीसी स्कोम के 

अधीन अपनाए हए है, जिनकौ संयुक्त संख्या 1328 (1077 

लड़के ओर 251 लड़कियां) ving FF 

(ग) ओर (घ) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) पहले ही विशेष 

aa खेल (एसएजी) स्कौम चला रहा है। पूरे क्षेत्र मे कुल 20 एसएजी 

कद्र कर रहेर्है 

(ङ) जनजातीय ओर नक्सल प्रभावित्त क्षेत्रो सहित देश मे खेलों 

को विस्तृत आधार प्रदान करने के उदेश्य से मन्रालय 2008-09 

से पंचायत युवा क्रोडा ओर खेल अभियान (पायका) स्कीम का 

कार्यान्वयन कर् रहा है जिसका sera 10 वर्ष कौ अवधि मे चरणबद्ध 

तरीके से देश कौ गांव पंचायतों ओर wie tard में खेल कौ 

बुनियादी सुविधाएं देना, विकसित करना तथा sate, जिला, राज्य 

ओर राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के अवसर प्रदान कराना 

हे। 

(अनुवाद) 

भूस्खलन प्र्बधनं 

4022. श्री प्रेमदास राय : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या wea आपदा प्रबधन संस्थान (एनआर्ईटीएम) देश 

मँ होने वाली आपदाओं को दस्तावेज में दर्ज करती है; 

(ख) यदि a, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान सिक्किम राज्य 

मे ्ेत्र-वार कितने भूस्खलन दर्ज किए mm रहै; 

(ग) क्या भूस्खलन के दौरान बेहतर संकर प्रबधन की तैयारी 

करने के लिए कोई मामला अध्ययन किया गयां है, 

| (घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर इसके क्या परिणाम 

निकले; ओर 
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(ड) एनआईडीएम की स्थापना के बाद सै उक्त प्रयोजनार्थ 

सिकविकिम में कितने क्षमता निर्माण प्रशिक्षण हुए दै? 

गृह मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन्) : (क) 

जी, al राष्ठीय आपदा प्रनधन संस्थान (एनआईडीएम) ने विगत में 

हुई कुक बडी आपदाओं को दस्तावेज मे दर्ज किया है। वर्षं 2011 

से, संस्थान ने बड़ी आपदाओं को दस्तावेजो मे दर्ज करते BT भारते 

मे आपदा fur का संकलन ओर प्रकाशन शुरू किया है। 

(ख) weet ने सिक्किम मे हुए भू-स्खलन का प्रलेखन 

नहीं किया है। तथापि, सितम्बर, 2011 मे आए भूकम्प के साथ WS 

भूस्खलन को सिक्किम मे आए भूकम्प 2011 कौ रिपोर्ट कं दस्तावेजों 

मे शामिल किया गया है। 

(ग) ओर (घ) एनओआर्ईडीएम ने भूस्खलन के दौरान संकर प्रबंधन 

कौ तैयारी कं लिए कोई मामला अध्ययन नहीं किया है तथापि, भारतीय 

भू-वैत्ानिक सर्वेक्षण (जीएसञआई) भूस्खलन के खतरौ का अध्ययन 

करता है ओर अपनी रिपोर्ट सिफारिशौ के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय 

प्राथिकरणो को प्रस्तुत करता है। 

(ङ) Wasa yo के न्यूनीकरण ओर प्रबंधन पर 

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमे आपदा के पश्चात् कारवाई 

ओर राहत शामिल रहै। एनओआर्ईदीएम ने आपदा प्रबंधन केन्द्र, जी-बी. 

पंत हिमालयन पर्यावरण ओर विकास सस्थान, सिक्किम के सहयोग 

से अपने प्रारंभ से अब तक सिक्किम में क्षमता निर्माण पर 8 प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम आयोजित किए ह जिनमे 359 सहभागियों ने भाग लिया। 

लाल बहादुर शास्त्री wets प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) 

द्वारा एनडीएमए के सहयोग से राज्य सिविल सेवा के एेसे अधिकारियो 

के लिए, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा मे पदोनति हुए रहै, दिनांक . 

2.4.2012 से 4.4.2012 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया धा! इस 

प्रशिक्षण मे (i) सिविकम गै भूकम्प पर मामला अध्ययन (ii) आपदा. 

प्रधन जैसे विषय शामिल feu गए थे। | 

संस्कृति का संरक्षण 

4023. श्री तकाम संजय : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने को 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या he सरकार ने उत्तर-पूर्व की विभिन्न संस्कृतियो, 

रीति-रिवाजों तथा परंपराओं के संरक्षण ओर विकास के लिए कोई 

कदम उठाए रहै; ) ॑
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(ख) यदि a, तो क्या fre मीडिया ओर टेलीविजन मेँ उत्तर-पूर्व 

की विविध संस्कृति को बढ़ावा देने तथा दशनि के लिए कोई कदम 

उठाए गएं है; ओर | | 

(ग) यदि दहा, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चद्वेश कुमारी) : (क) संस्कृति मंत्रालय 

` अपनी विभिन स्कीमों ओर अपने सम्बद्ध, अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठनं 

के माध्यम से पूर्वोत्तर क राजयो सहित देश भर मे पारपरिक कला 

रूपों के परिरक्षण का we कर रहा है। 

(ख) ओर (ग) इस दिशा मे उठाए गए कदम निम्नलिखित 

हैः | 

4) ` संस्कृति मत्रालय अपनी “' सास्कृतिक समारोह अनुदान 

स्कीम!" ओर “विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं मे कार्यरत 

` व्यावसायिक समूहं ओर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता"! 

eat के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश के संगठनों, 

सोसाइटियो, न्यासो, विश्वविद्यालयों sit व्यक्तियों. को 

वित्तीय  सहायता/अनुदान जारी करता दै। 

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर aa कौ अनोखी सास्कृति विरासत 

के संवर्धन ओर उस क्षेत्र के समग्र सांस्कृतिक विकास 

को aga देने कं लिए मंत्रालय कौ वार्षिक योजना के 

संपूर्णं आबंटन का 10 प्रतिशत भाग, पूर्वोत्तर मे कला 

ओर संस्कृति के विकास के लिए तय कर दिया गया 

हे। ` 

¢} नागालैंड में पूर्वोत्तर aa के लिए एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक 

| केन्द्र स्थापित किया गया है जिसका उदेश्य पूर्वोत्तर कत्र 

के विभिन राज्यो कौ पारंपरिक लोक कलाओं ओर संस्कृति 

का परिरक्षण, संवर्धन ओर प्रसार करना है। 

(ii) 

रीति-रिकाजों ओर परंपराओं से संबंधित विभिन कार्यक्रमों 

ओर भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित 

कार्यक्रमों के आयोजन करता है जिनमे पूर्वोत्तर के कलाकार 

भाग लेते है। संग्रहालय द्वारा इन कार्यक्रमो कं संबंध में 

स्थानीय समाचार पत्नौ मे विज्ञापन दिए जाते दै ओर प्रेस 

इदिर गाधी usta मानव संग्रहालय पूर्वोत्तर म संस्कृति, 

18 दिसम्बर, 2012 . 

(iv) 

(v) 
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नोट जारी किए जाते है तथा स्थानीय टेलीविजन चैनलों - 

पर. Gaia विज्ञापनों का प्रसारण भी किया जाता है। 

ललित कला अकादमी (एलकेए), पूर्वोत्तर के पारंपरिक 

कला ed के परिरक्षण के लिए शिविर, afar, 

कलाकृतियो, कला उत्सवो, फिल्म शो आदि का आयोजन 

करने जैसे कदम उठा रही है। 

साहित्य अकादमी, स्यं द्वारा दी गई मान्यता वाली सभी 

भाषाओं मे. पुरस्कार प्रदान करती है जिसमे पूर्वोत्तर की 

 `असमी, are, मणिपुरी ओर नेपाली जैसी पूर्वोत्तर भाषाएं 

शामिल रह। यह "लोक : विविध स्वर" नामकं एक 

कार्यक्रम का भी आयोजन करती दै, जिसमें व्याख्यान ओर 

yesh शामिल होते है। इस कार्यक्रम की अवधारणा लोक 

ओर जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण ओर परिरक्षण 

, के लिए की गई थी, जिसमें पूर्वोत्तर कौ संस्कृति भी 

(vi 

शामिल रै। 

सांस्कृतिक खोत ओर प्रशिक्षण केन्र, पूर्वोत्तर त्र मँ aga 

से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो पूर्वोत्तर 
कौ विभिन सस्कृतियो, रीति-रिवाजौ ओर परंपराओं के । 

(vii) 

[हिन्दी] 

- 4024. 

Ht .किः 

संरक्षण ओर संवर्धन के उदेश्य से आयोजित किए जाते 

है। यह tet वैविध्यपूर्णं सांस्कृतिक परंपराओं पर वृत्तचित्र 

भी तैयार करता है ओर इन परंपराभं पर प्रकाशनं का 

मुद्रण करता है, जिनको विद्यार्थियों के मध्य प्रसार करने 

के लिए विद्यालय के अध्यापकों में तितरित किया जाता 

है। इसके अतिरिक्त, श्रव्य ओर. दृश्य सीडी भी तैयार 

की जाती 1 

कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेनई, पूर्वोत्तर aa के राज्यो से, 

कलाकारों को चेन्नई मे मचकला Walaa के लिए आमंत्रित 

करके पूर्वोत्तर के कला रूपौ का संरक्षण करता रहा दै। 

कृषि विस्तार कार्यक्रम 

श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृषा
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(क) क्या किसान को कृषि संबंधी जानकारी प्रदानं करने लिप 

कृषि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीनं है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसकं अंतर्गत 

कितने जिलों को शामिल किया गया है; 

(ग) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वषं कं दौरान 

कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यो को प्रदत्त ओर उनके 

aa उपयोग की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार व्यौ क्या है; 

ओर् 

(घ) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत महिला किसान 

सहित कितने किसान तथा किसान कल्याणकारी aye लाभान्वित हए 

है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, a 

(ख) कृषि से संबंधित नवीनतम सूचना ओर समुचित 

्ोद्योगिकियो को देश में कार्यान्वितं किए जा रहे विभिन कृषि विस्तार 

कार्यक्रमों के अधीन प्रसारित किया जा रहा है। इसमें शामिल 

हैः 

(ji) विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमो को समर्थन 

का उदेश्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रधन waist (एटीएमए) के 

रूप मेँ प्रद्योगिकौ प्रसार 2g नई संस्थागत व्यवस्थाओं को 

शुरू किए जाने के द्वार विभिन wal तथा संघ राज्य 

aa मे कृषक कैन्दित विस्तार प्रणाली को सुदृढ करना 

है। इस स्कीम के अधीन शुरू किए गए कार्यकलापो 

मे शामिल है विस्तार कर्मियों ओर किसानों कौ क्षमता 

निर्माण, प्रंटलाइन प्रदर्शन, विगोपन दौर, किसान मेल, कृषक 

समूह संघटन, फार्म स्कूल तथा कृषक -वैज्ञानिक परस्पर 

वार्ता। वर्तमान ये, इस स्कीम के अधीन 28 राज्यो ओर 

3 संघ राज्य क्षेत्रों के 614 जिलों को कवर किया गया 

ca 

(i) कृषि संबंधी कार्यक्रम कौ 180 sa after केन्र; , 

दूरदर्शन # 18 क्षेत्रीय ओर 1 राष्ट्रीय चैनल तथा 

५6 एफएम केन्द्र के माध्यम से पुरै देश A प्रसारित 

27 अग्रहायण, 1934 (शक ) 
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किया जा रहा है। इसके अलावा, कृषि समुदाय से सं्बधित 

qa पर एक सकेन्द्ित प्रचार अभियान भी चल रहा 

ral 

(ii) किसान काल केन्द्र (सभी राज्यों ओर संघ राज्य क्षेत्र 

| को कवर करते हुए) टाल wi टेलीफोन लारईनो के माध्यम 

से किसान समुदाय को कृषि से संबंधित सूचना मुहैया 

कराते है, किसान समुदाय को प्रश्नौ के उत्तर स्थानीय 

भाषाओं मे दिए जाते Sl सप्ताह के सभी सातो दिन प्रातः 

6.00 बजे -से रात्रि 10.00 बजे तक कालौ का ` जवान 

दिया जाता रहै, 

Wi) कृषि क्लीनिक ओर कृषि व्यवसाय Hat को कृषि तथा 

` संव्गीं विषयों मे शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले प्रशिक्षित युवक 

चलाते ई ओर ये केन्द्र किसानों को विस्तार सेवाएं मुहैया 

कराते दै। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमो कौ स्थापना 

करने के लिए चयनित svat को प्रशिक्षण ओर 

हेडहोल्डिग समर्थन दिया जाता है। 

५) कृषि एवं सहकारिता विभाग (दीएसी) देश मे विभिन 

स्तरो पर कृषि adi को बढावा दे रहा है ओर इनमे 

भाग ले रहा el धि 

(vi) पूरे देश मेँ किसानों को बीज उत्पादन तथा बीज प्रौद्योगिकियो 

पर बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया 

जाता ral 

(vi) देश मे 630 Sas के अने Feast के जरिए, 

आईसीएआर प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण युवकों ओर 

विस्तार कार्भिकों को सशक्त बनाता रै 

(ग) पिच्छले तीन वर्षो ओर वर्तमान ad के दौरान कृषि विस्तार 

सुधार कार्यक्रम के अधीन निर्मुक्त की गई निधियों तथा राज्यो द्वारा 

. उपयोग कौ गई निधियौ का राज्य वार an संलग्न विवरण- पर 

है। 

(घ) fsa तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्षं के दौरान स्कौम के 

अधीन लाभान्वित महिला pol ओर कृषक कल्याण aA सहित 

किसानों कौ -संख्या संलग्न विवरण-गा पर दी गई TI
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fsa तीन वर्षो ओर वर्तमान ad के dea विस्तार सुधार स्कीम के अधीन निर्मुक्त की गं तिधियों ओर 

राज्यों द्वार उपयोग क गहं तिधयो का राज्य वार ओर वर्ष वार न्यौरा 

(लाख रुपये) 

क्र. राज्य/सघ राज्य यूएसबी वित्तीय वर्ष 

सं. क्षत्र 1.4.09 

2009-10 2010-11 2011-12 2012~13* 

निर्मुक्ति उपयोग निर्मुक्ति उपयोग निर्मुक्ति उपयोग निर्मुक्ति उपयोग 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. आंध्र प्रदेश 1197:26 = %89.30  1441.45  2023.39 = 883.13  1700.00 = 2115.07 = 2160.58  1856.07 

2. बिहार ` 2093.85 1246.54. 1775.97 2472.90 = 1680.39 = 5320.82 5471.74 1744.61 3045.69 

3. सतस 567.78 = 50.00 320.36 = 397.83 (320.36 = 160000 = 816-93 1049.81 = 1102.58 

4. गोवा. 27.09 0.00 0.72 0.00 0.00 =. 0.00 0.00 0.00 

5. गुजरात 206.61 556.71 = 35.02 = 510.44 = 2713.54 = 2200.00 = 2126.20 = 2869.70 = 2253.96 

6. हरियाणा 334.43 = 737.64 = 562.00 = 12000 = 427.62 = 1071.32 = 749.89 0.00 236.23 

7. हिमाचल देश - 4.03 ‘514.83 471.99 402.61 22018 = 1448.34 = 1154.73 = 537.18 : 548.20 

8. जम्मू ओर कश्मीर 44.70 0.00 32.95 444.30 343.30» 400.00 254.74 900:00 = 177.97 

9. site ; 397.10 604.89 245.68 = 781.49 550.62 1280.37 = 1571.43  2196.85 = 1314.83 

10. कर्नाटक ` :481.52 = 25000 = 615.29 = 634.683 = 516.11. 1623-68 = 1190.80 = 593.89 = 893.46 

11. केरल ` 475.11 "34327 = 739.56 = 610.00 534.58 4173.00 861.48 1183-40 962.34 

12. महाराष्ट , 451.60 939.17  890.77 = 2234.87 = 1634.87 3785.00 3939.94 = 1716.18 = 1734.50 

13. मध्य प्रदेश 1238.85 1534.48 2166.88 990-33 1369.43 1828.34 1781.90 3462.56 1549.00 

14. ओडिशा ॥  124.17 = 1510.57 = 1600.90 ` 1838.86 = 1386.37 4882.36 3809.89 2179.40 = 2923.41 

15. पंजाब 546.36 406.54 800.00 649-73. = 6709 581.61 211.42 - ` 595.16 463.73 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16. राजस्थान 369.94 1186.90 1116.45 1058.20 1266.88 2036.30  2185.54 1945.24 1120.38 

17. तमिलनादु 318.75 1113-24 = 1431.59 = 2654.98 ` 1492.73 = 2424.95 = 3136.66 = 2240.69 1896.59 

18. उत्तर प्रदेश 2016.32 4158.67 3984.60 4247-81 4054.27 4838.18 = 6704.07 = 5727.39 3284.79 

19. उत्तराखंड 292.74 664.21 540.25 300.00 518.65 350.00 471.42 463.08 81.07 

20. पश्चिम बगाल 1182.29 0.00 710.12 339.50 200.00 137.51 1168-67 1275-0 

21. असम 205.63 0.00 83.50 375.50 114.24  561.79 482.60 726.49 636.04 

22. अरुणाचल प्रदेश 75.36 197.75 = 122.23 337.15 251.16 592.98 565.17 915.91 333.65 

23. मणिपुर 286.40 0.00 286.40 174.71 174.71 468.14 268.14 275.68 62.81 

24. मेघालय 0.00 0.00 0.00 220.73 125.55 288.74 295.52 0.00 88.94 

25. मिजोरम 125.56 121.54 115.43 75.58 | 127.27  403.01 343.79 = 347.22 = 189.17 

26. AMS 0.00 378.80 378.80 419.54 179.68 747.13 804.21 365.56 455.56 

27. त्रिपुरा 102-56 178.12 147.90 50.00 92.76 589.96 553.14 288.80 200.84 

28. सिक्किम 120.59 75.00 50.35 106.96 = 249.26 263.07 104.61 97.15 

29. दिल्ली 21.63 0.00 0.60 0.00 0.00 

30. पुदुचेरी 11.64 0.00 0.69 9.62 81.40 44.00 44.00 23.55 

31. अंडमान ओर निकोभार् 20.21 40.41 33.93 27.76 35.31 81.32 63.43 20.00 39.23 

द्रीपसमूह 

32. लक्षद्वीप 0.00 0.00 0.00 0.00 

33. दादा ओर नगर 0.00 0.00 0.00 0.00 

हवेली 

34. दमन ओर दीव 0.00 0.00 0.00 0.00 

35. मैनेज 28.84 255.75 = 277.69 259.65 56.45 371.10 129.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

36. डीओई 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 4.27 = . 4.27 0.00 

कुल 13368.92 17859.21 2111563 24128.21 19883.50 43401.80 = 43346.01 35898.42 28965.52 

“12.12.2012 तक प्राप्त 

` 73671 ` 1522 

` रिपोर्य के अनुसार . 

विवरण i 

विस्तार gE स्कीम के तहतं महिला किसान ओर कृषक हित मू ( एफ) 

| सहित लाभान्वित किसान की सख्या | 

क्र. राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

किसान एफओर्ईजीजं किसान एफओआईजीज किसान एफआईजीज किसान WHIMS 

1 2 30-4 1 2. 3 - + 5 | ऽ- नब ज प्त 6 7 og 9 ` 10 

1. आभर परेश 98740 1540 148889 ` 629 188876 धि 314 28623 108 

2 मिला | 693225 1217 647933 1113 580627 2696 76573 139 _... 

3 Bates 89514  3ॐ74 24543 149 59697 142 98029 89 

4. गोवा 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. गुजरात 68323 2467 521369 4613 ` . 366391 6772 307686 5227 ` 

6. हरियाणा 79312 164 ` 38884 1 | 67999. ` = 320 18305 ` ` 48 

7. हिमाचल प्रदेश 27647 ` 334 12250: 2 - 61298 `. 599 | 23902 . 530 

8. जम्मू ओर कश्मीर 0 ० 9 0 13351 7 511 _ 0 

9. ्ारखंड 36635 53 20520 40 66157 2001 41737 254 

10. कर्नाटक 70415 508 55164 634 23085 461 74734 230 

11. केरल 226880 1602 = 114681 = १4? "257736 508 118153 ` - 583 ` 

12. महाराष्ट  135175  : 570 । 4139938 3256 42852 वि 4456 



437 wat के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 438 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. मध्य प्रदेश 669475 1400 186948 1000 408860 1000 6000 626 

14. ओडिशा 380176 2934 122092 1278 433072 1200 » 110159 0 

15. पंजाब 440443 87 107153 5 84056 24 91722 7 

16. राजस्थान 175061 870 152394 622 259418 1335 81638 280 

17. तमिलनाडु 120394 1400 246794 477 434583 2644 32901 107 

18. उत्तर प्रदेश 848748 3968 372997 2705 315773 3085 176235 985 

19. उत्तराखंड 171597 450 253333 443 57261 366 4536 34 

20. पश्चिम बगाल 0 0 0 0 9419 82 91255 0 

21. असम । 0 192 0 0 13358 192 1344 192 

22. अरुणाचल प्रदेश 0 0 6500 0 10052 0 0 

23. मणिपुर 0 0 7402 180 41627 87 0 0 

24. मेधालय 0 0 0 0 748 41 312 39 

25. मिजोरम 5809 200 12742 87 8772 260 6136 130 

26. Ames 97716 321 34156 260 91363 284 0 0 

27. त्रिपुरा 22525 102 0 31 29770 0 0 40 

28. सिक्किम 2135 38 3632 96 13387 115 100 9 

29. fect 162 0 0 0 0 0 0 

30. Feat 0 0 2577 102 2911 25 1251 10 

31. अंडमान ओर निकोबार 6834 0 5734 10 11632 13 4382 9 

दरीपसमूह 

कुल 4466941 20791 oven प क्च कसप्ा  पष्य = ऋकिणऽ 11114 17176 4279017 27822 1489076 11114 

*12.12.2012 तक Wa fd कं अनुसार ।
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{अनुवाद ` 

खाचयाननो की चोरी 

4025. श्री प्रतापराव गणपत्तराव wera: 

श्री एस. अलागिरी : 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : : 

| (क) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक ad ओर चालू वर्ष के दौरान 

 खाद्यान की चोरी के कितने मामलों का पता चला है ओर इसके 
fea कितने अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है; 

(ख) उक्त अधिकारियों को क्या दंड दिया गया तथा दंड देने 

मे किन मानदंडौ का पालन किया. गया है; 

(ग) उक्त अधिकारियों से कितनी धनराशि वसूल की गई है; ओर 

(घ) उक्त हानियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम 

उठाए गए हे? 

† उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मंत्री (प्रो. के.वी. थौमस) ; (क) ओर (ख) विगत तीन वर्षो ओर 

चालु वर्षं के दौरान चोरी कं मामलों का. र्ष-वार ब्योरा निम्नवत् दैः- 

वर्ष मामलों की मात्रा शामिल राशि 
संख्या (खन) (रुपये) 

2009-10 07 34.2 487765 

| 2010-11 03 09.05 89100 

2011-12 04 14.01 376291 

2012-13 00 ` = - 

कुल 9 कार्मिक शामिल पाए गए है! एसी घटनाओं मै शामिल पाए 
- गए कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिंक कारवाई qe करकं ओर जुर्माना 

. लगाकर तथा शामिल राशि कौ वसूली करके कारवाई की जा रही है। 

(ग) उक्त अधिकारियों से 564608 रुपये कौ राशि वसूली कौ 

गर्ह Fl 

(ध) चोरी/उटाई्मिरी पर अंकुश लेगने/एता लगाने हेतु किए गए 

सुधारात्मक उपायौ का न्रा निम्नलिखित हैः- 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 440 

1. Ween तार से बाड लगाना, गोदामों/परिसरौ मे उचित 

ele लाईट कौ व्यवस्थां करना तथा Wel मे उचित तरीके 

से ताले लगाना। 

2. भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा स्टाफ ओर अन्य Wife 

जैसे होम गाड, विशोष पुलिस अधिकारियों को तैनात 

करना। ` 

3. संवेदनशील डिपुओं/गोदामो मे रज्य सशस्त्र पुलिस तैनात 

करना। 

4. सुरक्षा aft का पता लगाना ओर se दूर करने के 

लिए डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण ओर ओचक जांच करना। 

5. जहां चोरी की घटना ध्यान में आई है वहां पुलिस थने 

मे एफआर भार दर्ज कराई जाती है। इसके अलावा हानि 

कौ वसूली करने सहित विभागीय कारवाई कौ जाती है। 

[feat] 

निजी प्रसारणकर्ताओं से प्राप्त राजस्व 

4026. श्री रतन जिह : 

डो. संजय सिह : 

क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री दिनांक 27 मार्च, 2012 के तारांकिते 

प्रश्न संख्या 2196 H उत्तर के VAY मे यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः ` 

(के) क्या संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई हे; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी a क्या है; ओर 

(ग) यदि नर्ही, तो इस संबध मे विलेब के क्या कारण 

है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): 

(क) ओर (ख) लोक सभा अतारांकरित प्रश्न संख्या 2196 दिनांक 
27.03.2012 से संबंधित सूचना एकत्र कौ ली गई है। लोक सभा 

अताराकित प्रश्न सं. 2196 दिनाक 27.03.2012 के Way A दिए 

गए आश्वासन को पूरा करने की प्रारूप कार्यान्वयन रिपोर्ट कौ एक 

प्रति विवरण संलग्न है। उक्त आश्वासन पूरा करने हेतु वांछित कार्यान्वयन 

रिपोर्ट अलग से लोक सभा सचिवालय को भेजी जा रही दै। 

(ग) प्रश्न नहीं उठता।



विवरण 

भवी लोक सभा का श्वा सत्र. वर्णं 2012 

पूछा गया अतारांकित 

प्रशन सं. 2196 

निजी प्रसारणकर्ताओं से रख दी जाएगी। 

धनराशि वसूलती रैः ` 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी 

व्यौरा क्या 3; 

(ग) पिले तीन वर्षो के 

दौरान प्रत्येक वर्षं एवं चालु 

at के दौरान कुल कितना 

राजस्व प्राप्त हु; ओर 

(घ) राजस्व बहाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम 

sam गए है? 

ओर fem के रूप मेँ विगत तीन asl के दौरान निजी 

एफएम रेडियो स्टेशनों से सरकार द्वारा उपार्जित राजस्वं 

के ot क्रमशः अनुलग्नक-1 ओर अनुलग्वक- मै दिए 

गए् ईहै। 

सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु 

अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदक से प्रक्रिया शुल्क 

के रूपमे भी 2500/- सु. प्राप्त करती Bi .विगत तीन 

वर्षो ओर चालू वर्षं प्रत्येक कं दौरान प्रक्रिया शुल्क 

के रूप मेँ wa हुए राजस्व के oR fren दैः 

ay 2008-09 — 2,75,500/-%. 

ay 2009-10 — 5,57,500/-€. 

ay 2010-11 — 4,25,5008-%. 

at 2011-12 — 4,60,000/-¥. 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय 
तारीख 

प्रश्न संख्या एवं विषय दिया गया कव ओर कैसे पूरा किया गया facia 
TT 

me यूर कया गया विलंब कं कार कारण 

दिनाक आश्वासन 

1 2 3 4 5 

-श्री राजकुमारी रतना निजी प्रसारणकर्ताओं से (क) एव (ग) (के) से (ग) सरकार निजी एजेंसियों के माध्यम से प्रसार भारती/मत्रालय में 

सिह, श्री हरीश प्राप्त राजस्व सूचना एकत्र कौ से एफएम प्रसारण के विस्तार कौ चरण-1ा नीति कं संबंधित विग a सूचना 

चौधरी द्वारा दिनांक gar गया किः जा रही है ओर अनुसार निजी एफएम आपरेटर से तिमाही अग्रिम cede एकत्रित करने मे कछ 

27.03.2012 को (क) क्या सरकार/दूरदर्शन सभा पटल पर शुल्क ओर टावर किराया लेती है। अग्रिम लाइसेंस शुल्क समय लगा। 
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इसके अतिरिक्त, सरकार निजी डीरीएच आपरेटर से एक 
बार के प्रवेश शुल्क ओर वार्षिक रूप से भुगतान किप 
जाने वाले asda शुल्के के रूप मे भी राजस्व उपार्जन ̀ 

करती है। विगत तीन वर्षो कं दौरान उपार्जित राजस्व 
के OR अनुलग्नक-॥ मे दिए गए है। 

प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन डीरीएच 
प्लेटफार्म॒वार्षिक प्रसारण शुल्क पर निजी प्रसारकों 
को आबंटित किया जाता है जिसका ई-नीलामी के 
माध्यम से किया जाता है। विगत तीन वर्षो ओर चालू. 

` वर्षं प्रत्येक के दौरान उपार्जित राजस्व के व्योरे निम्नानुसार 
हेः | 

वर्षं 2008-09 24.00 करोड `रु. | 

वर्षं 2009-10 — 24.00 करोड रु. 

वर्षं 2010-11: 25.24 करोड रु. 

वर्षं 2011-12 — 82.61 करोड रु. 

इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन/आकाशवाणी अवस्रचना भी ̀ 
भुगतान आधार पर निजी प्रसारकों के साथ wen कौ 
जाती दै। विगत तीन वर्षो ओर प्रत्येक के दौरान उपार्जित 

` राजस्व कं SR निम्नानुसार हैः य 

वर्षं ` ` किराया (सेवा कर सहित) | 

- एञईआर  _ डीडी 

1 2 3 |, | 

2009-10 = 14,88,33,316 ` .15.77,15,089/ -रु. 
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1 2 3 

2010-11 15,99 52,943 18,93 121,540/-%. 

2011-12 18 ,91,90,990 19,95 ,29,710/-%-. 

(घ) दूरदर्शन निजी प्रसारकों से 60 लाख wa ओर 

विदेशी सरकारी चैनलों से 1.2 करोड रुपपए् 2009-10 

में प्रसारण you के रूप मे Stet डीरीएच प्लेरफार्म 

पर अपने के लिए प्रभारिति कर रहा था। इसे 2010-11 

मे संशोधित करके निजी चैनलों के लिए 80 लाख 

रुपए ओर विदेशी सरकारी चैनलों के लिए 105 करोड 

रुपए कर दिया गया है। अब प्रसार भारती ने अपना 

राजस्व बढाने के लिए वर्ष 2011 4 डीरीएच के 

रिक्त स्लायौ को भरने के लिए ई-नीलामी नीति अपनाई 

हे। 
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अनुलग्नक- HTH 

(राशि रुपए) (राशि रुपए) 

क्र.सं. वर्ष वार्षिक लाइसेंस शुल्क क्र.सं. वर्ष वार्षिक लाइसंस शुल्क 

1. 2008-09 519559772/- र. 1. 2008-09 10962318/- रु. 

2. 2009-10 507606527/- रु. 2. 2009-10 11016138/- र. 

3. . 2010-11 494462668/- रु. 3. 2010-11 13887393/- रु. 

4. 2011-12 644176727/- र. 4. 2011-12 | 11525718/~ र. 

अनुलग्नक-1 

विगत तीन वर्षो के दौरान अर्जित राजस्व ` 

क्र. डीरीएच creda एक बार का विगत तीन वित्तीय वर्षो के लिए भुगतान 

सं. का माम प्रवेश शुल्क किया गया लाइसस शुल्क (रुपए) 

रुपयों 

2008-09 2009-10 2011-12 

1 2 3 4 5 6 

1. Fee fea टीवी इंडिया 10 करोड 38,50,82,422 ` 20,00,00,000 56,93,64,515 

लिमिटेड 

2. Fad टारा स्काई लिमिटेड 10 करोड 32,82,89,516 53,02,89,308 62,38 A8 687 

3. tad wa डायरेक्ट det 10 करोड 14,56 ,10,742 34,31,19,387  24,11,44.000 

प्राइवेट लिमिरेड 

4. Wee रिलायंस जिग 10 करोड 3,48,29.054 8,46,09,419 8,78,52,592 

टीवी लिमिरेड 

5. so Had भारती रेलीमीडिया 10 करोड ~ 10,45,21,416 25,49,75,324 ̀ 

लिमिरेड 

6. Fad भारत लिजनेस 10 करोड - 2,40,700 17,73,000 

` चैनल लिमिटेड 
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1 2 3 4 5 6 

कुल Meda शुल्क 10 करोड 89,38,11,734 126 ,27 80,230 177 89,58,118 

प्राप्त erat में 

89.3 करोड 126.2 करोड 177.8 करोड 

सांस्कृतिक परिसर (अनुवाद) 

4027. श्री Suara : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीम के तहत सांस्कृतिक परिसरो 

& निर्माण के लिए किहार ओर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों सं प्राप्त 

प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक एसे परिसर के 

लिए विस्तृत परियोजना रिपो dio दी है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी oh क्या है; ओर 

(घ) उक्त परियोजनाओं मे से प्रत्येक परियोजना कौ स्थिति क्या 

हे? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती seer कमारी) : (क) टैगोर सास्कृतिक 

परिसर स्कीम (टीसीसी) के तहत सांस्कृतिक परिसर निर्माण कं लिए 

बिहार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस 

स्कीम @ अंतर्गत 18.16 करोड रु. की लागत से लखनऊ मे राष्ट्रीय 

कथक संस्थान की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एक 

प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ओर कद्र सरकार से 10.9 Hig रु. को वित्तीय 

सहायता मांगी गई et) इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 

(एनएसी) द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2012 को आयोजित इसकी बैठक 

मे अनुमोदितं कर दिया गया aT 

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने उक्त dow में एनएसी कं समक्ष 

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (दीपी) प्रस्तुत किया था। एनएसी ने 

परियोजना के लिए राज्य सरकार को एक अधिक व्यावहारिक योजना 

(ओर, यदि संभव हो तौ एक विस्तृत क्षेत्र) वाली डिजाइन पर पुनः 

कार्य करने कौ सलाह दी है। 

खेला मे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो को 

शामिल करना 

4028. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार के पास we, ani ओर स्थानीय 

खिलाडियों के लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर खेल अवसंरचना/सुविधाओं 

के विकास मे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो (पीएसयू) को शामिल करने 

के कोई योजना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार कं पास मंत्रालय के स्तर पर साप्ताहिक 

अथवा मासिक आधार पर उक्त योजना की निगरानी का कोई कार्यक्रम 

हैः 

(घ) यदि a, तो asad sho क्या है ओर इस पर क्या 

कारवाई की गई है/परस्तावित हैः ओर 

(ढः) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिह) : (क) से (ङ) इसं समय, युवा 

कार्यक्रम ओर @a मंत्रालय के पास राष्ट्रीय, अंतरष्टीय ओर स्थानीय 

खिलाडियों के लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर खेल 

अवसंरचनाओं/सुविधाओं के विकास मे सरकारी क्षेत्र कं उपक्रमं 

(पीएसयू) की भागीदारी करने संबंधी कोई स्कीम नहीं दै। तथापि, 

निजी ओर सरकारी दोनों ही aa कं निगमित निकाय पूर्तं विन्यास 

अधिनियम, 18%0 के अंतर्गत वर्षं 1998 में स्थापित कौ गई राष्ट्रीय 

खेल विकास निधि मे अंशदान करतै है ताकि देश मै खेल-कूद



451 प्रश्नों के 

को बढावा देने कं लिए सरकारी ओर गैर-सरकारी सोतं से संसाधन 

जुटाए जा सके । राष्ट्रीय खेल विकास परिसंघों कौ निधयो का उपयोग 

अन्य बातों के साथ-साथ सामान्यतया खेलौ को aga देने तथा विशेष 

रूप से राष्ट्रीय ओर अतर्यष्टीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करमर, 

खेल-अवसरचनाओं इत्यादि कै निर्पाण ओर अनुरक्षण -कं लिए विशिष्ट 

खेल-विधाओं ओर एकल स्पर्धा के खिलाडियों के विकास के लिए 

किया जाता है। 

Fae प्रूफ she 

4029. श्री गजानम ध. बाबरः 

श्री मधु गौड यास्खी : 

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : 

क्या गृह मत्री यह. बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या SE सरकार मे राज्यों को अपने-अपने राज्यों F 

सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने कं लिए निर्देश दिया है; 

(ख) यदि हां, ती इस पर राज्यों कौ क्या प्रतिक्रिया रै; 

(ग) क्या केन्द्र खरकार ने राज्यो को बुलेट प्रूफ जैकेट ओर 

हथियारों की खरीद को उच्च प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया 

है; | 

(घ) यदि हां, तो इस पर र्यो कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ड) क्या विभिन राज्यो नै केन्द्र सरकार से अमोनियम Agee 

के प्रयोग को तत्काल विनियमित करने के लिए अनुरोध किया है; 

ओर | 

(च) af a, तो इस पर् केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम saw 

गए है? 

. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

ओर (ख) भारत-के संविधान कौ Vist अनुसूची कं अनुसार “पुलिस! 

ओर "कानून ओर व्यवस्था! राज्य के विषय है। कानून ओर व्यवस्था 

am रखने के लिए राज्य मे पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, पुलिस 

लाइन तथा विशेष शाखाओं जेसी सुरक्षा Gat अवसंरचनाएं कार्य कर 

रही है । अपने संबंधित राज्यों मे विद्यमान सुरक्षा अवसंरचना को बनाए 

रखना तथा Se सुदृढ करना रज्य सरकार कौ प्राथमिक जिम्मेदारी 

` है। तथापि, गृह मंत्रालय we पुलिख बलो कौ सहायता करने क 

लिए केन्द्रीय सरस्त्र पुलिस बलौ (सीएपीएफ) की तैनाती करने, रायो 
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न 

को इंडिया रिजर्व बटालियन स्वीकृत करने, राज्य पुलिस बलों के 

ओंधुनिकौकरण की योजना (एमपीएफ योजना) के माध्यम से राज्य 

पुलिस बलों के सुदृदीकरणं तथा आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को 

सहायता, सुरक्षा संबधी व्यय -(एसआरई) योजना के तहत सुरक्षा-संब॑धी 

व्यय कौ wieght, रक्षा मंत्रालय, ` केन्द्रीय पुलिस संगठनं ओर पुलिस 

अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस बलों को 

प्रशिक्षण मँ सहायता प्रदान करने, आसूचना के आदान-प्रदान, अतर-राज्य 

समन्वय स्थापित करने इत्यादि जैसे विभिन उपार्यो के माध्यम से राज्य 

सरकारों के प्रयासों तथा संसाधनों मे सहायता wea है। 

(ग) ओर (घ) राज्य सरकारों को उनकौ वार्षिक कार्यं योजना, 

जो योजना के प्रावधान के तत गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कौ जाती 

है, कौ अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेटो तथ | 

हथियारों कौ खरीद के लिए एमपीएफ योजना के तहत अनुदान सहायता 

उपलब्ध करायी गयी है। केन्द्र सरकार देसी मर्दों के केन्द्रीय प्रापण 

क माध्यम से राज्यों को आवश्यकं सहायता भी प्रदान करती हे। 

(ङ) ओर (च) संघ सरकार ने अमोनियम ages के विनिर्माण, | 

भंडारण, fat, उपयोग, परिवहन, आयात तथा निर्यात को विनियमित , 

कृरने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2012 को अमोनियम नादुटैट नियमावली 

2012 अधिसूचित कौ है। अमोनियम agde नियमावली के fram 5 

के अनुसार सभी विद्यमान विनिर्माता, कन्वर्टर, प्रयोक्ता, टासपोर्टर, बेचने 

वाले, रखने वाले, आयातक, frat इन नियम के प्रकाशन कौ तिथि 

से छह माह कौ अवधि के भीतर cede के लिए आवेदन करेगे 
तथा एक वषं कौ अवधि के भीतर इन नियमों के प्रा्धानों की अनुपालना 

करेगे। : 
न 

wget मेँ ग्रामीण आजीविका परियोजना 

4030. श्री खगेन दास : क्या उत्तर-पूर्व क्षत्र विकास मंत्री यह 

| बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनर्ईआर) में पूर्वोत्तर ग्रामीण 

आजीविका परियोजनाओं को लागू कर रही है; 

(ख) यदि a, तो इस परियोजना के तहत शामिल किए गए 

` जिलों का waar sit क्या है 

(ग). उक्त परियोजना का लक्ष्य ओर उदेश्य क्या है; ओर ` 

(घ) उक्त परियोजना ने स्व-सहायता समूहो (एसएचजी) कीं 

आय मै at करने म किस हद तक सहायता की हे?
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उत्तर-पूरवी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय 

कार्य मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री var सिह घाटोवार) : (क) . 

ओर (ख) जी, a ga ग्रामीण आजीविका परियोजना 

(एनईअरएलपी) चार उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात् मिजोरम, नागालँड, 

सिक्किम ओर त्रिपुरा मेँ लागू कौ जा रही है। इस परियोजना कं तहत 

शामिल किए गए जिलों का राज्य-वार व्यौरा निम्नानुसार दैः- 

() मिजोरम; आइनोल ओर लुंगलई जिले। 

॥) नागार्लैड; परेन ओर तुएनसांग fare 

Gi) सिक्किम; दक्षिणी, पश्चिमी सिक्किम जिले ओर पूवीं 

सिक्किम के पंचायत are 

(iv) त्रिपुरा; उत्तरी ओर दक्षिणी जिले। 

(ग) एनईआरएलपी का देश्य आर्थिक अवसरों de wea 

बनाकर, भागीदारी तथा जवाबदेह समुदाय आधारित संस्थाओं कं माध्यम 

से संधारणीय कृषि ओर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के द्वारा ग्रामीण 

आजीविकाओं विशेषकर महिलाओं, बेरोजगार युवाओं ओर समाज कं 

अति fas aif कौ आजीविका मेँ सुधार करना है। 

(i) महिला स्व-खहायता समूहो (एसएचजी), पुरुषो एवं 

महिलां के युवा समुह ओर सामुदायिक विकास समूह 

के लिए संधारणीय सामुदायिक संस्थाए सृजित करना। 

(1) स्व-शासन, बओंटम-अप प्लारनिग, पारदर्शिता ओर जवानदेही 

के साथ wats कार्थ-प्रणाली के लिए सामुदायिक 

संस्थाओं का क्षमता निर्माण। 

(1) प्राकृतिक संसाधन wet, सृक्ष्म-वित्त, बाजार लिक ओर 

Sam आर्थिक सेवाओं के लिए सामुदायिक संस्थाओं को 

भागीदारी विकसित कराना। 

(घ) यह परियोजना मार्च, 2012 मे प्रभावी हुई थी । इस परियोजना 

से होने वाले लाभो के नरे म अभी कक बताया जाना. संभव नही 

el तथापि, इस परियोजना मे समुदाय मेँ स्व-सहायता समूहो (एसएचजी) 

कै रूप मे बचत ओर उधार के सिद्धांत पर संधारणीय ओर सशक्त 

WEA संस्थाओं पर जोर दिया STEM | 

बचतं-सह-राहत योजना 

4031. श्री संजय ae : क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृषा 

करेगे कि : | 
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(क) क्या केन्द्र सरकार बर्चत-सह- राहत योजना के तहत ओडिशा 

मे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सक्रिय Fee को 

सन्सिडी प्रदान करती है; 

(ख) यदि a, तो asad व्यौरा क्या हैः 

(ग) क्या उन अन्य सक्रिय समुद्री मच्ुभरौ को सन्षिडी नही 

दी गई है fe मंदी कौ अवधि ये नुकसान होता हैः 

(घ) यदि a, तो क्या सर्कार सभी सक्रिय समुद्री ye 

को vest देने पर विचार करेगी; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय 4 राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (डौ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना ‘usa ag कल्याण योजना! कं घटक 

" बचत सह-राहत' के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) कौ 

Sut से संबंधित सक्रिय Hes (समुद्री ओर अंतर्दैशीय, दोन) को 

सहायता दी जाती है। गरीबी कौ रेखा से नीचे कौ श्रेणी को छोडकर 

अन्य श्रेणियो से संबधि weet उक्त योजना के अधीन सहायता प्राप्त 

करने के पात्र नहीं fi ओडिशा सहित सभी रज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस 

योजना के मार्म-निर्देशो कं अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत सहायता 

प्राप्त ea के पात्र = 

(घ) ओर (ङ) लक्षद्वीप तथा अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 

के मामले को छोडकर, गरीबी कौ रेखा से नीचे कौ श्रेणी को छोडकर 

अन्य श्रेणियों उसे संबधित सक्रिय मद्कुआरो तक इस योजना का विस्तार 

करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हे। 

[हिन्दी] 

कमांडो के लिए क्षतिपूरतिं 

4032. श्री भूदेव चौधरी ` 

- श्री महेन्द्र कमार राय : 

श्रीमती मालां राज्य लक्ष्मी शाह : 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) वर्षं 2008 मे मुम्बई आतंको हमले के दौरान मारे गए 

ओर घायल हुए एनएसजी angi को संख्या कितनी है;
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(ख) क्या घायल ओर मारे गए सभी कमांड को उनकी देय (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के WR प्रश्न ही नहीं उठता! 
पेंशन ओर क्षतिपूर्तिं मिल गई ठै; 

(ङ) ओर (च) वर्षं 2009 मेँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 
(ग) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; भारत के राष्ट्रपति द्वार मुम्बई फोयर fate क निम्नलिखित अग्निशमन 

सेवा कार्मिक को वेरीता के लिए अग्निशमन सेवा पदक प्रदानं किया (घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण रह ओर उक्त मुदँ को गवा थाः 
wa तक yo लिए जाने की संभावना है 

1. . श्री अनिल विष्णु सावंत, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (ङ) क्या उक्त हमले कं दौरान बचाव कार्य मेँ लगे कुछ फायरमैन 
(सेवानिवृत्त) के लिए राष्ट्ूमति पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ote क्या है ओर इन पुरस्कारं 2. श्री प्रताप दामोदर कारगुप्पीकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी 

कौ स्थिति क्या है? (आई/सी) 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री athe. सिह) : (क) 3. श्री सुधीर गोपाल अमीन, सहायक डिवीजनल अग्निशमन 

मुम्बई में दिनांक 26.11.2008 को चले अभियान ओपी ae टारनेडो अधिकारी 
मे एनसीजी के दो कमांड मारे गए धे ध भिस 

ए दो कमांड मारे गए कवा 14 परालव हृष च| 4 श्री केतान फ़रंसिस डीसूजा, स्टेशन अधिकारी 
(ख) ओर (ग) af 2008 में मुम्बई आतंकी हमले मे भाग 

लेने वाले ta एनएसजी कार्मिक, जिनकी मृत्यु हो गई थी, के नजदीकी 
रिर्तैदारौ को दी गई पेंशन एवं मुआवजे तथा घायल हुए एनएसजी 
कार्मिकों को दिए गए मुआवजे का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया 

गया BI | 7. श्री युवराज धनजीराव पवार, फायरमैन 

5. श्री संजय वामन राणे, स्टेशन अधिकारी 

6. श्री मोसेजं इजीकिल Want, Seat आपरेटर 

विवरण 

दिनाक 26.11.2008 को मुम्बई मेँ -चले अभियान ओपी न्लैक टारनेडौ के दौरान मारे mya हए 
एन.-एस.जी. कार्मिक को प्रदत्त पेशन^मुआवजे का व्यौरा 

(क) मारे गए एन-एस.जी. कार्मिंकौँ को प्रदत्त मुआवजा/पैशन तथा वित्तीय लाभ 

क्र. नाम प्रदत्त मुआवजा/पेशन यदि भुगतान नहीं किया गया है, a. 
। तो उसका कारण 

1. मेजर संदीप उन्नीकृष्णन केन्द्र सरकार तथा महाराष्ट एवं केरल राज्य उनके नजदीकी रिश्तेदार को सभी 
सरकारों द्वारा उनके नजदीकी रिश्तैदार को | अधिकृत लाभो का भुगतान कर 

1,08,31,373/- रु. का भुगतान fea गया दिया गया है। 
él 

2. हवलदार गजेन्द्र सिह केन्द्र सरकार तथा महाराष्ट एवं उत्तराखंड SH नजदीकौ feeder को सभी 
राज्य सरकारों - द्वारा उनके नजदीकी ररिष्तेदार अधिकृत लाभो का भुगतान कर 
को 83,30,500/- रु. का भुगतान किया दिया गया है। 
गया है। 
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(ख) घायल हुए एन.-एस.जी. कार्मिकों को प्रदत्ते मुआवजा/पेंशन एवं वित्तीय लाभ 
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क्र. नाम रक्षा मंत्रालय द्वार THA सुरक्षा प्रदत्त कूल यदि भुगतान नहीं किया गया है तो 

सं. प्रदत्त मुआवजा गारद तथा वित्तीय लाभ उसके कारण/टिषप्पणियां 

एवं पेंशन अन्यो द्वारा 

प्रदत्त वित्तीय 

लाभ 

1. सूबेदार AA चद, 15,96,272/- रु. 2,28,381/- र. 18,24.653/ - सैन्य नियम 13८3) के साथ संलग्न 

एस.एम. + प्रति माह रु. + प्रतिमाह तालिका कौ मद सं. 1(1)(खं) के 

10,701/- रु. पेंशन 10,701/- रु. तहत Se उनके स्वयं के अनुरोध पर 

पशन दिनांक 31.03.2011 कौ सेका से मुक्त 

कर् दिया गया तथा सभी अधिकृत देय 

राशियों का भुगतान कर दिया गया 

हैः 

2. लांस नायक, 32,09,007/- रु. + 2,48,381/- र. 34,57,388/- रु. अपंगता के लिए 9,00,000/~ र. 

सुरेन्द्र सिह प्रति माह + प्रतिमाह एकमुश्त अनुग्रह राशि (मामले को 

20,700/- रु. 20,700/- रु. antag कं लिए पहले ही दिनाक 

पशन पशन 12 नवम्बर, 12 को पी-सी.डी.ए. (पी), 

इलाहाबाद को भेजा जा चुका BI 

3. मेजर् Ua. सिह शून्य 4,78,381/- र 4,78,381/- र. वित्तीय लाभो का भुगतान कर दिया 

एस.सी. गया है। सेना द्वारा दिए जाने वाले 

4. हवलदार राजवीर शून्य 2,28,381/- र. 2,28,381/- रु. - मुआवजे/पेशन का भुगतान अभी नही 

किया गया है क्योकि वे अभी भी 

५. हवलदार राजेन्द्र कोर शून्य 2,28,381/- र. 2,28,381/- र. सेवारत है। 

6. हवलदार एएस शून्य 2,28,381/- रु. 2,28,381/- र. 

एन्थोनी सैमी 

7. सिपाही दिनेश साहू शून्य 2,28,381/- र. 2,28,381/- रु. 

8. नायक Wal. मनीष शून्य 5,18,381/- र 5,18,381/- रु. 

9. सिपाही सुनील कुमार, शून्य 4,98,381/- रु. 4,98,381/- र. 

एस.एम. 

10. सिपाही, सुनील कमार दव शून्य 3,78,381/- र. 3,78,381/- रु. 

11. सिपाही राजेश कुमार शून्य 2,28,381/- %. 2,28,381/- रु. ̀ 
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(ग) निम्नलिखित अधिकारियों, जिन्हे मुम्बई आतंकी हमले के 

दौरान Bit मोटी चोट आई र्थी, को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत न 

करके चिकित्सा प्राधिकारियो कौ सिफारिशो के अनुसार सेवा मै बनाए 

रखा गया है ओर इसलिए SS मुभवजे/पैशन का भुगतान नहीं किया 

गया हैः- 

1. मेजर बी. भरत 

2. मेजर सौरभ शाह 

3. कैप्टन मोहित ding 

(अनुवाद) 

निपकषीय Waste 

4033. श्री प्रदीप माद्धी : 

श्री fear dt. पटेल : 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार असम राज्य सरकार -ओर दीमा हालिम 

डाओगा (डीएचडी) के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही मेँ त्रिपक्षीय ` 
समञ्ञोता AM पर हस्ताक्षर हुए रहै; 

(ख) यदि a, तो इस समञ्चौते की मुख्य विशेषताएं क्या है; 

(ग) एसे समञ्चौते के प्रावधानों कं कार्यान्वयन के बाद इस 

aa मे किसर सीमा तक सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना 

है? | 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली wre) : (क) 
ओर (ख) जी, हां। दिनांक 08.10.2012 को केन्द्र सरकार, असम 
सरकार तथा दीमा हलाम दाओगाह (डीएचडी) के घटकं के बीच 

एक समञ्चोता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्तीक्षर किए .गए थे। एमएस 

को मुख्य विशेषताएं निग्नानुसार रैः- 

(i) दीमा हसाओ जिले मे परिषद् की स्थापना के लिए भौरत 

` के संविधान के अनुच्छेद 371ख F तहत यथापरिकल्पित् 

असम विधान सभा के तहत एक समिति का गठन करना; 

(i) विद्यमान परिषद् करा नाम बदलकर दीमा हसा स्वशाषी 

भू-भागीय परिषद् (डीएचएटीसी) करना तथा परिषद् में 

me भी बाना 
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(ii) प्राथमिक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजवृंत करने : 

के लिए ग्राम uted कौ स्थापनां करना; 

(iv) असम राज्य द्वारा परिषद् को विधायन संबंधी तथा कार्यकारी 

शक्त्यो सहित अतिरिक्त विषयों का अंतरण; 

(४) राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) जैसे एक निकाय की ` 

स्थापनां करना तथा परिषद्-क्षेत्र के भीतर व्यवहार्य 

विकासात्मक कार्य करने के लिए परिषद् को ओर अधिक 

निधि के आबंटन पर् विचार् करना; 

(vi) वित्तीय प्रबधन, लेखों कौ उचित लेखा परीक्षा आदि कौ 

संबंध मे मानक स्थापित करने के लिए इनका werk 

से अनुपालन करना; 

(vil) सामाजिंक-आर्थिक, Vf, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक ̀ 

विकास के लिए उपाय 

ˆ (vili) अभिनिर्धारित परियोजना के लिए डीएचएटीसी को अगले 

५ वर्षो के लिए योजना निधि के अलावा/अतिरिक्त 

200 करोड रुपये (40 HS रुपये वार्षिक) का विशेष 

आर्थिक पैकेज 

(x) विद्यमान योजनाओं के तहत दीमा हसाओ जिले म सडक 
| सम्पर्कता, जलापूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति मे सुधार करना; 

(x) Stam आदि तैयार करने के लिए डीएचएटीसी मे 

क्षमता संवर्धन के लिए बारगी अनुदान का प्रावधान करना; 

ओर 

~ (i) डीएचडी Sst का पुनर्वास ante 

(ग). दीमा हसाओ जिले मे बहुत हद तक सामान्य स्थिति बहाल 

हो गई है। क्षेत्र मे त्वरित सामाजिक -आ्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक | 
विकस सुनिश्चित करने हेतु समद्मोता ज्ञापन (एमओएस) के कार्यान्वयन 

की कारवाई शुरू हो गई है। . 

, प्राचीन भाषाएं ` 

4034. st thet. गहीगौदार : 

श्री सुरेश BAK शेटकर : 

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा ait कि.;
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(क) क्या सरकार तेलुगू ओर HAS भाषाओं, इनकं इतिहास 

ओर कविताओं मे अनुसंधान हेतु तथा इन भाषाओं को तमिल भाषा 

के समान दर्जा मिल जाने के बाद भावी पीढी तक ले जने के few 

भी निधियां आवंटित कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्छंबंधी ahr क्या है ओर ग्यारहवीं ओर 

बारहवीं योजनावधि मे अन तक इस संबंध मै कितनी राशि खर्च की 

गई रै; ओर | 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती dee कुमारी) : (क) ओर (ख) जी, 

al सरकार ने प्राचीन तेलुगू एवं कन्नड भाषाओं मे अनुसंधान कं 

लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान 1.12 करोड रु. तथा 1247 योजना 

अवधि के दौरान 20.04 करोड रुपये आबंरित किए है। 

ay 2011-12 के दौरान 51.14 लाख रु. ओर 2012-13 के 

दौरान अभी तक 27.40 लाख रु. की राशि खर्च कौ जा चुकौ ZI 

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजौसी) ने 11वीं 

योजना के दौरान इन प्राचीन भाषाओं के विकास के लिए कर्नारक 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा दैदराबाद विश्वविद्यालय प्रत्येक को 

75.00 लाख रु. जारी किया है। 

(ग) प्रश्न नहीं som 

टी.वी. चैनलों का कार्यकरण 

4035. प्रो. सौगत राय : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं कं दौरान 

देश मे परिचालन कर रहे/कार्यरत समाचार ओर मनोरंजन चैनल, देश 

ˆ मे डाउनसिकिग सहित ta नए चैनलौ को परिचालिते करने कौ अनुमति 

प्रदान किए जाने हेतु प्राप्त अनुरोधो/प्रस्तावौं तथा सरकार द्वारा अनुमति 

प्रदान किए गषए/सरकार के पास अनुमति हेतु लंबित पडे अनुरोधों कौ 

श्रेणी-वार संख्या क्या है; ॑ 

(ख) उक्त ललित प्रस्तावो को कब तेक अनुमति प्रदान कर 

दिए जाने की संभावना है; ओर 

(ग) घरेलू ओर विदेशी स्वामित्व के तहत परिचालित चैनलों 

का व्योरा क्या है? | 
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सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय ने आज कौ तिथि कं अनुसार 

410 समाचार एवं समसामयिकौ तथा 438 गैर -समाचार ओर समसामयिकौ 

चैनलो को अनुमति प्रदान कौ है। विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष प्रत्येक 

के दौरान स्वीकृत किए गए अनुरोधो की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार 

टैः- 

वर्ष अनुमति दी गई 

समाचार गैर-समाचार 

2009 34 46 

2010 40 ` 58 

2011 117 107 

2012 9 । | 27 

165 प्रस्तावं अंतर-मंत्रालयीय स्वीकृति कौ विभिन अवस्थाओं मे 

cal 

(ख) मंत्रालय ge जारी अपलिर्किग ओर डाउनलिकिग 

दिशा-निर्देशो कं अनुसार अपलिर्किग/ङाउनलिकिंग अनुमति प्रदान किए 

जाने के लिए प्रापत आवेदन आवश्यक स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय, 

अंतरिक्ष विभाग, राजस्व विभाग ओर विदेश मंत्रालय को संदर्भित कर 

दिए जते Si अतः लेवित प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध मे एेसी 

कोई समय-सीमा नर्हा बताई जा सकती है। | 

(ग) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सभा परल पर रख 

टी जाएगी। 

डीरीएच परिचालकों की सेवाएं 

4036. श्रीमती अश्वमेध देवी : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को tet शिकायते/रिपोरटे प्राप्त हुई है कि 

निजी डायरैक्ट द्, होम (डीरीएच) परिचालक एक निश्चित समय त 

भीतर कनेक्शन देने का वादा कर नए सेर रोप बोक्सि हेतु stress 

बुकिंग ओर भुगतान के जरिये लोगो को ठग रहे है क्योकि वे tH 

करने मे असफल ररे है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्याहै;ः ओर इस पर सरकार 

दारा क्या कारवाई की गई है; 

(ग) क्या tac डिजिरलीकरण से जुट आम लोगों को होने 

वाली समस्याओं से निपटने के लिए सभी पणधारकों के स्तर पर संस्थागत 

निगरनी/^शिकायत निवारण तंत्र कौ तत्काल आवश्यकता है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी who क्या है; ओर . 

(ङ) एसे अनुचित कार्य करने वाले डीरीएच परिचालकों के 

विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कारवाई की जा रही है ताकि आम लोग 

केबलं डिजिरलीकरण के.नाम पर al न जाएं? | 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) से (ङ) मंत्रालय को समय-समय पर निजी डायरेक्ट-टु-होम 

(डीटीएच) ओंपरेटरो द्वारा प्रदान at जा रही सेवाओं के aay में 

उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त होती रहती है fs समय पर समाधान 

किए जाने के fou संबधित डीरीएच ओंपरेटर को अग्रेषितं कर दिया 

जाता है। डिजिटल केबली टीवी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के 

लिए भारतीय दूरसंचार विनियामके प्राधिकरण (टाई) ने 14.5.2012 

को सेवा कौ गुणवत्ता के मानक (डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी 

प्रणाली) विनियम, 2012 ओर उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल 

संबोधनीय daa रीवी प्रणाली) विनियम, 2012. जारी किया है। सेवा 

कौ गुणवत्ता संबंधी विनियमो मेँ अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा के 

कनेवशन, दिस्कमेक्शन, शिर्पिटिग, अंतरण, शिकायतों के निस्तारण की 

समय-सीमा, fate प्रक्रिया, सेट-र्योप बँक्स (एसरीनी) से संबंधी 

मुदँ ओर सेवा प्रदाताओं आदि द्वारा अनुपालन किए जाने वाले तकनीकी 

मानकों के संबंध मेँ मानदंड निर्धारित किए गए Fi 

उपभोक्ता शिकायतं निवारण fatal मे एक शिकायत कद्र की 

स्थापना करने, रल wl नवम्बर का प्रावधान करने ओर जिन मामलों 

म उपभोक्ता की शिकायत का शिकायतकरत्तं कौ तुष्टि के अनुसार 

समाधान नही किया जाता, नोडल अधिकाय के प्रावधान रखे गए 

है। किसी ;अनुचित व्यापार -आचरण को रोकने के लिए Stes ओंपरेटर 

को stra लइसेस करार की निबंधन ओर शर्तों के साथ-साथ 

उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के संबंध मेँ टाई के विनियमोँ/^आदेशों 

का अनुपालन करने की जिम्मेमदारी dit ग्द है। टाई अधिनियम, 

1997 कौ धारा 14 के अनुसार उपभोक्ताओं का समूह डीटीएच सेवा 

प्रदाता कं खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण 

(टीडीएसएटी) के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। डीरीएच ` 

उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन भी निस्तारण 
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की मांग कर सकता है जो जिला उपभोक्ता न्यायालयों के क्षेत्राधिकार 

के दायरे मे आता है। 

[feat] 

कोर्चो की कमी 

4037. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) स्यां मध्य प्रदेश सहित भारतीय खेल प्राधिकरण (caus) 

के सभी खेल प्रशिक्षण pat पर पर्याप्त संख्या मे कोचो की नियुक्ति 

कौ गई है/उपलब्ध है; 

(ख) यदि हा, तो तत्सब॑धी केन्द्रे ओर राज्य-वार ah क्या 

हे; 

(ग) af at, तो इसके क्या कारण है ओर मध्य प्रदेश सहित 

देश भरमें ta Bet का स्थान-वार Sh क्या है जहां कोचों कौ 

कमी ठै; ओर 

(घ) देश भर में स्थापित waved Sat की वर्तमान स्थिति 

क्या हे? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्ष मंत्रालय 

मे रज्य मंत्री (श्री fare सिंह) : (क) जी, ad 

(ख) ओर (ग) मध्य प्रदेश सहित कोचौ की कमी वाले भारतीय 

खेल प्राधिकरण (साई) dat का विवरण dam विवरण-] मे दिया 

गया है। । 

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के खेलों को age देने 

वाली निम्नलिखित eet के कार्यान्वयन ओर मोनीटरिंग के लिए 

उत्तरदायी ग्यारह क्षेत्रीय ओर शैक्षिक केन्द्र हैः- 

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एनएसरीसी) 

(क) देशज खेल ओर मार्शलं आर्ट्स (इगमा) 

cay जख 
(ग) अखाडा कौ तर्ज पर खेल कद्र 

2. सेना बल Ga कंपनी स्कौम (एबीएससी)



465 Wat के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) 

3. साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसरीसी) स्कौम 

4. fats क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम 

5. उत्कृष्टता केंद्र स्कोम (सीओई) 

6 आ ओर खेलो स्कीम (सी एंड पीएस) 

साई स्कौमों के अंतर्गत कार्य कर रहे साई Hal कौ स्थिति 

को दशति हुए व्यौरे संलग्न विवरण-1 मे दिए am है। 

विवरण-+ 

भारतीय खेल प्राधिकरण bel का विकरण जहां पर 

ara की केमी है 

क्र.सं. राज्य he का नाम 

1 2 3 

1. अंडमान ओर निकोबार weust, We mar 

दवीपसमूह 

2. आध्र प्रदेश एसरीसी ठैदरानाद 

3. आंध्र प्रदेश एसरीवबी विशाखापतनम 

4. अरूणाचल प्रदेश एसएजी नादरलागुनं 

5. असम एसटीसी गुवाहारी 

6. असम एसएजी कोकराञ्ार 

2. असम एसरीसी गोलाघाट 

8. असम जूडौ केद्र, डिन्रूगढ 

9. बिहार एसएजी मुज्जफरपुर, विहार 

10. छत्तीसरगद एस्टीसी रायपुर, writs | 

11. दिल्ली एसरीसी दिल्ली 

12. [std एसरीसी गाधीनगर 

13. हरियाणा आरसी सोनीपत 

1 2 3 

14. हरियाणा एसरीसी हिसार 

15. हरियाणा एसरीसी सोनीपत 

16. हरियाणा एसरीसी Bear 

17. हरियाणा एसटीसी सोनीपत 

18. Bas एसएजी रांची 

19. कर्नाटक एमईजी PPE 

20. कर्नाटक एसरीसी मेडिकरी, कर्नाटक 

21. कर्नाटक एसरीसी बगलूरू 

22. कर्नाटक अकादमिक, बंगलुरू 

23. कर्नाटक एसरीसी धारवाड 

24. केरल एसरटीसी ae (केरल) 

25. केरल एसएजी तालिचेरी 

26. केरल एसएजी एलेप्पी 

27. केरल एलएनसीपीई, तिरूअनतपुरम 

28. केरल एसरीसी कल्म 

29. केरल एसटीसी कालीकर कालीकर 

30. महाराष्ट एसरीसी कादिवली, मुम्बई 

31. मणिपुर एसएजी उत्लोव 

32. मणिपुर सीओई, ईफाल 

33. मणिपुर एसएजी इफाल 

34. मणिपुर एसरीसी इंफाल इफाल 

35. मेघालय एसरीसी शिलांग 
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4 2 3 1 2 3 

36. मिजोरम एसएजी ssa 50. सिक्किम एसएजी नामची 

37. मध्य प्रदेश . एसरीसी भोपाल 51. तमिलनाडु एसटीसौ सलेम 

38. ner प्रदे एसएजी धार 52. उत्तर प्रदेश एसरीसी रायबरेली 

39. मध्य प्रदेश एसरीसी जबलपुर ॥ 53. उत्तर प्रदे एसरीसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश 

40. मध्य प्रदेश एसटीसी dann 54. उत्तर प्रदेश एबीएससी राज रिज, फतेजगद्, उत्तर 

प्रदेश 

41. मध्य प्रदेश एसटीसी खंडवा कद 
55. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कद्र लखनऊ 

42 IIs ॥ि एसटीसौ दौमापुर 56. उत्तर प्रदेश एसरीसी बरेली 

4 ओडिशा Rats सुन्दरगढ् 57. उत्तर प्रदेश एसरीसी जोहरी का विस्तार 

44: ओडिशा ` एसटीसी कोरपुर 58. उत्तर प्रदेश wet लखनऊ, उततर प्रदेश 

45. ओडिशा THE जगतपुर 59. उत्तराखंड ` at रूरकी 

46. पंजाब  एसटीसौ पटियाला 60. उत्तराखंड एसरीसी काशीपुर 

47. जाने एनएस एनओआईपएस पटियाला 61. पश्चिम बंगाल ` एसरीसौ कोलकाता 

48. पंजाब अकादमिक, एनआईएस पटियाला 62. पश्चिम सेगाल “ere बोलपुर 
+ - । 

49. पंजाब एसरीसी बादल ` 63. पश्चिम बंगाल अकादमिक कोलकाता | 

विवरण 

स्ह के केदो ओर. प्रशिक्षार्थिरयो की संख्या को दशनि वाला विवरण (2012-73) 

क्र. स्कीम का नाम mal की प्रशिश्चुओं कौ संख्या . । परशिकषुओं कौ संख्या कुल क्षमता 

सं | `. सं (आवासीय) ` ` गैर-आवासीय) 

लड़के लड़कियां | कुल लड़के लड़कियां कूलः 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 'एनएसरीसो स्कूल 18 [ि 30 22 52 | 483 142 625 677 

a 14 0 0 0 118 43 161 161 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

अखाडा 40 0 0 0 415 35 450 450 

Tae] क ted 02 0 0 0 31 09 40 40 

पर खेल he 

2. सेना बाल खेल कपनी 15 1005 0 1005 0 0 0 1005 

3. साई प्रशिक्षण केद्र 58 3235 1158 4393 1444 844 2288 | 5७81 

4. विशेष क्षेत्र खेल 20 991 702 1693 108 94 202 1895 

एसटीसी/एसएजी का 78 0 0 0 825 536 1361 1361 

विस्तार he 

५. उत्कृष्टता he 10 155 181 386 ` 06 05 11 347 

कुल 255 5416 2063 7479 3430 1708 5138 12617 

(अनुवाद) wars की निगरानी समिति 

प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी 

को निधि 

4038. श्री सुरेश कलमाडी : क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपां करेगे fH : 

(क) क्या महाराष्ट सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य कौ प्राधमिक 

कृषि सहकारी dad (पीएसीएस) के अल्पावधि सहकारी ऋण aa 

(एसरीसीसीएस) के पुनर्गठन के लिए 235 करोड रुपए कौ अनुदान 

राशि को जारी करदे के लिए अनुरोध किया है; 

(ख) यदि a, तो asad oto क्या है ओर इसकौ वर्तमान 

स्थिति क्या है; ओर 

(ग) देश भर मे पीएसीएस के नकदी भाग को मजबूत करने 

के लिए क्या उपाय किए जा रहे है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र 

की जा रही दै ओर सभा पटल पर रख दी जाएगी। 

4039. श्री dha. fay : 

श्री ए. सम्पत : 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे 

कि : 

(क) क्या सरकार/भारतीय Ga प्राधिकरण (was) ने 

एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र स्कीम के तहत चिकित्सा सहायता ओर बीमा 

प्रदान करने की कार्य पद्धति को सुनिश््चित/नियंत्रित करने के लिए 

कोई निगरानी समिति गदित कौ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार ओर कैन्द्र-वार ब्योरा क्या 

हैः 

(ग) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्षं कं दौरान 

इस day मे आवंटित ओर खर्च की गई कुल राशि का व्या क्या 

है; ओर 

(घ) उक्त अवधि के दौरान लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा 

महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए कितनी रशि खर्च कौ 

गई दै?
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युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के we मंत्री तथा रक्षा 

मंत्रालय मे रज्य मंत्री (श्री fre सिंह) : (क) ओर (ख) 

भारतीय खेल प्राधिकरण wel को बढावा देने वाली अपनी विभिन 

TH के seta अपने wigs के लिए उपलब्ध चिकित्सा सहायता 

ओर बीमा प्रदान करने at कार्य-पद्धति कौ समय-समय पर संवीक्षा 

करता है। चिकित्सा ओर बीमा कवर प्रदान करने वलि. पैरामीटरो 

का निर्णय रज्य-वार अथवा केद्र-वार नहीं लिया जाता, अपितु 

स्कौम-वार किया जाता है। 

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनवएसरीसी), सेन बाल खेल 

कपनी (एनीएससी), साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसरीसी), विशेष क्षेत्र खेल 

योजना (एसएजी) ओर एसटीसी तथा एसएजी के विस्तार de कौ 

स्कीमों के लिए प्रतिवर्षं 300/- रु. प्रति vig चिकित्सा कवर प्रदान 

किया जाता है। उत्कृष्टता कद्र स्कौम (सीओई) के अंतर्गत wheat 

को प्रतिवर्षं 500/- रु. प्रति प्रशिक्षु चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता 

tl उपर्युक्त के अतिरिक्त, साई मामले के आधार पर विशेष मामलंं 

मे चिकित्सा उपचार का खर्च वहन करता है। 

साई खेलों को sca देने बाली सभी स्कीम के अत्र्गत सभी 
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ग्रशिक्षुओं को 1.00 लाख रु. का दुर्घटना बीता कवर मुहैया कराता 

है। 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान चिकित्सा कवर के लिए आबंटित 

राशि निम्नानुसार शीः 

2009-10 2010-11 2011-12 

45 98,000.00 रसु. 471,65,600.00 र. 43 00,600.00 ए- 

पिछले तीन वर्षो के दौरान साई प्रशिक्षुओं के लिए बीमा कवर 

हेतु प्रीमियम के ae आबंटन निम्नानुसार हैः- 

2009-10 2010-11 2011-142 

22 64,700.00 र. 20,51,850.00 र. 21,18,000.00 स. 

(घ) लक्ष्मीबाई wets शरीरिकं शिक्षा विश्वविद्यालय, 

तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए हूए व्यय का विवरण संलग्न 

ral 

विवरण 

ag 2009-10 @ 2012-13 तक ॒एलएनसीपीर्ई. frag के विकास हेतु व्यय की गर्ह राशि का व्यौरा 

वर्षं 2009-10 क्र. विवरण 2010-11 2011-12 2012-13 

a. 

fed व्यय रु. आबंटिति व्यय रु. आवंटित eT व्यय र. 

निधि स. निधि सु. निधि र. निधि रु. 

4. शारीरिक शिक्षा 5000000 ̀ 7473419 = 13750000 = 9322406 15473000 = 47370995 = 4083000 = 3583137 

कार्यक्रम ‘ । 

2. कूल Pid व्यय - 69449 ~ 299997 - 1373584 - 1836442 

(एनएनसीपीई) 

3. निर्माण कर्य 19300000 18330952 42383880 42341200 - 8417333 ~ -- 

4. सीडन्ल्यूजी-2010 के - 59800000 - 14000000 - 31969440 . = - 

, अतर्गत साई bet का | 

नघीकरण, उन्नयन 7 
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ग्वार का मूल्य 

4040. श्री दुष्यत fae : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) क्या गत एक वर्षं ओर चालू वर्ष कं दौरान अधिक उत्पादन 

के कारण राजस्थान मेँ ग्वार के थोक मूल्य मेँ गिरावट आ गयी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर ग्वार ओर ग्वार 

उत्पादको के निर्याति/आयात ओर व्युत्पन व्यापार पर इसका क्या प्रभावे 

पडा है; ओर 

(ग) @a हुए व्यापार ओर कम मूल्यो के कारण प्रभावित 

किसानो को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए रै? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मंत्री (प्रो. केवी. थोमस) : (क) ओर (ख) नेशनल कमोडिटी 

ओर Shafer wards, मुम्बई से प्राप्त सूचना के अनुसार, जोधपुर, 

राजस्थान यें वर्ष 2011 ओर 2012 के लिए ग्वार ओर ग्वार गद 

के एकत्रित wile मूल्य अस्थिर wi SR निम्नानुसार हैः- 

एनसीडीरईएक्स, जोधपुर मे बोली गई स्यार कीमतें 

प्रति 100 कि.ग्रा. 

वर्षं Tat गम ग्वार 

(माह के 

अत मे) 2011 2012 2011 2012 

1 2 3 4 5 

जनवरी 7787.50 = 39180-05 = 2761.50 12172.80 

फरवरी 8500.00  57681.00  2894.60 18251.90 

मार्च 8421.90  93670.00  2833.05 29113.40 

अप्रैल 8822.90 98600.00 2996.10  30004.05 

मई 10162.50 94656.00 3237.60 28530.00 

जून 11500.00  56202.00  3620.85 17118.00 

जुलाई 14400.00 66555.00 4390.80 15971.00 
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1 2 3 4 5 

अगस्त 14473.35 = 28594.00 4358.50 8980.95 

सितम्बर. 14458.35  22924.50 4547.75 7512.90 

अक्तूबर 14442.30 = 26622.00  4642.75 8559.00 

नवम्बर् 16573.80 33524.00 5098.45 10936.50 

दिसम्बर 22568.45 39158.30 6789-45 12518.60 

राजस्थान राज्य मे ग्वार के क्षेत्र, उत्पादन ओर उपज के सबध 

मे आंकडे निम्ानुसार हैः- 

वर्ष त्र उत्पादन उपज 

(हजार दैक्टेयर) (हजार टन) (कि.ग्रा./प्रति 

दैक्टेयर 

2010.11* 3000.78 1546.47 515 

2011.12* 3094.79 1847.66 597 

*"अनतिम 

अपीडा के पास उपलब्ध आंकदौँ के अनुसार, ग्वार गोद के निर्याति 

की मात्रा (मूल्य के संदर्भ मे) वर्षं 2010-11 के 441611.00 लाख 

रुपये से बढ़कर ad 2011-12 मेँ 1635674.17 लाख रुपये हो गई। 

दिनांक 27 मार्च, 2012 से ग्वार ओर ग्वार गोद मेँ वायदा व्यापार | 

कौ अनुमति नहीं थी। अतः डरीवेटिषव्ज मार्केट पर स्फोट कौमतों के 

प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नही है। 

(ग) व्यापार ना होने ओर कीमत कम रहने के कारण प्रभावित 

किसानों का सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास 

एेसी कोई स्कम नहीं 2 

गोदामो का उपयोग 

4041. श्री सी. रजेन्द्रन : क्या उपभोक्ता मामले, Ge ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) क्या सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाले कतिपय गोदमो 

का उनको पूर्णं क्षमता के अनुसार उपयोग नही किया जा रहा हैः
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(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रै भौर इसके क्या कारण 

है तथा गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं कं दौरान Wt 

कुल क्षमता ओर उपयोग कौ गई क्षमता HT राज्य-वार ओर एैसी-वार | 

ब्योरा क्या दै; 

(ग) भंडारण क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए क्या सुधारात्मक 

कदम उठाए गए है; ओर । 

(घ) भंडारण क्षमता के कम उपयोग हेतु दोषी अधिकारियों के 

विरुद्ध क्या कारवाई कौ गई है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 
मंत्री प्रो. के.वी. मसं) : (क) ओर (ख) जी, नही, केन्द्रीय 

भंडारण निगम के गोदामों का अधिकतम उपयोग किया जा र्हा है 

तथा दिनांक 31 अक्तूबर, 2012 कौ स्थिति के अनुसार इन गोदामों 

` का समग्र क्षमता उपयोग 91 प्रतिशत था। भातीय खाद्य निगम के 

` स्वामित्व के गोदाम का विगत तीन वर्षो के दौरान समग्र क्षमता उपयोग 

75 प्रतिशत के मानक स्तर के बराबर अथवा इससे ऊपर रहा है तथा 

मई, 2012 से यह 90 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। 

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम के पास उपलब्ध रिक्त स्थान प्रति ` 

` माह भारतीय खाद्य निगम को उपयोग हेतु उपलब्धं कराया जाता है। 

इसके अंतिरिवत, भारतीय खाद्य निगम नै क्षमता उपयोग का उच्चतर 
स्तर प्राप्त करने कं लिए wel कौ ऊंचाई को चावल के मामले में 

162 टन ओर गेह के मामले मै 181' टन' तक GE हेतु अनुदेश 

जारी किए है। इसके अलावा, . भातीय खाद्य निगम द्वारा. तैयार मासिक 

संचालन योजना में. यह erie किया जाता है कि देश भर में 

प्रत्येक क्षत्र म भंडारण क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए 

Ris को खरीद क्षत्रौ से aud dat मे भेजा जाए। 

(घ) प्रस नहीं उठता ।. 

कृषि प्रौद्योगिकी. म बाह्य सहायता . 

4042. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : 

श्री सी. शिवासामी : 

श्री पी-आर. . नटराजन .: ,. 

डो. पी. वेणुगोपाल : ` 
श्री रमर्सिह wear : ° 

श्रीमती श्रुति चौधरी. . ~ 
श्री के. सुगुमार : 

क्या कृषि मंत्री यह.बताने कौ कृपा करेगे कि : | . 
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(क). क्या सरकार ने हाल ही में देश मै Gat के उत्पादन 

में सुधार करने के लिए अद्यतन कृषि प्रौद्योगिकौ लागू करने के लिए 

अन्य देशो से बाह्य सहायता कौ मांग कौ है; 

(ख) यदि हां, तो गत एक at के ae इन देशों से मांगी 

गई ओर इनक्रे दवाय दी गई सहायता का देश-वार ब्योरा क्या दहै; मौर 

. (ग) देसी सहायता के कारण भारतीय किसानो को होने वाले 

संभावित लाभो का व्यौरा क्या हि? 

कृषि ciara मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 
मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) जी, नहीं 

हाल ही में एेसी किसी बाह्य सहायता कौ मांग नही कौ we है। 

तथापि, सितम्बर, 2010 में भारत संराकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका 

के साथ . सहभागिता करार अर्थात् कृषि एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 

 (एएफाएसपी) पर हस्ताक्षर किए गए है जिसमे अन्य बातों के साथ 

कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार किए.जाने के लिए कछ परियोजनाएं शामिल 

हे जिससे कि भारत के किसानों को लाभ प्हुचाया जा सके तथा 

देश मे खाद्यान उत्पादन मे सुधार लाया जा सके। 

[हिन्दी] ` 

नक्सल गतिविधियां 

4043. श्री भीष्म शंकर उफ कशल तिवारी : 

श्री पूर्णमासी रामं : 

डो. किरोडी लाल मीणा : 

श्री जगदानंद सिंह : 

डो. पद्मर्सिंह बाजीराव पाटील : 

श्री ada लागुरी : ` 

श्रीमती बोचा यासी लक्ष्मी : 

प्रो. रजन प्रसाद यादवं : 

श्री नवीन जिन्दल : 

श्री गोपीनाथ मुंडे : 

श्री प्रेमदास : 

- कुमारी सरोज पाण्डेय : 

श्री सतपाल महाराज : 

डौ. मन्दा जमनाथ : 

श्री लक्ष्मण ge : 

श्री नलिन कमार कटील : 

श्रीमती ज्योति gt:
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श्री ए. सम्यत : 

श्री प्रताप सिह बाजवा : 

श्री ARMs Hers : 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : 

श्री हमदुल्लाह सईद : 

क्या गृह मंत्री यह aa कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने देश मे करट जिलों मे नक्सली हिसा के 

a के नपरे के लिए सुरक्षा da कौ तैयारी कौ हाल ही मे 

समीक्षा कौ 2; 

(ख) यदि a, तो इसके क्या परिणाम रै; 

(ग) क्या इन नक्सल प्रभावित जिलों मे कई विकास योजनाएं 

शुरू किए जाने से इन क्षेत्रो म हिसा म पर्याप्त कमी आयी हैः 

(घ) ae a, तो गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष के दौरान इन 

जिलों मै कार्यान्वितं विभिन विकास संबंधी स्कीमों के अंतर्गत क्या 

सफलता मिली रहै; ओर 

(ड) इन राज्यो मे नक्सलवाद, कौ नियंत्रित करने के लिए गत 

तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं के दौरान कितनी निधियां आवंटित की गई 

है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर.पी-एन. सिह) : (क) 

an (ख) केन्द्र सरकार देश मेँ वामपंथी उग्रवाद कौ स्थिति कौ sata 

समीक्षा, संबंधी राज्य सरक्रासे के साथ मिलकर करती है। एेसी अद्यतन 

` समीक्षा दिनांक 18.10.2012 को कौ गई धी जिसमें राज्यो का प्रतिनिधित्व 

मुख्य सचिवों ओर पुलिस महानिदेशकां ने किया था। बैठक के दौरान 

विभिन संबंधित अन्य qa के अलावा, नक्सल - रोधी अभियानों 

के कुशल संचालन संबंधी सुरक्षा व्यवस्था कौ तैयारी कौ स्थिति पर 

भी चर्चा कौ गई थी। 

(ग) वामपंथी उग्रवादी हिसा कौ दजेक्टरी से विगत दो वर्षो 

अर्थात् वर्षं 2011 ओर 2012 के दौरान इसकी घरतती हुई प्रवृत्ति का 

पता चलता 31 सरकार का यह विश्वास है कि वर्तमान समय में 

कार्यान्वयनाधीन सुरक्षा उपायों कौ व्यापक नीति ओर विकासपरक seit 

ने वामपंथी उग्रवादी हिसा के फैलाव को रोकने ओर हिसा के कम 

होने म काफी योगदान किया है। ) 

(घ) ओर (ङ) योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित कौ जा रही एकौकृत 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) 

4 
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कार्य योजना (arid) ओर सडक परिवहन एवं राजमार्गं॑मत्रालय 

द्वारा कार्यान्वित कौ जा रही सडक आवश्यकता योजना (आर्आरपी 1) 

tet दो योजनाएं है जो पूर्णरूपेण वामपंथी उग्रवादी जिलों पर संकंन्धित 

21 इनं दो योजनाओं के अतिरिक्त, सरकार कौ अन्य विकासपरक 

योजनाओं मे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को आवश्यकतानुसार विशेष 

fr ओर मानदंडौ मे छूट प्रदान कौ गई ZI 

वर्षं 2010-11 से कार्यान्वितं कौ जा रही एकौकृत कार्य Ar 

(audit) 71 वामपंथी sae प्रभावित fae सहित 82 चयतित 

जनजातीय एवं पिछछड जिलों मेँ सार्वजनिक अवसंरचना ओर सेवा संधी 

परियोजनाओं पर atte 2) आईएपी के तहत पूर्णं हो wat 

परियोजनाओं कौ संख्या वर्ष 2010-11 मेँ 9414, वर्षं 2011-12 मे 

43438 ओर 2012-13 मै (12.12.2012 तक) 13700 Bl आईएपी 

के तहत निधियो का आबंटन वर्ष 2010-11 मे 1500 करोड रुपए, 

ag 2011-12 मे 2340 HAS रूपए ओर वर्ष 2012-13 मे 2460 

करोड रूपए है। 

34 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिल मेँ वर्षं 2009-10 से कार्यान्वित 

की जा रही आरापी-। के तहत पूरी करः ली गई सडक कार्यो 

के लम्बाई वर्षं 2010-11 मे 251 किमी., वर्षं 2011-12 मेँ 1084 

किमी. ओर 2012-13 (नवम्बर्, 2012 तक) 593 किमी. है। 

आरआरपी- के लिए निधियों का आबंटन वर्ष 2009-10 मे 73 BUS 

रुपए, वर्षं 2010-11 मेँ 750 करोड रुपए, वर्षं 2011-12 मे 1200 

करोड रुपए ओर वर्ष 2012-13 मेँ 1500 करोड रुपए है । 

भारत सरकार का यह मानना है कि यथापेकषितं एवं संतुलित पुलिस 

कारवाई करना, संकेन्दरित विकासपरक प्रयास जारी रखना ओर शासन 

प्रणाली में सुधार लाना, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के प्रभावकारी 

उपाय FI 

कोयला क्षेत्र मेँ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 

4044. श्रीमती रमदेबी : 

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) देश मे कोयला खनन मेँ सरकारी ओर गैर-सरकारी क्षत्र 

की प्रतिशत हिस्सेदारी अलग-अलग क्या है; 

(ख) क्या कतिपय सरकारी at उपक्रम घाटे मे चल रहे ह 

जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियां लाभ अर्जित कर स्दीरहै;
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(ग) यदि a, तो aa ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(घ) घाटे मे चल रहे इन पीएसयू को लाभकारी बनाने के 

लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गयी है? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

2010-11 तथा 2071-12 की अवधि के दौरान कोयला उत्यादम में 

सार्वजनिक तथा निजी aa का प्रतिशत हिस्सा अलग-अलग नीचे दिया 

गया दैः- 

प्रतिशत मे उत्पादन 

शत्र ` 2010-11 2011-12 

सार्वजनिक क्षेत्र 92.66 92.50 

निजी क्षत्र 7.34 7.50 

कूल 100 100 

(ख) से (घ) कोल इंडिया लिमिटेड (dengue) कौ सभी 

सहायक कपनियां तथा सिगरैनी कोलियरी कंपनी लि. (एससीसीएल) 

लाभ कमा रही है! 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के Aa 

सीआईएल कौ सभी सहायता कपनियां तथा एससीसीएल का कर पश्चात् 

लाभ नीचे दी गर्द हैः- 

(करोड रु.) ¦ 

कपनी का नीम 2011-12 2010-1 

1 2 3 

ईस्टनन कोलफीर्दस लि. (ईसीएल) 962.13 106.57 

भारत कोकिग कोल लि. (बीसीसीएल) | 822.36 1093.69 

सेन्ट्ल कोलफौल्दटस लि. (सीसीएल) 1319.55 1246.83 

नार्दन कोलफील्द्स लि. (एनसीएल) 2770.09 2445.45 

वेस्टर्न कोलफील्ट्स लि. (डन्ल्यूसौएल) 306.71 538.30 

साउथ ईस्ट्नं कोलफौल्द्स लि. 4098.68 2300.82 

(एस्ईसीएल) 
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महानदी कोलफौल्द्स लि. (एमसीएल)  3709.51 2609.32 

ओवरआल कोल इंडिया fa. 14788.20 10867.35 

(सीआईएल) 

fant कोलियरी कंपनी लि. 358.27 351.37 

(एससीसीएल) 

सिथेटिक Ga सतह 

4045. श्री बलीराम जाधव : 

श्री सणेशराव नागोराव दुधगाबकर : 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह aa कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 

देश मे उन विभिन खेल यैदानो।स्थलो का राज्य-वार ain क्यार 

जहां सिंथेरिक सतह विदाई गई है; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उदेश्य के लिए आवंटित 

जारी कौ गडई/उपयोग at गई निधियो का राज्य-वार ain क्या है; 

ओर | 

(ग) उनः राज्यों का a क्या है जिनके wa किसी भी खेल 

मैदान पर सिथेटिक खेल सतह नर्ही है ओर उक्त सुविधाएं प्रदान करने 

के लिए सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण ERI उठाए गए कदमो/^उदाए् 

जाने वाले प्रस्तावित कदमो तथा इस उदेश्य के लिए आवंटित निधियों 

का राज्य-वार व्यौरा क्या दै? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री जिनेन्द्र सिंह) : (क) ओर (ख) युवा कार्यक्रम 

ओर खेल मंत्रालय वर्षं 2010-11 से प्रायोगिक आधार पर शहरी खेल ` 

अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) नामक एक योजना का कार्यान्वयन 

कर रहा है। इस स्कौम कं अधीन निम्नलिखित खेल अवसंरचनाओं 

के विकास के लिए राज्य सरकारो/संघ शासित क्षेत्रो को शत प्रतिशत 

वित्तीय सहायता प्रदान कौ जाती हैः- 

(i) सिंथेटिक खेल सतह (eet, Gera ओर एथलेरिक्स 

के लिए)
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(i) बहु-उदेश्यीय sen होल 

शहरी खेल अवसंरचना स्कौम (यूएसआईएस) के अधीन सिथेटिक 

खेल सतह (होकी, Hea ओर एथेलेरिक्स के लिए) fae हेतु 

मंजूर परियोजनाओं का ब्योरा विवरण-1 मे दिया गया है। पिले तीन 

वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 

सिंथेरिक सतह का राज्य-वार ato विवरण-1। मे दिया गया है। 

(ग) खेल राज्य का विषय Zl भारत सरकार राज्य सरकारो८संघ 
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शासित aat द्वारा विकसित कौ गई fatten खेल सतह का ets 

नही रखती । जिन राज्यो ८संघ शासित क्षत्रं मे सिथेरिक खेल सतह 

नहीं 3, वे यूएसञईएस के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते 21 इन 

प्रस्तावों के प्राप्त हेते ही, निधिं की उपलब्धता ओर उपयोग at 

संभावनाओं आदि पहलुओं के आधार पर, उन परं विचार किया जाता 

हे ओर अनुमोदित कर दिया जाता है। निधियां राज्य-वार आबंटित नही 

कौ जाती। राज्य से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन होते ही 

उस राज्य को निधियां जारी कर दी जाती FI 

विवरण-+ 

शहरी खेल अवसरचना स्कीम (यृएसआईएस 

शहरी खेल sade स्कौम (यृएसभईएस) के अधीन वर्ष 2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 (30 नवम्बर, 2012 तक) मेँ राज्यौ/संघ 

शासित Sat को अनुमोदित ओर जारी किए गए agent के SR का विवरण। (यहं स्कौम वर्षं 2010-11 मे चालू की गई धी) 

2010-11 (करोड रुपयों) 

क्र. राज्य परियोजना अनुमोदित अनुदान जारी किया गया 

सं. अनुदान 

1. हिमाचल प्रदेश इंदिरा स्टेडियम, ऊना मेँ होकौ के मैदान पर 5.00 3.50 

सिथेरिक wae Tren 

2. मिजोरम जाल हाकी अकादमी, कानपुरी में हाकौ के 5.00 4.00 

के भेदान पर सिंथेटिक सतह fra 

कल 10.00 7.50 

2011-12 (करोड रुपये) 

क्र. राज्य परियोजना अनुमोदित अनुदान जारी किया गया 

स. अनुदान 

1 2 3 4 5 

1. ओडिशा कलिगा स्टेडियम, खेल परिसर, भुवनेश्वर 5.00 5.00 

मे सिथेरिक हाकी सत्तह बिद्छाना | 

2. मध्य॒ प्रदेश रानीताल खेल परिसर, जबलपुर में सिधेरिक 4.81 3.62 

हाकौ सतह fees 
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1 2 3 4 5 

3. amas इदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा मेँ सिथेटिक 5.00 3.00 

एथलेटिक टैक लिक्छाना 

4. मेघालय जेएन खेल परिसर, शिलांग में सिथेरिक 5.50 4.30 

एथलेरिक दैक fasr 

5. जम्मू ओर कश्मीर रीआरसी uss, श्रीनगर मे Gear oH 4.50 4.47 

ase का निर्माण | 

कुल 24.81 । 20.39 

2012-13 (करोड रुपये) 

क्र.स. राज्य परियोजना अनुमोदित अनुदान जारी किया गया 

अनुदान 

1. हरियाणा खेल परिसर, हिसार A fasten हाकौ- 5.00 3.75 

मैदान (सामान्य लादरटिंग सहित) . 

2. दरियापुर, फतेहाबाद जिले मे एुटबाल 4.50 3.50 

का आर्दफौशियल ca लिदछना 

कुल 9.50 7.25 

विवरण 

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पिले तीन वर्षणो ओर चालू af के दौरान विछ गई सिथेटिक wat `. 

। का राज्यवार्/वर्षवार SRT ‘ 

क्र.सं राज्य/जगह अनुमोदित लागत स्थिति सिंथेटिक सतह 
(लाखो ) 

1 2 3 4 5 

1. महाराष्ट (कादीवली) 315.00 2009 एथलेटिक 

2. हरियाणा (सोनीपत) 337.90 2009 यथोपरि 

3. पंजाब (पटियाला) 300.00 2009 यथोपरि 

4. गुजरात (गांधीनगर) 350.00* 2009 यथोपरि 
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1 2 3 4 5 

5. हिमाचल प्रदेश (शिलारू) 353.00 2009 हाक 

6. कर्नाटक (मेडिकेरि) “272.06 2009 यथोपरि 

7. ओडिशा (gece) 290.00 । 2009 यथोपरि 

8, हरियाणा (सोनीपत) 252.90 2009 यथोपरि 

9. पजाब (परियाला)-2 संख्या 500.00 2009 यथोपरि 

10. पश्चिम बगाल (कोलकाता) 250.29 2009 यथोपरि 

11. महाराष्ट (कादीवली) 230.00 2010 यथोपरि 

12. परजाब जी-एन.डी.यू., 345.00 2010 यथोपरि 

अमृतसर, पी.ए.पी. waged, जालन्धर 335.00 2011 

13. उत्तर प्रदेश, बरेली, अलीगढ 339.77 कार्यं प्रगति यथोपरि 

390.00 me 

14. मेघालय (शिलांग) 333.00 : यथोपरि यथोपरि 

सिथेटिक सतह at अन्य साई परियोजनाए जो अनुमोदित हो गर्ह (पूरी हो गह doa wz 

क्र.सं. राज्य/जगह अनुमोदित लागत स्थिति सिथेटिक सतह 

(लाखो) 

1 2 3 4 5 

1. केरल (कोलम) 350.00* सीपीडन्ल्यूढी द्वारा निविदा । एथलेटिक 

कारवाई कौ जा रही है। 

(तिरूवनन्तपुरम) 350.00 | हाल ही मे काम यथोपरि 

पूरा हुआ है 

2. असम (गुवाहटी) 308.00 ` यथोपरि यथोपरि 

3 पश्चिम बंगाल (कोलकाता) 362.00 ana की जा रही है यथोपरि 

4. मणिपुर (इंफाल) 300.00 कारवाई कौ जा रही है ` यथोपरि 

5. मध्य प्रदेश, भोपाल 350.00* सीपीडन्त्यूडी द्वारा यथोपरि 

ग्वालियर ध 350.00* निविदा कारवाई की जा रही है। 



नक्सलवादियो को बाह्य सहायता 

4046. श्री fag सिंह बुन्देला : 

श्री सैयद शाहनवाज Be: 

श्री अजय कुमार : 

कुमारी सरोज पाण्डेय : 

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या tet रिपोर = कि विदेशी wikia से 
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1 2 3 4 5 

6. महाराष्ट (ओरंगाबाद) 350.00* यथोपरि एथलेरिक 

7. ओडिशा ( भुवनेश्वर) 350.00* यथोपरि | यथोपरि 

8. पंजाब (तरन तारन) 494.00 कारवाई कौ जा रही है यथोपरि 

9. उत्तर प्रदेश (लखनऊ) 350.00* यथोपरि | यथोपरि 

10. उत्तरखंड (देहरादून) 350.00* यथोपरि यथोपरि 

11. मेघालय (शिलांग) 350.00* यथोपरि | यथोपरि 

12. तमिलनाडु (तिरुनेवेली) 350.00* सीपीडनल्ल्यूदी द्वारा aad यथोपरि 

की जा रही रै 

13. दिल्ली (सीडन्ल्यूजी ) -2010 (1) जेएन स्टेडियम 

(क) प्रतियोगिता देतु एधलेटिक देक-400 + 9 लेन जिसमे श्रेणी-1 प्रमाणन 

(मेन अरेना) कौ 10 fete लेन हों 

(ख) प्रशिक्षण हेतु एथलेटिक टैक-400 + 9 लेन (वार्म-अप एरिया) 

(ग) 4 लानं बाउल सिथेटिक aad 

(2) मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम 

(क) 3 deat सिथेटिक सतह 

*अनतिम लागत। 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः ओर 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

गृह मत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एम. सिंह) : (क) 

से (ग) वर्ष 2011 से सुरक्षा बलों द्वारा चलाए् गए विभिन अभियानं 

मे args के वामपंथी safe से विदेश में निर्मित एक ग्रेनेड 

लाचर, दो पिस्तौल, एक एम-16 राइफल, एक aaa ओर एक 

एसनीबीएल बंदूक सहित हथियार ओर गोला-बारूद बरामद किए गए 

नक्सलवादिरयो को वित्त, हथियार ओर गोलावारी ओर प्रशिक्षण के संदभं॑  द। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वे विभिन स्तौ से हथियारों 
मे सहायता प्राप्त हो रही है; का प्रापण कर रहे है।
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waft से यह भी पता चला रै fe फिलिपीन्स कौ 

कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ वरिष्ठ aed ने सीपीआई (माओवादी) 

के wed को वर्षं 2005 ओर वर्षं 2011 मै प्रशिक्षण दिया गया 

था। 

सरकार स्थित्ति at गहन निगरानी कर रही दै। 

[arya |] 

राष्टीय पुस्तकालर्यो का आधुनिकीकरण 

4047. श्री एन.एस.वी. चित्तन : 

श्री अशोक dat; 

श्री ए. Tet : 

श्रीमती बोचा ्यांसी लक्ष्मी : 

श्री वरुण गांधी : 

श्री ए दी. नाना पाटील : 

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या कद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) 

के ald Weal कौ पुस्तकों ओर सूचना तक पहुंच बनाने के प्रयास 

में ग्रामीण क्षेत्रो सहित देश भर के पुस्तकालय को आधुनिक ओर 

डिजिटल रूप मे लिक करने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके उदेश्य 

ओर लक्ष्य क्या है ओर विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वर्षं कं दौरान राज्यवार ओर शहर्/नगर वार इस प्रयोजन हेतु आबंरित, 

निधियां जारी ओर प्रयुक्त निधियों सहित बजरीय आवंटन का व्योरा 

क्या हे; 

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुस्तकालय ज्ञान आयोग की सिफारिशों 

को लागू करने के लिए क्या कदम saw गए है; 

(घ) क्या विश्व भर से पुस्तकों के संग्रहण को aa के लिए 

अन्य देशों के साथ कोई wasn हस्ताक्षरित किया गया है; ओर 

(ड) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? ` 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती doe कुमारी) : (क) ओर (ख) एक 

उच्चस्तरीय समिति अर्थात् राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) गदित 

कौ गई तथा यह दिनाक 4 मई, 2012 कौ अधिसूचित कौ गई हे। 
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एनएमएल का प्रारंभिक ` उदेश्य पुस्तकालय क्षेत्र का सुधार एवं 

आधुनिकीकण करना ओर सेवाओं तथा बुनियादी सुविधाओं का गुणात्मक 

सुधार करने के लिए मानक स्थापित करना है ओर भारत कं लिए 

राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति तथा सूचना प्रणाली तैयार करना भी है। 

एनएलएलं ने एक नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी कौ स्थापना करने का 

निर्णय लिया है। 

नेशनल वर्चुअल aga, Feat तथा आईसीरी अनुप्रयोग से 

संबंधित अनेक Yel पर विचार विमर्श किया। 

चूकि, एनएमएल गठित किया गया है तथा 2012-13 में अधिसूचित 

किया गया है, पिछले तीन वर्षो के दौरान उक्त उदेश्य के लिए कोई 

बजटीय प्रावधान नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने एनएमएल के लिए 

ay 2012-13 के दौरान 6.00 करोड रु. का बजटीय प्रावधान किया 

है तथा अभी तक राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान 
(आरआरआरएलएफ) कौ 3.00 करोड रुपए कौ रशि जारी कौ गई 

है, जिसे घजटीय उदेश्य कै लिए एनएमएल के लिए मोडल एजेंसी 

के रूप मेँ नामोदिष्ट किया गया है। 

(ग) राष्ट्रीय जान आयोग (एनकंसी) ने राष्ट को प्रस्तुत अपमी 

रिपोर्ट FH (2006-2009) पुस्तकालयों पर दस प्रमुख सिफारिशे कौ 

Sl इसके अनुसरण मे, भारत सरकौर द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति 

अर्थात् रष्टय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) की स्थापना की गई 

हे। 

(घ) जी, नर्ही। 

(ड) उपरोक्त (घ) के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न wet उठता। 

वर्षसिचित कृषि 

4048. श्री नरहरि महतो : 

श्री wre सिंह : 

श्री मनोहर तिरकी : 

क्या कृषि मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या योजना आयोग ने देश मे वर्षासिचित कृषि कौ ओर 

ध्यान नहीं देने हेतु ग्यारहर्वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन 

के दौरान चिन्ता जाहिर कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या दै ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है;
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(ग) क्या गुजरत ओर. राजस्थान के मरुस्थलो सहित देश के 

मरुस्थलीय क्षेत्रो मेँ कृषि हेतु कोई कार्ययोजना तैयार कौ गई; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी str क्या हैः ओर 

(ङ) सरकार द्वारा देश मे भविष्य F खाद्य सुरक्षा कौ मांग 

को पूरा करने कं लिए वर्षासिचित Sai मेँ उत्पादन ओर उत्पादकता 

को बढाने के लिए क्या कदम उठाए Ws जा रहै है? 

कृषि मत्रालय मे राज्यं मत्री तथा खाद्यं प्रसंस्करणं उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ड) योजना आयोग 

ने Red पंचवर्षीय योजना के अपने मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान 

निम्न व्यय स्तर ओर बहुत अधिक अपूर्णं परियोजनाओं के बरे मे. 

चिन्ता व्यक्त की है। योजना आयोग ने वर्षासिचिते क्षेत्रों मे उत्पादकता 

को बद्धान कौ आवश्यकता पर पनधारा विकास कार्यक्रमो को प्रभावी . 

रूप से कार्यान्वितं करने की जरूरत पर जोर दिया रै। 

राष्ट्रीय वर्षासिचित क्षत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने योजना आयोग 

के परामर्शं से पनधारा परियोजना asi मे कार्यात्मक Teen मे सहक्रिया 

लाने ओर पणधारियों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वयन को 

ser हेतु पनधारा विकास परियोजनाओं कं लिए नए सामान्य दिशा- निर्देश 

जारी किए र। भू-संसाधन विभाग के मरुभूमि विकास कार्यक्रम 

(Seth), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (Shieh) ओर समेकित बंजर 

भूमि विकास कार्यक्रम (आईडन्ल्यूडीपी) को 26.09.2009 से समेकित 

करके एक एकत्र संशोधित कार्यक्रम ' समेकितं पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम 

(आइडन्ल्युएमपी)' बनाया गया है। ग्यारहर्वी योजना के दौरान 

24.2 मिलियन दैक्टेयर के विकास के लिए करीब 5087 आईडन्ल्युएमपी 

परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आईडन्ल्यूएमपी में iat योजना 

के तहत गुजरात ओर राजस्थान राज्यों मं सामान्यतः 430 परिथोजनाएं 

(2.1 एमएचए के करीब) ओर 604 परियोजनाएं (3.5 एमएचए के 

करीन) मंजूर कौ गयी Tt 2010-11 के दौरान, 250 करो रूपये 

के परिव्यय के साथ कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 

(आरके वीवाई). के तहत वर्षासिचित क्षत्र विकास कार्यक्रम (आरणएडीपी) 

को एक उप-योजना के रूप -में प्रारंभ feo 

, केन्द्रीय मृदा ओर जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 

( सीडन्ल्यूसीआरणएडरी आई), देहरादून के जरिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान 

, प्रणाली (एनएआरणएस); केन्द्रीय शुल्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान 

(सीआर्आईडीए), हैदराबाद ओर केन्द्रीय शुल्क क्षत्र अनुसंधान संस्थान 

(जीएजेडआरओआई), जोधपुर, वर्षासिचित sat मे उत्पादकता को बदन 

हेतु तकनीकी सहायता के साथ-साथ अनुसंधान प्रदानं करते रै! 

18 दिसम्बर, 2012 

नहीं की गई 
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राष्ट्रीय शीतागार विकास केन्द्र 

4049. श्री हेमानंद विसवाल : 

डौ. भोला सिंह : 

श्री शिवकुमार उदासी : 

श्री भीष्म शकर Sh कुशल तिवारी : 

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : 

sft प्रहलाद जोशी : | 
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ : 

क्या कृषि मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मूल्य संवेदी उत्पाद विशेषकर 

नाशवान प्रकृति के उत्पादो हेतु अतिरिक्त भंडारण के निर्माण कौ निगरानी 

के लिए राष्ट्रीय शीतागार विकास केन्द्र (एनसीसीडी) कौ स्थापना 

करने का है; | 

| (ख) यदि a, तो तसबंधी alo क्या है; ak 

(ग) देश मे wean राष्ट्रीय शीतागार विकास हेतु अपनी 
निधियां आवंटित कौ गई ह? 

कृषि मंत्रालय मँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) सरकार ने राष्ट्रीय 

शीत शृंखला विकास केन्द्र (एनसीसीडी) कौ स्थापना एक स्वायत्त निकाय 

केरूपमेंकीरहै नजो सोसायरी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक 

सोसायटी के रूप मेँ पंजीकृत है, ताकि anita मानदंडो के अनुसार 

शीत शृंखला परीक्षण से सत्यापन प्रमाणन ओर प्रत्यायन से संबंधित मानकं 

ओर Tarai का विकासं ओर मानव संसाधन विकासं किया जा सके। | 
एनसीसीडी एक वित्रियामक एवं मानव संसाधन विकास ` संस्था Fi 

(ग) We Al आबंटन के-लिए एनसीसीडी को निंधिया प्रदान 

राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 

4050. श्री आनंदराव अडसुल : 

श्री wie यादव : 

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : 

श्री eof. सुगावनम : 

श्री गजेननं ध. बाबर : 

क्या युका कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

कि :
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(क) क्या सरकार का विचार संपूर्णं देश के स्कूली बच्चों देतु 

राष्ट्रीय स्वस्थता कार्यक्रम को तैयार करने का दहै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ot क्या है ओर इसकी मुख्य 

विशेषताएं क्या रहै; 

(ग) क्या इस way मे आम जनता/मानत संसाधन विकास 

मंत्रालय राज्यों से टिप्पणियां आमत्रित कौ गई रहै; 

(घ) af a, तौ तत्संबधी eto क्या है ओर एसे प्रस्ताव कव 

तक तेयार/ लागू किए जाने कौ संभावना है; 

(ड) क्या सरकार का विचार वार्षिक राष्ट्रीय खेल समारोह के 

दोरान छह राष्ट्रीय स्वास्थता कार्य पुरस्कार tied करमे का है; ओर 

(च) यदि a, तौ तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री जितेन््र सिंह) : (क) ओर (ख) युवा कार्यक्रम 

ओर खेल मंत्रालय ने स्कूली seal कं राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थतां कार्यक्रम 

(एनीएफपी) पर एक एक्सपोजर ere तैयार far है। प्रस्तावित 

एनपीएफपी का उदेश्य एक एेसी प्रणाली को लागू करकं स्कूली बच्चों 

कौ शारीरिक स्वस्थता सुनिश्चित करना है जौ पांचर्वी से आगे कौ 

कक्षाओं के किसी aed at शारीरिक स्वस्थता का निर्धारण wa 

अधिनिश्चय निम्नलिखित छह veal को देखकर करेगीः- 

(i) द्यदय संबंधी शवसन क्षमता 

(ji) ate शक्ति 

(1) पेशीय क्षमता 

(iv) लचीलापन 

(४) एक्सपलोसिव स्टेथ 

(iv) शारीरिक गठन (शरीर मे चरबी का प्रतिशत) 

प्रस्तावित एनपीएफपी की प्रकृति प्ररेणा प्रदान करना है ओर उसमे 

यह प्रावधान है कि प्रत्येक जिते में परीक्षण शृंखला मे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन 

करने वाले 10 प्रतिशत छात्र एवं छात्राओं प्रत्येक को शैक्षणिक विधां 

मे प्राप्तांकों मे 3% अतिरिक्त अंक दिए जाएगे।! इस प्रस्ताव के अनुसार 

10 से 20 प्रतिशत वालों को 2.50% अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे! 20 

से 30 प्रतिशत वालो को 2.0%, 30 ये 40 प्रतिशत वालो को 1.5% 

ओर 40 से 50% वालों को 1% अतिरिक्त अक दिए जाएगे जिन्हे प्रचलित 

मानदंडो के अनुसार dei मे परिवर्तित किया जा सकता है) 
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(ग) ओर (घ) एनपीएफपी पर तैयार किए गए एक्सपोजर ere 

को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

ओर राज्य सरकार तथा आम जनता सहित सभी संबंधित पणधारियों के 

सुञ्चाव/रिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए सार्बजनिक किया गया है। 

स्कूली बच्चों के रष्टय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम को अंतिम 
रूप देने के अभी कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं कौ जा सकती 

क्योकि एनपीएफपी को कार्यान्वयन हैतु अंतिम रूप देने से पूर्वं राज्य 

सरकार ओर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कौ रिपणियां बी निर्णायक 

ओर आवश्यक रै। 

(ङ) ओर (च) प्रस्तावित एनपीएफपी मे यह प्रावधान भी है 

कि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने वाले राज्य, जिले ओर स्कूल कौ श्रेणी 

मेँ ओरं fsa वर्षं के दौरान सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य, जिला 

ओर स्कूल कौ श्रेणी में छह राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता पुरस्कार दिए 

जाएं fae वार्षिक खेल दिवसं उत्सव में भारत के usaf द्वारा प्रदान 

किया जाए। 

कृषि विपणन संस्थानों की संस्थापना 

4051. श्री अधलरावं पाटील शिवाजी : ` 

श्री ate यादव : 

श्री आनंदराव अडसुल : 

श्री गजानन ध. बाबर : 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के अग्रणीय कृषि राज्यों में 

कृषि विपणन संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या 3; 

(ग) क्या उपरोक्त संस्थानों at स्थापना की गई है; ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्संब॑धी स्थान-वार ओरं राज्य-वार an 

क्या है? 

कृषि मंत्रालय मँ राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) कृषि विपणन 

के aa मे विशिष्ट प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं परामर्श देने के 

लिए अगस्त, 1988 मे भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह राष्टरीय 

कृषि विपणन संस्थान (एनआर्ईएएम), जयपुर स्थापित किया गया है। 

हालांकि, wat मे एेसे अन्य संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव 

नहीं है।
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[feat] . 

sy -खाद्यनां का आवंटन 

4052. श्री गणेश सिंह : 
श्री एस. पक्कीरप्पा : 

ot देवराज सिह पटेल : 
~ श्री शितराज भैया : 

श्री विश्व मोहन कुमार : 
श्री भृदेव चौधरी : 

डो. एम. तम्बिदुरई : | . 
श्री निशिकात दुबे : ॑ 

डौ. शफीकूररहमान aa : 

श्री ए. सम्पतते : 

श्री सैयद शाहनवाज er: 

` श्री एसएस. रमासुब्बू : 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : 

श्री aera dat sae : 

श्रीमती कमला देवी . wa: 
श्री सी. wae: 

क्या ` उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वित्तरण मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे कि 

(के) क्या. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रीपीडीएस)/ 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राज्यों को विभिन 
मदो .के आवंटन मे कोई अनियमितताएं सूचित कौ गई है; 

(ख) यदिहां, तो ततसंंषी ब्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 
कौ क्या प्रतिक्रिया है. भौर विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं -ओर चालू 
वर्ष के che राज्यवार, श्रेणी-वार ओर मद-वार खादयान्नौ सहित उक्त ` 
मदो को उठाना ओर राशन काधारकों, कुल अधिकृतता, आवंटन कौ 
संख्या कितनी है | | 

, (ग) राज्यों द्वारा उन नहीं किए जाने के कारण Gree ओर 
अन्य मदौ के सरकार कं पास अनुप्रयुक्त रहने संबंधी व्यौरा क्या है 

¢ च) | क्या सरकार का विचार सभौ नागरिको के लिए खाद्य/पोषण 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खरीद ओर वितरण प्रणाली की 
समीक्षा/पुनरीक्षित करने का दै; 

7 (ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या ठै; ओर 

(च) प्रत्येक .राज्य से लाभार्थियों कौ संख्या ओर विभिन मदं 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 4%6 | 

च आवंटन को बढाने के लिए प्राप्त हए अनुरोधो का व्यौरा क्या 

है ओर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? ` 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक. वितरण मंत्रालय के राज्य. 
मत्री (प्रो. Bat. थमस) : (क) ओर (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली के अंतर्गत wed को विभिन्न वस्तुओं क आवंटन मेँ अनियमितता 
कं बरे मे कों रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पिले तीन वर्षो ओर वर्तमान 

ad के दौरान चावल ओर गें तथा fet के तेल के आवंटन. एवं 
उठान का व्यौरा संलग्न विवरण- से गा में दिया गया है। राज्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रो द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड कौ संख्या का राज्य-वार 

ओर श्रेणी-वार व्योरा dam विवरण-ा पे दिया गया है] 

(ग) दिनांक 1 दिसम्बर, 2012 कौ स्थिति के अनुसार केन्द्रीय 

पूल मे 306.07 लाख टन चावल ओर 376.52 लाख टन गेहूं. उपलब्ध 

ti केन्द्रीय पूल मेँ अधिशेष ele को ध्यान मेँ रखते हुए सरकार 

राज्यो/संघ राज्य कत्र कौ अतिरिक्त मांग को पूरा करने ओर अधिशेष 
स्टक को कम करने के लिए se लक्षित सार्बजनिक वितरण प्रणाली 

के  अतर्मतं सामान्य आवंटन कं अलावा अतिरिक्त आवंटन कर रही है। 

(घ) ओर (ङ) खरीद नीति कौ समीक्षा करने/इसमे संशोधन करने 

का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार नियमित रूप से समीक्षा करतीं 
हे ak निगरानी तन्नं एवं wana मेँ सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक, 

वित्तरण प्रणाली के कार्यकरण कौ पारदर्शिता में वृद्धि करके, संशोधित 

नागरिक अधिकार पत्र अपनाकर ओर उचित दर दुकानों के प्रचालनों की 

कार्य क्षमतां मे सुधार करकं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 

कार्यकरणं को मजबूत करने के लिए राज्यो/संघ राज्य Asal को अनुदेश 

जारी करती हे। भारत सरकार ने सभी राज्यो/संघ राज्य sat से अनुरोध 

किया है कि वे लक्षित. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य क्षमता ओर 
प्रभावकारिता में सुधार करने हेतु खमयबद्ध तरीकं से लक्षित सार्वजनिक 

वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरूण कर । 

(च) असम, आध्र प्रदेश, बिहार, छततीसगद, जम्मू ओर कश्मीर, 

` आरखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, 

राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड आदि wid राज्य a से 

लाभभोगियो at संख्या तथा weit एवं चीनी के आवंटन मेँ बृद्धि 

करने हेतु अनुरोध प्राप्त. हुए 3) केन्द्रीय पूल मेँ उपलब्ध अधिशेष | 
स्टौक को ध्यान मेँ रखते eu ओर राज्यो/संघ राज्य ast से प्राप्त 

अनुरोध के आधार पर सरकार Wass राज्य sat को समय-समय 

पर अतिरिक्त Gert का आवंटन करती रही है। वर्तमान ad के 

दौरान भारत सरकार ने अब तक राज्यो/संघ राज्य sal F गरीबी रेखा 

से नीचे के/अत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त _ परिवारो के लिए 

69.42 लाख टन Get का अतिरिक्त आवंटन किया है।



विवरण 

लक्षित सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली के अधीन वर्षं 2009-10 ओर 2010-11 के लिए चावल का आबेटन ओर उठन 

(जार टन) 

क्र. राच्य/संघ राज्य 2009-10. 2010-11 

a. क्षेत्र 

आवंटन उदानः आबटन उठान 

बीपीएलं war | एपीएल कुल बीपीएल एएवाई एपीएल कूल बीपीएल एएवाई एपीएल कूल बीपीएल एएवाई एपीएल कुल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. आप्र प्रदेश 1052.088  654.288 1923.366 3629742 1025.602 624.841 1846.089 3496-532 1052.088 654.288 1813.682 3520.058 1047.270 651.972 1684.814 3384.056 

2. अरुणाचल प्रदेश 22.452 15.972 53.7 92124 21.855 15.515 ` 53.184 90.554 = 22.452 15.972 53.700 92.124 19.559 13.258 44.367 77.184 

3. असम 475.224 295.692 437.544 1208.46 = 472.292 294.94 = 409.371 = 1177.103 475.224 295.692 575.274 1346.190 467.054 292.276 523.921 1283.251 

4. विहार 1272.06. 611.988 19.212  1903.26 21.537 541.088 10.145 = 1272.77 1255.329 628.719 65.160 1949.208 1105.392 595.383 21.448 1722.223 

5. छततीसगद 454.368 301.944 97.443 = 853.755 454.808 © 297.851 97-443 = 850.102 454.368 307.944 169.968 926.280 454.368 290.276 162.547 907.191 
~ । । | 

6. दिल्ली 33.18 18.024 96 147.204 24.147 ` 14.894 101.696 14077 = 33.180 18.024 97.272 148.476 29.446 13.431 10.961 145.838 

7. गोवा 5.46 6-108 27.664 39.232 5.461 5.584. 27.99 39.035 _ 5.460  6.108 42.897 54.465 5.66  6.007 30.343 42.116 

8. गुजरात 173.844 15.604 0 329.448 161.816 148.504 2.312 = 312.632 173.844 155.604 39.822 369.270 172.539 149.045 10.515 332.099 

9. हरियाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10. हिमाचल प्रदेश 57.084 35.436 92.844 185.364 52.928 34.441 84.613 171.982 57.084 = 35.436 96.580 189-100 51.826 35.463 93.382 180.671 

11. जम्मू ओर कश्मीर 151.524 86.244 294.904 ` 532.672 147-259 79.618 = 308.837 535.714 151.524 86.244 = 295.404 533.172 151.086 85.536 = 289.460 526.082 
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"3 “4 `$ 6 ` 7 8 ` 9 10 ` 42 13 44 15 `" 16 ~ त 18 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18, 

19. 

20 

21 

22 

` 23 

24 

` , 25 

26 

27 

28 

केरल “` 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

मणिपुर 

मेघालय 

मिजोरम 

नागालैंड 

ओडिशा 

पंजाब 

राजस्थान 

सिक्किम 

तमिलनाद 

त्रिपुर 

उत्तर प्रदेश 

उत्तसखंडं 

458.76 235.176 33.924 727.86 436-756 232.625 0.438 669.819 566.381 336.004 99.714 1002.099 517.812 314.034 | 26.500 858.346 

669.84 416.508 723.709 1810.057 681.348 424.395 690.383 196.126 669.840 416.508 | 842.556 1928.94 | 678.760 | 381.159 764.667 1824.586 

318.792 250.26 482.672 1051.724 318.881 249.106 441.493 1009.48 318.792 । 250.260 580.586 1149.638 327.582 256.364 | 539-460 1123.206 

119.148 104.064 9 ; 223.212 | 131-219 113-471 0.63  245.32 | 299.978 104.064 33.468 437.510 | 367.848 14.880 41.804 524.532 

824.076 510.18 381.125 1715.381 66.366 "473-329 237.297 1476.992 | 824.076 510.180 310.704 | 1644.960 793.663 471.053 268.753 1533.469 

41.736 । 26.724 29.596 98.056 46.954 ˆ 28.787 | 32.089 107.83 41.736 26.724 48.600 117.060 25.102 17.699 19.971 62.772 

47.376 29.484 (53.256 130.116 46.972 29.263 52.361 | 128.596 | 47.376 29.484 78.874 155.734 45.893 29-024 58.701 133-618 

17.64 ` 10.92 46.86 75.42 16.14 9.62 42.451 68.211 17.640 10.920 34.092 62-652 16.439: 9.938 31.164 57.541 

25.908 16.056 53.211 95.175 28.603 18.74 53.552 100.949 25.908 16-056 52.320 94.284 29.181 17.172 58.321 104.674 

1165.572 531.12. 26.34 1723.032 1166-1 $33.22 10.264 1709.584 1165.572 531.120 92.727 1789.419 1116.503 520.996 42.701  1680.200 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 “0.000 0.000 0.000 

0 0 . 0 0 0 ` 0 0 0 0.000 . 0.000 38.616 38.616 0.000 0.000 20.313 20.313 

11-304 6-936 23.04 41.28 11.301 7 : 22.96 41.261 11-304 6.936 23.070 41.310 10.490 6-451 22.854 39.795 

1259.232 783.144 1515.06 3557.436 1214.759 781.254 1743.984 3739.997 1259.232 783.144 515.060 3557.436 1253.445 775.561 1504.861 3533.867 

76.38 47.52 150.06 273.96 73.998 48.243 132.635 254.856 76.380 47.520 150.582 274.482 72.264 45.016 111.028 228.308 

1567.356 1153.608 ` 4 2721.364 1399.434 1110.045 0.522 2510.001 1567.356 1153.608 110-778 2831.742 1579.555 1108.765 115.877 2804.197 

97.14 44.532 33-850 75.56 98.963 43.918 31.783 174.664 93.244 48.428 38-736 180.408 104.288 46.395 35.637 186.320 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

29 पश्चि बंगाल 956.484 349.092 88.7 = 1394.276 881.496 269.693 85.982 1237.171 956.484 349.092 266.892 1572-468 973.278 266.714 217.095 1457.087 

30 अंडमान ओर 4.383 1.548 17.268 23.199 2.734 1.239 10.067 14.04 4.608 1.548 17.268 23.424 2.965 0.843 9.092 12.900 

निकोबार द्वीपसमूह 

31 deine 3.072 0.624 0 3.696 3033 0.194 0 3.227  3.228  0.624  0.000  3.852  3.209 0.14 0.065 3.414 

32 दादरा ओर 4.332 2.04 1.872 8.244 1.444 0.68 0.514 2638 4.740 2.040 2.304 9.084 1.394 0.347 0541 2.282 

नगर हवेली 

33 दमन ओर दीव 0.96 0.576 0.756 2.292 0.445 0.233 0.344 1.022 0.960 0.576 1.284 2.820 0.338 0.117 0.395 0.850 

34 लक्षदरीप 0.756 0.498 3.36 4.614 0.756 0504 2.447 3.707 0.756 0.504 3.360 4620 0.986 0.504 4.895 6.385 

35 पुदुचेरी 21.564 13.548 666 41.772 16.893 8.943 3.155 28.991 21.564 13.548 11.742 46.854 20.480 12.385 = 8.657 41.522 

सकल जोड 11389.095 6715.458 10432.8 6441.832 6537.011 23411.643 11657.71 6836.919 7603-092 26097.719 11445.781 6528.204 6866.91} 24840.895 6/14.434 24818.987 
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विवरण 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्षं 2011-12 ओर 2012-13 के लिए चावल का आकंटन . ओर sort (अक्तूबर, 2012 तक) 

4 

` 11. 
1 

, (हजार टन) 

क्र. ¦ राज्य/संघ .राज्यं 2011-12 2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक) 

a. aa | - } 

SISA set | - आनंरन sat 

नौपौएल , wag एपीएल कूल ब्ीपीएल राई एपीएल . कुल . बीपीएल ware whe कुल atic एएवाई एपीएल कुल 

1. 2 हि ~ 4 5 1 45 +न ज ज ग्ज क म छ क छ 7 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. आंध्र प्रदेश वि 1052.088 654.298 1990-148 3696-524 1011.733 632.317 1387.892 3031.942 613.718 381.668 1209.236 2204.62 665.885 418.925 824.380 1909.190 

(2. - अरुणाचल प्रदेश 22452 ` 15.972 537 92.124 19.573 13.687. 42.703 75.963 ` 13.097 9317 , 31.325 53.739 13.268 = 9१.401 ` = 31.749 = 54.418 

3. - असम . ` 475.224 295.892 670.046 1440-962 471.582 = 293.832 533.627 ` 1299.041 277.214 172-487 421.085 870.786 274.276 170.923 367.062 812.261 

५. बिहार ` | | ` 1253.808 . 630.252 1-258 ॥  1885.318 1052.389 566.99 ` 10.797 1630-176 731.388 367.647 (0.777 1099-812 607.523 351.219 0.167 958.909 

5. BAAS । 454.368 31944 176.12. 932.432 "454.368 291.602 146.332 892.302 249.827 176.134 178.780 604.541 251.830 176.134 168.780 596.744 

दिल्ली ॥ । | 33.18 18.024 97.21 | 148.414 30.589 11.581 - 87.214 129.384 19.365 19514 56.847 86.716 19.169  7.569 = 51.791 78.529 | 

7 गोवा † सि 55 6.108 39.718 51.358 5.363 6.16 40.039 51.562 = 3.227 = 3.563 24.465 = 31.255 = 3.668 4.072 25.808 33.568 

` 8 गुजरात धि oe 1731844 155.604 | 0 329.448 153.566 151.978 01. 305.644 “101.409 | 90.769 “0.000 192-178 84.326 = 93.369 = 0.000 = 177.695 ` 

9 हरियाणा. धि : . 0 0 0. ० ९ 0 0 9 0.000 0.000 0.000 = 0.000 = 0.006 = 0.000 ` 0.00 0.000 

: 10. हिमाचल पदेश ॥ि 57.084 35.436 99.896 192.416 56.354 34.995 99.458 190.807 = 33.299 20.671 = 59.962 113.932 32.426 20.561 = 59.674 । 112.661 

जम्मू ओर करमीर 15154 | 86.244 295.404 533.172 | 149.964 288.129 522.074 - 88.389 ` 50.309 172.319 311.017 92.256 52.129 187.894 332.279 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

12. args 619.968 385.524 166.77 11.72.262 591.889 376.44 38.04 1006.369 361.648 224.889 103-005 689-542 340.911 219.169 8.987 569.067 

13. कर्नारक 673-432 412-916 980.276 2066.624 650.274 405.506 870.069 1925.849 403.312 230.391 905.465 1539.168 409.635 236.382 557.701 1203.718 

14. केरल 318.792 250.26 587.252 1156-304 318.786 249.383 587.492 1155.661 185.962 145.985 360.598 692.545 193.602 149.391 371.913 714.906 

15. मध्य प्रदेश 213.648 104.064 0 317.712 30.463 97.415 0 404.878 124.628 60.704 9.000 185.332 213.504 77.005 0.000 284.509 

16. Hearse 824.076 510.18 313.31 1647.566 768.019 462.896 201.126 1432.041 480.711 297.605 223.515 1001.831 467.729: 285.389 155.076 908.194 

17. मणिपुर 41.736 26.724 62.204 130.664 53.097 33.606 37.741 124.444 24.34६ 15.589 40.488 80.423 25.873 16.282 46.565 88.720 

18. मेघालय 47.375 29.484 79.286 156.146 47.692 29.673 78.954 155.719 27.636 17.199 49.287 94.122 27.636 17.136 49.510 94.282 

19. मिजोरम 17.64 10.92 34.092 62.652 16.59 10.121 31.667 58.378 10.290 6.370 19.887 36.547 9.890 6-020 19.157 35.067 

20. AMS 25.908 16-056 52-32 94.284 28.314 17.81 60.388 106.512 15.113 9.366 30.520 54.999 16.771 10.926 34.271 61.968 

21. ओडिशा 1165.572 531.12 30.684 1727-376 1155.167 521.182 9.357 = 1686-706 «679-917 309.820 22.232 1011.969 679-942 297.030 10.014 986.986 

22. पंजाब 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

23. राजस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

24. सिक्किम 11.304 6-936 23.08 41.32 12.166 7252 22.818 42.236 6.594 4.046 13.468 24.108 6.607 3.965 13.143 23.715 

25. तमिलनाडु 1259.232 783.144 1515.06 3557.436 1247.254 770.227 1515.06 3532.541 734.552 456.834 883.785 2075.171 728.619 444.458 883.784 2056.861 

26. त्रिपुरा 76.38 47.52 150.93 274.83 27.571 47.465 131.954 256.99 44.555 27.720 88-144 160-419 43.080 29.943 77.402 150.425 

27. उत्तर प्रदेश 1567.356 1153.608 0.3 2721.264 1674.345 1135849 14.361 2824.555 914.291 672.938 0.000 1587.229 899.856 667.101 0.000 1566.957 

28. उत्तराखंड 85.452 56.22 41.968 183.64 84.731 54.157 52.089 49.847 32.795 27.024 109.666 502.86 31.058 22.651 103.995 190.977 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

29. पश्चिम बंगाल 956.484 349.092 11858 = 1424.156 863.252 255.637 103.455 1222 344 557.949 203.637 73.241 = 834.827 644.067 229.569 62.817 936.453 

30. अंडमान ओर 4.608 1.548 17.268 23.424 3.697 0.816 6.36 10.873 2.688 0.903 10.073 13.664 = 1.283 0413 4579 «6.275 

निकोबार द्वीपसमूह । 

31. ashe 3.228 0.624 0 3.852  3.228 0.125 0 3.353 1.883 60.364 0.000 2.247 1888 0.090 0000 = 1.973. 

32. दादरा ओर नगर 4.74 2.04 2.652 9.432 4.837 2.093 2.289 9.219 2.765 1.190 1.638 5.593 2.771 1.199 1.692 5.662 

हवेली 

33. दमन ओर दीव 0.98 0.576 1.076 2.612 1.67 0.524 0.847 3.041. 0.560 0.336 0.665 1.561 90.492 0356 0.552 1.400 

34. लक्षद्वीप 0.758 0.504 3.36 4.62 0.756 = 0504 2.793 4.053 0.441 0.294 3.960 4695 0.000 0.000 1.250 1.250 

35. पुदुचेरी 21.564 13.548 = 119 = 47.012 = 18.716 = 12.759 = 9734 = 41.209 = 12.579 = 7.903 = 7.350 = 27.832 = 12.322 = 6.03 = 5.759 = 24.984 

सकल जोड 11619.316 6892.172 5019-141 15802.088 6821.406 4028.087 4044.128 14893.821 7615-868 26127.356 11334.415 6580.543 6410.885 24325.843 6772.990 4009.957 
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लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्षं 2009-10 aR 

विवरण-॥11 

2010-11 के लिए गेहूं का आनेन ओर उठान 

(हजार टन) 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य 2009-10 2010-11 

aa 

आवंटन sat आबंटन Io 

aim wage एपीएल कुल बीपीएल was एपीएल कुल ब्ीपीएल wag एपीएल कुल aim Wag एपीएल कुल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. आंध्र प्रदेश 0 0 254.508 254.508 0 0 30.16 30.16 0000 0.000 156.422 156.422 0.000 0.000 49.081 49.081 

2. अरुणाचल प्रदेश 3.072 0 6.36 9.432 2 791 0 6.193 8.984 3.072 0.000 6.360 9.432 2.462 0.000 5.377 7.839 

3. असम 0 0 277.506 277.506 0 0 223.13 223.13 0.000 0.000 326.936 326.936 0.000 0.000 308.390 308.390 

4. बिहार 447.744 = 408 = 678.477 = 1534.221 407-207 376.557 = 217.48 = 1001.244 436.579 419.165 = 738.240 1593-984 473.271 394.818 = 378.842 1246.931 

५. छत्तीसगढ़ 31.32 0 206.877 238.197 28.572 0 127.224 155.796 31.320 0.000 210.432 241.752 34.477 = 0.000 = 193.439 227.916 

6. दिल्ली 75.516 45.06 324.768 445.344 59.147 36.57 340.821 436.538 75.516 45.060 326.682 447.258 73.384 34.261 353-820 461.465 

7. गोवा 0 0 7.476 7.476 0 0 6.273 6.273 0.000 0.000 14.286 14.286 0.000 0.000 11.688 11.688 

8. गुजरात 308.124 184.476 796.44 1289.04 274.417 161.223 277.192 712.832 376.524 184.476 955.728 1516.728 394.297 180.662 625.822 1200781 

9. हरियाणा 208.572 122.82 649.08 980.472 194.958 111.564 195.149 501.671 208.572 122.820 353.850 685.242 208.278 119.619 285.200 613.097 

10. हिमाचल प्रदेश 76.056 47.304 188.742 312-102 72.379 47.458 = 169.993 289.83 76.056 47.304 = 196-528 319.888 67.693 47.025 191.073 305.791 

11. जम्मू ओर् कश्मीर 50.172 21.144 152.816  224.132 = 51.119 21.018 151.003  223.14 50.172  21-144  152.616 223.932 48.380 20.675  153.978 = 223.033 
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11 ˆ 12 

166-138 

2 ` 6 9 10 13 - 14 15 16 17 18 

12. : बरव - 161.19 150 36 272.376 | 583.932. 148.52 “404.33 75.011 368.461 | 53.584 = 49.523 214.206  317.313 = 50.755 = 47.765 75.881 174.401 

13. कर्नारक 140.544 _ 87.384 | 429.507 397.435. 142.232 . 88.496 65-358 296.066 140.544 87.384 103.644 331.572 141.404 74.313 91.737 307.454 

14. केरल 63.556 0 166.324 249.88. 83:554 0 1404 223.963 ` 83.556 0.000 = 166.452 250.008 83.310 = 0.000 166.641 249.951 

15. मध्य प्रदेश | 949.068 560.196 1298.394 28.558 1194.94 629.63 883.536 2708.106 768-238 560.196 844.510 2172.944 953.228 478.253 751.847 2183.328 

16. TENT वि 885.348 5047 1383.93 2793.978 | ९34.208 480.34 784.477 2099.025 885.348 = 524.700 1435404 2845.452 863.579 472.893 817.228 2153.700 

17. मभि 7 1.272 .. 0 17.818 = 19.09 . 1.274. 0 13 14.274 1.272 0.000 23.512, 24.784 0.779 0.000 7.658 =~ 8.437 

18. मेषालय. ` - 0 ` 9 17.16 ` 17.16 ̀ .* 0 ` 0 16.719 16.719 0.000 = 0.000 = 27.194 27.194 - ` 0.000 = 0.000 | -22.987 22.987 

“49. मिजोरम 0 0 27.488 7.488 0 0 7-464 = 7464 = 0.000 = 0.000 7.48 7.488 0000 0.000 6.961 = 6.961 

20. नामार्लेड 6.204 3.912 ` 24.255 34.371 6.204 3.844 23.535 = 33.583 6.204. = 3.912 22.475 32.592 = 5687 = 3.654 = 24.111 = 33.452 

21. ओडिशा . धि | | 0०. ` 0 - 392.82 392.82 0  3.164 367.953 = ॐ71-117 | 0.000 0.000 432.369 432.369 2.441 - 0.000» 369.448  371-889 

22. पंजाब 121.176 75.36 | 1017-384 1213-92 112.253 , 50.17  825.103 987.526 12176 75.360 ` 589.812 786.348 114.963 51.853 513.891 680.707 

23. राजस्थान - 629.582 391.488 924.444 1945.464 ` 627.407 384712 907.216 1919.335 629.532 391.488 977.492 1998.512 635.059 384.787  897.684 1917.530 

24.  सिनिकम 0. ` , 9 „ 2.94 2.94 0 0 2.945 2.945 0.000 0.000 2.940 2.940 0.000 0.000 3.205. 3.205 

25. ततनद 0. ` 0: ~ 210.396 210.396 0 .. 0 211.115 211.115 ̀ 0.000 0.000  165-396 165.396  0.000 0.000 164.259 164.259 ̀ 

` 26. त्रिपुरा 0 | : ० ` 26.044 = 28.044  -0 0 24.32 , 2432 0000 = 0000 = 28.140 = 28.140 = 60.000 = 0.000 -. 20.712 20.712 

27. उत्तर देश  1198.344 565.872 2554.314 4318.53 1233-675 554.224 2157.113 3945012 1198.344 565.872 2352.990 4117.206 1237.276 570.502 1943.978 ॐ751.756 

28. उत्तराखंड 48.516 18.964 192.942 260.442 48.703 . 18.967 233.808 46.856 20.644 ` 26.214 293.714 49.540 21-140 198.838 269-518 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

29. पश्चिम बंगाल 597.096 272.592. 1052.58 1922.268 588.286 239.459 1080.377 1908.122 597.096 272.592 1159-708 2029.396 562.151 224.979 1081.401 1868.531 

30. अंडमान ओर 0.732 0.252 7.776 8.76 0.278 0.113 4.058 4.449 0 732 0252 9.612 10.596 0.208 0.064 4.749 5.021 

निकोबार द्वीपसमूह 

31. चंडीगद 0.5 0 21.6 221 0.412 0 21.637 22.049 = 0.528 0.000 27.000 27.528 0.308 0.000 222.53 22.561 

32. दादरा ओर नगर 0.192 0.156 0.288 0636 0.064 0.052 0.219 0.335 0288 0.156 0396 0.840 0.065 0.026 0.084 0.175 

हवेली 

33. दमन ओर् दीव 0.084 0.06 1.884 = 2.028 0.044 0.035 0.245 0.324 0.084 0.060 2.016 2.160 0.032 0.026 0.254 0.312 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 9 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

35. पुदुचेरी 0 0 11.94 11.94 0 0 3.326 3.326 0.000 0.000 9.258 9.258 0.000 0.000 6.913 6.913 

सकल जोड 6023.936 3480.12 13279.654 22783.71 6112.624 3352.526 9525.892 18991.042 5791.193 3392.108 12266.309 21449.61 6003.027 3127.315 9749.43 18879.772 
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लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन af 2011-12 ओर 2012-13 के लिए गेहूं का आबंटन ओर उठान (अक्तूनर, 2012 तक) 

(हजार रन) 

क्र.सं. राच्य/संघ राज्य 2011-12 2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक) 

| aa | 

आबंटन उठान आबंटन उठान 

बीपीएल Wag एपीएल कूल बीपीएलं एएवाई एपीएल ` कूल ब्रीपीएल Wee एपीएल कुल बीपीएल एएवाई एपीएल कुल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ` 41 12 13 14 15 16 17 18 

1. आंध्र प्रदेश 0 0 41.728 41.728 0 0 33.532 33.532 = 0.000 0.000 25.354 25.354 0.000 0.000 16.040 16.040 

2. अरुणाचल प्रदेश 3.072 0. 6.36 9.432 2.641 0 4.985 7.626 1-792 0.000 3.710 5.502 1.508 0.000 3.045 4.553 

3. असम 0 0 365.794 365.794 0 0 363.71 363-71 = 0.000 = 0000 = 229.880 229.880 0.000. 0.000 = 233.700 233.700 

4. बिहार 435.564 420.168 909.262 1764.994 421.635 383.368 322.171 1127.174 254.079 245.098 561.603 1060.780 265.705 251.060 76-118 592.883 

5. ting 31.32 0 255 286.32 28.548 0 164.344 192.892 33.691 0.000 87.500 121.191 28.824 0.0006 65.408 94.232 

ˆ 6. दिल्ली 75.516 45 06 328.868 449.444 73.127 28.886 313.898 415.911 44.051 26.285 192.318 262.654 46.130 18.951 193.763 258.844 

7. गोवा 0 0 8.958 8.958 0 0 8.859 8.859 0.000 0.000 5.51 5.516 0.000 0.000 5.898 5.898 

8. गुजरात 376.524 184.476 1128.29 1689.29 349.343 177.448 410.364 937.155 219.639 107.611 696-885 1024-135 196.109 103.169 258.543 557.821 

9. हरियाणा 208.572 122-82 401.03 = 732.422  223.97 = 116.173 246.288 586.431 121-667 71.645 247.695 441.007 120.108 66.799 83.827 270.734 

10. हिमाचल प्रदेश 76.056 47.304  203.37 326 73 73.59 46.37 201.896 321-856 44.366 = 27.594 = 122.073 194.033 42.662 28.081 123.265 194-008 

11. जम्मू ओर कश्मीर 50.172 21.144 152.316 223.632 53.533 21.691 146.187 221.411 29.267 12.334 83.851 10.452 28.910 12.193 92.355 133.458 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

12. इारखंड 0 0 166.77 166.77 0 0 15.669 15.669 0000 0.000 103.005 103-005 0.000 9.000 0.747 0.747 

13. कर्नाटक 141.298 86.63 92.094 320.022 136-912 85.007 86.844 308.763 84.623 48.335 114.082 247.040 86.786 49.228 52-763 188.777 

14. केरल 835.56 0 151.814 = 275.37 83.277 0 189.869 273.146 48.741 0.000 117.782 166.523 48.925 0.000 120.534 169-459 

15. मध्य प्रदेश 854.568 560.196 948.26 2363.024 1081.818 544.769 621.952 2248.539 498.408 326.781 585.690 1410.879 1186059 456 367 500.807 2143.233 

16. महाराष्ट 885.348 524 7 1589.5 2999.548 840.577 450.285 816.342 2107.204 516.453 306.075 1011.750 1834.278 502.502 283.730 512.303 1296.535 

17. मणिपुर 1.272 0 28.51 29.782 1.271 0 19.169 20.44 0.742 0.000 18.557 19.299 0.742 0.000 17.281 18.023 

13. मेघालय 0 0 25.55 25.55 0 0 26.971 26.971 0.000 0.000 15.883 15.883 0.000 0.000 16.370 16-370 

19. मिजोरम 0 0 7.488 7.488 0 0 7-855 7.855 0.000 0.000 4.368 4.368 0.000 0.000 4.277 4.277 

20. ares 6204 3.912 22.476 32.592 6.203 3.912 23-467 33.582 3.619 (2.282 13.111 19.012 4.136 2.608 15.821 22.565 

21. ओडिशा 0 0 391.532 391.532 0 0 372.299 372.299 0.000 0.000 269.017 269.017 0.000 0.000 247.612 247.612 

22. पंजाब 121.176 75.36 617.564 814.1 115.518 54.871 515.966 686.355 70.686 43.960 368.340 482.986 57.261 27.820 281-420 366.501 

23. राजस्थान 629.532 391.488 1094.12 2115.14 620.447 387-224 1071.022 2076.693 367.227 228.368 675-780 1271.375 363.878 225.953 671.074 1260.905 

24. सिविकम 0 0 २.५५ 2.95 0 0 27 2.7 0.000 0.000 1.722 1.722 0.000 0.000 1.721 1.721 

25. ठमिलनादु 0 0 165.396 165.396 0 0 168.093 168-093 0.000 0.000 96.481 96.481 0.000 0.000 24.977 24.977 

26. त्रिपुरा 0 0 33.204 33.204 0 0 18.391 18.391 0.000 0.000 16.471 16-471 0.000 0.000 16.415 16-415 

27. उत्तर प्रदेश 1198.344 565.872 2629.11 4393.326 1249.81 3 | 576-14 1994.825 3820.778 699.034 330.092 1623.615 2652-741 673.145 329.762 1222.403 2230.310 

28. उत्तराखंड 43.536 23.964 250.562 318.062 40.282 22.197 203.42 265.899 25.396 13-979 155.621 194.996 25.721 13.891 157.320 196.932 
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` 8 9 19 

सकल जोड 5820358 3346.154 13582.980 22749.492 5968.622 3127.996 9679.456 18776.074 3412.739 1949.724 

2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 

29. पश्चिम बंगाल ` 597.096 272.592 1469.91 2339.598 565.256 229.149 1264.456 ` 2058.861 348.306 159.012: 907.886 1415.204 346.269 140.884 825.662 1312.81 

30. अंडमान ओर ` 0.732 ` 0252 . 9612: 10.596 ` 0.231 = .0.093  4.829 = 5.153 0427 = 0.147 = 5607 = 6.181 = 0.126 = 0042 = 2.30 = 2.498 

निकोबार द्वीपसमूह 

31. चंडीगढ़ 0.528 0 306 ` 31.128 0.264 0: 30.599 30.863 ` 0308 = 60.000 = 18.900 = 19.208 = 0.308 = 0.000 19.644 19.952 

32. दादसा aR नगर 0.288  0.156  0.408 = 0.852 = 0.288 = 0.366 = 0.374 = 1028 ` 0.168 = 60.091 = 60.252 = 0.511 = 0.10 = 0०.091 = 0.247 = -0.508 

हवेली 

33. दमन ओर दीव 0.084 0.06 2.674 2.818 0078 0.047 1 503 1628 0.049 0.035 1.652 1.736 0.082 0.029 1.075 = 1-186 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 ̀  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

35. पुदुचेरी 0 0 41.9 11.9 . 0 0 6.607 ,6.607 0.000 0.000 7.350 7.350 0.000 0.000 6.364 6.364 

CE 

8394.307 13756-770 4031-066 2010.658 5871.129 11912.853 
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लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत af 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान feu गए विशेष तदर्थं अतिरिक्त आबटन के 

॥ 

विवरण- 

चावल का माक्टन ओर sar को दशति वाला विवरण 
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(हजार खन) 

राज्य/संध राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

त्र 

न्यूनतम समर्थन मूल्य दिनांक 19.5.2010 दिनांक 6.1.2011 को नीपीएल निर्गम मूल्य ब्रीपौएल निर्गम निर्धनतम fact को बौपीएल निर्गम निर्धनतम जिर्लो को 

आधारित।व्युपत्तन को 8.45 रु. प्रति 8.45 र. प्रति fm कौ दर पर दिनांके मूल्यों कौ दर पर॒ किया गया बीपीएल/ मूल्यो कौ दर पर किया गया 

मूल्यो कौ दरे पर कि.ग्रा. एवं 11.85 एदं 11.85 रु. प्रति 7.9.2010 ओर दिनांक 16-5.2011 Was आबन्ध जुलाई, 2012 मेँ ीपीएल/एएवाई 

जनवरी, 2010 की रु. प्रति कि.ग्रा. की क्िग्रा.-की दर पर 6.1.2011 को फो किया गया किया गया बौपीएले आबंरन्ट 

आबटन कौ तारीख दर पर एएवाई/ किया गया एपीएल किया गया बीपौएल आबंटनः आक्टन^@ 

बीपीएल/एपीएल हैतु देतु आबरन्^ बीपीएल आबटनः 

आनंटन 

act -उखन आब्रट उठान. आबंटन उवन आवंटन उन आबंटन उन SC उठान आबंटन उठान 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

आंध्र प्रदेश 64.946 0.973, = 175.216  3-436 = 211.64 0.73  511.57 = 509.791 311-57 297.194 116.797 114.713 280.413 114.311 11.584 3.93 

अरुणाचल प्रदेश 0.512 0 3.146. 1058 = 2.421 = 2.028 = 11.678 = 6.323  6.678 = 5.214  0.682 = 0.682 6.01 2.605 0 0 

असम 37.384 = 22.356 = 114.119 46.106 = 164.239 28.044 = 290.794 171.081 190.794 199.829 15.34 = 14.544 = 126.715 75.505 = 26.273 = 7.013 

बिहार 237.252 0 121.166 9832 54.351 7.01 = 371.246 = 222.311 371.246 338.97 367.086 146.4572 334.12 0 416.023 104.308 

BARTS 52.18 50.367 101.956 0 136-983 121.253 134.512 186.409 134.512, 133.979 125.6 = 133.243 121.061 48.461. = 298.766 ~—-101.72 

दिल्ली 42.946 16.35 9.905 4.788 11.076 0 9.574 6.902 9.574 8.389 0 0 8.617 0 0 0 

गोवा 1.172 0 3.966 0.002 3.892 2.361 3.68 3.372 3.68 3.849 0 0 3.312 90.169 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8. . गुजरात 175.14 9.025 24.5] 4.626 24.307 4.69 51.352 41.708 51.352 51.323 19.066 19.009 46.217 40.345 0 0 

9. हरियाणा 62.96 15.418 0 0 0 । 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. हिमाचल प्रदेश ˆ 16.844 4.29 6.746 6.461 5.131 4.888 16.9 13.19 16-9 11.795 4.943 4.896 15.21 0.769 4.943 0.46 

11. जम्मू ओर कश्मीर 12.26 | 12.259 18.194 18.19 34.019 24.169 42.4 42.93 42.4 38.331 8.939 8.005 38-16 0 8.818 6.684 

12. aes 76-872 0 35.026 3.874 31.547 0.26% 183.584 126.175 183.584 86.158 132.229 117.54 465.226 36.13 131.781 22.875 

(13. कर्नारक 16-208 8.736 90.636 41.649 99.956 12-552 198.332 192.424 158.332 198.515 25.96 25.95 128.499 92.516 26-013 24.8 

14. केरलं 30.086 4.067 105-818 77.942 123.158 83-455 96.97 56.971 94.42 94.355 4.408 4.409 84.978 51.185 0 0 

15. मध्य प्रदेश 194.06 0 12-923 0 19.297 1.092 99.54 2.236 99.54 79.747 61.973 16.214 89.586 0 34.231 0 

16. मद्यस्य 262.362 0 89.343 20.489 74.185 16.407 241.55. 135.778 241.55 145.27 51.452 33.816 217.394 36-1 0 0 

17. मणिपुर 3346 | 1.673 5.116 | 0 3.628 4.467 17.354 16-627 12.354 12.354 1.199 1.199 11.119 2.658 0 0 

18. मेघालय 2.188 1.488 9-685 7.083 4.248 4.738 79.034 11.2 14.033 14.213 1.719 1.308 12.63 3.6 0 0 

19. मिजोरम ` 0.46 0.46 4.276 2-138 17.651 17.101 10.214 11.436 10.214 8.542 0.159 0.159 4.693 4.643 0.159 0.159 

20. नागार्लेड | 1.816 1-816 6-432 2.482 7-469 2.826 12.672 13.296 12.672 12.777 0.254 0.254 6.905 6.944 0.254 0 

21. sifsm . | 127.286 5.693 73.245 0.135 51-944 0 252.906 190.414 252.906 151.273 143.933 143.702 227.615 13.717 119.901 25.651 

` 22. पंजाब 79.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1.134 0 

23. राजस्थान 177.34 46.641 40 20.106 4.257 4.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. सिक्किम 2.1 0.938 1.405 1.223 1.081 0.541 4.298 4.299 9.378 4.886 0.264 0.169 2-968 1.079 0.44 0.228 
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26. तमिलनादु 27.326 8.047 148.39 115.637 160.877 0 372.918 353.252 377.918 378.43 40.948 40.359 335.626 235.852 40.948 4.894 

26. त्रिपुरा. 2-274 0 9.387 0 7.229 0 22.622 22.623 22.622 22.093 2.734 2.23 20.36 11.55 1-746 1.746 

27. उत्तर प्रदेश 522.83 0 266.642 | 39-677 103.089 4.16 546.122 333.266 546.122 407.346 192.145 167.214 491.509 0 90.422 30.072 

28. उत्तराखंड 20.048 0 2-151 1-551 105.382 83.26 21.642 2.681 21.642 17.952 1.742 1.738 19.478 0 1.155 1.155 

29. पश्चिम बगाल 268-778 208.714 81.063 73.98 78.035 51.126 244.512 166.121 244.512 191.29 154-268 28-598 220-061 61.927 159.651 0 

30. अंडमान ओर 0.476 0 0.799 0 0.681 0 1.852 0.308 1.852 1.526 0 0 4.667 0.667 0 0 

निकोबार द्वीपसमूह 

31. Ferg 4.06 0 0.431 0 0.352 0 1.516 0.555 1.516 1.436 0 0 1.364 0 0 0 

32. दादरा ओर नगर 0.096 0.096 0476 0 0.306  9.306 1.302 0.652 1.302. = 0-013 0 0 1.172 = 0.055 0 0 

हवेली 

33. दमन ओर दीव 0.364 0.2 0 0 0.244 0 0.246 0.103 0.246 0.032 0 0 0.221 0.061 0 0 

34. लक्षद्रीप ५ 0 0.158 0 0.15 0.7 0.23 0 | 0.23 0.23 0 0 0.207 0 0 0 

35. Feat 1.844 0 2.691 0.309 2.175 3.09% 6.442 4.567 9.442 8.492 0 0 5.798 0.871 0 0 

सकल ws 2545.336 419.607 1379.884H 502.744 1125.000# 486.255 3421.014# 2886.001 3421.01 2925.803 1473-829 1026.408 3078.911 841.72 1374.242 335.558 

"भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 10.4.2012 को समेकित 31.3.2012 कौ स्थिति; स्रोतः नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय। 

ेचिशेष आवंटन के प्रति zon ओर निर्धनतम जिलों कौ sided अक्तूबर, 2012 तक ra 

कतिपय मामलों म कुल को ued को किए गए आवंटन मे दिखाए गए् सकल जोड कं साथ जोडा नहीं जा सकता है क्योकि समग्र आबंटन मे ये नहीं उठाई गई मात्रा से पुनः आबंटन किया गया था। 
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विवरण-1“1 

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली. कै तहत वर्ष 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान किए गए विशेष तदर्थं अतिरिक्त आनंटन का 
। गेहं का order ओर उठान को eet वाला विवरण 

1.474 0 

(जार रन) 

राज्य/संघ राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
aa । 

न्यूनतम समर्थन मूल्य दिनांक 19.5.2010 दिनांक 6.1.2011 को बीपीएल निर्गम मूल्यो बीपीएल निर्गम निर्धनतम जिलों को वीपीएल निर्गम निर्धनतम जिलों को 
आधारित/व्युपत्तन को 8.45 रु. प्रति 8.45 रु. प्रति कगरा. कौ दर पर दिनांक मूल्योंकौद्र पर॒ किया गया वीपीएल/ मूल्यो कौ दर पर किया गया 
मूल्यो की दर पर कि.ग्रा. एवं 11.85 एवं 11.85 रु. प्रति 7.9.2010 ओर दिनांके 16.5.2011 Wak आबंरन@ जुलाई, 2012 में लीपीएल/एएवाई 
जनवरी, 2010 कौ र. प्रति fer. कौ कि.ग्रा. की दर पर 6.1.2011 को को किया गया किया गया atte आबन्ध ` 
आबरन कौ तारीख दर पर एएवाई/ किया गया एपीएल किया गया बीपीएल sre आबंरन^@ 

बीपीणएल/एपीएल हेतु हेतु आबेटनः बीपीएल sre 

आवंटन 

आबंटन  उठान आबंटन उदान Tey  उखठान आरन  उठान आवंटन  उठान आब्टन उठन आवंटन उदान Wie उठान 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 

आंध्र प्रदेश 251.474 124.59 , 93.741 0.27 43.58 11.801 0 0.547 0 0 0 0 31.157. 7.139 0 0 

अरुणाचल प्रदेश 4.328 0 0.968 1.132, 0.683  0.376  0.914 60.857 = 0.14  0.795 = 0.055 = 0.055 1.:82 0.701 0 0 

असम 52.476 0.88 82.262 35.912 118.434 83.578 0 0 30 0 0 0 14.079, 0 - 0 0. 

बिहार् 0.328 0 80.77 15.128 61.907 = 12.85 = 128.968 103.574 228.968 135.786 229.426 161.984 166.093 . 31.391 179.372 140.235 

writers 36.04 0 48.008 41.787 68.064 = 22.447 = 9.272 = 8.002 = 9.272 = 9.455 = 6.352 = 2.593 22.723 11.471 8.508 35.427 

दिल्ली 12.694 5-448 37.389 17.852 40.433 0 21.79 16.467 = 21.79 21.587 0 0 22.747 0 0 0 

गोवा 5.228 0 2.012 0.646 0 0.002 0 0 0 0 0.368 0 0 0 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8. गुजरात 0 0 124.359 11.515 119.756 9.9 411.22 91.166 111.22 111.715 32.436 31.359 136.355 81.633 0 0 

9. हरियाणा 0 0 53.516 16.28 51.205 36-806 60.504 22.076 60.504 39.618 9.739 3.391 60.504 29.61 7.164 3.969 

10. हिमाचल प्रदेश  8.296 = 1.753 = 14.623 14.623 10.997 = 9.732 = 22.516 16-301 22.546 15.694 6.594 = 6.524 24.206 1.5 6594 1.235 

11. जम्मू ओर 23.78 19.999 12.44 12.793 29.12 27.164 14.04 14.04 14.04 14.038 2.818 2.649 18.28 0 2.939 2936 

कश्मीर 

12. Bas 10-248 0 39.026 4.489 11.04 0.503 0 0 0 0 0 0. 18.358 0 9 0 

13. कर्नाटक 472-532 64.949 69.793 9.876 36.966 0 41.614 41.147 41.614 41.474 = 5.445 5.42 = 61.447 = 26.964 = 5.382 = 5.382 

14. केरल 92.114 4.175 48.052 38.12 56.735 44.451 28.683 28.582 24.748 24.737 9.66 0.659 34.19 20.296 0 0 

15. मध्य प्रदेश 0 # 152.028 13.322 101.78 10.841 416-784 = 4.432 = 2162784 190.316 216.071 97.749 226.738 0 136.925 0 

16. महा 72.178 0 212.016 20.205 168.771 10.738 259.51 150.236 259.51 149.139 54.36 32.73 283-665 44.589 0 0 

17. मणिपुर 4.794 4.794 1.803 0 1.603 1.603 0.376 0.294 0.376 0.376 0.016 0 1.611 1.074 0 0 

18. Aenea 6.792 0.847 1.948 0.76 1.525 0.779 0 0 0 0 0 0 1.403 1-3959 0 0 

19. मिजोरम 2.88 2.88 1.402 0.643 0.498 0.498 0 0 0 0 0 0 0.521 0.238 0 0 

20. नागालैंड 4.224 0 3.836 0.459 6395 6528 1.838 1.836 6838 6838 0.061 0.061 2.605 2.605 0.061 0 

21. ओडिशा 8.534 0 42.202 0 23.875 12.006 0 0 0 0 0 0 25.291 0 9 0 

22. पंजाब 0 ? 67.592 59.295 276.145 70.905 35.888 28.664 35.888 34.235 1.839 11839 35.888 0 0.705 0 

23. राजस्थान 0 0 261.478 171.663 235.443 182.551 236.42 221.277 186.42 179.772 99.054 70.182 186.42 51.966 50.538 49.988 
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` 26. 

1686.526# 726.504 1375.000# 698.768 1578.990# 1062.95 1578.990# 1347.765 895.412 = 637.382 1921.089 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18 

24. सिक्किम 0 0 0.88 0.054 0.565 0.3 0.2 0.2 1.4 1.4 oO 0 0.33. . 0.33 9 0 

25. तमिलनाद्धु 250.314 250.374 87.604 13.828 = 34.89 _ 34.731 0 0. 0 0 0 0. 37.292, 36.216 0 0 

| 26. त्रिपुरा 12.166 0 2.887 0 2.04 0 0 0 0. 0 0, 0... 2.262 0.954 0 . 0 

27. उत्तर प्रदेश 0 0 177.764 74.549 232.552 0  272.758 175.232 272.756 221.657 124.579 117.514 327.37 = 3253. 69.134 = 25-472 

उत्तराखंड 4.332 0 13.572  2.483 60.268 10.193 16.546 12.619 16.546 13.939 0.86 0.86 18-71 0 0.526 0.526 

29. OTH बंगाल 21.682 20.274 165.828 149.466 124.787 92.484 152.64 125.206 152.64 134.697 105.047 101.813 177.091 44.739 99.664 36.713 

30. अंडमान ओर  1.144 0 0.578 0 0.469 0 0.294 0.147 90.294 . 0.294 0 0 0.479 0 0 

निकोबार द्वीपसमूह † | | | 

31. dene 0 0 3.02 0 3.555 3.116 0.248 0 0.248 0.199 0 0 0.4 0 0 0 

32. दादरा ओर नगर 0.624 0.624 0.136 0 0.085 0.085 0.08 0.04 0.08 0.004 0 0 0.21 0.009 0 0 

हवेली 

33. दमन ओर दीव 0.148 0.1 9 0 0.234 9 0022 0009  0.022 0 0 0 0.047 0.007 0 0 

34. लक्षद्वीप 022 0.22 0.029 0 0.024 0.024 0 0 0 फर् 0 0 0.023 0 O° 0 

35. पुदुचेरी 2.636 0-406 1.117 0 0.864 1.132 0 0 1.269 0 0 0 0.644 0.146 0 0 

सकल जोड 1062.204 502.253 398.23 567.512 301.883 

"भारतीय खाद्य निगम द्रा दिनांक 10.4.2012 को समेकित 31.3.2012 की स्थिति। aa: Far कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय । 

@विशेष आबंरन के प्रति som ओर निर्धनतम जिलों को sneer अक्तूबर, 2012 तक है। | 

कतिपय मामलौ मे कूल को राज्यो को किए गए आबंरन मे दिखाए मए सकल जोड के साथ जोडा नहीं जा सकता है क्योकि समग्र आवंटन मे से नहीं उठाई गई मात्र से पुनः andes किया गया था। 
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533 Wat को 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 534 

विवरण“ 

2010-11 से 2012-13 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली & तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 

fast & तैल का राज्यवार आबेटन ak उटान 

(किलोमीरर) 

क्र. wage राज्य क्षेत्र 2010-11 2012-13 

सं. 

आनंरन उठान आबंटन उटान BISA उठानं 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. अंडमान ओर निकोबार 7248 7247 7248 7236 5424 2181 

Braye 

2. आध्र प्रदेश 595800 595639 530808 530809 349488 155312 

3. अरुणाचल प्रदेश 11736 11616 11628 11519 8676 3827 

4. असम 331176 331107 330708 327128 246096 109036 

5. बिहार 824760 819371 820320 815590 612900 267247 

6. weg 9168 8588 7332 7048 3000 1201 

7. write 186972 186421 186600 185577 139680 59165 

8. दादरा ओर नगर हवेली 3036 3022 2484 2468 1692 752 

9. दमन ओर दीव 2328 2190 2016 1884 684 324 

10. दिल्ली 138900 135587 61380 60129 40464 17664 

11. गोवा 22680 22667 19776 19775 4140 1956 

12. गुजरात 920556 920278 673584 673245 505188 224391 

13. हरियाणा 172632 171955 157260 157171 72252 31019 

14. हिमाचल प्रदेश 40260 40068 32472 32396 18960 8621 

15. जम्मू ओर कश्मीर 95082 90311 95082 92138 63048 25288 

16. आरखंड 270852 268658 270276 269200 202500 89066 

17. कर्नाटक 562812 562759 539544 539521 392148 174283 

18. केरल 225096 225090 197124 197119 95148 45071 

19. masts 1020 1020 1020 996 1008 504 



. 

535 प्रश्नो के 18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 536 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20. मध्य प्रदेश 626412. 610091 626412 625458 469476 208448 

21. महाराष्ट 1564176 1562723 1258812 1257099 718740 340050 

22. -मणिपुर 25344 13635 25344 21920 19008 8408 

23. मेघालय ̀ । 26136 26012 26064 25894 19440 8639 

24. मिजोरम 7920 7833 7836 7812 5868 2592 

25. नागार्लैड 17100 17088 17100 17101 12816 5694 

26. ओडिशा 403140 400456 400944 399176 299808 132927 

27. ̀ -पुदुचेरी 15732 15695 10440 10223 3540 1668 

28. पंजाब 285396 284129 272556 271476 78960 28193 

29. राजस्थान 511644 510907 511404 510049  383220 168988 

30. सिक्किम 6600 | | 6588 6588 6867 4752 . 2113 

31. तमिलन्रडु | 633648 638082 551352 55187 363954 163784 

32. त्रिपुर 39300 3991 39264. 39106 29376 13056 
। 4 

33. उत्तर प्रदेश 1593768. 1592103 1592700 1590932 _ ` 1194120 528618 

34. उत्तराखंड ` 1116069 ` 111442 107520 107001 28836 ` 12946 

35. पश्चिम se 965388 964863 † 964728 964544 723348 320867 

कूल 11254878 11204472 10365726 10337484 7117758 | 3163899 

 विवरण-110 

दिनांक 30.9.2012 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्यो^सघ राज्य क्षेत्रो द्वारा जारी 

राशन el की राज्यवार ओर soar संख्या 

(किलोमीरर) 

क्र.स. राज्य/संघ रज्य क्षेत्र राशन कां (लाख) 

| | नीपीएल weary एपीएल कूल 

1 ` 2 3 4 5 6 

आंध्र प्रदेश 206.45 15.58 29.94. 251.97 



537 प्रश्नों के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उतर 538 

1 2 3 4 5 6 

2. अरुणाचल प्रदेश 0.61 0.38 2.19 3.18 

3. असम 12.02 7.04 40.92 59.98 

4. बिहार् 39.22 25.01 15.53 79.78 

5. छत्तीसगढ़ 11.56 7.19 26.42 45.17 

6. दिल्ली 1.67 1.50 20.25 23.42 

7. गोवा 0.14 0.14 3.36 3.64 

8. गुजराते 23.70 8.10 83.29 115.09 

9. हरियाणा 9.07 2.92 44.77 56.76 

10. हिमाचल प्रदेश 3.17 1.97 10.71 15.85 

11. जम्मू ओर कश्मीर 4.80 2.56 12.34 19.70 

12. Fras 14.76 9.18 5.15 29.09 

13. कर्नाटक 84.07 11.38 38.57 134.02 

14. केरल 14.46 5.96 58.01 78.43 

15. मध्य प्रदेश 52.48 15.82 79.92 148.22 

16. महाराष्ट 45.88 24.64 139.53 210.05 

17. मणिपुर 1.02 0.64 2.41 4.07 

18. मेघालय 1.13 0.70 2.66 4.49 

19. मिजोरम 0.42 0.26 1.83 2.51 

20. ames 0.77 0.47 1.16 2.40 

21. ओडिशा 36.78 12.65 34.58 84.01 

22. पंजाब 2.89 1.79 55.59 60.27 

23. राजस्थान 16-53 9.32 111.68 137.53 

24. सिक्किम 0.27 0.16 4.06 4.49 

25. तमिलनादु 176.35 18.65 * 195.00 

26. असम 1.82 1.13 4.39 7.34 
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1 2 3 4 5 6 

27. अरुणाचल प्रदेश 65.84 40.95 331.19 437.98 

28. उत्तराखंड । 3.07 1.91 19.39 24.37 

29. पश्चिम बंगाल 37.27 14.80 128.95 181.02 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0.08 0.04 0.89 1.01 

31. चंडीगढ़ 0.09 0.02 230 2.41 

32. दादरा ओर नगर हवेली ॑ 0.12 0.05 0.54 0.71 

33. दमन ओर दीव 0.03 0.01 0.32 036 

34. ` लक्षद्वीप | 0.02 0.01 0.15 .. 0.18 
° 

35. -पुदुचेरी . 1.17 0.32 1.85 3.34 

जोड 869.73 243.26 1314.84 2427.82 

“तमिलनाडु कं गरीनी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचै के आंकड उपलब्ध नर्ही है, क्योकि राज्य म गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से 
नीचे के आधार पर श्रेणीकरण wet किया गया दै। 

(अनुवाद) 

कोयला कपनिर्यो मेँ श्रमिक 

4053. श्री ए.के.एस. विजयन : 

श्री अशोक कुमार रावत : 

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किं : 

(क) देश के विभिन्न राज्यों म राज्यो राज्य ओर कंपनी-वार 

स्थित विभिन कोयला कपनियो मे कार्यरत शारीरिक ओर यात्रिकं कार्यो 

मे कार्यरत श्रमिकों कौ संख्या कितनी है; 

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी 

कपनियों ने श्रम सधन फौल्ड कार्यो ओर कोयले के परिवहन को 

` बाह्म wife को दिया है; 

(ग) यदि हा, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके अनुषंगी-वार 
क्या कारण हैः 

(घ) क्या बाह्य एजेंसियों से काम कराने के कारण इन अनुषंगी 

कपनियो के स्थायी श्रमिकों को बीआरएस लेने के लिए बाधित किया 

HM ta है; : 

(ङ) यदि a, तो क्या श्रमिक संघों ने कोयला क्षेत्र मेँ बाह्य 

एजेंसियों से कार्यान्वयन के विरुद्ध विरोध जताया रै; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया रै? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

01.11.2012 कौ स्थिति के अनुसार देश के विभिन राज्यों मेँ स्थित विभिन 

कोयला कपनियो मेँ मैन्युअल ओर मेकैनिकल कार्यो में तैनात कामगार 

कौ संख्या 273279 है। कंपनी-वार अंकों का व्यौरा नीचे दिया गया 

टेः- 

कंपनी मेन्युअल ओर मेकेनिकल कार्यो में 

तैनात कामगारों कौ संख्या 

1 2 

ईसीएल 59436 

बीसीसीएल 49388 

सीसीएल 35813 

उन्ल्यूसीएल 41780 
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1 2 

एसईसीएल 58048 

एमसीएल 15477 

एनेसीएल 10778 

एनर्ईसी 1542 

सीएमपीडीञईएल 959 

सीआईएल 58 

कल 273279 

(ख) जी, हां। उत्पादन ओर ओवरबडन रिमूवल (tat अर्थमूविग 

मशीनरी को किराये पर लेकर, का सहारा उन्दी स्थानों पर लिया जाता 

है जहां विभागीय क्षमताएं पर्याप्त न्ह होती रै। 2011-12 ओर 

अप्रैल-सितम्बर, 2012 के दौरान आरसोर्सिंग के माध्यम से कोयला 

उत्पादन (आओपनकास्ट) ओर sist रिमूवल पर इस Way मे सहायक 

कपनी-वार ay नीचे दिया गया है। 

(ग) 2011-12 ओर अप्रेल, 2002 से सितम्बर, 2012 के दौरान 

मशीनरी ओर उपकरण को किराये पर लेकर/^आउटसोर्सिंग द्वारा सीआरईएल 

मे ओसी कोयला उत्पादन ओर. ओबी रिमूवल का सहायक कपनी-वार 

ata नीचे दिया गया हैः- 

कपनी अप्रैल से सितम्बर 

(2012-13) 

ओसी कोयला ओबीआर ओसौ कोयला ओबीआर 

(अनुसूचित) 2011-12 

(मि.ट.) (घन एमएम) (मि.र.) (घन एमएम) 

1 2 3 4 5 

ईसीएल 2.775 19.522 7.5 31.273 

बीसीसीएल 6.561 28.284 12.253 52.288 

सीसीएल 7.639 12.598 17.399 28.308 

एनसीएल 0.00 51.164 0 114.795 

डबल्यूसीएल 2.856 19.222 5.201 58.926 

एसईसीएल 44.311 22.01 90.459 53.363 

एमसीएल 36.781 17.966 86.568 38.821 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर S42 

1 2 3 4 5 

एन्ईसी 0.183 1.849 0.598 4.475 

सीआर्ईएल 101.106 172.615  219.978  382.249 

(घ) जी, नहीं 

(ङ) ओर (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नदीं उठता। 

हत्याओं के मामलों म वृद्धि 

4054. श्री नापा नागेश्वर राव : 

श्री अशोक कुमार रावत : 

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक : 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश मे हत्याओं के मामलों मे वृद्धि हो रही हैः 

(ख) यदिदहां, तो विगत तीन acl के प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष 

के दौरान राज्य-वार सूचित ta मामलों कौ कूल संख्या कितनी है; 

(ग) कूल पक गए अभियुक्तो कौ संख्या कितनी है ओर उक्त 

अवधि के दौरान राज्य-वार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही at गई; ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस Fay में क्या सुधारात्मक कदम saw 

गए दै? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री anthem. सिंह) : (क) 

से (ग) वर्षं 2009-2011 के दौरान हत्या के तहत दर्ज मामलोौ, 

आयेप-पन्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलो, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, 

आरोपत्रित व्यक्तियों ओर दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार 

ब्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया रै] 

(घ) भारत कं संविधान कौ सातर्वीं अनुसूची के तहत "पुलिस! 

ओर ‘cis व्यवस्था" राज्य & विषय है ओर इसलिए, अपराध के 

निवारण, पता लगाने, पंजीकरण ओर जांच के लिए प्राथमिक रूप से 

राज्य सरकारे उत्तरदायी है। तथापि, संघ सरकार अपराध के निवारण 

से संबधितं मामले को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है ओर इसलिए 

संघ सरकार समय-समय पर राज्य सरकारो/८संघ राज्यं क्षेत्र We 

को अपराध के निवारण ओर नियंत्रण पर अधिक cared ध्यान देने 

का परामर्शं देती रही दै। सभी राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों 

को 16 जुलाई, 2010 को अपराध के निवारण के संबध मे एक समेकित 

परामर्श पत्र भी जारी किया गया हे। 



विवरण 

वर्षं 2009-2011 के दौरान हत्या क तहत दर्ज मामले (सीर), आरोपत्रित मायले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), दोषसिद्धि की दर (salen), 

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (team), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) ओर दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) 

क्र. राज्य 2009 2010 2011 

a. 

सीञार dee सीवी सीवीआर them पीसीएस diet सीआर सीएस dal सीवीआर term die पीसीवी dem सीएस det सीकीआर them पीसीएस पीसीवी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1. आध्र प्रदेश 2449 2054 386 19.5 4604 4269 945 2538 2232 463 201 4239 4274 909 2808 2250 450 18.6 5584 4878 942 

2. अरुणाचल प्रदेश 59 44 0 00 83 49 0 75 38 8 72.7 103 50 8 65 58 16 348 62 62 16 

3. असम .. 1323 744 165 305 1866 1350 243 1223 656 171 42.0 1557 1098 223 1303 702 191 42.4 1666 1241 298 - 

4. विहार 3152 1795 752 32.1 5394 4553 1619 3362 1930 653° 27.8 5207 5047 1491 3198 3189 706 32.5 8898 6445 1489 

5. छत्तीसगद् 1083 963 398 41.4. 1739 1734 661 ` 1065 2782 343 42.6 1727 1716 559 1110 942 361 44.7 1683 1698 583 

6. मोवा 53 ॐ 11 32.4 88 &2 11 350-290 15 35-7 44 65 19 48 ॐ 7 700 87 62 12 

7. गुजरात 1020 848 127 27-1 2130 2116 208 1048 849 138 30-9 2116 2167 277 1126 944 136 24.5 2408 2327 285 

8. हरियाणा 948 659 263 41.5 1842 1834 692 1005 828 271 46.8 1961 1903 703 1062 786 221 332 1999 1980 548 

9. हिमाचल प्रदेश 125 99 38 463 191 19% 94 132 108 41 461 193 15 82 150 81 ॐ0 405 186 161 57 

10. जम्मू ओर कश्मीर 237 160 24 157 432 433 .59 217 114 27 17.41 318 313 3ॐ2 169 27 20 142 328 328 5 

11. ras 1636 1151 386 386 1975 1596 587 1689 1158 308 28.2 “2095 2442 492 1747 1288 344 35.3 2038 2026 545 

12. कर्नाटक ` 1702 1398 158 13.5 3287 3189 382 1805 1260 291 25.7 3631 3515 658 1820 1501 259 23.4 3404 3333 491 

13. Hea 343 395 101 38.7 710 783 277 363 , 348 88 44.9 680 812 193 365 355 73 47.7 733 593 132 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

14. मध्य प्रदेश 2386 2186 770 44.4 5265 5273 1756 2423 2223 1071 50.6 5521 5554 2891 2511 2187 1324 52.5 5317 5245 2690 

15. महाराष्ट 2653 2310 439 30.1 5५04 6133 862 2744 2259 380 20.6 5725 5300 651 2818 2427 449 29.4 6193 6551 846 

16. मणिपुर 131 6 1 20.0 85 6 1 92 10 1 25.0 57 11 1 78 8 0 0.0 94 11 0 

17. पेघालय 128 52 18 64.3 130 104 36 134 54 7 43.8 133 252 9 170 70 8 25.0 156 74 12 

18. मिजोरम 31 34 22 91.7 29 57 69 48 40 39 95.4 57 56 59 26 20 16 100.0 28 22 16 

19. ANTS 46 33 14 68.0 27 21 28 45 44 21 67. 37 38 31 46 59 5696.6 27 26 72 

20. ओडिशा 1250 974 185 29.8 1859 1799 291 1308 1199 197 26.4 2051 2141 331 1477 1342 184 23.0 32340 2288 321 

21. पंजाब 853 652 303 49-4 1489 1286 629 907 697 334 52.4 1547 1415 618 842 635 355 51.1 1550 1283 722 

22. राजस्थान 1395 9५5 368 53.3 2297 2308 861 1421 891 304 49.3 2061 2033 655 1461 9५2 351 53.4 238 2360 1003 

23. सिकविकिम 19 13 3 60.0 17 17 3 17 23 2 25.0 17 23 2 44 10 7 63.6 7 13 7 

24. तमिलनाडु 1776 1674 457 40.6 3602 3776 1040 1875 1505 469 35.9 4185 3567 1086 1877 1583 433 33.9 4128 3406 1180 

25. त्रिपुरा 133 113 23 50.0 206 119 28 150 108 21 29.2 176 121 38 163 173 19 28.8 306 213 38 

26. उत्तर प्रदेश 4534 3531 1916 47.2 12365 10952 6500 4401 3437 2284 52.4 11784 9397 7714 4951} 389३ 2339 54.5 14093 10492 6901 

27. उत्तराखंड 195 173 71 46.1 388 449 173 176 127 97 55.4 324 287 235 178 136 50 588 311 315 132 

28. परिचिम बंगाल 2068 1130 140 165 3498 2670 344 2398 1727 158 20-3 3746 3010 373 2109 1653 109 189 3363 3369 275 

कूल रज्य 31728 24223 7542 35.8 61502 56234 18339 32696 24676 8202 36.7 61272 56798 20340 33672 27404 8514 38.4 69367 60802 19658 

29. अंडमान ओर 15 15 5 31.3 38 38 .5 9 6 1 14.3 7 7 4 14 10 1 50.0 18 13 1 

निकोबार द्रीपसमूह 

Lea) 
> 
un 

a 

(
l
k
)
 

PE
6L
 

11
12
12
1६
 

LZ
 

du
p 

D
E
E
 

O
P
S



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

30. चंडीगढ़ 2 17 16 889 5 44 36 2 13 -13 650 45 ॐ 43 24 24 13 61.99 (5 65 32 

31. दादरा ओर नगर 10 4 0 00 7 5 0 6 4 0 00 7 7 0 14 4 2 250 24 10 2 

हवेली ' 

32. दमन ओर दीव 5 3 0 00 11 9 0 5 5 1 50.0 19 23 1 6 6 1 200 7 7 1 

33. दिल्ली संघ शासित 552 456 126 48.1 889 880 237 565 455 160 ॐ9.9 953 919 254 543 506 185 47.9 574 918 310 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 

35. पुदुचैरी 37 56 13 32.5 167 238 43 33 37 6 20.0 163 160 17 32 25 2 222 138 116 4 

कुल संघ शासित 641 551 160 46.9 1163 1214 321 63 520 18 38.8 1194 1146 319 633 575 204 47.3 1226 1129 350 

राज्य 

कूल अखिल भारत 32369 24774 7702 36.0 62665 57448 18660 33335 25196 8383 36.7 62466 57944 20659 34305 27979 8718 38.5 70593 61931 20008 

स्रोतः भारत A अपराध। 

टिप्पणी; पुलिस ओर अदालतों कौ सूचना मेँ विगत ast से लंमिते मामलों कौ सूचना भी शामिल है। 
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खरीद नीति 

4055. श्री ए- साई प्रताप : 

श्री अजय कमार् : 

श्री नवीन जिन्दलं : 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिके वित्तरण मत्री यह 

बताने कौ कृपा HM कि : 

(क) क्या तिलहनों ओर coed सहित दौ दर्जन से अधिक 

वस्तुओं हेतु समर्थन मूल्यो कौ घोषणा के बावजूद वर्तमान खरीद नीति 

किसानों से केवल गेहूं ओर चावल कौ खरीद पर अत्यधिक रूपसे 

केन्द्रित है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है ओर सरकार द्वारा विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं 

के दौरान अनाज-वार खाद्यानों ओर अन्य वस्तुओं कौ कुल कितनी 

मात्रा खरीदी गई है ओर इसका प्रयोग किस ढंग मे किया गया है; 

(ग) क्या सरकार द्वारा अंगीकृत यह खाद्यान खरीद Yet केवल 

इन दो वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है जिसके लिए देश 

के फास पर्याप्त am ele है जोकि दलहनों ओर तिलंहनों सहित 

अन्य वस्तुओं कौ कीमत पर हे, जिनका बडी मात्रा मे आयात किया 

जा रहा है; 

(घ) यदिह, तो तत्संबधी oh क्या है ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार facet, दलहनों ओर अन्य 

खाद्यानो/वस्तुमं के उत्पादम को बदावा देने कें लिए अपनी खरीद 

नीति मे आवश्यक परिवर्तन करमे ओर इसकी समीक्षा करने का दहै; 

` ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबंधी oto क्या दै ओर यदि ai, तो 

इसके क्या कारण रै? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मत्रालय के राज्य 

मंत्री (प्रो. के.सी. थमस) : (क) ओर (ख) जी, Ae न्यूनतम 

समर्थन मूल्य 25 जिसों के लिए निर्धारित किया जाता ti गेहूं ओर 

धान/चावल कौ खरीदारी भारतीय खाद्य निगम ओर राज्य सरकार/एजंसियों 

के जरिए कौ जाती है। मोटे अनाज कौ खरीदारी न्धूनतम समर्थन 

qe प्रचालनों के अधीन राज्य सरकार ओर उनकौ एजेंसियों द्वारा 
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कौ जा रही रै। भारतीय राष्टीय कृषि विपणन सहकारी संघ लिमिटेड 

(नेफेड) सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन faced, दालों 

ओर कपास के लिए केन्द्रीय नौडल एजैसी Fi 2010 से केद्रीय भंडारण 

निगम ओर भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिरेड को भी 

तिलहनो ओर दाल कौ खरीद के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप मे 

नामित किया गया है। मूल्य समर्थन योजना उस समय क्रियान्वित् कौ 

जाती रै जब इन faa के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे भिर 

जाते #1 मौजूदा नीति के अनुसार, जब मूल्यो मेँ गिरावर आती है, 

तब निर्दिष्ट Hei पर बिक्री के लिए लाए गए समस्त Geri जौ 

विहित विनिर्दिष्टयो के अनुरूप होते है, मूल्य कम होने पर न्यूनतम 

समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद एजँसियों द्वारा खरीद लिए जाते है। 

भारतीय खाद्य निगम ओर राज्य एजेंसियों द्वारा गेहं, चावल ओर मोरे 

aan कौ खरीद तथा नेफेड द्वारा अन्य जिस कौ खरीद के ait 

संलग्न विवरण मँ दिए गए FI 

खरीदे गए गेहूं ओर चावल का उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली ओर अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने ओर 

बफर wis बनाने के लिए किया जाता दै। मोरे अनाज के मामले 

मे राज्य went लक्षित सार्वजरिक वितरण प्रणाली के लिए अपनी 

आवश्यकता कौ सीमा तक खरीदी गई मात्रा रख लेती है ओर शेष 

मात्रा निविदा के जरिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेच दौ जाती 21 

दाल ओर frre की खरीदी गई मात्रा का निपरान खरीद मौसम 

के बाद We द्वारा खुले बाजार F किया जाता है। 

(ग) ओर (घ) सरकार कौ खरीद नीति का लक्ष्य किसानों कं 

लिए लाभकारी मूल्यो कौ पेशकश करना है। गेहूं ओर धान/चावल 

की खरीद करने के अलावा सरकार किसानों द्वारा मजनूरन fapt को 

रोकने कौ दृष्टि से अन्य fra कौ खरीदारी भी करती हे! 

कृषि कौ विभिन feat के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत 

ओर मूल्य आयोग कौ सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जाते 

21 ये सिफारिश करते समय आयोग किसी जिस विशेष अथवा जिसँ 

के समूह कौ अर्थव्यवस्था के संपूर्णं ad, कई घरक जिनमे अन्य 

बातों के साथ-साथ उत्पादन लागत, आदान मूल्यो मे परिवर्तन, 

आदान -उत्पादनं मूल्य समानता, बाजार मूल्यो के way, मांग ओर आपूर्ति 

तथा अंतर फसल मूल्य समानता सहित सभी बातों को ध्यान मेँ रखता 

ral 

(ङ) ओर (च) मौजुदा खरीद नीति कौ समीक्षा करने का कोई 

प्रस्ताव नही है।
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विवरण 

Get की खरीद 

(हजार टन) 

जिन्स फसल वर्षं फसल वर्षं फसल ag फसल वर्षं 

 2009.10 2010.11 2011.12 2012.13 

Te 22,514 28,335 38,148 * 

चावल । 32,034 34,198 35 036 13,862 

(14.12.2012 की स्थिति 

के अनुसार) 

मोरा अनाज 4.07 1.28  , 0.36 12094 

(14.12.2012 कौ स्थिति 

के अनुसार) 

सूर्यमुखी बीज. 3.38 0.84 - - 

बल खोपरां | 1.25 0.89 - 8.46 

मिलिग खोपरा (एसजी तथा 63.95 30.60 ` 0.34 60.36 

एफएक्यू सहित) (06.12.2012 कौ स्थिति 

- के अनुसार) ` 

तिल ब्रीज | = 1.88 - ~ 

उडद - ' 0.13 0.01 22.99 

| । (11.12.2012 कौ स्थिति 

के अनुसार) 

अरहर | - 0.46 -- _ 

घना - - 6.34 `: = 

कृषि अनुसंधान पर व्यय 

4056. श्रीमती श्रुति चौधरी : 

श्री जगदानंद सिंह : ` 

श्री के. सुगुमार : 

haa वर्षं 2012-13 के लिए गेहू कौ खरीद रबी विपणन मौसम 2013-14 मे की जाएगी। 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे कि : 

(क) कृषि मेँ अनुसंधान ` ओर विकास पर सकल घरेलू उत्पाद 
(जीडीपी) का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता हैः | 

(ख) क्या सरकार का विचार बारहर्वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान



553 Wat को 

कृषि waht अनुसंधान ओर विकास पर अपने aed में वृद्धि करने 

का दै; 

(ग) यदि हां, तो ग्यारहर्वी पंचवर्षीय योजना कं दौरान राज्य-वार 

ओर वर्ष-वार देश मेँ कृषि अनुसंधान पर आवंटित ओर व्यय निधियों 

का SR क्या है; ओर 

(घ) चालू वर्षं 2012-13 के दौरान कृषि अनुसंधान हेतु आवंटित 

निधियों का व्योरा क्या है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) विवरण निवत् हैः- 

वर्ष कृषि जीडीपी कृषि अनुसंधान कृषि जीडीपी 

(करोड रुपए) ओर विकास पर॒ का प्रतिशत 

सार्वजनिक व्यय 

(करोड रुपए) 

1 2 3 4 

2006-07 7,22.984 3982 0.55 
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1 2 3 4 

2007-08 836,518 4472 0.53 

2008-09 943,204 5456 0.58 

2009-10 10,79 365 6304 0.58 

2070-11 12,69, 888 7472 0.59 

(ख) जी, a 

(ग) संबंधित व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया रहै। कृषि 

अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् दार 

राज्य-वार राशि आबटन नहीं किया जाता। तथापि, राष्ट्रीय कृषि 

अनुसधसान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत देश पे विभिन क्षेत्रो मे 

स्थित संस्थानो/राज्य कृषि a पशु विज्ञान विश्वविद्यालयो को राशि 

आबंटित कौ जाती है। 

(घ) वर्ष 2012-13 का योजना आबंटन 3220 करोड रुपए 

तथा 2012-13 का गैर-योजना बजट आकलन 2172 HAS रुपए हे। 

विवरण 

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग^भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से संबंधित waned? योजना ander विवरण के 

साथ-साथ वास्तविक व्यय तथा ate योजना के वर्तपान वर्ष का ग्यौरा 

योजना (ग्यारहर्वीं योजना) 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 कूल 2012-13 

प्रस्तावित बजट आकलन 1945.50 2646.79 4000.00 4000.00 5119.00 17711.29 - 

बजर आकलन 1620.00 1760.00 1760.00 2300.00 2800.00 10240.00 3220.00 

संशोधित आकलन 1434.00 1760.00 1760.00 2521.76 2850.00 10325.76 - 

वास्तविक व्यय 1317.19 1652.61 1710.99 2354.29 2765.27 9800.76 1075.66** 

आर.ई. के सदर्भं मे कुल 91.85% 93.90% 97.24% 93.36% 97.03% 94.92% - 

व्यय का प्रतिशत 

टिप्पणी; gamed 2010=11 कँ आय मे कृषि विज्ञान dat से संबंधित oe केन्द्रीय वेतन आयोग का आबंटन शामिल है। 

"सितम्बर, 2012 तक व्ययं के aes
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गौर-योजना (ग्यारहर्वी योजनां) 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 कूल 2012-13 

बजट आकलन 840.00 920.00 1481.00 1518.05 2157.60 6917.05 2172.00 

संशोधित्त. आकलन 903.00 1200.00 1501.36 2865.00 2157.60 8626.96 - 

वास्तविक व्ययः ` 967.39 1374.80 1914.02  , 2829.96 2176.57 9262.74 1278.29** 

आर.ई. के संदर्भ गै 107.13% 114.57% 127.49% 98.78% 100.88% 107.37% - 

कुल व्यय का प्रतिशत 

aang. ser से अधिक व्यय को भा.कृ.अ-प. के आंतरिक स्रोतों से पूरा किया गया। 

श्सितम्बर, 2012 तक व्यय के AHS! 

कोयला खनन परियोजनाएं 

4057. श्रीमती ज्योति yt: 

श्री नारनभाई Hers : 

क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) वर्षं 2010-11 के दौरान राज्य-वार ओर स्थान-वार् कोयला 

खनन, ओंद्योगिक ओर गैर-ओध्योगिक परियोजनाओं हेतु स्वीकृत 

परियोजनाओं का व्यौरा ओर इनकौ संख्या कितनी दै; 

(ख) उक्त अवधि के दौरा राज्य-वार् ओर स्थान वार उपरोक्त 

वर्णित परियोजनाओं हेतु wee पर. दौ जाने वाली/अधिग्रहीत कल 

कृषि/उपजाऊ भूमि का tea में ब्योरा क्या हैः ओर 

(ग) इनं परिवोजनाओं द्वारा विस्थापित होने वाते लोगों की 

संभावित संख्या कितनी है ओर राज्य-वार ओर स्थान-वार इन्दं प्रदत्त 

की जाने वाली राहत,/क्षतिपूर्तिं पैकेज का ब्योरा क्या है? 

कोयला मंत्रालय म राज्य पत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

से (ग) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वषं 2010-11 

के दौरान 7 खनन एवं 2 गैर-खनन परियोजनाएं अनुमोदित कौ गई 

थी ओर ये कार्यान्वयन के विभिन ad wt) इन परियोजनाओं 

मे शामिल भूमि तथा sd प्रदप्त/ संभावित रूप से प्रदान कौ जाने वाली 

राहत/मुआवजा पैकेज का व्यौरा नीचे दिष् अनुसार दैः- 

क्र. परियोजना प्रकार विषय राज्य जिला मंजूरी की क्षमता स्वीकृत अपेक्षित शामिल मुआवजे 

सं. तारीख (मिट. पूजी काश्तकार परियोजना का 

प्रति वर्ष) (करोड रु.) भूमि प्रभावित भुगतान 

(fam) लोग किया गया/ 

किया 

जाना है 

(करोड रु.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. quest  यूजी बीसीसीएल जेएच धनबाद फरवरी-11 2.00 

एसएम-111/11/1 

339.88 = 7.72 ` - 0.24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. बेलपाहर art एमसीएल ओदीआई सम्बलपुर फरैवरी-11 4.50 14.41 शून्य - - 

विस्तार- 1 

3. समलेश्वरी ओसी एमसीएल ओडीआई इरसुगदा फरवरी-11 5.00 27.82 225.50 80.00 1.72 

विस्तार-1४ 7 

4. बगदेवा आरपीञर यूजी एसईसीएल सीएच कोरबा मार्च-11 0.75 117-60 143-51 अभी .. 28.36 

| | मूल्याकन' 

frat 

जाना दै 

5. fafa aden pit एसईसीएल सीएच कोरिया मार्च-11 0.50 73.38 201.13 अभी 39.76 

मूल्यांकन 

किया 

जाना है 

6. गेवरा विस्तार ओसी एस्ईसीएल सीएच कोरबा जून-10 35.00  2675.67 3%5.%4 1920.00 78.27 

(35 faz. 

प्रति वर्ष) 

7. गथसेहना-अम्लग ओसी उन्ल्यूसीएल एमएच नागपुर जनवरी-11 2.00 73.88 206.87 अधिसूचना के बाद 

मूल्याकन किया. 

जाना है 

गैर-खनन परियोजना 

1. Ay seq बीसीसीएल जेएच धनबाद मई-10 5.00 262.99 शृरू - - 

2. पाथरडीह डन्ल्युएस बीसीसीएल जेएच धनबाद फरवरी-11 5.00 169.64 शून्य - ~ 

जेएच - meas, ओडीआई - ओडिशा, सीएच - aang, एमएच - महाराष्ट, डन्ल्यूएस - वाशरी। 

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 

4058. श्री रमेन Sar : 

श्री fear वी. पटेल : 

श्री प्रदीप welt : 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) देश में राज्य-वार् सीमा क्षेत्र विकासं कार्यक्रम के अंतर्गत 

सम्मिलित व्लोकों का aia क्या है; 

(ख) विगत तीन वर्षो कै प्रत्येक ad नौर चालू वर्षं के दौरान 

योजना-वार ओर राज्य-वार उक्त योजना के अतर्गत प्रदान ओर प्रयुक्त 

निधयो का sth क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार लिए गए ओर पूर्णं किए 

गए कार्यो का न्यस क्या है; ओर | 

(घ) लंबित कार्य, यदि कोई है तो, उनके कब तक पूरा होने 

की संभावना है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र). : (क) 

सीमा केन्र विकास कार्यक्रम (बीएडीबी) 17 राज्यो, जिनको अंतर्राष्ट्रीय



559 Wit के 18 दिसम्बर, 2012 लिखिते उत्तर 560 

भू-सीमा पडोसी देशो के साथ लगती रै, के % मिलो के 360 पहचान 1 2 3 4 
किए गए dead व्लोकौ मे कार्यान्वितं किया जा रहा ZI 

) x „` अत्त 3. बिहार । 7 . 34 
देश मे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए ॥ ` 1 

गए न्को कौ राज्य-वार विस्तृत सूची दशनि वाला विवरण! संलग्न 4. गुजरात | ` 3 8 

5. हिमाचल प्रदेश 2 3 

Z| 

(ख) से (घ) बीएडीपी के अतर्गत योजनाए/परियोजनाएं बनाने, 

उसे अंतिम रूप ओर अनुमोदन प्रदान करने का प्राथमिक उत्तदायित्व 6. जम्मू. ओर् कश्मीर ̀ 11 44 

राज्य सरकार -का है। बीएडीपी एक सतत् प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम 

के तहत राज्यों द्वारा शुरू कौ जाने वाली विकासात्मक गतिविधियां 7 मणिपुर 3 ° 

विभिन्न aati अर्थात् (i) सडक, (ii) शिक्षा, (ii) सामाजिक अवसरचना, 8. मेघालय 5 10 

(iv) कृषि ओर संबंधित Ba, (v) स्वास्थ्य, (vi) विद्युत, (vil) सुरक्षा । | 

क्षेत्र मेदै। , 9. मिजोरम ` | € 16 

विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान 17 सीमावततीं राज्यो 10. नागालैंड 4 7 
-के सीमावर्ती न्लोकों मे विभिन क्षेत्रो के अंतर्गत निर्माण कार्यो के | 
संबंध. मे आवंटित ओर उपयोग की ` गई धनराशियों को दर्शाने वाला 11: परजाब , 6 9 

` विवरण-11 संलग्न है। | | 
12. राजस्थान | 4 14 

विवरण | ~. 
7 13. सिक्किम । 3 9 

उन न्लोरकों का wo-a wr जहां सीमा aa विकास fran | 
: a 14. | 25 

कार्यक्रम कायन्वित किया जा रहा है ^ द 4 

। {जलं न्लोकों = 15. उत्तर प्रदेश 7 21 
क्र. राज्य का नाम कौ satel कौ । 

स. सख्या सख्या 16. उत्तराखंड | । 5 9 

1 2 : 3 4. | | 
` 17. पश्चिम बगाल । 9 65 

1. अरुणाचल प्रदेश 12 . 40. —— 
| कूल । 98 360 

2. असम | 7 28 

वतिवरण-पक | 

उन जिलों ओर न्लोको की सूती जहां सीमा aa विकास कार्यक्रम कायन्वित किया जाता है 

-. क्र.सं, राज्य _ । जिला wate 

1. अरुणाचल प्रदेश ` अंजवा . चगलागम. 

- 2. । | ,. । | |  ह्ईलियांग



561 प्रश्नो को 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 562 

1 2 3 4 

3. हवाई-वालंग 

4. मचल 

5. चांगलांग खागम-पिवां सीडी sate 

6. खिमयाग 

7. नामपोग 

8. मनमाओो 

9. fear घारी अनेलो-आरजू 

10. अनीनी-मिपी अलीनी 

11. इरालिन-मलीनी 

12. पूवी कार्मेग arn 

13. छयागराजो-जो 

14. खेनेवा 

15. कुरूग-कुम्मे हुरी-दमिन 

16. कोलोरियाग 

17. पिप्सोरग 

18. सरली 

19. परसी-पारलो 

20. निचली दिबाग घारी हुनली-दिसाली 

21. Tart मुक्तो STEM 

22. जंग भिग्बू 

23. लुमला 

24. जिमिथांग-डुडुगखार 

25. Tar 

26. ` कितपी 



563 प्रश्नों कौ 18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 564 

1 3 4 

27. तिरष लज् 

28. पोगचाऊ 

29. वक्का 

30. ऊपरी सियांग ` टूरटिग 

31. सिगा-गेलिग 

32. ऊपरी सुबानसिरी नाचो 

33, ` | लाइमकिग 

34. सियूम 

35. पूर्वी कामेग feat 

| 36. कलकतंग 

37. नफरा 

38. पश्चिमी सियांग कियांग-पैयूम 

39. मिचूका-टाद् 

40. मोनीगांग-पिडी 

41. असमः धुबरी गोरीपुर | 

42. दक्षिण सलमारा 

43. | मनकाचर 

44. फेकामारी 

45. बीरार्सिह इरुआ 

46. रूपसी देब 

47. अगोमनी 

48. गोलकगंज 

49. कद्र काटीगोरा 

50. कललाइन 
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1 2 3 4 

51. करीमगंज बदरपुर 

52. पठारकडी 

53. उत्तरी करीमगज 

54. टक्षिण करीमगंज 

55. लोविरपुरा 

56. कोकराञ्चार कोकराज्ञार 

57. डौटमा 

58. arya 

59. सका जलाह 

60. गोबरधाना 

61. बसका 

62. नगरीजुली 

63. तमुलपुर 

64. धमधमा 

65. चिराग बोरोबाजार 

66. सिदली 

67. उदलगुडी उदलगुडी 

68. भेरगाव 

69. बिहार अररिया TARTS 

70. कूरसाकरा 

71. नरपततगज 

72. सिक्ती 

73. पूर्वी चंपारन अदापुर् 

74. गौनहा 



97. 

567 18 दिसम्बर्, 2012 लिखित उत्तर 568 

1 3 4 

75. ढाका 

76. घोरासहान 

77. रक्सोल 

78. बनकटवा 

79. छौराडेन 

80. पश्चिमी चम्पारन बगहा 

81. गौनहा 

82. मेनातर 

83. रामनगर 

84. सिक्ता 

85. किशनगंज दिघालर्बेक .. 

86. टेरागछ 

| 85. TRUTH 

88. मधुबनी लसोपति 

89. हयलखी 

90. जयनगर 

91. wer 

92. लडानिया 

93. लोकही 

94. ` मधवापुर 

95. - सीमामदी रौनिया 

96. मेजरगंज 

पह, 
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1 2 3 4 

98. सोनबरसा 

99. सुरसांध 

100. सुप्प 

101. सुपौल बसंतपुर 

102. निर्मली 

103. गुजरात FTTH वाव 

104. कच्छ अबाडासा 

105. 
adn 

106. 
भुज 

107. लखपत 

108. मांडवी 

109. रापर 

110. पाटन सतालपुर 

111. हिमालच प्रदेश किन्नौर कल्पा 

112. पृह 

113. लादौल ओर स्पीति स्पीति 

114. जम्मू ओरं कश्मीर जम्मू अखनूर 

115. लिशना 

116. खुर 

117. मरह 

118. आर.एस. पुरा 

119. सततवारी 

120. साबा साबा 

121. 
विजयपुर 
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2 3 DT 

12, घगवाल 

123. aga act 

124. हीरानगर 

125. पुंछ बालाकोट 

126. मंडी 

127. ^ Aer 

128. पु 

129. राजौरी मंजाकोरे 

130. नौशेरा 

131. राजौरी 

132. सुदरबनी 

133. am 

134. बारामुला लूनियारं 

135. 7: तागमार्ग 

136. बारामुला 

137. Fen 

138. - डगीवाच्चरफियानाद 

139. उरी ; 

140. बांदीपुरा गुरेन 

141. | | बडगाम ` am 

142. ` कुपवाड़ा करलपुरा । 

143. कपवाडा 

144. - . लगाते 
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1 2 3 4 

145. राजवर 

146. रमहल 

447. सोगम 

148. तगदार 

149. टीरवल 

150. त्रेहगम 

151. कारगिल द्रास 

152. कारगिल 

153. साकेर Trad ॥ 

154. लेह gta 

155. खलसी 

156. नोबरा 

157. नियोमा 

158. मणिपुर् चंडेल चकपिकरांग 

159. टेगनोपल 

160. सेपुर सिगहट 

161. थनलोन 

162. उखरूल fang (चिगई) 

163. कम्जोग 

164. कसम खुलेन (दक्षिण) 

165. उखरूल (मध्य) 

166. मेघालय पश्चिमी गारो fees डालू 

167. कलईचर 
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1 2 3 4 

168. दक्षिण गारो हिल्स START 

169. गसुआपारा 

170. दवकी 

171. खलिहेरियात 

172. पूर्वी खासी रिल्स मवसईनरम 

173. प्यानूरसा 

174. | सोहरा 

175. पश्चिमी खासी feed | रानीखुर् 

176. मिजोरम wag नगोपा 

177. खवाजल 

178. खावबंग 

179. mong 

180. लागतल्ई लागतलई 

181. छागे 

182. बरगटलग 

183. ay 

184. लुगंलेई हंथियालं 

185. बगमम 

186. लुंगसेन 

187. ममित Seq फलेग 

188. पालनुआम 

189. aa तु्पंग 

190. सैहा 

191. सिरचिप ई लुगडार 



577 प्रश्नों के 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 578 

1 2 3 4 

192. ATS किफौर पुगरो 

193. मोन चेन 

194. फौम 

195. ay 

196. hh मेलुरी 

197. त्वेनसांग नौकलक 

198. थोनोक्यू 

199 पंजाब अमृतसर अजनाला 

200. | चोगावन 

201. अटारी ` 

202. तरन-तारन . भिखीविंड 

203. गांडीविंड 

204. बलटोहा 

205. फाजिल्का फाजिल्का 

206. जलालाबाद 

207. खयां सरवर 

208. फिरोजपुर फिरोजपुर 

209. गुरूहरसहाय 

210. ममदूत 

211. गुरूदासपुर डेरा बाबा नामक 

212. दीनानगर 

213. डौरगला 

214. गुरूदासपुर 

215. कलनौर 
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1 2 3 | 4 । 

216. पठानकोट aaa यमल सिह 

217. नमियाल 

218 राजस्थान बादमेर बाड़मेर 

219. चोहटन 

220. धोरीमाना 

221. शिव 

222. बीकानेर काजूवाला 

223. कोलायत 

224. श्रीगगानगर अनूपगद् 

225. घरसाना 

226. श्रीगगानगर 

227. | HUTT | 

228. पदमपुर 

229. रायसिहनगर 

230. जेसलमेर जैसलमेर 

231. | साम 

232. सिक्किम ः पूर्वी रेगोह 

233. ` गंगटोक 

234. रेगोह 

235. उत्तरी चुगथाग 

236. डौगू 

237. पश्चिमी यूकसाम 

238. ग्यालसिग 

239. Sey 

 डरामदिन 
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1 2 3 4 

241. त्रिपुरा त्रिपुर (दक्षिण) हरीश्यामुख 

242. करबुकं 

243. राजनगर 

244. want 

245. सतचद 

246. धलाई डुमबुरनगर 

247. चवामनु 

248. अम्बासा 

249. सलम्स 

250. त्रिपुरा (उत्तर) गौरनगर 

251. कद्मतला 

252. पानीसागर 

253. कुमारघार 

254. डासडा 

255. जम्पुई हिल्स 

256. त्रिपुरा (पश्चिम) कथलिया 

257. डुकली 

258. AMM 

259. विशालगद 

260. मोहनपुर 

261. हेजामारा 

262. पदमाविल 

263. ware 

264. y तुलसीखार 

265. बोक्सानगर 
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266 | उत्तर प्रदेश बहराइच नवाबगंज 

267. -मिहिपुरवा 

268. बलरामपुर गईराय 

269. हस्या सतगढ्वा 

270. पैचपेडवा 

271. तुलसीपुर 

272. लखीमपुरखीरी निघासन 

273. पालिया 

274. रमियानेहर 

275. meets — 

276. निचलौल 

277. बृजमनगंज 

278. लक्ष्मीपुर 

279. पीलीभीत पुरानपुर 

280. सिदधाथनगर wet 

281. बिरदपुरं 

282. ` लोटन 

283. शोहरतगढ 

284. श्रावस्ती  हरीहरपुरानी 

285. जमनुहा 

286. सिरसिया 

287. उत्तराखंड चमोली जोशीमठ 

288. चंपावत | चंपावत 

289. | लोढा ` 
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1 2 3 4 

290. पिथोरागढ धारचुला 

291. कनालीचिना 

292. मुनाकोट 

293. मुनसिभा 

294. यू.एस. नगर खरीमा 

295. उत्तरकाशी भरवारी 

296. पश्चिम बंगाल कूच बिहार दिनहरा-] 

297. दिनहरा-1 

298. हल्दीबारी 

299. मथाबगा-1 

200. मेखलीगज 

301. सैतई 

302. सिताईकूची 

303. तूफानगज-1 

304. दाजि्लिग गोरूबट्टन 

305. सुखियापोखरी 

306. खोरीबारी 

307. Alita 

308. नक्सलबादी 

309. फांसीदेवा 

310. पुलबाजार 

311. दक्षिण दीनाजपुर- जालुरघार 

312. गगारामपुर 

313. हिली 
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314. कूमारगंज 

315. कूशमंडी 

316. तपन 

317. जलपार्ईगुदी धुपगुरी 

318. जलपाईगुडी सदर 

319. कलचिनी 

320. कूमारग्राम 

321. मदरीहार 

322. नगराकारा 

323. राजगंज 

324. माल्दा बामनगोला 

325. इगलिश बाजार 

326. हबीबपुर 

327. ओल्ड माल्दा 

328. कलियाचक-ा 

329. ` मुशिदाबाद | भागवनगोला-1 

330. भागवनगोला-ा 

331. जलंगी 

332. लालगोला 

333. रघुनाथगंज- 

334. रानीनगर-1 

335. ` रानीनगर-ा 

336. समसेरगज 
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337. सुती-1 

338. सुती-11 

339. asa चपरा 

340. हसखली 

341. करीमपुर-1 

342. करीमपुर-11 

343. कृष्णगंज 

344. रानाघार-]। 

345. रेहरा-] 

346. उत्तरी 24 परगना बहुरिया 

347. नागदा 

348. सीरहार-1 

349. बोनगांव 

350. Teer 

351. हसमबाद 

352. हिंगलगंज 

353. स्वरूपनगर 

354. उत्तर दीनाजपुर चोपरा 

355. गोलपोखेर 1 

356. हेमताबाद् 

357. कालियागंजं 

358. करनदीघी 

359. रायगज 

360. इस्लमापुर 



विवरण 

वर्णं 2009-10 के दौरान wet द्वार निधियो के क्षेत्र-वार उपयोग का व्यौरा 

दिनांक 31.03.2010 कौ स्थिति के अनुसार 

(लाख रुपए) 

राज्यों के नाम सडक शिक्षां सामाजिक कृषि ` स्वास्थ्य विद्युत ` सुरक्षा सरथो कंनाम ws शिक्षा सामाजिक se cea fe ` न र fm GEE ag सिधु विविध i 

aa ) त्र ay परियोजना 

योजना 

1. 2 3 4 5 6 7 ~ ड ^ 3 ५ _ _ 2. 9 १ 0 11 12 gg gg 9 10 11 12 

अरुणाचल प्रदेश | 2700.50 1326.08 572.22 1192.41 154.00 = 518.18 - - 184.06 6647.45 

असम 1465.92 297.30 374.59 = 5.27 - 221.27 - = 31.27 2395.62 

विहार 2282.85 237.70 687.96 58.27 33.00 - 360.22 - = — 3660.00 

गुजरात 1566.22 397.64 419.67 693.53 7.50 - 184.44 - - - 3269.00 

टिमाचल प्रदेश 308.62 83.00 95.00 179.95 50.00 60.43 _ 128.00 371.00 -  - 1276.00 

जम्मू ओर कश्मीर 3716.15 = 423.79 1772.43 471.39 546.83 391.15 434.78 487.78 587.78 1045.66 9877.74 

मणिपुर 1320.00 152.00 249.00 202.00 42.00 - 106.85 = — 14.15 2086.00 

` मेघालय 951.03 225.12 140.52 80.06 64.30 - 149.00 = - 37.16 1647.19 

fia 1074.00 411.50 435.42 289.50 167-00 - 43.00 - — 74.00 2494.42 

नागालैंड 375.00 103.00 420.00 584.00 52.00 = - 100.00 - 316.00 1950.00 

पंजाब 1953.93 395.00 299.92 116.23 34.00 ~ 178.92 ~ - - 2978.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 

राजस्थान 2601.05 1821.05 948.05 554.75 369.35 416.75 806-15 -- - 1778.85 9296.00 

सिक्किम 920.00 207.00 — 370.50 — — 10.00 — — 13.00 1520.50 

त्रिपुरा 880.04 750.78 614.66 178.59 61.20 -- 372.62 = = 148.00 3005.89 

उत्तर प्रदेश 1557.97 281.58 186.92 256.53 148.07 259.05 110.25 = - 204.86 2995.23 

उत्तराखंड 1317.12 296.80 269.42 165.68 40.00 — 42.60 - - 47.18 2178.80 

पश्चिम aT 4028.83 653.65 227.27 328.26 210.05 31.14 362.90 ~ हं 380.06 6222.16 

aa 29019.23 8052.99 7713.05 5721.65 1984.57 1158-52 4029.18 958.78 587.78 4274.25  63500.00 

वर्षं 2010-11 के दौरान राज्यो द्वारा fafeal के क्षेत्र-वार उपयोग का न्यौरा 

दिनाक 31.03.2011 कौ स्थिति के अनुसार 

(लाख रुपए) 

राज्यो के नाम सड़क शिक्षा सामाजिके कृषि स्वास्थ्य विद्युत सुरक्षा विशिष्ट सिधु विविध कूल 

क्षेत्र aa त्र परियोजना 

योजना 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

अरुणाचल प्रदेश 2545.70  1250.78 862.98 4101.55 267.33 ~ 181.35 - - 480.81 6690.50 

असम 3314.52 377.03 490.32 122.50 60.00 28.06 241.00 - - 166.57 4800.00 

बिहार 2464.73 167.60 177.55 50.00 9.50 ~ 206.95 - - 119.95 3196.28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

गुजरात 927.83 341.92 282.57 690.08 47.00 117.60 253.00 - -- 180.00 2840.00 

हिमाचल परेश 400.00 300.00 90.00 146.00 65.00 118.00 161.00 -- - -- 1280.00 

जम्मू ओर कश्मीर 3728.37 436.00 2484.65 483.61 558.98 403.37 447.00 500.00 600.00 1058.02 10700.00 

| मणिपुर 1049.00 136-00 236-00 206-00 28.00 60.00 120.00 -- -- 8.00 1843.00 

येषालय 1349.00 234.74 408.00 106.84 4.82 - 80.00 ~~ -- 18.60 2202.00 

मिजोरम 1455.91 449.00 500.50 184.00 121.00 21.00 145.00 - -- 53.59 2930.00 

amis 1176.00 253.00 472.00 51.00 30.00 _ -- 500.00 -- 18.00 2500.00 

पजाब 1468.16 104.55 344.85 41.95 15.50 ~ 217.09 -- -- 32.90 2225.00 

राजस्थान 2144.30 829.20 2975.37 764.00 370.90 744-18 868.05 - -- -- 8696.00 

सिक्किम ` 687.08 145.00 640.54 273.37 6.00 . 84.00 110.57 - - 53.44 2000.00 

तिषा 1450.34 618.55 520.25 378.19 152.70 ` 312.62 -- ॥ 206.35 3579.00 

उत्तर प्रदेश 2328.04 _ 451.20 163.00 25.57 185.34 172.42 - -- 40.00 3365.57 

उत्तराखंड 1173.92 225.63 ; 494.89 281-41 91.90 - 161.47 _ - 31.78 2461.00 

पश्चिम बंगाल 5839.56 544.45 541.55 371.95 75.00 5-14 400.00 -- - 14.00 7791.65 

aa 33502.46 6413.45 11973.22 5355.45 1929.20 1766-69 4077.52 1000.00: 600.00 2482.01 69100.00 
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af 2011-12 के दौरान wet द्वारा fafa के क्षेत्र-वार उपयोग का व्यौरा 

दिनांक 31.03.2012 कौ स्थिति कं अनुसार 

(लाख रुपए) 

राज्यो के नाम सडक शिक्षा सामाजिक कृषि स्वास्थ्य विद्युत सुरक्षा विशिष्ट सिधु विविध aa 

aa aa aa परियोजना 

योजना 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

अरुणाचल प्रदेश 7928.55 2668.64 1044.54 1965.18 678-91 — 586.78 - -- 560.40 15433-00 

असम 1208.00 173.00 155.00 112.00 = हं 205.00 — - 127.01 1980.01 

विहार 3155.00 440.86 840.85 86.00 139.56 - 555.46 - - 359.27 5577.00 

गुजरात 1018.00 315.80 542.00 918.40 123.00 - 414.77 - - 284.85 3616.82 

हिमाचल प्रदेश 445.03 204.00 360.00 145.50 405.47 168.50 80.00 - -- 191.50 2000.00 

जम्मू ओर कश्मीर 4159.75 414.29 487.81 1140.46 745.58 457.25 569.00 1600.00 399.00 2489.26 12462.40 

मणिपुर 842.90 173-50 395.80 357.80 127.87 - 82.13 -- -- 20.00 2000.00 

मेघालय 2184.31 373.97 324.90 64.43 20.00 - 80.00 - - 92.39 3140.00 

मिजोरम 1721.35 716.50 544.38 366.50 165.00 16.00 270.00 - - 40.00 3839.73 

नागालैंड 954.00 167.00 272.00 149.00 46.00 - - - -- 427.00 2015.00 

पंजाब 2300.45 183.14 401.67 29.88 21.75 -- 305.79 - -- 49.32 3292.00 

राजस्थान 2157.29 1271.40 573.70 1062.43 923.25 1121.75 1124-09 -- - 3235.09 11509.00 
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2 3 4 ` 5. 6 7 10 11 12 

सिक्किम 1400.97 125.00 | 127.00 77.52 - 32.51 10.00 - - 312.00 2085.00 

त्रिपुर 6753-88 1084-66  316.00 368.90 726.15 - 345.41 - — 40.00 9635.00 

उत्तर प्रदेश 3699.69 72.24 = 556.22 105.29 230.55 - ` 150.46 — - 61.55 4876.00 

उत्तराखंड 1786-56 386.01 654.32 | 108.18 85.52 -- 226.57 - = 50.84 3298.00 

पश्चिम sare 9726.30 1040.00 314.00 454.00 65.50 - 1290.24 -- - 673.00 13563.04 

कुल 51482.03 9810.01 ` 7910.19 7511.47 4504-11 1796-01 6295.70 1600.00 399.00 9013.48 100322.00 

वर्ष् 2012-13 के दौरान wel द्वारा ffi के क्षेत्र-वार उपयोग का न्यौरा 

दिनाक 12.12.2012 की स्थिति के अनुसार 

(लाख रुपए) 

राज्यो के नाम सडक शिक्षा सामाजिक कृषि स्वास्थ्य विद्युत सुरक्षा विशिष्ट सिधु विविध कूल wi के सडक 

क्षत्र aa aa परियोजना नाम 

योजना 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

अरुणाचल प्रदेशं 2825.08 1467.78 978.95 2640.45 309-13 - 733.75 299.86 — -- — 22.00 9277.00 

असम 2038.50 159.00 ` 642.60 = 254.00 21.00 - 324.90 - - - 40.00 -- 3480.00 

बिहार 3476.00 125.00 913.82 - 956.28 - 608.40 - - - - 4.50 6084.00 

गुजर 1448.58 247.28 618.39 1278.21 - 313.80 - 450.00 45.00 - — - 103.74 4505.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

हिमाचल प्रदेश 621.00  230.00 519.00 501.00 83.00 -- 64.00 52.00 — = — 30.00 2100.00 

जम्मू ओर कश्मीर 6558.97 403.29 1370.87  339.41 = 1256.73 -- 596.00 217.73 1426.66 - 40.00 590.34 12800.00 

मणिपुर 812.05 128.20 506.55 526.20 29.00 a 176.00 ~ हं — 22.00 हं 2200.00 

मेघालय 1091.72 380.48 285.50 — - -- 48.20 ~ हं _ 5.00 289.10 2100.00 

मिजोरम 1647.91 631.00 787.61 267.00 117.33 -- 289.50 212.15 — - 40.00 24.50 4017.00 

नागालैंड 985.00 124.00 418.00 87.00 26.00 - 25.00 = — — 30.00 305.00 2000.00 

पजा 1817.32 581.95 194.35 37.60 313.70 हं 366.55 171.95 -- - 42.58 - 3526.00 

राजस्थान 6385.84 1021.50 710.75 1282.41 665.64 1668.04 1373.76 ~ -- — -- 665.12 13773.06 

सिविकम 1122.00 70.00 27.00 51.09 - 7.00 40.00 90.80 - -- — 592.11 2000.00 

त्रिपुरा 1841.87 1323.89 704.12 81.29 319.23 - 245.64 78.96 - — 40.00 190.00 4825.00 

उत्तर प्रदेश 3980.26 - 713.31 — 82.93 -- -- 100.50 — — 40.00 65.00 4982.00 

उत्तराखंड ` 2002.52 244.67 484.30 380.15 47.95 ~~ 265.85 116.84 - - 14.72 8.00  3565.00 

पश्चिम बंगाल 12442.22 874.00 1118.72 1016.71 = 296.81 -- 33.54 - -- - 53.00 -- 15835.00 

कुल 51096.84 8012-04 10993.84 8742.52 4838.53 1675.04 5641.09 1385.79 1426.66 0.00 367.30 2889.41 -97069.06 

09
 

ॐ 

+
£
 

P
r
i
}
 

८
0
9



603 प्रश्नों को 

अनर किर्लिग 

4059. श्रीमती सुस्मिता बाडरी : 
श्री डीबी. we गौडा : 

श्री एस.आर. जेयदुरई : 

श्री पी. करूणाकरनं : 

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा केन्द्र सरकार ओर राज्यां को 

अतर-जाति विवाहं करने वाले जोटौं sh जान-माल के संरक्षण हेतु 

कितने मामलों मे नोटिस जरी feu गए रहै 

(ख) क्या सरकार का विचार ata किलिग की घटनाओं का 

सामना करने के लिए संविधान मेँ संशोधन wa का है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या दहै; 

(घ) क्या सरकारने इस Gay मे राज्यो के साथ परामर्शं किया 

है; ओर 

(ङ) aff a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर राज्यों 

फी क्या प्रतिक्रिया है? 

गृहे मंत्रालय मे रज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. fae) : (क) 

से (डः) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडन्ल्यू) द्वारा उपलब्ध करायी 

गई जानकारी के अनुसार, चालू वित्तीय वर्षं मे पीडितौ कौ शिकायतों 

के आधार पर ओन किलिग के dae मेँ 333 शिकायत दर्ज की 
गई है ओर इन सभी मामलों मे कार्वार्ईयां आरंभ की गई। उपर्युक्त 

के अलावा, आयोग ने ओंनिर fet के 11 मामलों मे स्वयमेव संज्ञानं 

लिया है ओर उन पर आवश्यकं कारवाई शुरू की है। 

वर्तमान मे, सरकार af किलिग at घटनाओं से निपरने के 

लिए संविधान मेँ कोई संशोधन लाने का विचार नहीं कर रही है। 

तथापि, विधि आयोग ने वैवाहिक संबंधों कौ aoa मे हस्तक्षेप कौ 
रोकथाम (सम्मान एवं प्रथा के नाम पर) के संबंध मे अपनी 242वीं 

रिपोर्ट मे विधि एवं न्याय म॑त्रालय को एक “विधिक ee” का सुञ्ञाव 

दिया जिसमे इसने एक ही गोत्र अथवा अलग जाति/धर्म के शादी 

करने वाले युवा sel की जान ओर उनकौ आजादी को खतरा पहुचाने 

वाली जातिगत परिषदो/पंचायतौ द्वारा हस्तक्षेप करने कौ सामाजिक बुराई 

~ को दूर करने के लिए एक पृथक (स्टैड-अलोन) विधान कौ सिफारिश 

कौ FI 

18 दिसम्बर, 2012 लिखितं उत्तर 604 

[feet] 

पारंपरिक खेलों को aga देना 

4060. श्रीमत्ती राजकुमारी चौहान : 

श्री gee fae नागर : 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार का विचार aah खेल प्रतिस्पर्धाओं में 

भागीदारी हेतु क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, 

खो-खो इत्यादि को sca देने का है; 

(ख) यदि at, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर कार्यान्वितं की 

गई योजनाओं के नाम क्या ह ओर विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष 

ओर चालू वर्षं के दौरान योजना-वार उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित निधिं 

का ब्योरा क्या है; | 

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार क्रिकेट के लिए 

आवंरित।व्यय Fir का व्योरा क्या है; 

(घ) _ अन्य Gel कौ तुलना मे क्रिकेट पर अधिक ध्यान देने 

के क्या कारण है; ओर 

(ङ) उक्त अवधि कं दौरानः खेल विधा-वार पारंपरिक खेलों 

मे खिलाडियों को दिए गए प्रशिक्षण करा व्यौरा क्या है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

म राज्य मत्री (श्री जितिन््रः सिंह) : (क) ओर (ख) परंपरागत ओर 

देशज wet सहित विशिष्ट खेल-विधाओं को लोकप्रिय बनाने, उनका 

संवर्धन ओर विकास करने का मुख्य दायित्व संबंधित usta खेल 

परिसंघों का हे) 

भारत सरकार ओर भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) कौ मौजूदा 

स्कीम परंपरागत ओर देशज खेलों के विकास पर पर्याप्त ध्यान देती 

हे। राष्ट्रीय खेल wee (एनएसएफ) को सहायता कौ स्कीम के 

अतर्गत, dash, शतरंज, खो-खो, रस्साकशी, कबड्डी, कर्ती आदि 

जेसी देशज।परंपरागत खेलों से संबंधित खेल-परिसंघो को सरकार द्वारा 

मान्यता प्रदान at गई है ओर se संबंधित खेल-विधाओं F संवर्धन 

ओर विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की
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जाती है। Uda Ga परिसंघों को सहायता कौ स्कौम के अंतर्गत, 

अन्य बातों के साथ-साथ, पुरूष ओर महिला, दोन के लिए सीनियर, 

जूनियर ओर सब-जूनियर वर्गो मे राष्ट्रीय चैम्पियनशिपौं के आयोजन, 

भारत Fatty टूनमिंरो के आयोजन विदेशो मे भारतीय खिलादियो 

ओर टीमों की भागीदारी ओर कोचिग कपौ आदि के आयोजन के 

27 अग्रहायण, 1934 (संक) लिखित उत्तर 606 

लिए राष्टीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान कौ जाती है 

रष्टय खेल परिसंघों को सहायता कौ स्कौम के अतर्गतं पिछले 

तीन वर्षो के दौरान देशज।/पस्परागत खेल से संबंधित खेल परिसंघों 

को प्रदान की गर्ह वित्तीय सहायता के व्यौरे नीचे दिए गए हैः- 

(लाख र.) 

क्र. स्कीम का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

स. (अक्तू., 2012 तक) 

1. भारतीय तीरदाजी संघ 360.31 42.10 606.00 128.32 

2. अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ 163.00 180.05 162.13 142.73 

3. भारतीय अत्या-पत्या परिसंघ 5.92 12.00 10.50 11.00 

4. भारतीय खो-खो परिसंघ 4.50 7.50 16.50 16.00 

5. भारतीय हाकौ परिसंघ 762.82 435.76 1809.00 347.24 

(पुरूष) ओर (महिला) 

6. इंडियन एमेचूयोर कबड्डी फेडरेशन 11.77 10.00 121.00 6.19 

7. भारतीय wares परिंसंघ 9.75 16.00 11.25 9.00 

8. भारतीय कुश्ती परिसंघ 470.00 153.98 983.00 449.38 

(ग) ओर (घ) युवा कार्यक्रम SR खेल मंत्रालय ने भारतीय 

fete wera ae (बीसीसीआई), जो कि देश में क्रिकेट को acral 

देने के लिए उत्तरदायी राष्टीय स्तर का निकाय है, को कोई वित्तीय 

सहायता मुदैया wet कराई दै, क्योकि बीसीसीआई आत्म-निर्भर है। 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण 

at विभिन्न carat के अंतर्गत वित्तीय ओर प्रशिक्षण/कोचिग सुविधाओं, 

दोनों मे, संबेधित स्की्मो के प्रावधानों के अंतर्गत सभी खेल-विधाओं 

पे सहायता प्रदान कौ जाती है। 

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) कौ निम्नलिखित ert 

कौ अंतर्गत परंपरागत ओर देशज खेलों के खिलादियो को प्रशिक्षण 

प्रदान किया जाता हैः- 

i) wea खेल प्रतिभा कद्र (एनएसरीसी) स्कौम 

ji) सेना बालं खेल कपनी (एबीएससी) स्कीम 

(ii) साई प्रशिक्षण amg (एसरीसी) स्कौम 

(५) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कौम 

(४) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्कीम 

इसके अतिरिक्त, परंपरागत Gel के लिए प्रशिक्षण ओर 

प्रतियोगिताओं के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार भी रष्टरीय को्चिग कैप 

का आयोजन किया जाता है। 

खेलों को aa देने बाली साई कौ स्कीम के stata fre 

तीन वर्षो के दौरान ओर चालू वषं के दौरान परंपरागत ओर देशज 

खेलों को खेल-विधा मे प्रशिक्षित खिलाडियों के AR संलग्न विवरण 

मे दिए गए रहै।
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विवरण | | 1 2 3 4 5 

fist तीन वर्णो ओर चालू at के लिए ag की खेल 6. सिलम्बूम ¬ वि >) 
सवर्धन स्कीम के तहत परपरागत Gel के. प्रशिक्षुओं 

| का खेल-वार SANT 7. Her 08 08 16 

2009-10 | 8. भारोत्तोलन 182 86 268 

क्र.सं. खेल विधा ash लड्कियां कुल 9 कुरुत 892 69 961 

1. तीरंदाजी 442 186 628 कूल 2673 1046 3719 

2. teal 1289 615 1904 2011-12 

3 कबड्डी >22 344 866 क्र.सं. खेल विधा ase लड़कियां कल 

4. खो-खो 70 49 119 1 2 3 4 5 

5 मुकना 09 0 09 1. तीरंदाजी 248 108 353 

€. सिलाम्बूम 2 01 22 2. eet 1220 764 1984 

7 थाया 08 08 16 3. कबड्डी 492 294 786 

8 भारोत्तोलन 182 86 268 4 खो-खो 69 36 105 

9. कर्ती 912 69 981 5. मुकलर 09 0 09 

कूल 3455 = 1358 "4813 6. सिलाम्बूम 24 01. 25 

2010-2011 7. eT 16 0 16 

लिया 8. ` भारोत्तोलन 191 97 288 
क्र.सं. खेल विधा ash 5 कूल 

9. कूश्ती 834 66 900 
1 2 3 4 5 | 

तीरदानी कूल 3103 1363 4466 
1 : 221 93 314 ~ 

2. र्होकी 751 395 1146 2012-13 

3. कबड्डी 519 342 ` 861 क्र.सं. खेल विधा लड़के astra कुल 

4. खो-खो 70 52 122 1 2 3 4 > 

5. मुकलर 09 0 09 ` 1. तीरंदाजी 225 102 327 
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1 2 3 4 5 

2. रोको 1061 663 1724 

3. कबड्डी 438 224 662 

4. खो-खो 31 45 76 

5. मुकलर 07 0 07 

6. सिलाम्बूम 17 0 17 

7. धारा 09 09 18 

8. भारोत्तोलन 171 81 252 

9. कुश्ती 769 93 862 

कूल 2728 1217 3945 

{अनुवाद 

खिलाडियों द्वारा ga का प्रयोग 

4061. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या नेशनल wel efi waist (एनणएडीए) खिलाडियों 

मे द्गस के प्रयोग को रोकने के अपने प्रयासों मे wea रही 

है 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या खिलादियो ने ee हेतु thea पाए जाने के लिए 

खाद्य अनुपूरक sete को दोषी बताया है; 

(घ) यदिह, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर एनएटीए 

के निष्कर्षं क्या है; 

(ड) क्या सरकार का विचार इरुलिग के आयात पर प्रतिबध 

लगाने का है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संनधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है? 
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युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिह) : (क) ओर (ख) सरकारक ओर 

नेशनल एरी Shi एजेंसी सभी पणधारियों के समन्वय के खेलों को 

“Sa qa” बनाने कौ दिशा मेँ कार्य कर रहे है ताकि भारत में 

Gal के लिए साफ ओर स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। नेशनल 

एरी डोपिंग एजेंसी खिलाडियों के प्रतियोगिता यें रहने के दौरान ओर 

प्रतियोगिता से बाहर होने पर डौप परीक्षणं का आयोजन करके खेलों 

मे डोप के खिलाफ कठोर उपाय कर रही है। सरकार डोप रोधी 

विनियमो का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल बरदशत न करने कौ 

घोषणा बार-बार कर् चुकौ है। इस प्रयास मेँ नाडा ने fread तीन 

वर्षो के दोरन एथली पर 9101 डोप परीक्षण किए है। 

वर्ष कुल एकत्रित So नमूने 

2010 2794 

2011 3206 

2012 3101 

(अक्तूबर, 2012 तक) 

आयोजित किए गए कूल डोप परीक्षणो मँ से 397 एथलीट wifes 

पाए गए ओर 351 एथली पर अगे खेलों मेँ भाग लेने पर प्रतिबंध 

लगा दिया Tal इसके अलावा, सरकार ने नाडा के माध्यम से 

खिलाडियों के लिए Sim ओर उसके Hwa के बरे मे देशभर 

मे विभिन शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजिते किए fi नाडा 

के तकनीकी अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) 

के क्षेत्रीय Hat ओर अन्य स्थानों (जहां भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित 

किए जाति है,) का दौरा कर रहै है ओर नियमित आधार पर 

लैक्वरो/संगोष्ठियो/कार्यशालाओं इत्यादि काक आयोजन करके ` डोप 

नियत्रण पुस्तिका कौ मदद से एथलीरों को खेल मे Sm ओर Sa 

पदार्थो के नुकशानदेह प्रभावों कौ शिक्षा दे रहे Sl इसके परिणामस्वरूप 

Gel मे Sn कौ घटनाओं को कम करने के feu प्रभावी कार्रवाई 

at जा रही है, ताकि खेलों से डोपिंग के खतरे को समाप्त किया 

जा सके। 

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जिसलिग नामक 

कोई खाद्य अनुपूरक a है। 

(घ) से (च) प्रश्न नहीं Baa
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अमूर्तं सास्कृतिक धरोहर 

4062. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या संस्कृति मती यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) सरकार द्वार यूनेस्को के अमूर्तं सांस्कृतिक धरोहर 

(आई सीएच) मे सूचीबद्ध किए जाने हेतु भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं 

कौ संख्या बढाने हेतु क्या कदम उठाए गए; 

(ख) क्या सरकार देश के ating ओर fate के लिए 

संगीत नारके अकादमी (WaT) के तत्वावधान मेँ ween अध्ययन 

पर विचार कर रही रैः ओर 

(ग) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या 2? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती dam कमारी) : (क) अमूर्तं सांस्कृतिक 

विरासत, 2003 को सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को सम्मेलन कौ भारत 

दवारा वर्षं 2005 में पुष्टि कौ गई ati aad अमूर्तं सांस्कृतिक विरासत 

(आईसीएच) संबंधी 34 भारतीय तत्वों को आरईसीएच की प्रतिनिधि 

सूची मे विचार के लिए नामितत किया गयार्है, इनमे से 9 तत्व अंकित 

किए me ह। शेष 25 तत्वों का नामांकन यूनेस्को के विचारार्थं उनके 

पास लंबित दै, तथा उन पर सम्मेलन के प्रातधानों के अनुसार निर्णय 

लिया जाएण़र। 

सस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, संगीत नाटक 

अकादमी को नामांकन डौजियर तैयार करने ओर st यूनेस्को मे प्रस्तुत 

करने का कार्य सौपा गया है। 

(ख) जी, नहीं । 

(ग) भाग (ख) के परिप्रेक्ष्य मे प्रन नहीं उठता। | 

पशु अस्पतार्लो हेतु आबंटन 

4063. श्री दिलीप कमार मनसुखलाल गाधी ; क्या कृषि मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या योजना आयोग ने अहमद नगर क्षेत्र सहित महाराष्ट 

मे पशु अस्पतालों के निर्माण हैतु कोई आवंटन किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी eto क्या है तथा इसकी वर्तमान 

स्थिति क्या है; 

(ग) क्या स्वीकृत निधियों को जारी किया गया है; ओर 
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(घ) afe a, तो तत्संब॑धी Sho क्या दै तथा यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है? 

कृषि मत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसस्करण उद्योग म॑त्रालय 

मे राज्य मंत्री (डो. चरण दास महंत) : (क) से (घ) योजना 

आयोग (राज्य योजना प्रभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत पांच 

वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान अहमदनगर सहित महाराष्ट मे पशुचिकित्सा 

अस्पताल के निर्माण के लिए एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 

(ओरीएसीए) के अंतर्गत कोई स्वीकृति नही दी गई है। तथापि, नए 

पशुचिकित्सा अस्पतालों ओर इडिस्पैसरियों को स्थापित करने ओर मौजूदा 

को सुदृढ ओर सुसज्जित करने कौ आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए, 

भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना * पशुधन स्वास्थ्य ओर रोग नियंत्रण 

(एलएचषएंडदीसी) ' का एक घटक ' मौजूदा पशुचिकित्सा अस्पताल ओर 

दिस्पैसरियों की स्थापना एवं सुदृदढीकरण (इएसवीएचडी)' के अतर्गत 

राज्यों को 75:25 (Ha: राज्य) कौ हिस्सेदारी के आधार पर् सहायता 

प्रदान करती है। इस घटक के अंतर्गत, विभाग ने पशुचिकित्सा संस्थानों 

के सुदृदीकरण के लिए महाराष्ट को केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 

2010-11 के दौरान 10.00 HAS रुपए ओर 2012-13 के दौरान 

6.00 करोड़ रुपए जारी किए ै। पशुपालग विभाग, महाराष्ट से प्राप्त 

सुचना के अनुसार 2010-11 के दौरान जारी कौ गई धनराशि मेँ से 

इस योजना के जरिए. राज्य के कुल 383 संस्थान सुदृढ किए गए 

थे ओर 2012-13 के दौरान जारी की गर्ह धनराशि से अहमदनगर 

जिला सहित राज्य के कुल 133 सस्थान Yes किए जाएगे। 

बोट वबिर्डिग याड का आधुनिकीकेरण 

4064. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या लक्षद्रीप प्रशासन बोट बिल्डिग यार्ड के निर्माण या 

आधुनिकौकरण तथा मत्स्यन उपकरणों कौ खरीद की योजना का लाभ 

नहीं उठा रहा है; 

(ख) यदि दहा, तो प्रशासन ने स्थानीय जनता के लिए 

योजनाओं/धनराशि का उपयोग ad करने के क्या कारण बताए है; 

ओर 

(ग) केद्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने वाले लक्षद्वीप 

जैसे संघ राज्य at कौ जांच करने के लिए कोई तंत्र है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचनद्रन) : (क) 

जी, नहीं लक्षद्वीप प्रशासन योजनाओं का लाभ sa रहा है। विभिन
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द्वीपो मे nga को समस्त मत्स्यन सामग्री ओर उपस्करो at आपूर्ति 

विभागीय Yer, Fear सरकारी समितियों आदि के माध्यम से कौ 

जा रही दै 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त (क) के महेनजर ये प्रशन ही नहीं sat 

पशु वधशालाओं का आधुनिकीकरण 

4065. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने देश मे विद्यमान पशु वधशालाओं का 

आधुनिकौकरण करने/आधुनिक पशु वधशालाओं कौ स्थापना करने के 

लिए योजना शुरू कौ है; 

(ख) यदि हां, तो रज्य-वार तत्संबधी व्यौरा क्या दहै; ओर 

(ग) इस संबध मेँ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (डौ. चरण दास महत) : (क) ओर (ख) खाद्य 

प्रसस्करण उद्योग Wars अपनी अवसंरचनां विकास योजना के अधीन 

नई पशु वधशालाओं कौ स्थापना/मोजूदा पशु वधशालाओं का 

आधुनिकौकरण करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र कौ एक योजना क्रियान्वित 

कर रहा दै। सामान्य ओर दुर्गम क्षेत्रो में संयंत्र ओर मशीनरी में तथा 

तकनीकी सिविल निर्माण-कार्यो कौ लागत के क्रमशः 50% ओर 75% 

वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) दी जाती है, लेकिन यह सहायता 

प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड रुपये होगी। पशुपालन, 

डेयरी ओर मत्स्यपालन विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 

50% पूजीगत सच्सिदी, 25% बैक ऋण ओर 25% माजिन राशि के 

साथ केवल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ओर मेघालय में क्रियान्वित करने 

के लिए पायलट आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना ग्रामीण 

पशु वधशालाओं कौ स्थापना ओर आधुनिकीकरण' आरम्भ कौ थी। 

(ग) 11वीं योजना के दौरान, नई पशु वधशालाओं कौ स्थापना, 

मौजूदा वधशालाओं का आधुनिकीकरण करने कौ योजना के अधीन कूल 

10 परियोजनाएं अनुमोदित कौ गई ati इनमे से, अहमदनगर, महाराष्ट 

ओर दीमापुर, amis मे दो परियोजनाएं पूरी हो गई है। अन्य आठ 

परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार 

ने 2012-13 ओर 2013-14 के दौरान 25 नई पशु वधशालाओं ओर 

मौजुदा 25 पशु वधशालाओं कौ स्थापना के लिए wef योजना स्कौम 
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को व्यापके बनाने कौ मंजूरी दी है। इसके पश्चात्, रष्टय खाद्य प्रसंस्करण 

मिशन के अधीन राज्य सरकार द्वार योजना क्रियान्वितं की जाएणी। 

पशुपालन, डेयरी ओर मत्स्यपालन विभाग ने 11वीं योजना के दौरान 

आधर प्रदेश मेँ एक कुक्कुट यूनिट को सहायता दी है। 

[हिन्दी] 

आग से सुरक्षा संबंधी भारतीय मानक at 

कौ सिफारिश 

4066. श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकर : क्या गृह मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को सरकारी/निजी भवनों ओर समारोहौ के 

लिए अस्थायी रूप से बनाए गए aa ओर Yer मे आग से सुरक्षा 

के way मे भारतीय मानक ब्यूरो (नी.आई.एस.) से कोई सिफारिश 

पराप्त हुई है; ओर 

(ख) यदि a, तो ade व्योरा क्या है ओर देश में प्रत्येक 

सरकारी/निजी भवनो मे आग से सुरक्षा संब॑धी उपायो को सुनिश्चित 

करने के लिए saw गए कदमों का व्यौरा क्या है? 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लीपल्ली रामचन्द्रन) =: (क) 

ओर (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (aera) मानकौकरण के 

सुव्यवस्थित विकास, चिन्ह तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए एक 

संगठन है। अग्निशिमन तथा बचाव उपकरणों के लिए मानक, विभिन 

भवनों ओर समारोह के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए ठचो तथा 

पंडाल मे आग से सुरक्षा/बचाव के लिए आचार संहिता तथा yea 

हे। भारतीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) भवन निर्माण कार्यो संबंधी 

कर्य करने वाली सभी एजंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक मोडल 

संहिता के रूपमे कार्य करती है ओर इसमे अग्नि सुरक्षा संबंधी 

अपिक्षाएं भी निहित है। 

“अग्नि tat" राज्य का विषय tl इसे भारत के संविधान के 

अनुच्छेद 243-ब कौ Xitel अनुसूची मे नगरपालिका के कार्य के 

रूप मे शामिल किया गया है। अतः एननीसी में दी गई अगि सुरक्षा 

अपेक्षाओं को अपने भवन निर्माण उपनियमों मे अपनाकर देश में प्रत्येक 

सरकारी/निजी भवन H अग्नि सुरक्षा संबधी उपाय सुनिश्चित करना. 

ओर जान-माल कौ रक्षा करने के लिए बीआईएसं द्वारा बनाई गई 

आचार संहिता तथा पद्धति को लागू करना राज्य सरकारों कौ प्राथमिक 

जिम्मेदारी है।
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(अनुवाद) 

कृषि योजनाएं 

4067. श्री एन. चेलुवेरया स्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार वर्तमान मे 19 प्रमुख विषयों के अंतर्गत 

50 से ज्यादा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रही है, लेकिन इसने 

aed पंचवर्षीय योजना मे मान्न 8 प्रमुख योजनाओं को चलाने का 

निर्णय लिया है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संनंधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

2. 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री as अनवर) : (क) ओर (ख) कृषि ओर 

सहकारिता विभाग वर्तमान मेँ कृषि के विकास के लिए 51 योजनाएं 

कार्यान्वित कर् रहा है। हालांकि संकेन्दित दृष्टिकोण अपनाने ओर दोहराव 

से बचने के उदेश्य से इन योजनाओं को पांच मिशन, पांच केन्द्रीय 

क्षेत्र योजनाओं ओर एक राज्य प्लान योजना मेँ पुनर्सरचित करने का 

प्रस्ताव है। 

राष्ट्रीय विरासत मार्ग tq निधियां 

4068. श्रीमती दर्शनां जरदोश : क्या संस्कृतिक मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार को सडक परिवहन मंत्रालय से गुजरात 

राज्य सरकार को रष्टय विरासत मार्गं (अहमदाबाद-दांडी) को पूरा 

करने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध wa हुआ है; 

ओर 7 

(a) ae a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसकी वर्तमान 

स्थिति क्या है? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती dt कुमारी) : (क) ओर (ख) जी, | 

नहीं । संस्कृति मंत्रालय को भूतल परिवहन मंत्रालय से राष्ट्रीय विरासत 

मार्गं (अहमदाबाद-डांडी) को पूरा करने के लिए गुजरात. राज्य AHR. 

को निधि प्रदान करने से संबंधित कोई अनुरोधः प्राप्त नहीं हुआ दै। 

तथापि, गुजरात सरकार ने Stet विरासत पथ (रूट) .को- विकसित. 

करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, We अवलोकन मे यह पाया 

गया कि विरासत पथ कौ योजना, उच्च स्तरीय ईडी स्मारक समिति 
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(एचएलडीएमसी) कौ सिफारिश के अनुसार नहीं थी। एचएलडीएमसी 

के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वे इस मुदे पर गुजरात 

राज्य सरकार से विचारविमर्शं करे जिससे, गुजरात राज्य सरकार, 

संशोधित योजना ओर वित्तीय अनुमानों को तैयार करके इस मंत्रालय 

को भेज सके। गुजरात राज्य सरकार से अभी तक संशोधित प्रस्ताव 

प्राप्त नहीं हुआ है 
# 

(हिन्दी 

सिमी कौ गतिविधियां 

4069. श्री मनसुखभाईं डी. वेसावा : 

श्रीमती रमा देवी 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

` (कृ) विगत तीन वर्षो & दौरान स्टू्ेटूस इस्लामिक wate ate 

इंडिया (सिमी) के कितने लोगों को राज्य-वार् गिरफ्तार किया गया 

है; 

(ख) देश में सिमी की गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता 

उपलन्ध कराने वाली विदेशी शएजँसियों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सिमी at गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार - 

हारा क्या कदम sad गए रहै? 

गृहं मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) 

से (ग) विभिन राज्यों८संघ राज्य क्षेत्रो से प्राप्त सूचना, संस्तुतियो तथा 

अन्य जानकारियों के आधार पर द स्टूडैट इस्लामिक Wate आफ 

stem (सिमी) को विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 

1967 के Baal के तहत दिनांक 3.2.2012 को A वर्षं कौ अवधि 

के लिए विधिविरूद्ध संगठन घोषित किया गया ti "लोक eae” 

तथा ''पुलिस'' भारत के संविधान कौ सातवीं अनुसूची में राज्य सुची 

al प्रविष्टि संख्या 1 एवं 2 मै अति ह aM अपराध के पंजीकरण 

एवं उसकी.. जाच सहित लोक .व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने का 

प्राथमिक. उत्तरदायित्व राज्य सरकारों. का है तथा सिमी से संबंध रखने 

, वाते गिरप्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना केद्रीय 

स्तर पर नहीं रखी जाती है। उपलब्ध सुचना के अनुसार इस अवधि 

के. दौरान tet कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई दै जिसके अनुसार किसी 

विदेशी एजेंसी ने सिमी को इसकौ गतिविधियों कं लिए वित्तीय सहायता. 

प्रदान कौ हो। विधि प्रवर्तन एर्जेसिया उक्त संगठन की गतिविधियों
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पर FRR नजर रखती है तथा जहां we भी आवश्यक होता है, 
वहां प्रतिषध लगाए जानै afer अपेक्षित कारवाई कौ जाती 

ra 

(अनुवाद ] 

सीमावर्ती ast मे अतिफ़रमण 

4070. श्री UN. जेयदुरई : क्या गृह मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या दूसरे देशों के द्वारा देश कौ सीमाओं पर कतिपय 

क्षेत्रं मे अतिक्रमण क्रिया गया है; 

(ख) यदि a, तो सीमा-वार तत्संबधी ब्योरा क्या 3; ओर 

(ग) उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या 

उपाय किए गए है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

से (ग) दूसरे देशो द्वारा भारत- बांग्लादेश, भात-चीन, भारत-नेपाल, 

भारत- भूटान तथो भारत-म्यामार सीमाओं पर कर्द अतिक्रमण wel किया 

गया Si तथापि, जहां तक भारत-पाकिस्तान सीमा का संबंध है, पाकिस्तान 

जम्मू ओर कश्मीर स्थित भारतीय भू-भाग मेँ लगभग 78000 वर्ग 

कि.मी. क्षेत्र मेँ ade एवं जबरन कब्जा किए हुए है। पाकिस्तान 
नै तथाकथिते "1963 के साइनो-पाकिस्तान सीमा करार' के अंतर्गत 

पाकिस्तान-अधिक्रेत कश्मीर मै भारतीय भू-भाग की 5180 ot 

कि.मी. भूमि अवैध रूप से चीन कौ समर्पित कर दी Bt 

सरकार बराबर सतक रहती है ओर भारत कौ सुरक्षा एवं asia 

अखंडता की प्रभावी रक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के अपने 

संकल्प पर अडिग है। 
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खेलकूद/शारीरिक शिक्षा हेतु संस्थान 

4071. श्री रवनीत सिंह : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(के) देश मे खेलकूद ओर शारीरिक शिक्षा प्रदान करने वाले 

सरकारी संस्थान कौ स्थान~वार संख्या कितनी है; 

(ख) विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक at ओर चालू वर्षं के दौरान 

स्थान-वार इन संस्थानों मे कितने विद्याधियौ को प्रशिक्षण प्रदान किया 

गया है ओर कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त् कर रहे ठै; 

(ग) क्या सरकार a ओर अधिक एेसे संस्थान खोलने का 

विचार है; 

(घ) यदि हा, तो waa asad ah क्या हैः ओर 

(ङ) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे रज्य मंत्री (श्री fire सिह) : (क) युवा कार्यक्रम ओर खेल 

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण ये तीन संस्थान है, नामतः लक्ष्मीबाई 

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर जिसका पूर्वोत्तर क्षेत्रीय 

ae (एनरईभारसी) गुवाहारी मे दहै, लक्ष्मीकाई शारीरिक शिक्षा 

महाविद्यालय, तिरूबनंतपुरम ओर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, 

पटियाला जिसके पादूयक्रम भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) कं sree 

ओर कोलकाता Adi मे चलाए जा रहे द। युवा कार्यक्रम ओर खेल 
मत्रालेय देश मेँ राज्य सरकारों द्वारा संचालित शारीरिक ओर खेल शिक्षा 

प्रदान करने वाले संस्थानों का डाटा नहीं रखता है। 

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान प्रश्न कै भागं (क) के उत्तर में 

उल्लिखित संस्थाओं मेँ प्रशिक्षण दिए गए छन्नौ तथा चालू ad के दौरान 

प्रशिक्षण दिए जा रहे छ्रीं कौ संख्या नीचे तालिका मे दी गई हैः- 

क्र.सं संस्थान का नाम प्रशिक्षण दिए गए/दिए जा रहै छत्रो कौ संख्या 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 2 3 4 5 6 

1. लक्ष्मीगाई राष्ट्रीय शारीरिके शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर, 

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय ae (wert) गुवाहाटी सहित 655 702 772 859 

2. लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तिरुवनंत्पुरम 172 175 192 142 
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1 2 3 4 5 6 

3. ust खेल संस्थान, पटियाला, ओर इसके भारतीय खेल 399 455 418 576 

प्राधिकरण (साई) के see ओर कोलकाता केन्द्रौ मे 

चलाए जा रहे पाद्यक्रमों सहित 

(ग) से (ड) देश में ओर शारीरिक शिक्षा तथा खेल शिक्षा 1 2 3 4 5 

संस्थान खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव युवा कार्यक्रम ओर खेल 

मंत्रालय में नहीं है। इसका कारण संसाधन कौ कमी है। इसके अक्तुबर, 2010 193.9 159.7 8.14 17.08 

अलावा, चूकि ‘Ge’ राज्य का विषय है, शारीरिक fren ओर खेल | 

शिक्षा संस्थानों कौ स्थापना का मुख्य दायित्व भी राज्य सरकारों का अक्तूबर, 2011 = 224.3 1417-4 15.68 11.20 

है। । 
अक्तूबर, 2012 207.6 183.5 -7.45 3.26 

फलो वं सन्नि्यो की कौमर्तो मे वृद्धि 

4072. श्री दिलीप सिंह wea : क्या कृषि मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश मे फलौ ब सन्नियो की कौमतों 

मे कईं गुणा वृद्धि & है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; ओर 

(ग) सरकार दारा फलों व सब्जियों at कौमतों को नीचे लाने 

के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मेँ राज्यं मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) थोक बिक्री 

मूल्य सूचकांक (डन्ल्यूपीआई) (आधार वर्ष 2004-05 = 100) का 

संकलन केवल अखिल भारतीय आधार पर् ही किया जाता है। afer 

एवं wel के लिए थोक विक्रौ मूल्य सूचकांक (उन्ल्यूपीआई) 

निम्नलिखित ¢:— 

अवधि सब्जियां फलं सन्जियां फल 

(थोक मूल्य (थोक मूल्य (प्रतिशत (प्रतिशत 

gaa) सूचकांक) परिवर्तन) परिवर्तन) 

1 | 2 3 4 5 

अक्तूबर, 2009 = 179.3 136.4 - - 

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, सब्जियों के लिए माह-दर-माह 

सूचकांक में पूर्वं वर्षं (2010) के तदनुरूप माह के ऊपर अक्तूबर, 

2011 H 15.68 प्रतिशत की तुलना मे अक्तूबर, 2012 मे (-) 7. 

45 प्रतिशत की गिरावट ge है। पिछले वर्षं (2010) के अनुरूप 

माह के ऊपर मिलो के सूचकांक मे अक्तूबर, 2011 मे 11.27 कौ 

, तुलना मे अक्तूबर, 2012 मे 3.26 कौ बढ़ोत्तरी BF 

फलो तथा सन्जियों के मूल्य उनके कारको पर निर्भर करते है। 

इसमे शमिल हैः मौसम परिस्थितियों कं कारण उत्पादन मे उतार-चदाव 

के कारण माग तथा आपूर्ति के बीच मेल न होना, दुलाई कौ लागत, 

भंडारण, आपूर्ति अड्चन, बिचौलिये कौ भूमिका, बढती हुई आय के 

कारण बढती ge मांग, शहरीकरण आदि । 

(ग) फलों तथा afer afeq बागवानी फसलों के उत्पादन 

तथा उत्पादकता मे वृद्धि करने के लिए कृषि ओर सहकारिता विभाग 

2005-06 से देशं मे ‘asta बागवानी मिशन (एनएचएम) '' पर केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 8 उत्तर पूवीं राज्यो तथा | 

जम्मू ओर कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड जिनको उत्तर 

पूर्वी तथा हिमालयन राज्यों (एचएमएनरईएचएस) के बागवानी मिशन 

क अंतर्गत wat fea गया दहै, को छोडकर सभी राज्यों तथा संघ 

शासित Sat को मिशन के अतर्गते कवरं किया गया है। इसके अलावा, 

कृषि ओर सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 

(आरकेवीवाई) के तत्वाधान के अंतर्गत 2011-12 के दौरान, नए कार्यक्रम 

नामतः शहरी समूहो के लिए सन्नी पहल (वीआईयूसी) कौ शुरूआत 

को है। यह योजना प्रत्येक राज्य, जो जम्मू ओर कश्मीर जहां दोनो
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राजधानियो को कवर किया गया दै, को छोडकर एक मिलियन से 

भी अधिक जनसंख्या वाली या तो राज्य कौ राजधानी अथवा कोई 

अन्य नगर रहै, को कवर करता है। छत्तीसगढ़ में, रायपुर नगर को 

कवर किया गया है। इस योजना को 300.00 करोड रुपये के परिव्यय 

से 2012-13 के दौरान जारौ रखा जा रहा ZI 

एफरटीआईआई का स्तरोनयन 

4073. श्री एस.एस. TAR : क्या सूचना ओर प्रसारण मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का भारतीय फिल्म ओर टेलीविजन संस्थान 

(एफटीआई आई) को एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप मे स्तरोनयन 

करने का विचार रहै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके कृत्य 

क्या-क्या हैः 

(ग) क्या सरकार का विद्यार्थियों के लाभ के लिए कल्याण 

निधि बनाने तथा नए waded कैम्पस मे अनुसंधान केन्द्रं कौ 

स्थापना करने का भी विचार है; 

(घ) यदि हं, तो तत्संबधी ah क्या है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो सरकार द्वारा इन नये मुदो से निपरने के 

लिए क्या कदम उठाए गर् है? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) ओर (ख) सरकार ने भारतीय फिल्म ओर टेलीविजन संस्थान, 

पुणे (एफटीआई आई) को संसद के अधिनियम द्वारा राष्टीय महत्व 

का संस्थान घोषित करने हेतु कदम yom zl 

(ग) जी, नहीं। 

(घ) Ue नर्द उठता। 

(ङ) भारतीय फिल्म ओर टेलीविजन, 

(एफरी आई आई) यँ पाद्यक्रम शुल्क अत्यधिक सहायिकौ -प्राप्तं है। इसके 

संस्थान, पुणे 

अतिरिक्त, संस्थान विद्या्ियो को छत्रवृत्ति भी प्रदान करता है। फिल्म, ` 

टेलीविजन ओर उससे जुडे विषयों मेँ अनुसंधान को aga देने संखद 

के प्रस्तावित अधिनियम मेँ संस्थान के उद्यो मे से एक कं रूप 

में प्रकल्पितं है।. 
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फलो a Bert पर निजी कम्पनियों 

का एकाधिकार 

4074. श्री जी.-एम. सिदश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि निजी कम्पनियों द्वारा 

फलो ओर सन्जियों पर नियंत्रण से छोटे किसानों क हितौ तथा oe 

सन्नी विक्रेताओं कौ आजीविका पर दुष्प्रभाव पडता है; 

(ख) क्या से एकाधिकार से भविष्य मै फलौ व सब्जियों तथा 

अन्य कृषि उत्पाद कं मूल्यो मे वुद्धि होती है; ओर 

(ग) यदि हं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या नीति नाई 

Site बनाने का विचार दै? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

म राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) फलौ एवं 

सन्जियो समेत कृषि उत्पाद कौ वर्तमान विपणन प्रणाली मे मुख्यतया 

अपर्याप्त फसलोपरान्त अवसंरचना के साथ लम्बी, विखण्डित आपूर्ति 

शृंखला दै। इसके परिणामस्वरूप, अधिक क्षति रोती है ओर ज्यादा 

सोदे संबंधी लागत आती रै ओर उपभोक्ता कै रूप्यो मे किसान 

का अंश कम होता रै ओर इसीलिए विपणन अवसंरचना कं विकास 

मे वैकल्पिक विपणन चैनल ओर निवेश कौ आवश्यकता होती दै। 

अत्त; सरकार ने 2003 के दौरान राज्यो को जारी मोडल अधिनियम 

के दिशा-निर्देशो पर संबंधित राज्य एपीएमसी अधिनियम मेँ संशोधन 

के लिए रा्यो/केन्द्र शासित प्रदेशो को wea देने कं जरिए सुधार. 

संबंधी पहल की है। इससे वैकल्पिक विपणन चैनल, सीधे विपणन, 

ठेका कृषि ओर विपणन अवसंरचना के विकास मे निवेश को प्रोत्साहन 

का मार्गं प्रशस्तं होगा जिससे किसानो को कृषि उत्पादों कौ सीधी 

खरीद की सुविधा देकर फसलोपरान्त हानियो ओर सौदे संबंधी 

लागत से कम किया जा सकेगा। इससे प्रतिस्पर्धा बदेगी जो we 

किसानों ओर उपंभोक्ताओं दोनों के हित में है ओर यह छोटे फल 

एवं सन्नी विक्रेताओं कौ आजीविका को प्रभावित नही करती 

ca 

स्टेडियर्मो मे सुविधाएं 

4075. - श्री ई.जी. सुगावनम : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि :



| , 623 प्रश्नों के 

. (क) देश मे बडी संख्या मे स्थापित efead में छात्रावास/ ̀ 

आवासीय सुविधाओं का अभाव है; 

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ada व्योरा क्या दै; 

(ग) क्या सरकार ने देश मेँ प्रमुख स्टेडियमों मेँ छत्रावास ओर 
आवासीय सुविधाएु उपलब्ध करने८उनकी सुविधाओं मेँ सुधार लाने के 

` . लिए कोई कदम उठाया है; 

(घ) ̀ यदि a, तो तत्संन॑धी राज्य-वार oh क्या है; 

ओर | | 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या रै ओर इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या सुधारात्स्क कदम उठने का प्रस्तावं है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मँ राज्य मंत्री (श्री fare सिंह) : (क) ओर (ख) 'खेल' राज्य 

को विषय है। संघ सरकार राज्य सरकारों द्वारा निर्मित खेल स्टडियमों 

संबंधी कोई डाटा नहीं रखती । तथापि, दिल्ली मे भारतीय खेल प्राधिकरण 

ag) के पाचं स्टेडियम है नामतः जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर 

ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, डो. श्यामा प्रसाद ` 

मुखजीं तरणताल परिसर ओर ड. कणी सिह yer रेज। जवाहरलाल 

नेहरू स्टेडियम परिसर ओर इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर मे 
होस्टल/भावासीय सुविधाएं उपलब्ध है, प्रत्येक स्टेडियम मेँ 140 विस्तरो 
कौ क्षमता है। 

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों के स्टेडियमों मे रहोस्टल/आषासीय 

सुविधा प्रदान ae के लिए संघ सरकार की कोई स्कीम नहीं है। 

तथापि, देश के विभिन. भागौ में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के - 

कन्दरो मे. होस्टल सुविधाएं है। 

नक्सली कैदिर्यो की स्थिति 

4076. श्री नित्यानंद प्रधान : -क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा . 
करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का नक्सली कैदियो को राजनीतिक कैद के 

रूप ममान लेने ओर राजनीतिक Sed के समतुल्य ve जेल में 
- सभी प्रकार. कौ सुविधाएं देने का विचार हैः 

~ (ख) `यदि ह; तो त्त्संब॑धी व्यौ क्या हैः ^. 
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(ग) . क्या न्यायपालिका ने इस संबंध मे ter ही निर्णय दिया 

हैः. ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) 
से (घ) कोलकाता उच्च न्यायालय कौ एक न्यायाधीश वाली खण्डपीठ 

(सिंगल जज च) ने दिनांक 8.8.2012 के निर्णय के तहत पश्चिम 

बगाल के सात विचाराधीन माओवादी कैदियों को तीन पुनरीक्षण 

याचिकाओं (वर्ष 2011 की सीआरआर् 4000 सहित वर्षं 2012 की 

सीआरआर 1312 के साथ वर्ष 2012 की सीआरार 463) पर विचार 

करने के बाद “wifi Beat’ का दर्जा प्रदान किया है। यह 

निर्णय पश्चिम बंगाल  सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 1992 कौ व्याख्या 

परं आधारित है। तदनुसार, इस निर्णय का विस्तार केवल पश्चिम बंगाल 
राज्य तक समिति है। | 

गृह मंत्रालय ने 8.10.2012 को, पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह 

` दी है कि वह उपर्युक्त निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय 

कौ किसी बडी खण्डपीठ (लार्जर च) के समक्ष एक अपील अथवा 

माननीय उच्चतम न्यायालयं मँ एक विषय अनुमति याचिका (एसएलपी) 

दायर करे ओर पश्चिम बंगाल सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 1992 के 

उपबधो मे संशोधन पर भी विचार करे ताकि उसमे इस आशय का 

एक परन्तुक शामिल किया जा सके कि विधि-विरुद क्रियाकलाप | 

(निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत निषिद्ध किए गए किसी भी 

संगठन के किसी भी सदस्य को "“राजनीतिक Ba" का दर्जा उपलब्ध 

नहीं होगा। | 

chet का पौधरोपण 

4077. श्री सी. शिवासामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि ; 

(क) क्या यह सच है कि उच्च घनत्व पौधरोपण से केले के 

उत्पादन # वृद्धि होती हैः 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार/कृषि विज्ञान al द्वारा set के उच्च waa 
पौधरोपण के संब॑ध मे किसानों -को शिक्षित करने के लिए क्या कदम 

उठाए जा रहे है? -
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कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रलय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) अधिक सधन 

रोपण से केले कौ यैदावार बढती दै। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 

ने अधिक सघन रोपण को अपनाने से फसल में 50% ada oa 

की है। 

कृषि एवं सहकारिता विभाग पूर्वोत्तर एवं हिमालयी wal हेतु 

बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) 

ओर waa कृषि विकास योजना (आरकेवीबाई) के तहत प्रशिक्षण 

कार्यक्रमो, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियो, कार्यशालाओं, जागरुकता अभियान, 

hes प्रदर्शनं आदि के आयोजन ओर कलो कं `वाणिज्यिक रूप a 

खेती के fae अपनाने हेतु इसके अधिक सघन रोपण के बारे मेँ 

किसानों को शिक्षित करने कें लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर् रहा 

है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), 

राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र Feil से अधिक 

सघन रोपण से मिलने वाले लाभं के बारे मे किसानों ओर बागवानी 

विभाग के अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण एवं परोयोगिकी 

प्रदर्शन का आयोजन भी करते ईह 

[हिन्दी] 

एन.-एस.एन-आरई.एस. कौ उपलब्धि 

4078. श्री रजेन्ध अग्रवाल : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेलं 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान (एन.एस.एन. आई 

एस.) की स्थापना का उदेश्य क्या है; । 

(ख) विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 

विभिन खेल विधाओं मे खिलाडियों प्रशिक्षणा्थियों को प्रशिक्षण देने 

मे उक्त संस्थानों के निर्धारित लक्ष्य ओर प्राप्त सफलता का ब्योरा 

क्या है; 

(ग) क्या सरकार का भारतीय खिलाडियों की प्रतिभा को निखारने 

के लिए खेलकूद .के क्षेत्र मे अन्य विकसित देशो के साथ समञ्ञोते 

पर हस्ताक्षर करने का विचार है, 

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी sto क्या है; ओर 

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त संस्थान को 

उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित निधियो का व्यौरां क्या है? 
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युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय कं राज्य मंत्री तथा रक्षा 

मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री fare सिंह) : (क) नेताजी सुभाष 

` राष्टीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस) के उदेश्य निम्नानुसार 

ह | 
() विभिन खेल विधाओं के खेल कोचो का प्रशिक्षण । 

(i) अंतररष्टरीय प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट खिलाडियों का 

प्रशिक्षण। 

(i) खेल वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण। 

(५) खेल से संबेधित a पर सूचना स्रोत तथा परामर्श के 

रूप मे कार्य करना। 

(४) asta खेल संग्रहालय आदि का प्रबधन। 

(ख) संस्थान में आयोजित शैक्षणिक कर्य निम्नानुसार 
ह , । 

(i) खेल कोचिग में रमाण पत्र „ पाठ्यक्रम 

(ji) खेल कोचिंग मे डिप्लोमा पाद्यक्रम | 

(i) खेल कोचिग मे एम.एससी,. 

(५) खेल ओषधि में दो वर्ष का स्नातकोत्तर पादूयक्रम 

(\) उक्त पाट्यक्रमो म भाग लेने वाले छत्रो at संख्या. 

निम्नानुसार रैः- 

खेल कोचिग मँ छह सप्ताह का प्रमाण पत्र पादयक्रम 

वर्षं प्रशिक्षित व्यक्तियों 

कौ संख्या 

2009-2010 ` 311 

` 2010-2011 | 368 

2011-2012 485 

2012-2013 561 
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खेल Df म एक वीय डिप्लोमा पाट्यक्रम 

वर्ष - प्रशिक्षित safer कौ संख्या 

2009-2010 | 396 

2010-2011 455 

2011-2012 425 

2012-2013 423 

(पाद्यक्रम प्रगति पर्) 

खेल कोचिग मे एम.एससी. 

वर्ष प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 

2009-2011 06 ` 

2010-2012 04 

2011-2013 - ` । ` 06 

खेल ओषधि मे दो वर्षं का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 

वर्ष प्रशिक्षित व्यक्तियों कौ संख्या 

2009-2011 ` 02 

2010-2012 04. 

2011-2013 ~ 03 

॥) . पिले तीन वर्षो के दौरान भा.-खे.प्रा., एनएसएनआईएस 

पटियाला 4 राष्टीय कोचिग शिविर में प्रशिक्षित उत्कृष्ट 

खिलाडियों कौ संख्या निम्नानुसार हैः- 

क्र. वर्ष आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षित उत्कृष्ट खिलादियों 
सं. कोचिग शिवि की संख्या ` 

कीस. ` । 

` पुष्प ` - भरहिला, कूल 

1 2 3 4 ` 5 6 

1. 2009-10 34 646 | ` 299 ` %45 
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1 2 3 4 5 6 

2. 2010-11 47 786 546 | 1332 

3. 2011-12 39 483 518 ` 1001 

(il) were an प्रशिक्षित खिलादियो gra जीते गए पदकं 

कौ संख्या निम्नानुसार हैः- 

क्र.सं. प्रतियोगिता स्वर्ण रजत कास्य कुल 

1. एशियाई खेल, 2010 05 . 03 03 11 

2. रष्ट्मडल खेल, 2010 | 1. 0 18. 36 , 

3. ओलंपिक खेल, 2008.  - । ~. | 02 02 

4. ओलंपिक खेल, 2012 wera मे प्रशिक्षित 22 खिलाडियों 

ने लंदन ` ओलंपिक्स, 2012 के लिए 

` क्वालिफाई किया। . 

(ग) ओर (घ) युवा. कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय ने खेलों के 

aa मेँ आपसी. सहयोग के लिए विभिन देशो यथा aside, ब्राजील 

बेलारूस, चीन, क्यूबा, cat, मारिशस ओर न्यूजीलैंड के साध. wag 

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है जिसके अंतर्गत खेल विज्ञान, खेल शिक्षा, : " 

खेल प्रनधन,. खेल अवसंरचना विकास, शारीरिक शिक्षा ओर स्वस्थता 

विकास कार्यक्रम जसे विभिन क्ष्म -खिलादियो, ari, खेल वैज्ञानिको | 

ओर अन्य विशेषौ: का: आदान- प्रदान ` शामिल रै। ` 

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजनाः के - प्रथम af अर्थात चालू 

वित्तीय ad के दौरान एनआरईएस सहित भारतीय खेल प्राधिकरण को 

विभिन खेल कार्यकलापोँ के लिए 288 करोड रु. मुहैया कराए गए 
है| 7 . 

[अनुबाद] - 

हैदरालाद विरासतं संग्रह्लय का निर्माण 

4079. श्री सुरेश कुमार शेटकर ` : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने ` 

` की कृपां करगे कि 

(क) क्या सालारजंग संग्रहालय के समन्वय से wt बाजार के
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स्थान प्रर नगर की सस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए दैदरानाद विरासत 

संग्रहालय का निर्माण करने का कोई विचार है; ओर 

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी oto क्यादै ओर इसकी वर्तमान 

स्थित्ति क्या है? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमत्ती Ven कुमारी) : (क) ओर (ख) 

सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद विरासत, संस्कृति ओर इतिहास को प्रदर्शित 

करम के लिए एक विशिष्ट दीर्घा सहित विभिन विस्तार एवं विकासात्मक 

कार्यकलाप शुरू we के लिए se सक्षम बनाने हेतु संग्रहालय के 

समीप रिक्त भूमि को आबरित करने के लिए आध प्रदैश राज्य सरकार 

से अनुरोध किया हे। 

खाद्य प्रसंस्करण का संवर्धन 

4080. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या महारष्ट सहित देश 4 किसानों क बीच खाद्य 

प्रसस्करण का संवर्धन करने के लिए ze सहायता दी जाती 

तै; 

(ख) यदि a, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) कृषि स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण संन॑धी प्रौद्योगिकी उपलब्ध 

कराने के लिए उठाए गए विशिष्ट went का व्यौरा क्या है; 

ओर 

(घ) इस day 4 किसानो को किस सीमा तक लाभ हुमा 

हे? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (डो. चरण दास महंत) ‡ (क) से (घ) महाराष्ट 

समेत देश मै खाद्य प्रसंस्करण aa को बढावा et के लिए, सरकार 

अवसंरचना स्कौम का कार्यान्वयन कर रही है जिसमे मेगा खाद्य पार्क, 

बागवानी उत्पाद शीत शृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कौम 

ठथा बूचडखाना स्कोम जिसे किसान अधिकतम मूल्यवृद्धि प्राप्त करने, 

बरबादी को न्यूनतम करने ओर अपनी आय A सुधार करने के लिप् 

उपयोग मेँ ला सकते है, शामिल रै। 

इसके अलावा, सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को शामिल 
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करते हुए विकेद्रीकरण ओर बेहतर wes द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षत्र 

को ओर प्रोत्साहन देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम 

4 वर्षं 2012-13 से Weta खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) 

— केन्द्र प्रायोजित स्कोम शुरू कौ थी ताकि मिशन कौ सभी ce 

को 12वीं योजना (2012-13 के दौरान कार्यान्वितं किया जा सके, 

ये स्कीम हैः 

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उननयन,/स्थापना/ 

आधुनिकौकरण स्कोम। 

(i) गैर-बागवानी उत्पाद शीत Peet, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण 

अवसरचना TATA 

(॥) बूचडखाना, आधुनिकीकरण स्कीम (वर्ष् 2012-13 ओर 

2013-14 के लिए कोई लक्ष्य नहीं) 

(jv) मानव संसाधन विकास स्कीम (एचञरडी) जिसके 

निम्नलिखित घटक %, अर्थात्ः- 

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी मे दिग्री/दिप्लोमा/प्रमाण-पत्र 

पादूयक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सुजन; 

(ख) उद्यमशीलता विकासं कार्यक्रम (ईडीपी); (ग) खाद्य 

प्रसंस्करण प्रशिक्षण कद्र (एफपीरीसी); 

४} प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम अर्थात् (क) सेमिनारो, 

कार्यशालाओं का आयोजना करना; (ख) अध्ययन/सर्वेक्षण 

करना; (ग) प्रदर्शनियो/मेलो के लिए सहायता देना ओर 

(घ) faa एवं Wan! 

किसानों कौ सहायता करने के लिए राज्य सरकारो को Ast (कृषि 

एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) कौ अध्यक्षता वाली राष्ठीय खाद्य प्रसंस्करण 

विकास परिषद् के अनुमोदन से नई Sele को भी कार्यान्वितं करने 

के लिए मिशन मे लचीलापन दिया गया है। 

Wat योजना की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए vat योजना कैः 

दौरान ओर 12 वीं योजना (2012-13) के पहले वर्षं म खाद्य प्रसंस्करण 

उद्योग प्रौद्योगिकी उम्नयन।स्थापना/आधुनिकौकरण स्कीम के अतर्गत 

| महाराष्ट सहित विभिन राज्यो/संघ राज्य क्षेत्र कौ दी गई वित्तीय सहायता 

का व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया Fi



` खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन८स्थापना^आधुनिकीकरण स्कीम के Fala वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 

{ . 
विवरण 

चालू af के दौरान सहायता wa एवे, वित्तीय सहायता प्त करने वाली वनि का राज्यवार eke 

2011-12 ओर 

+2 

(लाख रूपए) 

क्र. राज्य का नाम 2007-08 2008-09 2009-10 ` 2010-11 . www ककड ` ऋज = क = = -कमण्4ा  । = मा -2 = गम् (गना  2011-12 2012-13** » (01.11.12 

सं. | ` „` . „  „ | .. की स्थित्ति के अनुसार) 

अनुमोदित जारौ कौ अनुमोदितं जारी कौ अनुमोदितः जारी की . अनुमोदित जारी की अनुमोदित जारी कौ अनुमोदित ` जारी की 

गई रशि गई रशि गई राशि गई राशि गई राशि गई राशि 

1 ` 2 3 4 5. 6 a ++ + > ५ a) a ॐ a “8 9 10 ` 11 12 ` 13. 14 

1. | आप्र प्श | 43 947.49 . 48 = 908.9%9 41 677.05 ` 30 562.096 105  1904.726 ` 80 1686.751 

2. अंडमान ओर निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0० 9 0 

दवीपसमूह | 

3. अरुणाचल प्रदेश ०. 0 1 17.67 3... 376.14 2 66.42 ` 0 0 ` 0. 0 

4. ` असम 12 ` 442.17 17 176.79 = 22 418.74 26 85701 12 263.7782 10 184.133 

5. _ बिहार - 5 83.915 ` 2 42.3 2 35.59 ` € + 136.681 5 ` 89.65674 2 36.435 

6. चंडी 6 138.08 ` 0 0 0 0 # 4 25 oO 0 0 0 

7. छन्तीसगद् 0 0 10 163.725 = 4 45.46 Py, 097.574 75 ~=—«841.8276 = 6 751.3186 

दिल्ली 0 0 7 160.65 2 50 3 82.6 16 410.68 5 118.25 

9. गोवा 1 7 1 24.57 1 24.26 1 25 2 . 50 1 19.42 

10. गुजरात ॐ2 54.06 ` 39 714.81 ` 42 = 665.18 52 4972 106 1975084 34 623.207 

11. . हरियाणा, 19 418.72 ` = 23 = 349.415 11 134.96 14 325.28 62 828.2817 61 778.855 

12. हिमाचल प्रदेश 12, .. 325.09 5 152.745 10 = 269.58 7 204.53 14 377.51 4 95.95 

13. जम्मू ओर कश्मीर 9  109.855 3 22.05 7 59.73 5 89.095 6 98.42 2 16.4269 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14. आरखंड 2 9.09 0 0 3 44.09 4 85.425 1 16.57 0 0 

15. कर्नारक 34 529.62 35 629.895 24 269.55 14 377.79 61 896.2926 40 623.953 

16. tei 47 876.8 32 545.37 33 567.53 19 411.72 52 901.285 14 227.435 

17. मध्य प्रदेशं 10 172.32 14 201.87 18 273.03 14 211.294 23 376.5413 16 217.1205 

18. महाराष्ट † 95 1696.805 121 1802.633. 113 1717.3 56 1006.524 202 2824.152 84 1174.478 

19. मणिपुर 3 61.74 3 45.51 6 163-75 1 23.975 1 189.7182 14 301.353 

20. मेघालय 1 8.19 2 159.57 2 123.02 2 100.045 0 0 1 5.420 

21. पिजोरम 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 

22. नागार्लँड 1 27.485 4 178.205 1 64.99 1 6.205 0 0 2 14.205 

23. ओडिशा 6 129.41 2 38.68 6 84.4 8 200.875 9 113.5908 6 97.22077 

24. पुदुचैरी ` 2 31.3 0 0 0 0 0 0 1 25 2 50 

25. पंजाब 32 481.45 61 841.36 13 172.37 9 149.495 147 1692.902 106 1140.428 

26. राजस्थान 35 566.075 44 551.975 27 325.46 48 691.123 95 1236.563 31 457.2913 

27. सिक्किम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28. तमिलनाडु 53 951.79 36 594.355 41 672.11 24 493.582 75 1389.79 23 408.405 

29. त्रिपुरा 2 39.98 1 13.86 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. उत्तर प्रदेश 63 1123.425 43 875.475 32 560-63 47 1078-638 53 - 907.0513 28 477.442 

31. उत्तराखंड 9 339.78 6 163.15 12 307.57 6 168.523 5 138.047 3 67.505 

32. पश्चिम बंगाल 35 653.56 19 390.135 10 136.48 10 317.945 19 319.87 5 120.045 

कल 569 10725.2 579 9765.767 487 8249.97 437 9432.862 1157 17846.29 645 9932.17 

‘aioe समन्वय ae अर्थात् एचडीएफसी de के समन्वयमाधीन C1 

“at योजना कौ प्रतिबद्ध cae 
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(हिन्दी) 

` युथ ated 

4081. श्रीमती कमला देवी पटले : व्या युवा कार्यक्रम ओर 

खेल मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में स्थापित/चालू यूथ होस्टल कौ स्थान-वार संख्या 

कितनी हैः 

(ख) विगत दो वर्षो मे प्रत्येक at ओर चालू वर्ष कं दौरान . 

निर्मित यूथ veel कौ स्थान-वार संख्या कितनी है; ओर 

(ग) देश मे युवाओं के कल्याण तथा खेलकूद संबंधी कार्यकलापां 

को बढावा देने के लिए सरकार हारा कार्यान्वितं की गई योजनाओं 

का. राज्य-वार ओर योजना-वार व्यौरा क्या है2. 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मेँ राज्य मंत्री (श्री fare सिंह) : (क) देश मे अभी तक 

80 युवा ded का मिर्माण हो चुका है ओर 4 युवा हस्टल 

निर्माण. के विभिन चरणों में है। so युवा eect मे से 68 युबा 

कार्यक्रम विभाग के अधीन है तथा 12 युबा dedi को युवाओं 

ओर खेल के विकास के yer उपयोग के लिए नेहरू gar कंदर 

संगठन (एनवाईकेएस), भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ओर विभिन ` 

राज्य सरकाशँ को हस्तांतरित कर दिया गया है। युवा deci 
कौ राज्य-वार/स्थान-वार सूची दशनि वाला एक विवरण संलग्न हे। 

. (ख) . जालंधर (पंजाब) ओर कडापा (आंध्र प्रदेश) में क्रमशः 

वर्ष 2010-11 ओर 2012-13 के दौरान 2 युका dec का निर्माण 

पूरा किया गया तथापि, योजना आयोग ने किसी नए युवा dhe 

` कानिर्माण न करने, अपितु केवल निर्माणाधीन युवा eee का निर्माण 
aria कएने कौ सलाह दौ है। 

(ग) देश के विभिन भागों मे खेलों को बद़ावा देने ओर युबा 

कार्यक्रमो के विकास के लिए कार्यान्वितं स्कीम, कार्यक्रम निम्नानुसार 

युवा कार्यक्रम विभागः 

0) नैदरू युवा कद्र संगठन (एनवाईकेएस) 

(i) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनणएसएस) 

(i) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान 

(आरजीएनआईवाईडी) 

(४) wea युवा कोर (एनवारईसी ) 

(५) wee युवा ओरं fem विकास कार्यक्रम 

(एनपीकाईपडी) 

खेल विभागः 

(vi) . पंचायत युवा क्रीडा ओर खेल अभियान (पायका) 

(४) शहरी खेल अवसंसचना स्कीम 

(vii) राष्ट्रीय खेल परिसंघो को सहायता की स्कीम 

(ix) asta खेल विकास निधि (प्लएलडीफ) 

(x) प्रतिभा खोज ओर प्रशिक्षण स्कीम ` 

(xi) | विशेष नकद पुरस्कार स्कौम 

(xi) राष्ट्रीय खेल - पुरस्कार स्कीम-राजीव गांधी खेल रत्न, 

अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ओर ध्यानचंद 

पुरस्कार 

(xii) खिलाडियों के राष्ट्रीय कल्याण निधि 

(xiv) निःशक्त व्यक्तियों के लिए खेल-कूद स्कौम 

(५) राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण (साई) को सहायता अनुदान 

(xvi) लक्ष्मीबाई राष्प्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय 

(एलएनयूपीई), ग्वालियर कौ सहायता अनुदान 

(xvii) डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को सहायता 

अनुदान 

(४1) राष्टीय डोप रोधी wR (नाडा) को सहायता 

अनुदान = ।
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विवरण 

युवा sect की राज्य-वार८स्थान-वार सूची 

क्र. wayyy राज्य युवा tec का स्थान 

सं. क्षेत्र का नाम 

1 2 4 

सामान्य राज्य 

1. अंडमान ओर We न्लेयरं 

निकोबार द्वीपसमूह 

2. आध्र प्रदेश सिकदराबाद, विजेयवाडा, 

तिरूपति, विशाखापत्तनम, 

नागार्जुनसागर, 

anita, विजयनगरम 

3. बिहार पटना 

4. गोवा पणजी, पदम मपूसा 

5. गुजरात गांधीनगर 

6. हरियाणा परचकूला, BRIA, भिवानी, 

गुड्गाव, सिरसा, यमुना 

नगर, fart 

7. हिमाचल प्रदेश Soest 

8. जम्मू ओर कश्मीर पतनीटोप, श्रीनगर 

9. कर्माटक मैसूर, हसन, तीर्थरामेश्वर्, 

सोगालू 

10. केरल frau, एर्णाक्लम 

(कोच्चि), कालीकट 

(कोङ्ञीकोड) 

11. मध्य प्रदेश भोपाल, जबलपुर, खजुशंहो 
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1 2 3 4 

12. महाराष्ट 1 ओरंगाबाद 

13. ओडिशा 4 पुरी, जोशीपुर, गोपालपुर 

ओंन-सी, arg 

14. पुदुचेरी 1 पुदुचेरी 

15. पंजाब 6 रोपड़, अमृतसर, संगरूर, 

पटियाला, तरनतारन, 

जालंधर 

16. राजस्थान 4 जयपुर, जोधपुर, अजमेर, 

उदयपुर 

17. तमिलनादु 5 as, Ute, तजावुर, 

त्रिची, ऊरी 

18. उत्तर प्रदेश 2 आगरा, लखनऊ 

19. उत्तराखंड 4 मसूरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, 

बद्रीनाथ 

20. पश्चिम बंगाल 1 दाजिलिग 

पूर्वोत्तर राज्य 

21. असम 2 गुवाहाटी, तेजपुर 

22. मणिपुर 1 इम्फराल 

23. मेघालय 1 शिलांग 

24. मिजोरम 1 एजवालं 

25. नागार्लैड 1 दीमापुर 

26. सिक्किम 1 TATE 

27. त्रिपुर 1 अगरतला 

aa 68 
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निर्माणाधीन युवा दस्टलो कौ सूची 

क्र. राज्य/संघ राज्य . युवा eel युवा रहोस्टलो का स्थान 

सं. क्षेत्र का नाम की सं. 

1. आध्र प्रदेश 1 कडापा 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 SET 

3. मणिपुर 2 चूराचांदपुर ओर Aare 

नोरः निम्नलिखित युवा gen एनवाईकेएस/राज्य सरकार/साई को 

हस्तांतरित कर दिए गए हैः 

(1) बिलासपुर (हि.प्र.), (2) नगरोरा (जम्मू ओर कश्मीर), 

(3) बुलडाना (महाराष्ट), (4) बर्दवान (पश्चिम बंगाल), 

(5) चुरूलिया (पश्चिम बंगाल), (6) नाहरलागून (अरुणाचल 

प्रदेश), (7) गोलाधार (असम), (8) नागावं (असम), (9) 

उखरूल (मणिपुर), (10) तूरा (मेघालय), (11) मोकोकचुंग 

(ames) एवं (12) नामची (सिक्किम) ¦ 

सोयानीन का उत्पादन 

4082. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) देश मे सोयाबीन का राज्य-वार उत्पादन ओर इसके खेती 

aa का व्यौरा क्या रै तथा विश्व में सोयाबीन के उत्पादन मे भारत 

का कौन सा स्थान दै; 

(ख) क्या महाराष्ट सहित देश के विभिन भागो मे सोयाबीन 
कं ओने-पौने मूल्य पर विक्री करने की fed है; 

(ग) -यदिहा, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या रै ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(घ) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए 

गए है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे सज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) मुख्य उत्पादक राज्यों 

मे वर्षं 2011-12 के दौरान सोयाबीन का उत्पादन ओर aa नीचे 

दर्शाया गया दैः 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 640 

उत्पादन : मिलियन टन 

aa: मिलियन tater 

क्र.सं. राज्य उत्पादन | त्र 

1. आंध्र प्रदेश 0.21 0-13 

2. कर्मारक - 0.18 0.20 | 

3. मध्य प्रदेश ` 6.28 5.67 

4. _ महाराष्ट । 4.02 । 3.07 

5. राजस्थान  , 1.39 ` 0.90 

6. अन्य 0.20 | ` 0.21 

अखिल भारत 12.28 10.18 

(Seta के चौथे अग्रिम अनुमान) 

सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, seid, चीन ओर भारत में 

सोयाबीन के Sas उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन होता दै। 

विश्व के सोयाबीन उत्पादन मे भारत का स्थान पांचवां है। 

(ख) ओर (ग) वर्तमान वर्षं के दौरान सोयाबीन का ओसत प्रचलित 

मूल्य महाराष्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आध्र प्रदेश ओर छत्तीसगढ़ राज्यों 

मेँ न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक् है। अतः महाराष्ट सहित देश 

कं किसी भी भाग से सोयाबीन की मजबूरी मँ बिक्री किए जाने 

की कोई सूचना नहं मिली है। | 

(घ) इन राज्यों मे नैफेड सोयाबीन की खरीद मे सक्रिय रूप 

से लगा हु है। 

एफ-पी.आई. क्षेत्र हेतु आयोग 

4083. श्री बद्रीराम was : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 
यहे बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफ.पी. 
आई.) हेतु संवर्धन निकाय।/आयोग at स्थापना करने का विचार है; 

(ख) यदि a, तो तत्सव ब्योरा क्या हैः ओर
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(ग) यदि नही, तो सरकार द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटने 

के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम 

saw Wyss जा रहै है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्रालय 

मे राज्य मत्री (डौ. चरण दास महत) : (क) जी Aa, महोदया। 

(ख) WA नहीं उठता। 

(ग) विवरण संलग्न ZF 

विवरण 

खाद्य प्रसस्करण उद्योग मत्रालय खाद्य प्रसस्करण उद्योगो 

को Yee के लिए निम्नलिखिते cated wratfad 

कर रहा है 

राष्ट्रीय खाद्य प्रसस्करण मिशन (एनएमएफपी) 

मत्रालय ने राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने 

हेतु 1र्2र्वी योजना के दौरान नई कद्र प्रायोजित स्कीम अर्थात 

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया दै। मंत्रालय कौ 

कुछ चालू स्कीम नए प्रस्तावित weal के अलावा एनएमएफपी 

मे समाविष्ट कर दौ गई $1 इससे न केवल मंत्रालय कौ स्कौमों 

ऊ लिए बेहतर आडउटरीच उपलब्ध em बल्कि मंत्रालय खाद्य 

 प्रसंस्करण क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामलों पर फोकस पर फोकस 

भी केर सकेगा। 

अवसंरचना विकास स्कीम 

(क) मेगा खाद्य we: 

स्कोम मे खाद्य प्रसस्करण aa के लिए अत्याधुनिक 

सुविधाओं के सृजन का उपबंध किया गया है। स्कीम 

मे प्रति परियोजना भूमि घटक कौ छोडकर परियोजना 

लागत कौ सामान्य क्षेत्रों म 50% कौ दर से ओर पूर्वोत्तर 

क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्रों मे 75% कौ दर से परन्तु अधिकतम 

50.00 करोड रुपए कौ अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय 

सहायता देने कौ परिकल्पना कौ गई है। 

(ख) एकीकृत शीतं श्रुखलाः- 

वित्तीय सहायता प्रति परियोजना सयत्र एवं मशीनरी तथा 

तक्नीकौ सिविल कार्यो की कुलं लागत की सामान्य क्षेत्रो 
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H sow कौ दर से तथा पूर्वोत्तर aa एवं दुर्गम sal 

मे 75% कौ द्र से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड रुपए 

कौ अनुदान सहायता के रूप मे प्रदान कौ जाती है। 

(ग) बृचडखानों कौ स्थापना एवं आधुनिकीकरणः- 

वित्तीय सहायता प्रति परियोजना संयत्र एवं मशीनरी तथा 

तकनीकी सिविल कार्यो कौ कुल लागत कौ सामान्य क्षेत्र 

मे som कौ दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्रो 

मे 75% कौ दर से परन्तु अधिकतम 15.00 करोड रुपए 

कौ अनुदान सहायता के रूप मेँ प्रदान कौ जाती है। 

खाद्य प्रस्स्करण उद्योगो का प्रोद्योगिकी उननयन।स्थापना।आधुनिकीकरण 

वित्तीय सहायता प्रति परियोजना संयत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी 

सिविल कार्यौ की कुल लागत कौ सामान्य क्षेत्र मे 25% कौ 

दर से पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दुर्गम क्षत्र मेँ 33.33% कौ दर् से 

परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए कौ अनुदान सहायतां के रूप 

मे प्रदान की जाती है। 

गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, आर एण्ड डी ओर अन्य प्रोत्साहन 

कार्यकला्पो के fee स्कीम 

(क) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाए 

वित्तीय सहायता प्रयोगशाला उपकरणों कौ सम्पूर्ण लागत 

के लिए डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित केन्द्र/राज्य सरकार, 

इसके संगठनं/विश्विद्यालयों को उपलब्ध Hus जाती है। 

वे उपकरणों तथा फर्नीचर ओर उपकरणों से we fread 

al लगाने के लिए तकनीकौ सिविल कार्यो कौ लागत 

की सामान्य क्षेत्रों मे 25% ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम 

त्रौ मे 33% के भी पात्र है। अन्य सभी कार्यान्वयन 

एजेसिया/निजी क्षेत्र के संगठन प्रयोगशाला उपकरणों कौ 

लागत कौ 50% कौ दर से ओर तकनीकौ सिविल कार्यो 

कौ लागत कौ 25% कौ दर से अनुदान सहायता कौ 

पात्र होगी। 

(ख) te एनालिसिस एंड क्रिरीकल कट्रल age का 

कार्यान्वयन ) 

वित्तीय सहायता समग्र Wan प्रबंधन प्रणाली के 

कार्यान्वयन हेतु केन्द्र^राज्य सरकार के संगठनों, 

sagas ओर विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र को
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(ग) 

~ (iti) 

(iv) 

परामर्श शुल्क , संयत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकौ सिविल 

कार्यो कौ लागत तथा अन्य व्ययो की प्रतिपूर्व के रूप 

मे सामान्य क्षेत्रं में 50% कौ दर से परन्तु अधिकतम 

15 लाख रुपए ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षें मे 

75% कौ दर से परन्तु अधिकतम 20 लाख रुपए के 

व्यय कौ प्रतिपूर्तिं के रूप मेँ उपलब्ध कराई जाती है। 

अनुसंधान एवं विकास 

Seiwa सरकार के संगठनों, आईआईटीज ओर 

विश्वविद्यालयों को उपकरण कौ लागत/उपभोज्य 

वस्तुओं/जेआरडी/एसआरएफ कौ 100% वित्तीय सहायता 

उपलब्ध कराई जाती FI । 

संसाधन विकास स्कौम 

मेँ 

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्र (एफपीरीसी) 

विश्वविद्यालयों म खाद्य प्रसंस्करण मे इिग्री/डिप्लोमा 

पाठ्यक्रम चलाने: के लिए अवसंरचना के सृजन 

उद्यमशीलता विकासं कार्यक्रम (ईडीपीज) 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्रालयं द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण 

कार्यक्रमों के लिए अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता 

देने कौ परिकल्पना की गई हे। 

संस्थान सुदृद्ीकरण [ 

(i) 

(ii) 

wat खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं yet संस्थान 

(fren) :- 

हाल के वर्षो मे frauen का सृजन निश्चित रूप से मंत्रालय 

कौ wae बडी पहल Bt संस्थान सोनीपत हरियाणा में 

स्थापित किया गया है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के 

विभिन् पहलुओं के व्यापक अधिदेश वाला क्षेत्र का शीर्ष 

संस्थान है। 

राष्त्रीय मांस ओर treet बोड (एनएमपीपीबी) :- 

ae ने मानकौकरण, परीक्षण आदि के लिए ved के 

माध्यमं से इस क्षेत्र में स्वच्छता एवं गुणवत्ता के आधुनिक 
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मानकों का विकास करने ओर अनुपालन करने पर फोकस 

किया हुआ है। 

(ii) भारतीय अगूर प्रसंस्करण ae (आईजीपीनी) :- 

अंगूर उत्पादन के क्षेत्र से धिरे हुए पुणे A अवस्थित 

इस बोर्ड का घरेलू ओर विदेशी बाजार दोनो A भारतीय 

वाइन को पसंद का उत्पाद बनाने का लक्ष्य बना रहा 

ral 

भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान 

(आई आईसीपीरी) :- 

(iv) 

आईआईसीपीरी इस मंतऋलय के अंतर्गत अनुसंधान एवं 

विकास का एक अग्रणी संस्थाम है। संस्थान खाद्यान 

प्रसंस्करण के अनुसंधान एवं विकास, मूल्यवृद्धि, वायो 

प्रसंस्करण, प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास के माध्यम से 

उप-उत्पाद उपयोग मेँ लगा हुआ है। 

stadia पौधों की खेती 

4084. श्री देवजी एम. पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क). क्या सरकार कौ राजस्थान सहित विभिन राज्यो में रष्टरीय 

ओषधीय de मिशन के अंतर्गत ओषधीय पौधों कौ खेती को बढावा 

देने की कोई योजना है; ओर | | 

(ख) यदि a, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या रै? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) राष्ट्रीय ओषधीय 

ta बो, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

2008-09 से राजस्थान समेत देश मे केन्द्रीय प्रायोजित योजना “ राष्ट्रीय 

ओषधीय पौधा मिशन '' कार्यान्वित कर रहा है। योजना का उदेश्य नर्सरियों 

की स्थापना, गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्री कौ आपूर्ति, फसलोपरान्त प्रबंधन 

एवं विपणन अवसंरचना का सुजन, प्रमाणीकरण इत्यादि के लिए अग्र 

एवं पश्च सम्मर्को वाली मिशन मोड पद्धति में निजी भूमि पर ओषधीय 

पौधों की बाजार की माग के आधार पर कृषि के लिए सहायता देना 

हे। 

fea तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्षं के दौरान राज्य-वार निर्मुक्ते 

निधि्यो को दशनि वाला विवरण संलग्न रै।
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विवरण 

पिछले तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्षं के दौरान रष्ट्रीय ओषधीय den मिशन की 

gala प्रायोजित योजना मे निर्मुक्त राज्यवार निधिया 

(लाख रूपये) 

करस राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13" 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश | 900.00 700.00 512.52 834.32 

2. अरुणाचल प्रदेश 281.56 58.85 285.14 0.00 

3. असम 0.00 332.80 114.52 162.81 

4. बिहार् 150.00 0.00 0.00 0.00 

5. छत्तीसगट् 350.00 0.00 186-96 0.00 

6. गुजरात 161.35 0.00 ` 47.35 0.00 

7. हप्यणा ` 175.70 0.00 85.46 0.00 

8. हिमाचल प्रदेश 0.00 106.11 84.30 0.00 

9, जम्मू ओर. कश्मीर 294.40 0.00 0.00 0.00 

10. आरखंड 563.33 165.18 257.61 0.00 

11. कर्नारक 400.00 372.22 0.00 ` 0.00 

12. केरल 131.25 96.14 223.17 0.00 

13. | मध्य प्रदेश । 0.00 | 737-58 302-93 247.48 

14. Hens 0.00 243.49 327.08 0.00 

15. मणिपुर | `  126.2 0.00 138.54 43.205 

16. मेघालय 306.60 68.50 91.62 0.00 

17. मिजोरम 188.16 124.05 160.12 | 8.91 

18. नागार्लँड 265.70 181.63 181.12 0.00 
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1 2 3 4 5 6 

. 19. ओडिशा 236.10 166-69 475.58 84.73 

20. waa 0.00 96.00 0.00 0.00 

21. .. राजस्थान - 169.80 400.00 0.00 0.00 

` 22. सिक्किम 366-10 4.17 91.10 123.67 

23. तमिलनाडु 300.00 834.70 961.39 579.5 

24. त्रिपुरा 0.00 0.00 84.00 0.00 

` 25. उत्तर प्रदेश ` .760.00 0.00 0.00 834.54 

^ | \ ~ 
26. उत्तराखंड 414.11 280.98 262.73 0.00 

27. पश्चिम बंगाल 684.60 107.54 0.00 0.00 

कुल ॑ 6925.00 4776.63 4873.24 _ 2919.165 

*23.11.2012 TH 

{ अनुवाद 

भारतीय खेलं प्राधिकरण दवाय खेलं ̀ 

परियोजनाओं का कीर्यान्वयन 

4085. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाईं मादम 

. ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे. कि 

(क) गुजरात सहितं देश मे युवाओं मे खेल ओर एथलेरिक 

क्षमता का दोहन करने के लिए सुविधाओं ओर sade के सुधार 

हेतु कार्यान्वयनाधीन ओर प्रस्तावित परियोजना का व्यौरा क्या है; 

(ख) ` गरीब बालको/बालिकाओं कं लिए विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय 

स्तर की कोचिग उपलब्ध कराने तथा पोषके आहार ओर रोजगार के 
` संदर्भ मँ विशेषकर एथलेरिक्स, तीरंदाजी, eat ओर cesta के क्षत्र 

म खिलाडियों को सहायता देने कं लिषए भारतीय खेल प्राधिकार (साई) 

BRT उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान एसएआई के 

आवंटित/जारी कौ गई निधियो ` ओर way द्वारा विभिन खेल 

क्या युवा कार्यक्रम 

तथा आ ओर खेलो स्कीम। 

कार्यकलापों मेँ व्यय की गई शशि का खेल-वार व्यौरा-क्या है ओर 

इस संबंध ये. क्या उपलब्ध्थि हासिल हुई है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मेँ राज्य dit (श्री fare सिह) : (क) ‘Ge’ राज्य का विषय 

है। तथापि, सरकार पंचायत युवा क्रीडा ओर खेल अभियान (पायका) 

एवं शंहरी खेल अवसंुचना स्कीम (यृएसओईएस) जैसी अपनी स्कोमों 

के माध्यम से सभी राज्यो/संघ शासित क्षेत्रों मे खेलों को बढावा देती 

रही है! भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) भी विभिन खेल संवर्धन 

स्कोमो का कार्यान्वयन कर रहा. है जैसे राष्टरीय खेल प्रतिभा खोज 

(एनएसटीसी), सेना बाल ̀ खेल कंपनी (wives), साई प्रशिक्षण 

he (एसरीसी), विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी);, उत्कृष्टता He (सीओ) 

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) देश मे खेलो मे उत्कृष्टता 

लाने के लिए इन स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। उत्कृष्ट खिलाडियों 

को भतं कएने के अलावा, यह देश के ग्रामीण, जनजातीय, तरीय 

ओर दूर-दराज के क्षेत्रो से प्रतिभाओं की खोज भी. करता है तथा 
8 से 25 af के आयु at के चुनिंदा प्रतिभाशाली खिलाडियों मे
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उत्कृष्टता विकसित करने के लिए 28 खेल विधाओं में प्रशिक्षण देता 1 3 3 4 5 6 

है। साई के विभिन खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत प्रविष्ट प्रशिक्षओं 

को भोजम, अवास, खेल fee, प्रतियोगिताओं का अनुभव, चिकित्सा, 2. तीरदाजी 158 67 22 80 

रौक्षिक खर्च, बीमां इत्यादि दिया जाता है। साई के विभिन खेल संवर्धन 

स्कौमो के अंतर्गत प्रविष्टं प्रशिक्षुओं को भोजन, आवास, खेल, किट, ॐ रहौ 66° >> "^ 406 

प्रतियोगिताओं का अनुभव, चिकित्सा, शैक्षिक खर्चे, बीमा इत्यादि दिया 4 a 589 445 50 85 

जाता है। साई के विभिन खेल संवर्धन car के अधीन एथलेरिक्स, - 

तीरंदाजी, det ओर फुटबाल में 2012-13 के दौरान प्रशिक्षण पा जबकि सभी प्रशिक्षओं को एनआईएस प्रशिक्षित कोचों का मार्गदर्शन 

रहे प्रशिक्षुओ का विवरण निम्नलिखित हैः- प्राप्त कराया जाता है ओर स्कीम के अंतर्गत प्राधिकृत खुराक दी जाती 

है, विशिष्ट प्रशिक्चुओं को उत्कृष्टता Se मेँ प्रवेश दिया जाता है जहां 

क्र. खेल-विधा आवासीय गैर-अवासीय उन्हे प्रतियोगिता का अनुभव, र. 175/- प्रतिदिन की खुराक, वरिष्ठ 

a. wed एवं अंतरराष्ट्रीय ara से aifan ओर वैक्ञानिक सहायता प्रदान 
ash लड़कियां लड़के लड़कियां की जाती 2 

1 2 3 4 > 6 (ग) साई em अपनी संवर्धन स्कीमों के लिए आबंटित/व्यय 

1. wares 665 373 194 304 i Tg निधियों तथा साई प्रशिक्षुओं की उपलब्धियों का व्यौरा निम्नलिखित 

साईं खेल संवर्धन स्कीम का पिछले तरीन वर्षो (2009-2012) का वजर आकटन८व्यय 

शेष भारत 

(करोड रु.) 

स्कोम 2009-10 2010-11 2011-12 

आवंटित व्यय आवंटित व्ययं आवरित व्यय 

राष्ठीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता 1.18 1.18 1.81 1.12 0.94 0.67 

(एनएसरीसौ) 

सेना बाल खेल कपनी (एनीएससी) 3.00 3.00 4.53 4.83 3.72 3.72 

साई प्रशिक्षण he (एसरीसी) 16.20 20.13 30.90 23.82 22.87 24.61 

विशेष क्षत्र 3.39 4.39 6.09 4.53 4.42 4.80 

उत्कृष्टता be (सीओई) 0.77 1.06 2.03 1.00 0.85 0.94 

ad 24.47 29.76 45.36 35.30 32.80 34.74 



652 

974 

प्रश्नों के 18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 

पूर्वोत्तर क्षेत्र 
(करोड रु.) 

स्कोम 2009-10 2010-11 2011-12 

आवंरित व्यय आवंरित ठ्यय आवंटित व्यय 

राष्टीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता 0.21 0.23 0.28 0.14 0.15 0.13 

(एनएसटीसी) 

- सेना बाल खेल कपनी (एबीएससी) 0.40 0.30 1.10 0.30 0.56 0.50 

साई - प्रशिक्षण aq (एसटीसी) 3.20 3.40 4.79 3.80 3.67 4.10 

विशेष aa खेल (एसएजी) 4.40 4.96 6.50 5.89 5.50 6.73 

उत्कृष्टता He (सीओई 0.29 0.29 0.54 0.34 0.30 0.37 

कूल 8.50 9.18 13.21 10.47 10.18 11.83 

वर्ष 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के लिए साई स्कीम प्रशिक्षुओं at उपलन्धिया 

। राष्ट्रीय स्तर | 

क्र. स्कीम का नाम | 2009-10 2010-11 2011-12 

सं. 

। जी एस at जी एस नी जी एस at 

1. रष्टय खेल प्रतिभा 10 ~ ` ` 10 `` 19 46 ` ~ 36 23 “` 22... 13 10 

 : प्रतियोगिता (एनएसरीसी) 

2. सेनां बाल खेल कपनी .. 60; 32 24 98 83 72 69 51 52 

 (एरीएसंसी) 

3. साई प्रशिक्षण केन्द्र 131 121 139 357 175 235 641 544 599 

|  (एसरीसी) ̀ 

4. विशेष aa खेल (एसएजी) 69 67 51 303 205 207. 202 137 136 

5. एसटीसी/एसएजी के विस्तार ̀  9 ` 0: `` 02 27 01 12 14 19 . 15 

केन्द्र | | 

6, _ उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) 74 56 43 38 49 24 26 15 17 

कुल 344 286 278 869 519 573 ` 779 829 : 
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अतररष्टरीय स्तर 

(करोड रु.) 

क्र. स्कोम का नाम 2009~10 2010-11 2011-12 

a. 

जी एस at जी एस बी जी एस बी 

1. रष्टरीय खेल प्रतिभा 0 01 0 0 0 0 04 9 0 

प्रतियोगिता (एनएसरीसी) 

स्कूल 

2. सेना बालं खेल कंपनी 09 03 03 14 10 4 11 17 07 

(एनीएससी) 

3. साई प्रशिक्षण me (एसटीसी) 0५ 13 06 53 21 43 29 30 38 

4. विशेष ay खेल (एसएजी) 04 04 07 17 11 21 10 21 08 

5. एसरीसी/एयएजी के विस्तार 0 3 0 0 0 02 0 0 0 

केन्द्र 

6. उत्कृष्टता ma (सीओई) 22 09 17 11 07 19 03 04 01 

कूल 40 30 33 95 49 89 57 72 54 

लंदन ओलंपिक पर व्यय 

4086. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल 

wit यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारतीय ओलंपिक संघ ने लंदन ओलंपिक के दौरान 

fered, दैनिक wa ओर आवास आदि पर करोड रुपये ad 

किष; 

(ख) यदि a, a शीर्ष-वार तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडौ के अनुसार 

खर्च कौ गई थी; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ड) क्या सरकार का विचार कार्यकलापौ पर खर्च की गई 

tet रथि को वसूल करने का है जो मानदंडो के अनुसार खर्च नही 

की जा सकती; ओर 

(च) यदि we, तो निर्धारित सीमा से अधिक खर्च कौ गई 

राशि को age के लिए सरकार EN क्या कदम उठाए गए ईै^उठए 

जा रहे है ओर जवाबदेह पदाधिकारियो/खिलादिर्यो के खिलाफ क्या 

कारवाई at गईं है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री fre सिह) : (क) से (च) भारतीय ओलंपिक 

संघ (आईओए) एकं स्वायत्त संगठन है ओर ae हाल ही मे आयोजित 

लंदन ओलंपिक्स, 2012 के लिए रिकरं की प्राप्ति, आवास आदि 

से संबधित मामलों सहित अपने मामलों कं संचालन के लिए स्वतंत्र 

रूप से जिम्मेदार है। मंत्रालय को केवल यह सुनिश्चित करना हे कि 

मत्रालय द्वारा आईओए को जारी धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन 

के लिए किया गया है जिनके लिए धनराशि मंजूर कौ गई थी, 
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A, 

लंदन ओलंपिक्स, 2012 के लिए ware ने भारतीय दल के ` 
लिए हवाई यात्रा, विदेश में चिकित्सा बीमा, आउट ओंँफ पकर भत्ता, 

समारोह की पोशाक, उपस्करं के किराए, अतिरिक्त सामान आदि पर 

होनै वाले व्यय का वहनं करने के लिए आईओए को 1.07 करोड 

र. कौ वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया ` था। 1.07 करोड रु. ` 
की अनुमोदित धनराशि मे से अनुमोदित अनुदान. के 75 प्रतिशत के 

रूप मे 83.19 लाख रु. कौ पहली किस्त भारतीय ओलंपिक संघ 

को जारी कर् दी गई है। लंदन ओलंपिक्स, 2012 के लिए जारी 

 निधियो का निपटान आईओए द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के सम्परीक्षित विवरण 

ओर उपयोग प्रमाण-पत्र कौ संवीक्षा तथा आर्ईओए को जारी अनुदान 

से संबंधित wi ओग निबंधन के आधार पर किया जाएगा। 

कोयला मूल्य निर्धारण प्रणाली, 

4087. श्री आर. -थामराईसेलवन : क्या कोयला मंत्री यह बताने 

- कौ कृपा करेगे कि : 

‘ (क) क्या कोल इंडिया fates (सीओरईएल) को 137 मिलियन धि 

टन की वार्षिक क्षमता वुद्धि वाले 57 प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं मिली 
हे; । - । 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी sho क्यादै; 

rc 

विवरण 
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(ग) क्या सीआईएल ने 15 प्रतिशत एेसे कोयले के मूल्य निर्धारण 

के लिए एक प्रणाली gore कौ है जिसका मांग ओर आपूर्ति के अंतर 

को कम करने कं लिए आयात किया जाना है ओर् उपभोक्ताओं को 

उनकौ रिप्पणियों के लिए भेजा है; ओर । 

(घ) यदिह, तो तत्संबधी व्योराक्याहै ओर इस संनधमे ` 

सीआईएल से क्या सूचना प्राप्त हुई है? 

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

ओर (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सुचना के अनुसार, इस 

समय 241.03 fz. प्रति वर्षं कौ वृद्धिक क्षमता वाले 67 प्रस्ताव 

पर्यावरणीय स्वीकृति के विभिन स्तरो परं स्वीकृतिं को प्रतीक्षा कर 

रहे Tl पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित परियोजनाओं का an 

संलग्न विवरण मेँ दिया गया हे। | 

(ग) ओर (घ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) are ने 31. 

08.2012 को आयोजित अपनी बैठक मँ निर्णय fern है कि सीआईएल 

| अपने स्वदेशी उत्पादन से वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) के 65% 

की पूर्तिं करेगी ओर एसीक्यू का शेष 15% लागत जमा मूल्य पर 

आयात से पूरा करने का प्रयास करेगी। तदनुसार, सीआईएल ने इस 

मामले को सभी विद्युत aaa के साथ sat था। 

पयविरणीय स्वीकृति कँ लिए प्रतीक्षत परियोजनाओं का व्यो 

oI 4 xb
 = 

। 
.. 

| 4 वृद्धिक क्षमता - ron . प्रकार स्थान 
- सं. (मि.ट. प्रतिवर्ष) ` 

1 2 3 4 † 5 

1 बीसीसीएले क्लस्टर. † ओसी + af 1.17 ारखंड 

2 मीसीसीएल क्लस्टर 10 ओसी + यूजी 2.29 areas 

3 बीसीसीएल FAT 13 ओसी + यूजी 0.23 ्ारखंड 

4 बीसीसीएल कलस्टर 14 यूजी 0.53 Bas 

5 बसीसौएल क्लस्टर 16 ओसी + यूजी 1.96 साद 

5 बीसीसीयल क्लस्टर 2: ओसी + यूजी 20.22 आरखंड 

7.. ` बीसीसीएल स्र. 3.60 mts 
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8. बीसीसीएल क्लस्टर 4 ओसी + यूजी 3.71 ्ञारखंड 

9. ब्ीसीसीएल क्लस्टर 5 ओसी + Ait 6.31 ्ारखंड 

10. बीसीसीएल बलस्य 7 art + यूजी 8.23 ्ञारखंड 

11. बीसीसीएल क्लस्टर 8 ओसी + यूजी 6.38 Was 

12. बीसीसीएल क्लस्टर 9 ait + यूजी 11.76 areas 

13. लाईयो यूजी 0.38 द्यारखंड 

14. राय-बचरा नूनी 0.30 was 

15. agen (Seq) विस्तार ओसी ` 5.60 ` ओडिशा 

16. बेलपाहर विस्तार ओसी 1.50 ओडिशा 

17. भुवनेश्वरी ओसीपी aint 10.00 ओडिशा 

18. एचबीआई (अग.) यूजी 0.95 ओडिशा 

15. लजक्रा विस्तार फंस -1 ओसी 2.00 , ओडिशा 

20. ओरिन्ट संख्या 3 यूजी 0.69 ओडिशा 

21. ओरिन्ट माईन संख्या 1 एवं 3 यूजी 0.87 ओडिशा 

22. ओरिन्र माईन संख्या 4 यूजी 0.50 ओडिशा 

23. समलेश्वरी विस्तार-17 ओसी 6.00 ओडिशा 

24. | लेखापानी ओसी 0.25 असम 

25. तिकाक (ईस्ट) विस्तार ओसी 0.20 असम 

26. दिपका निस्त (33.75) ओसी 8.75 छत्तीसगढ़ 

27. ूपताला (सास्ती युूजी-ओसी) sitet 1.70 महाराष्ट । 

28. इन्दर यूजी द् ओसी  ओसी 0.60 महाराष्ट 

29. जमुनिया" (सीएसए). यूजी 0.83 मध्य प्रदेश 

30. am ओसी 4.50 महाराष्ट 
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31. उकनी दीप ओसी 1.30 महाराष्ट 

32. हरदोल* (सीएसए) यूजी 0.14 महाराष्ट 

33. कथारा ओसी ओसी 1.90 areas 

34. «att विस्तार (15 fae. प्रतिवष) ओसी 8.00 ओडिशा 

फंस | 

35. गोपाल प्रसाद ओसी 15.00 ओडिशा 

36. foyer विस्तार (15 faz. प्रतिवर्ष) ओसी 3.00 ओडिशा 

37. लाखनपुर विस्तार (15 मि.ट. wheter) ओसी 5.00 ओडिशा 
फेस-1ा 

38. तालाबीरा-11 ओर 111, एमएनएच ओसी 20.00 ओडिशा 
शक्ति लि. । 

39. मानिकपुर ओसी 1.50 Slag | 

40. भाकरा* (सीएसए) यूजी 0.27 मध्य प्रदेश 

41. चिनचोलीः (सीएसए) ओसी 0.45 महाराष्ट 

42. जुनाकुडा ओसी विस्तार ओसी 0.60 , महाराष्ट 

43. ` ` तावा-]]] ait 0.60 मध्य प्रदेश 

„ 44. WAH यूजी | 0.35 मध्य प्रदेश | 

45. कोरिया ओसीपी te ओसी 0.36 छत्तीसगढ़ 

46: बीसीसीएल क्लस्टर 11 ` ओसी-+यूजी 3.46 आरखंड 

47. ` बीसौसीएल वलस्टर 15 ̀ युजी 0.42  ्ारखंड 

48. ` वोसौसौएल क्लस्टर 17 ` ओसी+यूजी 0.05  . ज्ञारखंड 

49. बीसीसीएल क्लस्टर 6 यूजी | 7.63 ्ारखंड 

50. अशोके विस्तार (10 faz. प्रतिवर्ष) ओसी 10.00 आरखंड 

51. बरका सायल sates | काम्म 1.17 ारखंड 
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52. attra यूजी 0.36 was 

53. ईसीएल क्लस्टर 9 काम्ब 8.00 ्ारखंड 

54. बिलारी ओसी ओसी 2.25 छत्तीसगढ़ 

55. चिरीमिरी ओसी 2.70 छत्ती सगदं 

56. Ale विस्तार ओसी 0.90 छत्तीसगढ़ 

57. amet दीप ओसी 0.50 महाराष्ट 

58. बीसीसीएल क्लस्टर 12 यूजी 3.12 ्ारखंड 

59. Shane} ओसी 4.60 was 

60. काजू एसडीएल यूजी 1.50 आारखंड 

61. ईसीएल क्लस्टर 4 काम्ब 8.21 पश्चिम ane 

62. बलराम विस्तार ओसौ 12.00 . ओदिशा | 

63. ay नार्थः यूजी 0.36 मध्य प्रदेणं 

64. नई सेथिओआ ओसी 0.50 मध्य प्रदेश 

65. . पदमपुर असी 1.25 महाराष्ट 

66. वीसापुर ओसी 1.00 महाराष्ट 

67. वनोजा ओसी ओसी 0.58 महाराष्ट 

कूल 241.03 

कृषि उपस्कर 

4088. stadt मेनका गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ 

कुपा करेगे कि : 

(क) क्यादेश मे कृषि उपस्कर कौ मागमे भारी वृद्धि हुई है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(7) 

कं विनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकौ है; ओर 

क्या pep प्रमुख विदेशी कपनियां देश मेँ कृषि उपस्कर 

(घ) ae a, तो गतत दो वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू a 

का त्त्संबंधी aa क्या है? , 
५4 

कृषि मत्रालय र्मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

पे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) जी, Fil 
कृषि मजदूर कौ कमी, खेती की मैन्युभल पद्धतियो की बढ़ती लागत, 
जलवायुबीय विविधता के कारण कृषि कार्य शीघ्र तथा समय पर करने 

की आवश्यकता आदि देश मे कृषि उपस्करो कौ मांग मेँ बदोत्तरी 
फे लिए योगदानं कर रही दै। 

(ग) ओर (घ) ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा तैयार
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कौ गई सूना के. अनुसार ste, 2010 से सितम्बर, 2012 तक के 

वर्ष-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के इविवटी प्रवाह के 

ates विवरण के रूप में संलग्न है। 

वितरण 

अप्रेल, 2010 से सित्तम्नर, 2012 तक वित्तीय वर्ष-वार 

एफडी आई इक्विटी प्रवाह क्षेत्र : ` कृषि मशीनरी 

क्र. वर्ष एफडीआई एफडीई 

सं. (अप्रैल-मार्च) (कसेड रु.) (मिलियन लर) 

८. | 
1.  2010-11 2.21 0.49 

2. 2011-12 12.72 2.77 

3. 2012-13 12.69 2.29 

(अप्रैल-सितग्बर) ॑। 

सकल योग `. 7.62 ५.54 

चावल का उत्पादन 

4089. श्री नवीन जिन्दल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या भारत विश्व मे चावल का सबसे बडा उत्पादक ओर ` 

निर्यातकं देश है; 

(ख) यदि हा, तो गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं देश मे चावल 

के कुल उत्पादनं ओर निर्यात का बासमती- वार/गैर-बासमती-वार व्योरा 

क्या हे ओर भारत का वैश्विक चावल व्यापार मे कितना प्रतिशत हिस्सा 
ह 

(ग) क्याहाल ही मे विश्व स्तर पर चावल उत्पादन मे ftate 

वृद्धि हुई है ओर कैक परम्परागत चावल आयातक देशो मेँ भी चावल 

के उत्पादन मेँ निरंतर वृद्धि हो रही हैः 

(a) af a, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उत्पादन 

मँ इस वृद्धि से चावल at अंतर्राष्ट्रीय कौमतों मे गिरावेट आ सकती 

है ओर इससे बासमती चावल उत्पादक किसानों सहित स्वाभाविकं कीमतें 

कौ तुलना मे कम कीमत पाने वाले चावल उत्पादक किसानों को 

खतरा हो सकता है 
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(ङ) afe a, तो तत्संब॑धी aio ant ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(च) घरेलू ओर amiga बाजारों मे कीमतों के उत्तार- चदाव 

से बासमती चावल उत्पापदकों कं जोखिम को कम करने के लिए, 
उन्हे सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या HAA उठाए 

है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां। 

(ख) अपेक्षित आंकड़ा निम्नलिखित सारणी मे दिया गया हैः- 

मात्रा मिलियन मीटिक अन 

2010-11 वितरण | 2009-10 2011-12 

उत्पादन विश्व ~ 441 448 463 

उत्पादन भारत ` 89.09 95.99 104.32 

विश्व चावल उत्पादन में 20.20 21.43. 22.53 

भारत का % हिस्सा ,. | 

व्यापार विश्व चावल | ॐ - 88  3ॐ8 | 

भारत. से नि्यति-बासमती 2 2.37 3.18 

भारत से निर्यात-गैर बासमती 0.14 ` 0.10 4.0 

भारत से निर्यात-कुल चावल 2.16 2.47 7.18 

` विश्व चावल व्यापार मे भारत 6.97 6.86 18.89 

का % feet 

Cala: विश्व उत्पादन ओर विश्व व्यापार-अंतरष्टरीय अनाज परिषद्, - 

भारत का उत्पादन-कृषि एवं सहकारिता विभागः भारत का 

व्यापार-वाणिज्य विभाग) 

(ग) वर्षं 2012-13 मे विश्व चावल उत्पादन अत्र्खष्टीय अनाज 

` परिषद् के पूर्वानुमान के अनुसार 2011-12 ` म 463 मिलियन मीद्रिक टन 

तथा 2010-11 मे 488 Hew रन कौ तुलना मे 464 मिलियन भिदरिक 

टन है। FF 2008, 2009, ओर 2010 मे (एफए्ञ डाटा के अनुसार) 

प्रमुख आयातक देशो मे चावल का ewan उत्पादन संलग्न विवरण में
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दिया गया है। यह देखा जा सकेता है कि अनेक देशो मेँ उत्पादन var 

ral 

(घ) ओर् (ङ) घर्ष 2009-12 के दौरान चावल के saa 

मूल्य sect प्रवृत्ति को दशति 1 एफएओ डारा के अनुसार चावल 

(सफेद टूटा चावल, थाई ए 1 सुपर एफओबी date) का ओसत 

27 अग्रहायण, 1934 (WH) लिखित उत्तर 666 

वार्षिक मूल्य 2009 मे 328.10 अमेरिकी ईोलर/मीटिक टन से 

बदाकर वर्षं 2012 मे 540.30 अमेरिकौ ईलर/मीट्कं टन a गया 

Si चावल के मूल्यों मे पर्याप्त तरलता हाल कै वर्षो में नहीं देखी 
गई हे। 

(च) ta कौर प्रस्ताव wi रै। 

विवरण 

वर्षं 2008-2010 के दौरान प्रमुख आयातके देशो मे धान का उत्पादन 

(मीटिक टन) 

क्र. देश 2008 2009 2010 2008 से 2010 

स. % मे बदोत्तरी 

1. बाग्लादेश 46742000 47724000 50061200 7.1 

2. arr 109371 150604 167000 52.7 

3. चीन 193284180 196681170 197212010 2.0 

4. कोर डि-वाइरै 679969 687721 722609 6.3 

5. हती 110000 128300 124600 13.3 

6. इन्दोनेशिया 60251100 64398900 66469400 10.3 - 

7. ईरान (इस्लामिक गणतंत्र | 2183960 2253420 2288150 4.8 

8. इराक 248157 173074 . 155829 -37.2 ̀ 

9. जापान 11028800 40590000 10600000 -3.9 

10. मलेशिया 2353000 2511000 2548000 8.3 

11. मेक्सिको 224371 263028 216676 -3.4 

12. नाईजीरिया 4179000 3402590 3218760 ~23.0 

13. फिलीपीन्स 16815500 16266400 15771700 -6.2 

14. Fmt अरब 0 0 0 0.0 

15. सेनेगल 408219 502104 604043 48.0 

16. दक्षिण अफ्रीका 3000 2848 2900 -3.3 

17. संयुक्त राज्य अमेरिका 9241170 9972230 11027000  19-3 

विश्व कूल उत्पादन 689028941 684595076 696324395 1-1 
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प्राकृतिक आपदा के लिए विशेष tho 

4090. श्री पूर्णमासी राम : 

कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषदे : 

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या वर्षं 2008 की कीसी we त्रासदी को एक राष्ट्रीय 

आपदा घोषित किया गया ओर बलिहार राज्य को एक विशेष पैकेज 

आबंटित किया गया; । 

(ख) यदि हां, तो acct ब्योरा क्या है; . 

(ग) राहत ओर बचाव कार्यो मे नावो कं उपयोग सहित निहार 

राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए राहत उपायो का व्यौरा क्या दहै; ओर 

, (षं) कोसी नदी मे बाद के लिए एक स्थायी समाधान हेतु 

$e सरकार नै क्या उपाय किए है? 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचनद्रन) : (क) 

ओर (ख) आपदा राहत कोष, अब अधिसूचित राज्य आपदा राहत 

कोष ओर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष, अब अधिसूचित राष्ट्रीय 
आपदा कारवाई कोष कौ योजनाओं मे किसी आपदां कौ एक ‹' रष्ट्रीयं 

आपदा" घोषित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, ` ' गंभीर 

प्रकृति" की आपदा के मामले मे, स्थिति से प्रभावी रूपं से निपटने 

के उदेश्य से संभार-तंत्र ओर वित्तीय सहायता के रूप में wets स्तर 

पर संबंधित राज्य सरकार को सहायता मुहैया कराई जाती है। 

विहार राज्य के लिए कोई विशेष ta आवंटित नर्ही था। तथापि 

` तत्काल राहत हेतु भारत सरकार ने मौजूदा आपदा के लिए राज्य के 

 सीआरएफ खाते मे उपलब्ध 75% शेष राशिं के समायोजन के अध्यधीन 

एनसीसीएफ से 497.35 करोड रु. की धनराशि अनुमोदित कौ att 

` इसके अतिरिक्त, sea स्तरीय समिति द्वारा, सीआरएफ मानदंडो a 

विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक समय के लिए तत्काल भरण-पोषण के 
अत्यधिक जरूरतमंद परिवारों ओर राहत शिविर के संचालन कं लिए 

मौजूदा adel की तुलना मँ अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में 

117.21 करोड र. की धनराशि अनुमोदित कौ गई है। इसके अतिरिक्त 

संबंधित केन्य मंत्रालयों ने कोसी बाद, 2008 के ded म अपने 
संबंधित क्षेत्रो मे परम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्वसि के लिए 2273.15 करोड़ 

रु. आवंटित किए है। 
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(ग) विहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार 

द्वारा अपनाए गए राहत उपाय संलग्न विवरण-[ मे दिए गए F 

(घ) कोसी नदी मेँ बाढ के संबंध मेँ स्थायी समाधान हेतु संघ 
सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-ा में feu गए F 

विवरण 

कोसी ae, 2008 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनाए गर् 

राहत उपायों का ar 

क्र.सं. विवरण मात्रा 

1. शहत॒शिविरो कौ संख्या : 398 

2 स्वास्थ्य केन्द्र कौ संया । 244 

3. पशु चिकित्सा Sat at संख्या | 105 

4. निःशुल्क राहत गें ओर चावल) 817559 किंबरल 

5. वितरित नगद राशि 22744 लाख सु. 

6. बर्तन 1663 लाख रु 

7. कपडे 1663 लाख रु. 

8. सुरक्षित बाहर निकाले गए 9.93 लाख 

लोगो कौ संख्या 

9. हवाई मार्गं से खाद्य ea 121892 पैकेट 

को गिराना ` 

10. बने बनाये खाद्य the 208957 , पैकेट 

†1. वितरिते पालीथीन शीट 342176 पीस 

12. भूमि से गाद हटाने के लिए 550 लाख रु. 

` सहायता ` 

13. भूमि संरक्षण के लिए सहायता 2326 लाख रु. 

14. कृषि FE सब्सिडी 4785 लाख र. ` 

15. क्षततिग्रस्त मकानों के लिए सहायता 7783 लाख रु. 

16. तैनाती नौकाओं की संख्या । 23 
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विवरण-॥ 

कोसी नदी मेँ ae & लिए स्थायी समाधान हेतु किए गए 

उपायो को दशति काला विवरण 

कोसी ada समापन निर्माण कार्यो पर सलाह देने के लिए 

बिहार सरकार ने दिनांक 26/08/2008 को श्री एन. सन्याल, 

सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, बिहार सरकार ओर भूतपूर्वं अध्यक्ष, 

गंगा बाढ नियंत्रण आयोग कौ अध्यक्षता मे कोसी तट्॑ध समापन 

सलाहकार दल का गठन किया था। इस दल ने 31/08/2008 

को स्थल का दौरा किया ओर तट्बध को रोकने ओर टूट हृए 

खंड की बहाली के लिए कुछ उपचारी उपाय waa इन सभी 

कार्यो को पूरा कर लिया गया है ओर पूर्वी प्रवाह-बांध को 

100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ इसके मूल स्वरूप में 

बहाल कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय A नेपाल 

मे कोसी बेराज के yal प्रवाह-बध के टूटे हुए खंड के 

पुनर्नर्माण के लिए विहार RHR को 100 प्रतिशत 

अनुदान सहायता के रूप मे 115 करोड रुपए कौ धनराशि 

मुहैया करायी है। 

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, गंगा बाढ नियंत्रण आयोग कौ अध्यक्षता 

मे विहार सरकार द्वारा गठित कोसी उच्च स्तरीय सम्तिनेभी 

11-14/10/2008 के दौरान कोसी नदी पर चल रहै बाढ नियंत्रण 

के कार्यो का निरीक्षण किया ओर वर्षं 2009 के बाद कं मौसम 

के पहले निष्पादित किये जाने वाले कार्यो के लिए qe सिफारिश 

ali कोसी उच्च स्तरीय समितिः द्वारा संस्तुत सभी कार्य 

30/06/2009 को पूरे कर लिये गये FI 

सप्तकोसी पर नेपाल मे एक ऊचांई वाला बांध भारत ओर नेपालं 

की संयुक्त जांच के अधीन दै। जांच कौ 100 प्रतिशत लागत 

भारत सरकार द्वारा वहन कौ जा रही है। 

कोसी नदी पर तथा कोसी ast के आसफस कोसी बेराज, 

कनाल प्रणाली तथा प्रवाहबांधों ओर बाढ सुरक्षा से संबंधित सभी 

अन्य कार्यो का अनुरक्षण बिहार सरकार को सौपा गया है। 

भारत सरकार नेपाल के हिस्से वाले कार्यो के अनुरक्षण के 

लिए वर्षं 1992 से राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से व्यय 

कौ गई राशि की प्रतिपूर्तिं कर रही है। 

बिहार सरकार ने केद्रीय योजना के अंतर्गत एक रज्य क्षत्र 

योजना- बाद wie कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता (कन्दर 

का अंशदानः 254.54 करोड रुपए) के साथ 339.39 करोड 

रुपए की अनुमानित लागत से "“कोसी तटब॑धो का निर्माण ओर 

adie" संबंधो कार्य शुरू किया है। 

6. केन्द्रीय जल आयोग का बीरपुर, बलतारा ओर Eten मे कोसी 

नदी पर जल विज्ञान निरीक्षण स्थल का एक नेटवर्क है। भारी ` 
arg की स्थिति के दौरान केन्द्रीय जल आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, 

पटना समुचित उपचारी उपायों के लिए स्थानीय प्रशासन को 

बाढ संबंधी भविष्यवाणियां जारी करता है। बाद के दौरान, बा 

की स्थिति कै आधार पर प्रत्येक घंटे पर जल स्तर कौ निगरानी 

की जात्री है ओर दिन में दो बार भविष्यवाणियां जारी कौ जाती 

है। केन्द्रीय जल आयोग aoa कार्यालय, पटना ने अपना नियंत्रण 

कक्ष पहले ही स्थापित कर लिया है ओर यह 15 जून 2009 
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7. बिहार सरकार ने राज्य मे ae की स्थिति पर निगरानी -रखने 

के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है! इसने बाढ 

के मोसम के दौरान adel पर गहन चौकसी बरतने कं लिए 

9 बाढ fram संबंधी कार्य cel का गठन भी किया है। एक 

कार्यदल कोसी नदी के लिए गदित है। 

8. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि 

वह आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शिलाखंड, बालू 

की बोरियो आदि जैसी अपेक्षित सामग्रियों का wart मात्रामें 

भंडारण कर लं। 

9. गंगा we नियंत्रण आयोग, पटना के एक अधिकारी कौ Acai 

ओर प्रवाह-बांधो की सुरक्षा कौ निगरानी के लिए् तथा 

आपातकालीन स्थिति मे नियंत्रण कक्षो को सूचित करमे के fey 

कोसी तटबेध परं प्रतिनियुक्त किया गया है। 

(अनुवाद) 

दैनिक wet के लिए स्वास्थ्य बीमा ओर 

कल्याण योजनाएं 

4091. श्री विष्णु पद राय : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या अंडमान ओर निकोबार प्रशासन ने दैनिक मजदूर 

के लिए स्वास्थ्य बीमा ओर कल्याण योजनाएं बनाने के लिए वर्ष 

2009 ओर 2011 मे सचिव, पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद् को आदेश जारी 

किए थे;



` 671 We के ` 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इस way में 

क्या कारवाई कौ गई है; भौर 

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वितं किए जाने की 

संभावमा है? | 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

ओर (ख) जी, at अंडमान ` ओर निकोबार प्रशासन ने दिनांक 22. 

10.2009 के पत्र संख्या 3-132/2008-एलएसपी (पीएफ) के तहत 

सचिव, पोट व्लेयर नगर पालिका परिषद् को यह संसूचित किया था 

कि नियमितीकरण संबंधी मामले at जांच कौ गर्ह है ओर परिषद् 

को समुचित्त कारवाई करने का निदेश दिया गया था जिसके द्वारा दो 

श्रेणियो के वरिष्ठतम feet मजदूर को नियमित किया जा सकता 

“ है बते है कि वे भरतीं नियमों की अपेक्षाओं को पूरा at ओर यह 

कि उनकौ मूल भरतीं समुचित ओर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से 

„ कौ गई हो। | | 

(ग) fet मजदूर को समय-समय पर अंडमान ओर निकोबार 

प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त करके वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित 

कार्य Tey मजदूर ओर सफाई wal की मृत्यु ओर सेवानिवृत्ति के. 

पश्चात् रिक्त पदों पर नियमित किया जाता है। तदनुसार, निम्नलिखित 

दिहाडी मजदूर को नियमित क्रिया गया हैः- 

क्र. वर्ष सफाई खंड मे नियमित निर्माण कार्य ओर 

सं किए गए दिहाडी ` अन्य खंडं मे 

मजदूर कौ संख्या नियमित किए गए ̀ 

दिहाडी मजदूर 

कौ संख्या 

1 2 - 3 4 

1. 1990 ` = 145 

2 2000 110 06 

3 2001 50 80 

4. 2002 53 ` 123 

5 2003 - 30 

6 2004 66 39 
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~~ 

1 2 3 4 

2005 50 129 

8 2011 89 87 

9 2012 | 37 49 

` दल ` ` ज ` कब , 455 , 688 

एनएसएस/स्काउट ओर ESE 

4092. श्री वैजयंत पांडा : क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मनी 
यह Tat की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान रष्टय सेवा योजनां 

(एनएसएस) THA ओर गाइड से संबंधित/सरकार द्वारा संचालित, 

सहायता प्राप्त संस्थाओं कौ कुल संख्या में गिरावट आई है; 

(ख) यदि हां, तो एनएसएस, tenes ओर गाइड्स से संबंधित ` 

संस्थाओं का ब्योरा कया है ओर उक्त गिरावट को रोकने के लिए 

क्या कारवाई की गई टै; ` 

(ग) क्या बालिका S22 प्रशासकों की वेतन लागत क ्रतिपूर्ति ` 
के लिए ओडिशा मे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; ओर | 

| , (घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या दै ओर रसे प्रस्ताव को ` 

कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालयं के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (श्री fare सिंह) : (क) जी, we 

(ख) प्रश्न नहीं soa 

(ग) जी, नहीं 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

 केषीसीएल को स्वीकृति 

4098. श्री शिवराम गौडा : क्या कोयला मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करगे कि : ` 

(क) क्या केन्द्र सरकार को केषीसीएल के लिए कोयले हेतु
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शीघ्र स्वीकृति ओर कोयले के आवंटन हेतु कर्नाटक सरकार से कोई 

अनुरोध प्राप्त हुआ है; 

(ख) यदि a, ठते तत्संबधी sto क्या है; भौर 

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया 3? 

कोयला मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पारील) : (क) 

ओर (ख) येरमारूस (2500 Aare), एदलापुर (500 मेगावार), 

ओर बेल्लारी इकाई-3 (500 मेगावाट) मे विद्युत परियोजनाओं कौ 

स्थापना करने के लिए दीर्घावधि कोयला लिकेज/उगश्वासन पत्र 

(waste) कौ मांग करते हुए अक्तूबर, 2007 म कर्नाटक tar 

कोपिरिशन लि. (केपीसीएल) से आवेदन प्राप्तं ee थे। केपीसीएल 

ने येरमारुस मेँ प्रस्ताविते विद्युते परियोजनाओं कौ क्षमता मे परिवर्तन 

करके 2800 मेगावार ओर एदलापुर कौ क्षमता मे परिवर्तन करके 

800 मेगावार करके फरवरी, 2009 मे संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया ` 

ओर बेल्लारी इकाई-3 (700 tare) के लिए भी संशोधित आवेदन 

अप्रैल, 2010 मे प्रस्तुत feo इन आवेदनं को विद्युत मंत्रालय 

(एमओपी) कौ रिप्पणी/सिफारिशो के लिए अग्रेषित किया गया at 

कंपीसीएल कौ विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन विद्युत परियोजनाओं 

पर एमओपी कौ सिफारिश जून, 2011 मेँ we el 

(ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने 1,08.878 ae कौ 

क्षमता को शामिल करते हए विद्युत परियोजनाओं कौ कोयले कौ 

आपूर्ति के लिए 172 आश्वासन पत्र (एलओए) जारी कर दिये FF 

11 वीं योजनावधि के free तीन वर्षो के दौरान लगभग 26,000 Amare 

कौ क्षमता आरभ कर दी गर्ह है ओर लगभग 82,000 मेगावाट कौ 

शेष क्षमता 124 योजनावधि ओर उसके भागे कौ अवधि क दौरान 

आरंभ किये जाने कौ संभावना है। चकि विद्युत परियोजना कौ स्थापना 

करने के लिए 80,000 Ware से अधिक के लिए was wea 

ही विद्यमान है, इसलिए 12वीं योजना कौ विद्युत परियोजनाओं के लिए 

प्रथम दृष्टया नये कोयला लिकेजो/एलअोए प्रदान किये जाने कौ कोई 

गुंजाइश नहीं BI 

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं 

4094. श्री दारा fae चौहान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की 

कृपा करगे कि : । 

(क) गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं कं दौरान देशभर मेँ उर्वरक 

गुणवत्ता परीक्षण के लिए गुणवत्ता निय॑त्रण प्रयोगशालाओं कौ स्थापना 

ओर अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई दै; 
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(ख) क्या aye सुविधाएं वर्षं मे एक बार सभी बिक्री केन्द्र 

से खरीफ ओर रबी फसल के नमूनौ के परीक्षण के लिए पर्याप्त 

ह; 

(ग) यदि नही, ठते इसके क्या कारण रहै; ओर 

(घ) इस Way में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मकं कदम उठाए 

गए है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) विगत तीन वर्षो के 

दौरान sete गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं कौ स्थापना, सुदुदीकरण 

तथा केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण सस्थान (सीएफक्यूटी 

एंड dem) तथा इसकौ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के रखरखाव कं लिए 

खर्च कौ गई राशि के a संलग्न विवरण मे दिए गए FI 

(ख) ओर (ग) कई राज्यो मेँ उर्वरकौ कौ गुणवत्ता को सुनिश्चित 

करने के लिए, a कौ पर्याप्त संख्या के परीक्षण के लिए अधिक 

प्रयोगशालाओं कौ स्थापना की आवश्यकतां है। 

(घ) उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं कौ स्थापना तेथा 

सुदृदीकरण के लिए सरकार राष्ट्रीय मुद्रा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना 

(एनपीएमएसएच एड एफ) के अतर्गत weal का निधिया प्रदान कर 

रही है। | 

विवरण 

विगत तीन वर्षो के दौरान उर्वरक oan नियत्रण प्रयोगशालाओं 

क स्थापना८सुदृीकरण तथा सीएफक्यूसी एवं cas तथा 

इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के रखरखाकवं के far 

राज्य-वार खर्च की ग्ड राशि 

(लाख रुपये) 

क्र.सं. राज्य/संस्थान 2009.10  2010.11  2011.12 

1 2 3 4 5 

1. आप्र प्रदेश | 75.00 0.00 125.00 

2. विहार 37.50 37.50 0.00 

3. Bas 37.50 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 

4. कर्नाटक 12.60 0.00 0.00 

5. महापा - 25.00 | 0.00 0.00 

6. भिंजोरम 12.50 0.00 0.00 

7. पंजाब 25.00 0.00 0.00 

8. राजस्थान 100.00 25.00 0.00 

9. उत्तर प्रदेश 145.00 0.00 0.00 

10. छत्तीसगढ़ 0.00 12.50 0.00 

11. गुजरात 0.00 0.00 62.50 

12. हिमाचल प्रदेश 15.22 ` 0.00 0.00 

13. ओडिशा | ५.०0 37.50 0.00 

14. सीएफक्यूसीएंडरी आई 430.53. 392.64 = 373.69 

तथा क्षत्रीय ---- 

प्रयोगशालार्पं oo ` | 

कुल 915.85 505.14 = 561.19 
[रि 
सीएफक्युसीएण्डटौ आई : केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता निर्यत्रेण एवं प्रशिक्षण 

‘ संस्थान 

(हिन्दी) 

WE AT उत्पादन 

4095. श्री दत्ता मेषे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) गत॒ तीन वर्षो ओर चालु वर्षं के दौरान देश मेँ मधुमक्छियों 

से प्राकृतिकं तौर पर कितने टन शहद का उत्पादन किया गया है; 

ओर 

(ख) उक्त मात्रा में से यज्य-वार कितने प्रतिशत शहद का निर्याति 

फिया गया? 

लिखित उत्तर 676 

कृषि मंत्रालय मँ राज्य मंत्री तथा खाद्य ween adm 

मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) 

देशं मे शहद के उत्पादन तथा निर्यात के at नीचै दिए गए 

हैः- 

(0) विगतं तीन वर्षो के दौरान शहद का उत्पादन 

वर्ष उत्पादन (FLSA) 

2008-09 65,000 

2009-10 65,000 

2010-11 65,000 

स्रोतः भारतीय बागवानी डाराबेस-2011 

(i) विगत तीन वर्षो तथा वर्तमान ad के दौरान शहद का 

निर्याति 

ay ` मत्रा (मी.रन) 

2009-10 13310.77 

2010-11 25979.24 

2011-12 26089.03 

2012-13 (अप्रैल से सितम्बर) 13938.43 

स्रोतः डीजीसीआरईएस 

{ अनुवाद] 

बाजार अवसंरचना का विकास 

4096. श्री नृपेन्द्र नाथ राय : 

श्री नरहरि महतो : 

क्या कृषि मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन wei से चालू वित्तीय 

वर्ष के दौरान बाजार अवसंरचना के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त 

हए हैः
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(ख) afe a, तो गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान राज्यों 

हारा प्रस्तुत कौ गई परियोजनाओं का wean व्यौरा क्या हैः 

(ग) केन्द्र सरकार दारा अभी तक कितनी परियोजनाओं कौ 

अनुमोदित किया गया है; ओर 

(घ) शेष प्रस्तावो कौ वर्तमान स्थिति क्या है ओर इस सबध 

मे कब ठक स्वीकृति/अनुमोदन दिए जाने कौ संभावना है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग म॑त्रालयं 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (के) से (घ) जी, a राज्यों 

मे केंद्र खरकार की विभिन cart यथा (i) wet कृषि विकास 

योजना (आरकेवीवाई) (i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), (iii) 

उत्तर-पूर्व ओर हिमालयी राज्यो के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) 

ओर (iv) कृषि विपणन अवसंरचना का विकास, सुदृढीकरण, ग्रेडिग 

ओर मानकौकरण (एएमआर्हनीएस) के अंतर्गत मंडी अवसंरचना का 

विकास करने के लिए सहायता दी जाती है। आरकंवीवाई कं अंतर्गत 

राज्यो को विपणन अवसंरचना परियोजनों सहित cata परिंयोजनाओंं 

के चयन, अनुमोदन ओर निष्पादन कौ प्रक्रिया मे लचीलापन ओर 

स्वायत्तता प्रदान की जाती FI 

एनएचएम स्कीम के अंतर्गत चालू at ओर पिले तीन वर्षो 

के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ares, wes, 

केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु ओर उत्तर yen राज्यों से 

145 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमे से 124 प्रस्तावो को अनुमोदित किया 

गया ओर 21 प्रस्तावों को कार्यात्मक दिशा- निर्देशों के प्रावधान के 

संबंध मे स्पष्टीकरण मांगने के लिए राज्य सरकारौ कौ ater दिया 

गया था। 

एचएमएनईएच स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष ओर पिछले तीन वर्षो 

के दौरान असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैड, उत्तराखंड ओर हिमाचल 

प्रदेश राज्यों से 161 प्रस्ताव प्राप्ते किए गए थे जिनमे से 68 प्रस्तावों 

को स्वीकृत कर लिया गया है ओर 93 को स्वीकृत नहीं किया गया 

ca 

एएमआईजीएस स्कीम के अंतर्गत चालू वर्षं ओर पिछले तीन वर्षो 

के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट, गुजरात ओर नागालैंड राज्यो से 98 परियोजना 

प्रस्ताव प्राप्त हुए थे! 21 परियोजनाएं अनुमोदित कौ गई है, महाराष्ट 

ओर गुजरात की 15 परियोजनाओं को अतिरिक्त सूचना मांगने कं लिए 

नानाई परामशीं सेवाओं (नानकोन्स) को भेजा गया था तथा 
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62 परियोजनाओं को अनुमोदित नहीं किया गया था। परियोजनाओं को 

स्वीकृति उनकौ Wem ओर संसाधनों कौ उपलब्धता पर निर्भर करती 

हे। 

असम मे फेरी दुर्घटना 

4097. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या गृह मंत्री यह बताने al 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या असम में इस वर्षं अप्रैल माल मे मेडार्टरी फेरी दुर्घरना 

q बडी संख्या मे लोगो कौ मौत हुई थी; 

(ख) यदि a, तो क्या उक्त दुर्घटना के way मे कोई जांच 

कौ गई; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष का व्यौरा क्या है ओर इस 

संबंध में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कारवाई कौ गई है; 

ओर 

(घ) एेसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम 

उठाए हे? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन्) : (क) 

से (घ) असम सरकार से प्राप्तं रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल, 2012 

को हुई मेडार्टसै फेरी दुर्घटना मेँ कुल 49 (उन्वास) लोगो कौ मौत 

हुई थी। इनमें से 41 (इकतालीस) लशं मिली ओर उनकौ पहचान 

कौ जा wall पहचामे गए 41 पीडितां के निकर wate को 

3.50 लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान कौ गई है। राज्य सरकार 

ने सम्बन्धित मामलों कौ जांच करने के लिए सचिव कौ अध्यक्षता 

म एकल व्यक्ति जांच समिति गठित कौ है। इसी बीच असम सरकार 

द्वारा नावं कौ एसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित एहतियाती 

उपाय निर्दिष्ट किए रहैः- 

(i) सभी जिला प्रशासनों को फेरी के संचालन कौ निगरानी 

करने के लिए मेजिस्टैरट कौ अध्यक्षता मे एक asa 

wit गदिते करने का निर्देश दिया गया है, 

(॥) उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित नदीया यात्रा के लिए जागरुक 

करने के लिए फेरी सेवाओं के प्रमुख स्थानों पर नोटिस 

ae लगाए m =z 

(iii) जन-साधारण को सुरक्षित नदीय यात्रा के लिए जागरुक
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करने हेतु ‘dhe समाचार wail’ मेँ नोटिस प्रकाशित 

किए गए है। . 

(iv) गुवाहारी धुरी ओर जोरहार मेँ भारतीय मौसम विभाग 

के सक्रिय समर्थन से मानसून के दौरान कार्य करने हेतु 

"“नाऊकास्टिग'' सूचना प्रणाली शुरू कौ गई है। . 

(५) जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से अप्राधिकृत रूप, से 

यंत्रसूृज्जित नावों का इस्तेमाल रोकने के लिए tS वाटर 

cen विजिलँस सैल कार्य कर रहा FI 

जलियावाला बाग नरहसंहार के स्वतंत्रता 

सेनानी 

4098. श्री ` यशवीर सिंह : 

| श्री नीरज शेखर : 

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि : 

` (क) नलियांवाला जाग नरसंहार के उन स्वतंत्रता सेनानियों ओर 

उनके आश्रितो कौ संख्या क्या है, fret स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन 

योजना -के अंतर्गत रपेशन/पारिवारिक पशन स्वीकृत कौ गई है; 

(ख) व्या उक्त घटना कं केक स्वतत्रता सेनानियो/उनके आश्रितं 

कों पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है; 

, (ग) यदिह, तो at व्यौरा क्या है ओर रसे ease 
सेनानियो ओर उनके आश्रितौ कौ पेंशन न दिए जाने के क्या कारण 

है; | 

(घ) क्या. सरकार का अपने निर्णय at समीक्षा करने ओर उन 

स्वतत्रता सेनानियो के आश्रितो को पशन स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव 

हे; ओर 

(ड) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौराक्यारै ओर इस संबंधे 

` सरकार द्वारा क्या कारवाई st गई है/कौ जा रही है? 

गृहं मंत्रालय Fo wer मंत्री (श्री आर.पी-एन. रिह) sca) 

से (ङ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अनुसार, 

पशन की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाले तथा योजना कौ पात्रता 

संब॑धी श्तौ तथा साक्षयपरक अपेक्षाओं को पूरा केरने वाले स्वतंत्रता 

सेनानि्यो को केन्द्रीय सम्मान पशन मंजूर कौ जाती है। स्वतंत्रता सेनानियो/ 
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केद्रीय सम्मान पशन प्राप्तकर्ताओं की मृत्यु के बादड उनके पति-पत्नी 

ओर विधवा/विधुरौ कौ मृत्यु के नाद उनकौ अविवाहित तथा बेरोजगार 

प्रियो (एसी अधिकतम तीन पुत्रियो तक), स्वतत्रता सेनानियो के माता 

तथा पिता को आश्रित परिवार पशन मंजूर at जाती है। जलियांवाला 

बाग नर-संहार के भुक्तभोगी स्वतंत्रता सेनानियो/पात्र आश्रितो से समर्थित 

दस्तावेज तथा राज्य सरकार कौ सिफारिश वाला we आवेदन प्राप्त 

नदी हआ दै। 

( हिन्दी] 

आयातित खाद्य तेल को RE 

4099. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, 

खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या सरकार का विचार आयातित खाद्य तेल को आवश्यक 

वस्तु अधिनियिम, 1955 के अंतर्गत भंडारण मानदंडो/प्रतिब॑धों के दायरे 

awa as ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है? | 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मंत्री (प्रो. के.वी. थमस) : (क) आयातित खाद्य तेलो को 

सरकार द्वारा आवश्यके वेस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारौ कौ 

गई wie होल्डिग सीमाओं/केन्द्रीय आदेशो से पहले से ही ge प्राप्त 

है। ` ` | | 

(ख) wie होत्डिगं सीमाओं. संबंधी दिनांक 30.03.2011 

का केन्द्रीय अदेश संख्या का.आ. 654(अ) संलग्न विवरण निम्नानुसार 

हैः ̀ 

“यदि कोई थोक व्यापारी अथवा खुदरा व्यापारी अथवा डीलर 

आयात किए गए दलहन, धान, चावल, खाद्य तेलो ओर खाद्य 

तिलहनों के अपने we का कोई भाग प्रदर्शित करता है तो 

` उन्हे स्टाक सीमाओं के परिकलन के परियोजनार्थं छोड दिया 

जाएगा । 

आयातित खाद्य ai के संनंध मे इस छूट कौ वैधता को 

30.09.2013 तक बढ़ाया गया ei



681 wit के 

विवरण 

रजिस्टर सं. डी.एल.-33004/99 

भारतं का रोजपत्र 

असाधारण 

भाग ॥-खंड 3-उप-खंड (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

सं. 539} नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2011/89 9, 1933 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग) 

अदेश 

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2011 

FLA. 654८अ)- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 

1955 (1955 को 10) कौ धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 

करते हुए विनिर्दिष्टं खाद्य पदार्थो से (अनुन्ञापन संबंधी stent, स्टोक 

सीमा ओर संचलन निर्बधन) हटाना आदेश, 2002 का ओर संशोधन 

करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: 

1. (1) इस अदेश का संक्षिप्त माम विनिर्विष्ट खाद्य पदार्थो 

से (अनुञ्चापन संबंधी अपेक्षां, cre सीमा ओर संचलन निर्बधन) 

हटाना (संशोधन), आदेश 2011 दै। 

(2) यह 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त eT 

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुपालन संबंधी attend, 

rete सीमा ओर संचलन निर्बधन) हटाना आदेश, 2002 4, खंड 

6 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोडा जाएगा, अर्थात्ः- 

“7(1) इस अदेश के उपबंध, खंड 5 ओर 6 के सिवाय, 

(i) ॐ सितेम्बर, 2011 तक कौ अवधि के लिए दाल, धान 

ओर चावल को; 

(ii) 30 सितम्बर, 2011 तक कौ अवधि केः लिए. खाद्य तेल. 

ओर खाद्य तिलेहन कौ; ओर 

(iii) 30 सितम्बर, 2011 तक कौ अवधि के लिए चीनी को, 

इन वस्तुओं कं क्रय, संचालन, विक्रय, प्रदाय, वित्तरण या 

विक्रय~के लिए भंडारण कौ लामू न्ह et: 
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परन्तु इस खंड को कोई बात, इन वस्तुओं के राज्य से बाहर 

स्थानौ को परिवहन, वितरण या व्ययन कोन तो प्रभावित करेगी, 

न ही इन वस्तुओं के आयात को लागू at: 

परन्तु यह ओर कि केन्द्रीय सरकार या रज्य सरकार आयातकर्ताओं 

को यह निदेश दे सकेगी कि वे इन वस्तुओं के स्टाकों कौ 

प्राप्तियों ओर उनके gro प्रतिधारित स्टकों at घोषणा at) 

(2) इस आदेश के अन्य सभौ उपबंध उप-खंड (i) मे विनिर्दिष्ट 
अवधि कं दौरान भी प्रवर्तन म बने रहैगे। 

स्पष्टीकरण : यदि ae थोक विक्रेता या teat विक्रेत या 

व्योहारी यहे प्रदर्शितं करने मेँ समर्थ है कि उसने दाल, धान, चावल, 

खाद्य तेलो ओर खाद्य fre के संबंध मे अपने wei का भागः 

आयात से प्राप्त कियादै, तो उन्हे wre सीमाओं कौ संगमणना के 

प्रयोजन @ लिए अपवर्जित किया जाएगा।'' 

3. भारत सरकार कं उपभोक्ता मामले विभाग कौ अधिसूचना 

संख्याक का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010 ओर का. 

आ. 3060(31), तारीख 30 दिसम्बर, 2010, उन बातों के सिवाय, 

जो ta अधिक्रमण से पूर्वं कौ गईं थी अथवा जिनके करने का लोप 

किया गया था, अधिक्रांत हो गई Fi 

[फा.स. 10/1/2006-ईसीआर एड ई] 

Tey कक्कड, विशेष सचिव 

रिप्पणः मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण मे साका. 

निः संख्याक 104(31), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया 

गया था ओर तत्पश्चात् सा.का.नि. 490(31), तारीख 16 जुन, .2003; 

का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006; का.आ. 297(अ), तारीख 
27 फरवरी, 2007; का.आ- 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007; 

का.जा 400(ज), तारीख 28 फरवरी, 2008; Hs. 823 (अ), तारीख 

7 अप्रैल, 2008; का.आ. 2117(अ), तारीख. 27 अगस्त, 2008; का. 

| आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.-आ. 2248८ अ), तारीख 

22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; 

HLS. 649(31), तारीख 9 मार्च, 2009; काआ. 880(अ), तारीख 

30 मार्च, 2009; काआ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का. 

आ. 906(31), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का.आ. 1621(अ), तारीख 

2 जुलाई, 2009; का. 2461(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2009; का, 

आ. 3249(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2009; का.आ. 2361८अ), तारीख 

29 सितम्बर, 2010 ओर का.आ. 3060८ अ), तारीख 30 दिसम्बर, 

2010 द्वारा उसे संशोधित किया गया॥ °
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खेल के लिए aye आर्बेरन 

4100. श्री हरीश चौधरी : 

श्री इज्यराज सिह : 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
किः , 

, (क) क्या सरकार पर्याप्त बजटीय आबंटन कौ कमी के कारणं 

खेलों कौ बढावा देने मेँ कटिनाइयो का सामना कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है; ओर 

(ग) सरकार ने खेल बजर मे वृद्धि करने के लिए क्या कदम ` 

sau है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (श्री fare सिंह) : (क) से (ग) ‘aa’ चूकि 

भारत के संविधान कौ सातवीं अनुसूची के अतर्गत राज्य सूची मे आता 

है, खेल के लिए पर्याप्त बजट आबंटन का प्रावधान करना संबधित 

राज्य सरकारों का दायित्व Ti जहां तक केद्रीय सरकार का संबंध 

हे, समग्र बजटीय आबंटन ओर विभिन सेक्टरौ की परस्पर आधारित 

प्राथमिकदताओं को ध्यान मेँ रखते हुए खेलों के लिए निधियों का आबटन 

किया जाता है। 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय खेलों के लिए पर्याप्त बजरीय ̀ 
आबंटन करने के लिए इस मामले को समय-समय पर योजना आयोग 

तथा वित्त area के साथ उठता टहै। 

{ अनुवाद] 

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम हेतु निधियां 

4101. श्री अशोक तंवर : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे fH : ति 

(कः) रष्टरीयं फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को गत तीन 

वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान दी गईं वित्तीय सहायता 

का न्यौरा क्या 2; 

(ख) उक्त अवधि में एनएफडीसी ने विभिन भाषाओं मे फिल्मों ` 

के निर्माण हेतु भाषा-वार कितनी feed वित्तपोषित कौ; ओर 

(ग) सरकार/एनएफटडीसी- द्वारा देश में फिल्मों को बद़ावा देने/ ` 
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उनके विकास देतु अभी तक sau गए अन्य कदमो का व्यौरा क्या 

हे? 

सुचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय ने 17वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 

TRS के जरिए ' विभिन क्षेत्रीय भाषां मे फिल्म निर्माण नामक 

अपनी योजना स्कीम को कार्यान्वितं किया है ओर तदनुसार विभिन 

aig भाषाओं म 15 फिल्मों तथा हिन्दौ/अग्रेजी भाषा मे 3 फिल्मों 

का निर्माण करमे %q 36.00 करोड रु. आबंटित किए गए FI 

सरकार ने वर्षं 2010-11 के दौरान एनएफडीसी के पुनरुद्धार 

हेतु निमनलिखित उपायों को अनुमोदित कियाः- 

(1) 3.00 करोड रुपए की नई इकिविटी का समावेशन। 

(2) 8.63 करोड रुपए से संचित व्याज के साथ 19.77 करोड 

रुपए के बकाया सरकारी ऋण का इक्विटी मे परिवर्तन । 

वषं 2012-13 के दौरान मुख्य सचिवालय की XI योजना स्कौम 

"फिल्मी विषयवस्तु का विकास, संचार ओर प्रसार" के घटक "विभिन 

भारतीय भाषाओं मे fees ओर वृत्तचित्रौं का निर्माण" के. अंतर्गत विभिन 

भारतीय भाषाओं मे फिल्मों के निर्माणं हेतु 17.00 करोड रुपए के 

आनंटन में से एनएफडीसी को 13.60 करोड रुपए जारी किए गए 

él | 

विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान एनएफडीसी 

द्वारा प्राप्त कौ गई निधि के at नीचै दिए गए हैः- 

वर्ष विभिन क्षेत्रीय फिल्मों एनएफडीसी फिल्म के 

के निर्माण के लिए पुनःस्थापन ओर 

प्राप्त की me निधि डिजिरलीकरण को 

(करोड रुपए) लिए प्राप्त कौ 

गई निधि 

(करोड रुपए) 

2009-10 7.84 Iw 

2010-11 9.99 5.00 

2011-12 11.67 5.00 

2012-13 13.60 - 
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(ख) एनएफदीसी ने 2006-07 से फिल्मौ का वित्तपोषण करना 

बंद कर् दिया है। 

(ग) राष्ठीय आर्थिक नीति ओर केन्द्र सरकार द्वार समय-समय 

पर निर्धारितं किए गए उदैश्यौ के अनुसार फिल्म उद्योग के समन्वित 

ओर सक्षम विकास कौ योजना, उसकं प्रोनयन ओर आयोजन हेतु 

एनएफदीसी के अधिदेश के अनुसार एनएफडीसी ने देश मे फिल्म 

उद्योग को बढावा देने ओर उसके विकास के लिए Hy कदम उठाए 

हे, उनमें से ae का निष्पादन सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय/एनएफदीसी 

द्वारा किया जाता दै जो निम्नलिखित हैः- 

।) विभिन भाषाओं मे फिल्म निर्माण; 

(i) भारत के भीतर ओर विदेशो मे विभिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म 

बाजारों म भारतीय फिल्मों का प्रचार; 

(ii) पुन ag, डिजिटलीकरण; ak 

(iv) प्रशिक्षण ओर विकास। 

पुलिस प्रशिक्षण अकादमी 

4102. श्री are सिंह : क्या गृहं मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) देश मेँ वर्तमाने मै कार्यरत पुलिस प्रशिक्षण कालेजे, 

aerial का व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) सरकार ने उक्त कालेजो/अकादमियों के adam पर 

निगरानी रखने के लिए क्या कदम sau रै? 

गृह मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) 

उपलब्ध सूचना के अनुखार देश मे 284 पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय 

अकादमियां दै! इनका राज्य-वार ओर संगठन-वार व्यौरा संलग्न विवरण 

मे दिया गया है। 

(ख) विभिन प्रशिक्षण अकादमियो तथा महाविद्यालय कौ 

कार्यप्रणाली की निगरानी राज्य पुलिस मुख्यालय के संबंधित प्रशिक्षण 

निदेशालयो द्वार की जाती है जिनके अध्यक्ष सहायक महानिदेशक, 

म्रहानिरीक्षक स्तर कं अधिकारी होते है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास 

ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने नए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों कौ स्थापना 

के लिए मानक तैयार किए है। 25 राज्यों मेँ प्रशिक्षण अवसंसचना 

27 अग्रहायण, 1534 (शक) लिखित उत्तर 686 

मे सुधार लने के few 13a वित्त आयोग द्वारा 2266 HUE रुपये 

की राशि आबंरित कौ गई हे। 

विवरण 

राज्य ओर संघटन-वार पुलिस प्रशिक्षण एकादमिया 

क्र. राज्य/संघ रज्य ्षेत्र/ . संस्थानों कौ 

a. सीएपीएफ/सीपीओ संख्या 

1 2 3 

1. आंध्र प्रदेश 41 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 

3. असम 4 

4. बिहार 1 

5. wares 6 

6. गोवा 1 

7. गुजरात 4 

8. हरियाणा 4 

9. हिमाचल प्रदेश 2 

10. ्ारखंड 4 

11. जम्मू ओर कश्मीर 7 

12. कनटिक € 

13. केरल 2 

14. मध्य प्रदेश 13 

15. WERTZ 12 

16. मणिपुर ` | 2 

17. मेघालय 4 

| 18. मिजोरम 1 
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1. ` 2 3 1 2 3 

19. नागालैंड 2 41. भारत-तिन्मत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) 7 

20. ओडिशा 6 42. लोकनायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेएन) 1 

। wala अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान 
21. पंजाब 6 . 

. | सस्थान (एनअर्ईसीएफषएस) 

22. पुदुचेरी 1  . | 
a 43. Teta अपराध रिकाई a (एनसीआरनी) 1 ` 

23. राजस्थान 9 | 
44. राष्ट्रीय सुरक्षा गारद | 1 

24. ` सिक्किम 1 
` . : 45. पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एन्ईपीए) 1 

25. तमिलनाडु 17 । 
। 46. रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) 9 

26. त्रिपुरा 4 ` 
। 47. सशस् सीमा बल (एसएसबी) 6 

27. उत्तर प्रदेश 40 
48. एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीपए) 1 

28. उत्तराखंड 2 | 

, ` कल । । 284 
29. Ua बगाल 1 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1 ( अनुकाद) 

31. deme 1 कोयले से तेल निकालना 

32. दिल्ली 6 4103. श्री मनोहर facet : 

श्री नरहरि महतो : 
33. कोलकाता 1 : 

क्या कोयला मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 
34. असम wha 1 

| (क) क्या केन्द्र सरकार का कोयला से तेल निकालने का कोई 
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) 18. प्रस्ताव हैः ` 

36. पुलिस असंधान एव विकास ब्यूरो 3 (ख) यदि हा, तो इस उदेश्य हेतु प्रयोग मे लायी गृ तकनीक 

( बीपौञरएंडडी) सहित तत्संन॑धी व्यौरा क्या है; 

ॐ कद्धीय अन्वेषण ब्यूरो (सौवौआई) ` 1 (ग) क्या कुछ निजी कंपनियों ने भी कोयला `से तेल निकालने 
38. केन्द्रीय ओंद्योगिक सुरक्षा बल. (सीआईएसएफ) > ` के लिए विदेशी murat के सहयोग से परियोजनाएं स्थापित करने 

मे रुचि दिखाई 2: 

39. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) 11 । | n 
. , (घ). यदि हां, तौ तत्सबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

49. । | 
7 (डः) कोयले से निकाला गया तेल. देश मे कब तक उपलब्ध 

होने कौ संभावना है? .
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कोयला मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

से (घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अतर्गत 

कोयला गैसीकरण (ya तथा सत्तही) तथा कोयला mela के 

माध्यम से प्राप्त सिन-गैस के उत्पादनं को 12.07.2007 को कोयला 

खान कं fat एक अत्य उपयोग के रूप मेँ अधिसूचित किया गया 

था। तदनुसार, कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा सतही) तथा कोयला 

तरलीकरण के माध्यम से we सिन-गैस के उत्पादन मेँ लगी हुई 

कपनी भारत मे केवल केप्टिवि खपत के लिए कोयला खनन कर 

सकती है। कोयला tare ने भै. Ree एनर्जी रैक्नोर्लोजी सिस्टम 

(एसर्ईजीएखएल) तथा मै. जिन्दल स्टील एंड पौवर लि. को कोयला 

से तरल (सीरीएल) परियोजनाओं के लिए लगभग 1500-1500 मिलियन 

टन के अनुमानित भू गर्भाय भंडार के साथ क्रमशः ओडिशा मे तालचेर 

मे नार्थं ath अरखापल श्रीरामपुर कोयला ब्लोक तथा ओडिशा राज्य 

म रामचंदी संवर्धनात्मक wits आबंटित किया दै। . 

arated कपनियो द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार जर्ममी कौ लुरगी 

अपनी भारतीय सहायक कंपनी अर्थात् लुरगी इंडिया कपनी लि. के 

माध्यम से मै. जिदल स्टील एंड पवर लि. को सीटीएल प्रौद्योगिकी 

प्रदान कर रही है तथा साउथ अफ्रीका का सासोल ग्रुप ५. एसईरीएसएल 

को सहायता कर रहा है। 

(ङ) आबंरन कौ शर्त के अनुसार, पूर्वक्षण/अवेषण तथा 

भू-गर्भीय रिपोर्ट (जीआर) कौ तैयारी आबंटन कौ तिथि से 27 महीने 

के भीतर पूरी की जानी है। केष्टिव कोयला लोक से उत्पादन भू-गर्भीय 

रिपोर्ट के तैयार होने कौ तिथि सै ओपन कास्ट खानों फे मामले मे 

36 महीने के भीतर (यदि क्षेत्र वन भूमि A पडता हो तौ 42 महीने) 

तथा भूमिगत खान के मामले मे 48 महीने (यदि क्षेत्र वन भूमिम 

yen हो तो 54 महीने) शुरू होगा, 

[feat] 

चावल ओर गेहूं की अधिप्रप्ि 

4104. श्रीमती यशोधरा राजे सिधिया : क्या उपभोक्ता मामले, 

खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) भारतीय खाद्य निगम (undies) ओर अन्य सरकारी 

एजेन्सियो sr विभिन राज्यों से वर्तमान वर्षं के प्रथम सात माह के 

दौरान खरीदे गए गेहूं ओर चावल ओर Ge जाने वाले खाद्यान कौ 

मात्रा का राज्यवार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार का शेष खाद्यान की खरीद के लिए राज्यो 

को अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव है; ओर 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखिते उतर 690 

(ग) यदि हां, ते तत्सबधी Sr क्या रै? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मत्री (प्रो. के.वी. थमस) : (क) गेहूं ओर चावल कौ खरीद संबंधित 

विपणन मौसम अर्थात् रबी विपणन मौसम (अप्रैल -मार्च) ओर खरीफ 

विपणन मौखम (अक्तुबर-सितम्बर) के दौरान कौ जाती है। चालू खरीद 

विपणन मौसम में दिनांक 01 अक्तूबर से 14 दिसम्बर, 2012 तक 

खरीदे गए चावल कौ राज्यवार मात्रा का व्यौरा संलग्न विवरण-1 में 

दिया गया है। रनी विपणन मौसम 2012-13 के दौरान खरीदे गए 

गेहूं की राज्यतार मात्रा का Sia संलग्न विवरण मे दिया गया 

है। df खाद्याननों कौ खरीद खुली खरीद दै इसलिए खरीदी जाने 

वाली मात्रा की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। तथापि प्रत्येक विपणन 

मौसम शुरू होने कं पूर्व संबधित र्यो के खाद्य सचिवों के साथ 

aah आयोजित की जाती है तथा कुल खरीद का अनुमान लगाया 

जाता है। इन अनुमानों कं अनुसार रबी विपणन मौसम 2012-13 के 

दौरान 318 लाख टन te कौ खरीद करने काः अनुमान था, जबकि 

381.48 लाख टन गहू कौ खरीद कौ गयी है। खरीफ विपणन मौसम 

2012-13 के दौरान 401.31 लाख टन चावल कौ अनुमानित खरीद 

को तुलना मै दिनांक 14.12.2012 तक 138.62 लाख रने Waa 

कौ खरीद कौ गयी है। 

(ख) ओर (ग) चूंकि चालू खरीफ विपणन मौसम सितम्बर, 

2013 तक जारी रहेगा इसलिए धान की खरीद करने के लिए राज्यो ` 

को अतिरिक्त समय देने का अभी प्रन नदीं उठता ti गेहूं कौ खरीद 

रबी विपणन मौसम के प्रथम चार महीनों म कौ जाती है इसलिए 

समय aa का मुद्या weir नही हे। 

विवरण 

खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के लिए 

चावल राज्यवार खरीद 

(लाख टन) 

राज्य/सघ राज्य क्षत्र मात्रा 

1 2 

आध्र प्रदेश 8.2 

welts 0.12 

छत्तीसखगद 12.99 
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1 2 ^~; 1 1 2 

हरियाणा 25.66 जम्मू ओर कश्मीर 0.09 

जम्मू ओर कश्मीर 0.02 मध्य प्रदेश 84.93 

मध्य प्रदेश | 1.88 महाराष्ट 0.02 

महाराष्ट 0.14 पंजानं 128.34 

पजान 85.23 राजस्थान 19.64 

तमिलनाडु 0.01 उत्तर प्रदेश ` 50.63 

उत्तर प्रदेश 3.33 , उत्तराखंड 1.39 

जड 0.97 पश्चिम बंगाल ` 0.02 

पश्चिम बंगाल 0.07 अखिल भारत जोड  381.48 

अखिल भारत जोड 138.62* 

"दिनांक 14.12.2012 कौ स्थिति के अनुसार । 

faary-j7 

wat विपणन मौसम 2012-13 के लिष् tg 

की राज्यवार खरीद 

(लाख खन) 

सीएपीएफ की तैनाती के लिए अनुरोध 

4105. डौ. भोला सिह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि 

(क) क्या कंदर सरकार को विभिन राज्यों से अपने यहां ओर 
अधिके केद्रीयं सशस्त्र पुलिस बल (सीएपौएफ) की तैनाती का अनुरोध 

हाल हीमे प्राप्त हुमा है 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी राज्य-वार ao क्या ठै; ओर 

(ग) सरकार द्वारा te सीएपीएफ कर्मियों ओर उनके परिवारे 

` को उपलन्ध करायी गईं सुविधाओं का ai क्या है? 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री आर.पी-एन. सिंह) : (क) 

ओर (ख) अपने संबंधित राज्यों मेँ कानून ओर व्यवस्था संब॑धी दयूयियों 
तथा उग्रवाद रोधी eae के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों 

राज्य/संघ राज्य क्षत्र मात्रा 

1 2 

विहार 7.72 

चंडीगढ़ 0.17 

दिल्ली 0.31 

गुजरात 1.56 
. 3 

earn ` 86.65 

-0.01 हिमाचल प्रदेश ` - ` 

(सीएपीएफ) कौ तैनाती के लिए राज्य सरकारों की मांग एक गत्यात्मक 

` ओर सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है! तथापि, -कानून ओर व्यवस्था 

बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार कौ जिम्मेदारी है। sea सरकारों 
कं अनुरोधो के आधार पर, राज्य सरकारों कौ विशिष्ट अपिक्षाभ 

` आवश्यकताओं, स्थिति कौ गंभीरता, सुरक्षा संबधी समय परिदृश्य तथा 
सीएपीएफ कौ उपलब्धता इत्यादि को ध्यान मेँ रखते हुए संबंधित राज्यो
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म सीएपीएफ कौ तैनाती की जाती दै। सीएपीएफ कौ तैनाती के स्तर 

को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित ये सार्वजनिक नहीं किया जाता ZI 

(ग) मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुस्पर, राज्यो 

मै तैनात सीएपीएफ के लिए आवास तथा अन्य संभारतत्रीय व्यवस्था 

सहित आवश्यक अवसंरचना संबंधित राज्य सरकार कौ जिम्मेदारी ZI 

सीएपीएफ कार्मिको तथा उनके परिवार को आवास, चिकित्सा देखभाल, 

बच्चों को छात्रवृत्ति, परिवहन, Saas, मनोरंजन/कल्याण, कँन्रीन ओर 

अन्य भतो के संबंध में निर्धारित मानकं तथा बल कार्मिकों कौ पात्रता 

के अनुसार ओर उनकौ तैनाती के aa तथा प्रत्येक सीएपीएफ कौ 

Safed कौ प्रकृति के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा विभिन सुविधाएं 

भी उपलब्ध कराई जाती FI 

{ अनुकाद। 

wats मे अ-जा./अ.ज.जा. उद्यमी 

4106. श्री एस. पक्कीरप्मा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या अ-जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण 

saa, wim, फूड पाकं इत्यादि कौ स्थापना हेतु सरकार कौ 

कोई योजना ¢ जिससे इन वर्गो का उत्थान हो सके; 

(ख) यदि a, तो ada aio क्या है ओर गत तीन वर्षो 

मे प्रत्येक वर्षं ओर वर्तमान वर्षं के दौरान एेसी योजनाओं के अंतर्गत 

लाभान्वित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्योरा क्या हैः ओर 

(ग) यदि aa, तो तत्सनधी a क्या है? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (डो. चरण दास महंत) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण 

उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कौ गई योजना स्कौ्मो का लक्ष्य देश 

मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढावा देने कं लिए सुविधाएं एव प्रोत्साहन 

उपलब्ध कराना है। ये स्के परियोजनान्ुखी F ओर राज्य अथवा 

aa या समुदाय विशिष्ट नर्ही। इन wee के ata, अनुसूचित 

जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के लिए कोई अलग उपध 

निर्दिष्ट नहीं किए me है। तथापि, इन स्कौमो मे ade क्षत्र 

सहित दुर्गम क्षत्रं के लिए अभिवृद्धि सहायता स्तर कौ परिकल्पना 

की गदर है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों 

के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु, स्कौम के दिशा-निर्देशों 

मे उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए इन 
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समुदायो कं आवेदकों को वरीयता देने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति al मे सेमीनार, संगोष्ठियौ आदि आयोजित करने के लिए 

सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। स्कीम के दिशा-निर्देशो में 

यह भी प्रावधान दै कि खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण ai के अतर्गत 

प्रशिक्षुओं कौ निश्चित प्रतिशतता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 

समुदाय से होनी चाहिए्। 

[fet] 

दुग्ध उत्पादो कौ चोरी 

4107. श्री भादसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या कृषि मंत्री यह 

बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) Baal मे बड़ी संख्या 

मे दुग्ध उत्पादों की चोरी से संबंधित कुक मामले प्रकाश मे आए हैः 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्षं के दौरान 

तत्संब॑ंधी oi क्या है; 

(ग) इस संबंध मे पके गए व्यक्तियो/कर्मचारियोौ कौ सख्या 

ओर उनके विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का व्यौरा क्या है; 

ओर 

(घ) भविष्य में एेसी घटनाओं कौ पुनरावृत्ति रोकने कं लिप 

सरकार द्वार किस गए/किए् जाने वाले उपायों का व्यौरा क्या 2? 

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

म राज्य मंत्री (डौ. चरण दास महंत) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना 

(डीएमएस) संयंत्र मे बडी संख्या मेँ दुग्ध उत्पादों कौ चोरी से संबधित 

कोई घटना प्रकाश में ad आई हे। 

(ख) ओर (ग) उपरोक्त (क) मे दिए गए उत्तर को ध्यान में 

vad हए लागू नहीं होता है। 

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना मे चोरी रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली 

aye Tt 

[अनुवाद] 

खाद्य तेल 

4108. श्री एल. राजगोपाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि :
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(क) क्या वर्तमान दिशा-निर्दश खाना बनाने वाले तेल का उत्पादन 

करने वाली घरेलू कम्पनियों को खाद्य तेल के उत्पादन मे प्रयुक्त केबल 

70 प्रतिशत तत्व को हौ प्रकट करने का अधिदेश 2a दैः 

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य तेल. का उत्पादन करने वाली 

घरेलू कम्पनियां नियमों कौ इस खामी का लाभ उठते हुए बीरी 

Het Us AM निकाले गए तेल कौ ॐ प्रतिशत तक मिलावट कर 

रही हैः 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी oh क्या है ओर इस dae में 
प्रस्तावित सुधारात्मक He का ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या बीटी कोटन de से निकाले गए ta के खाद्य 

तेल मे मिलावट हेतु उपयोग से किसी विपरीत प्रभाव कौ जानकारी 

मिली द; ओर 

(ङ) . यदि a, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है? | 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मंत्री (प्रो. Sat. थमस) > (क) से (ग) जी, Fat भारतीय खाद्य 

सुरक्षा ओर मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय 

से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार ने घरेलू रसोई तेल कंपनियों को 

देसे कोई दिशा-निरदेश नहीं दिए है कि रसोई तेल के निर्माण मेँ उपयोग 
किए जाने वाले केवल 70% घटकं को ही उजागर करे। 

(घ) पर्यावरण ओर वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 

“' पर्यावरणं (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक yan 

जीवो/अनुवाशिक रूप से इजीनियईड जीवों अथवा कोशिकाओं का निर्माण, 

उपयोग/आयात,निर्यात ओर भंडारण नियमावली, 1989' के अधीन 

. अधिसूचित अनुवांशिक इईजीनियरी मूल्यांकन समिति, जो शीर्षस्थ समिति 

हे, को बीरी बिनौला तेल मिश्रित रसोई तेल के उपयोग के प्रतिकूल 

प्रभावे के बारे मे कोई रिपोर्ट प्राप्त ad हर्द FI 

(डः) प्रष्न नहीं som 

असम मे हिसा प्रभावित लोगो के लिए सहायता 

4109. श्री ane GR बैसीमुथियारी : क्या गृह मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किं : 

(क) क्या सरकार ने असमं सज्य यँ हाल मेँ हिसा से प्रभावित 

लोगों के at के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत at है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ain क्या है; 

(ग) क्या सरकार घर के निर्माण के लिए सहायता को धनराशि 

` मेँ वृद्धि करने का विचार कर रही दहै; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aia क्या रहै; ओर 

(ङ) यदि नही, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 

गृह मनरालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

से (घ) राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास अनुदान उन परिवारो को उपलब्ध 

कराए जा रहे है जिनके मकान पूर्णं रूप से अथवा आंशिक रूप 

से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पुनर्वास अनुदान मे पूर्णं रूप से क्षतिग्रस्त 

मकान के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये कौ नकद 

` सहायता, जीसीआई शीर के तीन (3) dea, प्रत्येक परिवारं को 

कपदे-लकत्ते तथा बर्तनौ के लिए 2,700 रुपए शामिल रहै। आंशिक 

रूप से afd मकानों वाले प्रत्येक परिवार को भी 20,000 रुपये 

की नगद सहायता उपलब्ध कराई जा रही रै। 

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री राष्टरीय ted कोष से पर्ण BT a ` 

्षतिग्रस्त मकानों के लिए 30,000 रुपये तथा आशिक रूप से क्षतिग्रस्त 

Tari के लिए 20,000 रुपये कौ नगद सहायता भी उपलब्ध कराई 

जा रही है। अभिचिन्हित प्रभावित परिवारों के लिए आर्ईएआई मकानों 

के निर्माण के लिए sea आवास योजना (आईएवाई) के तहत केद्रीय 

सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही दै। 

(ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) के महेनजर प्रश्न ही नहीं som! 

एनपीवाईएडी का कार्यान्वयन 

4110. श्री Ua wert : 

श्री दुष्यत सिंह : 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

कि : 

(क) सरकार द्वारा देश मे कार्यान्वित राष्ट्रीय युवा ओर किशोर 

विकास कार्यक्रम (एनपीवार्दृएडी) योजना कौ प्रमुख विशेषताएं क्या 

है; ° 

(ख) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष ओर वर्तमान वर्ष कं दौरान 

योजना कं अतर्गत आबंटित/जारी/खर्च कौ गई धनराशि का राज्य-वार 

ब्योरा क्या दैः `
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(ग) क्या सरकार नै उक्त योजना के कार्यान्वयन at समीक्षा 

की है; 

(घ) यदि दहा, तो पहचान कौ गर्ह खामियो के साथ-साथ उन 

के संबंध मे fer गएु सुधारात्मक उपायौ का व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) क्या धनराशि के उपयोग मे कोई असमानता पाई गई है 

ओर यदि a, पतो तत्संब॑धी aim क्या 2? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मत्रालय 

मेँ राज्य मंत्री (श्री fare सिंह) : (क) रष्टरीय युवा ओर किशोर 

विकास कार्यक्रम (एनपीवाईदी) नामक स्कौम की मुख्य विशेषताए 

निम्नानुसार @:— 

(i) इस स्कीम मे पांच कार्यक्रमं नामतः युवा नेतृत्व ओर 

व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय एकौकरण का संवर्धन, साहस 

का संवर्धन, किशोरों का विकास ओर सशक्तिकरण ओर 

तकनीकी तथा संसाधन विकास के अतर्गत सहायता अनुदाम् 

के रूप मेँ वित्तीय सहायतां का प्रावधान रहै! उपर्युक्त 

कार्यक्रमों मे से युवा नेतृत्व ओर व्यक्तित्व विकास तथा 

तकनीकौ ओर संसाधन विकास का कार्यान्वयन विशेष रूप 

से क्रमशः नेहरू युवा कद्र संगठन (एनवाईकेएस) ओर 

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआरईवाईडी ) 

के माध्यम से किया जाता el 

 ॥ संशोधित स्कीम के अनुसार युवा विकास के क्षेत्र मे कार्यत 

अखिल भारतीय गैर-सरकारौ संगटनो/अन्य॒स्वय॑सेवी 

संगठनों, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठनों 

ओर राज्य सरकार के Are, विश्वविद्यालयों तथां अन्य 

जक्षणिक संस्थानों आर्दा को वित्तीय सहायता प्रदान कौं 

जाती FI 

(ii) इस स्कीम मे लाभार्थी 13-35 वर्षं कौ आयु वर्ग के 

युवा तथा 10-19 वर्षं कौ आयु वर्गं के किशोर TI 

(४) इस कार्यक्रम क अनुमोदनोपरान्त संबंधित संगठनों को 

अनुमोदित धनराशि का 50 प्रतिशत तक सहायता अनुदान 

पहली किस्त के रूप मेँ जारी किया जाता है। 

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र कौ सरकार ओर सरकार के अधीन 

स्वायत्त संगठनों के मामले मे अनुमोदित धनराशि कौ 90 

प्रतिशत धनराशि पहली किस्त के रूप मेँ जारी कौ जाती 
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है। शेष अनुदान कार्यक्रम के समापन तथा उपयोग 

प्रभाण-पत्र एवं अन्य संबद्ध दस्तावेज के प्रस्तुत करने 

पर जारी किया जाता Fi 

(vv) स्कौम मे कार्यक्रम के अतर्गत निष्पादित विभिन 

कार्यकलापों के लिए लागत मानक निर्धारित किए जाते 

cal 

(vi) स्कीम के दिशा-निर्देशों मे लागत मानकं सहित किसी 

प्रावधान मेँ संशोधन्/खूट कौ कारवाई मत्रालय कं वित्तीय 

सलाहकर के परामर्शं से विभागक के सचिव के अनुमोदन 

से कौ जाती दै। 

(vii) इस स्कोम के अंतर्गत युवाओं द्वारा समुदाय विकास ओर 

साहस के कार्यकलापो मे किए गए व्यक्तिगत प्रयासो को 

भी मान्यता प्रदान की गई है ओर उनके संबेधित क्षत्र 

मे असाधारण कार्य करने के लिए वैयक्तिक रूप से राष्ट्रीय 

युवा पुरस्कार तथा तेनजिग नोर्गे asda साहस पुरस्कार 

प्रदान करने का प्रावधान ti इस स्कौम के अतर्गतं भारत 

के राज्यो मे से एक राज्य, जो इच्छुक ओर मेजबानी 

की तैयारियों से सुसज्जित हो, मे स्वामी विवेकानंद को 

जन्म वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 से 15 जनवरी 

तक waa युवा उत्सव का भी आयोजन किया जाता 

है। 

(ख) गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्षं के दौरान 

इस स्कीम के अंतर्गत feat को जारी करने का राज्य-वार विवरण 

संलग्न रै! 

(ग) ओर (घ) इस स्कीम कौ समय-समय पर समीक्षा कौ 

गई है ओर इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इसमे तदनुसार संशोधन 

किए गए रै। परियोजना कार्यान्वयम एजेंसियों को निधियां अब केवल 

इलेक्टोनिक निधि अंतरण के माध्यम से कौ जाती है ताकि निधिपोषण 

प्रक्रिया को त्वरित ओर अधिक पारदर्शी बनाया जा सके । इसकं अतिरिक्त 

चालू वित्तीय वर्ष से cele के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने 

वाले सभी संगठनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे 

योजना आयोग द्वार विकसित पार्टनरशिप सिस्टम, सरफ्टवेयर पर अपन 

अन लाइन पंजीकरण कराए। 

(ङ) we के अंतर्गत निधिं के उपयोग मे कोई विसंगति 

देखने मे ad आर दै।
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विवरण ` 

लिखिते उत्तर 

राष्ट्रीय युता ओर किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) स्कीम के अधीन पिछले. तीन वर्षो अर्थात् . 2009-10 से 
2011-12 ओर चालू वर्षं 2012-13 के दौरान आज तक जारी कौ गं निधियों का wean विवरण 

तमिलनाडु 

(राशि रु.) 

सज्य का नाम 2009-10 । ` 2010-11. 2011-12 2012-13 

| (आज तक) 

1 2 3 4 5 

आंध प्रदेश 43,875/- `  5,31,313/- 3,35,500/- - 

विहार 187,726/- ` ‰ = 1.76.900/- - ` - 

छत्तीसगढ़  1,56.,500/- - = ~ 

fare 12,31,86,002/- 17,69,50506/- 13,96 00087/- = ˆ = ` 5,31,81,560/- 

गुजरात 17 ,93,275/- | 7.57.900/- । - — 

हरियाणा 28979 ,661/- 5 ,70,347/- = - 

हिमाचल प्रदेश 12,13,000/- 7 ,50,000/- “487 500/- 4,87 ,500/- 

जम्मू ओर कश्मीर 32,12,500/- , -75,99,768/- 90,54,384/— 98,16 ,000/- . 

्ञारखंड 1.21,875/- = - - - 

केरल 47 A00/- _ 22,809/- 86 ,500/- - 

कर्नारक 18,32,218/- 2,50,000/- , 2,88,08,801/- ।  23,69,431/- 

` मध्य प्रदेशं 2,41,875/- 97,819/- - - 

महाराष्ट 6,79,125/- . 36,162/- 1,28,000/- 3,86,498/- 

ओडिशा 3,24,58,469/- 59,65,860/- - = 

Fars 4,20,825/- 26,813/- - - 

राजस्थानं 88,41,787/- 3,46,38,862/- 51,04,215/- 21,33,472/- 

66,35,001/- | 1,44,368/- । 96,93,263/-  33,80,300/- 
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1 2 3 4 5 

उत्तर प्रदेश 11,30,476/- 13,02,956/- 2,14,000/- ~ 

उत्तराखंड 7,77 813/- 5 80 ,000/- 5 ,80,000/- - 

पश्चिम बगाल 1,68,57 893/- 1,61,57,225/- 1,18,89,399/- 49 70 ,370/- 

were 6 ,35,000/- 3,17 ,500/- 5 ,00,000/- 5,00,000/- 

अरुणाचल प्रदेश - = 1,77 ,187/- 1,00,00,000/- 

असम 36 ,03,887/- 50,34,413/- 1,13,40,000/- 1,73,000/- 

मणिपुर 44,41,375/- 10,83,413/- 53,15,500/- 5,00,000/- 

मेघालय 23,000/- 95,43,250/- -- ~~ 

मिजोरम - = — 16 ,00,000/- 

नागा्लैड 1,55,08,701/- 12,18,813/- 1,17,000/- - 

कूल 22,69,29,259/- 26,37,56.997/- 22,33,67,336/- 8,94,98,131/- 

* इस राशि मै एनवारईकेएस, नेशनल एडवेचर फाउंडेशन, आरईएमएफ, स्पिक A, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट ईत्यादि जैसे उन अखिल भारतीय संगठनों 

कौ आवंटित राशि शामिल है जिनके मुख्यालय दिल्ली मँ है। तथापि, उनके कार्यक्रम ओर कार्यकलाप देश के सभी भागों मै निष्यपादित 

किए जते #1 

खरीद प्रणाली 

4111. श्री अजय कमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या विभिन sid मे न्यूनतम समर्थन मूल्य 

(एमएसपी) ओर खरीद प्रणाली के बारे मे जागरूकता के अभाव मे किसान 

अपने उत्पाद को ओने-पौने दाम पर बेचने के लिए बाध्य है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौ at ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) किसानौ के नीच न्यूनतम समर्थन yer ओर खरीद प्रणाली 

के बरे मे जागरुकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए 

है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मत्री (प्रो. के.वी. atta) : (क) ओर (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य 

ओर खरीफ प्रणाली के बरे मे जागरुकता कौ कमी होने के कारण 

मेह ओर चावल ओने-पौने दामों मे बेचने संबधी कोई रिपोर्ट प्राप्त 

नर्द हई है, | 

(ग) फसल वर्ष के आरभ होने के Brel पहले न्यूनतम समर्थन 

मूल्यो कौ घोषणा कर दी जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्यों के प्रचालन 

संब॑धी जागरूकता पैदा करने के लिए पम्पलेट, बेनर, aa बोर्ड तथा 

विज्ञापन एवं fee ओर इलैक्टोनिक मीडिया कं माध्यम से भी व्यापक 

प्रचार-प्रसार किया जाता है! 

[fect] 

Gait को खरीद 

4112. श्री जगदानन्द सिंह : क्या उपभोक्ता ` मामले, खाद्य ओर 

सार्वजनिक वितरण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीञआई) ओर राज्य खरीद 

एजेन्सियां बिहार राज्य मे पर्याप्त संख्या मे खरीद केन्द्र स्थापित करने 

q विफल रही है ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य कौ घोषणा के बावजूद 

राज्य मे किसानों से धान adi खरीद रदी है; ५ 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इसके क्या कारण 

है; ओर 

(ग) धान कौ समुचित खरीद ओर किसान को लाभकारी 

मूल्य प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम sae गए 

है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 

राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. atta) : (क) ओर (ख) बिहार राज्य. 

सरकार के निर्णय के अनुसार भारतीय खाद्य निगम खरीफ विपणन 

मोसम 2012-13 मे बिहार मे धान की खरीद मे भाग नहीं ले 

रहा Tl 

बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 8463 प्राथमिक 

कृषि सहकारी समितियो को पंचायत स्तर पर धान खरीदने के लिए 

प्राधिकृत किया गया दै। sah अतिरिक्त, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक 

आपूर्ति निगम ने आवश्यकतानुसार wie स्तर पर 570 खरीद केन्द्र 

खोते है। 

(ग) राज्य सरकार हारा दी गई सूचना कं अनुसार पर्याप्त 

मात्रा मे खरीद केन्द्र खोलने के अतिरिक्त, रज्य भर मे किसानो 

को एकारन्ट पदं चैक के जरिए मौके पर ही म्यूनतम समर्थन मूल्य 

का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, धान कौ खरीद 

मे वृद्धि करने के लिए भारतं सरकार द्वारा निम्नलिखितं कदम sae 

गए रैः 

1. किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए विगत कछ 

Ea 

2. न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचालनों का दायरा सीमात्,/ 

लघु किसानों तक gsr के लिए सहकारी 

समितियो/स्व-सहायता समूहो को धान के न्यूनतम समर्थन . 

मूल्य के 2.5 प्रतिशत कौ दर से कमीशन देने कौ अनुमति 

- दी गयी है। - 

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य ओर सरकार कौ खरीद नीति के 

18 दिसम्बर, 2012 

वर्षो मे धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य मे वृद्धि कौ मई 
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नारे मे जागरूकता लाने के लिए प्रति वर्षं विवरण पत्रो, 

Mets! ओर प्रिन्ट एवं इलेक्टानिक प्रचार माध्यमों के 

जरिए व्यापक war किया जाता है। 

4. खरीद को अधिकतम बनाने ओर किसानों तक न्यूनतम ` 

समर्थन मूल्य बेहतर ठंग से पहुचाने के लिए राज्यों को 

विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाने के लिए प्रौत्साहित किया 

जा रहा Ft 

नक्सलवादिरयो के लिए पुनर्वास नौति 

4113. St. पद्मर्सिह बाजीराव पाटील : 

डो. रला डे : 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नक्सलवादी संगठनों से देश मे हिंसा त्यागने 

के बारे मे बातचीत आरंभ करने पर विचार कर रही दै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी aio क्या है; 

` (ग) देश मै नक्सलवादियों के लिए कार्यान्विति कौ जा रही 

आत्मसमर्पण सह-पुनर्वास नीति का व्यौरा en et ओर् 

(घ) उक्त नीति के कार्यान्वयन के पश्चात् गत तीन at के 

प्रत्येक वर्षं ओर वर्तमान वर्षं के दौरान आत्मसमर्पण करने बाले नक्सलियों 

की राज्य-वार् संख्या क्या है? | 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिह) : (क) 

ओर (ख) राज्य सरकारे समय-समय पर वामपंथी उग्रवादियों विशेष 

रूप से, diem (माओवादी), जो अत्यन्त हिंसक समूह हे, से 

हिसा त्यागने ओर उनसे संबंधित किसी भी मुदे पर वार्ता करने 

की अपील करती रही है। किन्तु अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं 

निकले है। सीपीओई (माओवादी) ' "जनता कौ लम्बी wee” के 

माध्यम से मोजूदा संसदीय wants प्रणाली को ध्वस्त करने मे विश्वास 

रखती है। केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार ओर वामपंथी 

उग्रवादियौ के बीच वार्ताओं का स्वागत करेगी aed वामपंथी हिंसा 

त्याग & ओर भारतीय शासन के विरूद्ध अपना कथित सशस्त्र संघर्ष 

छोड द। । 

(ग) ओर (घ) वामपंथी उग्रवादियो को मुख्यधारा मँ लाने के 

लिए र्यं को अपनी-अपनी आत्म-समर्षण-सह-पुनर्वास नीतियां है । 

\
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भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित र्यो के लिए एक 

माडल अत्मसमर्पण-सह-पुनर्वासि नीति के लिए दिशानिर्देश जारी किए 

रहै जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ तत्काल 1.5 लाख के अनुदान, 

3 वर्षं के लिए 2000/- रु. कौ वृत्तिका, व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर 

हथियारों के समर्पण. के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान हे। 

गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं (10.12.2012 तक) के दौरान 

आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियो के राज्य-वार at संलग्न 

विवरण में दिए गए Zz 

विवरण 

वर्षं 2009, 2010, 2011 ओर 2012 (10.12.2012 तक) के 

दौरान आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादि्यो की 

राज्य-वार BIRT 

राज्य आत्मसमर्पण करने वले वामपंथी उग्रवादी 

2009 2010 2011 2012 

(10.12.2012 

तक) 

आंध्र प्रदेश 89 141 242 296 

बिहार 16 13 26 39 

छत्तीसगढ 16 06 20 26 

Bas 08 23 17 6 

मध्य प्रदेश 01 02 0 0 

महाराष्ट 08 22 15 10 

ओडिशा 10 48 49 33 

उत्तर प्रदेश | 01 01 - 09 0 

पश्चिम बगाल 0 06 15 21 

अन्य 01 04 1 -- 0 

कुल 150 266 394 431 
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aadiet कौ स्थापना संबधी लक्ष्य 

4114. श्री मारोतराव Bast कोवासे : 

श्री अंजनकुमार एम. यादव : 

क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या सरकार/प्रसार भारती ने waned पचवर्षीय योजना 

के दौरान अत्यन्त कम शक्ति वाले Seated (वीएलपीरी), कम शक्ति 

वाले टांसमीटर (एलपीरी), उच्च शविति वाले टरांसमीरर (एचपीरी) 

स्थापित करने संबंधी ve लक्ष्य निर्धारित किया है; 

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ओर aan इस Way में क्या 

उपलब्धियां हासिल कौ गई है; 

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना कं दौरान उक्तं उदेश्य हेतु राज्य-वार 

क्या लक्षय निर्धारिते किया गया है ओर उक्त लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए 

क्या प्रयास किए जा रहे रहै; 

(घ) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हैदयानाद 

सहित देश के विभिन भागों मे डिजिटल उच्च शक्ति वाले Sat. 

टांसमीटर स्थापित किये थे; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्सवंधी ato क्या है ओर उनकी वर्तमान 

स्थिति क्या है? ) 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया दै कि दूरदर्शन कौ 10वीं 

योजना से चल रही wate के हिस्से के रूप में val योजना के 

अंतर्गत 29 नए टीवी टासमीरर (एचपीरी-9, वीएललपीरी-20) लगाने 

का लक्ष्य रखा गया था। इनमे से 28 रीवी टाखमीरर (एचपीरी-9, 

वीएलपीरी-19) चालू feu जा चुके है। उपरोक्त टरांसमीटरों कौ राज्य 

ओर वर्ष-वार अवस्थिति संलग्न विवरण-। मे दी गई है। 

शोष बचे टांसमीरर sata वीएलपीरी जोगिन्दर नगर पर कारवाई 

चल रही है, इस परियोजना को 2013 के दौरान चालु किए जाने 

की आशा रै। 

इसके अतिरिक्त, जम्मू ओर कश्मीर में रेडियो ओर टीवी कवरेज 

मजबूत करने कौ एक स्कीम, जिसका परिव्यय 100 करोड रुपए है, 

iat योजना के अंतर्गत अनुमोदित कौ गई Bi इस स्कीम मे अन्यो
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के साथ-साथ निम्नलिखित स्थानों पर पांच उच्च शक्ति टीवी crater 

स्थापित करने की परियोजना भी शामिल रैः- 

नाथा टाप 

ग्रीन रिज 

हिबोरटिगला 

राजौरी (डीडी-1 ओर Stet न्यूज) 

उपरोक्त cele के लिए स्थान के at मे अंतिम निर्णय लिया 

जा चुका है। परियोजनाओं को amie पूरा करने के लिए हर संभव 

प्रयास किए जा रहे है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, उपरोक्त टांसमीरर 

चरणबद्ध ST से 2014 के अत तक स्थापित कर लिए जाने की आशा 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 708 

Cl दूरदर्शन के 12वीं पंचवर्षीय योजना संनधी प्रस्ताव को अभी अनुमोदित 

किया जाना है। 

(घ) ओर (ङ) हैदराबाद मेँ एक सहित 40 डिजिटल उच्च शवित्त 

टीवी cadet की स्थापना संबंधी परियोजंना्ओं कौ 11वीं योजना 

के अतर्मत अनुमोदित किया गया था। इन टंसमीटरौ कौ राज्य-वार 
अवस्थिति संलग्न विवरण-1 मेँ दी गई है। उपर्युक्त डिजिटल टरंसमीरर 

दो चरणो (चरण-1-19, चरण-॥-21) मे कार्यान्वित किए जा रहे FI 

19 cat के लिए tea ओर. केबल कौ आपूर्ति ओर संस्थापना 

आदेश जारी किए जा चुके है ओर ari प्रगति पर है। 19 डिजिटल 

cena कौ खरीद संबंधी कारवाई प्रगति पर है। मौजूदा संकेतो 

के अनुसार डिजिटल टांसमीरर चरणबद्ध ढंग से 2014 तक संस्थापित 

किए जाने कौ आशा है। 

विवरण- 

lat योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए नए टीवी ट्ंसमीटर 

2009-10 ` राज्य/संघ 2007-08 2008-09 2010-11 = 2011-12 = 2012-13 

राज्यकषेत्र ` | 

1 2 3 4 5 6 7 

अंडमान ओर उच्च शक्ति टांसमीटर, अति अल्प शवतत टांसमीरर् 

निकोबार पोर्ट slay डिगलीपुर (Stet ग्यूज) 

हीपसमूह 

| उच्च शक्ति cater, पोर्ट ` अति अल्प शक्ति टांसमीरर, अति -अल्प 

न्लेयर (Stet न्यूज) मायावंदर (डीड न्यून) शिति Siete, 

| † ` ga (डीडी ` 

न्यूज) 

अति अल्प शक्ति टांसमीरर, 

Handel 

अति अल्प शक्ति crater, 

हरीनगर 

अति अल्प शक्ति 

Tea, AH. पुरम 

अति अल्प शक्ति टांसमीटर, अति अल्प शक्ति | 

रगत (Stet न्यूज) टांसमीरर, चोरा 

अति अल्य शक्ति दांसमीरर, 

ama से (डीडी न्युज) 

अति अल्प शक्ति दासमीटर, 

मानर्कोवरी (Stet न्यूज) 



709 Wat कौ 27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 710 

1 2 3 5 6 7 

अति अल्प शक्ति टासमीरर, अति अल्प शक्ति टासमीरर, 

लग ages otal 

अति अल्प शक्ति टासमीरर, 

नील aes 

आध्र प्रदेश उच्च शक्ति 

टासमीटर, 

महनूबनगर 

असम उच्च शक्ति टदरासमीरर, 

कोकराञ्चार 

बिहार उच्च शक्ति दासमीरर, 

सहरसा 

छत्तीसगढ़ उच्च शक्ति 

द्रसमीरर, 

बिलासपुर 

हिमाचल प्रदेश उच्च शक्ति दरांसमीरर, 

धर्मशाला 

लक्षद्वीप अति अल्प शक्ति creat, अति अल्प शक्ति टासमीरर, 

अमीनी (Stet न्यूज) मिनीर्कोय (Stet न्युज) 

अति अल्पं शक्ति टांसमीटर, अति अल्य शक्ति Steer, 

अगाती (डीडी न्यूज) use (डीडी न्यूज) 

अति अल्प शक्ति crater, 

कदमत (डीडी न्यूज) 

अति अल्प शक्ति दरासमीटर, 

कल्पेनी (डीडी न्यूज) 

मध्य प्रदेश उच्च शक्ति टूसमीरर, 

॥ छतरपुर 

राजस्थान उच्च शक्ति टांसमीटर, 

बीकानेर 
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wu योजना के अग के रूप मे स्थापित far जाने वाले 

विवरण-पा 

डिजीरल .द्रंसमीरर 

18 दिसम्बर, 2012 

राज्य अवस्थिति 

फेज-1 फज-2 

1 2 3 

आंध्र प्रदेश हैदराबाद विजयवाड़ा 

असम गुवाहाटी 

विहार पटना 

छत्तीसगढ़ रायपुर 

दिल्ली दिल्ली 

गुजरात अहमदाबाद सूरत 

वडोदरा 

राजकोट 

हिमाचल प्रदेश कसौली 

| जम्मू ओर कश्मीर श्रीनगर 

आारखंड wat 

कर्नाटक बंगलोर | मैसूर 

करल ` तिरुवनंतपुरम् कोच्चि 

मध्य प्रदेश भोपाल ग्वालियर | 

san 

महाराष्ट मुंबई ` नागपुर 

ओरगाबाद पुणे 

ओडिशा . कटक 

लिखित उत्तर . 712 

1 2 3 

पंजाब ` जालंधर अमृतसर 

राजस्थान । जयपुर 

तमिलनाडु चेनै ` कोडिकनाल ` 

उत्तर प्रदेश लखनऊ । कानपुर 

वाराणसी 

इलाहाबाद 

आगरा 

बरेली 

उत्तराखंड । मसूरी 

पश्चिम बंगाल कोलकाता कसियाग 

POPE 

art Frit करना 

4115. श्री शिवराज भैया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री. यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क्) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने चालू वर्षं के 

प्रथम सात माह के दौरान मध्य प्रदेश को आबटित 34 लाख afew 

टन खाद्यान म से केवल 24 लाख टन खाद्यान जारी किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर शेषं मात्रा कब 

तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; 

(ग) क्या अन्य wal को 30 लाख Aen टन की तुलना 

मे उक्त राज्य को केवल 1.60 लाख Hew टन AE उपलब्ध कराया 

गया है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण 

है ओर इस way में क्या सुधारात्मकं कदम उठाए गए है? 

- उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिके fear मंत्रालय के राज्य 

मंत्री (ग्रो. के.वी. ्थोमस) : (क) ओर (ख) लक्षित सार्वजनिक
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वितरण प्रणाली के अधीन सरकार ने वर्षं 2012-13 के लिए मध्य 

प्रदेश को प्रतिमाह 2.228 लाख टन कौ दर पर 27.36 लाख टन 

खाद्यानौ को आनंटन किया है। राज्य के लिए मासिक कोटे के आधार 

पर 7 माह का आबंटन 15.96 लाख टन बनता है जिसका उठान 

राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। 

मध्य प्रदेश विकेन्द्रीकृत खरीद योजना वालां राज्य होने के कारण 

खाद्याननौ कौ खरीदारी स्वयं करता है ओर मध्याटन भोजन योजन्!/रक्षा 

सेवाओं के अधीन किए गए आबंरन को छोडकर GEN के आबंरन 

के प्रति अपने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के स्टाक में से निर्गम करता 

है, मध्याह्न भोजन योजना ओर रक्षा सेवाओं F लिए राज्य भारतीय 

खाद्य निगम के गोदाम से Geri का उठान कर रहा है। लक्षित 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ओर भारत सरकार कौ विभिन कल्याण 

योजनाओं के अधीन वर्षं के प्रथम सात माह के दौरान राज्य सरकार 

ने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के स्टाक मे से 31.07 लाख टन खाद्यान 

जारी किए है ओर भारतीय खाद्य निगम ने 1.19 लाख टन खाद्यानि 

जारी किए ै। 

(ग) ओर (घ) वर्तमान वर्षं कं दौरान भारत सरकार ने लक्षित 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ओर खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन 

मध्य प्रदेश को 30.10 लाख टन गहू आबंटित किया है जिसमे लक्षित 

सार्बजनिक वितरण प्रणाली के सामान्यः वार्षिक आबंटन के अधीन किया 

गया 24.19 लाख टन, अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों 

फे लिए किया गया 2.27 लाख टम, fren जिललो के अतिरिक्त 

गरीबी रेखा से. नीचे के परिवारो के लिए किया गया 1.37 लाख 

aa ओर खुला बाजार fast योजना कं अधीन किया गया 2.27 लाख 

टम का आब॑टन शामिल है। यद्यपि राज्य सरकार ने लक्षित सार्वजनिक 

वितरण प्रणाली के सामान्य आबंटन के प्रति अपने साते माह के कोरे 

का पूर्णं उठान किया है लेकिन अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचै के 

आनंटन ओर निर्धनतम fact के आबंटन के प्रति उठान (अक्तूनर्, 

2012 तक) शून्य रहा Fl 

(अनुवाद 

zat के साथ समञ्ौता ज्ञापन 

4116. श्री किंयनभाई वी. पटेल : 

श्री प्रदीप weit : | 

क्या युवा कार्यक्रम ओर खेल wh यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : - 
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(क) क्या भारत सरकार ने zal सरकार के साथ Ga ओर 

युवा कार्यकलाप के क्षेत्र म सहयोग बढाने के लिए किसी समङ्ञौता 

aaa पर हस्ताक्षर किये है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब्धी ao क्या दै; 

(ग) उतत aaa ज्ञापनं की प्रमुख विशेषताएं क्या है; ओर 

(घ) उक्त समञ्चौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के पश्चात् दोनो देशों 

के बीच किस हद तक खेल ओर युवा कार्यकलापौ के लाभान्वित 

होने की संभावना है? 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री fare सिह) : (क) से (ग) खेल ओर युवा 

कार्यकलाप के aa में सहयोग बढाने के लिए भारत ओर cat के 

जीच 5 जुम्, 2012 को एक BA ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए 

Z| उक्त Basia ज्ञापन 4 प्रावधित रूपरेखा के अनुसार खेल ओर 

युवा कार्यक्रमो से संव "त विस्तृत प्रस्तावों पर आदान-प्रदान ओर आपसी 

लाभ के आधार पर विचार किया जाना दै। इस Ta ज्ञापन में 

अन्य क्षेत्रों सहित निम्नलिखित ast में कार्यक्रमो, कौशल, तकनीकों, 

सूचना ओर सान के आदान-प्रदान के रूप मे सहयोग का प्रावधान 

किया गया रैः- 

° . खिलाडियों ओर रमं का प्रशिक्षण ओर प्रतियोगिता 

| art & लिए प्रशिक्षण ओर तकनीकी सहायता 

* युवा ओर खेलं के क्षेत्र मे आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा 

खेल waft, खेल प्रशासको, पेशेवर ओर विशेषज्ञो के 
लर . 

° युवा ओर खेल के क्षेत्र मँ संयुक्त परियोजनाएं तैयार करना 

° युवा पर्यटनं को प्रोत्साहन 

| खेल faan कार्मिक के लिए प्रशिक्षण, आदान-प्रदान ओर 

सहायता कार्यक्रम तथां खेल विज्ञान आदि का विकास 

(घ) दोनों देश समञ्लौता ज्ञापन के उपबंधो के अंतर्गत खेल 

ओर युवा कार्यकलाप कै क्षेत्र में दोनों देशो के बीच द्विपक्षीय संबंधों 

को Ges करने सहित देशो द्वारा निष्पादित विभिन area ओर 

आदान-प्रदान कार्यक्रमों से खेलों के संवर्धन ओर विकासं मे योगदान 

कररेगे। ।
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अंडमान ओर निकोबार grag में 

विधायिका 

4117. श्री पी.आर. नटराजन : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे fH: 

(क) क्या अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यकषेत्न 4 

विधान सभा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव दै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या दहै; ओर 

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है? 

गृह मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली Tram) : (क) 

से (ग) जी, wa वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अंडमान 

ओर निकोबार द्वीपसमूह म विधान सभा स्थापित करने का फिलहाल 

कोई प्रस्ताव नहीं है। 

नारियल से चीनी की उत्पादन 

4118. श्री एम-के. राघवन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर 

सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या नारियल से भी चीनी का उत्पादन होता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या नारियल से चीनी उत्पादन को प्रोत्साहित करने 

के लिए war ने कोई पहल कौ है/करने का प्रस्ताव हैः 

ओर | ` 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

मत्री प्रो. के.बी. aaa): (क) ओर (ख) जी, हां। नारियल 

से भी चीनी का उत्पादन किया जा सकता है। तथापि वर्तमान में 

देश मेँ कोई भौ वाणिज्यिक नारियल पाम चीनी उत्पादन इकाई नही 

Zl | | 

(ग) वर्तमान मे नारियल से चीनी उत्पादन को प्रोत्साहित .करमे 

के लिए सरकार कं पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही FI 

~ ~" 

(च) प्रश्न नहीं उठता । 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 716 

सीआईएल को विद्युत आपूर्ति 

4119. डौ. पी. वेणुगोपाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने 

कृपा करेगे कि : ॑ 

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (dieu) ओर इसकी 

अनुषंगी कंपनियों ने उनके द्वारा सामना कौ जा रही विभिन प्रचालन 

संबेधी कदिनाइयो को दूर करने का अनुरोध सरकार से किया है ताकि 

देश कौ आवश्यकता को पूरा करमे के लिए कौयला उत्पादन ae 

को प्राप्त किया जा सके; | 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी oto क्या हैः ओर 

(ग) arse ओर gaat अनुषंगी weal को विद्युत कौ 

ज्यादा आपूर्ति सहितं सरकार द्वारा अन्य मांगो को पृश करने के few 

उठाए गए्/उवाए जाने वाले wed का sho क्या है ताकि उनके. 

प्रचालनात्मक भाग मे शीघ्र निर्णय लेने हेतु उन्ह सक्षम बनाया जा 

सके? | 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीकं पाटील) : (क) 

ओर (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीजईएल) द्वारा विचारित 

कोयला उत्पादन के लक्ष्यौ को प्राप्त करने के लिए पर्याबरणीय स्वीकृति 

तथा वन स्वीकृति, -भूमि अधिग्रहण, आरणएंडआर एवं कोयला निकासी 

अवसंरचना से संबंधित मामले महत्वपूर्णं है। कोल इंडिया लि. ओर 

सरकार ने इन मामलों के समाधान हेतु निम्नलिखित कारवाई कौ 

` हैः- . । । | 

(i) अधिग्रहण कार्यवाही को शीघ्र निपंटाने के लिए राज्य 

सरकारों के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ अनुवतीं 

कार्रवाई सक्रिय रूप से करना। 

(i) राज्य प्राधिकारियो अर्थात् भूमि राजस्व आयुक्त, भूमि राजस्व 

सचिव के साथ नियमित som की जाती है ताकि गंभीर 

` समस्याओं का निपटारा किया जा wh 

(iii) आवश्कयताओं को पूरा करने तथा प्रश्नौ के समाधान 

दतु जिला तथा तहसील स्तर पर वन अधिकारियों के 

साथ नियमित आधार पर संपक किया जाता tr वन 

प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति के लिए एमओईएफ के क्षेत्रीय 

कार्यालय, नई दिल्ली के साथ आवधिक संपर्कं किए 

जाते EI . | )
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iv) पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तावो विशेष रूप से सार्वजनिक 

सुनवाई के लिए तिथियों तथा अंतिम स्वीकृति के लिए 

लंबित ve प्रस्तावों को तेजी से निपटाने के लिए सभी 

स्तरो पर राज्य एवं एमओैर्ईएफ अधिकारियों के साथ 

नियमित रूप से संपर्क किया जाता है एवं बैटकं आयोजित 

की जाती SI 

(४) पुनर्वास स्थल के चयन के लिए ओर पुनर्वास स्थल पर 

स्थानांतरित हने के fr se राजी करने हेतु 

भू-स्वामियो^ ग्रामीणों के साथ चर्चा कौ जाती है। 

(vi) कोयला मंत्रालय लंबित स्वौकृतियों मेँ तेजी लाने कं उदेश्य 

से राज्य स्तर पर एवं केन््धरीय स्तर पर नियमित आधार 

पर संबंधित प्राधिकारिर्यो के साथ तथा कोयले कौ निकासी 

के लिए लंबित ta परिथोजनाओं के बरे में रेल मंत्रालय 

क साथ भी उन मामलों को उठाकर उनका समाधान निकाला 

जा रहा है। 

(ग) कोल इंडिया लि. मे नयी परियोजनाओं को शुरू करके 

तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र मे विभिन कंपनियों को पहले से ही 

आबंरित कौष्टिव कोयला न्को का विकास करके उत्पादन को बढ़ाने 

का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मांग तथा आपूर्ति के बीच के अतर 

को आयातो के माध्यम से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार 

ने निर्णय लेने मे संवर्धितं स्वायत्तता के एिलि कोल इंडिया लि. को 

नवरत्न का दर्जा एवं इसके 6 सहायक कपनियो को मिनीरत का 

दर्जा प्रदान किया दै, 

att पर अनुसंधान कार्य 

4120. श्रीमती बचा इंसी लक्ष्मी : क्या कृषि मंत्री यह तान 

कौ कृपा करगे कि : 

(क) क्या सरकार्/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) 

ने दाल, खाद्यानों ओर तिलहनौं सहित विभिन प्रकार कौ फसलों 

के बीजों मे सुधार के लिए कोई कदम उठाये ईै/अनुसंधान किया 

है जिससे इन वस्तुओं के उत्पादन म आत्मनिर्भरता प्राप्त कौ जा 

सके; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यश क्या है ओर इसके साथ 

साथ गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष ओर वर्तमान at के दौरान 
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इस प्रयोजन हेतु किए गए आवंटन का SN राज्य-वार क्या 

है; 

(ग) क्या सरकार/आईसीएआर द्वारा अधिक उपज वाले बीजों 

ओर मृदा संरक्षण की कृषि प्रौदयोगिकौ के समन्वित विकास कं लिए 

भी कदम उठाए जा रहे है; ओर 

(घ) यदि हां, तो aad oto क्या 2? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) जी, हां। 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) कं संस्थानों तथा राज्य 

कृषि विश्वविद्यालय मेँ स्थित भा.कृ.अ.प. कौ अखिल भारतीय समन्वित 

अनुसंधान परियोजनाओं पँ किए गए अनुसंधान कार्यो कं आधार पिछले 

तीन वर्षो के दौरान कुल 211 किस्म जारी कौ गईं जिस्म तिलहन 

(56), दलहन (59), तथा अनाज (96) कौ किस्म शामिल हे (संलग्न 

विवरण) | राशि का ander उनत बीज किस्मों/संकर feat के विकास 

से संबंधित अनुसंधान कार्यो के अलावा जैविक ओर अजेविक दबाव 

प्रबंधन, उन्नत पोषण ओर जल उपयोग दक्षता, उत्पादन प्रद्योगिकियो 

आदि मुदो पर ध्यान देने कं लिए किया गया है! भारतीय कृषि अनुसंधान 

परिषद् के फसल faa प्रभाग मे अनुसंधान कं लिए पिछले तीन 

वर्षो तथा वर्तमान ad के दौरान योजना राशि का आवंटन क्रमशः 

रु. 304.00 करोड रु. 366.00 करोड, रु. 392.77 करोड तथा रु. 

460.00 करोड है, 

(ग) ओर (घ) जी, हां। दलहन तिलहन तथा अनाज कौ उच्च 

teen, नाशीजीव सहिष्णुता तथा रोग प्रतिरोध fea के day मे 

प्रासंगिक कृषि क्रिया पैकेज के मानकौकरण के क्रम में स्थान विशिष्ट 

परोद्योगिकियो ओर किस्मो का विकास ओर आकलन किया गया ह। 

कृषि फार्मा मे मृदा कटाव कौ रोकथाम कं लिए मृदा एवं जल 

संरक्षण की स्थान विशिष्ट विधियां विकसित की me है। भा.कृ.अ 

प. नै अनेक स्थान विशिष्ट, लागत प्रभावी, उन्नत प्रद्योगिकियां विकसिते 

की है जिनमे किस्मे/संकर feel, फसल विविधीकरण, संसाधन सरक्षण 

प्रोद्योगिकियां (शून्य ya, क्यारी रोपण, ce लेवलिग, चावल 

सघनीकरण प्रणाली),. मृदा weg विधियां, समेकित 

मृदा-जल-पोषण प्रबंधन, जल संग्रहण ओर संरक्षण, प्रतिभागी जलसंभर 

मोडल, qan सिचाई, समेकित कृषि प्रणाली, समेकित नाशीजीव/रोग 

प्रबंधन विधियां आदि शामिल रहै इनसे देश मे कृषि उत्पादन म्. वृद्धि 

हुई zl
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विवरण 

af 2010-2012 (तीन वर्ष) के दौरान तिलहन, दलहन ओर 

` मुख्य अनाजों की जारी at गयी facia 

ग्रजातियां तिलहन 

किस्म 

2 

रेपसीड सरसों 

(15) , 

-आरण्डी (5) 

सूरजमुखी 
(4) 

` कूसुभ (1) 

तिल (5) 

अलसी (6) ` 

गुजरात के जूनागढ़ मूगफली-31 (जीजेजी-31) 

(जे-71), गुजरात जूनागदं ग्राडंडनट-9 (जीजेजी-9) 

(3-69), सीओ-6, आईसीजीवी-00350, एचएनजी-123, 

राज मूगफली-1 (आरजी-510) , दिव्या (सीएसएमजी- 

2003-19), गिरनार-3 (पीबीएस-12,160), कादिरी 

 हरीथन्प्रा (के-1319), जीपीबीडी-5, जीजेजी-एचपीएस-1 

(जेएसपी- एचपीएस-44), आरएआरएस-टी-1, ग्राङुडंनट 

आरएआरएस-टी-2 ग्राउंडनर, प्रताप राज मूगफली, 

. आरजी-425 

पूसा सरसो 28, पंत ॒राय-19 (पीञआर-2006-1), 

सीओआरएएल-437 . (पीएसी-437), आरणएलसी-2, 

शालीमार सरसो -1, पूसा मस्टड-28 (एनपीजे-124), ` 

डीआरएमआर-601 (एनञआरसीडीआर-601), पूसा 

मस्टई-26 (एनपीजे-113), पूसा मस्ट-27 (इजे-17), 

सीओञआरएएल-432 (पीएसी-432) (हादब्रिड), 

आरएच-0119, वित्ताम्बरी (आरवाईएसके-05-02) , 

छत्तीसगढ़ सरसो वल्लभ तारामीरा-1 (पीयूटी-93-11), 

वल्लभ तारामीरा-2 (पीयूरी-93-1) 

` जेआई-273 (जीसी-3), डीएसपी 222, दीसीएस-107, 

के-8501 (चन्द्र प्रभा), वाईआरसीएच-1 

आरए्सएफएच-130, (भद्र), आरएसएफवी -90, (ie), 
सीओ-2 (हाइत्रिड), पीएसएच-569 

एसएसएफ- 708 

` गुजरात तिल-4 (जीतिल-4), (एरी-159), डीएसणएस-9, 

 जेएलटी-408 (जेएलएस-9848-2), राजस्थान तिल-351 . 

(आरटी-351), .रीएमवी (एसबी) 7 

Wh आजाद अलसी-2 (एलएमएस-149-4), जवाहर 
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2 

रामतिलं ` (2) 

(नाईर्जर्) 

चना (13) 

अरहर (4) 

उडद (10) 

मूग (7) 

मटर् (7) 

मसूर (6) 

९ 

लिंसिड-41 (पीकेडीएल-41) , जेएलएस-67 (fare), 

रुचि (एलसीके-5021), जेएलएस-73 (एसएलएस-73), 

भागसु ` 

उत्कल नाइजर-150 (ओएनएस-150), फुले कराला 

( आईजीपीएनं-2004-1) 

दलहनं 

एकं-4 (एच-05-169),. राज विजय काबुल 
ग्राम-101 (जेएससी-42), राज विजय ग्राम 201 

(जेएससी-40), राज विजय ग्राम-202, राज विजय 

ग्राम-203, Wendt हरिता (एकेजी-9203-12) , 

उज्जवल | (आईपीसीके-2004-29), गुजरात Ware 

ग्राम-3 (जीजेजी-0207), कृपा, जीपीएफ-2, 

आरएसजी-974 (अभिलाषा), पीकेवी काबुली-4, 

एमएनके -1 

आनद ग्रेन तूर-2 (-एजीरी-2), नीडएन-211 

(बीडीएन-2004-3), टीएस-3 आर, राजीवलोचन 

विश्वास (एनयूएल-7), यूएच-1, (यृएच-04-06)., 

वीबीएन-6, सीओ-6 सीओनीजी-653, बीबीएन 

(बीजी) 7 (बीनीर्जी-04-0008), मैश-479 

(केयूजी-479), मैश-391 (एलयू-391), मैश-114, 

यूपीयू-00-31 (मैश हिमाचल-1) 

केएम-2195 (स्वाति), एमएच-421, बीएम-2003-2, 

, आईमीएम-02-14, पीकेवी एकेएम-4 (एकेएम-9904) 

वीबीएन, (जीजीजी) 3 tract ग्रीन गोल्ड 

गोमती, (रीआरसीपी-8), एचएफपी-529, 

आईपीएफ-4-9, बीएल मटर-47 (वीएल-47), अमन 

(आईपीएफ-5-19), गोमती (टीआरसीपी-8), द॑तीवाडा 

Tics पी-1 (एसकेएनपी-04-09) । 

एलएल-931, वीएले मसूर-514 (वीएल-514), 

` एलएल-931, वीएल मसूर-133 (वीएल-133), पंत 

area 8 (पंत एल-063), पत ॒लेगिरिल-7 (पत 

एल-024) 



ha बीन (1) 

Haat (3) 

कलस्टर बीन 

(4) 

भारतीय बीन 

(1) 

चावल (47) 

गेहू (25) 

` चंद्रमा, 

गुजराते राजमा-1 (डीपीमार-88-1-2) 

गुजरात दतीवाडा होर्सग्राम-1 (जीएवजी-5), fen 

कूल्थी-1 (आईकजीएच-05-01), सीर आईडी 

एए्लएटीएचए (सीआरएचजी-4) 

एचजी-884, एचजी-2-20, एचजी-870, ग्वार कुंजल 

(आरजीसी-1033) 

गुजरात वाल-2 

अनाज 

Freq Usd आर्ईजीकंवीआर-1, आईजीके वीआर 2, 

सीर धान-401, सीर धार-601, सीर धान-501, 

आरसी मनीफो-11, एसजेआर-5, इन्दम-200-017, 

सीर धान-500, पंजाब बासमती-2, मुगदसिरी- 1253, 

वीरीएरल-8, एमओ-21 (प्रतीक्षा), अनना (आर) 4, 

सीओ (आर्) 49, जीएञआर-13, एनएयूआर-1 

रत्नागिरी-4, कर्जत-184, रत्नागिरी-24, 

वीएएमएसरएडीएचणएआरए, अक्षय, जेजीएल-11470, 

जेजीएल-3855, भावपुरी संलालु, सुगंधा सांबा, लूना 

सम्पद, रीता, मंदाकिनी, नुआ चिनीकामनी, फाल्गुनी, 

लूना सुवर्णा, मृणालिनी, तेजस्विनी, एनडी आर्-2065, 

आईजी आरकंवीआर-1244, इंदिरा बारानी 

धान-1, ठीआरवाई-3, weldt-a9, एरीरी-50, 

सीओ-4, गुजराते आनद राइस-2, एनके-5251, 

जेजीएल-3844 जेजीएल-3828। 

एमपीओ (जेडम्ल्यू)-1215, एमएसीएस-6222, 

Weteay-314, डीबीडन्ल्यू-3ॐ9, वीएल गहू 907, 

एचएस-507, एचञाई-1563, डन्ल्युएचड़ी- 94३, 

एन आई एडन्ल्यू -1415, डीपी डन्ल्य् -621-50, 

डन्ल्यूएच-1080, एमपी-3288, केआरएल-213, 

एचडी-2967 के आर्एल-210, एचडी -3043 

एकेएडन्ल्यू-4627, पीबीडन्त्यू-644, सूएएस-428, 
राज-4079, सीसीएनएनआरवी-01 (राज मोल्या 

रोधक -1), एमपी (जेडन्ल्यू)-1201, राज विजय 

वीट-4106, सीओडन्नलयू-2, उन्ल्यूएसएम-1472 
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1 2 

मक्का (17) एचएससी-1, एसक्षयूपीएम-4, एमसीएच -36, 

डीएच्एम-119, पीएमएच-4, पीएमएच-5, 

डीकेसी-9081, आईजी -8011, आईजी -8237, विवेक 

मेज हादव्रिड-43, विवेक मेज हाइृत्रिड-39, पी-3501, + 

एसणएमएच-3904, केएमएच-22168, सीओ-6, 

केएमएच-25 के 60, कैएमएच-3712 

जौ (7) बीएच-%02 डीडन्ल्यृआरबी-73 पूसा लोसर 

(बीएल-380), यृपीबी -1008, डीडन्ल्यूअरयूबी-64, 

एचबीएल-391 (गोकल), बीएच-885 

कोयला at के लिए संवर्धन बो 

4121. श्री के, GAR : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या सरकार कोयला aa के लिए विदेशी निवेश संवर्धन 

ae जैसे किसी निकाय की स्थापना करने के साथ-साथ कोयला 

परियोजनाओं कौ ast हेतु एकल खिड्कौ तंत्र बनाने पर विचार कर 

रही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है?. 

कोयला मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री प्रतीकं पाटील) : (क) 

ओर (ख) कोयला मंत्रालय द्वारा te कोई प्रस्ताव नहीं किया गया 

3) तथापि, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने विशेषरूप से 

अवसंरचना क्षत्र मँ परियोजनाओं के कायन्वियन के लिए अनुमोदनो/ 

स्वीकृत्ियो के संबंध में तेजी से निर्णय लेने कै लिए निवेश संबंधी 

मंत्रिमंडल समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया है] 

[ हिन्दी] 

कृषि विज्ञान कन्दरो से aoe की सुविधा 

4122. श्री विश्व मोहन कुमार : क्या कृषिं मंत्री यह बताने 

at कृपा करेगे कि : 

(क) क्या बिहार कै किसान कौ समरो के समाधानं के 

लिए कन्दर सरकार हारा कृषि विक्रान ge से संबधित किसी प्रस्ताव 

को स्वीकृति दी गई है, 

(ख) यदि हा, तो देश में wea अब तक कितने कृषि 

` विज्ञान केन मे संप्क-सुविधा उपलब्ध कराई गईं है;
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(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार कार्य नहीं 

किया जा रहा रहै; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर किसानौ को 

अभी तक इस सुविधा से वंचित रखे जाने के क्या कारण है; ओर 

(ङ) इस संबंध मेँ सरकार द्वारा क्या उपचारोपाय किए जा रहै FB? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग 

म समय-अतराल को कम करने के लिए भारतीयं कृषि अनुसंधान 

परिषद् (आईसीएआर) ने बिहार मेँ 33 कृषि विज्ञान केन्द्रौ सहितं देश 

मे 631 कृषि विज्ञान केन्द्र (Hath) के एक Foam की स्थापना 

कीदै। कृषि विज्ञान कदरो का उदेश्य किसानो कं खेले म प्रोचयोगिकौ 
एवं उत्पादों का मूल्यांकन, परिष्करण तथा प्रदर्शन करना है। 

(ख) से (ङ) कृषि पर वैन आधारित सामधर क उपयोग कौ सुविधा 

हेतु 623 कृषि विज्ञान Fei मेँ इंटरनेट/इत्ेक्टरनिक लिकेज कौ सुविधा 
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है, जिसमे से 192 कृषि विज्ञान del के पास वी-सैट आधारित 

ई-कनेविरविरी सुविधा है तथा 431-कृषि विज्ञान कद्र, बीएसएनएल ओर 

अन्यं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ys हुए sl समय-समय पर कृषि 

परामर्शं उपलब्ध कराने कं लिए 401 कृषि विज्ञान Hel के पास मोबाइल 

फोन लिकेज कौ सुविधा उपलब्ध है तथा 10.11 लाख किसान पंजीकृत 

है। उन कृषि faa Hel की संख्या कां राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण 

मे दिया गया है जिनके पास इंटरनेट कनेकिटिविरी ओर किसानों के साथ 

मोबाईल फोन fares मौजूद ह! fret एक वर्ष के दौरान पंजीकृत 

किसानो को 4.9 लाख कृषि सलाह से संबंधित संदेश भेजे गष रहै 

इसके अलावा, सभी कृषि faa Sai ने किसानोन्युखी कार्यक्रमो 

जैसे प्रशिक्षण weet, ween प्रदर्शन, प्रौद्योगिकौ सप्ताह का 

आयोजन, किसानो के लिए tice स्कूलो, किसानोँ- वैज्ञानिको मे परस्पर ` 

वार्तां ओर अनेक प्रकार की प्रसार-गतिविधियों को संचालित करने के 

लिए देश में कृषि प्रौद्योगिकौ प्रधन पएजेसियौ (आत्मा) are संपर्क 

स्थापित किये है ताकि किसानों मेँ saa ग्रौद्योगिकौ के बारे मे जागरूकता 

tar कौ जा सके। 

विवरण 

किसानों को कृषि-परामर्थ सेवाएं प्रदान करने हेतु इंटरनेट-कनेक्टिविटी ak मोबाहृल फोन fsa क्री 

सुविधा वाले कृषि विज्ञान केदो का राज्य^संघ शासित प्रदेश-वार व्यौरा 

क्र. राज्य/संघ शासित aa ate आधारित ई- बीएसएनएल या अन्य सेवा किसानो फे पास कृषि-परामर्श सेवाए 

a. ` ` कनेक्टिविरी के प्रदाता के माध्यम से मोबाइल फोन प्रदान करने कं 

साथ Fath इटरमेर कनेक्टिविरी वाले संपर्क वाले लिए जुडे हुए 

की संख्या केवीके कौ संख्या Hath कौ संख्या किसानों कौ संख्या 

1 1 2 | [5 4 5 ऽ 2 ; 3 4 5 | 6 

1. अंडमान ओर निकोबार gaye 1 2 1 ` 207 

2. आंध्र प्रदेश 12 34 | 18 . 1800 

3. अशणाचलं प्रदेश | 0 13 3 2352 

५, असम , 2 7 12 5910 

5. निहार 5 33 48 7238 

6 छतीसगठ् 3 14 11 + 4450 

7. दिल्ली — 0 1 1 316 

8 गोवा 1 1 1 1945 
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1 2 3 4 5 6 

9. गुजरात 5 27 5 2932 

10. हप्यिाणा 9 9 12 16958 

11. हिमाचल प्रदेश 6 6 9 5541 

12. जम्मू ओर कश्मीर 3 6 9 0 

13. Fas 4 18 9 2760 

14. Halen 11 19 24 462561 

15. करल 10 4 7 20543 

16. लक्षद्रीप ` 0 1 0 0 

17. मध्य प्रदेश 19 27 45 25187 

18. महाराष्ट 17 44 30 3000 

19. मणिपुर 2 7 3 1165 

20. मेघालय 0 5 4 578 

21. मिजोरम 0 8 4 382 

22. Ames 1 8 5 8076 

23. ओडिशा 8 22 24 17975 

24. पुदुचेरी 1 2 1 415 

25. पंजाब 9 8 15 8435 

26. राजस्थान 20 32 20 11679 

27. सिक्किम 0 4 3 1214 

28. तमिलनाडु, 14 16 26 386266 

29. त्रिपु 0 4 2 2340 

30. उत्तर प्रदेश 20 22 68 6800 

31. उत्तराखंड 4 13 13 1300 

32. पश्चिम बगाल 5 14 7 999 

कूल 192 431 401 1011324 
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वायदा-व्यापार मे fray 

4123. श्री राम सुन्दर दास : 

श्री कपिल मुनि करवारिया : 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री यह 

नतानि की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का वस्तु वायदा-व्यापार मे घरेलू ओर विदेशी 

संस्थागत निवेश कौ अनुमति देने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी oho क्या है, 

(ग) क्या इस संनध मे सरकार का संगत कानूनों मे संशोधन 

करने का विचार है; 
| 

(घ) यदि a, तो तत्छब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इससे आम आदमी को क्या लाभ “am? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 

(क) ओर (ख) वर्तमान मे अग्रिम संविदा 

(विनियमन) अधिनियमन, 1952 के तहत वस्तु भावी सौदा व्यापार F 

स्थानीय ओर विदेशी संस्थागत निवेशकों कौ भागीदारी पर कोई प्रतिबध 

नहीं है। तथापि ओदयोगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने कमोडिटी एक्सचेजो 

के संध मेँ विदेशी निवेश ओर विदेशी संस्थागत निवेश पर नीति निर्धारित 

a 

की. है। विदेशी निवेश को सरकार के अनुमोदन के माध्यम से अथवा 
विदेशी निवेश प्रोत्साहन ate के जरिए 49% कौ संयुक्त (प्रत्यक्ष विदेशी 
निवेश ओर विदेशी . संस्थागत निवेश) सीमा कौ अनुमति प्राप्त है। पंजीकृत 
विदेशी संस्थागत निवेशो द्वारा 4१% निवेश कौ इस समग्र सीमा के अन्दं 

पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के तहत निवेश 23% तक सीमित है ओर 
प्रत्यक्ष विदेशी. स्कीम cata के तहत निवेश 26% तक सीमित्त Si संस्थाओं 

कौ भागीदारी, जहां तक कि बैक, बीमा. कपनियो, पशन निधियो का 

संबंध है, अग्रिम diac (विनियमन) अधिनियम, 1952 मे उनको 

भागीदारी पर कोई प्रतिबंधित उपध नहीं है। तथापि tet सभी संस्थाओं | 

को संबंधित कानूनौ के तहत उनके संबंधित विनियामको द्वारा अनुमति 

दिए जने की आवश्यकता है। 

(ग) ओर (घ) सरकार का, अन्य बातों के साथ-साथ, कमोडिरी 

| Staten मार्किट मे विदेशी मध्यस्थो/भागीदारो के पंजीकरण कौ व्यवस्था 
कर्मे के लिए अग्निम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 मे संशोधन 

AA का Vers रहै, प्रस्तावित संशोधन में विनियामक, षायदा बाजार 

आयोग द्वारा पंजीकरण को निलम्बि्त ओर रद् करने की भी व्यवस्था 

हे। 
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(ङ) aaa बाजार के कार्य मूल्य खोज ओर मूल्य जोखिम 

प्रधन tr: dat ओर म्युचल wel ओर विदेशी संस्थागत निवेशकों 

की भागीदारी से भारतीय कमोडिटी बाजारों में मूल्य निगमिते प्रतिष्ठं 

को उनके मूल्य जोखिम को नियंत्रित करने कं लिए आवश्यक अवसंरचना 

संबधी सुविधाएं set यै प्रतिष्ठान व्यवसायिक की व्यापक भागीदारी 

को भी agian, जिससे इन बाजारों कौ गुणवत्ता sett वस्तु व्यापारियों 

ओर प्रसंस्कर्ताओं को ऋणदेने से बैक स्वयं भी अपने मूल्य जोखिमों 

को कम करने मे सक्षम et) उनकी सक्रिय भागीदारी से किसानों 

को भी अधिक ऋण मिल सकेगो। 

आपराधिक गतिविधियां 

4124. श्री जगदीशं सिंह राणा : 

श्री एन. चेलुवरया स्वामी : 

क्या गृह मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या यह सही है कि देश के पंच प्रमुख शहरो के संबंध 
मे राष्ट्रीय अपराध fete ea द्वारा जारी are चित्ताजनक रहै; 

(ख) `यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या दै; 

(ग) इन शहरो. मे आपराधिक गतिविधियों मे बदोत्तरी के क्या 

कारण रहै; ओर 

(घ) इस संब॑ध मे सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम Baa 

गए दै? | 

गृह मंत्रालय -म राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिह) : (क) 

ओर (ख) वर्षं 2009-2011 & -दौरान 6 महानगरों मे भारतीय दंड 

संहिता (आर्ईपीसी) के तहत सूचित किए गए अपराध शीर्ष-वार मामलों 

से संबंधित ates संबंधी विवरण म संलग्न है। 

(ग) ओर (घ) भारत के संविधान कौ सातर्वी अनुसूची के तहत 

"पुलिस" ओर “लोक व्यवस्था' राज्य के विषय है ओर इसलिए, अपराध 

के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण ओर जांच कं लिए प्राथमिक रूप 

- से राज्य सरकारे उत्तरदायी $1 तथापि, संघ सरकार अपराध के निवारण ` 

से संबंधित मामले को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है ओर इसलिए 

संघ सरकार खमय-समय पर रज्य सरकारौ/खंघ रज्य क्षेत्र प्रशासन 

को अपराध के निवारण ओर नियंत्रण पर अधिक संकंन्दरित ध्यान देने 

का परामर्शं देती रही 31 सभी राज्य सरकारे/संघ राज्य as प्रशासनों 
को 16 जुलाई, 2010 को. अपराध के निवारणं के संबंध मे एक समेकितं 

परामश पत्र भी जारी किया गया हे।



विवरण 

वर्णं 2009-2011 & दौरान महानगरों मे आईपीसी क विभिन अपराध wish के तहत सूचित 

किए गए मामले 

6८
८ 

क्र.सं. अपराधं बैगलरू ag दिल्ली हैदराबाद कोलकाता मुम्बई 

2009 2610 2011 2009 2010 2011 2069 26010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
SBD

] 

1. हत्या 256 266 232 ® 103 168 444 453 438 153 134 117 41 49 54 217 228 203 

2. हत्या का प्रयास 338 445 460 175 , 158 332 327 260 323 110 143 ` 156 41 55 85 160 170 180 

3. हत्या कौ कोटि मे न 1 5 3 0 2 1 75 63 53 < 8 6 42 43 28 ` 6 7 4 

आने वाला आपराधिक 

मानववध 

4. बर्लात्कार् 65 65 97 39 47 76 404 414 453 47 45 59 42 32 46 182 194 221 

5. अपहरण एवं व्यपहरण 270 513 573 42 47 56 2149 2629 3007 108 121 95 129 125 148 149 194 221 

6. Sait 41 66 43 7 2 3 33 30 28 5 7 8 2 0 1 39 35 28 

7. wad के लिए तैयारी 278 246 342 0 2 0 62 27 23 0 0 0 36 26 44 34 42 46 

करना एवं एकत्र होना 

8. Fete 743 641 783 84 74 219 473 554 473 59 54 40 40 18 34 316 410 467 

9. संधमारी 1592 1335 1313 398 383 766 1566 1355 1226 969 906 693 90 66 63 - 2769 3059 2745 

10. चोरी | 11730 10568 10543 1716 1540 2866 20088 21373 21095 5091 4916 4416 3078 3118 3532 12009 13195 12983 

11 दगा ^ 337 349 390 70 60 160 50 46 44 199 513 220 253 282 336 305 391 379 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 . 20 

12. आपराधिक न्यास 214 139 152 46 21 22 305 249 287 85 96 75 280 329 333 511 482 553 
भंग ` । . 

13. धौखाधदी 3000 = 3073 3155 350 524 2767 1874 1720 2408 2007 2021 1864 1433 1271 1625 2132 2217} 1946 

14. जालसाजी 65 72 60 42 72 99 47 32 44 49 29 44 37 73 63 129 7% 81 

15. आगजनी 8 7 4 2 1 7 26 48 33 7 15 50 0 0 0 14 22 46 

16. Merri चोर 26>3 = 3153 2927 735 = 2773 1466 1738 1700 1684 3516 3425 3334 1866 2007 2271 38% 4487 4302 

17. दहेज हत्या 50 52 53 19 16 20 104 112 115 3ॐ€ 44 37 10 12 11 15 21 14 

18. SSS 251 308 250 42 45 73 491 550 556 295 171 157 201 226 254 400 475 553 

19. यौन उत्पीडनं 35 50 40 10 23 121 113 73 149 63 60 93 % 133 144 101 138 162 

20. पति अथवा रिश्तैदारों 367 398 458 154 125 229 1177 1273 1498 1363 1420 1355 411 400 557 434 312 393 
द्वारा क्रूरता 

21. astral कौ खरीद- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 
फरोख्त 

22. लापरवाही से मृत्यु 87 104 108 602 604 1431 815 868 1098 516 542 505 424 362 414 710: 690 656 

23. अन्य आई-पी.सी. 9992 = 10333 8297 6276 = 6247 12464 12886 12165 12182 3157 2879 2353 5035 6880 7109 6738 7093 6464 
अपराध 

कूल Waa अपराध 32380 32188 30283 10905 10869 21346 45247 45994 47212 17840 17549 15657 13615 15510 17152 31262 33932 32647 . 

Wa: भारत A अपराध। 

टिप्पणी; चेन्नई शहर मे वर्षं 2010 की तुलना मेँ 2011 के aes? F अंतर चेनई उप-नगर का चेनई शहर के साथ विलय करने की वजह से है। 
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{ अनुकाद)। 

नशीली दवाओं कौ तस्करी 

4125. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या गृह मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या पंजाब राज्य में नशीतली दवाओं ओर sant तस्करी 

के मामले बद @ F; 

(ख) यदि a, तो विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष के दौरान 

ओर चालू वर्ष मे राज्य मेँ सूचित ta मामलों का न्योरा क्या है ओर 

इससे कितनी मात्रा म नशीली दवाएं जब्त at गई; | 

27 अग्रहायण, 1934 (शक ) लिखित उत्तर 734 

(ग) क्या उक्त राज्य सीमापार से नशीली दवाओं कौ तस्करी 

का Se बन गया है; 

(घ) यदि a, ठते ada ai क्या है; ओर 

(ड) सरकार द्वारा इस Gay मे क्सा सुधारोपाय किए गए 

हे? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

ओर (ख) स्वापक नियंत्रण न्यूरो द्वारा दी गई सूचना कै अनुसारं 

विगतं तीन asf मेँ प्रत्येक at ओर चालू वर्षं के दौरान जन्त कौ 

गई नशीली दवाओं कौ मात्रा एवं मामलों का व्यौरा नीचे दिया गया 

हैः-- 

जन्त कौ गई ब्योरा 2010 2011 2012 

नशीली दवाए (अक्तूबर तक) 

(कि.ग्रा.) 

हैरान जन्ती 209.17 221.58 227.84 349.99 

पामते 742 886 349 

अफतीम जन्ती 671.27 645.32 894.53 209.89 

मामले 503 525 256 

कोकेन जब्ती 1.22 0.42 0 

मामले 6 2 0 

हशीश जन्ती 297.60 119.88 157.26 . 19.22 

मामले 142 136 35 

गांजा wait 258.43 556.09 303.90 1310.67 

मामले 93 93 41 

(ग) ओर (घ) सीमा पार से दक्षिण पश्चिम एशियाई (एसडन्ल्यूए) नशीली दवा 2009 2010 2017 2012 

हेरोइन कौ तस्करीदर्व्यापार कौ सूचना प्राप्त हूर है। उन मामलों, जिनमे की aah (अक्तूबर 

सीमा पार स्रोत से नशीली दवा भेजी गयौ ओर पंजाब राज्य मे जन्त (कि.ग्रा) तक) 

कौ गई, का विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष का व्यौरा 
- Rusa 97.177. 171.150 1807244 3789785 

नीचे दिया गया हैः- 
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(ङः) नशीली दवाओं तथा मनःप्रभावी पदार्थो (एनडीपीएस) की 

जांच कसे, पता wm ओर इसके अवैध व्यापार की रोकथाम के 

लिए कई एक कदम उठाए गए रै, जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ 

निम्नलिखित शामिल रहैः- 

¢) सीमा रक्षक बलों समेत विभिन दवा कानून प्रवर्तन Wife 

के बीच उन्नत समन्वय। 

(i) प्रचालनात्मक आसूचना के संग्रहण, विश्लेषण ओर प्रसार 

को उन्नत बनाने हेतु आसूचनां उपकरणों का सुदूढीकरण । 

नशीली दवाओं कौ जन्ती किए जाने संबंधी सूचना के 
लिए सूचना प्रदाताओं एवं अधिकारियों के लिए आधिक 

पुरस्कार की योजना को कार्यान्वित करना। 

(iii) 

नशीली दवा के अभिज्ञात मार्गो पर गहन रोकथाम एवं 

अनतरोधन के उपाय। 

आयात एवं निर्यात स्थलों पर कदी निगरानी ओर प्रवर्तन। 

सीमा रक्षक बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल ओर सशस्त्र सीमा 

बल को नशीली दवा एवं मनःप्रभावी पदार्थं अधिनियम 

के अंतर्गत नशीली दवाओं के अवरोधन का अधिकार दिया 

गया है। | 

(vi) 

(vii) 

के आवागमन के संबध मे सूचना का आदान-प्रदान करने 

तथा इनके प्रबंध नियंत्रण पर जांच संबंधी सहायता के 

लिए aa gar अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। 

(viii) 

लिए वित्तीय सहायता प्रदान कौ गई दै। 

हल्दी का अधिमूल्य 

4126. श्री वरुण गांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किं : | 

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र F हल्दी -उत्पादकों को उनकौ फसल 

का अधिकतम मूल्य न मिलने कौ समस्या के कारण फसल पश्चात् 

हानि उठानी पड रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

नशीली दवाओं एवं मनःप्रभावी पदार्थो ओर पूर्ववतीं रसायनों 

18 दिसम्बर, 2012 

पात्र र्यो को अपनी स्वापक apt कं aa कं 
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(ग) क्या सरकार उद्यमियों ओर उद्योगपतियों की सहायता a 

इस aa के विभिन हिस्सों मे प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करके ` 

हल्दी-उत्पादको को उनकौ फसल का अधिकतम मूल्य उपलब्ध कराने 

हेतु कोई कदम उठा रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी oho क्या है? 

` कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

म राज्य मंत्री (ot तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) हल्दी सहित 

बागवानी उत्पाद के मूल्य अंततः मांग एवं आपूर्ति के बाजार दबावों 

के अनुरूप निर्धारित किए जाते दै। इसके अतिरक्ति, यह विद्यमान 

मौसम परिस्थितियो, फसल के आसारो, दलाई लागत, निर्याति मांग आदिं 

पर भी निर्भर करते है। थोक मूल्य सूचकांक का संकलन केवल अखिल 

भारतीय आधार पर ही किया जाता है, हल्दी का थोक मूल्य सूचकांक 

(आधार वर्षं 2004-05 = 100) अक्तूबर, 2011 मे 190.1 से ewer 

अक्तूबर, 2012 मेँ 169.4 तक आ गया है जो 10.9 प्रतिशतं at 

गिरावट दर्शाता है। 

(ग) ओर (घ) मेघालय राज्य सरकार ने Sf पहादियों a 

एक माध्यम पैमाने वाले हल्दी प्रसंस्करण एकक कौ स्थापना की रहै 

जो हल्दी की उपज वाला क्षेत्र है। मेघालय में हल्दी उत्पादकों ने 

स्वयं भी कोटिज हल्दी प्रसंस्करण एकको की स्थापना की है। 

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत् मसाला ae, उत्पाद 

कौ गुणवत्ता मे सुधार लाने के लिए स्वास्थकर पोस्ट ale व्यवसायो 
को अपनाने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र मे हल्दी उत्पादकों कौ सहायता करने 

के लिए सामुदायिक उपयोग के लिए हल्दी बोयलरों तथा हल्दी पोलिस 

करने वालो जैसे अनेक पोस्ट ade सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित 

कर रहा रै। 

किसानों को लाभकारी FATA प्रदान करने तथा उपभोक्ता को 

हल्दी सहित बागवानी उत्पाद कौ पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के 

लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) पूर्वोत्तर एवं हिमालय 

के-समीपवरतीं राज्यो (एचएमएनईएच) के अंतर्गत किसानों को सहायता 

प्रदान करता दै। इसमे शामिल है खेती कं लिए सहायता, प्रशीतन 

भंडार कौ स्थापना, र्मिनल बाजारों, थोक बाजार तथा ग्रामीण प्राथमिक 

जाजारो/अपनी मंडियों कौ स्थापना करना। 

इसकं अतिरिक्त, हल्दी जिसे मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) 

के तहत कवर नहीं किया गया है, सहित बागवानी जिन्सो के उत्पादकं 

के हित कौ रक्षा करने के लिए, बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस)
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का क्रियान्वयन राज्य/संघ शासित प्रदेशं कौ सरकार के विशेष अनुरोध 

पर किया जाता है। बाजार हस्तक्षेप योजना बंपर फसल कौ स्थिति 

मे कम-विक्री दीने से इन fea के उतरपादकौं को उस संमय बचाव 

करती दै जन बाजार पे सामान कौ अधिकता हो जाता है तथा इनके 

मूल्य आर्थिक स्तरो/उत्पदन लागत से कम हौ जति FI 

(हिन्दी) 

कला ओरं संस्कृति का प्रचार-प्रसार 

4127. श्री कपिल मुनि करवारिया :. क्या संस्कृति मंत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मंत्रालय ने जनवरी, 2013 मे आयोजित किए जाने 

वाले महाकुभ् मेले के दौरान देश-विदेश मे भारतीय कला ओर संस्कृति 

के प्रचार-प्रसार के उदेश्य से कोई योजना बनाई है; 

(ख) ae a, तो तत्संब॑धी oto क्या रै; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण ह? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती west कुमारी) : (क) जी, a 

(ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, उत्तर 

मध्य asta सांस्कृतिक कन्दर, इलाहाबाद, * चलो मन गंगा युमना तीर ' 

नामक अपने वार्षिके कार्यक्रम कै माध्यम से प्रत्येक वर्षं माघ मेला 

के दौरान भारतीय लोक कला ओर संस्कृति का संवर्धन करता FI 

इस वर्षं यह मेला, महाकुंभ मेला के साथ-साथ है जिसमे यह कार्यक्रम 

(चलो मन गंगा यमुना तीर) व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाएगा 

तथा विज्ञापनों ओर प्रचार के माध्यम से इसका लक्ष्य ओर अधिक 

दर्शक जुटाने का होगा। 

(ग) प्रश्नं नहीं उठता। 

(अनुकाद) 

टेलीविजन Warrants हेतु आचार-संहिता 

4128. श्री प्रेमदास राय : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे fH : 

(क) क्या सरकार का देश में टेलीविजन-प्रसारणकर््ताओं के लिए 

कोई आचार-संहिता तय HA का प्रस्ताव हैः; 

(ख) यदि ad, ठो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 
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(ग) यदि नही, तो रेलीविजन पर प्रसारित सामग्री के विनियमन 

कौ विद्यमान प्रविधियां क्या है; | 

(घ) क्या क्षेत्रीय Sat चैनलों पर किसी प्रकार कां विनियमन 

लागू किया जा रहा है अथवा वे स्वतः किसी विनियमन का पालन 

करते है; 

(ङ) यदि a, तो तत्सबधी ब्योरा क्या हैः ओर 

(च) यदि नही, तो सरकार का क्षेत्रीय चैनलों द्वारा प्रसारित 

सामग्री का विनियमन किस प्रकार करने का विचार् हे? 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

(क) ओर (ख) टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों 

एवं विज्ञापन, जिनका प्रसारण।/पुनः प्रसारण केबल टीवी Azan के 

माध्यम से किया जाता रहै, को daa टीवी नेटवर्क (विनियमन) 

अधिनियम, 1995 ओर उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत 

विनिर्धारित पहले से विद्यमान कार्यक्रम ओर fama संहिताओं का 

अनुपालन करना होता है। 

(ग) इस मंत्रालय ने कार्यक्रम ओर faa संहिताओं कं उल्लंघन 

की जांच के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गत्ति की है। इस 

अंतर-मंत्रालयीय समिति मे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, 

विधि मंत्रालय, महिला ओर बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय ओर भारतीय विज्ञापन मानक 

परिषद् (एएससीआई) के प्रतिनिधि होते है। अंतर-मंत्रालयीय समिति 

कौ dae आवधिक रूप से आयोजित कौ जाती है ओर उनमें उल्लंघनं 

के खिलाफ कारवाई at अनृशंसा की जाती है। सरकार ने भी 

24 घंटे निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाली 

विषय-वस्तु कौ मोनीटरिंग के लिए इलेक्टोनिक मीडिया मोनीररिग केन्द्र 

(ईएमएमसी) कौ स्थापना कौ FI 

(घ) से (च) केबल टीवी नैटवकं (विनियमन) अधिनियम, 1995 

ओर उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान क्षेत्रीय भाषा चैनलों 

सहित सभी निजी सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों पर लागू होते Zi इसके 

अतिरिक्त, सरकार ने पुरे देश मे राज्य स्तर ओर जिला स्तर कौ मोँनीररिग 

समितियां गठित कौ है जो निजी सैरैलाइट/केबल टेलीविजन चैनलों 

में प्रसारित विषयवस्तु की मोनीटरिंग करती है। अभी तक केन्द्रशासित 

प्रदेशो सहित 21 wea स्तरीय मोनीटरिगे समितियां ओर 274 जिला 

स्तरीय aici समितियां देश भर मे गठित को जा चुकौ oi सूची 

, संलग्न विवरण मँ दी गर्ह 21 विषय-वस्तु के विनियमन के मौजूदा 

प्रावधानों को वर्तमान के लिए पर्याप्त waa गया है
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(क) 

Wat के 

विवण 

निगरानी सयिति्यो कौ सूची 

राज्य स्तरीय मोनीररिग समिति = 21 

1. अरुणाचल प्रदेश 

2. fae 

3. छत्तीसमद 

4. गुजरात . 

5. हिमाचल प्रदेश 

6. . जम्मू ओर कश्मीर 

7. कर्नारक 

8. केरल 

9. मध्य प्रदेश 

10. मणिपुर 

11. मेघालय | 

12. मिजोरम 

13. राजस्थान 

14. त्रिपुरा 

15. उत्तसखंड 

16. पश्चिमं बगाल 

17. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 

18. चंडीगद् | 

19. दमन ओर दीव 

20. दादरा ओर नगर हवेली 

21. weer 

18 दिसम्बर, 2012 

(ख) 

लिखित उत्तर 

जिला स्तरीय मोनीरटरिंग समिति = 274 

असम 

1. कबी Wei 

2. नलबारी 

3. गोलाघार 

4.- मंगलदाई (दारंग) 

5. शिवसागर 

6. . सोनितपुर (तेजपुर) 

7. करीमगंज 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 

1. We ओर मिडल अंडमान 

2. निकोबार 

3. सार्थ अंडमान 

अरुणाचल प्रदेश 

1. लोअर सुबंसीरी 

2. चंगलंग 

3. पप्मूम परे 

4. ऊपरी feat वेल्ली 

5. अजाव 

आध प्रदेश 

1. आदिलाबाद 

2. हैदराबाद 

3. वारगल 

बिहार् 

1. अररिया 

740
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

2२. 

23. 

24. 

25. 

अरवाल 

ओर्गाबाद (सारण) 

वाका 

बेगुसराय 

भभु 

भागलपुर 

भोजपुर 

बक्सर 

दरभगा 

पूर्वी चम्पारन 

गया 

गोपालगंज 

जमुई 

जहानाबाद 

कटिहार 

AT 

feet 

लखीसराय 

मधेपुरा 

मधुबनी 

मुगेर 

मुजफ्फरपुर 

नालंदा 

नवादा 

27 अग्रहायण, 1934 (Wh) लिखित उत्तर 

26. पटना 

27. पूर्णिया 

28. रोहतास 

29. सहरसा 

30. समस्तीपुर 

31. सारण 

32. शेखपुरा 

33. शिवहर 

34. सीतामदी 

35. सिवान 

36. सुपोल 

37. वैशाली 

38. पश्चिमी चम्पारन 

छत्तीसगढ़ 

1. TATE 

2. जगदलपुर् (बस्तर) 

दमन ओर दीव 

1. दमन 

हरियाणा 

1. अंबाला 

2. पानीपत 

हिमाचल प्रदेश 

1. बिलासपुर 

2. मंडी 
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3 fea 

4 हमीरपुर 

5. चम्पा 

6. . Ra 7 

7. शिमला 

8. लदल-स्वीति 

9. सोलन 

10. नाहन (सिरमौर) © 

11. कांगड़ा 

12. ऊना 

जम्मू ओर करमर 

1. श्रीनगर | 

2. . कठा | 

3 लेह 

4. अनंतनाग 

। 5. जम्मू । धि 

6. साबा 

7.  बरामुल्ला | 

8. fait | 

9. उधमपुर 

10. रामबन 

11. डोडा 

12. ` किंशतवाड 

18 दिसम्बर, 2012 
1 

लिखित उत्तर 

13. पूष 

- 14. राजौरी 

15. कपवाडा \ 

16. ` बांदीपुरा ~ 

17, गरन 

18. पुलवामा 

19. बडगाम 

` 20. Ben 

21. शोषियन 

22. कारगिल , 

्ञारखंड 

1. कोडरमा 

2. . साहेबगंज 

3. रांची 

केरल 

1. कासरगोड । 

2. कोषिकोड _ , 

ॐ _ पलक्कड 

4. पतनमधिर्रा 

कर्नाटक 

1. बेगलुरु-शहरी 

2. बेगलुरू-ग्रामीण 

3. बागलकोर 

744



745 wat कै 

4. बेलगाम 

5. बेल्लारी 

6. बिद् 

7. fanny! 

` 8. चामराजनगर 

9. चिकबल्लापुर 

10. चिकमगलूम 

11. चित्रदुर्ग 

12. दक्षिण कनद 

13. दावणगेरे 

14. धारवाड् , 

15. गुलवर्गा 

16. गदग 

17. हासम 

18. eat 

19. कोडगु 

20. Har 

21. कोप्पल (कुशरगी) 

22. Asal 

23. ta 

24. रायचूर 

25. THAT 

2. frm ~ 
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27. तुमकूर 

28. उद्ुप्पी 

29. उत्तर कन्नड 

30. यादगिर् 

महाराष्ट 

1. गद्चिरौली 

मध्य प्रदेश 

1. बालाघाट 

2. सिदिवाडा 

3. बुरहानपुर 

4. मुरैना 

5 रिकमगद 

6 नीमच 

7. राजगढ़ 

8. दिडोरी 

9. मंदसौर 

10. नरसिहपुर 

11. खडगौन 

; 12. अनूपपुर 

13. अशोकनगर 

14. खंडवा 

15. जबलपुर 

16. होशंगाबाद 
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17. wart 

18. सिगरेली 

19. शाजापुर 

20. मंडला 

21. इंदौर 

22. पन्ना 

23. दमोह 

24. देवास 

25. उमरिया 

26. शिवपुरी 

27. इनु 

28. सागर 

29. रीवा 

30. सिहोर 

31. बड़वानी 

32. सतना 

33. बेतुल 

34. ग्वालियर् 

35. सिवनी 

36. खार 

37. ` रतलाम 

38. उज्जैन 

ॐ. गुना . 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 

रायसेन 

विदिशा 

भोपाल 

दतिया 

भिंड. 

निमाद 

हरदा 

शाहटोल 

सीधी 

पूर्व॑ खासी हिल्स 

पश्चिमी खासी fees 

री-भोई Gira) 

जयंतिया (जोवाई) 

पूर्वं गारो (विलियम नगर) 

पश्चिमी गारो (तुरा) 

` दक्षिणी गायो Cara) 

अईजोल 

कोलासिब 

उखरूल 

इम्फाल (वेस्ट) 
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3. इम्फाल (पूर्व) 5. देवगढ़ 

4. सेनापति | 6. रायगढ़ 

5. चदेल | 7. ARYA (बारीपाडा) 

6. थोमाल 8. पुरी 

नागार्लैड 9. गंजम 

1. कोहिमा पंजाब | 

मिजोरम 1. मोगा 

1. आइजोल | 2. लुधियाना 

2. कोलासिब 3. पटियाला 

मणिपुर 4. जालंधर 

1. उखरूल ; | । 5. अमृतसर 

2. इम्फाल (वेस्ट) - | 6. संगरूर 

3. इम्फालं (पूर्व) राजस्थान 

4. सेनापति 1. अजमेर 

5. चदेल् 2. अलवर 

6. थौनाल 3. भीलवाडा 

ATS 4.  बांसवाडा 

1. कोहिमा 5. नारा 

ओडिशा | 6. चित्तोडगढ 

1. जगतर्सिहपुर 7. चुरू 

2. TaN 8. धोलपुर 

3. कोरापुर 9. SRR 

4. करटक . 10. हेनुमानगद्
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11. जैसलमेर 

12. जोधपुर | 

13. कोटा 

14. करोली 

15. नागौर 

16. पाली 

17. राजसामंद 

18. सवाईमाधौपुर् 

19. सिरोही 

20. सीकर 

21. उदयपुर 

तमिलनाडु 

1. TAK 

2. रामनाथपुरम 

3. तेनी 

4. तिरुवनेमला्ई 

उत्तर प्रदेश 

1. काशीराम नगर 

2. इलाहाबाद 

3. उन्नाव 

4. गोरखपुर 

5. फौजानाद 

6. अलीगद् 

18 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 

7. बाराबकौ 

8. लखीमपुर खीरी 

9. महाराजगंज 

10. इटावा, 

11. संतकनीर 

12. एटा 

13. ललितपुर 

14. सुल्तानपुर 

15. सीतापुर 

16. हरदोई . 

17. गौडा 

18. सीनभद्र 

19. मैनपुरी ̀ 

20. गौतमनुद्ध नगर 

21. गाजियाबाद 

उत्तराखंड 

1. हरिद्रार 

2. रिहरी गदकवाल 

3. Wet गढ़वाल 

4. रुद्रप्रयाग 

5. बागेश्वर 

6. चमोली 

7. उत्तरकाशी 

8. देहरादून 

752



753 Wat को 

9. उधमसिह नगर 

10. चम्पावत 

11. पिथोरागद् 

12. नैनीताल 

13. अल्मोडा 

पश्चिम बंगाल 

1. हावडा 

2. वेस्ट मिदनापुर 

3. पुरुलिया 

4. मालदा 

नृत्य ओर कलाशैलियां 

4129. श्री wed डिएस : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे fe: | 

(क) क्या सरकार के पासं देशं के प्रत्येक राज्य कं विशिष्ट 

विविध नृत्यप्रकारो, नाट्य a कलजेलियों, युद्धकला्ओं,. लोककला ओर 

दृश्यकलाओं इत्यादि मे बारे मेँ कोई जानकारी उपलब्ध है; 

(ख) यदि हां, तौ क्या सरकार को इनके विषय में पुस्तके प्रकाशित 

कराने का विचार है; ओर 

(ग) यदि नही, ते इसके क्या कारण रै? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चद्रेश कुमारी) : (क) ओर (ख) इस 

मंत्रालय के अधीनं एक स्वायत्त संगठन, संगीत नाटक अकादमी के 

पास नृत्य संगीत एवं नाटक के क्षत्र मेँ feu गए शोध कार्यो पर 

ओंडियो एवं वीडियो टेप, पुस्तकं, फोरोग्राफ ओर fired है। अकादमी 

के पास एक संदर्भ पुस्तकालय है, जिसमे विभिन राज्यो/संघ राज्य 

क्षेत्रो के नृत्य, नाटक ओर संगीत के विभिन weasel पर पुस्तके 

शामिल है। अकादमी कौ वादय यत्रो, मुखो ओर कठपुतलियों कौ 

एक दीर्घा भी है। अकादमी द्वारा प्रकाशित डाया प्रत्येक राज्य A कला 

की अद्टितीयता को प्रदर्शित करता है। मंत्रालय के दौ अन्य संगठनं 

नामतः ललित कला अकादमी ओर इंदिरा गांधी रष्टय मानव संग्रहालय 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 754 

ने देश के मूर्तं ओर अमूर्तं कला रूपों पर कुछ पुस्तके प्रकाशित किए 

ca 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

[हिन्दी] 

यातायात-समल्या 

4130. श्री atx सिंह नागर : क्या गृह मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली रष्टय राजधानी राज्य क्षेत्र (एनसीरी) मे 

यातायात जाम की समस्या बदतर होती wm’ zat है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहै; 

(ग) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई है; 

(घ) क्या सरकार ने यातायात-नियमो का उल्लंघन करने वालों 

के विरूद्ध कोईं विशेष अभियान शुरू किया हैः ओर 

(ङ) ae a, तो विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष का तत्सबधी 

ब्योरा क्या है ओर यातायात पुलिस द्वार जुमनि के रूप में कुल कितनी 

राशि सग्रहित् कौ गई? 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीं मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 

ओर (ख) दिल्ली मे पंजीकृत लगभग 75 लाख वाहनों तथा राष्टीय 

राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एवं इससे Fs राज्यो से लाखों वाहनों 

के शहर मे प्रवेश करने से कतिपय सडको पर, विशेषकर व्यस्त घों 

के दौरान fet घटनाओं अर्थात् tert, प्रदर्शनं ओर सुरक्षा प्राप्त 

व्यक्तियों के आवागमन तथा अन्य घरक के कारणं जाम लग जाता 

है। इन समस्याओं के बावजूद दिल्ली यातायात पुलिस पूरी दक्षता के 

साथ यातायात के प्रवाह को व्यवस्थितं करती है। 

(ग) स्थिति को संभालने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 

मे यातायात के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने हेतु दिल्ली पुलिस ने 

एक यातायात प्रबंधन योजना तैयार कौ है, जो सडक सुरक्षा शिक्षा, 

विनियमन, प्रवर्तन ओर इंजीनियरी समाधानां के सिद्धातो पर आधारित 

है। दिल्ली पुलिस ने यातायात प्रधन योजना के आधार पर राष्टीय 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली मँ यातायात को जाम रहित ओर सुगम बनाने 

हेतु ae कदम उठाए है।
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(घ) -ओर (ङ) दिल्ली यातायात पुलिस द्वास रष्टरीय राजधानी 

aa दिल्ली मे यातायात का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ नियमित 

` रूप से प्रवर्तन अभियान चलाए जतै है। विगत तीन वर्षो मे प्रत्येके 

वर्ष ओर चालु वर्षं के दौरान यातायात पुलिस द्वारा जुमनि के रूप ` 

संग्रहीत कुल धनराशि का व्यौरा निम्नवत् हैः- 

18 दिसम्बर, 2012 

(i) 

विवरण 

लिखित उत्तर 756 

विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं (नवम्बर्, 2012 तक) 

के दौरान प्रकाशित कौ गई पुस्तकों का sik 

वर्षं 2009-10 के wait: 

क्र.सं. वर्षं संयोजित धनराशि (रुपये) 

1. , 2009 52,38,64,600/- 

2. 2010 44,16 ,06,900/- 

3. 2011 44,52,21,400/- 

4. 2012 (30.11.12 तक) 45 ,06 ,28 800/- 

Geek का प्रकाशनं 

4131. श्री तूफानी सरोज ; क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह 
बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) विगत तीन वर्षो भ प्रत्येक वषं के दौरान ओर चालू वर्ष 
मे प्रकाशन विभाग द्वारा भाषा-वार कितनी पुस्तकों का प्रकाशनं किया 

गया है; 

(ख) लेखकों को रोयल्टी-भुगतान किस आधारं पर होता है; 

(ग) क्या प्रकाशन विभाग द्वारा लेखकों को रायल्टी का भुगतान 

समय पर नर्ही किया जाता. हैः ओर ` 

(घ) यदि हां, तो तत्संबी ote क्या है ओर इसके वया कारण 
है तथा इस Gay मेँ क्या कदम उठाए गए है? कि ~ 

` सुचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीषं तिवारी) : 

(क) प्रकाशन प्रभाग संबंधी A तैयार कर लिए गए दै जो पुस्तकों 
के लिए संलग्न विवरण मे दिए गए है। | 

(ख) लेखकों को रायल्टी का भुगतान विक्रय की गई प्रतिय 

के आधार पर किया जाता 2) लेखक ओर प्रकाशन विभाग के बीच 

हए करार कं अनुसार लेखक कौ विक्रय की गई प्रतिय कौ. विक्री 

के 15 प्रतिशत कौ दर सं रयल्टी प्रदान, की जाती है। 

“ (ग) ओर (घ) रोयल्टी का भुगतान लेखकों को. करार के अनुसार 

समय पर किया जाता है। भुगतान विक्रय संबंधी आंकड़े प्राप्त ओर . 

संकलित हो जाने के बाद शीघ्र ही कर दिया जाता है। 

(ii) 

(iit) 

ag के दौरान प्रकाशित की me हिन्दी पुस्तकों -54 

कौ कूल संख्या 

वर्षं के दौरान प्रकाशित की गई sitet पुस्तकों -21 

की वुल संख्या 

वर्ष के दौरन प्रकाशिते कौ mg क्षेत्रीय पुस्तकौं -11 

कौ कुलं संख्या | 

कुल -86 

ad 2010-11 के aft: 

वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई हिन्दी पुस्तक -49 

की कुल संख्या 

वर्षं कं दौरान प्रकाशित कौ गई अग्नी पुस्तकौ -30 

al कूल संख्यां 

वषं के दौरान प्रकाशित की गई क्षेत्रीय पुस्तकों -14 

की कुल संख्या 

कल -93 

वर्ष 2010-11 के व्यैरेः 

वर्षं कं दौरान प्रकाशित की गई हिन्दी पुस्तकों -71 

को कुल संख्या 

वषं के दौरान प्रकाशित की गहं अग्रेजी पुस्तक -20 

कौ कुल संख्या | 

at के दौरान प्रकाशित की गई क्षेत्रीय पुस्तकों -08 

कौ कूल संख्या | ) 

कुल .. -99 
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(iv) वर्षं 2012-13 की मौजुदा स्थिति (नवम्बर, 2012 तक): 

ad के दौरान प्रकाशित कौ गर्ह हिन्दी पुस्तकों -10 

कौ कुल संख्या 

वर्षं के दौरान प्रकाशित कौ गई amet पुस्तकों -17 

कौ कुल संख्या 

वर्षं के दौरान प्रकाशित कौ गई क्षेत्रीय पुस्तकों -शून्य 

कौ कुल संख्या 

कूल -27 

भाषा-वार प्रकाशित पुस्तकों का व्यौरा 

क्षेत्रीय भाषाएं 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

( नवम्बर TH) 

तमिल 2 10 ~ शून्य 

गुजराती 1 1 2 

उगाली 2 1 1 

तेलुगु 1 1 1 

दू 2 1 - 

पजाबी 1 - 3 

मराठी - 1 

उदीया 1 - — 

मलयालम 1 = - 

क्षेत्रीय पुस्तकं 11 14 08 

की कुल संख्या 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन-कार्य 

4132. श्री मधुसूदन यादव : 

श्री निशिकात दुबे : 

क्या संस्कृति पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

लिखित उत्तर 758 

(क) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं के दौरान भारतीय पुरातत्व 

` सर्वेक्षण विभाग द्वार देश मे छत्तीसगदं सहित किन-किन क्षेत्रों F उत्खमन 

कार्य किया गया ओर इससे किन-किन पुरातात्विक वस्तुओं कौ प्रापि 

हई; 

(ख) क्या पुरातत्व विभाग देसी पुरातात्विक सामग्री के बरे में 

कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता है; 

(ग) यदि हां, तो उक्तावधि के दौरान प्रकाशित एेसी रिपोर्यो 

का व्यौरा क्या है; 

(घ) आज कौ स्थिति के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

विभाग द्वारा किन-किन स्थल पर उत्छनन कियाजारहाहै, कहां-कहा 

इसे रोक दिया गया या स्थागित कर दिया गया है तथा इसके क्च 

कारण है; ओर 

(ड) उक्तावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थं राज्य-वार कितनी 

धनराशि संस्वीकृत, जारी तथा प्रयुक्त कौ गर्ह है? 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चद्रश कुमारी) : (क) गत तीन वर्षो 

का व्योरा विवरण-] में दिया गया रै! 

(ख) जी, al भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण उत्खननो पर सारांश 

fer? अपने वार्षिक प्रकाशन, "“इईंडियन आर्कियोलोँजी-ए रिव्यु 

मे तथा विस्तृत रिपोर मेमोयर fate के अंतर्गत प्रकाशित करता 

él 

(ग) मेमोयर fate से संबंधित गत तीन agi का व्यौरा za 

प्रकार हैः- 

[1 त्रिवेदी, Ta. 2009, तरखनेवाला मे उत्छनन-डेरा तथा 

चक 86 (2003-04)3 

| नम्ब्राजन, एम. 2009, THA BRITT (1997-2001) | 

e वर्मा, बी.एस. 2011, तिचक उत्खनन-2 (1971-1981) । 

° aa, बी.बी. 2011, aR आश्रम म उत्छनन 

(1978-79 तथा 1982-83) | 

° त्रिवेदी, पी.के. 2011, उदयगिरी-2 मे sea, ओडिशा 

(2001-03) | 

° बद्रीनाथ, wa. 2011, feeurat मे उत्खनन (2008) |
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© Fr, के.पी. 2011, कगनाहल्ली मे उत्खनन। 

लिखित उत्तर 760 

(लाख रुपए) 

(घ) उन स्थलों का व्यौरा जहां हाल ही म उत्छनन किए जा वर्ष आवंटन तथा निर्मुक्ति ` व्यय 

रहे है तथा वे स्थल जहां उत्छनन नहीं किए जा सके, का कारणों | {11111111 

सहित व्यौरा संलग्न विवरण-! में दिया गया है। . 2009-10 408.00 - 387.79 

(ड) गत तीन वर्षो के दौरान उत्खनन तथा अन्वेषण के लिए 2070-11 327.00 310.52 

0 50) sad के अतर्गत) आबटित, निर्मुक्त तथा उपयोग 
(03 0 ) उपशौ ; ) | च 2011-12 305.62 303.37 
की गई धनराशि का a संलग्न विवरण में दिया गया है। 

विवरण 

गत तीन वर्षो के दौरान wea पुरातात्विक वस्तुओं के aR सहित देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए (छत्तीसगढ़ सहित 

` राज्य-वार) अथवा न किए गए उत्खननोँ (कारण सहित) तथा वर्षं 2012-13 में ye किए गए कार्य का SARI 

वर्षं 2009-10 

क्र. स्थलं को नाम वर्षं 2009-10 के दौरान प्राप्त की वर्षं 2009-10 के दौरन 

` सं. | गई वस्तुओं का Sit उत्खनन कार्य न किए 
| । जामे के कारण 

1 2 ` ` 3 ` 4 

1. कोण्डापुर, ` 8 शीशे के वर्तन (कप); रोमन ` - 
कोण्डापुर मंडल, सिक्के; टेराकोरा eeu, सीसे, 

जिला मेढक, . aa, पोतिन तथा चांदी के सिक्के; 

आश्र प्रदेश . | | टेराकोया के मनके, ग्लास, खोल, 

लेप तथा अल्प-मूल्य पत्थर; मानव 

कौ केवोलिन मूर्तियां तथा पशु ओर 

मानव की cua आकृतियां; लौह 

ओजार; श्लाका सहित अस्थि वस्तुं 

तथा रेरकोटा wee 

2. निदौर में । | - 

उत्खनन, जिला 

भभु, बिहार 

3. मल्हार, जिला अल्प-मूल्य पत्थरों के मनके, 
| बिलासपुर, ` पशुओं तथा मानव कौ टरेराकोर 

छत्तीसगद . ` । आकृतियां, मुहर, कादी ओर 

waa, वृत्ताकार मुद्राए, 

aie, हाथी दात के पासे तथा 

धातु के सिक्के, लौह कौल, शर- 

शीर्ष, Beast इत्यादि । 

स्टाफ की कमी की वजह 

से रत्खनन नहीं किया 

जा सका। | 
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4. नेत्र खीरसरा, टेरकोटा आकृतियां, अल्प-मूल्य - 

जिला कच्छ, पत्थरों के मनके, तांबे A ओजार 

गुजरात इत्यादि सहित विभिन प्रकार के 

cat तथा पुरावशेष। 

5. शीला, तहसील - निदेशक, उत्खनन के 

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, स्थानांतरण के कारण 

हिपाचलं प्रदेश कार्य नहीं किया जा 

मे उत्छननं सका। 

6. कुषाण स्तूप - मजदूर कौ अनुपलब्धता 

(aaa), जिला के कारण कार्य नहीं 

करनाल, हरियाणा किया जा सका। 

7. fest नामे sya की पशु आकृतियां, चूडियों 

शाह, AS ब्लाक, के टुकड़े, मनके, गेम्समैन, स्लिग बाल, 

जिला जम्मू, खिलौना गाडी, पहिया, होपस्कोच, टेराकोरा 

जम्मू ओर केक तथा Wen कौ Wl के CHS, 

कश्मीर पत्थर का मूसल तथा अल्प-मूल्य पत्थरों के 

मनके, लोह वस्तुएं; इत्यादि। 

8. समीपवर्ती क्षत्र वैज्ञानिक शोधन कार्य किया गया। 

सहित प्राचीन स्तूप के 

अवशेष, मलागपुरा, 

जिला पुलवामा, 

जम्मू ओर कश्मीर 

9. agen खुली - वन विभाग से अनुमति 

छते/संरचनात्मक न मिलने कै कारण कार्य 

परिसर का समूह, नहीं किया जा सका। 

परी महल, जिला श्रीनगर, 

जम्मू ओर कश्मीर 

10. दौलताबाद aa के सिक्के, टेराकोटा कौ पशु = 

किला, दौलताबाद, आकृतियां; शीशे कौ चूडियो के 

ओरगाबाद, महाराष्ट Gre; टेरकोया मनके, शीशे के 

मनके; तांबे कौ अंगुखियां, शेलखडी 

का शिवर्लिग, कौले, लौह शर-शीर्ष तथा 

प्रस्तर डेबिटेज; ताने कौ अंगूठी, नथनी, 
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शीशे के मनके; टेराकोया wad, हपस्कोचि, 
लैम्प; कौले; चाकू के न्लेड, अंगूठिया; 

शर-शीर्षं इत्यादि । 

11. वैश्य टेकरी, - समय कौ कमी के कारण 
die, जिला कार्य नहीं किया जा सका, 

उज्जैन, मध्य प्रदेश 

12. असुरगढ किला, 

केसिगा नार्ला, 

जिला कालाहांडी 

| ` 13. are ओर 

वदाकोपदटी, 

मानापारारी, 

तिरुचिरापल्ली, 

तमिलनाडु 

14. मोदीकुप्मम, तालुके 

tienen, जिला वैल्लोर, 

` तमिलनादु 

~ 15; महाबलिपुरम परः तर 
से दूर ओर तट पर 

उत्छनन, जिला 

कांचीपुरम, तमिलनाडु 

16. अहिछत्र, रामनगर, - 

तहसील ओला, 

जिला बरेली, 

उत्तर प्रदेश 

i xo 

17. ` लातिया, जमानिया करै 

नजदीक, जिला गाजीपुर, 

उत्तर प्रदेश में उत्खनन 

मानव, पशुं तथा पक्ष्य की कई 

टेराकोरा आकृतियां, गेम्समैन, तकली 

घुमाव तथा होपरस्कोच ओर लौह 

वस्तुएं, छत की sect . तथा 

अन्य AAC 

नलिकाकार ताबीज, सुरमा 

 सलारईयां, तांबे कौ उत्कीणित वस्तु, 
गोमेद, क्वार्दज, एमीथीस्ट, रक्तमणि, 

a प्रस्तर इत्यादि सहित अल्पमूल्य 
पत्थरों के मनके, सीसे की aca 

कर्णपूल तथा चांदी ओर तांबे तथा 

wa ओर चांदी की मिश्र धातु 

के कुछ पंच माकं वाले सिक्के। 

टेरकोटा कौ उत्कित yet, ताबे 

कौ एक अगूटी-सह-मुहर, टेराकोटा 

 शीशा ओर् मत्थर के मनके, 

स्टाफ कौ कमी at वजह 

से कार्य नहीं किया जा 

सका। 

 स्टयफ की कमी के कारण 

उत्खनन नहीं किया जा 

सका। 

निदेशक, उत्खनन के 

अन्य विभाग 4 प्रतिनियुक्ति 

पर जाने के कारण कार्य 

नहा किया जा सका था। 
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रेराकोरा कौ मानक तथा पशु, पक्षी 

तथा सर्पं कौ आकृतियां; aa के 

पच माकं वाले स्वर्णं जडित तांबे 

कौ अगृठी, शल्क कौ APSA, 

टेराकोटा तथा ताबा; हाथी-दातं 

के Used, HO आकार के 

टेराकोरा Ween, AAT, त्वचा 

ants, सीरी, आमलक, लौह 

दरातियां तथा खुरपी तथा लौह चकरियां, 

पेषणी तथा मूर्तिं के Hel 

18. ware, जिला = स्टाफ की कमी के कारण 

फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश उत्खनन न्ह किया जा सका। 

मे उत्छनन 

19. बानगद्, गगारामपुर, ताम-पषाणकालीन संस्कृति के - 

जिला दक्षिणी दीनापुर, काष्ठ फलक, उत्कीर्णित मोहं 

पश्चिम बंगाल में तथा eae, टेराकोटया कौ पशु 

उत्खननं तथा मानव आकृतिया, तांबे तथा 

चांदी के. सिक्के, स्वर्ण वस्तुएं तथा 

अल्प-मूल्य पत्थर के मनके। 

वर्षं 2010-11 

क्र. स्थल का नाम वर्षं 2010-11 के दौरान प्राप्त at वर्षं 2010-11 के दौरान 

a. गई वस्तुओं का व्यौरा उत्खनन कार्य न किए 

जाने के कारण 

1 2 3 4 

1. कोण्डापुर, 8 शीशे के वर्तन (कप); रोमन - 

कोण्डापुर मंडल, सिक्के; टेराकोरा पेन्डेरस; सीसे, 

जिला मेदक, aa, पोतिन तथा चांदी के सिक्के, 

आध्र प्रदेश टेराकोया के मनके, ग्लास, कवचे, 

लेप तथा अल्प-मूल्य पत्थर केवोलिन 

मानव तथा पशु कौ आकृतियां; लौह 

am; श्लाका सहित अस्थि वस्तुं 

तथा रेराकोटा yeti यहे कार्य पूर्ण 

कर लिया गया हे। 
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कोतापालम, HATHA -- - तकनीकी स्टाफ की कमी 

की वजह सो उत्खनन नही 

किया जा सका। 

मंडल, जिला 

पूर्वी गोदावरी, 

आध्र प्रदेश मे दबे हुए 

ada का उत्खनन 

कोल्हुआ, वैशाली 

के नजदीक, जिला 

मुजप्फरपुर, बिहार 

राजा-विशाल-का- 

गद्, जिला 

वैशाली, निहार 

4. 

मल्हार, जिला 

निलासपुर, 

छत्तीसगढ़ 

aie, जिला 

कच्छ, गुजरात 

चम्पानेर- 

पावागद् पुरातत्व 

पार्क, ATT, 

. गुजरात 

बोद्धमत से संबंधित camer मुहर 

तथा गुप्तकालीन ब्राह्मी अक्षरों मेँ 

चार वर्णं लिखा हुआ एक ठीक, 

टेराकोरा मनके, टेरकोटा कौ मानव 

तथा पशु आकृतियां, Wea कन्दुक 

. तथा एकं आमलक. Sat का टुकडा। 

यह कार्यं पूर्णं कर लिया गया है। 

मानव तथा पशु अकृतियां, पहिए, 

मनके, त्वचा मार्जक, मुरहर, 

टेराकोटा का होपस्कोच, अल्प-मूल्य 

` पत्थरौ के aah, afer ओजार, 

ताने की सुरमा सलाईयां तथा 

ताबे के सिक्कं। 

अल्प-मूल्य पत्थरों A मेनके, 

टेरकोटा की मानव तथा पशु 

आकृतियां, Fe, काटी तथा 

चकरियां, वृत्ताकार मुद्राएं, कर्णफूल, 

` हाथी दाति के पासे तथा सिक्कै, 

लोह कील, शर-शीर्ष्, कुल्हाड़ी इत्यादि । | 

सभी प्रकार की gear 

कलाकृतियां जिनमे विभिन प्रकारो 

तथा आकारो की नौ मुह 

सम्मिलित दहै। 

लौह वस्तुए-समतल शीर्ष तथा 

कई मुख वाली कौलं; कुदाल के 

as, लोहे कौ समतल पट्टियां; छदं 

अथवा खूरियां, तांबे के बर्तन कौ 

एक पतली ठीकरी तथा तांबे कौ 

एक पतली Bs, तांबे का सिक्का, 
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8. RIT स्तुष 

(atau), जिला करनाल, 

हरियाणा 

9. Heng (बुद्धिकोला), 

जिला बेल्लारी, कर्नारक 

10. खंडेरा AAS 

ओर टिकोडा, 

जिला रायसेन, 

मध्य प्रदेश 

11. TI, BAK, 

पुदुकोषटई, 
तमिलनाडु 

12. ATARI TET, 

तालुक ATA, 

"grees, तमिलनाडु 

13. अहिद्छत्न, रामनगर, 

तहसील ओला 

जिला बरेली, 

उत्तर प्रदेश 

मे उत्खनन 

शीशे की चृदियों के टुकड़े, टेराकोरा 

की बेलनाकार wed: मानव तथा मानवं 

टेराकोटा आकृतियां, नक्काशीदार डिजादनों 

सहित अनेक प्रस्तर कलाकृतियां; अल्प- 

मूल्य पत्थर, एक छोरी तोप कन्दुक 

तथा एके पिस्टल कौ गोली। 

परिष्कृत प्रस्तर Heals, 

सामानांतर भुजीय व्लेडो, दातेदार 

wel तथा धारहीन कटे KET 

सहित प्रस्तरयुगीन वस्तुए, शल्क तथा 

गोमेद के मनके, मानव जैसी टेराकोरा 

वस्तुएं तथा आकृतियां, स्वर्ण, 

तांबा तथा लौह धातु कौ वस्तुर। 

प्रस्तरखंटौ, हस्त-कुल्दाडियां, 

विदारको, बची हुई पपदियां, सतो 

al पपदियां, अनगे पत्थर, क्रोडं 

इत्यादि सहित पाषाणयुगीन कलाकृतियां। 

विविध प्रकार कौ महापाधाणयुगीन 

sand तथा समकालीन अवधि के 

आवासीय खंडहर भी। यंह कार्य 

पूर्णं कर लिया गया है। 

पाषाणयुगीन ओजार। 

टेरकोटा मानव शीर्ष, अल्य- मूल्य 

पत्थर के मनके तथा पत्थर, 

फियांस तथा लेप। 

मजदूर कौ अनुपलब्धता 

के कारण कार्य नहीं 

किया जा सका। 
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14. नानगद, गंगारामपुर, उत्कौर्णित yet तथा मुहरबंद, - 

जिला दक्षिणी दिनाजपुर, टेराकीय की मानव तथा पशु 

पश्चिम बंगाल आकृतिया, ताबे तथा चांदी के ` 

मे उत्खननं सिक्के, स्वर्णं aed तथा अल्प- 

मूल्य पत्थर के मनके। यह कार्यं 

पर्णं कर लिया गया हे! 

15. चद्रकेतुगढ, मोजा हादीपुर टेरकोरा फलक, मुहर तथा - 

चुपरीज्ञारा ओर सिगराती, मुहरबद, सिक्कं। यह कार्य पूर्ण 

उत्तरी 24 परगना, कर लिया गया है। 

पश्चिम बंगाल 

वर्ष 2011-12 ओर 2012-13 

क्र. स्थलं का नाम वर्षं 2011-12 के वर्षं 2011-12 के वर्षं 2012-13 

a. दौरान प्राप्त की दौरान उत्खनन के दौरान चल 

गई वस्तुओं कार्य न किए जाने रहे कार्य 

का ब्योरा के कारण 

1 2 3 4 5 

1. राजा-विशाल- ठेराकोटा वस्तुएं  - = 

का-गद, जिला त्वचा मार्जक, ` 

वैशाली, विहार मानव आकृतियां, 

Yeu; स्वर्णं 

वस्तुए्, लौह 
aa, तषि कौ 

सुरमा सलाईयां 

2. मानेर, दानापुर - - वर्षं 2012-13 

सैनिक wrt के दौरान कार्य 

के नजदीक, प्रमति पर दै। 

जिला पटना 

3. हरसाई स्तूप रीला, - उत्छनन के निदेशक की - 

गांव गौरपुर, पदोनति कौ वजह से 

उपग्रभाग Tete, स्थानान्तरण पर जाने के 

जिला बेगूसराय, 

विहार 

कारण कार्यं नहीं किया 

जा सका। 
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4 मल्हार, जिला अल्प- मूल्य - 

बिलासपुर, पत्थरों के मनके, 

छत्तीसगद camel कौ मानव 

तथा पशु आकृतिया, 

मुरहर, काटी तथा चकरियां, 

वृत्ताकार ya, Hina, 

हाथी-दात A पासे तथा 

धातु के सिक्के, लोह कौल, 

शर-शीर्ष, कुल्हादी, Ata 

हुभा हाथी का दाति तथा 

246 सिक्को का जखीरा, 

इत्यादि! यह कार्यं पूर्ण 

कर लिया गया है। 

5. खीरसरा, जिला unter मूर्तियां, वर्षं 2012-13 के 

नखत्रण, अल्प-मूल्य पत्थरों के दौरान कार्य 

गुजरात मनके, तांबे के ओजार प्रगति पर है। 

इत्यादि सहित stat तथा 

पुरावशेष। 

6. चम्पानेर- लौह कौले; शीशे = 

पावागद् कौ बोतल तथा 

पुरातत्व पाक, शीशे कौ चूढियो 

चम्पानेर, के eee, टेराकोरा कौ . 

गुजरात मानव तथा पशु आकृतिया, 

i चांदी कौ अंगूठी, तांबे 

कौ गणेश कौ लघु मूर्ति, 

दो तांबे कै सिक्के तथा 

दो भाले] यह कार्य पूर्ण 

केर लिया गया है।. 

7. इतखोरी, जिला स्तूपो, संरचनाओं, कु ay 2012-13 कै 

| चतरा, ATS मनत al के कई दौरान कार्य प्रगति 

पर हे। विखंडित टुकडे, are तथा 

त्राह्मणीय मूर्तिकलापएं, बलुआ 

पत्थर के मूर्तिकला-विषयक 

पैनल, मनकों जैसे टरेराकोरा 
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की वस्तुएं, होपस्कोच, हुक्का- 

चिलम, पशु कौ आकृतिया, 

गेम्समैन, कोल, क्लेम्प्स, 

दरांती, शर-शीर्ष जेसी ` 

लौह वस्तुएं, अंगूठी तथा 

प्रस्तर वस्तुए, त्वचा 

मार्जक, Ald, चकरी, 

इत्यादि | 

8. Berg मनके, टेराकोरा - 

(वुद्धिकोला) aa, मानव तथा पशु 

जिला बेल्लारी, आकृतियां, धातु कौ वस्तुए, 

कर्नारिक पतली तार कौ ताने की 

चुदियां तथा अगूठी। 

यह कार्य पूर्ण कर 

लिया गया है। - 

9. ast Ras पाषाणयुगीन कलाकृतियां वर्षं 2012-13 के 

ओर टिकोडा, जिसमे हस्त कुल्हाडियां, ` दौरान कार्यं प्रगति 

जिला रायसेन, विदारक, चाकू. Tea तथा पर है। 

मध्य प्रदेश खुरचनियां सम्मिलित रहै। 

10. खजुराहो, छतरपुर, गोलाश्म (शिला) 

मध्य प्रदेश के अलावा किसी प्रकार 

के सामग्री अवशेष नहीं पाश 

गए है। यह कार्यं पूर्णं कर 

लिया गया दै। 

11. शिशुपालगद्, टेराकोटा मनके, - 

जिला wal, मुहरबंद, लोह 

ओडिशा मे कीलँ, मूसल, कर्ण 

उत्खनन गहने । यह कार्यं 

पूर्णं कर लिया 

गया है। 

12. रूपनगर या मनके, Get, ~ 

रोपड़ के कालेज अस्थिनोक, एक बटन मुहर, 
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परिसर के नजदीक श्रृग-प्रस्तर KS, 

प्राचीन स्थल, जिला सिक्के, तांबे, लौह 

रूपनगर, पंजाब तथा रेराकोरा के 

मानव ओर पशु 

आकृतियां इत्यादि । 

यह कार्य पूर्णं कर 

लिया गया है 

13. aug, जिला - - वर्षं 2012-13 में 

हनुमानगद्, कार्य शुरू कियां 

राजस्थान गया है। 

14. महाराज कौ - = वर्षं 2012-13 में 

खडी का प्राचीन कार्य शुरू किया 

टीला, तहसील- गया है। 

गिरवा, जिला 

उदयपुर, राजस्थान 

15. अहिच्छत्र, = - वर्ष् 2012-13 में 

रामनगर, जिला कार्य शुरू किया 

बरेली, उत्तर प्रदेश गया है। 

16. पिपरहवा में - - ad 2012-13 में 

प्राचीन स्थल कार्य शुरू किया 

तथा रोला गया है। 

गनवरिया में 

प्राचीन स्थल, 

जिला सिद्धार्थनगर, 

उत्तर प्रदेश 

17. are, टैराकोरा टाइले, - - 

गंगारामपुर, पत्थर के 

जिला दक्षिणी वास्तुशिल्पीय 

दीनाजपुर, asl के ans, 

पश्चिमी बंगालं Was, लौह 

मे उत्खनन कीले, curate] 

फलक ओर 

प्रस्तर मनके। 
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विवरण 

उप-शीर्षं 03 00 50 - अन्य प्रभार (योजना एवं गैर-योजना) के तहत अन्वेषण ओर उत्खनन के लिए 

2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान आकंटन ओर व्यय 

| | । (लाख रुपए) 

क्र. राज्य/शाखाओं मंडल का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

स. का नाम 

आनरन व्यय आबटन व्यय आबरन ora 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. आंध्र प्रदेश हैदराबाद 05.50 05.50 02.50 02.49 03.00 02.97 

2. असमं गुवाहाटी 11.00 . 09.72 06.00 05.98 06.12 05.98 

अरुणाचल प्रदेश 

मणिपुरं 

मेघालय 

त्रिपुरा 

नागार्लैड 

3. बिहार पटना 02.50 02.50 04.50 ` 04.50 07.50 07.50 

उत्खनन शाखाः II, 46.00 46.00 17.50 17.50 09.00 08.99 

पटना 

4. छत्तीसगढ़ रायपुर 01.50 01.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ̀ 

5. गुजरात वड्ेदरा 04.50 04.49 10.00 10.00 05.00 = 05.00. 

दमन ओर दीव 

(यू.टी.) 

उत्खनन शाखाः V 16.50 16.50 18.00 18.00 20.00 22.50 

वडोदरा 

6. गोवा गोवा 03.00 03.01 01.50 . 01.49 01.15 01.14 

7. हरियाणा चंडीगढ 01.50 01.50 07.50 07.50 01.50 01.50 
पंजाब ` | 

8. हिमाचल प्रदेश शिभला 03.00 03.00 01.50 01.50 04.00 03.99 

9. wy ओर कश्मीर श्रीनगर 09.00 09.00 02.50 02.50 01.00 01.00 

लेह मंडल 0.00 0.00 0.00 02.00 01.99 
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10. आारखंड wat 01.50 01.50 01.50 01.49 04.00 03.98 

11. कर्नाटक age 08.50 08.49 09.00 09.00 07.00 07.00 

धारवाड् 04.50 04.49 03.50 ` 03.50 01.50 01.50 

SST Wea: Vi, 03.34 0.70 03.50 02.41 04.00 03.96 

मेसूर 

12. केर्ल FARE 02.50 02.50 02.50 02:50 02.50 02.50 

13. मध्य प्रदेश , भोपाल 02.00 01.58 01.50 01.23 01.50 0.90 

14. महाराष्ट ओरंगानाद 06.00 06.00 06.00 06.00 01.50 01.49 

मुम्बई 01.00 01.00 01.50 01.49 0.50 0.50 

उत्छनन शाखा | 33.00 32.92 43.00 43.00 33.00 33.00 

नागपुर 

15. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 03.00 02.43 01.25 01.18 02.45 01.94 

aa, दिल्ली । 

उत्खनन शाखा ll, 36.25 36.22 18.00 18.00 36.50 36.47 

नई दिल्ली 

16. ओडिशा भुवनेश्वर 04.50 04.85 04.50 04.56 0.50 0.00 

उत्खनन शाखा IV, 35.75 35.72 21.50 20.50 20.50 20.50 

भुवनेश्वर 

17. ` तमिलनादु चेन्नई 06.00 06.00 7.30 6.30 04.00 04.73 

18. राजस्थान जयपुर 03.75 03.75 1.00 0.98 0.80 . 0.80 

19. उत्तर प्रदेश आगरा 11.00 11.00 12.00 12.00 07.00 06.98 

लखनऊ 09.50 09.50 7.00 7.00 04.00 03.25 | 

20. उत्तराखंड देहरादून 02.50 02.42 1.00 1.00 01.00 0.98 

21. पश्चिम बगाल कोलकाता 18.50 18.50 21.00 21.00 11.00 ` 10.55 

22. पुरालेख नागपुर 01.75 01.49 1.75 1.75 01.50 01.42 



चारा-फसल को प्रोत्साहन 

4133. श्री गजानन ध. बाबर : 

श्री आनंदणव अडसुल : ` 
श्री whe यादवं : 

श्री अधलराव पाटील शिवाजी : 

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) सरकार द्वारा देश मे चार-फसल को प्रोत्साहन देने के 
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23.  पुरालैख FR 02.00 02.16 4.50 4.19 06.50 06.50 

24. पुरालेख, चेन 02.75 = 02.75 2.50 2.50 ` 01.50 01.50 

25. Ia, Wats 0.10 0.09 0.06 0.05 01.00 0.14 

26. प्रणेतिसिक इतिहास, 05.00 04.79 13.60 11.83 03.50 02.50 

नागपुर | | 

27. मंदिर सर्वेक्षण 02.50 02.50 6.00 6.09 03.50 03.50 

परियोजना भोपालं 

28. मंदिर सर्वक्षण 02.25 02.30 11.00 11.00 03.00 03.00 
.. परियोजना, चेन्नई 

29. बीएसपी, नई दिल्ली 02.16 02.30 3.90 3.71 . 01.10 01.20 ̀ 

30. महानिदेशक, कार्यालय 78.00 74.84 23.00 20:29 58.38 58.36 

31. पुरातत्व संस्थान 03.00 01.88 6.00 7.00 07.00 06.73 

32. ane, adr, 00.00 0.00 6.00 5.00 11.00 11.00 
` भोपाल . 

33. अर्तजलीय पुरातत्व 00.00 0.00 0.00 0.00 02.00 02.00 

34. faa शाखा, ओरंगाबाद 00.00 0.00 0.00 0.00 ` 01.00 01.00 

35. . आरक्षित 11.00 0.00 “40.14 | 0.00 0.62 0.00 

te ०० उछ अ = 31052 3562 ॐ ` 408.00 = 387.29 = 327.00 310.52 305.62 303.37 

[ अनुनाद] faq कार्यान्वित कौ जा रही योजनाओं का. व्यौर क्या है ओर इनके 

अंतर्गत विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक ad तथा चालू वषं के दौरान विभिन 

राज्यो को रज्यं-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई; 

. | (ख) क्या किसानो को राज्य सरकारों के माध्यम से चारा-फसलो 

` के उच्च tear वाले नए किस्म के बोज निःशुल्क वितरित किए 

जा रहे रहै; 

(ग). यदि हां, तो इस योजना के अतर्गतं प्रत्येक राज्य में कितने 

किसान लाभान्वित हो रहे रैः
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(घ) क्या विगत तीन वषो के दौरान सरकार को चारा-फसलों 2 3 
के उच्च पैदावार वाले नए किस्म के बीजों के वितरण मे पक्षपात 

कौ शिकायत प्राप्त हुई हैः ओर 2 घास ford सहित चरागाह विकास 100:00 

(ङ) यदि हां, तो इस संबध मे सरकार द्वारा क्या सुधारोपाय 3 चारा बीज खरीद ओर वितरण 75:25 
किए गए है? : 

4 आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण . 50:50 
कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (ड. चरण दास महंत) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 5(क) हाथ से चलने वाले शेफ कटर शुरू करना 75:25 

ओर 1 मेदी me 
5(ख) बिजली से चलने वाले शेफ कटर शुरू 75:25 

(ख) जी, हां। | करना 

(ग) यह विभाग राज्यो को चारा मिनीकिटूसं आवंटित कर रहा. 6 सांइलेज बनाने वाले यूनिट को स्थापना 100:00 
है। पिले तीन वर्षा ओर वर्तमान at के दौरान किए गए आवंटन 

दशनि वाला व्यौरा संलग्न विवरण] मेँ है। लाभभोगियों का चयन 7 अज्ञोला खेती ओर उत्पादन यूनि का प्रदर्शन 50:50 

राज्यों वारा किया जाता है। यने 
8 जाइपास प्रोरीन उत्पादन यूनिय का स्थापना 25:75 

(घ) एसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं gz 
9 क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण/आहार पेलेरटिग/ 25:75 

(ङ) प्रश्न नर्हीं soa | आहार निर्माण यूनिरौ की स्थापना 

विम (2) केन्द्रीय aa कौ योजनाः इनका नाम केन्द्रीय चारा विकास 

आहार ओर चारे का विकास केँ के लिए भारत सरकार द्वारा संगठन (सीएफडीओ) है। इसमे निम्नलिखित तीन घटक 

क्रियान्वितं कौ जा रही योजनाओं का व्यौराः- हैः- 

(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाः एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1; चारा उत्ादन ओर प्रदर्शनं के लिए सात क्षेत्रीय 

"चारा ओर आहार विकास योजना" 01.04.2010 से oa (आरएसएफपी एंड डी) | 

क्रियान्वित कौ जा रही है। इसं योजना के अधीन आहार 
2. एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म 

ओर चारे का विकास करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्ष के 

राज्यो सहित राज्यों को सहायता दौ जाती है। घटक-वार । (सीएफपसपीएक) 

ai नीचे दिया गया हैः- 3. केन्द्रीय मिनिकिर परीक्षण कार्यक्रम (सीएमटीपी) 

योजना के घटक ओर सहायता की पद्धतिः (3) 100% केन्द्रीय सहायता कं साथ usta कृषि विकास 

। योजना के अधीन 2011-12 में एक त्वरित चारा विकास 
aa संशोधित घटको/नए् घटक | सहायता कौ : कार्यक्रम आरंभ किया गया था। 2011-12 ओर 2012-13 
4 क नाम | पद्धति के दौरान आवंटित ओर जारी की गई धनराशि का व्यौरा 
। ; 3 . अनुब॑ध-4 मे दिया गया है। 

| इसके अतिरिक्त, भारत सरकार केरल राज्य के इदुक्की ओर 
1 व बनाने वाली युनि कौ >° RMS कं आत्महत्या संभावित जिल के लिए विशेष पशुधन ओर 

मात्स्यिकी पैकेज क्रियान्वितं कर रही है। 
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विवरण 

पिछले तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्षं के दौरान Sata प्रायोजित चारा ओर आहार विकास 

योजना के अधीन जारी की गई धनराशि | 

(लाख रुपये) 

राज्य 2009-10 . ` 2010-11 ` 2011-12 2012-13 ) 

. (22.11.2012 तक) 

1 2 3 4 5 

आप्र प्रदेश 82.25 622.00 0.00 301.35 

अरुणाचल प्रदेश 55.00 0.00 55.00 

असम 0.00 0.00 218.20 

विहार 0.00 100.00 ` 0.00 

छत्तीसगढ् 6.00 0.00 65:20 | . 

गुजरात - 224.00 550.00 ` 1368.43 493.63 

हरियाणा 0.00 145.00 120.00 

हिमाचल प्रदेश 258.75 0.00 ` 

ane 0.00 255.00 0.00, 415.41 

जम्मू ओर कश्मीर 66.50 † 53.19 213.43 66.50 

कर्नाटक | 0.00 435.00 0.00 | 894.21 

केरल | 138.95 112.01 130.25 

मध्य प्रदेश 0.00 114.00 199.00 

महाराष्ट 54.50 160.75 376.32 1782.94 

` मणिपुर 80.00 0.00 0.00 

Teer - | 0.00 27.61 0.00 

मिजोरम 0.00 100.00 0.00 ` 278.00 

नागालैंड 0.00. 71.00 127-80 

ओडिशा 12.00. 0.00 0.00 15.00 
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1 2 3 4 5 

पंजाब 0.00 465.51 0.00 273.63 

राजस्थान 129.26 145.00 0.00 120.75 

सिक्किम | 50.00 65.00 124.00 124.00 

तमिलनाडु 63-50 121.00 0.00 

त्रिपुरा 0.00 32.25 0.00 36.53 

उत्तर परेश 118.34 . 123.00 0.00 36.00 

उत्तराखंड 0.00 230.00 247.37 

पश्चिम बगाल 0.00 ` 57.91 0.00 50.00 

. अन्य (एनपीसी) 29.70 0.00 6.00 10.00 

कूल 1110.00 4243.98 3251.00 4897.95 

विवरण 

पिछले तीन वर्षो ओर वर्तमान ad के दौरान wal कौ चारा मिनीकिरो का ander 

राज्य का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 2 3 4 5 

आध्र प्रदेश 42,000 63,500 57,317 4,121 

अरुणाचल प्रदेश 20,00 5 833 4,500 2,300 

असम 15,000 19,100 12,500 0 

विहार 92,500 2,05 ,000 1,44 ,167 4,100 

छत्तीसगद 18,000 33,000 21,000 2,300 

गोवा 4,000 5,000 3,000 0 

गुजरात 64,840 42.630 44.182 ` 6900 

94,100 27.263 हरियाणा 56,187 69,588 
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1 2 3 4 5 

हिमाचल प्रदेश ` ; | | 50.650 44,500 | 69.000 | 7,400 - ` ' 

जम्मू ओर कश्मीर | धि 39,773 56,006 43250 | 5,572 

्ारखंड | . ` 24,000 67,000 39,750 5,600 

eee 68,042 _ $1,500 56,186 | 4,500 | 

केरल | ` 20,250  . | 37,558 ` 24.850 । 0 

मध्य प्रदेश | 62,000 _ 42,000 ` 22.000 | 2.80 

महाराष्ट ` 3600 ` 38.500 1,01.342 . ` 5,400 

मणिपुर ` =, ` 30०0 3,000 4,000 0 ` 

मेघालय , ` , 2500 ` ` 3,000 "3,500 0 

मिजोरमं  . ` ~ ` , ` 200 3,000 3,500 | 0 

| amis | | 3,200 3009 `  5,500 ` 36० 

ओडिशा ` | । 68,500 20,500 .- 3000 ` 3,600 

पंजाब ` | । , 26.50 21300 = ` 59690 ` ` 5,600 

राजस्थान ` | , | 92,566 । 110.966 11820 =. ` 5615 

सिविकम .. ` ~ ` 3000 | 7000 =. = 4000 ` 0 

तमिलनाडु ` 28,300 ` 39976 a 19.838 `  3,536 

त्रिपुरा ` | 3000 ` 5,000 6,500 8 

उत्तर परदेश | `. 59,347 । 106,430 | 1,39,524 3,600 

wes ` । 2०09 , 44,430 . 41,500 | 3600 . 

ira are 15,500 > . 29,565 20,125; 9,944 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह ~ 500  ,  1,506 | 500 7  . 9 

कुल ` | | ¡` 9,23.155 11.79.382 ` 12,46,532 ̀ 1,14.351 

न.
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2011-12 के दौरान त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (एएफडीपी) कं vay मेँ राज्य-वार सूचना ओर 

2012-13 & दौरान धनराि के आक्टन के vay में wean सूचना 

(करोड रुपए) 

क्र. राज्य 2011-12 के दौरान उपलब्धि 2012-13 

सं. 

पहचान किए जारी कौ गई धनराशि का 23.11.2012 कौ स्थिति 

गए समूह धनराशि आवंटन के अनुसार जारी 

की गई धनराशि 

1. आध्र प्रदेश 72.00 30.00 20.00 10.00 

2. बिहार 75.00 24.50 - -- 

3. छत्तीसगढ़ | 18.00 4.69 - -- 

4. गुजराते - 73.00 15.00 40.00 40.00 

5. हरियाणा 84.00 15.00 20.00 15.00 

6. कर्नारक 175.00 30.00 15.00 15.00 

7. मध्यं प्रदेश 55.00 30.00 - - 

8. महाराष्ट 150.00 37-77 45.00 35.00 

9. Tara 65.00 15.50 20.00 10.00 

10. राजस्थान 302.00 52.04 30.00 15.00 

11. तमिलनाडु 31.00 15.50 10.00 10.00 

12. उत्तर प्रदेश 380.00 30.00 - - 

कुल 1480.00 300.00 200.00 150.00 

{feet} (क) क्या केद्रीय ares पुलिस बल (सीएपीएफ) का सेवा 

4134. श्री रामर्सिह weal : क्या गृहं मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

बीएसएफ हेतु पेशन-लाभ 
शर्ते सिविल सेवा नियमों द्वार शसित होती रै ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी 

at क्या दहै; 

(ख) क्या सरकार का इस बल के लिए पृथक सेवा नियम 

बनाने का प्रस्ताव है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है;



TS `" ` प्रश्नो के 
५ ~ 

... (ग) - क्या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सेवानिवृत्त कार्मिक 

~ कौ, सरकार द्वारा एसे कार्मिकों को पंशनदाय का अदेश दिए जाने 

के बावजूद, tea प्राप्त नर्ही हो रही है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर एेसे सभी सेवानिवृत्त 

 कार्मिकों को tere के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गण 

हः | | | 

(ङ) क्या सरकार को अखिल भारतीय Str सशस्त्र पुलिस 
बल भूतपूर्व-सैनिक कंल्याण संघ (रजि.), राजस्थान कौ ओर से कतिपय 

. मागे प्राप्त हुई हैः ओर. 

| (च) यदिहां, तो तत्संबधी oho क्या है ओर इस संबंध में 

क्या कारवाई को गई है? | 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. ̀ सिह) : (क) 
ओर (ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) अपने संबंधित ` 

अधिनियम तथा नियमो दारा शासित होते है। इसके अलावा, सीएपीएफ 

 कार्भिकों कौ सेवाओं के कू घटक अयने संबंधित नियमों म यथानिरदिष्ट 
_ सिविल सेवा नियमावली द्वारा शासित हेते है, जिनमें सीसीएस (आचरण) | 
नियम, सीसीएस . (एलटीसी) नियम, सीसीएस (चिकित्सा परिचर्या) 

नियम, सीसीएस (एफआर/एसआर) नियम, सीसीएस स्थापना एवं 

` प्रशासनिक dase, सीसीएस 

(रीए/ए्वभारए) far शामिल $1 इसके अलावा, सीएपीएफ के 

सेवानिवृत्त कार्मिक कंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 तथा 

अन्य संबद्ध नियमो द्वारा शासित होते है! 

(ग) ओर (घ) दिनांक 01.01.2004 से पहले बीएसएफ मे नियुक्त 

हए सभी सेवानिवृत्त बीएसएफ कार्मिक सीसीएस (पश) नियमावली, 

1972 मे निहित प्रावधान के अनुसार पेंशन के पात्र है। तथापि, दिनाक 

01.01.2004 के बाद नियुक्त हए बीएसएफ कार्मिक नई परिभाषित 

अंशदायी पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा शासित होते Fi 

7 (ड) ओर (च) अखिल भारतीय .कद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भूतपूर्व 

सैनिक कल्याण संध (रजि.) राजस्थान से देसी कोई मांग इस मंत्रालय 
मे प्राप्त नही हुई है। 

(अनुवाद) 

कोयला-्लो्को का आबंरन 

4135. श्री खगेन दास : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा ` 
करेगे कि : 

18 दिसम्बर, 2012 

(जेटी) नियम तथा सीसीएस ` 

लिखित उत्तर 796 

(क) क्या भारतीय sera प्राधिकरण (सेल) ने इस्पात कां अपना 

उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रालय से ओर अधिक 

कोयला-रन्लोक आबंटित करने की गुजारिश की हैः 

(ख). यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) ` उक्त प्रस्ताव ~पर सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई है? 

कोयला मंत्रालय मे राज्य -मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) 

` ओर (ख) सेल सहित विभिन केन्द्रीय पीएसयू से कोयला न्लोकं 

के आवंटन के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते है। तथापि, 

सरकार को वर्तमानं मे कोयला ्लोकों के आवंटन के एिलि सरकारी 

कंपनियों से आवेदन प्राप्त नहीं हुए Fi 

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में दिए गए उत्तर को देखते .. 

हुए प्रश्न नर्हीः उठता। | 

SEM जलचर-पालन तथा मत्स्यपालन विकास 

- 4136. श्री संजय td : क्या कृषि मंत्री यह ताने कौ कृपा 
करेगे. कि : | । । 

(क) क्या केन्द्र सरकार वर्षं 2012-13 के दौरान ओडिशा में 

ATMA जलचर-पालन तरथा मत्स्यपालम विकास योजना के तहत तालाब 

विकास कार्यक्रम हेतु लाभाय को राजसहायतार्थं पर्याप्त निधि आबंटित 

करेगी; ` | 

| (ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या दहै; ओर. 

(ग). यदि नही, तो इसके क्या कारण है ओर किसानों कौ दिक्कत 

को दूर करने के लिए उक्त योजना के तहत ee पर्याप्त राजसहायता 

मुहैया कराने के उदेश्य. से केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए है? 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाच प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (डौ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना “ अतर्देशीय afer ओर जलकृषि का fase’ के 

अधीन, अन्यो के साथ-साथ cert के विकास के लिए सहायता 

दी जाती है। इस योजना के अधीन सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजसहायता 

प्राप्त करने के लि पात्र 2 तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोः 

ag विशिष्ट orden नहीं किए जति है क्योकि यह योजना मांग-आधारित 

हे। 2012-13 के दौरान उपर्युक्त योजना के अधीन wens के विकास 

ओर अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए ओडिशा. सरकार को 313 

लाख eat धनराशि जारी की गई Fi
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खाद्य प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण 

4137. कमारी सरोज पाण्डेय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 

यह बताने कौ कृपां करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छोटे किसानों को उनकी कृषि उपज 

के प्रसंस्करण के संबंध मे प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कोई 

कार्य योजना बनाई है; ओर | 

(ख) यदि a, तो विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं के दौरान 

ओर चालू वर्षं में उक्त कार्य योजना कं तहत राज्य-वार कितने किसानो 

को प्रशिक्षण दिया गया? 

कृषि मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (डो. चरण दास महंत) : (क) जी, हां, महोदया । मानवं 

के उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संसाधन विकास स्कीम 

(ईडीपी) घटक के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कृषि उपज. 

कौ बरबादी को कम करने तथा किसानो कौ आय में वृद्धि करने कौ 

दृष्टि से कृषि उत्पादो को मूल्यवद्धित उत्पादो मेँ प्रसंस्करण करने पर 

बल देता है, इसके लिए किसानों एवं dest उद्यमियो/ बेरोजगार युवकों 

को सघन प्रशिक्षण देने कौ आवश्यकता है ताकि se मूल्यवृद्धि, खाद्य 

प्रसंस्करण की संकल्पना के बरे मे संवेदनशील बनाया जा सके ओर 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रित किया जां सके। 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 798 

iat योजना के दौरान, उद्यमशीलता कार्यक्रमो को संपूर्णं भारत 

मे आयोजित करने के लिए उद्यमशीलता कार्यक्रमो को विभिन Sareea 

सरकार के संस्थानों, उद्योग संगठनो/एसोसिएशनों तथा प्रतिष्ठित 

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संस्वीकृत ओर कार्यान्विते feu 

गए रै! vat योजना (2012-13) के दौरान, केन्द्र प्रायोजित 

स्कोम-राष्टीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) कौ शुरूआत कं 

साथ मानव संसाधन विकास स्कीम तथा इसके सभी घटकों को वर्षं 

2012-13 के दौरान मिशन मे सनिविष्ट कर दिया गया है जिन्हे राज्यो 

द्वारा कार्यान्वितं किया जाता है ओर राज्य ही अवेदन प्राप्त करते हँ 

ओर निधियों को संस्वीकृत करके जारी करते है, स्कौम का पर्यवेक्षण 

ओर atten करते ईहै। 

(ख) जिन संगठनों को उद्यमशीलता कार्यक्रमो कौ मजूरी दी 

गई थी, उन्दने गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं (नवम्बर, 2012 तक) 

पुरे देश मेँ 729 ईडीपी उद्यमशीलता कार्यक्रम आयोजित किए TI 

मंत्रालय ने wet योजना के दौरान प्रतिबद्ध मामलों को निपराया है 

तथा iat योजना (2012-13) कै दौरान एक उद्यमशीलता कार्यक्रम 

संचालित करने के लिए 2.00 लाख रुपए al अनुदान सहायता कं 

रूप मे वित्तीय सहायता प्रदान कौ है। मानव संसाधन विकास स्कोम 

के दिशा-निर्देशो के अनुसार, प्रत्येक उद्यमशीलता कार्यक्रम 25-35 

प्रतिभागियों कं लिए आयोजित किया जाता है! गत तीन वर्षो ओर 

चालू af के दौरान, आयोजित किए गए उद्यमशीलता कार्यक्रमो का 

राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

विवरण 

गत तीन asf ओर चालू af क दौरान सहायता प्राप्त उद्यमशीलत्ता विकास कार्यक्रमों (-ईडीपीज) का राज्य-वार ब्यौर 

2009-10 क्र. राज्य 2010-11 2011-12 2012-13 कूल 

सं. 30.11.2012 तक 

1 2 3 4 5 6 7 

1. अंडमान ओर निकोबार - -- -- _ ~ 

graye 

2. AY प्रदेश 17 14 13 3 47 

3. असम 19 20 8 0 38 

8 4 0 12 4. अरुणाचल प्रदेश 0



25. 

27. 
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1 2 3 4 5 7 

5. बिहार् 5 6 10 21 

6. छत्तीसगढ़ 5 15 15 35 

7 दाद ओर नगर हवेली 0 0 0 0 

8. दमन ओर दीव 0 ` 0 0 0 

9. दिल्ली 0 3 5 8. 

10. गोवा 3 3 3 9 

11. IBMT 0 0 0 3 

12. हरियाणा 7 8 12 29 

13, हिमाचल प्रदेश 4 5 15 24 

14. जम्मू ओर कश्मीर 0 10 17 21 

15. कर्नाटक 3 6 5 20 

16. केरल 11 12 5 29 

17. | लक्षद्वीप 0 0 0 0 

18. मध्य प्रदेश 1 11 18 31 

19. महार 17 11 28 61 

20. मणिपुर 1 7 2 11 

21.. मिजोरम | 0 ` 7 3 10 

22. मेघालय | 3 7 4 14 

23. नागालैंड 5 8 2 15 

24. ओडिशा 18 19 12 53 

agar 2 2 2 6 

26. पजान <) 0  .10 15 25 

राजस्थान 0 rE 19 
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1 2 3 5 6 7 

28. सिक्किम 4 0 0 6 

29. तमिलनाडु 14 18 3 53 

| ॐ0. त्रिपुरा 5 8 0 18 

31. उत्तर प्रदेश | 10 15 0 37 

32. उत्तराखंड 14 10 0 26 

33. पश्चिम बगाल 9 8 5 28 

34. was 4 6 0 20 

कूल 172 268 37 729 

दूरदर्शन-केन्दरौ मे अपर्लिक/डाउनर्लिकिंग 

सुविधाएं 

4138. योगी आदित्यनाथ : क्या सूचना ओर प्रसारण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा att कि : | 

(क) क्या सरकार कौ उत्तर प्रदेश सहित देश कें सभी 

दूरदर्शन-केन्द्रौ मे अपलिकिंग ओर डाउनलिकिग सुविधा उपलब्ध कराने 

हेतु कोर योजना है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या 2; ओर 

(ग) यदि नही, तो उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी दूरदर्शन-केन््र 

मे अपलिकिग ओर डाउनलिरकिग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार 

ने क्या कदम sou दै/क्या कदम sa रही है? 

सुचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी): 

(क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सैटेलाइट अपलिर्किग 

सुविधा उन दूरदर्शन कद्र A प्रदान कौ गई है जहां कार्यक्रमो के 

अपलिकिंग हेतुं आवश्यकता होती ¢1 डाउनलिरकिंग सुविधा सैटेलाइट 

के माध्यम से कार्यक्रमों कौ अभिप्रापि हेतु सभी दूरदर्शन Agi में 

उपलब्ध कराई गई है। 

सैटेलाइर अपलिकिग सुविधा वर्तमान मेँ पूरे देशभर में 36 दूरदर्शन 

eal मे उपलब्ध है। निम्नलिखित पांच ओर दूरदर्शन el मे सैटेलाइट 

अपलिकिग सुविधा स्थापित करमे हेतु परियोजनाएं चल रही है जो 

iat योजना कं हिस्से के रूप F हैः 

(i) इंदौर (मध्य प्रदेश) 

(॥) जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) 

(1) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) 

(iv) विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) 

(४) राजकोट (गुजरात) 

उपर्युक्त परियोजनाएं 2013 मँ पूरी हौ जाने कौ आशा है। 

[अनुवाद] 

agente विपणन संबंधी समिति 

4139. श्री प्रदीप at : 

श्री किसनभाई बी. पटेल : 

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्बजनिक वितरण मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किं : 

(क) क्या सरकार ने देश मे प्रत्यक्ष विक्रय नैटवक/बहुस्तरीय 

विपणन मे संलग्न कपनियो से संबंधित मामलों पर विचार करने के 

लिए एक अतर-मत्रालयी समिति का गठन किया था;
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(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ada क्या है ओर उक्त समिति 

के विचारार्थं विषय क्या हैँ 

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; ओर 

` (घ) यदि a, तो इसमे की गई सिफारिशों काव्यौरा क्याहै 

ओर सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही at गई है? 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 
मत्री (प्रो. Sat. atta) : (क) जी, a 

(ख) भारत मे अर्थव्यवस्था मे उदारीकरण के साथ, बहुत सी 

 अंतरष्टरीय ओर घरेलू कम्मनिया wears विक्रय।/नेटवक माकेरटिग/हुस्तरीय 

विपणन Fae पद्धति का उपयोगं करते हुए भारतीय उपभोक्ता बाजार 

मे कार्य कर रही है ओर अपने उत्पादों को बेच रही है। तथापि, 

इन कम्पनियों द्वारा इले जा रहे परिचालनात्मक मुदो को देखने के 

लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का neq किया गया है! जिसे 

निम्नलिखित कार्य सपि गए हैः 

संपि गए कार्य 

` निम्नलिखित पर विचार करनाः- 

(i) प्रत्येक बहुस्तरीय विपणन कम्पनियों को विनियमित करने 

के कोई कानून अधिनियंमित करने की आवश्यकता; अथवा 

(ii) केरल दिशा- निर्देशो के अनुसार ङ्न कम्पनियों कै लिए | 

दिशा- निर्देश जारी करना; अथवा 

(॥) पुरस्कार, चिर एवं घन् परिचालन (प्रतिबंध) अधिनिय, 

1978 मे संशोधन के माध्यम से प्रत्यक्ष/बहुस्तरीय विपणन 

ओर पिरामिड स्कीम की परिभाषाओं को शामिल करना; 

(५) , एसी agents विपणन स्कौमों के संबंध मे उपभोक्ता के 

हितों कौ रक्षा करने कै लिए “जागो ग्राहक जागो" के 

अंतर्गत जागरुकता अभियान आयोजित करना; 

(४) उपभोक्ताओं क संरक्षण के लिए बेहतरीन shea 

पद्धतिया 

(vi) देसी बहुस्तरीय विपणन स्कीमों को चलां रही कम्पनियों 
` के -खिलाफ कानूनी कार्रवाई का Gere; 

(vi) इन विपणन स्कोमो से संबंधित पामलो से निपटने के 

लिए कौन सा विभाग होना चाहिए; 

18 दिसम्बर, 2012 . लिखित उत्तर 804 

(vill) अध्यक्ष की अनुमति से अन्यं कोई विषयः; 

(ग) ओर (घ) इस विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

(अनुवाद) 

` कृषि-फर्लो की | आनुवंशिक सामग्री 

4140. श्री एम. आनन्दन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे कि : 

(क) . क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने 

निजी बीज कंपनियों को पादप-जीव वैक तक अभिगम्यता देते हए 

उन्हे विभिनं कृषि फसल कौ आनुवंशिक सामग्री उपलब्ध कराने का 
प्रस्ताव किया है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संनंधी aha क्या है ओर इसके क्या कारण 

हैः । 

(ग) क्या उक्त कदम देशमें जैविक चौरी को विधिमान्य कर 
देगा; ओर वि | | 

(घ) यदिह, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर भारत के प्राकृतिक 
संसाधनों कौ सुरक्षा कं लिए आईसीएआर के इस कदम के विरुद्ध 

क्या कार्यवाही कौ गई है? 

कृषि मंत्रालय मँ राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ` 

मे राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) ओर (ख) भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद् (adie) ने निजी बीज sch को 

We आनुवांशिक संसाधनों कौ उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव तैयार 

नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग 

की मांग के अनुसार निजी बीज कंपनियों को जारी feat के प्रजनक 
बीज ओर संकर किस्म के tea वंशक्रम की आपूर्ति की जा रही 

Cl इसके अलावा पैतृक वंशक्रम के बीज कौ . आपूर्ति के लिए 

WHAT परस्मर सहमत . निबंधन एवं wil पर wai जापन 

™ हस्ताक्षर किए FI 

(गम) जननद्रव्य के समस्त .आदान-प्रदान कां कर्य भारत सरकार 

कौ निर्धारित प्रक्रिया द्वार किया जाएगा। | 

| (घ) भारतं सरकार द्वारा सुरक्षित तत्र के रूप पे जैव-विन्ञान 

विविधता अधिनियम, 2002 तथा जैव विज्ञान विविधता नियम, 2004 

पहले से ही मौजूद है।
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मध्याह्न 12.00 बजे 

सभा परल पर रखे गए पत्र 

( अनुवाद) . 

अध्यक्ष महोदया : अब सभा सभा पटल पर रखे गणे पत्रों को 

लेगी। 

... (व्यवधान) 

अपराह्न 12.01 बजे 

इस समय श्री जगदीश शर्मा, श्री रामकिशन, श्री कल्याण बनर्जी 
ओर कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थाम 

पर कापस चले गए। 

... (व्यवधान) 

कोयला मत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : भे कंपनी अधिनियम, 

1956 कौ धारा 619क कौ उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र 

कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता 

te | | 
(1) fare कोलीएरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 

2011-12 के कार्यकरण की सरकार दारा समीक्षा 

(2) सिगरेनी कोलीएरीज act लिमिटेड, खम्पाम का वर्ष 

2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा 

उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक की रिप्पणियां। 

[ग्रंथालय मेँ रखी गई। देखिए संख्या एल.री. 9044/15/12] 

खान मत्री (श्री दिनशा पटेल) : 4 निम्नलिखित पत्र सभा पटल 

पर रखता हूः- 

(1) कपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) 

के अतर्गत निम्नलिखित vat कौ एक-एक प्रति (हिन्दी 

तथा seit संस्करण) :- 

(क) (एक) नैशनल एल्युमीनियम कपमी लिमिटेड 

भुवनेश्वर के AT 2011-12 कै कार्यकरण 

कौ सरकार द्वारा समीक्षा। 

(दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, 

1934 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्र 806 

भुवनेश्वर का वर्षं 2011-12 का वार्षिक . 

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर 

नियत्रक- महालेखापरीक्षक को रिणपणियां । 

[ ग्रथालय मे रखी ms) देखिए संख्या was. 8045/15/12} 

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड 

फील्ड के AY 2011-12 के कार्यकरण की 

सरकार द्वार सखमीक्षा। 

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड 

फील्ड का वर्ष 2011-12 का वार्षिकं 

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन प्र 

नियत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 

[ ग्रंथालय में स्खी गई। देखिए सख्या west. 8046/15/12] 

(ग) (एक) हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 

| 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा! 

(दो) हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, कोलकाता का 
ay 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, 

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर faa 

महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणियां। 

[ग्रंथालय मे रखी गई। देखिए संख्या wed. 8047/15/12] 

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलयमेर एंड 

डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्षं 2011-12 के वार्षिक 

प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 
तथा लेखापरीकषित लेखे। 

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपरमेट एड 

डिजाइन सेंटर, नागपुर के AF 2011-12 के कार्यकरण 

कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एके प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) | 

[uaa मे रखी गई। देखिए संख्या wad. 8048/15/121} 

(3) (एक) नेशनल इस्टट्यूर ath रोकं मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड 

फौल्द्स के वर्षं 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी am अंग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीश्षित लेखे।
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॥ श्री fern पटेल] 

(दो) नेशनल ईस्टियूट ओंफ रोक मेकेनिक्स, कोलार् गोल्ड 
फौल्ड्स के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा की एक प्रति. (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) | 

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3049/15/12] 

(4) (एक) नेशनल ईर्टिट्यूट ate mead हेल्थ, नागपुर के 

ay 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा cara 

लेखे। व 

` (दौ) नेशनल इईस्टिट्यूट ate माइनर हेल्थ, नागपुर के 

वर्षं 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वार समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

[ ग्रंथालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8050/15/12] 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन) : 

मे कपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619कं की उपधारा (1) कै 

अतर्गत निम्नलिखित wal को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

सभा पटल पर रखता हूः- . 

(1) (एक) हिन्दुस्तान vida लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 
2011-12 के HAHN Bl सरकार द्वारा समीक्षा। 

` (दो) हिन्दुस्तान प्रीफौब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 

2011-12 का वर्षिक ` प्रतिवेदन, लेखापरीश्षित लेखे 

तथा उन पर् नियंत्रक -महालेखापरीक्षक की रिप्पणियां | 

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.री. 8051/15/12] 

(2) (एक) हाउसिग एंड अर्वन वलपमेट कोपिरिशन लिमिरेड, 

नई दिल्ली का ad 2011-12 के कार्यकरण की 
सरकार द्वारा समीक्षा। 

(दो) हाउसिग एंड अर्बन डेवलपमेट कोपिरिशन लिमिटेड, 

नई दिल्ली का वर्षं 2011-12 का वार्षिके प्रतिवेदन, 

 लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 

की रिप्पणियां। 

[ग्रंथालय A रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8052/15/12] 

- 18 दिसम्बर, 2012 रखे WW पत्र 808 

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रश कमारी) 

सभा परल पर रखती हूः- : 

: मेँ निम्नलिखितु, पत्र 

(1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्षं 2010-11 के 

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (fet तथा sei 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे । 

(दो) रामपुर रजा लाइत्रेरी, रामपुर के वर्षं 2010-11 के 

` कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) | 
श्म ५ . 

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित पत्रो को सभा परल पर रखने 

म हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

Sst संस्करण) | 

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 8053/15/12] 

(3) -(एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, परना के 

, वर्षं 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। | 1 

(दो) खुदा बख्श ओरिरएंटल पल्लिक लाडबरेरी, पटना के 

वर्षं 2011-12 के कीर्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (feat तथा अग्रेजी संस्करण) | 

(4) उपर्युक्त (3) मे उल्लिखित पत्र को सभा. पटल पर स्वने 

में हुए विलब के कारण दशनि' वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या weal 3054/15/12] 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य 
मंत्री प्रो. के.ती. थमस) : मेँ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 . 

कौ धारा 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो पर (अनुलषप्ति अपिश्षएं 

भंडारण सीमाएं ओर संचलन प्रतिबंध) . हटाया जाना (संशोधन) आदेश, ` 
2012 जो 27 सितम्बर, 2012 के भारतं के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या 

का-आ- 2320(अ) में प्रकाशित gen था, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

- अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हू। 

[ग्रंथालय मेँ रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8055/15/12] 

युवा कार्यक्रम ओर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय
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मे राज्य मंत्री (श्री fata सिह) : मँ निम्नलिखित पत्र सभा पटल 

पर रखता हू:- 

(1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ओंफ यूथ Saari, 

श्रीपेरुम्बुदूर के वर्षं 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) राजीव गाधी नेशनल इस्टिट्यूर ath यूथ डेवलपमेट, 

श्रीपेरुम्बुदूर के वर्षं 2009-10 के कार्यकरणं कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) | | 

(2) उपर्युक्तं (1) मे उल्लिखित पत्रो को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) | 

[ ग्रंथालय मे रखे me देखिए संख्या wed. 3056/15/12] 

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619क की उपधारा (1) 

के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रो कौ एक-एक प्रति (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) :- 

(क ) (एक) हिन्दुस्तान शिपयाईड लिमिटेड, विशाखापत्तनम 

(दो) 

के वर्षं 2011-12 के कार्यकरण कौ सरकार 

हारा समीक्षा। 

हिन्दुस्तान शिपयाईड लिमिरेड, विशाखापत्तनम 

का वर्षं 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, 

लेखापरीक्षित लेखे त॑था उन पर नियंत्रक 

महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 

(mera मे रखी mei देखिए संख्या west. 8057/15/121 

(ख) (एक) meq रीच शिपलिल्टर्सं we इजीनियर्सं 

(दो) 

लिमिटेड, कोलकाता के वषं 2011-12 कं 

कार्यकरण कौ सर्कार द्वारं समीक्षा। 

mea ta शिपबिल्डरसं एंड इंजीनियर्सं 

लिमिटेड, कोलकाता के वर्षं 2011-12 का 

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन 

पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक कौ टिप्पणियां | 

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.री. 3058/15/12] 

रखे गए पत्र 810 

(ग) (एक) Ferma Ste लिमिटेड, Yas के वर्ष 

(दो) 

2011-12 के कार्यकरण को सरकार द्वारा 

समीक्षा। 

nama sth लिभिरेड, मुंबहं के वर्ष 

2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

लेखे तथा उनं पर नियत्रक- पहालेखापरीक्षक 

कौ रिणणियां। 

[ग्रंथालय मे रखी we: देखिए संख्या एल.री. 8059/15/12] 

(घ) (एक) भारत इलैक्टनिक्स लिमिटेड, ange के वर्षं 

(दो) 

2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा। । 

भारत इलेक्टौनिक्स लिमिटेड, बेगलुरु का वर्ष 

2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

लेखे तथा उन पर नियंत्रक ~ महालेखापरीक्षक 

की रिपपणियां। 

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या weet 3060/15/12] 

(4) (एक) राजीव गांधी नेशनल इस्टटियूर ath युथ डेवलप्मेट, 

श्रीपेरुबुदूर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति {हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे | 

(दो) राजीव गांधी नेशनल इस्टिरयूट ath यूथ Saad, 

श्रीपेरुम्बुदूर के AY 2010-11 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) । 

(5) उपर्युक्त (4) मे उल्लिखित wail को सभा पटल पर रखने 

मे हए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय भै रखे TA देखिए संख्या was. 8061/15/12] 

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनीष तिवारी) : 

मे निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः- 

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 कौ धारो 619m करौ उपधारा (1) 

के अंतर्गत निम्नलिखित wat की एक-एक प्रति (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) :-
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[श्री मनीष तिवारी] 

18 दिसम्बर, 2012 `  सखे-गए पत्र 812 

(क) (एक) atsane इंजीनियर कसल्टेन्द्ूस इडया 

(दो) 

faftes, नई दिल्ली के वर्षं 2011-12 के 

कार्यकरणं को सरकार द्वारा समीक्षा। 

 त्रोडकास्ट इंजीनियर्स कसल्टेन्र्ूसं इंडिया ̀ 

लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्षं 2011-12 का 

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा 

उन पर॒ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ` 

रिप्पणियां ।, 

[ग्रंथालय मेँ रखी we) देखिए संख्या weet. 8062/15/12] 

(ख) (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेट कापिरिशन 

(दो) 

लिमिटेड, मुंबई के वर्षं 2011-12 के 

कार्यकरण St सरकार द्वारा समीक्षा। 

नेशनल फिल्म डेवलपमेट कोपिरिशन 

लिमिटेड, मुंबई का वर्षं 2011-12 का वार्षिकः 

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर 

 निर्यत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । 

` ग्रंथालय मेँ रखी गई। देखिए संख्या Uae. 8063/15/12] 

(2) (एक) चिल्डेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्षं 

2011-12 के वार्षिक. प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित ¦ 

लेखे। ..¦ 

(दो) faces फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई -क वर्ष 
 2011-12 के कार्यकरण -कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति" (हिन्दी तथा ̀ अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय Awa गये। देखिए संख्या waa. 8064/15/12] 

(3) (एक) सत्यजीत रे fren ws टेलीविजन ईस्टि्यूट, ` 

कोलकाता के ad 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। । 

(दो) सत्यजीत रे फिल्म te टेलीविजन dea, ` ` 
कोलकाता के af 2011-12 8 कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अरजी 

संस्करण) | 

[ग्रंथालय A ve गये। देखिए संख्या wad. 3065/15/12] 

| (4) (एक) फिल्म एंड रेलीविजन ईष्टिट्यूट ath इंडिया, पुणे 

के वर्षं 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

ग्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

ae | 

(दो) फिल्म ` एंड टेलीविजन sheagqe ओंफ इंडिया, पुणे 
के वर्षं 2011-12 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रज संस्करण) | 

[ ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या wd. 8066/15/12] 

(5) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारणं निगम) अधिनियम, 1990 

की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूत्रनाओं कौ 

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) प्रसार भारती (भारतीय - प्रसारण निगम) अध्यक्ष, 

` पूर्णकालिक सदस्यो एवं अंशकालिक सदस्यों कं वेतन, 

` धते ओर अन्य सेवा शर्तं (दूसरा संशोधन) नियम, 

2012 जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारतं के राजपत्र 

मे अधिसूचना संख्या सा-का.नि. 884(अ) में प्रकाशित 

हुए धे। 

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अनुशासनात्मक 

। कार्यवाही प्राधिकरण विनियम, 2012 जो 22 नवम्बर, 

2012 के भारत के राजपत्र. मै अधिसूचना संख्या ` 

ए-10/178/2012-पीपीसी मे प्रकाशित हुए थे। 

[ ग्रंथालय मे रखी we देखिए संख्या wad. 8067/15/12] ` 

(6) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली 

के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा sist संस्करण) ` 

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली 

के वर्षं 2009-10 के वार्षिक लेखाओं कौ एकं 

प्रति (हिन्दी तथा sitet संस्करण) तथा ,उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | ~ |
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(तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली 

के वर्षं 2009-10 के कार्यकरण की सरकार दारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

(7) उपर्युक्त (6) मे उल्लिखित wal को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाले दो विवरण (हिन्दी 

तथां अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रथालय पे रखे गए। देखिए संख्या एल.री. 3068/15/12] 

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (ड. के. चिरजीवी) : मे निम्नलिखित 

पत्र सभा पटल पर रखता हूः- 

(1) नेशनल afar फोर Rea Aye ws कैटरिंग 

टेक्नार्लोजी, नोएडा के वर्षं 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा cardia 

लेखे। 

(2) नेशनल काउंसिल फोर होटल Wane we कैटरिंग 

टेक्नालोँजी, नोएडा के वर्षं 2011-12 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारं समीक्षा कौ एक प्रति (fet तथा अग्रेजी 

संस्करण) | 

[ ग्रथालय मे रखे गए। देखिए संख्या weet. 8069/15/12] 

अध्यक्ष महोदया : श्री आर.पी-एन. सिंह — उपस्थित ae 

[feat] a, 

कृषि मत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग WATT 

मे राज्य मंत्री (ख. चरण दासं महन्त) : महोदया, मेँ निम्नलिखित 

पत्र सभा पटलं पर रखता हूः- 

(1) राष्ट्रीय उेयरी विकास are अधिनियम, 1987 कौ धारा 50 

के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास ae कर्मकार (नियुक्ति, वेतन ओर 

भक्ते) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 22 अक्तूबर, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या डीईएलः एनडीडीबी-02/12 मेँ प्रकाशित 

हए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । 

[ ग्रंथालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल-टी. 8076/15/12 ] 

(2) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग. ae, नई दिल्ली के वर्ष 

2011-12 के afm vitor की एक प्रति (हिन्दी 

2? अग्रहायण, 1934 (शक्त ) रखे गए पत्र 814 

तथा अग्रेजी संस्करण) am लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) इंडियन ta प्रोसेसिग ae, नई दिल्ली के- वर्षं 

2011-12 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

, की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या wad. 8077/15/12] 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा खाद्यं प्रसंस्करण उद्योगं मंत्रालय 

मे राज्य मत्री (डौ. चरण दास महन्त) : महोदया, मै श्री तारिक 

अनवर के स्थान पर॒ निम्नलिखित पत्र सभा परल पर रखता 

दु 

(1) कपनी अधिनियम, 1956 को धारा 619m को उपधारा (1) 

के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रो कौ एक-एक प्रति (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) :- 

(क) (एक) Re Trt ater at इंडिया 

fa., नई दिल्ली के वर्षं 2011-12 के 

कार्यकरण कौ सरकार दार समीक्षा। 

(दो) स्टेट Gre करिपेरिशन. ath इंडिया 

लि., मई दिल्ली का वर्षं 2011-12 का 

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथां 

उन॒ पर नि्ंत्रक-महालेखापरीक्षक कौ 

रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल.-टी. 8078/15/121 

(ख) (एक) नेशनल dee कोपिरिशन लि., नई दिल्ली 

के वर्षं 2011-12 के कार्यकरण की सरकार 

द्वारा समीक्षा। : 

(दो) नेशनल सीडस कोपिरिशन लि., नई दिल्ली 

| का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, 
लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- 

महालेखापरीक्षक की दिप्पणिया । 

[vera मे रखी we) देखिए संख्या एल.वी. 8079/15/12] 

(2) (एक) नेशनल काठसिल फर कोओपरेरिम ohm, नई दिल्ली 

के af 2010-11.8 वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

परति (हिन्दौ तथा अओ seat) |
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[St चरण दास पहन्त] 

(दो) नेशनल काउंसिल फोर कोर्ओपरेरिव erm, नई दिल्ली ` 

के वर्षं 2010-11 के वार्षिक लेखाओं कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | 

(तीन) नेशनल काउंसिल SR को्ओपरेरिव दर्निग, नई दिल्ली 

के" ad 2010-11 के कार्यकरणं की सरकार द्वार 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

(3) उपर्युक्त (2) मेँ उल्लिखित पत्रो को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

 अग्रेजी संस्करण)! 

[ग्रंथालय गे रखे गए। देखिए संख्या west. 3080/15/12] 

(4) (Uh) नेशनल Heater डेवलपर atte, नई दिल्ली 

के वर्षं 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा sti संस्करण) | 

(दो) नेशनल ster डेवलपमेट कपिरिशन, नई दिल्ली 

` करे वर्षं 2011-12 के वार्षिक लेखां की एक 

` प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर 

=+. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | 

(तीन) नेशनल कोभपरेटिव-डवलपमैर कोपिरिशन, नई दिल्ली 

के वर्षं 2011-12 के कार्यकरणं की सरकार द्वारा ` 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अ्रेजी संस्करण) | 

- [ग्रंथालय मे रखे mi देखिए संख्या werd. 3081/15/12] 

(5) (एक) नेशनल ईस्िय्यूट ate ए्रीकल्वरल एक्सटेंशन 

मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्षं 2011-12 के वार्षिक 

प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) ! 

(दो) नेशनल ईस्टिट्यूट ath whee weer 

मैनेजमेंट, दैदराबाद के वर्षं 2011-12 के वार्षिक 

. लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अगरेजी संस्करण) 

तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । 

` . (तीन) नेशनल इस्टिर्यूट ate एग्रीकल्चरल wee | 

~ ` मैनेजमेर, हैदराबाद के वर्षं 2011-12 के कार्यकरण 

18 दिसम्बर, 2012 राज्य सभा से सदेश 816 

की सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wad. 3082/15/12] 

(6) (एक) नेशनल ओंयलसीड्स एंड वेजिटेनल sitter डेवलपमेर 

नो, Tenia के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एकं प्रति (हिन्दी तथा sist संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल ओयलसीदस एंड वेजिटेबल ओंयल Sacra] 

HS, गुडगांव के AF 2011-12 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) | 

[user म रखे गए। दैखिए संख्या wed. 8083/15/12 ] 

(7) कपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619क के अंतर्गत 

निम्नलिखित wat की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा sitet 

संस्करण) | । 

(एक) कर्नाटक they sae कोपिरिशन लि. मंगलोर 

के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा। 

. पदो) कर्नाटक कश्य डेवलपर्मेट कोपिरिशन लि. मंगलोर 

के वर्षं 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

लेखे तथा एन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 

रिप्पणियां। 

[ग्रंथालय में रखी we देखिए संख्या west. 3084/15/12] 

ANE 12.02 बजे 

रज्य सभा से सदेश 

( अनुवाद] 

महासचिव : मुञ्चे राज्य सभा कं महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित 
` संदेशो की सूचना सभा को देनी हैः- 

(एक) “राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमो के नियम
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अनुपस्थिति समधी समिति 

127 के उपबधो के अनुसरण मे, मुञ्चे लोक सभा को यह 

बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 दिसम्बर, 2012 

को हुई अपनी बैठक मे लोक सभा द्वारा 3 सितम्बर, 2012 

को हुई अपनी बैठक मे पारित किये गये पूर्वो m क्षत्र 

(पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012 से लिना किसी संशोधन 

के सहमत Bet" 

(दो) “राज्य सभाके प्रक्रिया तथा कार्यं संचालन नियमो के नियम 

127 के Bad के अनुसरण मे, AM सोक सभा को यह 

बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 2012 

को Be अपनी बैठक मे लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2012 

को हुई अपनी don में पारित किये गये धन-शोधन निवारण 

(संशोधन) विधेयक, 2012 से बिना किसी संशोधनं के 

सहमत esi" 

(तीन) “wa सभाके प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 

111 के उपबंध के अनुसरण मे, मुञ्चे राज्य सभा द्वारा 

17 दिसम्बर, 2012 को Be अपनी बैठक मेँ संविधान के 

अनुच्छेद 368 के Ba A अनुसरण मे पारित संविधान 

(एक सौ सत्रहवां संशोधन) विधेयक 2012 कौ एक प्रति 

संलग्न करने का निदेश हुआ दै।'' 

2. महोदया, मे राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2012 को यथापारित, 

संविधान (एक सौ सत्रहवां (संशोधन) विधेयक, 2012 सभा पटल 

पर रखता हू। 

अपराह्न 12.02% बजे 

सभा की dont से सदस्यों की अनुपस्थिति 
संबंधी समिति 

कार्यवाही-सारांश 

(अनुवाद) 

डौ. wr डे (हुगली) : मे सभा कौ बैठकों से सदस्यों कौ 

अनुपस्थिति संबंधी समिति कौ 13 दिसम्बर, 2012 को हुई आठवी बैठक 

का कार्यवाही -सारांश (हिन्दी तथा sitet संस्करण) सभा पटल पर 

रखती हू । 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) सूचना प्रौद्योगिकी weet स्थायी समिति 818 

अपराह्न 12.03 बजे 

आचार समिति 

दूसरा प्रतिवेदन 

( हिन्दी] 

श्री माणिकराव Ween Wad (नन्दुरनार) : महोदया, आचार 

समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा पटल 

पर रखता gi 

अपराह्न 12.03 बजे 

सुचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति | 

38q1 से 41वां प्रतिवेदन 

(अनुवाद ] 

श्री राव इद्रजीत सिंहं (Tema) : सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी 

समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) प्रस्तुत करता हूः- 

(1) संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से 

सबधित अनुदानो कौ मांगो (2012-13) के बरे ये खमिति 

के 33वे प्रतिवेदन (15्वीं लोक सभा) A अंतर्विष्ट 

freien पर सरकार द्वारा कौी-गई- कारवाई 

संबंधी 38वां प्रतिवेदन । 

(2) संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्टोनिकौ ओर 

सूचना प्रौद्योगिकी faut) से संबंधित अनुदानों कौ मांगो 

(2012-13) के ar मेँ समिति के ३4वे प्रतिवेदन (1sat 

लोक सभा) म अंतर्विष्ट सिफारिशो/रिप्पणियो पर सरकार 

द्वारा की-गई- कारवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन । 

(3) संचार ओर प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानं कौ मांगों 

(2012-13) के बारे मेँ समिति के 32वे प्रतिवेदन (15्वी 

लोक सभा) मे अंतर्विष्ट सिफारिशे/रिप्पणियों पर सरकार 

द्वारा कौ-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन । 

(4) संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Carter: विभाग)
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वित्तरण सबधी स्थायी समिति 

[श्री राव इद्रजीत Tae] 

से संबंधित अनुदानं कौ मांगों (2012-13) के at मेँ 

समिति के 31g प्रतिवेदन (15्वीं लोक ae) मे अंतर्विष्ट 

सिफारिशो/रिप्पणि्यो पर सरकार द्वारा को-गई-कार्रवाई 

संबंधी 41वां प्रतिवेदन। 

अपराह्ने 12.04 बजे 

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 

34वां से 32वां प्रतिवेदन 

( हिन्दी] 

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : महोदया, ऊर्जां संबधी स्थायी 

समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) प्रस्तुत करता टूः- । 

(1) नबीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कौ वर्षं 2012-13 

के लिए अनुदानों कौ मांगों के बरे मे 27 वै प्रतिवेदन में 

अतिर्विष्ट सिफारिशो पर सरकार द्वारा कौ गई कारवाई संबंधी 

ॐ1वां प्रतिबेदन। 

(2) ऊर्जा मंत्रालय की वर्षं 2012-13 के लिए अनुदानौं कौ 

मागो के बरे म 28वे प्रतिवेदन मेँ अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 

सरकार द्वारा कौ गई कारवाई संबंधी 32वां प्रतिबेदन। 

अपराह्न 12.04% बजे 

खाद्य, उपभोक्ता मामले ओर सार्वजनिक 

वितरण संबधी स्थायी समिति 

24वां ओर 25वां प्रतिवेदन 

{ अनुवाद] 

श्री विलास qe (नागपुर) : मेँ निम्नलिखित प्रतिवेदनों में 

stafase रिप्पणियो/सिफारिशो पर सरकार द्वारा कौी-गई-कार्वाई के बारे 

- में खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 
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(2012-13) का 24वां ओर 25वां प्रतिवेदन (हिम्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

प्रस्तुत करता दूः- 

(1) ̀ उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण विभाग) कौ अनुदानं कौ 

मागो (2012-13) के बारे मे समिति (2011-12) का 

17वां प्रतिवेदन | 

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग) कौ अनुदानौं कौ मांगों (2012- 

13) के at मे समिति (2011-12) का 18वां प्रतिवेदन । 

अपराह्न 12.05 बजे 

रेल संबंधी स्थायी समिति 

विवरण 

[ अनुवाद] 

श्री dam. बालू (श्रीपेरम्बदूर) : रेल संबधी स्थायी समिति के 

निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता 

(स 

(1) ‘ta मंत्रालय कौ अनुदानों की मागो - 2011-12' के 

at मे रेल संबंधी स्थायी समिति Casal लोक सभा) 

के 11वें प्रतिबेदन मे अंतर्विष्ट सिफारिश पर सरकार दवारा 

की-गई-कार्यवाईं के Tay मे रेलं संबधी स्थायी समिति 

(isdt लोक सभा) के 13d प्रतिवेदन के अध्याय-एक 

मे अतर्विष्ट सिफारिशो पर तथा अध्याय-पांच मे अंतर्विष्ट 

सिफारिश के संबंध मे अंतिम उत्तरौ पर सरकार द्वारा 

की -गई- कारवाई | 

(2) “नई रेलवे भतीं नीति" के a में रेल संबंधी स्थायी समिति 

(15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशों 

पर सरकार द्वारा की-गई- कारवाई के संबंध मेँ रेल संबंधी 

स्थायी . समिति (15वीं लोक सभा) के 164 प्रतिवेदन के 

अध्याय-एक मे अंतरविष्ट सिफारिशों पुर तथा अध्याय पांच 

मे अतर्विष्ट सिफारिशों के cae में अंत्तिम उत्तरौ पर सरकार 

द्वारा की-गई- कारवाई । , ।
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अपराह्न 12.05% बजे 

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति 

(एक) 34¢ से ऽत्वं प्रतिवेदन 

[अनुवाद] 

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मै ग्रामीण विकास संबेधी स्थायी 

समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (feet तथां अग्रेजी 

संस्करण) प्रस्तुत करती हूः- 

(1) पेयजल ओर स्वच्छता मंत्रालय कौ अनुदानं कौ मागो 

(2012-13) के at मे 274 प्रतिवेदन (Rect लोक 

सभा) गे अतर्विष्ट सिफारिशो पर सरकार द्वारा 

की-गई-कारवाई संबंधी ॐ4वां प्रतिवेदन । 

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) कौ अनुदानं 

कौ मांगों (2012-13) के बारे म 28वें प्रतिवेदन (पन्दरहर्वी 

लोके सभा) मे अतर्विष्टं सिफारिशो पर सरकार द्वारा 

की-गरई- कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन | 

(3) पंचायती राज मंत्रालय कौ अनुदानं कौ मागो (2012-13) 

के बरे मे 208 प्रतिवेदन (पन्द्रहर्बी लोक सभा) मे अतर्विष्ट 

सिफारिशो पर सरकार द्वारं की-गरई-कार्दवाई Watt 36वां 

प्रतिवेदन | 

(4) प्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) कौ 

अनुदानो कौ मांगो (2012-13) के बारे मे 30वां प्रतिवेदन 

(पन्दरहवीं लोक सभा) मे अंतर्विष्ट सिफारिशो पर सरकार 

दारा कौ-गई-कार्यवारई संबंधी वां प्रतिवेदन। 

(दो) विवरण 

श्रीमती सुमित्रा महाजन : पेयजल ओर स्वच्छता मंत्रालय कौ 

" अनुदानं की मांगो (2011-12)' के बरे मे कौ -गई-काररवाई संबधी 

239 प्रतिवेदन (पनद्रहवीं लोक सभा) मे अतर्विष्ट सिफारिशो पर 

अगे-कौ-गई अनुवर्ती कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर 

रखती हू। 

AMET 12.06 बजे 

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 

(एक) कोयला मंत्रालय से संबंधित smear की मागो 

(2012-13) के at मे कोयला ओर इस्पात Watt 

स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशो 

के कार्यान्वयन की स्थिति" 

[अनुवाद] 

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मेँ लोक सभा में 

प्रक्रिया तथा कार्यं संचालन नियम के नियम, 389 के अनुसरण में तथा 

दिनांक 01 सितम्बर, 2004 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोकं 

सभा संसदीय समाचार भाग-!| के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार 

कोयला ओर इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) 

के 244 प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशो के कार्यान्वयन कौ स्थिति 

पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता zi 

इस समिति के प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशो/रिप्पणियो पर 

की-गई-कार्खवाईं का विवरण कोयला ओर इस्पात संबंधी स्थायी समिति 

को भेज दिया गया है, 

इस समिति द्रा कौ गई विभिन सिफारिशो के कार्यान्वयन कौ 

वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गयी है जिसे सभा परल 

पर् रख दिया गया है। मै इस अनुबध के सभी विषयो को पढने के 

लिए सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हू। मे अनुरोध करना 

चाहूगा कि इसे पटा हुआ मान लिया जाए्। 

(2) खान मंत्रालय अनुदानं की मांगो (2012-13) के बारे 

म sea ओर इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 

254 प्रतिवेदन मेँ अतर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन कौ 
स्थिति 

हिन्दी] 

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : महोदया, मँ निम्नलिखित वक्तव्य 

सभा पटल पर रखता हू:- 

सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय मे भी रखा गया। देखिए संख्या ,. 

एल.टी. 8085/15/12 

“cy परल पर रखा गया तथा ग्रंथालय 4 भी खा गया। देखिए संख्या 

एल.टी. 8086/15/12



823 मत्रियो द्वार 

[श्री | दिनशा पटेल] 

कोयला एवं इस्पात Gat स्थायी समिति कौ 25्बी fra को 

08.05.2012 को लोक सभा A पेश किया गया, `जो वर्ष 2012-13 

के लिए खान मंत्रालय की अनुदान मार्गो से संबंधित था। इस पर 

कौ गई कारवाई कौ सूचना समिति कार्यालय को 17.08.2012 

को भेज दी गई है। समिति at asat feat में 22 सिफारिश 

थी, fra पर सरकार कौ ओर से कार्रवाई अपेक्षित थी। 

- कार्यान्वयन को स्थिति को मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक-1 मेँ दर्शाया 

गया दहै, जो सदन के पटल पर रखा गया है। अनुलग्नक को 

पढने हेतु मे सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता, एवं आग्रह 

करता हूं कि इसे पठा BT समञ्चा जाए। 

अपराह्न 12.07 बजे 

(तीन). गृह मंत्रालय से संबेधित अनुदार्नो की मांगो (2012-13) 
के बारे मेँ गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 1674 
प्रतिवेदन मेँ अतर्विष्ट सिफारिर्शो के कार्यान्वयन की स्थितिः 

(अनुवाद) 

गृह मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली wee) : रे, 

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक 

सभा संसदीय समाचार भाग-1 के माध्यम से जारी किए गए लोक 

सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 389 के अनुसरण 
A उपर्युक्त विषय पर॒ यह वक्तव्य प्रस्तुत करता =I 

गृह मंत्रालय की वर्षं 2012-13 की अनुदानं कौ मांगों की जांच 
"करने के लिए गृहं म॑त्रालय कौ विभाग dat संसदीय स्थायी समिति 

की seh दिनांक 28 मार्च, 2012 ओर 4 अप्रैल, 2012 को हुई of 

इसके बाद समिति ने दिनांक .30 अप्रैल, 2012 को अपना 1674 प्रतिवेदन 

प्रस्तुत किया। 

समिति ने अपनी 16rd प्रतिवेदन मेँ कुल अस्सी (80) सिफारिशे 
(ANH संख्या 2.21.1; 2.21.4; 2.21.8; 3.2.15; 3.2.16; 3.2.17; 

3.2.18; 3.3.8; 3.3.9; 3.4.5; 3.4.6; 3.5.3; 3.5.4; 3.6.4; 3.7.5; 

3.8.3; 3.9.4; 3.10.8; 3.10.9; 3.10.10; 3.11.23; 3.11.24; 

3.11.25; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.19; 4.1.20; 4.1.25} 4.1.26; 4.1.35; 

4.1.36; 4.1.37; 4.1.42; 4.1.43; 4.1.48; 4.1.56; 4.1.57; 4.1.62; 

"सभा पटल पर रखा गया तथा प्र॑ंयालय मँ भी रखा गया। देखिए संख्या 

wert. 8087/15/12 
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4.2.19; 4.2.20; 4.2.21; 4.2.22; 4.2.23; 4.2.24; 4.3.15; 4.3.16; 

4.3.17; 4.3.18; 4.3.19; 4.4.12; 4.4.13; 4.4.14; 4.4.15; 4.5.7; 

4.5.8; 4.5.9; 4.5.40; 4.6.18; 4.6.19; 4.6.20; 4.6.21; 5.1.10; 

5.1.11; 5.1.12; 5.1.13; 5.1.14; 5.1.15; 5.2.7; 5.2.8; 5.2.9; 

5.2.10; 5.3.4; 5.3.5; 5.4.22; 5.4.23 (1 @ XI) 5.5.3; 5.5.4; 

5.6.10; 5.6.11; ओर् 5.7.2] कीं जिन पर गृह मंत्रालय को कारवाई 

करनी थी। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सभा सचिवालय को कौ-गई-कार्दवाई 
रिपोर्ट भेज दी गई है। | 

इस Fara ने प्रतिवेदन में निहित 80 सिफारिशो मे से 79 सिफारिश 

को पूरी तरह से/आंशिक रूप से अथवा मामूली संशोधन के साथ 

स्वीकार कर लिया है ओर 01 सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। 

ae सिफारिशों के संबंध में, यह मंत्रालय उसके कार्यान्वयन के लिए 
विभिन एजेसियो के साथ परामर्शं करके आवश्यक कारवाई कर रहा 

31 उल्लेखनीय है कि अनेक सिफारिशों के संबंध मे इस मंत्रालय 

द्वारा कारवाई किया जाना एक सतत् प्रक्रिया होती है ओर तदनुसार 

आवश्यक कारवाई कर दी गई है अथवा कौ जा रही है। 

समिति की 161 वे प्रतिवेदन के विभिन्न पैराग्राफों मे विहित सिफारिश 

के Tae A कौ गई/कौ जा रही कारवाई को दशनि वाला एक विस्तृत 

विवरण अनुलगनक के et संलग्न है। 

अपराह्न 12.07% बजे 

(चार) कृषि मंत्रालय के कृषि ओर सहकारिता विभाग से संबंधित 

अनुदानो की मांगो के नारे मेँ कृषि संबंधी स्थायी समिति 

के 344 प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन 

की स्थिति" 

[ हिन्दी) 

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

मे राज्य. मंत्री (डो. चरण दास महन्त) : महोदया, मँ निम्नलिखित 

वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूः- 

कृषि wat स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की र्चौतीसर्वी 

रिपोर 30.04.2012 को लोक सभा मे प्रस्तुत कौ mei यह रिपोर 

वर्षं 2012-13 हेतु कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग 

को अनुदान मांगों कौ जांच से संबंधित हे ओर इसमे 17 सिफारिश 

संभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय म भी रखा wai देखिए संख्या 

एल.री. 8088/15/12



825 ae लाइसेस ओर Wace के आवंटन 
र मूल्य निर्धारण से vated मामर्लो कौ 

जाच संबंधी सयुक्त समिति के बारे मेँ प्रस्ताव 

21 ये सिफारिश मुख्यतया निधियों के आबंटन ओर उपयोग, कृषि 

में निवेश, बारहवीं पंचवर्षीय योजना कौ मुख्य पहलो एनएफरएसएम, 

विपणन अनुसंधान तथा सूचना तंत्र, ग्रामीण भंडारण योजना, भारत 

मे नाश्ीजीव प्रबंधन का सुदृदीकरण ओर आधुनिकौकरण, विस्तार 

सुधारो हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, राष्टरीय बागवानी 

मिशन ओर गुणवक्ताप्रद बीजों के उत्पादन तथा वितरणं के लिए 

अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृदीकरण से संबंधित FI 

समिति कौ रिपोर मे निहित सिफारिशोपरक्षणों पर की -गई- कारवाई 

की विवरणी दिनांक 30.7.2012 को कृषि से संबधित समिति को 

भेजी गई धथी। 

समिति कौ 17 सिफारिश कै क्रियान्वयन कौ वर्तमान स्थिति का 

उल्लेख मेरे वक्तव्य के अनुब॑ध मे किया गया है जिसे सभा परल 

पर रखा गया दै। मेँ इस अनुबंध की विषय-वस्तु को पढने मे सदन 

का बहुमूल्य समय नहीं लेना ASM, इसे Va BT समज्ञा जाए। 

अपराह्न 12.08 बने 

दूरसंचार लाइसंस ओर Bay के आवंटन तथा 

मूल्य निर्धारण से संबंधित विष्यो कौ जांच 
करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव 

{अनुवाद | 

श्री dha. चाकौ : मेँ निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूः- 

‘fe यह सभा दूरसंचार asda ओर स्येक्टूम के आवंटन तथा 

मूल्य frat से संबंधिते विषयों की जांच करमै संबंधी संयुक्त 

समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करम का समय बजट सत्र, 2013 

के अतिम दिन तक aware” 

अध्यक्ष महोदयां : WA यह दैः 

‘fe यह सभा दूरसंचार लाइयेस ओर Gan के आवंटन तथा 

मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संब॑धी संयुक्त 

समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2013 

के अंतिम दिन तक ae.” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुमा, 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) 
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अपराह्न 12.08% बजे 

कार्यं मत्रणा समिति 

43वां प्रतिवेदन 

[अनुवाद] 

शहरी विकास मत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : 

मे कार्य मंत्रणा समिति का 43वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हू। 

अपराह्न 12.09 बजे 

सदस्यो द्वारा निवेदन 

(एक) दक्षिण दिल्ली मेँ सामूहिक दुष्कर्म कौ घटना के बरे में 

[अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : अब हेम शून्य काल लेते SI श्रीमती सुषमा 

स्वसज। 

[हिन्दी] 

श्री शैलेन्द्र कमार (कौशाम्बी) : मैडम, आपने पहले माननीय 

नेता जी को बोलने देने के लिए कहा था।..-(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : यह महिलाओं का विषय है ओर लीडर sith 

अपोजिशन की fede थी। इसके बाद आपको बुला देते है। 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्षा जी, दिल्ली देश कौ 

राजधानी रै। राजधानी होने के नाते यहां कौ कानून व्यवस्था राज्य 

सरकार के नीचे नहीं है बल्कि सीधे he सरकार के नीचे है। लेकिन 

बहुत दुःख होता है, जब अखबार मे सुधियां छपती ह ओर दिल्ली 

कौ कानून व्यवस्था पर टिप्पणी कर के यह कहा जाता है कि यह 

शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर Fi यह टिप्पणी 

उस समय ज्यादा कष्टदायक हो जाती है, जब यह पता लगता है कि 

यहां कौ मुख्यमंत्री एक मिला है। आए दिन नई-नई वारदात होती 

है। बजाय कानून व्यवस्था को सुधारने के, महिला मुख्य मंत्री कौ 

तरफ से एक बयान आतता है कि मेरी सलाह है कि रात को लड़कियां 

अकेले न निकलें ।...(व्यवधान) `
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[श्रीमत्ती सुषमा स्वराज] 

अध्यक्ष जी, कलं रात जो घटना घटी, वह रात्रि 9.30 षजे कौ 

Or महिला अकेली नही थी, उसके साथ उसका पुरुष मित्र भी था। 

इसलिए न तो घटना देर रत की है ओरं न लडकी अकेली धी। 

23 वर्षं की फिजियोथैरेपिस्ट महिला द्वारका जाने के लिए 9.30 बजे 

एक बस मेँ बेठती है। अंदर जो बैठे है, उनमें से कोई भी यात्री 

| we है। वे एक तरह का नापाक इरादा ले कर बैठे है। .वे उस ` 

महिला के साथ छेडखानी करते Fi उसका पुरुष मित्र fife करता 

हे, लडाई लने कौ कोशिश करता है, तो उसके सिर पर ten 

मारते है, तोहे की BS मारते है ओर उसके बाद उस. बच्ची के 

साथ दुष्कर्म करते है। tity करके उसे बस से नीचे फक देते 

है। कल हमारे यहां से कुछ महिलायै, हमारी महिला मोर्चा कौ अध्यक्षा 
वहां देखने के लिए wi, Starx ने we मिलने नहीं दिया, लेकिन 

बाहर उसकौ दास्तान सुनायी कि लडकी वेैरिलेटर पर है। उसके इंटेस्टाइंस 

पूरे daa हो चुके है। वह बचेगी या नही, यह कहा नही जा सकता 

है। आज सुबह पीठ से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया - जघन्य 

कृत्य । शायद इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द इस घटना के लिए नही 

हो सकता द। 

अध्यक्षा जी, यह कोई एकः अकेली घटना नहीं है, आए-दिन ये 

घनाय हो रही है भौर इसलिए आज हम लोगो को प्रशन काल स्थगित 

करने इस प्रश्न को उठाना चाहा था, लेकिन चूंकि आपने कहा कि 

आप शून्य प्रहर मे. इसे उठने Sh ओर स्वयं जन आपने कहा कि 

यह जघन्य कृत्य है तो ed लगा कि ज्यादा शाति से इस मसले को 

उठाया जाना जरूरी है। बहुत बरे मेने इस तरह के कृत्यो के लिए 

कहा है कि एेसे लोगों कौ फांसी कौ सजा होनी चाहिए। लोग कहते 

है कि केपिटल पनिशमेट खत्म हयो जानी चाहिए। आप मुञ्चे बताइप् 

कि इस तरह कौ घटना. की शिकार महिला न जिंदा मँ रही ओर 
न मरे में wh वह एक जीवित लाश बनकर अपना जीवन जियेगी, 

` अगर बच गयी तो, अभी बह जीवन ओर मौत का संघर्ष aa रही 
, है, पतां नही वह बचेगी या नहीं! अगर वह बच गयी तो पूरी जिंदगी 

एक जिंदा लाश कौ तरह से गुजारेगी। क्या ta लोगों को फांसी 

की. सजा नहीं होनी - चाहिए ? हि 

अनेक माननीय ̀ सदस्य : होनी चाहिपए। 

श्रीमती सुषमा स्वराज : मँ कहना चाहती हू कि. अभी तो सन 

` लोग गिरफ्तार भी नर्ही हुए है, केवल दो लोग गिरफ्तार हए रै, लेकिन 

। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, कद्र की सरकार क्या कर रही है, 

a 
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गृह मंत्री क्या कर रहे है ओर दिल्ली कौ मुख्यमंत्री क्या कर रही 

है 2 यह सलाह देकर कि लड़कियां रात को अकेले न जाए, जो महिलायें 

कोल ded मे काम करती है, पेट कौ भूख उनको रात मे वहां ले 

जाती दै क्योकि कोल ded रात मेँ ही चलते है। ये मध्यमवर्गीय परिवारो 

कौ लड़कियां है। मने कहा कि कल कौ वारदात तो देर रात कौ 

भी wa है। वह अकेली भी नहीं है, इससे ज्यादा वह क्या करे? 

रात के सादे 9 बजे वह एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन 

उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। 

अध्यक्षा जी, आप स्वयं बताइए कि किम शब्दौ मे इसकी निंदा 

कौ जाए? कोई शब्द इसकी निंदा करने के लिए नहीं नचता है, इसलिए 

मे आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि गृह मंत्री सदन भें आएं 

ओर इस पर वक्तव्य दे। क्या कारवाई Ge की सरकार इस पर कर 

रही है, इसके बारे मेँ बताये । यह पूरा सदन इसकौ पुरजोर भर्त्ना 
करे ओर tet घटनाओं कौ पुनरावृत्ति न हो, इसके बरे मे गृह मंत्री 

क्या केर We, इसके बारे मे ह्मे आश्वासन दें। मुञ्चे यही आपसे 

कहना रै।...( व्यवधान) | | 

अध्यक्ष महोदया : डा. गिरिजा व्यास। 

{ अनुवाद । 

श्री री.के.एस. इर्लेगोघन (ae ar) : मँ इस मुदे पर बोलना 

चाहता €1 हम इस मुदे से अपने-आपको संबद्ध करना चाहते Fi 

अध्यक्ष महोदया : कृपया इससे स्वयं को सम्बद्ध Bll कृपया 

अपना नाम भेज tI 

[हिद] 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्वं दिल्ली) : महोदया, यह 

दिल्ली को मसला है, aa भी इस पर बोलने का समय दे दीजिए। 

मुञ्चे केवल दो मिनट का समय दे दीजिषए। 

{ अनुवाद] 

` श्री बसुदेव आचार्य (बकरा) : मे. इस मुहे से स्वयं को सम्बद्ध 

करना चाहता हू! | 

[feet] 

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवराम गौडडा, श्री जोसेफ Ach, श्री 

रामकिशुन, श्री यशवीर सिंह, श्री नीरज शेखर, श्री धनंजय सिंह, श्री
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रमेन डका, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, 

श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री पी.री. थमस, डौ. 

मिर्जा vega बेग, श्री शिवकूमार उदासी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, ST. 

संजय जायसवाल, श्री ate कमार, श्री wat राजेश, श्री पीके. 

fay, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती ज्योति ye, श्रीमती हरसिमरत 

कौर बादल ओर प्रो. सौगत सय अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज 

जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते है। 

डो. गिरिजा व्यास (fatten) : महोदया, पहले मे बोलुंगी। 

यह महिला का विषय रै। दिल्ली से ज्यादा महिला का विषय है। 

अध्यक्ष महोदया : कृपया, उनको बोल लेने aha यह विषय 

ta है कि इसमे बीच मे fered न करें तो ठीक tem आप बोलिये। 

St. गिरिजा व्यास : महोदया, मुस नहीं पता fe F पीडासे, 

दुःखसे, शर्म से, लज्ज से या क्रोध, fea भावना से आज अपनी 

बात को इस सदन ये teeth) माननीया सुषमा जी नै जौ विषय उदया, 

वह विषय हर एक के दिल मे है। F अपने भाई से माफौ चाहती 

% लेकिन मै सोचती हू कि प्रत्येक महिला आज लज्जासे भी, क्रोध 

से भी ओर निश्चित कौर पर हम लोग एक एसे तय के वातावरण 

q ह, आज उन सबकौ तरफ से मँ यहां पर॒ निवेदन करना चाहती 

Gi चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे FS सिरीज हो, चाहे दू९-दरज 

के गाव हों, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी ee हो, आज जिस तरह 

महिलाओं के साथ रेप कौ घटनाय aadt ही चल जा रही है ओर 

विशेषकर दिल्ली पर तो इसलिए ज्यादा ध्यान जाता है क्योकि दिल्ली 

मे सारे देश at महिलाये, बच्चियां, यहां पर vet भी आती है, कामकाज 

के लिए भी आती दै ओर यहां पर निश्चित तौर पर अपने भविष्य 

के लिए भी आती है ओर अपने पेट कौ भूख को मिटाने के लिए, 

रोजगार के लिए भी यहां आती Fi पहले सुमने मे आता a ओर 

मँ तो gaat गवाह हूं, महिला आयोग मै रोजमर्ख का कार्य था कि 

एक दूसरे-तीसरे दिन इस प्रकार कौ घटनां हो जाती धी। लेकिन कासं 

मेया बसे, बडी बस मे यह घटना घटती है तो निश्चित तौर पर 

आज बहुत सारे wet पर दिमाग जाता है कि इसका कारण क्या FI 

महोदया, मैने स्वयं रात को चैक किया था। अभी कातो qa पता 

नहीं लेकिन आज से दो साल पहले तक इन बसो मे एक कांस्टेबल 

जायां करता था। दैन स्टेशन्स पर भी मने स्क्यूरिरी देखी थी, लेकिन 

कल की घटना के बाद मैने देखा, इसका पता किया तो ast पता 

चला कि बसो म किसी तरह कौ कोई सिक्यूरिरी र्हीं 1 दूसरी बात 

यह है कि tafe के लिए रात को जो कार चला करती थीं, उनमें 

कमी हर्द हे। तीसरी बात यह है कि कुछ प्रोन इलाके रै जो बस 
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से संबंधित भी रै ओर जो उन ari ञ्लोपडियों मे या दूसरे इलाके 

हे जो इसके लिए प्रोन माने गए है, वहां भी पुलिस की fire तेरह 

से चौकसी होती थी, वह चौकसी भी गायब है। मे आज दिल्ली कौ 

बात तो कर ही रही हूं, लेकिन तीन सालो के देश के aes हमें 

यह सोचने पर मजबूर करते है कि हम लोग जहां दूसरे विषयों के 

प्रति तो जागरूक रहै, लेकिन महिला कौ अस्मिता के प्रति जागरूक नहीं 

है। इसके लिए भँ केवल एक बात कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर 

के जज साहब एक बार जब साक्षी ada यूनियन गवनिंट के day 

मे अपना wale देने लगे धे तो उन्होने कम था कि कभी कोई ओरत 

मरती & या मारी जाती है तो वह एक बार मरती है, लेकिन जब 

किसी ओरत का रेप होता है, बलात्कार होता है तो वह प्रत्येक पल 

मरती दै। आज इसलिए इस विषय कौ गंभीरता के साथ लिए जाने 

कौ आवश्यकता है। 

महोदया, मेँ दुःख के साथ निवेदन करना चाहती हूं मेने यह 

मामला उठाना ही चाहम था ओर हमने इस पर Baga state 

विल बनाकर बहुत पहले सरकार को भेजा हुआ है। ae आपको 

सूची मे भी fF आपके माध्यम से आज संसदीय कार्य मत्री जी 

से ओर विशेषकर अपोजीशन कौ लीडर ओर सभी माननीय सदस्यों 

से निवेदन करना चाहती हूं कि अविलंब उख बिल को सदन में 

लाकर पास किया जाए इंडियन पिनल कोड A ty at जो परिभाषा 

है, वह भी परिवर्तित होनी जरूरी है क्योकि अब तक केवल एक्चुमल 

रेप को ही रेप माना जाता है लेकिन इव-रटीजिग के नाम पर जौ 

घटनाएं होती है, मे उसको भी इसमे जोडना चाहूगी। एक केस मेरे 

पास आया था। मेडिकल कोलिज कौ फाइनल ईयर की लडकौ थी, 

उस लडकी ने अचानक कोलिज जाना बंद कर दिया ओर हर 

पांच मिनट नाद वह नहाने के लिए गुसलखाने मे घुस जाती थी। 

मां मेरे पास लाई। भने उसकी ae कारंखलिग कौ ओर aa निकलकर 

आया कि गरीब घर कौ बच्ची दै, एक टीचर की बच्ची है, किसी 

तरह मेडिकल कालेज मे पढने के लिए जाया करती थी ओर बस 

मे उसके शरीर का कोई भी हिस्सा te नहीं होता था जिसके 

साथ BSNS न हो। ओर उसकी मानसिक हालत एेसी स्थिति मे 

पहुंच गई थी कि वह हर पल सोचती थी कि मै अशुद्ध हो गट 

हू ओर मुञ्चे नहाना चाहिए्। बहुत मुश्किल से वह बच्ची ठीक हुई। 

महोदया, इय विषय कौ गंभीरता से लेना चाहिए। यह विषय इसका 

या उसका, इधर का या उधर का, महिला्मो का या पुरुष का, 

किसी एक ee काया cad स्टेट का, किसी एक at काया 

दूसरे af का नर्ही है! यह महिलाओं का सवाल दै, ओरतों का 

सवाल दै। माननीय पूर्वे रष्टूपति जी ने इस पर् एक कमेरी सभी
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[डा. गिरिजा व्यास] 

गवर्नर को लेकर बनाई थी। मँ आपसे निवेदन करना चाहती हूं ओर 

सरकार से भी निवेदन करना चाहती हू कि पहले भी जो कमेटी बनी 

थी, उनकौ भी मीर्टिग नहीं हुई, उस संबंध मे हम लोग चर्चा atl 

महोदया, इसमें पांच चीजें बहुत जरूरी Ti पहला होता है कानून 

का कडा होना। BAR है लेकिन आईपीसी मै बहुत परिवर्तन की 

आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इसमे पुलिस का जो एक्जीकयूशन 

पार्टदहे, same 4 chm भी शुरू हई थी, लेकिन उस chm कां 

ea क्या हुआ? किसी भी राज्य मे अब पुलिस कौ कोई chm नही 

हो पा रही है। महोदया, यह राज्य का विषय है। मँ आपके माध्यम 

से राज्यों से केन्द्र सरकार की तरह से निवेदन करना चाहती हू कि 

आप ae fe वै इस पर chm शुरू करे। तीसरा, एक्जीक्यूशन पोर्ट 

` का हाल यहटहै कि जो रेप के was केसेज धीर, उनको भी 

पता ad किन धाराओं म वे केस बनादेतेढैकिवे जल्दी से Be 

जति fi राजस्थान कौ एक घटना है कि सात साल कौ एक बच्ची 

से रेप करने वाला ae दिनों के लिए जेल गया। धाराए एसी छोरी 

थीं कि went आया ओर Bey के 15 दिन बाद ही उसने फिर से 

रेप किया, लेकिन इस बार वह रेप उसने तीन साल कौ बच्ची के 

साथ किया ak उस gett को उसने मार भी sem इसलिए मेँ 

इस बात को नहीं कहती wife अमर मौत कौ खजा होने लगी तो 

` उन बच्चियों को मारने कौ घटनाएं भी dt) लेकिन जो Sager 

असोल्ट बिल है, उसमे इस सबकी बात है। तीसरा होता है अवेयरनैस 

का प्रोग्राम, 2fm का प्रोग्राम ओर dep feta का tom यह 

 सैल्फ डिफेन्स का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस भी करती थी, ओर राज्य 

भी करते थे, लेकिन सैल्फ डिफैन्स के प्रोग्राम qa इन दिनों न किन्हीं 

राज्यो मे ओर न दिल्ली राय मेँ दिखाई देते है। उस कार्यक्रम के 

लिए आप सरकार को निर्देश ¢ कि प्रत्येक राज्य सरकार से ae 

कि इस प्रकार के Ven डिफेंस के कार्यक्रम भी at महिलाएं तो 

जाएंगी, सत को भी नौकरी करेगी। ada भी रत को जाती है। आज 

ही मीडिया कर्मी कौ एक शिकायत मेरे सामने आई है कि रात को 

दसं बजे वह मीडिया कर्मी नच्ची किसी अपने कार्यक्रम को कर रही 

थी, उसके साथ Seas की गई । Sess, ईव रीजिग को भी सेक्सुअल 

एसोल्ट मे एक तरह से रेप के समकक्ष ही माना गया है ओर एक 

दंड कौ प्रक्रिया, जन तक दंड बहुत मजबूत नर्ही होगा, हम अपनी ` 

न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है, क्योकि बहुत से एेसे केसेस 

हुए है, बहुत से एसे मामलात रै, जिनमे उन्होने उन्हँ मृत्युदंड तक का 

दंड दिया। चाहे कौलकाता का ही मामला हो, जो बहुत fed बाद 
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तक निकल करके, बहुत सालो बाद हुआ है, लेकिन प्रक्रिया इतनी 

लम्बी है कि उसमे दस-दस, बीस-नीस साल लग जाते Zi इसलिए 

फास्ट दैक कौ जरूरत ZI 

अध्यक्ष महोदया, पांच कदम कर A पहली बात यह है कि 

प्रिवेशन के लिए सेल्फ feha हो। उसी के साथ-साथ सुरक्षा कमी 

हर जगह पर हों । सेल्फ डिफेस के साथ-साथ पहले से वे प्रोन एरियाज 

पर सरकार, प्रशासने एवं विशेषकर पुलिस की निगाह हो। दूसरी बात 

यह है कि यदि घटना घट जती रै ततो तुरंत प्रभाव से उनको पकड़ा 

जाए। उनकी सजा के लिए तले जाया जाए। 164 के तहत उस महिलां ` 

या बच्ची का बयान हो। उसी समय उसका मेडिकल हो, क्योकि विलम्ब 

से मेडिकल घटना को अगे aa ea दै ओर फिर फास्ट टैक कोर्ट 

हो ।...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया, F आपके माध्यम से दिल्ली की माननीय मुख्य 

मत्री जी कौ एक वातं पर तारीफ करना चाहूगी 1... (व्यवधान) आप 

मेरी बात सुन लीजिए, मेरे जितना कडा कोई नर्ही बोला है। फास्ट 

टैक कोटं बने, eA इस बात को कहा है। A चाहती हू कि आप 

उन पर दबाव डाल कि फास्ट टैक कोर्ट ने केवल दिल्ली मे, बल्कि 

प्रत्येक राज्य मे फास्ट दैक कोर्ट बन सकता है।...(व्यवधाने) जब राजस्थान 

डेढ महीने मे इस पर फैसला सुना सकता है।..-(व्यवधान) दस-दस 

साल तकं रेप कौ नच्चियां कहां जाए 2 तीसरी ओर आखिरी नात यह 

हे कि रेप विक्टिम के संब॑धर्मे..-८ व्यवधान) शांत रहिए, भ कोई राजनीति 

नहीं कर रही हूं। आप महिला के दर्द को सुनिए। 

अध्यक्ष महोदया, डेढ महीने मे इसका फैसला एक राजस्थान की 

कोटं ने सुनाया था। कोर्ट चाहे तो इस पर फैसला कर सकती है। 

प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था — (अनुवाद) आप कर सकते है ओर 

यही कारण है कि आपको करना चाहिए। [feet] सरकार ओर प्रशासन 

भी कर सकता है! इसलिए ee करना afew चौथी बात यह दै 

कि इसे सिविल सोसायटी कौ भूमिका है1 हम केवल यहां बैठ कर 

चर्चा न करे। अपने इलाकों मै इसकी निभरानी मे भी हमारी भागीदारी 

हो ओर मीडिया कौ भूमिका, जिसमे भ मीडिया कौ तारीफ करना 

Tent fe उनके द्वारा कम से कम इनं ad का पतां हमे चलता 

है। ये सन aa होने के लिए आज आपका इंटरर्वेशन बहुत आवश्यक 

हयो गया ol मेँ फिर Set, फिर दोहराऊगी कि बहुत शर्म ओर लज्जा 

के साथ में एक ओसत के दर्द को यहां पर, इस सदन मेँ रखी रही 

ai यह दर्द ओर पीडा कोर राजनीति से प्रेरित नहीं है, यह दर्द ओर 

पीडा केवल महिला होने के नाते दै, यह दर्द ओर पीडा एक मानतीयता
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कौ नाते दहै। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहै, हम भी इंसान रै 

ओर इंसान के साथ जीना चाहते ZF 

अध्यक्ष महोदया : श्री पना लाल पुनिया ओर श्री एसएस. 

Tags अपने आपको डो. गिरिजा व्यास के विषय कं साथ सम्बद्ध 

करते है। 

कलं नो घटना हुई है, वह tie खड कर देने वाली BR 

देश ओर समाज के लिए शर्म से सिर ga लेने वाली घटना है 

कि हम अपपने समाज को किस ओर नले नजा रहे है, जहां स्त्रियों का 

सम्मान नहीं होता। 

मे सर्कार के पक्ष मै यह निवेदन करना चाहती हू, पूर सदन को 

यह भावना है कि इस पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं । कोई विलंब 

नहो, कोई to संदेश न जाए कि इसमे विलम्ब हो रहा है। 

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मत्री (श्री कमल नाथ) : 

मैडम, म आपकी भावनाओं से ओर wea की भावनाओं से अपने आप 

को SST चाहता हूं मँ यह कहना चाहता हू कि सरकार कौ तरफ ` 

से सख्त से सखा से कदम उठाए जाएगे। इसमे कोई कमी नर्ही होगी । 

ये जो घटना हई है, इस घटना से केवल ये सदन ही afer नही, 

आज देश का हर सिटिजन aga चिर्तित है। 

` अपराह्न 12.30 बजे 

(दो) wer समिति at रिपोर्ट मे कौ गह सिफारिश के 

क्रियान्वयन के बारे में 

( हिन्दी] 

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, मेने पिछले 

सत्रे भी सवाल उठाया था ओर कहा था कि देश म सबसे खराब 

हालत ओर गिरी हुई हालत मुसलमानों कौ है। यह हम नहीं कह रहे 

है, राजेन्द्र wer जी की जो कमेटी वैदी, उस कमेटी कौ रिपोर्ट में 

यह आया है कि अनुसूचित जाति से ओर जंमजाति से भी खराब हालत 

मुसलमानों कौ हे, इसलिए मुसलमानों कौ संख्या के अनुसार आरक्षण 

किया जाये। 

जहां तक मुसलमानों का सवाल रहै, देश कौ सुरक्षा के लिए 

भी उन्होने आगे बकर काम किया है। अब्दुल हमीद ने हिन्दुस्तान 

कौ शान को कायम रखा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जसे स्वतंत्रता 
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संग्राम सेनानी देश के लिए Hat करने मे पीठे नहीं रहै। आज 

सबसे जयादा cera 80 फौसदी मुसलमानों के हाथो में हे। आज 

सबसे अच्छ कपड़ा TA वाले मुसलमान, बनारसी साडी बनाने काले 

मुसलमान, भदोही के कारपेट बनाने वाले मुसलमान, बिया से बिया 

शेव बनाने वाले मुसलमान ओर अच्छे बाल काटने वाले मुसलमान 

हे। हिन्दुस्तान के अंदर आज भी so फौसदी दस्तकारी मुसलमानों 

क हाथों at ताले बनाने वाले भी, मिसाइल बनाने वाले भी, 

ta & fea बनाने वाले, नस बनाने वाले, हरं स्तर पर, साइकिल 

से लेकर सारे दस्तकारी के काम आज मुसलमानों के हाथों मे है। 

देश के विकास मेँ अगर हिन्दुस्तान में किसी का योगदान है तो 

दो वर्गो का दहै, एक मुसलमान ओर एक किसान। इन दोनों ने देश 

की तरक्की के लिए काम किया ti इन 80 फौसदी लोगो ने देश 

के विकास के लिए काम किया है, लेकिन आज मँ अफसोस के 

साथ कहना चाहता हूं कि मुसलमानों कौ इतनी गिरी हुई हालत हते 

हुए भी, पहले सत्र मेँ भी हमने सवाल उठाया था ओर पिछले सालं 

के ओर fea साल भी सकल उठाया था ओर उस पर विचार 

करने के लिए सरकार ने वायदा किया था कि हम विचार करेगे, 

गम्भीरता से विचार Hi) हम सरकार से पूृष्ठना चाहते है कि सरकार 

ने क्या विचार किया? wer कमेरी की रिपोर्ट आपके पास हे, 

आपकी सरकार ने ही wen कमेटी बिठाई ओर Tra मिश्र आयोग 

भी ओर उन्होने भी लिखा है, लेकिन ofa सच्चर ने तो स्पष्ट 

लिखा है कि इनको आरक्षण मिलना afer 

सर्कार ने ad सदन के अंदर aaa किया था, प्रधानमत्री जी 

ने भी कहा था कि हम इस पर विचार Ht सरकार ने आरक्षण 

के संबंध मे क्या विचार किया, आपका विचार किया, आपका विचार 

क्या हे, जबकि सच्चर् कमेटी आपकौ सरकार ने fag? काग्रेस सरकार 

ने अंदर की सरकार के पास उन्होने अपनी सिफारिश ओर रिपोर भेजी 

है। आपके पास रखी हई रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर क्या कारवाई कौ 

ओर आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा वर्ग, जो देश के विकास 

मे सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है, उसके आरक्षण मे आज 

तक क्यादेरी हो रही दहै? जो wert कमेटी ने भी ओर अन्य कमेरियों 

ने भी, रंगनाथ मिश्र आयोग ने भी, सब ने यह स्वीकार किया है 

कि मुसलमानों कौ हालत सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान मेँ गिरी हुई रै, वे 

अनुसूचित जाति ओर जनजाति से भी ज्यादा निम्न स्तरं पर रहै, वे आज 

रिक्शा चला रहे है ओर बनारसी साडी ओर अच्छ कपड़ा बुनने वाले 

है, सबसे ज्यादा रिक्शा चलाने वाले मुसलमान रहै ओर उप्र से पहले 

अपनी जानदेदेते है तो उन मुसलमानों के बारे मे जब देश के विकास 

के लिए, देश की रक्षा के लिए ओर देश मे अच्छि हथियार
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[श्री मुलायम सिंह यादव] 

बनाने के लिए, rage बनाने के लिए मुसलमानों कौ अहम भूमिका 

रही है ठो आखिर सरकार इनके आरक्षण पर क्यो नहीं तैयार हो रही 

है? हमारी मांग है कि मुसलमानों के हालात तभी Galt, जब मुसलमानां 

को संख्या के अनुसार उनका आरक्षण सरकारी Aafia से लेकर, 

चाहे विधान a a या लोक सभा हो, इसमे निश्चित रूप से आरक्षण 

किया जाये। 

अध्यक्ष महोदया, आप इसमे हस्तक्षेप कौजिए। यह मामूली बात 

नहीं है कि आज मुसलमानों कौ हालात गिरती चली जा रही है। आज 

मुसलमान fen चला रहै है, सफाई कर रहे है, नालियां साफ कर 

रहे है ओर बदै-बडे घरानों मे जाकर भी सफाई कर रहे है, गंदगी 

दूर कर रहे है, Tet ओर गंदगी दूर कर रहे रै, देश के अंदर 

आजादी के बाद इस स्तर पर मुसलमानों को wea दिया है, इसलिए 

आज हमारी अपील है, आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं हस्तक्षेप करके 

मुसलमानों के आरक्षण पर जोर देकर. उनका आरक्षण सारे स्तरौ पर 

करायें । यह हमारी मांग ze. 

{ अनुकाद् ] 

श्री वसुदेव आचार्य ( बाकरा) : महोदया, आज अल्पसंख्यक दिवस 

ca 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : श्री कमल नाथ जी ater श्री आचार्य जी, 

माननीय मत्री जी को बोलने di आचार्य जी, माननीय मंत्री जी बोल 

रहे Tl कृपया se बोलने दे। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही -वृत्तांत A कुछ भी सम्मिलित नहीं 

होगा। | 

| (व्यवधान)... 

{ हिन्दी] 

: कमल नाथ जी, अप aed) अध्यक्ष महोदया 

,..८ व्यवधान) 

"कार्यवाही -वृत्तात मे सम्मिलित नहीं किया गया। 
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शहरी विकास मत्री (श्री कमल नाथ) : मैडम, जहां तक जस्टिस 

सच्चर कमेटी कौ fad कौ बात है, Tate ने उसके कई मुदँ पर 

एक्शन लिया है ओर जो बाकौ बेचे दै, उन पर हम गंभीरता से विचार 

कर रहे है ओर विचार करेगे। 

... (व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : विचार नही, उसे लागू कब कर रहे 

 ह?...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : ठा. एम. तम्बिदुरई, आप बोलिए। 

-.-(व्यक्धान) 

अध्यक्ष महादेया : उनको बोलने दीजिए, आप as जाइए। 

...(व्यवधान) 

(अनुकद] 

अध्यक्ष महोदया : श्री कमल नाथ जी, क्या आप अभी भी इनका 

जबाव दे रहे है? 

... (व्यवधान) 

{हिन्दी 

at कमल नाथ : ten, मैने अभी कहा था कि इस रिपो 
पर हमने कई कदम उठाए है ओर उसकी जानकारी आपको ओर पूरे 

सदन को भी है। उनकौ बाकी जो सिफारिश थी, हम उन पर गंभीरता 

से विचार कर रहे है! सबसे wal करके..-(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : आरक्षण के at मे क्या राय है? 

सच्चर आयोग ने साफ कहा है कि बिना आरक्षण के...(व्यवधान) 

श्री wie यादव (aq) : उसे लागू कब करेगे? 

शरी कमल नाथ : मेडम, हम आरक्षण के कोई मुदे को नजरंदाज 
नहीं करना चाहते है। मेने कहा है कि कुछ कदम हमने उठये है, 
वह आप भी जानते है। नाकी कदम जो हमें उठाने है, उन पर हम 

आपस मेँ विचार ar रहे है, गवर्नमेट मे उनकौ चर्चादहो रही दहै। ` 

...(व्यकधान) Wt अपनी बात खत्म करने afi... (eae) 

श्री हृक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : बहुत सी सिफारिश नही 

लागू कर रही है यह सरकार,.--(व्यवधान)
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श्री कमलं नाथ : मैडम, Wet या...८व्यवधान) 

[अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदया : यहां क्या हो रहा है? मेने श्री तम्निदुरई जी 

को बोलने के लिए कहा है। कार्यवाही -वृत्तांत मे अन्य He भी सम्मिलित 

नहीं किया जाएगा। 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदया : आप ag जाइए 

... (व्यवधान) 

[ अनुकाद। 

डौ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु के 

माननीय मुख्य मत्री, St. पुरात्वी थलैवी अम्मा ने तमिलनाडु अरासु केबल 

Sat कपिरिशन जो तमिलनाडु सरकार् के पूर्ण-स्वामित्व बाला सार्वजनिक 

उपक्रम है, कौ पुनः चालू किया था।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः नहीं, वे बोल रहै है। कृपया बैठ जाइए! श्री 

ahaa जी बोल रहे है, कृपया अपनी सीर पर बैठ जाइए । श्री देव 

गौडा जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। 

... (व्यवधान) 

डौ. एम. तम्बिदुरई : यह atten प्रत्येक ग्राहक को प्रतिमाह 

म 70 रूपये 100 चैनल उपलब्ध करा रहा Fi इसके कारण, लगभग 

60 लाख ग्राहको ने तमिलनाड् अरासु टीवी केबल कपिरिशन मे नामांकन 

कराया है। हमने भी डीएएस लाइसेख प्राप्त करने के लिए अवेदनं 

किया है। 

महोदया, मेँ यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार 

ने इस प्रकार कौ प्रणाली के लिए वर्षं 2008 मे अनुमति ली ati 

हमारे माननीय मुख्य मत्री ने इस तमिलनाडु अरासु Sac रीवी कारपोरेशन 

को शुरू किया था जो गरीब जनता कौ आवश्यकताओं को पूरा कर 

रहा 31 इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले निजी प्रचालक प्रति ग्राहक 

प्रति माह 250 रुपये ले रहे FI निजी प्रचालक केवल 30 चैनल उपलब्ध 

करा रहे है लेकिन तमिलनाडु कोपिरिशन केवल 70 रुपये मे 100 चैनल 

उपलब्ध करा रहा है। तदुपरांत, भारत सरकार ने अधिनियम मे संशोधन 

किया ओर क्रडीशनल wate सिस्टम एरिया कौ डिजिटल waa 
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सिस्टम एरिया मे बदलं fem तदनुसार, तमिलनाडु अरासु केबल टीवी 

कपिरिशन ने Ug शहर मे भी डिजिटल मोड मे अपना प्रचालन शुरू 

करने के लिए सभी प्रयास किये र इस कोपिरिशन ने लगभग 50 

करोड रुपये की लागत से सेर टाप बाक्स, Hee एक्सेस सिस्टम, 

ग्राहक प्रबधन प्रणाली कौ आपूर्ति ओर हैड एंड को बनाने के लिए 

क्रयादेश दिया oF 

तमिलनाडु अरासु केबल रीवी-कोपिरिशन ने डिजिरल एदेसेबल 

सिस्टम creda के लिए 5.7.2012 को सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय 

मे आवेदन fea creda जारी करना अभी भी लंबित है। यह ज्ञात 

gear है कि सूचना ओर प्रसारण मंत्रलय के तमिलनाडु मे 9 बहु-प्रणाली 

प्रचालको को डिजिटल एटेसेबल सिस्टम ada जारी किये थे! इन 

सभी प्रचालको ने तमिलनाडु अरासु केबल-टीवी कारपोरेशन के आवेदन 

करने के बाद लाइसेस के लिए आवेदन किया oni 

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक दै कि मद्रास उच्च न्यायालय 

al माननीय मदुरई खंडपीठ ने भी 6.12.2012 को अदेश पारित किया 

था जिसमे कहा गया था कि तमिलनाडु असु केबल टीवी कारपोरेशन 

को aged जारी करने कौ प्रक्रिया जारी रह सकती है ओर creda 

दिया भी जा सकता है। 

यहां मे यहे उल्लेख करना sem कि मै अपने दल कौ ओर 

से ओर तमिलनाडु कौ माननीय मुख्य मंत्री कौ ओर से मे भारत सरकार, 

सूचना ओर प्रसारण मत्रालय से अनुरोध करता हू कि यथाशीघ्रं लाईसैस 

जारी किया जाए ताकि जनता इसमे लाभान्वित हो सके। हमने माननीय 

मंत्री जी को कई बार अभ्यावेदन दिया है। हमं सभी संसद सदस्यों 

ने उनसे मुलाकात कौ ओर अनुरोध किया लेकिन इसमे विलंब हो 

रहा है। इसलिए, मै विनम्रतापूर्वक आप से अनुरोध करता हू कि यह 

सिर्फ जनहित के लिए 21 यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यह 

निजी कम्पनी नहीं है। तमिलनाडु सरकार इस पर एकाधिकार नरह कर 

रही है। यहां तक fe निजी प्रचालकों को भी तमिलनादु में प्रचालन 

करने कौ अनुमति है। तब क्यो भारत सरकार लाइसेस देने से मना 

कर रही है ओर इसमें विलंब कर रही है? भँ जानना चाहता हूं कि 

क्या उनकं इसमे कोड निहित हित है! इस बारे मे हमे संदेह है। यही 

कारण है कि हम सूचना ओर प्रसारण Aare, भारत सरकार से यथाशीष्र 

दीएएस लाइसेंस देने का पुनः अनुरोध करेगे ताकि तमिलनाडु ang 

केवल टीवी atte कार्यक्रम प्रसारित करने ओर लोगो को लाभान्वित 

करने मे सक्षम हो सके। तमिलाडु सरकार ने इस उपक्रम का तमिलनादु 

मेँ सबसे बड़ा Azam कवरेज है। इसीलिए, हमे आशा है कि सरकार 

प्रोत्साहित करेगी ओर देखेगी यथाशीघ्र लाइसेंस दिया ar
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अध्यक्ष महोदया : डो. एन. तम्बिदुरईं द्वारा उवाय गये मामले से 
श्री के. सुगुमार को सम्बद्ध करने कौ अनुमति दी जाती है। 

शेख Sec हक (वर्धमान -दुर्गापुर) : महोदया, मँ आपंके माध्यम 

से सरकार का ध्यान देश के भिन भगो में deel मुस्लिम युवाओं 

को आतंकी हमलों से संबधित मामलों मे गलतत तरीके से गिरप्तार 

करने ओर go अभियोग लगाने संबंधी न्यायिक अवहेलना कौ ओर 

आकृष्ट करना चाहता Ci कु मामलो मे इन नवयुवकों को मुकदमों 

के दौरान ही 10 से 14 वर्षो तक जेल मेँ कैद रखा गया ओर अन्त 

मे न्यायालय sa se निर्दोष मानकर sre दिया गया। यह दिल्ली 

मे हुआ, यह कश्मीर मे हुआ, यह उत्तर प्रदेश, विहार, आध्र प्रदेश, 

महाराष्ट ओर देश के अन्य भागो मे gar नवीनतम उदाहरण लाजपत 

नगर घटना का मामला है। सरोकार रखने वाले नागरिको के अनेक 

समूहो ओर संगठनों ने इन मामलों के SR इक्कठे किये जिससे यह 

पता चला कि न्यायालय के निर्णयो मे अन्वेषण एजंसियों के मुस्लिम 

, नवयुवकों के प्रति पक्षपातपूर्णं मानसिकता ओर कई मामलों मे Preto 

नवयुवकों के विरुद्ध गलत सबूत प्रस्तुत करने पर कठोर रिप्पणी की 

गई हे। 

मुस्लिम युवकों को आज सबसे अधिके निशाना बनाया जाता है। 

यही कारण है कि मँ सरकार से उन अधिकारियों AeA उन्हें जेल 

मे रखा को दंडित करने मौर एेसे ame मे ward गए निर्दोष व्यक्तियों 

को मुआवजा देने ओर उनके पुनर्वास करने कौ मांग करता हू। इसी 

कं साथ, विशेष न्यायालय का प्रावधान भी किया जाना चाहिए जो 

समयबद्ध प्रक्रिया से एक वर्ष के अंदर इन मामलों को निपटा सके। 

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के कठोर उपनधों पर 

फिर से विचार किया जाए ओर उसे हटाया जाए्। यह मेरा माननीय 

मंत्री जी से विनम्र निवेदन 31 

अध्यक्ष महोदया : श्री 'एम.बी. राजेश को प्रो. शेख सैदुल हक 

द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध करने कौ अनुमति दी जाती FI 

हिन्दी] 

“ ई. संजय सिंह (सुल्तानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मै 

आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश मे आज बैक लोन ओर एजुकेशन 

लोन की जो स्थिति है उसके नारे मे सदन का ध्यान आकृष्ट करना 

` चाहता हू। उत्तर प्रदेश मे एक बहुत अच्छी. परिस्थिति का विकास 

हुआ है कि आज गरीब भी किसी भी कीमत पर अच्छी से अच्छी 

शिक्षा अपने बच्चौँ को देना चाहता है। उसी कौ वजह से नैको 

से 4 लाख रुपये तकं के लोन कौ व्यवस्था हुई है कि ae aw 

एजुकेशन लोन देना चाहिए। दुर्भाग्यं से बहुत से प्रयासों के बाद 

भी आज वैक ta कार्य के लिए उत्साहित नही रै जिस्म se. 

घूसखोरी का फायदा न al आज बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई के 

लिए एडमिशन होता है। वे कोशिश करते है कि उम्दे समय पर 

लोन मिल जाए लेकिन वैक इतना तंग करते है कि उन्हे 8-10 

बार भागना पटुता St हमने इस बरे A मत्री जी को लिखा, प्रयास 

किया ओर तमाम अधिकारियों से भी doe किया, लेकिन इसका 

कोई उत्साहवर्धक परिणाम नहीं मिल रहा है। 

भे माननीय सदन के माध्यम से यह निवेदन करना -चाहता हूं कि 

मत्री जी इसके लिए ake विशेष व्यवस्था amt कि यह जो नियम 

लागू हुआ है, इसका क्रियान्वयनं भी समय पर जो जाए जिससे गरीब | 

विद्यार्थियों का बहुत लाभ हो सकता है। मेरा सदन के माध्यम से 

अनुरोध है कि इस स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए te कोई सिस्टम 

बने जिससे cat कौ मनमानी न चले ओर विद्यार्थिनो को लाभ हो 

सके | ॑ 

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया ओर श्री कमल किशोर 
‘eae!’ अपने आपको डौ. संजय सिह के विषय के साथ सम्बद्ध 

करते रै। 

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर) : अध्यक्ष महोदया, म आपके माध्यम 

से सदन के सामने देश के दूध उत्पाद किसानों की समस्या रखना 

चाहता हू। आज पूरे देश में किसान ओर दूध उत्पादक बडी मात्रा 

मे दूध का उत्पादन कर रहै Sl कई सहकारी संघ ओर प्राइवेट कंपनियां 

दूध खरीदते है। देश में हर राज जितना दूध जमा होता है, उसमे से 

 60-70 प्रतिशत दध कौ बिक्री होती है ओर बाकौ बचे हुए दूध का 

पाउडर हर संघ ओर -उत्पादक बना देते Si दृध के संकलन ओर विक्री 

मे आज भी ज्यादा तफावुत आ रही है। इसके कई कारण हो सकते 

हैं जिसमे बनावट, दूध का उत्पादन भी बडी समस्या है। दूध का ज्यादा 

. उत्पादन ओर कम जिक्र से संकलन करने वाले असमर्थता कौ स्थिति 

मे है। मँ उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे जलगावि जिले 

का एक दूध संघ जो हर रोज ढाई लाख लीटर दूध का संकलन 

करता है, उसमे से Sg लाख, लीटर दूध -कौ विक्री होती है ओर बाकी 

के एक लाख लीटर दूध का पाउडर बनाना पडता है। आज पूरे देश 

मे दूध पाउडर का रेट 130 रूपये प्रति किलो है ओर उसके बनाने 
का खर्च 180 रूपये प्रति किलो ti बीच मे सरकार ने कुछ दूध 

पाउडर निर्यात भी किया था ओर "उसके लिए सन्पिडी दी थी। लेकिन 

नाद मँ सन्सिडी बंद टो गई ओर निर्यात भी बंद हो गया।
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भे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि 

छोटे दूध उत्पादक जो किसान भी रै, जिनका पूरक व्यवसाय दूध दहै, 

अगर उन्हे बचाना है तो दूध पाउडर एक्सपो होना चाहिए्। उसके 

लिए सरकार को सन्सिडी देनी afer) इससे सहकारी संघ sa ओर 

दृध उत्पादकं कौ भी मदद मिलैगमी। 

अध्यक्ष महोदया : श्री हंसराज गं. अहीर, श्री दिलीपकूमार 

मनसुखलाल गांधी ओर श्री दुष्यत सिह अपने आपको श्री हरिभाऊ 

जावले फे विषय के साथ सम्बद्ध करते TI 

{ अनुकवाद। 

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काद) : अध्यक्ष महोदया, मँ सरकार 

का ध्यान पालक्काड मे रेल डिन्ना कारखाना परियोजना के कायन्वियन 

मे हो रहे अत्यधिक विलंब के गंभीर Ae की ओर आकर्षित करना 

चाहता हूं। पालक्काड ta fem कारखाना कौ घोषणा रेल बजट 

2008-09 मे ta डिव्वा कारखाना रायबरेली के साथ कौ मई थी। 

तथापि, रेल fear कारखाना रायबरेली पहले ही उत्पादन प्रारभ कर 

चुका है ओर पालक्काड् रेल fen कारखाना परियोजना के कार्यान्वियन 

मे अभी भी विलंब किया जा रहा है। 

करल सरकार ने रेलवे को अपेक्षित भूमि निःशुल्क दे दी है। 

केरल की पूर्वं सरकार ने भी सारी व्यवस्थाएुं कौ थी। एक वर्ष पूर्व 

इस परियोजना कौ नीव रखमे का समारोह आयोजित किया गया था। 

तत्कालीन रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया भा कि ta feet कारखाना 

परियोजना को समयबद्ध ठंग से लागू करिया जाएगा कि वैश्विक निविदा 

छह माह के अंदर आमंत्रित कौ जाएगी ओर एक संयुक्त उद्यमं कपनी 

बनाई जाएगी। तथापि, उसके बाद से लगभग एक वर्षं बीत गया हे 

किन्तु सरकार ने ae भी नहीं किया है। यह केरल के लोगों कौ 

काफी लंबे समय से ओर उचिते मांग है। इस परियोजना को लागू 

न करके सरकार ने केरल के लोगों को धोखा दिया है। म सरकार 

से आग्रह कहना चाहता हूं कि वह अपने वचन का मान रखे ओर 

केरल के लोगो को किए गए वायदे को पूरा करे। यह केरल प्रति 

भेदभाव है। ta केरल से संबंधित प्रत्येक परियोजना के aay 4 

बार-बार हो रहा रै यह गंभीर चिन्ता का विषय है। मै सरकार से 

आग्रह करता हू कि वह आश्वासन दे कि इस परियोजना को समयबद्ध 

ढंग से शीघ्र लागू किया जाएगा सरकार की ओर से यह आश्वासन 

दिया होना चाहिए कि इस परियोजना को समयबद्ध ढंग मे लागू किया 

जाएगा) 

अध्यक्ष महोदया : श्री TA. atta, श्री पन्ना लाल पुनिया ओर 

श्री पीके. fay को श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए मुद कं साथ 

संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है। 

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : मै अविलंबनीय लोक महत्व 

का एक विषय उठाना चाहता हूं। स्वर्गीय जगन्नाथ नाना शंकरशेर 

1803-1865 एक प्रसिद्ध मानवतावादी ओर शिक्षाविद् थे। वह प्रायद्रीपीय 

रेल, जो मुम्बई ओर ठणे कं बीच चलती थी, से संबद्ध एक महन 

भारतीय थे। मुंबई के बृहद् पुनर्निमाण कार्यो मेँ उनका महत्वपूर्णं योगदान 

रहा था। वह 1861 मे मुम्बई विधानपरिषद् कं लिए भी नामित किए 

गए थे। एक प्रसिद्ध ओर राष्टीय नेता के रूप मे उन्हे राष्ठीयं सग्मान 

ओर पहचान मिलनी चाहिए्। आपके माध्यम से, मेँ माननीय गृह मत्री 

से आग्रह करना चाहता हू कि मुम्बई ter रेलवे स्टेशन का नाम 

बदलकर नानी शंकरशेर रेलवे स्टेशन किया जाए। 

(हिन्दी ] 

श्री निशिकात दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, F संथाल परगना 

के जिस एरिया से आता हू, पहले te होता धा ओर कहा जाता 

था कि भारत विश्व गुरु है, धर्म गुरु है, तो अंदाजा नहीं होता था, 

क्योकि लोगों को लगता था कि est है, रामायण मेँ ओर महाभारत 

मे जो ad लिखी हुई है, वे गलत रै। लेकिन जो मोहनजोदडौ ओर 

हडप्पा कौ सभ्यता की लिपि मिली है, यदि उसकौ भाषा का क्लियरेस 

हुआ है तो वह दिखाता है fe संथाल कौ भाषा मोहनजोददौ ओर 

हटप्पा से काफी हद तक मिलती है। इसी कारण हमारे यहां जो मदार 

पहाड दै, जहां कौ पुतुल देवी सांसद Bi वहीं पर देवं ओर दानवो 

मै समुद्र मंथन gon था, जिसमे अमृत मिला, toss मिला ओर लक्ष्मी 

भी मिलीं। यह मैधेर्लोजी aga के आधार पर, बीरबल साहनी जो 

बहुत बडे ज्योलोजिस्ट थे, उन्दने इसे yo किया है। सन् 1940 से 

लेकर 1948 तक Se संथाल परगना जो कि अग प्रदेश का अंग 

हे, उसमे उन्होने काफी रिसर्च fea रिसर्च करने के बाद उन्हौने 

ये देखा कि साहबगंज कौ जो पहाड़ी है, उसमे डायनासोर युग कं 

जीवाश्म 115 लाख से 20 लाख करोड वर्षं पुराने जीवाश्म मिलते 

€1 यदि मंदार vars को आप cat, यदि इसकौ तुलना करेगे कि 

वहां जीवाश्म मिला है अंग प्रदेश मे, यह बीरबल साहनी ने साइंस 

के आधार पर प्रूव किया है। लेकिन उस जीवाश्म को रखने कं लिए, 

उसके प्रिजर्वेशन के लिए आज तक भारत सरकार या राज्य सरकार 

ने कोई काम नही किया है। यही कारण कि खनन माफिया के द्वारा 

अंधाधुध उस इलाके मे पत्थर तोडने का व्यवसाय हो रहा है। इस 

कारण वे जीवाश्म दिन-प्रतिदिन खत्म होते जा रहे रै। उसे भी पत्थर
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[श्री निशिकात दुबे] 

माफिया यह कहकर WS रहा है कि यह भी पत्थर का ही कोई 

अंग है। इस पर आईआरईटी खडगपुर के, लखनऊ के बीबरल साहनी 

इस्टीट्यूट के प्रोफेसर, वहां कौ स्थानीय fag कानू यूनिवर्सिटी ओर 

भागलपुर विश्वविद्यलाय के प्रोफेसर रहै, लगातार प्रधानमंत्री को लिख 

रहे है। मेने भी पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन जी से ओर नारायण 

स्वामी जी, जो कि यहां बैठे हुए ठै, उनसे मिला, लेकिन आज तक 

इस बरे मे ae नही हुआ। पिछले 50-60 साल से वैज्ञानिक, वहां 

के स्थानीय लोग, वहां कं जनप्रतिनिधि लगातार लडाई लड रहे है। 

भम आपके माध्यम से यह बताना चहता & कि यह देश कौ बात 

हे। मँ कनाडा गया था, वहां केलेग्री, एक छोटी सी जगह है। वहा 

पर पूरे देश भर के डायनासोर युग के जीवाश्म Si उस म्यूजियम 

को देखने के लिए दुनिया भर से wes अति है। मेरी आपके 

माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप इसमे इंटरवीन कर, सरकार को आदेश 

दे कि इस जीवाशम कौ केसे रक्षा होगी। वहां कैसे म्यूजियम बनाया 

जाएगा। वहां पर्यटन ओर aga के लिए कैसे व्यवस्था होगी। यदि 

यह हो जाता है तो संथाल परगना ओर अंग प्रदेश के लिए बड़ . 

काम हो जाएगा 

अध्यक्ष महोदयाः श्री निशिकांत दुबे ने जो विषय उठाया है, श्रीमती 

‘Uda कुमारी, श्री शिवकुमारी उदासी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री रविन्द्र 

कमार पाण्डेय ओर श्री पी.एल. पुनिया अपने आपके उससे सम्बद्ध करते 

ra 

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदया, मे आपके माध्यम 

से उत्तर प्रदेश के किसानों कौ समस्या कौ ओर सरकार का ध्यान 

आकर्षित करना चाहता El उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन मे अग्रणी प्रदेश 

रहय है लेकिन दुर्भाग्य से आज वह पिडा जा रहा ti उत्तर प्रदेश, 

जो कभी शुगर उत्पादन का कटोरा माना जाता था, सात सरकारों की 

उपेक्षा के कारण कोओपरैटिक्ज क्षेत्र कौ मिल कुर तो बंद हो गयी 

है ओर कर बंदी के कगार पर है तमाम feel पर गना किसानों 

का करोड रुपया बकाया #1 मेने सरकार को इस बरे मे लिखा 

भी था लेकिन सरकार का एक गलत waa इस संबंध में. आया 

कि चीनी मिलो पर किसी प्रकार का कोई नकाया नहीं है जबकि 

सभी चीनी मिलो पर 14 करोड रुपये से लेकर 30-40 करोड रुपये 

तक प्रत्येक चीनी मिल पर किसानों का बकाया है। एक तरफ चीनी 

मिली पर गना किसान का बकाया है, दूसरी तरफ जो समर्थन मूल्य 

घोषित होना चाहिए था वह भी सरकार ने मत्रं 40 रुपये प्रति aca 

के हिसाब से बढाया है। चीनी का दाम तिगुना हो गया है, 12 रुपये 

किलो कौ चीनी आज 36 रुपये किलो fan रही है। आखिर उसी 

तज पर गन्ने का मूल्य किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? 

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ जी, आपने नोरिस तो कछ 

ओर दिया है ओर आप बोल कुछ ओर रहे दहै! 

योगी आदित्यनाथ : किसानों पर नोरिस emi 

अध्यक्ष महोदया : अन आप देखकर आदये, फिर बोलिये। आपका 

इश्यू खत्म हो गया। 

योगी आदित्यनाथ : मै अपने मूल विषय पर आ रहाहू। 

अध्यक्ष महोदया : अब आप देखकर आइये, फिर बोलिये। जापका 

इश्यू खत्म हौ गया। 

योगी महोदया : मँ अपने मूल विषय पर आर्हा! 

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप इतना इधर-उधर घूम रहे ह ओर 

फिर कह रहे है कि मूल विषय Wa wl ZI 

श्री दारा सिंह चौहान | (घोसी) : मैडम, महात्मा लोग तो इधर-उधर | 

waa ही रहते रै। 

योगी आदित्यनाथ : मैडम, मेरा विषय. वही है! गन्ना किसानों 
कौ समस्या... | 

अध्यक्ष महोदया : आपने नोटिस गन्ना किसानों पर नहीं दिया 

ral 

योगी आदित्यनाथ : मेडम, मेने क्वेशचयन afar wee का 

नोटिस इस पर दिया था ओर मैने एलपीजी से संबंधित जीरो-ओंवर 

का नोटिस दिया धा।...व्यवधान) मे सरकार से मांग करना चाहता 

हू कि गन्ना किसानों को गने के मूल्य का पूर्णं भुगतान किया जाए 

ओर जो उनका बकाया है उसका भी भुगतान किया जाए ओर जो 

उनका बकाया है कि उसका भी भुगतान किया जाए। 

अध्यक्ष महोदया : आप अन as जाए, आपकी बाति पूरी हो 

गयी है, अब आपकी बात समाप्त हो गयी है। 

श्री कामेश्वर वेसा - उपस्थित नहीं। 

डौ. भोला सिंह (नवादा) : अध्यक्षा जी, आज चंदवा के चांद. | 

कौ चांदनी से आसन आलोकित है ओर उसी . आलोक मे मे सदन. .
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के माध्यम से सर्कार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हू। मैडम, 

2000 ईस्वी से बिहार अंधेरे मेँ है ओर 22 वर्षो से बिहार की 

कोख से बिजली कौ एक किरण नर्ही निकल रही है भौर मँ ana 

हू कि 2015 ईस्वी तक बिहार अंधेरे A रहने के few विवश है। 

म आपके माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहना 

चाहता दू कि भारते सरकार ने fred दिनों चार वर्षं पहले, हमारा 

क्षेत्र जो नवादा है जो पिडेपन से अभिशप्त है, उस रजौली को 

विद्युत ताप केन्द्र के रूप मे चयनित किया है। सर्वेक्षण भी हुए 

ओर उसके बाद भारत सरकार ते विहार सरकार को लिखा कि 

आपके यहां आबादी तो घनी नहीं है, ठीक दहै, सकारात्मक है लेकिन 

पानी कौ कमी है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जीने दो-दो 

बार राष्टीय विकास परिषद् मे भारत सरकार को आश्वस्त किया 

कि वहां कौ जौ नदी है उसमे डैम बनाकर पानी की व्यवस्था करके, 

इस योजना को कार्यान्वितं करने के लिए हम आपसे आग्रह करते 

tl बिहार सरकार के बार-बार आग्रह करने के बाद भी भारत सरकार 

अभी तक इस मामले मे a कार्पवारई ad कर पाई है। मैडम, 

म अपनी पीडा को इसीलिए व्यक्त करना चाहता gi बिहार we 

करता है, रिएक्ट नही करता है। 

महोदया, बिहार का मौन आने वाले तूफान को निमंत्रण देता रहै, 

इसलिए मेँ आपसे आग्रह करना चाहता हू कि भारत सरकार को हमारी 

भावना का, क्योकि हमारी भावना केवल एक क्षेत्र की भावना नहीं 

हे बल्कि सम्पूर्णं बिहार कौ सियासत है, सम्पूरणं विहार की जो सांस्कृतिक 

चैतन्य आत्मा है, ध्यान रखना चाहिए्। saat पीडा को हम आपके 

माध्यम से सदन के सामने रखना चाहते है। हम आशा करते है कि 

हमारी संवेदना का समादर करत हुए आपके माध्यम से भारत सरकार 

रजौली मे आणुविक विद्युत ताप de की स्थापना करेगी। 

[अनुवाद । 

“श्री पी. fama (तेनवासी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, रेल बजर 

2011-12 4 यह घोषणा कौ गई धी कि eget कोच Bat (आईसीएम) 

पेसम्बुर, Ue कौ दूसरी इकाई हमारे देश A रेल सेवाओं क विस्तार 

ओर अच्छी गुणवत्ता वाले fest के विनिर्माण करने के लिए स्थापित 

को जाएगी। परतु sa कोच thet को यह दूसरी इकाई आज 

तक स्थापित नहीं कौ ag है। रेलगादडियों मे अनेक feat का सही 

a से रखरखाव नहीं किया जा रहा. है। fea मे ae ओर wera 

` होते है। जिसके कारण यात्रियों को असुविधा होती है! इसके अतिरिक्त 

लोग चाहते है कि रेलवे नई रेलेगादियां चलाए ओर नई सेवाएं शुरू 

"मूलतः तमिल 4 दिए गए भाषण के अग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर। 

Hil इस समय, रेल बजर — 2011-12 मे यथाघोषित इरीग्रल कोच 

फैक्टरी, पेराम्बुर, Se कौ स्थापना न करना, काफी निराशाजनक 3 

महोदया, इटीग्रल कोच, फैक्टरी पेराम्बूर चेनई अपनी कोटि में 

रेष्ठ है, die कोच फैक्टरी पेराम्बूर, a मे विनिर्मित होने 

वाले fest श्रेष्ठ गुणवत्ता कं है, इस प्रकार देश के तरह रेल fem 

 कारखानों मे से इस रेल डिव्बा कारखाना का कार्य निष्पादन सबसे 

श्रेष्ठ FI 

फिर भी चेनई मे कारखाने कौ दूसरी इकाई स्थापित नहीं की 

गई है। इस इकाई मेँ निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं af है। यह वस्तुतः 

निराशाजनक है। महोदया, विगत वर्षं मेँ eve कोच पौक्टी पैराम्बूर, 

We में एक हजार पांच सौ चौनीस रेल feat बनाए me Ai पहले 

16 हजार कर्मीं एक हजार रेल fess बनाते थे। परन्तु अब केवल 

11 हजार कर्मचारियों ने काम कर एक हजार पांच सौ चौबीस रेल 

fost बनाए है! dag स्थित इस इटीग्रल कोच फौक्टरी मेँ स्टाफ की 

कमी है। अब कर्मचारियों पर काम का अधिक बोद्ध है। sé इस 

स्थिति मे धकेला गया है। उनके मजदूर संघ अधिकारो को स्वीकार 

-नर्ही किया गया है! अल्पसंख्यक मजदूर संघों को मान्यता नहीं दी ` 

जाती है। 

इसलिए, महोदया इस सम्मानित सभा के माध्यम से मेँ केन्द्र सरकार 

ओर रेल मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं किं रेल बजट 2011-12 

मे यथा घोषित soe कोच फैक्टरी tea, चैनई कौ दूसरी इकाई 

की स्थापना बिना किसी ओर विलंब के कौ जाए। कारखाने मे काम 

करने वाले कर्मचारियों कौ मजदूर संघ के सभी अधिकार देने होगे 

कर्मचारियों की कमी कौ समस्या का समाधान करने की आवश्यकता 

oi कर्मचारियों कौ शिकायतों पर ध्यान देना होगा। मँ यह भी अनुरोध 

करता हू कि देश कौ रेल सेवा का उन्नयन ओर विस्तार योगियों कौ 

आवश्यकताओं के अनुयप किया जाए ताकि se आरामदायक यात्रा 

का लाभ मिल सके! महोदय, म एक बार पुनः रेल मंत्रालय से अनुरोध 

करता हू कि वह इनं ye पर विचार ati 

श्री एम-के. राघवन (कोड्लीकोट) : अध्यक्ष महोदया, म दुःखी 

मन से आपको धन्यवाद देता हू कि आपने हम सभी के सरोकार a 

GS मुद् को उखने का अवसर दिया। 

महोदया, मँ आपके माध्यम से इस सम्मानित सभा का ध्यान 1971 

कं भारत पाक युद्ध मे लापता हुए् फ्लाइंग आफिसर के.पी. मुरलीधरन 

द्वारा feu गए सर्वोच्च बलिदान देश के द्वार दिए गए अपमान कौ 

ओर far चहता हू।
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[श्री एम.के. राघवन] 

हाल ही में राष्ट ने 16 दिसंबर, 2012 को भारत-पाक युद्ध में 

प्राप्त विजय को याद करते हुए विजय दिवेस को मनाया। किन्तु भारतीय 

वायु सेना के वीरतापूर्णं कार्यो को आघात परहुचाकर ओर सरकार के 

निष्क्रिय ओर अरपटे के जनाव ने WA Fa मुदे को उठाने के लिए 

बाध्य किया तथा यह केपी. मुरलीधरम जो भारतीय वायु सेना के 2047 

That के Re आफिसर थे, को 41 ae बाद भी महावीर चक्र 

न देने से संबंधित है। उन्होने पेशावर के एयर बेस पर meat हवाई 

हमला किया था. जिससे बहुत से . गर, एयर wes के भवन इत्यादि 

नष्ट हो गए थे तथा इस कार्य के दौरान उन्होने अपने प्राण न्योावर 

कर् दिये। उनके बहादुरी भरे कारनामे की विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) 

सलीम बेग जिन्होने उस तिमान को मार गिराया था, ने अपने संस्करण 

“wr बैटल्स — दिसंबर, 1971 आईएक्सपीरियन्स '' मं प्रशंसा की 

है) ` 

अपराह्न 01.00 बजे 

परन्तु, दुभग्यवश भारत सरकार ने न तो इस युवा अधिकारी के 

सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित किया बल्कि महावीर चक्र सै उसे सम्मानित 

न करके इस पूरे कार्यं ओर अधिकारी का अपमान fea ओर यह 

कहा गया कि एसे कार्य के दो वर्षो के भीतर सम्मानित किया जाना 

चाहिए्। सम्मान देने से इंकार करते हुए इस प्रकार के अटपटे ओर 

माफौ न मांगने वाले वक्तव्य की कभी . उम्मीद नहीं थी जबकि स्क्वाड्न 

लीडर ए.बी. देवाय्या को वही सम्मान उनकी मृत्यु के 23 वर्षो बाद 

दिया गया। 

यहं दोहरा मानदंड क्यो अपनाया गया है? यदि दो ad कौ बाध्यता 

हैः तो चूककर्ताओं पर कोई कारवाई क्यो नहीं कौ गई है? क्या इस 
दुनिया में  शहादत कौ समाप्ति कौ भी कोई तिथि होती है? ये कुछ 

प्रन है जिनका उत्तर दिया जाना. दै। 

अतः इस अक्सर पर मँ सरकार .से आग्रह करता हूं कि वह 

अपने निर्णय पर पुनः विचार करे तथा राष्ट के द्वारा सम्मान के रूप 

मे दिवंगत सैनिक को उसके साहसपूर्णं कार्य के लिए सम्मानित करे 
तथा मै यह भी अनुरोध करता हू कि हम एसे अवसर पर ऊपर उठते 

हुए युद्ध वीरो का अपमान नहीं करना चाहिए 

*श्री थोल तिरुमाबलावन (चिदम्नरम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 

आपने मुञ्चे अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । 

“मूलतः तमिल ये दिए गष भाषण के अग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर। 

भारत मे अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों कौ जनसंख्या 

25 करोड से अधिक है। उन्हे अपने अस्तित्व के लिए सरकार ओर 

देश के कानून पर भरोसा करना पडता दै। किन्तु waar के 

65 वर्षो बाद भी जातिगत अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ रहे है! दलितों ` 

का जीवन असुरक्षित है। मेँ हाल ही म दलितों के साथ हुई जातिगत 

हिंसा कौ कुछ घटनाओं का उदाहरण देना चाहता =! 

आध प्रदेश के श्रीकाकुलम में लक्ष्मीपेर नामक गांव मे ‘yee’ 

समुदाय के कुछ दलितं सरकारी भूमि पर कृषि कार्यं करते a इस 

कार्य मे शामिल होने के कारण कुछ महीने पहले ‘Hy रेड्डी ' समुदाय 

के जातिवादी समर्थकों ने उन पर हमला किया। ‘ary रेड्डी ' समुदाय 

के ये लोग दलितों कौ गलियों मेँ गए ओर उन पर अचानक हमला 

कर feat इस हमले में पाच दलित मारे गए। पुरे गांव में रक्तपात 

हुआ। मैने जातिगत हिंसा से पीडितं को सत्वना देने के लिए गांव 

का दौरा किया Ml इस तरह के अत्याचार हर राज्य मै दिन-प्रतिदिन 

बद् रहे है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में हाल ही मे नाथम, अना 

नगर एक कोंडमपट्टी नामक दलितो के तीन गांवों पर हमला किया 

गया धा। तीन हजार से अधिक जातिवादी समर्थको इन तीन गांवों में 

तोड-फोड की। उन्होने aS पैमाने पर आगजनी करके गांव को नष्ट 

किया ओर उनकी बहुत सारी सम्पत्ति लूट ली। उन्हौने यह कार्य दिन 

दहाडे किया। उन्होने Wa के शाम चार बजे प्रवेश किया उनकी तोड-फोड 

रात दस बजे तक चलती रही। इसका मतलब वे लगातार छह घंटे 

विनाशलीला करते रहे। उन्होने दलितों कौ संपत्ति का भारी नुकसान 

जानवृञ्चकर fra तीन गाव बुरी तरह प्रभावित हुए। पुलिस विभाग 

ने दलितों कौ रक्षा के लिए we निवारक उपाय नहीं feu लोग 

अभी भी इन गांवों मेँ नहीं रह पा रहे है! तमिलनाडु मेँ कानून व्यवस्था 

बुरी तरह प्रभावित है। वस्तुतः तमिलनाडु मे कानून-व्यवस्था पंगु है। 

दलित असुरक्षित है। दलित पूरे देश A हर जगह प्रभावित होते है। 

... (व्यवधान) । | 

अध्यक्ष महोदया : श्री पी. fers भी स्वयं को श्री थोल तिरुमावलावन 

से संबद्ध कर रहे FI ‘ | 

डौ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : महोदया राज्य कौ पुलिस ने कार्रवाई 

कौ हे।...(व्यवधान) उनका वक्तव्य गलत है ओर वे सभा को WATE 

कर रहे रै...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : सभा अपरान 02.00 बजे पुनः समवेत होने 

के लिए स्थगित होती रै।
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अपराह्न 1.03 बजे 

तत्पश्चात् सभा अपराह्न 02.00 at तक क 

लिए स्थगित हड। 

FN 2.00 बजे 

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 

वजे युन; समवेत ge! 

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]. 

ARE 2.01 बजे 

नियम 377 के अधीन मामले 

(अनुवाद) 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय खदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन 

पामले सभा पटल पर रखे जाएगे। वे सदस्य जिन्हे आज नियम 377 

के अधीन मामला उठने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलंं 

को सभा पटल पर रखने के इच्छुक रहै तो वे स्वेयं 20 मिनट के 

अंदर सभा-पटल पर पर्ची रख दे । केवल वही मामले सभा पटल पर 

रखे गए माने जाएगे जिनकौ पचीं निर्धारितं समय के भीतर सभा परल 

पर रख दी गईं हो। शेष व्यपगतं माने जाएगे। 

(एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 

अंतर्गत कामगार को मजदूरी के समय पर भुगतान को 

सुकर बनाने के लिये मध्य प्रदेश मे योजना मेँ योजना 

के दिशा-निर्दर्शो को क्रियान्वितं किए जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी) 

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगद) : भारत सरकार की एक 

अति महत्वपूर्णं योजना मनरेगा है जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अरो 

रुपयों का बजट प्रत्येक राज्य को आबंटित किया जाता है तथा जिन 

राज्यो मे मनरेगा योऽना का सुचारू संचालन हुआ है वह्यं कं निवासियों 

के जीवन स्तर मँ व्यापक सुधार हुआ 21 जिसका ज्वलंत उदाहरण 

मेरे संसदीय a मां जालपा कौ नगरी राजगढ़ का है। जहां क ग्रामीण 

लोग पूर्वं मेँ एक वर्षं मे लगभग आठ महीने राजस्थान के कोटा तथा 

अन्य जिल मँ अपने परिवार के साथ मजदूरी करने जते थे जिससे 

"सभा पटल पर रखे माने गये। 

27 अग्रहायण, 1934 (खक) अधीन मामले 850 

उनका साल भर के लिए जीवन यापन करने हेतु मात्र राशन-पानी 

की ही व्यवस्था हौ पाती थी। लेकिन आज मनरेगा ने मेद् बधान एवं 

कूप निर्माण, भूमि सुधार जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन 

मे आमूलचूत परिवर्तन ला दिया है। 

इसमे एक बहुत बदी विसंगति है जो मध्य प्रदेश wea A आ 

रही tl जहां पर राज्य शासन द्वारा समय पर एमआर्ईएस न करने 

के कारण तकनीकी कारणो से Ae सरकार द्वारा पर्याप्त राशि जारी ` 

नहीं कौ जा सकती है। प्रदेश सरकार कौ इस गलती का खामियाजा 

मनरेगा के मजदूरौ को भुगतान पड रहा है। 

इस day में मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार कै द्वारा पुरै 

देश मे इस महत्वपूर्णं जीवनदायिनी योजना कौ समीक्षा कौ जाए तथा 

राज्य समय पर एमआईएस न Hl अथवा मनरेगा को राशि किसी 

अन्य योजना में उपयोग कर ले जैसाकि मध्य प्रदेश राज्य करता आ 

रहा है। एेसे राज्यो मै जिस प्रकार -भारत सरकार के रेलवे, हवाई 

यातायात ओर दूरदशर्न जैसे विभाग, बिना राज्य सरकार के हस्तक्षेप 

के स्वतंत्र रूप से संचालित होते Si उसी प्रकार इस ममरेगा योजना 

के समुचित संचालन हेतु भी केन्द्र सरकार का अमला, एेसे राज्यो 

मे स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ 

सीधे हमारे देश के मजदूर वर्गं को दही मिले ओर राज्य सरकारे केन्द्र 

शासन कौ tet महत्वपूर्ण योजनाओं का दुरुपयोग न कर WW 

(दो) आध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचनं क्षेत्रे के 

सिरिसिल्ला मे एक वस्त्र पाकं की स्थापना करके उसे 

विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र के रूप र्मे घोषित किए जाने 

की आवश्यकता 

(अनुवाद 

श्री पनम प्रभाकर (करीमनगर) : भ सभा का ध्यान सिरिसिल्ला, 

जो कि आंध्र प्रदेश में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करीमनगर मे आता 

` है, मे वस्त्र-पाक. कौ स्थापना कौ आवश्यकता कौ ओर दिलाना चाहता 

% इस संबंध मे मे स्पष्ट कर दृं कि सिरिसिल्ला मे बुनकरों के 

समक्ष अनेक समस्याएं आ रही Tl आंध्र प्रदेश A लगभगं 2,50,805 

erate ओर 45,064 विद्युतकरघे र। सिरिसिल्ला क्षत्र विद्युतकरघा 

Sal का एक प्रमुख ha है क्योकि यहां लगभग 35,000 विद्युतकरघे 

ओर 220 हथकरघा इकाइयां ै। 18,500 से अधिक बुनकर हथकरघा 

बुनकर के रूपमे कार्य कर रहै है ओर प्रायः सभी इकाइयां घरे 

मे चल रहे है ओर इसकं परिणामस्वरूप बुनकरो द्वारा आत्महत्या कौ 
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[श्री da प्रभाकर्] 

घटनाएं हो रही Si हाल ही मे सिरिसिल्ला मे विद्युतकरघा बुनकर 

द्वारा आत्महत्या कौ बहुत सी घटनाएं हुई है ओर इनके कारण है - 

(कृ) नियमित काम कौ कमी; (ख) अपर्याप्त वेतन; (ग) सृक्ष्म-वित्तीय 

कम्पनियों द्वार ऋणदाए् के बाद श्रमिकौ का उत्पीडन; (घ) अविक्रीत 

भंडार के इकट्ठा हो a के कारण ओर बहु-राष्टीय कम्पनियों से 

प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए cat से ऋण कौ अनुपलब्धता 

के कारण विद्युतकरघो का aq होना। श्रमिक वर्गं के लिए कोई पेंशन 

योजना, staan ओर ईपीएफ योजना नहीं है ओर se रेशम ओर 

जरी वस्त्रौ सहित अन्य प्रकार A धागे पर मूल्यवर्धित करसे Be 

देने करौ आवश्यकता है ताकि उन पर आयकर का ae नहीं We 

Se एक हथकरघा नीति ओर हथकरघा आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन 
कौ जरूरत है। सिरिसिल्ला मँ एक वस्त्रपाक॑ स्थापित करने के लिए 

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन 

हेतु पहले से ही लंबित ver है। यह बताया गया टै कि tees 

ओर किसान ऋण माफ कर दिए गए लेकिन सरकार बुनकर के ऋण 

माफ़ नहीं कर रही Tl इसीलिए मे माननीय वस्त्र मत्री से मेरे संसदीय 

क्षेत्र करीमनगर मै एक aera स्थापित करके उसे वस्त्र विशेष आर्थिक 

क्षेत्र के रूप मै घोषित करने का अनुयेध करता हू। 

(तीन) महाराष्ट्र के नागपुर मे विद्युत करघा ओर हथकरघा उद्योग 

के विकास को सुकर बनाने के लिये उपयुक्त उपाय किए 

` जाने कौ .आवश्यकता 

श्री विलास मुत्तैमवार (नागपुर) : नागपुर शहर भी भारत का 
मैनचैस्टर कहा जाता था। लगभग 120 वर्षं पहले BE ara सहित 

निजी क्षेत्र कौ कम्पनियों के द्वारा यहां बडी संख्या मेँ बहुत सारे वस्त्र 

संयत्रो, जैसे कि *ए faa’ ओर "मोडल fae’ कौ स्थापना की गई 

थी ओर कुछ लघु इकाइयां नागपुर के पास हिंगनघाट, अमरावती, अकोला, 

अचलपुर ओर yea ` म स्थापित की गई थीं। 

दुर्भाग्य से वर्तमान स्थिति बहुत निराश्ाजनक है क्योकि सभी वस्त्र 
Peat यातौ बंद हो गई ह या रूण घोषिते कत दी गई है। वर्तमान 
म लगभग 50,000 बुनकर नागपुर मेँ ओरं एक 'लाख से अधिक विदर्भं 

कै अन्य भागौ मे इस व्यवसाय मेँ कार्यरतं है। बुनकर ओर बुनाई 
उद्योग कड़ी चुनौतिर्यो का मुकाबला कर रहे है ओर जीबन व आजीविका 
के लिए संघर्षं कर रहे है। ओर इस कारण बहुत से बुनेकारो को 
अपनी रोजी-रोटौ कमाने कं लिए अन्य अवसरो कौ तलाश eq मजूर 

होना पड रहा है या बेरोजगारी set w रही है। 

18 दिसम्बर, 2012 अधीन मापले 852 

सरकार द्वारा बुनकर कौ उत्तरजीविता हेतु ओर उन्हे बाजार मे 

प्रतिस्पर्धी मै मदद देने हेतु तात्कालिक उपाय शुरू किए जाने कौ 

आवश्यकता है। नुनकर-वर्ग, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने उद्योग 

के विकास के लिए सरकार से प्रोत्साहन ओर अन्य लाभ जैसे कि 

राजसहायता प्राप्त दरो पर विच्युत आपूर्ति; उनकौ मशीनों को आधुनिक 

बनाने के लिए राज्य ओर केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता; रियायती 

दरौ पर ऋण; विनिर्धारित सरकारी दरों पर समूह कार्यस्थल योजना 

के अधीन भूमि द्वार; उचित दरो पर सूती-धागे के विक्रय पटलं 

. की स्थापना; उनके उत्पादों की सीधे राज्य सरकार द्वारं खरीद; जांच 

प्रयोगशालीओ, अभिकल्प tal ओर कामगार प्रशिक्षण केन्द्रौ कौ 

स्थापना; पिडा ओर अल्पसंख्यक समुदायो के बुनकर को विशेष 

वित्तीय सहायता; मजदूर के लिए आवास ओर बीमा योजना के आरंभ; 

इत्यादि कौ अपेक्षा कर् रहे है। 

उपर्युक्त के आलोक भै, मे सरकार से हथकरघा ओर विद्युतकरघा 

grat के समक्ष विद्यमान घोरं समस्याओं के आकलन हतु जो न 

केवल इस करीर उद्योग जिसमे समाज के अत्यधिक ahs was के 

लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ̀ अपार संभावनाएं है को बचाने 

को ध्यामि मे रखकर उपयुक्त उपाय करने की सिफारिश करे बल्कि 

इसके विकास हेतु सहायता के उपयुक्त qara भीदे के लिए एक 

प्रतिनिधिमंडल को नागपुर भेजने का अनुरोध करता हू। 

(चार) मध्य प्रदेश कौ नागदा तहसील में स्थित रासायनिक कारखाने 

से निकलने वाली गैस से प्रदूषित हो रहे वातावरण को 

बचाने के ft उक्त कारखाने कौ बंद किए जाने की 

आवश्यकता 

(हिन्दी) 

श्री प्रेमचन्द Tes (उज्जैन) : मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मध्य 

प्रदेश राज्य कौ नागदा तहसील मे स्थित रसायन उद्योग द्वारा नियमों 

का उल्लंघन कर मानवं जीवन के साथ खिलवाड् करने का सिलसिला 

जारी है। यह एके खतरनाक उद्योग कौ श्रेणी मे ei मे इस संबंध 

में पूर्वं 4 हुई अनियमितताओं के बरे मेँ सदन को अवगत करा चुका 

हू, लेकिन अभी तक इस पर कर्द कार्यवाही नहीं हुई है। 

अभी 7 दिसम्बर कौ रात कौ घटना है। इस उद्योग से निकली क्लोरीन 

गेस पुरे नागदा क्षेत्र मेँ फेल गई। तेज गंध सै परेशान लोग बैचेन होकर 

धरो से बाहर निकाल आपएं। दहशत के मारे लोगो ने मुंह पर Hee बांध 

लिया। इसका ज्यादा पता, जिनके यहां शादियां थी, उन लोगो को लगा।
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इस उद्योग से इतनी भयानक गैस निकलती है जिससे आंखें खराब होकर 

व्यक्ति अंधा द्य जाता है तथा श्वास नली के द्वारा गेस को ग्रहण करने 

सेमृत्युभी हो सकती है। ग्रेसिम उद्योग मे एक श्रमिक कौ yey at a 

चुकौ है। 04 अक्तूबर, 2010 को उद्योग मे एसिड लीक होने से दो मजदूर 

घायल भी हुए थे} इनसे निकलने वाले प्रदूषित पानी से किसानों कौ उपजाऊं 

जमीन बंजर बनती जा रही है। 

इस उद्योग द्वार प्रदूषित पानी की बोरिग करके जमीन मे ही डाला 

जा रहा है जिससे आसपास के क्षेत्र का पानी दूषित हौ गया है। 

वहां का पानी पीने से कैसर जैसे गंभीर बीमारी tha गई थी जिसके 

कारण दस ay मे 12 व्यक्ति कैसर से पीडितं पाए गए। अब स्थानीय 

नागरिक जमीन का पानी नहीं पी रहेरहै। प्रशासन ने बोरिंग पानी पीने 

पर प्रतिबंध लेगा दिया है। मे जब भी क्षेत्रीय भ्रमण पर जाताद् तो 

जनता की एक ही मांग रहती दै, इस sam से हमे निजात ferns 

मेरे पास उनके इस सवाल का कोई जबाव नहीं होता। इस उद्योग 

मे जो अनियमितताएं थी उसको दिसम्बर, 2011 तक पूर्णं करने के 

निर्देश केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण बोडौ ने दिए थे लेकिन उद्योग में 

सेफ्टी के उपाय आज तक भी पूर्णं नहीं किए mm ZF 

भोपाल गैस त्रासदी होने से पहले लोगो ने प्रशासन को पत्र लिखे 

थे लेकिन se प्रशासन ने अनदेखा कर बहुत बड कांड को निमत्रण 

दिया am मुञ्चे इस उद्योग के अंदर उसी महाविनाशकारी कांड कौ 

पुनरावृत्ति Gk नजर आ रही है। मेरा अनुरोध है कि इस उद्योग का 

ada तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए ताकि जन-जीवन 

को बचाया जा Ah 

(पांच) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो तथा अन्य sara द्वारा निगमित 

सामाजिक कोपिरिर सामाजिक उत्तरदायित्व संबधी व्ययो कौ 

निगरानी किए जाने कौ आवश्यकता 

(अनुवाद । 

श्रीमती बोचा ्यासी लक्ष्मी (विजयनगरम) : ईसं सम्मानीय सभा 

के ध्यान पे कोपिरिर सामाजिकं दायित्व (सीएसञर) योजना के प्रभावी 

क्रियान्वयनं का एक महत्वपूर्णं मुहा लाना चाहती <1 सार्वजनिक aa 

के लगभग 250 उपक्रम भारत सर्कार के विभिन मंत्रालयों के अंतर्गत 

आते है ओर निजी a4 के 10 प्रमुख घराने भी भारत मे विभिन 

स्थानो पर स्थापित है। इन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमो, के अतिरिक्त राज्य 

सरकारों के नियंत्रणाधीन भी कई उपक्रम रै। 

27 अग्रहायण, 1934 (WH) अधीन मामले 854 

सरकारी क्षेत्र कौ कपनियां समाज कौ बेहतरी ओर अपनी सामाजिक 

भिम्मेदारियो को पूरा करने के लिए सीएसञार कार्यकलाप हेतु अपने 

बजट मे एक निश्चित राशि निर्धारित करती दै। यदि किसी 100 करोड 

रुपये से कम कारोबार वाली प्रत्येक कपनी अपने निवल लाभ का 

3.5 प्रतिशत राशि तथा 100 से 500 करोड रुपए् कं करोनारौ वाली 

कपनी अपने निबल लाभ का 2-3 प्रतिशत रशि तथा 500 करोड 

एवं इससे अधिक करोबार वाली कपनी अपने निवल लाभ का 

0.5-25 प्रतिशत राशि कपिरिर सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने 

पर व्यय करेगी। अब तक सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम अपनी 

वर्तमान afte सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों के अंतर्गत निधि strafed 

कर् रहै है। कोपिरिटं सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत सामाजिक 

आवश्यकता Bk समुदाय के विकास के नाम पर हजारों करोड स 

का योगदान दिया जा रहा है ओर खर्च करिए जा रह र। लेकिन इनकौ 

निगरानी नहीं et ot tat दै तथा से एसे गैर-सरकारी संगठनों, fre 

सीएसआर संबंधी कार्य सपि गये लेकिन वे वांछित परिणाम हासिल 

नहीं कर फाएु के विश्वसनीयता फा पता लगाने के लिए कोई प्रयास 

नही feu wm @ FI 

चूकि प्रत्येक संस्था समाज के fase के लिए एक भारी राशि 

का योगदान दे रही रहै, इसलिए He सरकार को एक प्राधिकरण,/समूह 

या एक we कौ स्थापना करनी चाहिए जिसके अंतर्गत कोपिरिर सामाजिक 

दायित्व संबंधी कार्यो के लिए सरे आबंटन वार्षिक रूप से एकत्रित 

किए जा सके ओर इस प्राधिकरण के अंतर्गत देश भर मे पारदर्शी 

तरीके से समुदाय/समाज के विकासात्मक कार्य किए जाने चाहिए्। 

कोपिरिट सामाजिक दायित्व निधियो के अलग-अलग आवंटन कौ वर्तमान 

प्रणाली ओर इसके कार्यन्वियन मै पारदर्शिता कौ कमी है। are 

सामाजिक दायित्व के अंतर्गत किये जाने वासे वास्तविक कार्य कौ 

मात्रा के बरे मै किसी को पता नहीं होता है। atte सामाजिक 

उत्तरदायित्व के अंतर्गत किए गए कार्यौ पर किसी कौ निगरानी होनी 

चाहिए । अपव्यय को रोकने ओर कपिरिर सामाजिक उत्तरदायित्व नीति 

मं पारदर्शिता लाने कै लिए atte सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के 

सार्थक क्रियान्वयन हेतु एक निकाय कौ स्थापना करने कौ तत्काल 

आवश्यकता है 

इसलिए, Fo सरकार से आग्रह करती हू कि कपिरिट सामाजिक 

उत्तरदायित्व ferred कौ tate क लिए एक पृथक् 

निकाय कौ स्थापना की जाए ताकि पारदर्शी तरीके से सीएसआर 

परियोजनाओं कौ समुचित निगरानी मूल्यांकन ओर कार्यान्वयन किया 

जा सके।
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(छह) ब्रज भाषा को संविधान कौ आटवी अनुसूची मे शामिल 
किए जाने को आवश्यकता | 

(हिन्दी) 

श्री स्तन सिंह (भरतपुर) : ब्रज भाषा पूरे देश भर कौ एेसी 

भाषा है जिसमे काफी fro है ओर इसे प्रेममयी एवं रसीली भाषा 

के रूपमे जाना जाता है ओर इस भाषा म शब्दौ म कई आकर्षण 

` देखने को मिलते fi संक्षेप में ब्रज भाषा के बिना feet कौ कल्पना 

करना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण के अधिकांश ग्रंथ एवं काव्य 

इस ब्रज भाषा यें है। यह भाषा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 

_ हरियाणा एवं दिल्ली के ग्रामीण ast मे करोड भारतवासियो द्वारा बोली 

जाती ¢1 आठवी ` अनुसूची मेँ इस भाषा को अभी तक शामिल नही 

किया गया है जिसके कारण ब्रज भाषा Sat मे रहने वाले लोगो में 

काफी असंतोष है। भक्ति काव्य अधिकांश ब्रज भाषां मेँ हे ओर महाभारत 

ग्रंथ का मूल उत्थान व्रज भाषा के दवारा हुआ दै। अमीर खुसरो, रसखान 

एवं सूरदास के ग्रंथ एवं अन्य महाकाव्य भी ब्रज भाषा मे है ओर 

हिन्दी के प्रयोग मेँ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जये तो 

fea को ओर अधिक कारगर a से लोकप्रिय बनाया जा सकता 

2) अभी तक ब्रज भाषा को आठवी अनुसूची मे शामिल नहीं किया 

गया है जबकि संविधान कौ आटवी अनुसूची मे शामिल होने के लिए 

. जो मापदंड दै, ब्रज भाषा इन सभी ओपचारिकताओं को पूरा करती 

हे। ~न 

सरकार से अनुरोध है कि भारतीय संविधान कौ आटवी अनुसूची 

म ब्रज भाषा को शामिल किया जाये। | 

(सात) नई रसोई गैस नीति को सरल ओर कारगर ̀ बनाए जाने, 

सरकारी सहायता प्राप्त परिवारो ओर सामाजिक dei 

की पर्याप्त रसोई गैस कनेक्शन ओर राजसहायता प्राप्त 

सिलिंडर उपलब्ध कराएं जाने की आवश्यकतां 

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : मँ पेटोलियम एवं प्राकृतिक 

गेस मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूगी। वर्तमान में देशभर में 

लगातार बढ़ रही महगाई एवं गैस faced कौ बढती हुई aired से 

| आम आदमी त्रस्त है। इस महगाई के दौर मेँ सरकार द्वारा एलपीजी 

गैस faded के संबंध मेँ रियायती दर पर साल मे केवल 6८छह) 

एलपीजी गैस सिलंडरो तथा एक परिवार एक गैस कनेक्शन की बनाई 

गई वर्तमान नईं नीति आम आदमी, संयुक्त रहने वाले परिवारो के साथ-साथ 

गृहणियों पर किया जा रहा प्रहार है। म बताना चाहूगी कि हम भारत 
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जैसे. संस्कारवान देश मेँ रहते है ओर हमारे यहां संयुक्त परिवार कौ 

परंपरा रही है। धर के सभी सदस्य awe वो चार भाईक्योंनहो, ` 

एक ही घर मे रहते है। उन परिवारो का खाना भी एकत्र बनाया 

जाता है। उन परिवारे को रिकाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी. चाहिए। 

एेसे कई उदाहरण मेरे सामने आए है जिसमे एक बडे भवन मेँ जिसका 

एक ही नंबर है जिषे अनेक परिवार निवास करते है तथा उनके 

- निवास स्थान a om dt we ही हो जाता है। सरकार द्वारा वर्तमान 

एलपीजी गैस facet के संबंध मेँ बनाई गर्ह इस मई नीति के कारण 

पसे परिवारो के एक ही पते पर अनेक कनेक्शन दशति हुए उनके 

गैस कनेक्शन बंद कर दिए me oi इंदौर में ही ta एक भवन में 

करीब 50 अलग-अलग परिवार निवास करते होने से st भी इस 

समस्या को डोलना पड़ रहा है तथा संबंधित कंपनियों को यह स्थिति 
स्पष्ट करने के उपरांत भी तेल कपनियां तथा उनके वित्तरक उन परिवारो 

की किसी भी प्रकार से सहायता करने को तैयार नहीं है। मै सरकार 

से अनुरोध करना चाहूगी कि वे साल मेँ रियायती दर 6 गैस सिलेंडर 

एवं एक परिवार एक गैस कनेक्शन कौ बनाई गर्ह नीति/नियमों में 

जल्द से जल्द बदलाव/परिवर्तन कर एवं साल मेँ रियायती दर के गैस 

सिलं कौ संख्या को भी बढाया जाए तकि भविष्य मे देशभर में 

रह रही Tera, आम आदमी एवं संयुक्त रह रहे परिवार को संकरो 

का सामना न करना ve) मै सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूगी 

कि महोदया देश के विभिन भागों म चलाए जा रहे अनाथालय, वृद्धा 

आश्रम जैसी कई सामाजिक dent जो अनुदानं पर चलाई जाती है 

जिसमे हजारों कौ संख्या मेँ लोग रहै रहे है। उन संस्थाओं के लिए 

रियायती दर के सिलेंडर हेतु अलग नियम बनाए जावे जिससे इन 

संस्थाओं को साल मे रियायती दरौ पर ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर उपलन्धस 

हो सके। | 

(आठ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवासो 

का पर्याप्तिं कोटा stated किए जाने की आवश्यकता 

श्री गणेश सिंहे (सतना) .: ग्रामीण as मे निवास करने वाले 

देश के बीपीएल परिवारो को जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं 

है जिनकी पहचान पंचायत-वार सभी राज्यों नै विशेषकर मध्य प्रदेश 

ने करवाई है। उसी अनुसार इंदिरा आवास की मांग केन्द्र सर्कार से 

लगातार कौ oT Fi परंतु जो राज्य को dea आवासं का कोटा 

दिया जा रहा है, बो अन्य राज्यों की तुलना मेँ अत्यंत कम दिया जा 

रहा हे। 

मध्य प्रदेश सरकार ने sea आवास योजना सामान्य के लिए 

3.38 लाख आवास, वनाधिकार पटूटाधिकारिथों के लिए 1.60 लाख
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आवास एवं इदिरा आवास होम स्टेड के लिए 105020 snared कौ 

माग भारत सरकार से कौ गर्ह दै। किन्तु वर्षं 2012-13 के लिप् 

मध्य प्रदेश को 3490 अनुसूचित जाति, 5860 अनुसूचित जनजाति, 885 

अल्पसंख्यक, 9405 सामान्य एवं 371 विकलांग के faq स्वीकृति 

दी गई है जो कि अत्यंत कम है जबकि कई श्यं को जहां को 

आबादी कम रै उन राज्यो को लाखों कौ संख्या मे इंदिरा आवासं 

का आबंटन दिया गया हे। 

मे प्रदेश सरकार कौ मांग के अनुसार इंदिरा आवास के नए आबंटन 

दिए जाने कौ मांग करता हू 

(नौ) रेल सुविधाओं मे वृद्धि किए जाने तथा बिहार कं पूवी 

चम्पारणं संसदीय निर्वाचन aa मे रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण 

रेलगादिर्यो को अतिरिक्त sera दिए जाने कौ आवश्यकता 

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : भारतीय रेल हमारी 

जीवन रेखा रै! मध्य पूर्वं रेलवे एक महत्वपूर्णं जोन है। जिसकी 

रेल लाइन उत्तर विहार की नैपाल सीमा क्षेत्र मे लगी हुई है। उत्तर 

बिहार कौ राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर Ba से मेहसी, 

चकिया, पिपरा, जीवधारा, age मोतिहारी स्टेशन से गुजरती हई 

गाडियां नेपाल कौ ओर भी जाती है ओर दिल्ली भी आती Si उपरोक्त 

स्टेशनों पर यात्री सुविधा का घोर अभावे है। पहुच पथो को हालत 

जर्जर रै, इनके निर्माण कौ आवश्यकता है! चकिया रेलवे स्टेशन 

एक आदर्श एवं बी ग्रेड सुविधा wa स्टेशन ti यहां पर 

मुजपफरपुर-आमंद विहार गरीब रथ, मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस, 

` मुजफफरपुर-मडुवाडीह एक्सप्रेस, जनसाधारण TAA का ठहराव 

आवश्यक रै। पिपरा जैसे अति महत्वपूर्णं स्टेशन पर भी जो गाडी 

गोरखपुर से हाजीपुर जाती दै उसका ceva होना चाहिषए। सप्तक्राति 

रेलगाडी जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली आती है, इस मार्गणं a गुजरनै 

वाली यह एक महत्वपूर्ण गाडी है जो किसी मायने मे किसी प्रीमियम 

टेन से कम नहीं है। इस महत्वपूर्णं मार्ग से राजधानी, a जैसे 

कोई अन्य द्रुतगामी met नहीं चलती दहै। सरकार से मेरा अनुरोध 

है कि सप्तक्राति टेन मे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कौ एसी. 

बोगियां जोडी जाए तथा इस रेल खंड पर दिल्ली कौ ओर जाने 

के far एक ओर gam टेन चलाई जाए 

(दस) विहार मे भारतीय खाद्य निगम द्वारा लाभकारी मूल्य पर 

किसानों से धान की खरीद यथाशीप्र किए जाने कौ 

आवश्यकता 

डो. भोला सिंह (नवादा) : बिहार मे कृषि मे अभूतपूर्वं क्रांति 
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हुई टै जो बिहार अन के मामले मे कद्र पर आश्रित था आज वह 

लाखो टन धानं ओर गेहूं केन्द्रीय पूल में देने के लिए प्रयासरत है। 

कद्र पंजाब, हरियाणा को ही सरप्लस राज्य के रूपमे खाद्यान कै 

मामले मे जानता ai अब उ त्तर प्रदेश, विहार भी पंजाब ओर हरियाणा 

से उत्पादन के मामले मे aed हासिल करने के लिए आतुर है। लाखों 

टन धान होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम किसानों से धान खरीदने 

से अनाकानी कर रहा है। किसानों को fees सेल ae के लिए 

मजबूर होना पड रहा है। किसानों को लाभप्रद मूल्य A मिलने के 

कारण उनकी Vit मुसीबत बनती जा रही है। जहां धान करा मूल्य 

1250/- रुपये निर्धारिते किया गया है पर उस मूल्य पर किसानो से 

धान नहीं खरीदी जा रही है। किसान हमारी कृषि व्यवस्था कौ te 

है। केन्द्रीय सरकार के भारतीय खाद्य निगम के इस दृष्टिकोण से किसानो ` 

मे आक्रोश है। आत्महत्या करने जैसे कदम उठने के लिए बाध्यो 

रहे Fl 

अतः BR सरकार से हमारी मांग है कि वह निर्धारिते मूल्यो पर 

बिहार के किसानों से पैक्स के द्वारा धान खरीदने कौ एक gee योजना 

बनाएं। इस ओर मै सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हू। 

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रेल संपर्क मे वृद्धि किष 

जाने की आवश्यकता 

श्री बृजभूषण शरण सिंह (fac) : ania महत्व कं 

धार्मिक एवं एतिहासिक स्थल अयोध्या को भारतीय रेलवे द्वार रेल 

सेवाओं को ae जाने कौ अति आवश्यकता है। अयोध्या जंक्शन 

रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन एवं यहां पर व्यवसायिक परिसरं बनाने 

की ta मंत्रालय की घोषणाएं अभी तक कार्य रूप मेँ परिणत नहीं 

हुई है। इस स्टेशन पर प्लेरफार्म कौ कमी ओर नई रेलगाडियो को 

चलाने के लिए वाशिग लाइन तथा पानी भरने की व्यवस्था नही 

हो पाई है। अयोध्यां के लिए दक्षिण भारत के प्रातं केरल, तमिलनाडु, 

आंध्र प्रदेश आदि से यहां के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी कौ सुविधा 

नहीं होने के कारण वहां के यात्रियों को यहां आने-जाने मे अत्यधिक 

कदिनाद्यो का सामना करना पडतो है ओर उनके समय एवं साधन 

पर अपव्यय होता रै। अयोध्या मे लगने वाले मेलं मे सबसे अधिक 

तीर्थयात्री तराई ace के जिलों से आते है परंतु आज तक अयोध्या 

को सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत आदि को सीधी रेल सेवा से जोडा 

नहीं जा सका। इसी तरह Fert, दुधवापार्क, बहराइच, गडा छोटी 

aga का अभी तक मान परिवर्तन नर्ही किया गया जबकि पिछले 

कटं रेल बजय में इसका उल्लेख किया गया। इस परियोजना को 

शीघ्र पूरा कराकर अयोध्या से सीधी रेल सेवा से wet कौ
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` [श्री बृजभूषण शरण सिंह] 

आवश्यकता है। इसी तरह सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि जिलंं 

के तीर्थं यात्रियों को केवल बस सेवा का ही सहारा रहता है। इसलिये 

 बद्नी, बलरामपुर, गोंडा रेल लाइन का आमान परिवर्तन के बाद इन 

स्टेशनों को अयोध्या से सीधी रेल सुविधा से जोडा जाए्। मै माननीय 

रेल मत्री से माग करता..हू वह इस समस्या के समाधान हेतु शीघ्र 

प्रभावी कारवाई He | 

(बारह) उततर प्रदेश के संभल fat मे एक केन्द्रीय विद्यालय 

स्थापित किए जाने कौ आवश्यकता . 

डो. शफ़ीकूरहमान चक्रं (सम्भल) : सरकार का ध्यान अपने 

संसदीय क्षेत्र व जिला सम्भल मेँ कंद्रीय विद्यालय न होने की तरह 

दिलाना चाहता हूं। करीब 5-6 साल पहले यहां सरकार ने dia 
विद्यालय मंजूरी किया था तब से अब तक इस दिशा मे कोई कार्यवाई 

नहीं हुई! जिसका बेहद अफसोस 31 जहां सरकार पढाई कौ तरफ 

हजारों करोड रुपया खर्च कर रही है वहीं मेरे इस रेतिहासिक संसदीय 

aa को नजरअंदाज कर रही है। जबकि अब ae जिला भी बन गया. 

है ओर तमाम सरकारी THR व बैक भी नए खुले है। मेरे क्षेत्र 

की जनता कईं सालों से केन्द्रीय विद्यालय खुलने का बेसन्री से इंतजार 

कर रही है।. 

आपसे गुजारिश है कि मेरे संसदीय aa व सम्भल मेँ 5-6 साल 

पहले मजूर हुए केन्द्रीय विद्यालय को जल्द से जल्द खुलवाने की मेहरबानी 

करें| | 
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(तेरह) देश मेँ ओषधीय ओर सुगंधिक wed की खेती के लिए 

निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता 

[अनुवाद] 

डौ. रत्ना डे (हुगली) : यह आश्चर्य की बातत है कि हमारे 

पास खुशबुदार पौधो सहित ओषधीय गुणो वाले पौधों की 6198 प्रजातियां ` 

है। यह सत्य है कि राष्ट्रीय ओषधीय पादप 2008-09 से ae ओषधीय 

- पौधों संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 

एक पेशेवर के रूप मे, चाहे इस विशिष्ट क्षेत्र मे बर्ही, मेँ इसका 

स्वागत करती हूं। मँ माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूमीं 

कि वे gah लिए पर्याप्त राशि सुनिश्चित करे ताकि हमारे ओषधीय 

एवं खुशवृदार पौधों का ओर आगे संवर्धन किया जा सके ओर प्रयोग 

मे लाए जा सके एवं विभिन हितधारको को विभिन सहायता देने 

के लिए कुक नए तरीके निकाले जाए, जैसे fe पश्चिमी बंगाल में 

ओषधीय एवं खुशनूदार पौधों की व्यापारिक खेती । 

(चौदह) भारत ओर मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत 

बनाए जाने की आवश्यकता 

श्री तथागत सत्पथी (Sar) : भारत ओर मालदीव गणराज्य 

कं बीच wate, आर्थिक ओर सैन्य सहयोग संबंधी द्विपक्षीय संबंध 

arg ओर करीबी रहे है। भारत ने इस द्वितीय we की सुरक्षा बनाए 

रखने में योगदान दिया है ओर हिन्द महासागर मेँ उसके सामरिक हितों 

के day मे उससे गठबधन किया है। कुछ वर्ष पहले राजीव जी ने 

भी सत्ता परिवर्तन के षडयंत्र को विफल करने मे इस देश की सरकार 

कौ मदद कौ etl 

लेकिन आज, हम अलग-थलग पड गए है। हम भूगोल तो 

नही बदल सकते। हम tel कोपिरिट कंपनियां का समर्थन करते ईै। 

जिससे हमे usta a कोई सहायता नहीं मिल रही। मालदीव के 

राष्ट्रपति कं प्रवक्ता द्वारा भारतीयं उच्चायोगो को देशद्रोही ओर मालदीव 

का दुश्मन कहा जाना गहरी चिता का विषय ti राष्टरपति के प्रमुख 

सहायक द्वारा इस प्रकार कौ भारत-विरोधी रिप्पणी राजनयिक नयाचार 

के विरुद्ध है। 

तथापि, भारत को इस देश-को सहायता देनी बंद नहीं करनी चाहिए। 

इस मामले को सहज बनाना चाहिए ओर उत्तरी aa के हमारे गैर-मित्र 

पदोसियों को मालदीव में प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिए । अतः, 

मै सरकार से इस संबंध मेँ वह उचित कारवाई करने, जैसी कि वह 

आवश्यक AA, का अनुरोध करता zl |
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(प्रह) उत्तर प्रदेश के निजनौर संसदीय निर्वाचन aa मेँ सिंचाई 

नहरों कौ सफाई का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी) 

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर) : मै बताना चाहता हूं कि 

मेरे संसदीय aa बिजनौर कौ नहे रजवाह जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुए 

पटे है ओर अधिकांश नहरों व war की सफाई भी ad की गई 

है केन्द्र सरकार द्वारा इन नहरों व wad कौ सफाई हेतु पर्याप्त मात्र 

मं धन भेजा जाता है, मगर प्रदेश सरकार हास नहरों व wad के 

समयानुसार सफाई न होने के कारण नहर व War का पानी बाहर 

निकल कर नष्ट हो जाता है ओर किसानों को पर्याप्त मात्रा मेँ पानी 

भूमि तक नहीं wa पाता है जिससे किसानो कौ फसल ga कर 

नष्ट हो जाती है। मेँ सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार नहरों 

व ware कौ सफाई हेतु इस day मे उत्तर प्रदेश सरकार को उचित 

निर्देश S| 

(सोलह) तमिलनाडु मे मदुर ओर सेनगोट्ट्डं के नीच बारास्ता पेरैयुर, 

वथियारिरूप्पू, सुदरापांडियापुरम्, श्रीतिल्लीपुथुर, राजापलायम, 

aK, सिवागिरी, पुलियागुडी, टाउन पंचायत, इडैकल ओर 

तेनकाशी तक एक नई रेलवे लाइन आरम्भ किए जने 

कौ आवश्यकता 

(अनुवाद } 

श्री पी. लिगम (तेनकासी) : दक्षिण रेलवे भारतीय रेल के लाभसूर्जित 

करने वाले मडल मे से एक है दक्षिण रेलवे में, आम जनता की 

सेवा करने मे मदुर मंडल का एक विशेष स्थान 2 रेल-लाहनोँ को 

बडी लाइन मे परिवर्तित करने के बाद, इस परिवर्तन से पहले मौजूद 

कई रेल मार्गो को फिर से चालू नहीं किया गया धा! ेसा एक 

मार्ग विरुदनगर ओर सेनगोट्टई के बीच ai रेल सेवाओं को बंद 

कर दिए जाने के कारण इस क्षेत्र के लोग बहुत प्रभावित हए है। 

यह घनी आबादी वाला क्षेत्र दे ओर इसके आसपास He ,महेत्वपूर्ण 

कस्बे स्थित है इसके साथ ही साथ करई कस्बे रेल-संपर्क विहीने है। 

मदुर ओर सेनगोट्रई के बीच बरास्ते-पेराइयूट, वतिरथिरूपपू, 

सुदरापांडियापुरम, श्रीविल्लीपुत्तुर, राजपाल्यम, सेइतुर, शिवागिरी, पुलियगुडी 

टाउन म्यूनिसिपेल्टी (जो रेलवे स्टेशन विहीन है), इडाईइकल ओर तेनकासी 

- एक नया रेल संपर्कं, जिसका विस्तार 200 किमी. मेँ है, आज 

कौ जरूरत है ओर इसे यथाशीप्र चालू किया जाना चाहिप्। 

मदुर ओर सेनगोट्टई के बीच एक नई रेल लाइन यथाशीघ्र चालू 
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करने के लिए मे रेल मंत्रालय से इस संबंध में आवश्यक aad 

करने का अनुरोध करता Fl 

अपराह्न 2.02 at 

बैककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 

2011 — जारी 

(अनुवाद ] . 

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 28 लेगी। श्री अनुराग 

सिह SRI 

प्रस्ताव प्रस्तुत ह 

‘fe seat विनियमन अधिनियम, 1949, Seat कंपनी 

(उपक्रमो का अर्जन ओर अंतरण) अधिनियम, 1970 ओर Sart 

कपनी (उपक्रमो का अर्जन ओर अंतरण) अधिनियम, 1980 का 

ओर संशोधन करने ओर कतिपय अन्य अधिनियमितियों में पारिणामिक 

सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया ai” 

[feet] 

श्री अनुराग सिंह oat (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : माननीय 

उपाध्यक्ष महोदय, भँ माननीय मंत्री जी से ya चाहता हूं कि जो 

अमेडमेट Ya किए गए थे, क्या माननीय मंत्री जी ने अमेंडमेट face 

कर लिए रै?...(व्यवधान) 

{ अनुवाद] 

श्री बसुदेव आचार्य (arma) -: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था 

का प्रश्न दै। 

( हिन्दी] 

उपाध्यक्ष महोदय : जब डिसकशन होगा तब विचार em अभी 

ae होगा। 

... (व्यवधान) 

श्री अनुराग सिंह oar : महोदय, मै चाहूंगा कि मंत्री महोदय 

पहले इस पर॒ जबाव SI
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{अनुवाद 

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, क्या यह चर्चा deat 

विधि (संशोधन) विधेयक के बरे मेँ है?...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां। 

(हिन्दी) 

श्री am सिंह cat : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके 

माध्यम से आग्रह करना चाहता हू कि जो अमेडमेर॒स फाइनेंस मिनिस्टर 

ने मूव किए ईै...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : जब डिसकशन होगा तब बोलिएगा। 

... (व्यवधान) 

श्री अनुराग सिंह oat : Wt लगता है कि सब सदस्यों का 

एकमत है ।...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : डिसकशन के समय आपको मौका दिया 

जाएगा। । 

...(व्यवधान) 

श्री अनुराग सिह उकुर : महोदय, मँ adt प्रशन उठा रहा हू 

ओर बाकी सदस्यो का भी यही मत रै।...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : नाद मे मौका दिया जाएगा। 

... (व्यवधान). 

{अनुवाद 

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होने सभा पटल पर एक नया 

संशोधन रखा है! 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । 

श्री बसुदैव आचार्य ; यह विधेयक स्थायी समिति को सौपा जाना 

चाहिषए। 

उपाध्यक्ष महोदय : अब्र माननीय मत्री बोलेगे। 

(हिन्दी) 

श्री अनुराग सिह aa : म आपके माध्यम से मंत्री महोदय 
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से you चाहता हू कि जो अमेडर्मेर A मव fea a, क्या वे 

wad कटक ओर बाकी siete facet कर ah है? मुञ्चे लगता 

है कि बाकी सदस्य भी यही जानना चाहते 31 अगर मंत्री महोदय 

Tea उल्लेख कर द तो Saat लाभ मिलेगा। 

उपाध्यक्ष महोदय : आपमे नोरिस दिया है, जब क्लोज बाई क्लोज 

डिसकशन होगा तब मौकां दिया जाएगा! इसमे कोई व्यवस्थां का प्रशन 

नहीं उठता है। | 

(व्यवधान) 

( अनुवाद 

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : श्री सौगत राय जी ओर 

श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाईृए 
...(व्यतधान) 

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न FI 

श्री पी. चिदम्बरम : मेने उनसे अनुमति Act है। ` उन्होने qa. 

बोलने के लिए कहा गया है। ` 

महोदय, हालांकि एक अन्य स्थायी समिति द्वार नये खंड कौ 

सिफारिश की ag थी, लेकिन विचारविमर्शं के दौरान दिए गए Geral 

के प्रत्युत्तर मे चूंकि शेष विधेयक भी उतना ही महत्वपूर्णं है, मने 

पहले ही यह सूचना दे दी है कि नये खंड पर आग्रह Td किया 

जाएगा। । 

इसलिए चर्चा जारी रहनी चाहिए। हम बचे हुए विधेयक पर 

वाद-विवाद Bet) 

[feet] 

प्रो. सौगत राय : सर, भिनिस्टर जो कह रहे है...८व्यवधान) मेरी 

बात सुनिये... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : इनके कहने के नाद BS नहीं नचता, उन्होने 

बोल ही दिया है। 

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, आप्र मेरी बात सुनिये। 

पाट sith आर्डर उन्होने उठाया है, मंत्री जी ने जंबाव fea BF 

आपसे कहना चाहता हूं कि wee sith art को आप अर्वोदड नही 

कर सकते। |
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उपाध्यक्ष महोदय : हम एवोइड नहीं कर रहे है। 

श्री शरद यादव : लेकिन आप सौगत राय कौ बात सुनिये। 

wage ate ओडर उसी समय होगा, जिस क्षण वह उठाया जा रहा 

है। उसी समय उसका निर्णय होगा आप रूलिग दीजिए wate at 

यान करे, यह आपका अधिकार है। लेकिन सौगत राय को बोलने 

तो दीजिए, जौ wee ath आईडर उठा रहे है1...(व्यवधान) वह क्या 

बोलना चाहते दहै, बोलें ।...(व्यवधान) 

प्रो सौगत राय : मुञ्चे नोलने दिया जाए।... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखकर दिया है, उसके अनुसार 

जब क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन होगा, तब आपको मौका मिलेगा 

... (व्यवधान) 

प्रो सौगत राय 

सुनिये। मेँ रूल 376 के अनुसार पाट ath ओडर उठा रहा EI 

रूल 376 क्या बोलता है कि हाउस मे जो बिजनेस रै, उस पर चर्चा 

के लिए अगर कोई सवाल उठाना चाहता है तो उसे Use ath ओडर 

कहा जाता दै। (अनुकाद] व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 कौ व्याख्या 

या उसके प्रवर्तन से संबधित होगा।...(व्यवधान) 

: सर, आप gad को मत सुनिये, मेरी बात 

म श्री संजय निरुपम को सलाह दूंगा कि वे अपनी wet कौ 

“शोर-मचाओं frre’ मे शामिल न ai इसके लिए अन्य लोग र 

जो इसमे शामिल हो सकते है।...(व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रन 

संशोधन के प्रश्न पर संभवतः नियम so से संबंधित रै...८व्यवधान 

Yat आपका विनिर्णय चाहिए्। विधेयक के wel या अनुसूचियों में 

संशोधन कौ ग्राह्यता के लिए ये शर्ते है — (एक) संशोधन विधेयक 

के कार्यकषेत्र के भीतर हो ओर जिस खंड से यह संबंधित है, उसकी 

विषयवस्तु से सुसंगत हो। 

7 लिखित मे व्यवस्था का प्रश्न दिया है, जिस पर आपको 

मंत्री को बोलने कौ अनुमति देने से पहले मुञ्चे अनुमति देनी चाहिए 

ati लेकिन, मै यह भी कहना wen कि व्यवस्था का यह प्रश्न 

श्री चिदम्बरम द्वार प्रस्तावित संशोधन संख्या 3 से संबंधित दै। र्बैकों 

द्वारा tag efen शुरू किए जाने के संबध मे उन्दने एक नये 

खंड क्रा अंतःस्थापन किए जाने का wera किया है। फिर, उन्होने 

एक संशोधन - संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत किया कि इस नियम, 

faa 7 अभी-अभी sga fear 2, को आस्थगित किया जाए् ताकि 

वे इसे प्रस्तुत कर सकं। यह आपकी उदारता है कि आपने इस 
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बात को स्वीकार किया रहै कि आज एक नया खंड अंतःस्थापित 

नरी wth |... व्यवधान) 

श्री पी. चिदम्बरम : मैने नर्ही कहा कि व्यवस्था का प्रश्न सही 

हे। भेमे व्यवस्था के प्रश्न मे व्यवधान नर्हा डाला है...(व्यवधान) आप 

आरोप लगा रहे है fe TA व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार किया है। कृपया 

यह ad me कि मनै इसे स्वीकार किया दै। 

प्रो. सौगत राय : आप व्यवधान डाल रहे रहै! क्या यह उचित 

संसदीय प्रथा है! 

[fet] 

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का समय दिया है, aa आप 

समाप्त कीजिए। 

(अनुवाद) 

प्रो सौगत राय : 

विनिर्णय अवश्य देना चाहिए। सम्पूर्णं मामला यह है कि मत्री महयेदय 

सदन मे विधेयक पुर स्थापित कर रहे है ओर विधेयक पुरःस्थापित करने 

के नाद स्थायी समिति को भेज दिया जाता है) स्थायी समिति उस 

पर वापस रिपोर्ट aod है ओर इस रिपोर्ट या अन्य के आधार पर 

मत्री करई संशोधन ला सकते है। उसमे कोई समस्या नहीं है। समस्या 

तब पैदा होती है स्थायी समति कौ रिपोर्ट आ जाने के बाद मंत्री महोदय 

अति दै ओर कहते है कि भे विधेयक मे कु नये खंड sem जिसपर 

स्थायी समिति ने विचार नहीं किया। समस्या इसलिए उत्पनन होती रै 

कि सदन के नियमो के अंतर्गत ter कोई प्रावधान wd है जिसके 

अंतर्गत विधेयक को फिर स्थायी समिति को भेजा जा सकं। इसलिए, 

मत्री द्वारा स्वतः नये खंड ने पुरःस्थापन पर स्थायी समिति द्वारा विचार 

न्ह किया जाता 31 

उपाध्यक्ष महोदय, आपको भविष्य के लिए 

म आपसे विनिर्णय चाहता हू यह श्री जयराम रमेश के विधेयक 

से भी संबंधित हो, तत्पश्चात् स्थायी समिति के रिपोर्ट आने कं पश्चात् 

मंत्री महोदय आकर कहते है कि वह नये खंड पुरःस्थापित करना चाहते 

1 सदन मे te नियम बनाया जाना चाहिए कि स्थायी समिति द्वारा 

रिपोर्ट प्रस्तुते किए जाने ओर संशोधन किए जाने के बाद कोई नया 

खंड नही जोडा जाए क्योकि इससे स्थायी समिति के उचित रूप से 

विचार करने के विशेषधिकार लिन we 

उपाध्यक्ष महोदय ‡ कृपया अपनी बात समाप्त atl
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[feet] 

प्रो. सौगत राय : सर, आपको मुञ्चे बोलने देना चाहिए था। आपने 

एसा मन कर के मेरे साथ अन्याय किया है। (अनुवाद) 

... (व्यवधान) महोदय, मैने पुमः समवेत सदन के समक्ष नोटिस fea 

इसलिए, म चाहता हू कि आप इस पर विनिर्णय दे। 

(हिन्दी) 

उपाध्यक्ष महोदय ‡ जब sete आएगा तब आपको बोलना 

tl आप पूरा waren किये जा रहे FI 

... (व्यवधान) 

W सौगत राय : सर, मुद्ध Hele करने दीजिए1...(व्यवधान) 

आप धीरज खो रहेरहै। मे एक fare F अपनी बात समाप्त करता 

हू।... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : इसमे धीरज GA का सवाल नहीं है। 

(अनुवाद) 

प्रो. सौगत wa : महोदय, मुञ्चे परा करने दे । महोदय, यह अच्छी 

बात रहै किं श्री चिदंबरम ने नया खंड वापस ले लिया है। लेकिन 

भविष्य मे ta न्ह होना चाहिरए्। 

( हिन्दी] 

उपाध्यक्ष महोदय : अनं आप अपनी बात कक्लूड alfa 

[ अनुवाद] 

प्रो. सौगत राय : महोदय, मंत्री जी gro भविष्य मेँ नियम 80( ज्ञ) 

का निलंबन नहीं करिया जाना चाहिए। सदन को चलाने का यह कोई 

तरीका नर्ही है। जिसमे सभी मानकों का उल्लंघन किया जाए।-..( व्यवधान) 

आप नाद भ विचार नहीं रख सकते। यदि आप नया खंड अंतःस्थापित 

करना चाहते है तो आपको यहां दूसरा संशोधन लाना चाहिए। इसे 

सदन द्वारा पारित होने दे। इस पर मुञ्चे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 

इसे करने का यह तरीका नहीं है। भविष्य में, ara को विचारोपरात 

नये खंड पुरःस्थापित az करना चाहिए । 

[fe] 

सर, आपं aw war की कोशिश कीजिए। भविष्य काल में 

लोग अपिकौ vf wat कि Sat स्पीकर ने एक अच्छा रुलिग 
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दी धी, जिससे संसद कौ महिमा रखी जाएगी। अभी स्पीकर नरह है, 

लेकिन आपको उस चेयर पर पूरी पवर है। आप भविष्य के लिए 

एक रु्लिग दीजिए कि यह अभी ओर नही किया जाएगा। (अनुवाद) 

यह सदन के नियमों का दुरुपयोग हे। 

श्री पी. चिदंबरम : उपाध्यक्ष nae, WH व्यवस्था के प्रश्न 

पर उत्तर देने df मै यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मँ इस 

खंड पर जोर नहीदेरहादहूं। मे सदन के विभिन पक्षो कौ भावना 

का आदर करते हुए खंड वापस ले रहा हूं; संसदीय लोकतंत्र मे, | 

कुछ लेन-देन होना चाहिए ओर हम सहमत हँ यदि सदन के किसी 

पक्ष का विचार है कि यह खंड अब ad जोडा जाना चाहिए तो 

इस पर ओर ज्यादा चर्चां कौ जरूरत है, यद्यपि अन्य माननीय सदस्य 

कौ अध्यक्षता मे दूसरी समिति, जिसमे सभी cel का प्रतिनिधित्व 

है ने सर्वसम्मति से खंड को अनुशंसित किया था। मैने इसे प्रतिष्ठा 

का विषय नहीं बनाया है ओर हम कहते है “ठीक है, हम लोग 

खंड नर्ही oii" ॑। 

परन्तु मेरे प्रिय मित्र प्र. सौगत राय को सादर कहना चाहता हू 

कि व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल अनुपयुक्त है...(व्यवधान) मेने केवल 

यह कहा कि “अनुपयुक्त ' स्थान । मने इसके अतिरिक्त कछ नहीं कहा। 

सदन मे अधिकारिक सशोधन प्रस्तुत किए जाने कौ स्थिति में 

नए खंड के पुरःस्थापन की आकस्मिकता के आशय का प्रावधान नियम 

80 मे किया गया है! इस संसद के अस्तित्व मे आने के पश्चात् 

किसी नये खंड को पुरःस्थापित करने के लिए नियम so को लागू 

किए जाने A tee उदाहरण हए ti केवल कुच दिन पहले ही 

इस विधेयक पर विचार करने से 10 मिनट पूर्वं तीन बार नियम 

80 लागू किया गया ओर 3 नए खंड पुरःस्थापित किए गप्। 

प्रो. सौगत राय : यह गलत दै। 

श्री पी. चिदम्बरम : एक मिनट। पीठ को कहना चाहिए कि 

क्या यह सही है अथवा गलत। न तो आप ओर नही मे यह कह 

सकता हू... (व्यवधान) . आप अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त कर 

चुके है। मुञ्चे दूसरा बिन्दु स्पष्ट करने ti 

मौजूदा खंड में संशोधन के रूप मेँ नियम 80 इसी प्रयोजन के 

लिए बनाया गया है कि कुछ सरकारी संशोधनो को पुर;स्थापित नहीं 

किए जा सकने कौ स्थिति मे संशोधन पुरःस्थापित किया जा सके। 

कुछ सरकारी संशोधन केवल नए खंड के रूप में पुरःस्थापित किए 

जा सकते 1 मेँ इतिहास मे नहीं जाना चाहता। जब मने विपक्ष के
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नेता के साथ चर्चां कौ थी तब मँ उनके संज्ञान मेँ यह बात लाया 

था कि अनेक वार नियम 80 को लागू किया गया है। मेने a उदाहरण 

भी दिए जहां नियम 80 लागू किया गया है।...(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

उपाध्यक्ष महोदय : मत्री जी को बोलने Mifare 

..-( व्यवधान) 

(अनुवाद ] 

प्रो सौगत राय : नियम 80 नही, नियम 80 का निलंबन, 

श्री पी. चिदम्बरम : सभा के नियमों को निलम्बित रखने के 

लिए नियम so का उपयोग किया जाता है ताकि नया खंड पुर ःस्थापित 

किया जा सके। 

ta dest उदाहरण 1 मेरे पास हालं ही के ठेसे अनेक उदाहरण 

हे जिनमे श्री यशवंत सिन्हा, श्री प्रमोद महाजन, श्री अरुण जेटली, श्री 

सुरेश प्रभु, श्री श्रीनिवास प्रसाद, श्री जसवंत सिंह, डौ. मुरली मनोहर 

जोशी, श्री अनत गगा राम गीते सभी ने नियम so लागू किया है। 

रैक उदाहरण रै... (व्यवधान) 

श्री गुरूदास दासगुप्त (घारटल) : क्या यह द्विपक्षीय waa है? 

श्री पी. चिदम्बरम : यह द्विपक्षीय agin नहीं है मुञ्चे पूरा करने 

दीलिए...(व्यवधान) A केवल उदाहरण दे रहा हूं...( व्यवधान) 

श्री गुरूदास दासगुप्त : वे अपने दल के नेताओं के उदाहरण 

क्यो नही देते ...(व्यवधान) 

श्री उपाध्यक्ष महोदय : कृपया set बोलने ath 

---(व्यवधान) 

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : महोदय, आप अपनी 

व्यवस्था देै...( व्यवधान) 

श्री पी. चिदम्बरम : मेने गैर-काग्रेसी मंत्रियों के उदाहरण दिये 

tl जब काग्रेस कौ सरकार थी सैकडौं एेसे उदाहरण gu ओर पिछले 

सप्ताह का मेरा अपना उदाहरण है; हमने तीन बार नियम 80 लागू 

` किया; तीन नए खंड पुरःस्थापित करने के पश्चात् इस सभा ने विधेयक 

पारित किया। 
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महोदय, कृपया अपनी व्यवस्था = कि इन परिस्थितियों मे नियम 

80 लागू किया जा सकता है..-(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

उपाध्यक्ष महोदय : म रुलिग दे रहा Ei 

... व्यवधान) 

प्रो सौगत राय : महोदय, मुञ्चे एक छोटी सी बात कहनी है। 

... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष Hele : आपकी बात Bal नहीं होती है। 

..- (व्यवधान) 

प्रो सौगत राय : महोदय, तब Shen कमेरीज चालू नहीं हई 

a स्टडिग कमेरीज हाउस मै रिलेटिवली म्यू कसिष्ट दै। 

उपाध्यक्ष महोदय : आप मत्री जी के बोलने के बाद कितना 

बोर्लेगे ? 

प्रो. सौगत राय : महोदय, मंत्री जीने कोई खास बात नहीं बोली 

है, आपकी असली बात ZF 

उपाध्यक्ष महोदय : हम सुलिग दे रहे Fo आप aaa तभी तो 

हम स्लिग et 

प्रो. सौगत राय : मंत्री जी क्या ae, आप ae 

उपाध्यक्ष महोदय : आप बेदिए्, तब हम ofan Sm 

प्रो. सौगत राय : महोदय, मेरी बात सुनिये। Shen कमेटीज चालू 

होने के बाद अगर ta हुआ है तो गलत हुआ है। स्ठडिग कमेटी 

के बिना नया क्लोज एडीशन नहीं किया जा सकता है! अगर पहले 

ta हआ है तो गलत हुआ है। किसी भी मिनिस्टर मे fea ta 

ae गलत किया है। (अनुवाद) आप उदेश्य बोध ओर भविष्य के 

लिए अपनी व्यवस्था दं...व्यवधान) 

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ये आपको सलाह दे रहे रहै कि 

आपको क्या व्यवस्था देनी चाहिए... व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।
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श्री गुरूदास दासगुप्त ` : महोदय, मँ केवल एक मिनट GTM शेख सेदुल हक (वर्धमान दुर्गापुर) : महोदय, विधेयक स्थायी 

मै केवल यह कह रहा हू कि सरकार बिना सोच-विचार के काम समिति को संदर्भित किया जाना चाहिए।.-.(व्यवधान) 

कर रही है। अपने विधेयकों को पारित करने के लिए वे बिभिन्न 

दलों के साथ Bia करते है ओर यह TAR कौ राजनीति के (हिन्दी 

FAG... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : हमने efor दे दी है। 

श्री बसुदेव आचार्य : यह समञ्चौते कौ राजनीति ₹ै...(व्यवधान) ... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बेठ TT उपाध्यक्ष महोदय : रुलिग Adis नहं होती है। हमने रुलिगं दे 

श्री गुरूदास दासगुष्त : महोदय, माननीय मंत्री को ओर ईमानदार ` दौ है, Chem चैजँज नहीं होती है। 

होना चाहिए... व्यवधान) 
...( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया as जाइये! ) लग | लग 
उपाध्यक्ष महोदय :‡ आपने रुलिग देने के लिए कहा, मैने रुलिग 

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, समर्थन प्राप्त करने के लिए दे दी है। आप फिर चैलेन्न कर wT एसे कैसे चलेगा? 

..- व्यवधान) 
. | ...( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । 
{अनुवाद 

(हिन्दी | 
उपाध्यक्ष महोदय : HA व्यवस्था दे दी है। आप इसे चुनौती न 

श्री शरद यादव : आप Se Ve देने दीजिए।...(व्यवधान) दे। 

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुदा श्री सौगत राय जी के द्वारं गलत 7 ,.. (व्यवधान) 

समय पर उठाया गया है! यह प्वाइंट ate ओडर नही हे। | 
“ | उपाध्यक्ष महयेदय : अध्यक्षपीठ कौ व्यवस्था को चुनौती नहीं जा 

... (व्यवधान) सकती। 

| प्रो. सौगत राय : Re ath ओडर नही el ..(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय. : एक मिनट, अभी हमने रुलिग नहीं दी. है, 
आप सुन तो लीजिए्। यह केवल एक gaa रहै, फिर भी मँ अपनी 

अपराह्न 2.20 बजे 

eer दे रह हु! इस समय श्री wat. राजेश ओर कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे 

। आकर सभा पटल के निकट ws हयो गए। 
[अनुवाद ] | 

“ga संदर्भ मे, मै सभाको जानकारी देना am कि जन कभी “(कान 

भी नियम 80(1) के निलंबन हेतु सरकार से निवेदन प्राप्त होता [हिन्दी] 

है। संबंधित मत्री कौ प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति कौ परम्परा | | | 

है। इसलिए पिछली परम्परा ओर मौजूदा नियम 388 के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग अपनी सीट्ूस पर वापस RTI 

माननीय अध्यक्ष महोदया ने माननीय मंत्री को नियम 801) के आप लोग वेट wet! हमने स्लिग दे दी है। आप उसको चैलैन्ज 

निलंबन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने कौ अनुमति दी ei" | ` नहीं कर सकते है। आप ae SET | | 

...(व्यवधान) | | - --. (व्यवधान,
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उपाध्यक्ष महोदय : 

अनुराग TR जी कौ बात feats पर जाएगी। 

श्री अनुराग ठाकर, आप शुरू ati सिफं 

.-. (व्यवधान 

श्री अनुराग fae ठाकुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने अपनी 

vem दी है, लेकिन जैसा आपने देखा कि हाउस मे सभी सदस्यों 

ने, भारतीय जनता wel कौ ओर से या बाकी दलों के सदस्यो ने, 

सभी ने इस बात का विरोध किया fe माननीय मंत्री जीने जिस 

तरह से अमेन्डपेट मूव किया रै, उसको किसी ने भी अपना मत नहीं 

दिया ओर यही कहने के लिए हमने पहले भी बात कही धी कि 

अगर माननीय मत्री जीने सभी दलों को नाराज करके इस बिल को 

art a a te बिल काक्या लाभ = ओर WA फीसमील अरमेन्ड्मेटूस 

काक्या लाभ है जिसमे न dfn यैक्ट को लाभ होने वाला है 

ओर न ही सदन के बाकौ दल आप ओर Aa सहमत WA! अगर 

आप अभी भी देखेगे तो अधिकतर दल इसका विरोध कर् रहे FI 

आपने अपनी रुलिग दे दी, लेकिन माननीय मत्री जीने जौ बात कटी 

कि उन्होने जो अमेडमेर्स इटरौडयूस किए है, उसको विददा करने के 

लिए वे तैयार दै, लेकिन अगर हाउस ही ओडर मेँ नहीं होगा 

..- (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : अनुराग ठाकुर जी के अलावा किसी st बात 

रिकोड में नही जारही है। 

(व्यवधान)...* 

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष जी, न्मे ae TW we 

हूं, न मे इससे ज्यादा जोर से बोल सकता हू 1... (व्यवधान) यह बहुत 

महत्वपूर्ण बिल है। पीसमील aster लाने के बजाय अगर मोँडरन 

किंग at लाते तो शायद सदन के सभी सदस्य इससे सहमत होते}. 

.-(व्यवधान) 

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, न आप मेरी बात सुन सकते ह 

..-( व्यवधान) क्या आप मेरी बात मुन सकते है2...(व्यवधान) 

( अनुकाद) 

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराटम 2.45 बजे पुनः समवेत होने 

तक के लिए स्थगित होती है। 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) 

"कार्यवाही वृत्तांतं मै सम्मिलित vet किया गया। 

विधेयक, 2011 874 

अपरान 2.22 बजे 

तत्पश्चात् लोक सभा ae 2.45 बजे तक 

के लिए स्थगित Bel 

अपराह्न 2.45 बजे 

लोक सभा अपराह्न 02.45 बजे पुनः समवेत wl 

[श्री सुमित्रा महाजन पीठासीन हई] 

dant विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 - जारी 

[feet] 

सभापति महोदया : अनुराग जी, आप बोलिए। आप एक मिनर | 

बतं को समञ्च लीजिए। 

... (व्यवधान) 

AREY 2.45% At 

इस समय, श्री एम.नी. wae, श्री सी. frat ओर ae 

अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा परल के 

निकर खड हो गए। 

...( व्यवधान) 

सभापति महोदया : उन्दने sede को विदा कर लिया दै, 

faa कैसे facet करें? 

...(व्यवधान) 

श्री अनुराग सिंह oat : आदरणीय सभापति महोदया, आपने 

Wa बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया है, 

इसके लिए म आपको धन्यवाद देता i किंग af अमेडमेर बिल, 

यह पहली बार नहीं आया है! सन् 2005 मे भी बेकिंग लस sede 

विल को पेश किया गया, लेकिन 4af लोक सभा के खत्म हो जाने 

के कारण येर्बेकिंग बिल बीच में ही पड़ा रहा। सन् 2011 में तत्कालीन 

वित्त मत्री, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी एक बार फिर लोक सभामें 

वैकिंग ata अममेँटमेट बिल लेकर आप्, जिसको स्टैडिग कमेटी को 

` रेफर कर दिया गया। स्ठैडिग कमेटी ने इस अपने महत्वपूर्ण
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[श्री अनुराग सिह oat] 

सुञ्चाव देते हुए वापस भेजा है। लेकिन मुञ्चे खेद इस बात कारे 

कि माननीय वित्त मंत्री जीने इस बिल को लाने से पहले कछ अमेडमेरूस 

साथमे ya कर atl उनको वजह से, आज इस सदन के अधिकतर 

दल उन aiiziics के खिलाफ थे।...(व्यवधान) read wae कौ 

जो बात 3-ए कं अंतर्गत कदी गई, वह न भारतीय जनता पार्टी को 

मजूर थी ओर न ही Tat दल को मजूर थी। हम लोग उसका 

लगातार विरोध करते रहे।..-(व्यवधान) आज माननीय मंत्री जी ने सदन 

मे आकर अफसोस किया दहै कि जो अमेंडमेर्स उन्होने qa कौ af, 

उन अमेडमेटूस को ये विददा कर रहे ह ।... (व्यवधान) 

सभापति महोदया, भँ आपके माध्यम से year चाहता हूं कि जो 

Gara हमारी स्टंडिग कमेरी ने माननीय यशवंत सिन्हा जी कौ अध्यक्षता 

मेँ भेजे थे, उनम से अधिकतर gaa माने गए रहै ।...(व्यवेधान) आज 

ये जो अमेँडमेटस है, ये कोई काप्रीहेसिव cred Sian af नहीं दै।. 

.. (व्यवधान) आज देश को ये अमेडमेट नहीं चाहिए, देश काप्रीरसिव 

माडरन Sf at का इंतजार कर रहा है।...( व्यवधान) अगर हम कम्पनीसं 

लों बिल को एवं अन्य बिल कोलारहेरहैतो देश के हित मे 
यह होगा कि माडर्न बैंकिंग बिल लाया जाए, तब देश कौ लाभ मिलेगा।. 

.. (व्यवधान) 

मैडम, पै आपके माध्यम से सदन मेँ कहना चाहता दू कि Stan 

की जहां तक वात है, Ste कोई आज की बात नहीं है।..- (व्यवधान) 

अगर हम प्राचीन समय कौ बात Ht तो इतिहास गवाह है।...व्यतधान) 

हमारे वेदों मै भी लिखा हुआ है कि श्रो का काम पैसा कर्ज पर 

देने at dat था। ये आज कोई नयी बात नही हर्द है।...(व्यवधान) 

कई बार यह देखने को मिलता है, आम आदमी को लगता है 1...८व्यवधान) 

सभापति महोदया : कृपया आप. एक नात समञ् लै, आपने अपनी 

बात भी रखी थी, प्वाइंट ath आडर भी रखा था, अध्यक्ष महोदया ने 

भी अपनी बात बता दी है। आपने यह भी कहा, मंत्री जी नै वह क्लोज 

वापस भी ले लिया दै, ये सब बात हो गई fi यह बिल महत्वपूर्णं है। 

..- (व्यवधान) 

सभापति महोदया : आपको इस विल को aa मे ही पास करना 

हो तो हमे इसे ea मे पास करना vem आपकी बात मान ली 

गई है। (अनुवाद) ta नहीं चलेगा। 

-.-(व्यवधान) 
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[feet] | 

श्री अनुराग सिंह sax : मैडम, आम आदमी को यह लगता 

है कि शायद अंग्रेज भारत मे आये, तभी किंग देश मे आया, लेकिम 

एेसा नही है।...(व्यवधान) जैसे मैने वेदौ का उदाहरण देकर कहा, मनु 

स्मृति मे भी ere शब्दौ मँ कहा गया दै कि किस तरह से उस . 

समय शुद्र कर्जा देने के लिए भी अगे आया करते थे, ---(व्यवधान) 

उनका जिम्मा होता था, लेकिन जब सोशल sf का नाम wet न 

कहीं yea है तो मँ यह कहना चाहता हूं कि सोशल किंग कहने 

की आवश्यकता नह है।...(व्यवथान) atm का Bea ही सोशल 

कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना है, ... (व्यवधान) लेकिन शायद 

हमने कों को केवल इन्वैस्टमेटः तक सीमित कर दिया है।-.-(व्यवधान) 

यह विल बहुत महत्वपूर्ण है, यह केवल dai के मर्जर के लिए ही 

महत्वपूर्णं नहीं हे। आज भी देश A लगभग 75 हजार एसी बस्तिया 

है, ...(व्यवधान) जो दो हजार से ज्यादा जनसंख्या वाली रै, लेकिन 

उन गांव मे dat की aaa नहीं खुली रै ।... (व्यवधान) सरकार केश 

SAR की बात करती दहै, उसका लाभ लेने कौ बात तो करती है, 

...(व्यवधान) लेकिन क्या आज गांवों मेँ बैक ae खुली दै, क्या 

सरकार उस दिशा मे कोह काम कर पाई है?...८व्यवधान) आज भी 

अगर आप देखे तो पुरी दुनिया मेँ 51 प्रतिशत लोगों के बैक खाते 

है... (व्यवधान) ओर विकासशील देशो मे देखें तो 41 प्रतिशत लोगों 

के oh खाते रहै, लेकिन अगर भारत को देखा जाये तो एक रिपोर 

के मुताबिक केवल 35 प्रतिशत लोगों के बैक खाति है।..-(व्यवधान) ` 

इन सारे आंकड से यह पता चलता है कि इनमे से अधिकतर बैंकिंग 

खाते wed या छोटे शहरों तक सीमित है ।..-(व्यवधान) ग्रामीण भारत 

q अभी तक 10 से 20 wae से ज्यादा बैकिग खाते नहीं है तो .. 

क्या हम tal के मर्जर कौ जो बात कर रहे है, -.- (व्यवधान) इससे 

आम आदमी को लाभ होगा या नुकसान aa वाला है?..(व्यवधान) 

अगर एक बड़ा वैक को खरीदता हैया डूबते हुए वैक को खरीदता 

है...(व्यवधान) ओर दूसरे बैक कौ शाखा उससे लगभग दो किलोमीटर 

Rea क्या वे दोनों wes चलेगी या एक we को बंद करके 

उसके कर्मचारी दूसरी ara मे काम कररेगे।..-( व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण 

है, इये जानने की आवश्यकता है... व्यवधान) आखिर इसमें za क्या-क्या 

पांस है? मे चाहंगा कि एक-एक we पर विस्तार से चर्चा कौ 

जाये, ...(व्यवधान) लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शायद न आप मेरी 

बातत सुन पारी रहै, न मंत्री जी मेरी बात सुन पारहे होगे ओर WS 

भी जितनी जोर-जोन से बोलना VS रहा है, ...(व्यवधान) मैडम, इसके 

लिए हाउस को ओडर मे लाना होगा, नहीं तो भँ अपनी बात ad
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कह पाऊंगा।...(व्यवधान) इस पर WT बहुत ज्यादा ad करनी TI 

इसमे बहुत सारे विषय दै।..-(व्यकधान) मुञ्ञे यह भी सुनाई नर्ही दे 

र्हा है कि आप क्या कह रही ै।...(व्यवधान,) 

सभापति महोदया 

तो म विल पास करा gl 

: आपने अगर अपनी बात पूरी कर ली हो 

श्री अनुराग सिह उक्र : मेरी बात अभी कम से कम 40 मिनट 

मे पूरी होगी! अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई ।...(व्यवधान) अगर बकग 

के ऊपर हम बात कर रहे दहै तो सबसे महत्वपूर्णं बात है, जो वोटिंग 

tee अब aaa गये है1... (व्यवधान) वोर्टिग का अधिकार क्यों बढाया 

गया, इसकी आवश्यकता क्यो wel, इसमे स्पष्ट शब्दौ मे लिखा हुआ 

%, [अनुवाद] इसके अनुसारः 

“' विधेयक में प्रस्तावे किया गयां है कि frst aa कं oat के 

शेयरधारको के मतदान अधिकार को इनके शेयरधारिता अधिकारों 

का समानुपाती बनाया जाएं! यह महसूस किया गया है कि यह 

निजी dat को बैककारी व्यवसाय के विकास देतु पूंजी प्राप्त 

करने मे मदद BoM” 

[feet] 

इसलिए मँ आपसे कहना चाहता हू कि shan मे जो अधिकार 

wr होल्डयर्स के afen we का था, (व्यवधान) यह 10 We 

से बढाकर 26 wie किया गया है। पहले जब यह 10 प्रतिशत 

हुआ करतां था तो 10 प्रतिशत कौ वजह से जो शेयर होल्डसं 4, 

...(व्यवधान) वे सब्सिडियरीज बनाते थे ओर अपना so Wee का 

अधिकार करते थे, ...(व्यवधान,) अपने wad Wt थे, afer राइट 

50 wae का करते थे, लेकिन अन केवल 26 Wee किया है।. 

.. व्यवधान) इससे HE बडा अंतर नही GSA वाला, लेकिन इतना 

अंतर जरूर Te कि यह वीरो करने के काम आएगा।... (व्यवधान, 

यह 26 wae होने के बाद Hel न कीं GS लगता है कि अपनी 

बात रखने का उन शेयर Sess को मौका मिलेगा, ..(व्यवधान) 

उन लोगो को, जिन्हौने वैकिग में पैसा लगा रखा है, इसलिए बहुत 

महत्वपूर्ण है कि met न wel यह 10 Wee से बढ़ाकर जो 26 

wae किया गया है, ..(व्यवधान) HS समय कं लिए इसका बहुत 

लाभ मिल सकता है, इसलिए इसको 26 wae करना चाहिए. ओर 

अने वाले समय मेँ देखना चाहिए कि किस तरह हमे आगे ओर क्या 

निर्णय लेना हे ।...(व्यवधान) 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयकं, 2011 878 

अपराहम 2.54 बजे 

इस समय श्री कल्याण बनर्जी ओर He अन्य माननीय सदस्य 

आगे आकर सभा पटल के निकट @S हो गए 

st अनुरम सिंह ठाकुर : एक ओर जो बहुत महत्वपूर्णं विषय 

है कि ander कमीशन ath इंडिया के परव्यू सै इस बात को 

बाहर निकाल दिया गया है।...(व्यवधान) जो dfn का मर्जर है, उस 

मर्जर को कम्पीरीशन कमीशन sith इंडिया के Wey से निकाल कर 

आरबीआई को ए्थोरिटी बना दिया जाये ।... (व्यवधान) मैडम, मै इसे 

यह बात कहना चाहता हूं कि कम्पटीशन कमीश्न ath इंडिया का 

आखिर काम क्या दै? 

{ अनुवाद) 

मेरा अगला प्रश्न भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षत्राधिकार से we 

से संवधित है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 

को अधिदेश देता कि वह shart कपनियो सहित कपनियों के 

अधिग्रहण/विलय।/आमेलन/समावेशन की संविक्षा ओर विनियमन wth 

तथापि, विधेयक की धारा 2, जिस पर आज चर्चाकौजारहीरै का 

आशय सभी Sal को, चाहे वह निजी या राष्टरीयकृत या ग्रामीण या 

सहकारिता वैक हो, का विलय्/अधिग्रहण ओर अआमेलन क बजाए प्रतिस्पर्धा 

आयोग के सभी विनियमन या पुनरीक्षण या संविक्षा या नियत्रणसे we 

प्रदान करती है। महोदया, यहां सरकार क्या हासिल करना चाहती है? 

{ हिन्दी] 

आखिर कम्पटीशन कमीशन ath इंडिया के प्रिव्यू से क्यो निकाला 

जा रहा है?...८व्यवधान) आरबीआई जिसकी बात हो रही रहै, यह 

कहना चाहता हूं, ...( व्यवधान) आरबीआई को यह अधिकार दिया गया 

है। आखिर कम्परीशन कमीशन ath इंडिया के पासं तो शायद आम 

आदमी चला भी जाये, लेकिन क्या आरनीआई के पास आम आदमी 

जाकर अपनी बात रख सकता है?...व्यवधान) इस सदन मे पिछले 

पांच वर्षो में भँ अपनी बात रख ta हू, लेकिन वैक कौ नयी त्रच 

wa खुलती दै1...(व्यवधान) जो बैक से हम लोन लेतेर्है, कर्ज जिस 

दर पर मिलता दै, सरकार नै दस बार कह दिया हेणा, लेकिन आरबीआई 

आज भी उसकी व्याज दर कम करने क लिए राजी नही Si... (eae) 

` यह बहुत महत्वपूर्णं है।...(व्यवधान) आरबीञई को हम अधिकार तो 

दे रहे है, लेकिन आरबीआई इसमे करने क्या बाला है? ...(व्यवेधान 

इसको सिर्फ कुछ समय तक देना चाहिए, ताकि ae समय के बाद
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[श्री अनुराग सिह ठाकर] 

यह चर्चा जरूर कौ जायै कि क्या कम्परीशन कमीशन ate इंडिया 

ओर आरबीआई इसे ज्वादंटली देखे, ताकि tea न हो कि mie के 

नाम पर हमारे देश के बैक जो एक विस्तार कर रहे थे, वे शायद 
उतना नही कर पायेगे।.--(व्यवधान) डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरमैस 
फंड को बात यहां पर कही गयी ।... (व्यवधान) इसमे सबसे महत्वपूरण 
बाते यह दै...८व्यवधान) (अनुकाद] अब, मै जमाकर्ता-शिक्षा ओर 
जागरुकता निधि पर् आता हू। विधेयक मेँ जमाकर्ता-शिक्षा ओर जागरुकता 
निधि को स्थापित करने का प्रस्तावं किया गया है। यह निधि जमाकर्ताओं ` 

के उन खातों को अधिग्रहित करेगी, जिसपर पिछले 10 वर्षो या अधिक 

से दावा नही किया गया है या उससे काई प्रचालन नहीं किया गया 
हे। [fed] मेडम, केवल दस वर्षो कौ यहां जात कही गयी है।, 
.. (व्यवधान) मँ बताना चाहता हूं कि वर्ष 2005 मेँ यह attest लायी 
गयौ थी इसको नोटीफाई बिल मे किया गया था...(व्यवधान) लेकिन 
आज अगर आप देखे...( व्यवधान) आरटीआई के माध्यम से जानकारी 
मिली है कि एक करोड लोगों का पैसा पूरे देश भर मे...(व्यवधान) 
जिसमे दौ हजार चार सौ इक्यासी करोड रुपए पडे Cl... (व्यवधान) 

मैडम, यह कोई छोटी एमाडंट नहीं हे।... (व्यवधान) 

, सभापति महोदय : प्लीज कक्लूड at: 

(PRT) 

` श्री अनुराग सिंह ठाकर : मेडम, नो योर कस्टमर, केवाईसी ated 
कौ बात कही है, क्या उसको हम लागू कर पारहेरै?...८व्यवधान) 
अगर उसको हम लामू नहीं HC eS, तो, मे आपसे पूना चाहता 
हू कि -..(व्यवधान) 482 करोड रूपए Jet Hover & क्या व्ह 
आम आदमौ को कभी मिलेगा? माननीय वित्त मंत्री जी यह बतारयेग 
कि वह पैसा लोगों को क्यो नहीं मिल रहा है?...(व्यवधान) मैडम, 
इस पर मँ कु सुञ्ञाव देना चाहता हूं ।...८व्यवधान) आखिर किन dat 
के पास यह पैसा पड़ा हभ है, केनरा वैक के पास चार सौ कोड् ` 
रुपए, यूनियन वैक ath इंडिया के पास तीन सौ छः करोड रुपए, 
पंजाब नेशनल बैक के पासं दो सौ सत्तर करोड रुपए, cite Sa 
कें पास चालीस करोड रुपए, प्राइवेट jee के पास 
(व्यवधान) 

[ अनुवाद] 

| सभापति महोदया : सभा में व्यवस्था नहीं है। सभा अपराह्न 
315 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है! 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2071 880 

अपराह्न 2.59 बजे 

तत्पश्चात् लोक सभा ae 3.15 बजे तक 

के लिए स्थगित्र Bei 

FRE 3.15 बजे 

लोक सभा अपराहन 03.15 बजे पुनः समवेत ge! 

[श्रीमती सुमित्रा महाजन पीठासीन हई] 

वैककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 - जारी 

( अनुवाद) 

सभापति महोदया :ˆ कृपया चर्चां को प्रारंभ होने दीजिए। 

--. (व्यवधान) 

श्री गुरूदास दासगुप्त (Hea) : महोदया, कृपया मेरी बात सुनिए। 

मुञ्चे सरकार को एक wna देना है। 

मै सरकार को Yaa देना चाहता हू कि dead विधेयक प्र 
चर्चा कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाए्। सरकार को हममे 

से एेसे क लोगो के साथ चर्चा करनी चाहिए जिसका इस पर गंभीर 

आपत्ति है। मेँ उन्हे आश्वासन देता हूं कि चर्चा के बाद जो भी परिणाम 
रहेगा, हम अपने विचारों को प्रकट करेगे ओर यदि आवश्यक हुआ 
तो हम विभाजन कौ मांग भी करेगे, परन्तु सब कुछ वैसे ही होगा 

जैसे कि सब चाहे ? 

शहरी विकास मत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ); 

| महोदय, माननीय सदस्य ने अनुरोध किया हैकि वे इस पर चर्चा करना 
चाहते है, वह कुछ ad को स्पष्ट करना चाहते है ओर वह हमारे 
विचारो को भी सुनना चाहते है। उन्होने आश्वासन भी दिया है, ओर 

` सभा मँ यह आश्वासन देने के लिए मँ उनकी सराहना करता हूं कि 
विधेयक पर कछ समय के बाद चर्चा की जाए। 

महोदया, इसे आज पारित किया जाएगा क्योकि हम इस विधेयक 

को राज्य सभामे तले जाना चाहते रै...(व्यवधान) 

सभापति महोदया : आप. सब लोग शोर न मचाएं।
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st कमल नाथं : महोदया, यदि इसमे सनकौ राय है तो हम 

इससे सहमत a सकते है ओर यदि यह आपसी ava है, तो सरकार 

को इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम अगली मद कोले सकते है 

संविधान (संशोधन) विधेयक । 

इससे ya यदि आप अनुमति दं तौ सदन के नेता वक्तव्यं दे सकते 

ca 

सभापति महोदया : ठीक है। 

अपराहन 3.17 बजे 

Afra द्वारा वक्तव्य — जारी 

(पाच) 16 दिसम्बर, 2012 को दक्षिण दिल्ली मेँ सामूहिक दुष्कर्म 

कौ घटना | 

अनुवाद} 

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शदे) : महोदया, अध्यक्षपीठ के 

निदेश ओर मेरे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के प्रत्युत्तर 

मे, म 16 दिसंबर, 2012 कौ दिल्ली मे हुये सामूहिक दुष्कर्म ah 

घटना पर वक्तव्य देने के लिए खडा हुआ EI 

फिजियोथेरिपी की एक च्छत्रा ओर उनके एक मित्र नै 16 दिसम्बर, 

2012 को रत्नि लगभग 9:15 बजे बाहरी रिंग रोड पर मुनिरका बस 

eS के पास एक aes नस में far ली, जो सवारियों को ले 

जाने के लिए प्राधिकृत नहीं थी। यात्रा के दौरान इन छह व्यक्तियों 

ने इस जोड को पीरा...८व्यवधान) We के स्थान पर भँ इसे लडकी 

ओर उसका मित्र कहूगा - आप इसे सही कर सकते है ओर छात्रा 

के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिससे उसको गंभीर चोरे आई, 

उनका सामान ओर कपडे छीन लिए ओर उन्हे महिपालपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय 

राजमार्ग-08 के पास छोड दिया। पीडितो को पीसीआर द्वारा तत्काल 

सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। लड़के को उसी दिन उपचार के 

बाद छोड दिया गया। लडकी अस्पताल मे भर्ती है ओर sleet कौ 

अनुसार स्वास्थ्य लाभ ले रही दै। 

दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कौ ओर बस की पान 

कौ ओर उसे जन्त कर लिया ओर मुख्य अभियुक्त, बस के नियमित 

चालक राम सिंह (33 वर्ष; को गिरफ्तार कर लिया। उसने इस घटना 
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मे शामिल अन्य पांच व्यक्तियों के नामों का खुलासा fea इनमें 

से तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जिससे गिरप्तारियों 

की कुल संख्या चार हो गई हे। शेष दो व्यक्तियों को पकड़ने के 

लिए अरेस्ट पार्टियां भेजी गई है! बस संख्य डीएल-1 पीसी-0149 

एक निजी erode कौ दै ओर इसका इस्तेमाल पुष्प विहार, साकेत 

मे स्थित बिरला विद्या निकेतन स्कूल के बच्चो को लने-ले जाने मे , 

किया जाता दै। 

इस मामले मेँ बिना समय गवाएं कारवाई की गई ओर छह अभियुक्तो 

मे से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है! इस मामले का विचारण 

एक फास्ट दैक कोर्ट द्वारा दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के अनुरोध के 

साथ करवाए जाने को प्रस्तावं है ताकि यह मामला ज्यादा लंबा न 

खिचें। 

मे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ इस मामले कौ विस्तृत 

समीक्षा करुगा ओर सुनिश्चित करुगा कि दिल्ली को महिलाओं के 

लिए सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम जिन्हे उठाए जाने 

की जरूरत है उठाए जाएं। 

यदि कोई चूक होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध 

कटी Shas कौ जाएगी । 

रात्रि मे दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए 

दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमो के बरे मे कुक तथ्यः- 

(क) रत्नि मे सभी सडको पर पीसीआर वैन मौजूद होती रै। 

यथासंभव अधिक से अधिक गश्त लगाई जाती है; 

(ख) विशिष्ट मार्ग निर्धारिते किए गए है, जिनका प्रयोग रात्रि 

मे कोलि सेंटरो/बीपीओ जैसे कार्यस्थलो से लौटने बाली 

महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा इन मार्गो पर मोररसाइकिल 

द्वारा गश्त शुरू किए जाने के अतिरिक्त, आपात कारवाई 

वाहनों तथा पीसीआर वैनां कौ संख्या मेँ वृद्धि कौ गई 

हैः 

(ग) दिल्ली पुलिस ने बीपी तथा अन्य प्रतिष्ठानं को आदेश 

जारी feu t fe वे रात्रि मेँ अपने कर्मचारियों को उनके 

घरों तक अवश्य छो; ओर 

(घ) महिलाओं कं लिए समर्पित तीन हेल्पलाइन शुरू की गई 

है ओर इनका प्रचार किया गया है।
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[श्री सुशील कमार शदे] 

राज्य सभा के माननीय सदस्यों द्वारा दिए me सुञ्ञावो, जिनको 

चर्चा अभीम इस सदनमें a Tg, को ध्यान मे रखते हुए गृह 

सचिव के स्तर पर दिल्ली मे महिलाओं कौ सुरक्षा से as ye की 

जाच के लिए एक विशेष कृतक बल का गठन किया जाएगा। 

महिलाओं के प्रति यौन अपराधो से निपटने के लिए भारतीय दंड 

` संहिता ओर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौ तिभिन धाराओं को युक्तिसरगत 

बनाने के sera से 4 दिसम्बर, 2012 को लोक सभाम दंड विधि 

संशोधन विधेयक, 2012 ved ही पेश किया जा चुका है ताकि दोषसिद्धि 

कौ दर मे सुधार a | 

इस विधेयक मे आपने देखा होगा कि हमने दुष्कर्म के लिए भी 

सजा में ade की है।...८व्यवधान) 

( हिन्दी] 

सभापति महोदया : आज यह डिसकशन का विषय नही दहे। 

(SIAM) 

(अनुवाद 

प्रो सौगत राय (दमदम) : उन्होने '“ सामूहिक बलात्कार '" शब्द 

का उल्लेख नहीं किया है। इस शब्द के प्रयोग मेँ क्या गलती है? 

श्री गुरूदास दासगुप्त (alec) 

शब्द नहीं हे।... (व्यवधान, 

: इसमे “* सामूहिक बलात्कार ' 

, सभापति महोदया : मेँ क्षमा चाहती हूं कृपया इस पर चर्चा न 

करे। : 

...( व्यवधान) 

[ हिन्दी) 

सभापति wen : प्लीज आप बैठ जाइए) 

...( व्यवधान) 

सभापति महोदया : इस र्टेटमट पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी । 

te नहीं होगा। 

.-. (व्यवधान) 
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(अनुवाद ] 

प्रो. सौगत राय : उन्होने “सामूहिक बलात्कार '' शब्द का उल्लेखं 

नहीं किया दे।...(व्यवधान) 

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसमे इस शब्द का उल्लेख होना चाहिए । 

... (व्यवधान) 

श्री राजीवं रंजन सिंहं om ललन सिह (मुगेर) : इसमे कछ 

स्पष्टीकरण कौ आवश्यकता है1...(व्यवधान) 

श्री गुरूदास दासगुप्त : कृपया मेरी बात सुनिए-.. (व्यवधान 

सभापति महोदया : कृपया इस ` कथन पर कोई wal नहीं हौ 

सकती है। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्षपीठ से मद संख्या 

31 को उठने का अनुरोध किया है क्योकि (feat) अभी यह बात 

हो गई है fe इसे थोडा पोस्टपोन किया am 

,.. (व्यवधान) 

अपराह्न 3.23 बजे 

संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012 

(नए अनुच्छेद 3ॐ71ज का अतःस्थापन) 

(अनुवाद 

सभापति महोदया : यदि सदन सहमत हो, तो अब हम एक दूसरे 

विधेयक नामतः संविधान (एक सौ अरठारहवां संशोधन) विधेयक पर 

विचार करें। 

अनेक माननीय सदस्य : जी, हा। 

सभापति महोदया : माननीय मत्री जी। 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिह) : सभापति 

महोदया, मैने इस विधेयक पर विचार करने ओर इसे पारित कर संविधान 

मे अनुच्छेद 3777 के रूप मे अतःस्थापन के लिए इस आशय का 

नोटिस दिया है। 

मे प्रस्ताव करता हूः- 

“fe भारत के संविधान मै ओर संशोधन करने वाले. विधेयक 

पर विचार किया sri”
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पूर्वं दैदराबाद राज्य, जो निजाम के शासन के अधीन था, 

सामाजिक-आर्थिक विकास कौ दृष्टि से अत्यंत पिडा al वर्षं 1956 

म भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद-कर्नाटक 

aa, जो पूर्व हैदराबाद राज्य का दिस्सा था, जो कर्नाटक राज्य मे 

मिला दिया गया तथा बेल्लारी जिला जो मद्रास Beisel के अधीन 

धा को कर्नाटक को हस्तातरित कर दिया गया। भारत संघ ने अनुच्छैद 

371 मे संविधान संशोधन कर 1956 मे मराठवाडा ओर तेलंगाना कषतर 

को विशेष संवैधानिक दर्जा देकर इनकी स्थिति मे सुधार लाने का 

प्रयास किया था। 1998 मेँ ही कर्नाटक सरकार ने भी हैदराबाद-कर्नाटक 

a के संबंध मेषे ही wae कौ मांग कौ थी। 

बाद मे, कर्नाटक सरकार मे राज्य मे क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों 

ओर समाधानं के अध्ययन के लिए डो. दी.एम.जे. नन्जुडप्ा कौ अध्यक्षता 

मे एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की गठन कौ धी) 

मानव विकास सूचकांकं के आधार पर विस्तृत अध्ययन करने के 

उपरांत समिति ने 2002 मेँ alt अपनी रिपोर्ट मे स्वास्थ्य अवसरचना, 

श्रम भागीदारी, सरकारी aa मे नियोजन कौ निराशाजनक तस्वौर प्रस्तुत 

की तथा कर्नाटक के विभिन aa के बीच असमानताओं को रेखाकित 

किया। ) 

रिपोर्ट के अनुसार बीदर, बेल्लारी, रायचुर, यादगिर, गुलबर्ग ओर 

कोणपल जिलों को राज्य का सर्वाधिक पिच्छा क्षेत्र माना गया। रज्य 

विधान सभा ओर राज्य विधान परिषद् ने कर्नाटक राज्य सरकार् के. 

संशोधन के पक्ष मे एक संकल्प पारित किया था तथां उसे पृष्ठाकित 

भी किया था। संविधान मे नया अनुच्छेद ॐ71ज कर्मार राज्य के 

तत्कालीन हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र जिसँ अतिरिक्त रूप से we गए 

नेल्लारी जिले सहित गुलबर्गा, diet, wae, कोप्पल ओर यादगिर के 

लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। वह आशा कौ गई fH यह राज्य 

के सर्वाधिक पिके ast के विकास में तेजी लाएगा तथा राज्य के 

अंतर-जिले ओर अंतर. क्षेत्रीय असमानताओं को दूर् करने के लिए समावेशी 

वृद्धि को बढ़ावा देगा। विधेयक मेँ (क) उक्त क्षेत्र म अलग विकास 

निधि ag कौ स्थापना करने (ख) संपूरणं राज्य कौ आवश्यकताओं 

के अध्यधीन उक्त क्षेत्र के विकास हेतु निधिं के समतुल्य आवंटन 

करने (ग) क्षेत्र के अधिवासियों के लिए स्थानीय संवर्गं के गठन 

के माध्यम से सरकारी रोजगार मे आरक्षण प्रदान करने ओर (घ) 

aa के अधिवासियों के लिए शिक्षा ओर व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं 

मे आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान के रूप मेँ धारा 371ज 

को अंतःस्थापित करने का विचार 21 
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अंत मे मे कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित विधेयक का see 

fay प्रावधानों के माध्यमं से कर्नाटक राज्य के सर्वाधिक free aa 

मे विकास की तेज करने तथा इसे बढ़ाना है। मुञ्चे विश्वास है कि 

सभा कौ आम सहमति से इन लक्ष्यो कौ पूरा किया जाएगा 

सभापति महोदया : “कि भारत के संविधान में ओर संशोधन 

करने वाले विधेयक पर विचार किया wet” 

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार fe) : मेरे विचार 4 इस विधेयक 

को सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय किया गया है। मै आप 

कौ सराहना HET यदि आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करे क्योकि 

अन्य सदस्य भी बोलना चाहते EI 

श्री अनंत कुमार (बेगलुर दक्षिण) : महोदया, म आपकौ भावनाओं 

की कद्र करता हं क्योकि यह कर्नाटक के लिए महान दिन दे। 4 

पांच या छह मिनट मे अपनी बात समाप्त FEM! 

श्री सुशील कुमार fe : इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित 

करना बेहतर हे। 

श्री अनंत कमार : महोदय सर्वसम्मति होगी। 

सभापति महोदय : आपं इस विधेयक के स्वागत मे दो मिनर 

बोल सकते है तदुपरांत अन्य सदस्य बैर्लेगे। 

श्री अनंत कमार : महोदया, यह कर्नाटक राज्य ओर कर्नाटक 

के लोगो के लिए रेतिहासिक दिन ti जैसाकिं माननीय मंत्री ने संविधान 

(संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा है कि विदर्भ, मराठवाडा 

ओर तेलंगाना को 1956 मेँ ही विशेष दर्जा मिला...(व्यवधान) तेलंगाना 

को यह 1974 मेँ मिला aM दलमगत भावना से ऊपर sad हुए, हम 

आंदोलन कर रहे 31 हम यह कहते हुए कर्नारक के बीदर, गुलवर्गा, 

रायचुर, यादगिर, कोप्यल ओर बेल्लारी जिले मे आदोलन कर रहे थे 

कि हमे धी विशेष राज्यं का दर्जा चाहिए क्योकि निजाम के शासन 

काल मे हम पूरी तरह से free थे) मै पिछडेपन पर ज्यादा विस्तार 

मे नहीं जाना चाहता हूं। ड. डी-एम. नाजुनदप्पा रिपोर्ट म इस frees 

को सामने लाया गया ओर Yara दिया गया कि 36,000 करोड रुपए 

की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने 2008 F 9000 करोड रुपए 

प्रदान किये जो इस aa मै विकास के लिए एतिहासिक धा लेकिन 

महोदया वह पर्याप्त नहीं था। अतः हमने सोचा कि विदर्भं कौ तजं 

पर विकास के लिए एक बोर्ड होना चाहिए तथा रोजगार एवं शिक्षा 

दोनों मे आरक्षण होना चाहिए। यह विदभं माडल मराठवाडा माडल
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[श्री अनत कुमार] 

ओर तेलंगाना माडल का मिश्रित सच है। म भारत सरकार ओर इस 

सभा को भी धन्यवाद देना चाहता GI कि अनुच्छेद 371ज को अंतःस्थापित 

करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है। 

इससे दैदराबाद-कर्नाटक के लोगो को fears न्याय मिलेगा ओर हम 

~ माननीय मुख्य मंत्री श्री जगदीश शेरूटर कर्नाटक के सभी माननीय संसद 

सदस्यों एवं कर्नाटक विधान सभा ओर विधान परिषद् सदस्यो के साथ 

कछ दिन पहले मिले थे। उन्होने इस संबध मे सर्वसम्मति से संकल्प 

पारित किया था। यह मांग आज पूरी at wm at रहै) ` 

 . अतः महोदया मेँ आपके माध्यम से पुरे सभा से अनुरोध करता 
दू कि इस संविधान (संशोधन) विधेयक कौ सर्वसम्मति से पारित 

।किया जाएं तथा क्षेत्र को न्यायं दिया जाए यह न्याय पहली लार 

> > 1956 मे मराठवाडा एवं उसके बाद 1974 मे तेलंगाना को दिया. 

गया था किन्तु कर्नाटक को देने मँ विलंब Bi छप्पन वर्षं नीत 

चुके @ ओर अत मे हँ यह न्याय मल रहा है। अतः महोदया, 

भ आपके माध्यम से पूरी सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस 

` संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थनं करं तथा. कर्नाटक -हैदराबाद .. 

aa को न्याय दे। 

श्री के. जयप्रकाश हेगडे (उदूपौ चिकमगलूर) : महोदया, पिछली 

सरकार द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब हमारे नेता 

के हस्तक्षेप के कारण यह हो रहा है। मै, संप्रग कौ अध्यक्ष, माननीय 

प्रधानमंत्री ओर माननीय गृह मत्री तथा कर्नाटक के अपने उन सभी 

नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, fee इस विधेयक को वापस 

लाने के -लिए नेताओं पर दबाव बनाया है। वास्तव मे, इसमे संभवतः 

तरह - तरह कं अवरोध थे। पहले, जब इसे पुरःस्थापित किया जाना था, 

तब इस प्र कर्नाटक सरकार की ओरं से कुछ पत्तियां थी, क्योकि 

इसे. लेकर उनके मन मँ गलत धारणाएं af अब, सरकार इसे एक 

an फिर लेकर आई है, तो इसके लिए म सरकार कौ सराहना करता 

ह. | 
श्री -एच.डी. देवेगौडा (हसन) : महोदया, F ड. मनमोहन सिंह 

जी कै नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को इख बात के लिए बधाई देना 

चाहता हूं कि यह मुदा आज AeA जा रहा है। पूरा सदन इस संविधान 

(संशोधन) विधेयक को सर्वसम्मति. से पारित करने के लिए तैयार 

Bl 

एक बार इस विषय को इस तरह aS हमारे मान्य विपक्ष ने 
खार्जि कर दिया था) मुञ्चे इसके पीछे कौ पूरी कहानी कौ जानकारी 
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दै, लेकिन मँ उस पर नहीं बोलना चाहता। पिछले 40 वर्णौ से यह 

लंबित पडा t1 देवराज sd के समय से लेकर आज तक, लगभग 

सभी सरकार ने कर्नारक के जरिए केन्द्र सरकार से इसकी सिफारिश 

कौ रहै। केन्द्र सकरार से सिफारिश करने al सेम भी एक 

था, जनं ae समय के लिए मे अपने राज्य का मुख्यमंत्री था। हमारे 

मोहली जी यहां उपस्थित है, वे जानते है कि यह विषय पिछले 40 ` 

वर्षो से लंबित दै। इस लंलित मुदे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 

मँ वर्तमान संप्रग सरकार को बधाई देना चाहता di हैदराबाद-कर्नाटक 

कौ ओर सै मै, संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371(ज) शामिल 

` करने के एतिहासिक निर्णय के लिए वर्तमान संप्रग सरकार की सराहना 

करना चाहता हू। 

"श्री एस. पक्कीरप्पा (रायचूर) धन्यवाद महोदया, 

हैदयबाद-कर्नारक क्षेत्र का चहूुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए 

आज केन्द्र सरकार अनुच्छेद 371(ज) को शामिल करने के लिए 

सविधानं का 118वां संशोधन विधेयक लेकर आई है। इस संबंध में 

कर्नारक के सभी माननीय संसद -सदस्यो ओर सरकार ने ईमानदार प्रयास 

किए है। इस सम्माननीय सभा के समक्ष इस संविधान संशोधनं विधेयक 

को लाकर सरकार ने हैदरानाद-कर्नारक क्षेत्र के लोगों कौ लंबे समय 

से लंनित पडी महत्वाकांक्षा को पूरा किया है। हैदसाबाद-कर्नाटक क्षेत्र 

के छह जिलो- बीदर, गुलबर्ग, रायचूर, यादगिर, कोप्पल ओर बेल्लारी 

को नए संवैधानिक प्रावधान के मुतािक विशेष दर्जा मिलने वाला 

है। इससे क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त धनराशि हासिल 

करने मेँ मदद मिलेगी । मे मानता हूं कि अब इस Oa के लिए आब॑टित 
धन me ओर नहीं लगाया जाएगा। 

इससे क्षेत्र के चहुमुखी विकास मेँ मदद मिलेगी; विशेषकर शिक्षा, 

रोजगार, उत्पादन ओर अवसंरचनात्मक चिकास मेँ क्षेत्र में। स्थानीय लोगों 

को रोजगार. ओर शिक्षा संबंधी अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होगे। 

उन्हे व्यावसायिक ओर तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ रोजगार मेँ भी 

आरक्षण मिलेगा। 

महाराष्ट मे विदर्भ ओर आंध्र प्रदेश मे तेलंगाना के मुकाबले 

हेदराबाद-कर्नाटक अत्यधिक पिडा क्षेत्र है। आज, इस aa को विशेष 

दर्जा दने के लिए यह विधेयक यहां रखा गया है, तो मेँ इसका पूरी 

तरह चे समर्थन करता हू ओर सभी माननीय संसद सदस्यो, विशेषकर 

उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र के सदस्यो, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को 

भी हार्दिक धन्यवाद देता हू। 

"मूलतः कन्नड मे दिए गए भाषण के she अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।
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“श्री शिवराम गौडा (कोप्पल) : माननीय सभापति महोदय, सबसे 

पहले भे इस सम्मानीय सभा के समक्ष इस महत्वपूर्णं विधेयक को 

लाने के लिए माननीय गृह मत्री श्री सुशील कुमार fee जी को 

धन्यवाद देता हूं ठम सभी जानते है कि भारत एक संघीय राष्ट 

है! हमरे संविधान के अनुच्छेद 38 ओर उप-धारा 1 ओर 2 में 

यह उपबंध किया गया है fe सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक 

ओर राजनीतिक न्याय का बराबर लाभं प्राप्त हो। सभी लोगों को 

समान विकास सुनिश्चित करने के लिए कल्याण कार्यक्रमों का 

प्रभावी दग से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए्। सरकार का जाति, 

लिग ओर क्षेत्र का भेदभाव feu बिना सभी लोगों के लिए सुरक्षा, 

संरक्षा, आय का समान वितरण, रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने 

afer | 

स्वतंत्रता प्राप्त BA से पहले, महाराष्ट राज्य मे विदर्भ, आध्र प्रदेश 

राज्य मे तेलंगाना ओर कर्नाटक के बीदर, गुलबर्ग, कोप्पल, send 

ओर रायचूर जिले जैसे as हैदराबाद के निजाम के शासनाधीन थे। 

ये सभी क्षेत्र आज भी विकास कौ दृष्टि से free हुए दै! इन क्षत्र 

के लोग आज भी दुर्दशापूर्णं जीवन व्यतीत कर रहे Ei विशेषकर 

हैदराबाद -कर्नाटक क्षेत्र नै केवल शिक्षा, स्वास्थ्य ओर अवसंरचना कौ 

दृष्टि से बल्कि सामाजिक ओर आर्थिक विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक 

पिडा हुआ दै। इन सभी बिंदुओं ओर दैदराबाद~कर्मारक क्षत्र के 

छह जिलों के लोगो कौ कठिनाहयो पर विचार करके, He सरकार 

यह विधेयक इस सम्मानीय सभा के सामने लायी है। इस विधेयक 

पर चर्चा भाग लेते पर मुञ्चे अत्यधिक warm है। इस विधेयक 

से हमारे लोगो के लंबे समय से संजोये गए स्वन पूरे हो Me 

इसलिए, हम प्रसन ै। भे इस विधेयक को पारित करने के लिए 

अपना सहयोग देने के faa कर्नाटक के अपने सहयोगियो सहित इस 

सम्मानीय सभा के सभी वरिष्ठ सदस्यों को अपना हार्दिक धन्यवाद 

देना चाहता हूं। तथापि, यह मेरे लिए एक महान दिन, है क्योकि 

हैदराबाद-कर्नारक क्षेत्र को विशेष दर्जा देने का उपबंध करने वाला 

संविधान (एक सौ अट््ठारहवां संशोधन) विधेयक आज पारित किया 

जा रहा TI | 

मुञ्चे उम्मीद रै कि यह संशोधन हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र कै 

कन्नड लोगो सहिते सभी कन्नड लोगो का ओर एकीकरण 

सुनिश्चितं करेगा। संपूर्ण कर्नाटक राज्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक 

ओर शैक्षिक विकास कौ दृष्टि से समृद्ध बन जाएगा। इनं शब्दं 
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के साथ, मेँ पुरे हदय से इस विधेयक का स्वागत ओर समर्थन 

करता हू। 

( हिन्दी) 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, 118वां संशोधन 

विधेयक -2012, जो माननीय fre साहब लेकर आये दै, मै इसका स्वागत 

करता हू ओर युपीए-2 गवर्नमेट कौ विशेष धन्यवाद देता हू, आभार 

व्यक्त करता हूं fe कर्नाटक ओर हैदराबाद के जो free इलाके भे, 

Se विशेष दर्जा दिया जाएगा। इसी प्रकार से विशेष दर्जे कं तौर 

पर बहुत से इलाके है जेसे हमारे यहां उत्तर प्रदेश मे बुदेलखंड है, 

पर्वाचिल दै, sé भी विशेष दर्जा दिया जाए। इन्दी शब्दौ के साथ 

इस संशोधन विधेयक का स्वागत करते हुए मँ अपनी बात समाप्त 

करता El. 

श्री घनश्यामं अनुरागी (जालोन) : श्राननीय सभापति जी, बुंदेलखंड 

को भी विशेष cat fea जाए।.--(व्यतधान) 

सभापति महोदया : आपका भाषण frets मे नहीं जारहादहै, 

बाप बैठ जाएं 

(व्यवधान)... 

सभापति महोदया : श्री तथागत सत्पथी। 

श्री एन. धरम सिंह (बीदर) : सभापति महोदया, मँ ओर wet 

जी गुलवर्गा से आते है।... (व्यवधान) 

सभापति महोदया : धर्म सिह जी, तथागत जी का नाम लिया 

है, आप वैठ sea 

.-- व्यवधान) 

सभापति महोदया : धरम सिह जी, मने बोलने के लिए आपका 

नाप नहीं, बल्कि तथागत जी का नाम लिया FI 

... (व्यवधान) 

सभापति महोदया : आप लोग आपस मेँ क्यौ बाते कर रहे ह, 

मै भी धरम fee जी को बता सकती हूं कि मेने तथागत जी को 

बोलने के लिए कहा Zz 

-.. (व्यवधान) 

“मूलतः कन्नड मे fee गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपातर। ‘arta gad मे सम्मिलित नर्ही किया गया।
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(अनुवाद) 

श्री तथागत सत्पथी (gar) : सभापति महोदया, आपका 

 बहुत-बहुत धन्यवाद । इस सभा के हम सब लोग कर्मारक राज्यं के. 

निवासियो, जिनका -गौरवमयी अतीत ओर उज्जवल भविष्य है, को बधाई 
देते zl 

मे aie नेतृत्व, जिसने यह उचित wae है कि कर्नारक को 

एक महान राज्य के रूप मेँ मान्यता मिले, के साथ-साथ इस राज्य 

क प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहूगा। 

महोदया, यह कहते समय ये यह भी जोड़ना चाहूगा कि अब 

यह देश जानता है कि कसे स्वतंत्रता के पश्चात् ओडिशा, बिहार, बंगाल 

ओर अब areas ने मालभाडा ओचित्यीकरण का भार उठाया है। 

पूरे देश के विकास के लिए इन राज्यों ने अत्यधिक बलिदान दिया 

el कोई ओर नहीं बल्कि सीधे qe की अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया 

गाधी बहुत समय पहले कालाहांडी ओर बोलनगीर जिलों A गई थीं 

ओर वे ओडिशी राज्य को भलीभांति जानती fi यह उनके लिए ओर 

उनकौ wel ओर सरकार के लिए आसान बात है कि वे नेतृत्व कर 

रही है ओर मैडम सोनिया गांधी जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि 

वह हमारे Fert, श्री नवीन पटनायक कौ मांगों को स्वीकार करं 

fare कई बार आग्रह किया है कि ओडिशा राज्य को भी विशेष 

मान्यता की आवश्यकता है। मँ आशा करता हूं कि इस सभा मे उपस्थित 

हम सब लोग, जो पुराने समय से परिचिते है, यह जानते होगे कि 

किस प्रकार Beas, ओडिशा, बिहार ओर बंगाल जैसे राज्यो ने इस 

देश के विकास मे योगदान दिया है। यह स्वीकारोक्ति विलंवित दै 

ओर म आशा करता हूं कि आगामी चुनावों के पहले यूपीए ओडिशा 

राज्य ओर इसकं आसपास के क्षत्रौ को अत्यधिक अपेक्षित मान्यता 

| प्रदान करने कौ समञ्जदारी दिख्राएगा। 

(हिन्दी) 

श्री एन. धरम सिंह (बीदर) : सभापति महोदया, जो अमेडरमर 

बिल 371 आया दै, भै हैदराबाद ओर कर्नाटक के तमाम लोगों कौ 

तरफ से सरकार को मुबारकबाद देता हू! हमारे लेनर एंड rong 

के मिनिस्टर खरगे wea जब गुलबर्गा मे इलेक्शन के लिए okt थे, 

तब राहुल गांधी वहां आए थे! मैने राहुल गांधी जी को यही कहा 

fe अगर यूपीए् कौ सरकार बनती है, तो यहां कं लोगो कौ मंशा 

है कि यहां आरिकल 371 लागू होना चाहिए ओर free इलाके के 
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लिए सामाजिक तथा दूसरी चीजों कौ तरक्कौ होनी चाहिए्। चाहे कर्नाटक 

कौ खुशकिस्मती a या बदकिस्मती हो, मेँ जब मुख्यमंत्री बना तब 

हाई लेवल डेलिगेशन के साथ मिला। अब एस.एम. कृष्णा जी चीफ 

मिरनिस्टर थे, तब भी हम मिले, उसके बाद ahem eet जी की 

सरहद पर मिले। मै ओर खरगे जी, दोनों लगातार मैदान मेँ उतरे। 

Wag मोहियादुदीन, जो हैदराबाद इलाके के बडे रिवाल्युशनरी पोएट 

थे, उनका कहना धाः- 

“daa ले चलो, कायनात ले चलो, 

अगर चलो तौ सारे जमाने को ले wate" 

यह हमारी मंशा थी! हमने इन सन चीजों को लेकर प्रयास fran 

भे चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को मुबारकबाद देता हू कि वे तीन-चार 

बार वहां आई। वहां के लोगों से मुखातिब ai होम मिनिस्टर हमारे 

इलाके गुलबर्ग के ay मे रहते है, उनको wa स्थिति के बरे में 

पता है। 371 sete को तरमीम करना है, आसपास बुंदेलखंड आदि 

के लिए भी आवाज उठ रही है। हमारा fend इलाका है। तेलंगाना 

का बहुत बड़ा एजीटेशन हुआ। डौ. चेन्नारेडडी इसके लीडर Ai इसके 

` बाद हमने इस इलाके के लिए बहुत मेहनत की 3) आज यहां जो 

अमेंडमेट हो रहा है, इसके बाद वहां के सामाजिक ओर अन्य हालात 

सुधरेगे। वहां के लोगों के मन मेँ कांफिडंस आया है, लोगों के मन 

मे आ गया कि हमे बडी जदोजहद के बाद इस चीज को पाया है। 

मे अपने इलाके कौ तरफ से एक बार फिर प्राइममिनिस्टर साहब, मैडम, 

चिदंबरम साहब ओर खास तौर से होम मिनिस्टर साहब को बहुत मुबारकबाद 

देना चाहता Ei मेँ इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमने सभी हिम्मत 

नहीं हारी। 

“ated, साहिल क्या चले, तसे चल तूं मल्ञदारो में, 

मेरी त्रु जिक्र न कर, मेँ आद हूं तूफान ar” 

हमने इन चीज के लिए प्रयासं किया ti भँ एक नार फिर उस 

इलाके कौ तरफ से मुबारकबाद देता हूं हिन्दुस्तान मे एक नया दौर 

चालू हो रहा है। वहां के लोग फिर से आपकी gana मे विश्वास 

रखेगे। मेँ इस बिल का स्वागत करते हुए अपनी बात समीप्त करता 

ia | 

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : माननीय सभापति महोदया, भँ पूरी 

तरह से इसका समर्थन करने के लिए खडा हआ Fi यह बहुत पुरानी 

मग धी) मेँ tater जी, धरम सिह जी ओर हमारे पुराने साथी अनंत 

कमार जी कौ बधाई देता El निश्चित तौर पर यूपीए सरकार तो इसके



893 संविधान (11891 संशोधन) 

लिए बधाई कौ पात्र दै हम भी साथ i इस मामले मे हम सब 

शरीक रहे है ओर इस सवाल के लिए asd TT) सतपथी जी 

ने जो बात कही है, He जगह बहुत पिछडे इलाके Fl यहां बुदेलखंड 

ओर कालाहांडी का जिक्र हो रहा था। बंगाल प्रेसीडसी मे जो सूर 

रहे है, उनकौ बहुत बुरी हालत दहै। म आपके माध्यम से इस बात 

के लिए पूरी तरह समर्थन करता हू होम मिनिस्टर साहब का बहुत 

धन्यवाद करता हू। 

सभापति महोदया, आपके सामने लोगो ने जो बयान ओर दर्द 

रखे है, वे बहुत पुराने है। ये इतने गहरे हो गए है कि उनके बार 

पे बयान करते नही बनता है। सोनिया जी यहां वेदी है, म कहना 

चाहता हू कि उदास, लाचार् ओर बेबस इलाकों कौ तरफ सरकार 

ध्यान 21 मेरी विनती है कि इस मौके पर जो खुशी कर्नाटक ओर 

आंध्र प्रदेश के लोगों को मिली दहै, मँ उसमे शरीक होना चाहता 

ह् भँ इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं जबकि म यहां का 

रहने वाला नहीं ह, मे तो जबलपुर से चलते हए wa गया। मेरा 

आपसे इतना ही निवेदन है कि किं वे इलाके नहीं sda तो मँ मानता 

हू कि देश नही बनेगा। 

इन्दी बातों के साथ र्मे सारे सदन ओर सरकार को इस सवाल 

पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ओर इस बिल का समर्थन करता दू। 

(अनुवाद) 

प्रो सौगत राय (दमदम) : महोदया, मेँ तृणमूल काग्रेस कौ ओर 

से संविधान (118वां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हू ओर 

हैदराबाद-कर्नाटक नामक कर्मक के free क्षेत्र का विकास करने 

कौ सरकार कौ इस पहले का स्वागत करता हू। 

जैसा कि आप भली-भांति जानते रै हैदराबाद के पूर्वं निजाम का 

साम्राज्य अब भारत के तीन राज्यो, अर्थात्;ः- आंध्र प्रदेश में तेलंगाना 

aa, महाराष्ट मे मराठवाडा क्षेत्र तथा कर्नाटक मे हैदराबाद-कर्नाटक 

aa तक विस्तृतं रै! 

तो aa, वर्तमान कर्नाटक, राज्य दो भागों से बना है। एक तो 

मैसूर के महाराजा द्वारा शासित वह पूर्व-कषत्र, जो पहले बहादुर Sty, 

सुल्तान के शासन म था। soma के युद्ध मे बहादुरी से लते 

हुए रीपू सुल्तान के मारे जाने कं बाद, मैसूर महाराजा का शासन 

उस क्षत्र पर् हो गया था! लेकिन यह क्षत्र विशेष, अर्थात् हैदराबाद-कर्माटक 

निजाम के अंतर्गत ही रहा! 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 894 

यहे बहुत अच्छी बात है कि एक विकास ae का गठन इन 

ast के विकास के लिए ओर इस free क्षेत्र मे रोजगार ओर 

अन्य क्षत्रकों पे अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया 

जा रहा है क्योकि, अंततोगत्वा, हेम जितना अधिक Teer दूर 

करेगे भारत उतना ही अधिक wega मे aim: अतः पि त्र 

मे विकास करने की यह एक कोशिश है जिसका हम सभी को 

स्वागत करना चाहिए। 

म नहीं जानता कि क्या संविधान संशोधन दही किसी aa के 

विकास का ससे सक्षम साधन है, क्योकि पश्चिम ama मै हमने 

विकास करने का एक अलग रास्ता दिखाया है। जैसा आपको मालूम 

am कि timers नामक अलग राज्य के लिए आदोलन करने 

के बाद भारत-सरकार ने - उस समय स्व. श्री राजीव गाधी जीवित 

थे — वे wea दार्जिर्लिग गोरखा पर्वतीय परिषद् का गठन किया 

था; उसके बाद अलग wa कै दर्जे के लिए फिर आंदोलन प्रारभ 

हो गया! उसके बाद, वर्तमान मुख्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी के 

कार्यकाल भं, भारत सरकार ने एक त्रिपक्षीय समञ्चोता किया ओर 

अततः, गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) का गठन किया गया उक्त 

जीरीए के गठन के लिए we संविधान संशोधन आवश्यक नहीं था। 

अब vide समुचित रूप से कार्य कर रहा है। चूकि, गृह मंत्री 

अभी यहां है, इसलिए मेँ उनसे अनुरोध em कि गोरखालैड प्रादेशिक 

प्रशासन के लिए vata राशि आबंटित at तकिं अलंग राज्य कौ 

मांग समाप्त हो जाए तथा दार्जिलिग पर्वतीय aa के लोगो कौ विकास 

की सौगात मिले] 

जैसा मैने कहा, कि यह हम सब्र का कर्तव्य है कि देश में 

विघटनकारी प्रवृत्तियों, सभी विभाजनकारी आंदोलनों का मुकाबला कर 

क्योकि आखिरकार हमारी पसंद एक एकौकृत भारत ही होना चाहिए 

जहां set विषमताएं विद्यमान न di जैसा हम कहते हँ कि हमारा 

प्रेम भारत के विभिन्न क्षत्र के लिए wd बल्कि पूर भारत के लिए 

होना चाहिए) (हिन्दी) ये कहा गया है - “tert चाद a होती 

है सिताय से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारो से नहीं । '' (अनुवाद) 

अतः इसलिए, प्रेम तो पूरे देश के लिए होना चाहिए ओर देश के 

विभिन क्षेत्रो के लिए अलग-अलग वाटा नहीं जाना चाहिए। 

sat शब्दौ के साथ, मै हैदराबाद-कर्नाटक क्षत्र मे विकास करने 

के लिए इस संविधान (संशोधन) विधेयक का पुनः समर्थनं करता 

a! मै इस संविधान (118वां संशोधन) विधेयक का समर्थनं करता 

al
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[ea] 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन wat) ; महोदया, 
आज आर्टिकल-371 जे, कस्ट्यूशनल अमेँडमेट विल जो इस सदन 

मे रखा गया है, इसके लिए बहुत दिनों से हम सभी की कोरि 
चरली ओर आज यह दिन देखने को मिला है कि रियलिटी मेँ आज 
वह अर्मेडममैट हो रहा है। कम से कम तीस-पैतीस साल से इस 

अमेडमेट के लिए हम लड रहे थे। आज यह लडाई यहीं पर॒ खत्म 

हुई है। इसके लिए म खास कर श्रीमती सोनिया गांधी जी, 
ST. मनमोहन सिह जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम साहब ओर fire 
जी को धन्यवाद देना चाहूगा। मँ इसलिए बोल रहा हूं क्योकि जब 
मे सीएलपी लीडर था, उस वक्त ys आदेश दिया गया कि आपको 
पार्लियामेट के लिए wee करना है। तब श्रीमती सोनिया गांधी जी 
के अदेश पर मने ufone के लिए see fea उस वक्त 
राहुल गाधी जी गुलबर्ग आए थे ओर उन्होने यह एलान किया था 

कि आर्टिकल-371 हम att) जैसा fe तेलंगाना के लिए 

आर्टिकल-371डी ओर विदर्भं के लिए, मराठवाडा के लिए, dure 

कं fem, गोवा के लिए, नागालँड के लिए, जो आर्टिकल-371 दिए 

है, उसी ठंग से आपको भी दिया जाएगा। यह ame था। उस 
वायदे के अनुसार, अमेडमेट आ कर आज यह we हो गया। 
मै सभी को जिन्हौने भी इसमे मदद कौ है, चाहे वह बीजेपी गवरनट 

हो, चाहे जेडीएस गवर्नर हो, चाहे काग्रेस. की गवर्ममेट हो, सभी 

नै लगातार इसको सपोर्ट किया है। इसीलिए आज यह अेडमेंट हो .. 

रहा है। बीच मेँ मुडो मालुम ad, क्यों ओर किस वजह से इसको 
विदो करने के लिए स्टेट waite ने लिखा। यह मुञ्चे मालूम नहीं 
TI हमारे दोस्त, Pre पहले इसको इनिशिएट किया, see यह 
बेहतर बताया होगा। लेकिन तेलंगाना मे, जो ॐ71डी है, उसमे सिप 

ए्लोएमेट ओर एजुकेशन के लिए. है। विदर्भ, मराठवाडा, ये जो 
हे, 371(2) जिसमे डिवेल्पमेट के लिए वहां पर जगह बनाई गई 
हे। लेक्रिन जब मीटिंग हुई, चिदम्बरम साहब ने हम सब सांसदों 
ओर मिनिस्टर को बुलाया तो उस dies मे उन्हे यह wa कि 
अगर आप fam 3ॐ7डी wet तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, 
डिवेल्य्मेर नहीं होगा। अगर आप fas विदर्भं का पूरठैगे, मराठवाडा 

का St या dee का Ws, "उस बेसिस पर करेगे तो आपको 

एजुकेशन ओर एम्पलाइमेट के बेनिफिट adt मिलैगे। इन तीनों को 

मिला कर एक aise करेगे ओर वह 371-जे था। लेकिन चंद 
लोगों ने इसको freee कर लिया। कर्नाटक सरकार ने भी freee 

कर ली। .उन्हौने फौरन होम मिनिस्टर ओर स्टैडिग कमेटी के चेयरमैन ` 
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को एक लैटर लिखा कि यह आर्टिकल हमे मंजूर नहीं है, इस 

बिल को facet कौजिए्। हम जो परेश सलाह देगे, उस आधार 

पर॒ आप एक नया बिल वेनाः कर् पेश wife, उसके बाद हमने 

अनत कमार जी को कहा ओर स्टैडिग कमेटी के चेयरमैन नायडु 

साहब से मिले। हमने कहा कि यह अन्याय है क्योकि सारा कर्नाटक 
यह चाहता है। सक्सेसिव गवर्नमेट नै यह frais. किया दै। बडी 
कोशिशों कं बाद यह बिल आया है। जब हम atin Qaeda से 
मिले, उन्होने चिदंबरम साहब को यह कहा fe जल्द से जल्द इस 

बिल को पेश करने की कोशिश wt) उसके बाद मेँ बिल आया 

था, तो इसको किसी ढंग से आप facet कर लीजिए। बाद में 

चर्चा करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक ओर लैटर लिखा कि 

हम एज इट इज 371-जे को मानते रह इसलिए आप इस बिल को 
पारित कीलिए। 

अपराह्न 04.00 बजे 

मेरा कहना यही है कि सभी के कोआपरेशन से ही यह हो रहा 

है क्योकि कांस्टीट्युशनल अमेडमेट बिल के पास होने के लिए यहा 
पर भी ओर वहां पर भी दो-तिहाई मेजोरिटी होनी चाहिए। आप मदद 
कर रहे है ओर सर्वसम्मति से यह एक्ट पास a रहा है, इसलिए 
मै भाप सभी को धन्यवाद. देता हूं, खासकर ae की चेयरपर्सन ओर 
प्रधानमंत्री जी को। इस विल को पास होने दो, इससे इकोनोमिक, 

एम्लोयमेंट ओर डैवलपर्मेट, ये तीनों चीज हो जायेगी। मेँ सभी a 
यही ae कि केवल इससे ही खत्म होने वाला नही है, आगे बहुत 
कोशिश करनी है, स्पेशल पैकेज देना है। मँ आखिर मे इतना ही we 
कि samc कं लिए ''मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बडा कठिन है, 
फ़िर भी हमे पहुचना हे, दिल fact यान मिल कम से कम हाथ 
मिलाकर चलो।'' 

at अनत गंगाराम गीते (रायगद) महोदया, यह कास्टीटुयूशनल 
अमेंडमेट बिल है, जिसे गृह मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है, मै 
इस कास्टीट्युशनल siete बिल का समर्थन करता $1 मै इस अमेडमेर 

करा समर्थन करने के लिए खडा हुं ओर समर्थन करते हुए मेँ गृह 

मत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूगा। 

महोदया, जहां पर भी देश मेँ पिद क्षेत्र है, हर fee as 
कं लोगो कौ यह मांग रहती है कि एक तो उस freee से बाहर 

आने के लिए हमें स्पेशल पैकेज दिया जाये या उस aa के लिए 
अलग से Sane ae गठित किया wa ओर इसीलिए देश के
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अलग-अलग राज्यो मेँ जो fess हए aa ह, उन सारे fees क्षत्र 

से यह मांग आती दै। महाराष्ट मे इस प्रकार के दौ डैवलपमँट बो 

है, wa विदर्भ डवलपमेट बोर्ड दै, मराठवाद Sacre बोई है, . 

.. (व्यवधान) जो te ath महाराष्ट. है, लेकिन कह स्येसिफिक किसी 

एरिया के लिए नर्ही है, इसी प्रकार से निजाम का जो राज था, निजाम 

के राज मे तीन राज्य आते थे, जिसमें महाराष्ट, आंध्र हैदराबाद ओर 

कर्नाटक थे। उसमे से महाराष्ट्र के मराठवाडा के लिए तो बन गया 

धा, तेलंगाना के लिए बन गया था ओर कर्नाटक शासित जो निजाम 

का प्रदेश था, उसके लिए आप यह अममेडमेंड यहां पर लाये है, F 

इसका समर्थन करता Bi इस प्रकार के डेवलपर ate से निरिचित 

रूपमे उस क्षेत्र का विकास होने वाला है। 

AMET 04.02 बजे 

[श्री फ़ांसिस्को कोज्मी सारदीना पीठासीन हर] 

वहां कौ जो पिछड़ी हुई जनता है, वहं पिषछछदपन से बाहर आ 

सकती 21 मे गृह मत्री जी का ध्यान इस बात कौ ओर आकर्षित 

करना den कि जिस प्रकार से आप वहां के लोगों को free 

से बाहर लाने के लिए sade He गठित करमे जा रहे Fi 

{ अनुकाद। 

सभापति महोदय : कृपया समाप्त Bll आपने अपनी बात कह 

दी दै। 

हिन्दी] 

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, म कोंकण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 

करता हू, गृह मत्री जी इस बात को जानते है, वे महाराष्ट के मुख्यमंत्री 

रहे है, लगातार महाराष्ट सरकार कौ ओर से कौकण डेवलपर ad 

को माग होती आ रही ठहै। यहां पर प्रपोजल भेजा है, कई वर्षो से 

यह मांग लंबित पडी है। भँ यह चाहूगा कि जिस प्रकार हैदराबाद, 

कर्नारक के पिशटेपन को हटाने के लिए आप डेवलपमेट बोर्ड गदित 

करने के लिए कास्टीट्यूशन अैडमेट यहां लाये है, उसी प्रकार ओ 

ककण का पिडा gar aa दहै, वर्षौ से लोगों की मांग है, राज्य 

सरकार लगातार यहां पर प्रपोज भेजती रही है ओर करई वर्षो से भारत 

सरकार के पास लंबित पडादहै। मेँ गृहमंत्री जीसे मांग करुगा कि 

कोकण डेवलपमेट बोड के लिए भी आप सदन के अन्दर जल्द से 

जल्द प्रस्ताव cea | 
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श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, भँ इस दस्तूर 

तरमीमी बिल का खैर मकदम करता हूं ओर यकौनन हैदराबाद, कर्नाटक 

इलाकं कौ जामिये तक्को कं लिए इस तरह दस्तूर मेँ तरमीम करने 

कौ बेहद जरूरत थी क्योकि इस इलाके का जो खवानगी का तनासुन 

है ओर रियासतै-कर्नाटक का जो खवानगी का तनासुब रै, वह 75 

फीसदी है ओर इस इलाके का 65 फौसदी ₹है। इससे आप अंदाजा 

लगा सकते है कि पसमांदगी कितनी ज्यादा है? मगर सबसे अहम 

बात यह ¢ कि हम किसी चीज का यहां पर आगाज कर रहे 

ओर अगर इस चीज को कामयाब होना है तो हुक्मरानों के दिलों 

म इखलाक होना जरूरी है ओर नेकनीयति होनी afew हुभा क्या 

है कि 55 साल पहले जो एव्सपैरिमट हआ या फिर 1970 मे आध्र 

प्रदेश मे जो किया गया, आज अगर आंध्र प्रदेश मे तमाम परेशानियां 

है, इलाका-ए-तेलंगाना मेँ अगर 700 से जायद aed खुदकुशी करते 

है, तो यही डेवलपर ae एक जमाने यँ बनाया गया था ओर 

तेलुगुदेशम ने सबको खत्म कर fea मेरी हुकूमत से यह मुतालना 

हे कि जब आप एक डेवलपमेट बोर्ड बना रहै रै तो क्या इस 

तरह का डवलपर्मेट बोर्ड रियासते आध्र प्रदेश मे भी बनाया जाएगा? 

अगर यह कर्नाटक के लिए अच्छ 2 तो आंध्र प्रदेश के लिए 

भी बहुत अच्छ हो सकता है! मे इसलिए मुतनन्बे करना चाह रहा 

हू कि आप रोजगार मे ओर तालीम मे मवाके फ़राहम करने के 

लिए इस इलाके के लोगो को eH द रहे Si यही चीज हमार 

पास वहां पर भी थी! उस पर कहां तक अमलावरी हुआ? 6 az 

फार्मूला जिसको sist 610 के नाम से जानते है। हम हकूमत से 

मुतालबा करते है कि अगर आप यह कह रहे है, आपकी जिम्मेदारी 

है, मरकजी हुकूमत कौ जिम्मेदारी दै, ue किसी को हुकूमत हो, 

कि पूरे Baers के साथ इस तरमीमी बिल का जो फायदा हैदराबाद - 

ओर antes क अवाम को होना चाहिए, वह पूरा मिलना चाहिए। 

ओर अगर नहीं होता तो फिर आप तैयार हो जाइए 1970 के बाद 

अब जो 2012 मेहो रहा है, इसलिए बेहद जरूरी है, सिर्फ दस्तूर 

मे तरमीम करने से हासिल नहीं है, दिमाग मेँ तरमीम लाने कौ जरूरत 

हे। म आपसे यह भी कहना चाहूगा कि मरकजी हुकूमत हमारी रियासत 

का मसला तय कर दे, हमारी रियासत का मसला खत्म कर दे। 

अगर यह इस इलाके के लिए अच्छ है, जब दस्तूर मै तरमीम हो 

सकती है इस एेवान मे तो आप हमारे इलाकं का भी कुक मसला 

तय कौजिए। 28 को मीर्टिग है। आप इसको हल करिए ताकि हमेशा 

के लिए मसला खत्म हो जापए्।
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श्री नीमा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, यह जो 

arden अमेन्डमेट बिल लाया गया है, मँ उसका स्वागत करता 

हू! उसमे जो थोडा wep है कि सभी माननीय सदस्य ने जब 

अपनी बात करते समय दैदरानाद का नाम लिया, उससे सन लोग सोच 

रहे है कि आध्र प्रदेश को भी इसका affine होगा। koa का 

नाम तो है, मगर जितना भी है dea कर्नारकं है, मगर कर्नाटक को 

नैनिफिट मिलना चाहिए। इसमे गुलनर्गा, wae, det, कोप्पल ओर 

यादगिरी जिले ये सब डिस्टिक्ट कर्नाटक FF कर्नाटक में जो बोर्ड 

बना दिया यह अच्छा है, मगर अभी बात करने के समय मे जो तेलंगाना 

के लिए 371i को पहले दिया था, अभी जो न्यू आर्टिकल 371जे 

है, इसमे जो चार oes रेज किए है, जिस तरह से डेवलपर्मेट बो 

का कहा है, उसी तरह से स्येशल Hes एलोकेशन का ओर फाडनली 

एजुकेशन का रिजर्वेशन, ये सब अभी ॐ71जे मे जो इनक्लूढड किया 

हे, बाकौ जगह भी यह होना चाहिए। यहां तक हमारे साथी ने अपनी 

बात करते हुए कहा कि तेलुगृदेशम ने ओंन्निक्ट किया टै, वह बिल्कूल 

सही नहीं ti डेवलपमेट कं लिए तेलुगृदेशम ओर चंद्रबाबू नायडु जी 

ने हरेक टाइप के Sade कौ बीत Hdl Gea नायडू जी का 

नमा ही ta है fe जब भी उनका नाम आता है तो डेवलपमेट कौ 

बात आती $1 आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेट तेलुगृदेशम पार्टी के समय 

मे हुआ, उतना कभी नहीं हअ ..-(व्यवधाम) 

( अनुवाद] 

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड) : महोदय, WH इस संशोधन 

पर कोई आपत्ति नहीं है। चूकि सरकार हमे इसका समर्थन करने ओर 

बधाई देने का अधिक अवसर adel fet ta, A इस अवसर का 

उपयोग दुर्लभतम अवसर के रूपमे करते हुए सरकार को बधाई देता 

ql 

इन्हीं wet के साथ, म अपनी बात समाप्त करता हू। 

(हिन्दी) 

श्री लालू प्रसाद (सारण) : महोदय, माननीय गृह मंत्री जी हैदराबाद 

ओर कर्नारक के इलाके मे जौ Sade बो बनाने कं लिए संविधान 

मे संशोधन करने का प्रस्ताव लाए है, यह बहुत ही सराहनीय कदम 

है ओर प्रोगरसिव So है। हम सरकार को बधाई देते है, सदन क 

सभी दलों के माननीय सदस्यों को भी हम बधाई देते है क्योकि इससे 

उन इलाकों का विकास होगा, अपलिपफ्टमेट होगा tar हम सनको विश्वास 

है। भारत सरकार ओर Ate गवर्नमेट नंबर 2 ने अपना विकासं का 
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ओर अपलिप्टमेट का पूरा fret खोला है, यह अच्छी बात है। इसको 

अन्यि राज्यो मे भी यह सब करना चाहिए जो राज्य पीछे we गए 

Zi इसके लिए हम सब तैयार 1... (व्यवधान) बिहार को विशेष राज्य 

का दर्जा एन-डी.सी. देगा, We मोदी वणैरह तय HT) यह इस सरकार 

का नहीं है।...८ व्यवधान) असली बात यह दै।...( व्यवधान) 

(अनुकाद। 

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : सभापति महोदय, अपनी पार्टी अर्थात् 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्ट, कौ ओर से मँ इस विधेयक का स्वागत करता 

हूं! यह चिर-प्रतीक्षित विधेयक दै। यदि सरकार इसे पहले ही पेश 

करती तो अच्छ होता। लेकिन कभी नहीं से देर भली। इसलिए, मँ 

यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं ओर 

संबधित क्षेत्र कौ जनता को बधाई देता हू। इस विधेयक के पारित 

होने से wien के संबधित aa प्रगति wit मे आशा करता हूं 

कि सरकार अन्य ta क्षेत्रों के बरे में विचार ath ओर सभी तरीके 

से से क्षेत्रो कौ अपना समर्थन देगी। 

(हिन्दी) 

डौ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदय, मे आपका आभारी 

हू कि अपाने ast 118वे संविधान संशोधन पर बोलने का मौका 

दिया। 

महोदय, म सबसे पहले Fe सरकार ओर ate कौ चेयरपर्सन 

को धन्यवाद देता हू कि एक fies इलाके के बेहतर बनाने के लिए, 

डेवलपमेट के लिए, वहां रोजगार सृजन करने के feu यह faa लाया 

गया tl मेँ इसका पुरजोर समर्थन करता ei साथ ही साथ मे यह 

मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ओर 

यहां का बुदेलखंड ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत पिडा हुआ दै। यहां 

बडे पैमाने पर बेरोजगारी है। मेँ मांग करता हूं कि पूर्वं उत्तर प्रदेश 

ओर बुदेलखंड के Sage के लिए विशेष पैकेज देकर वहां रोजगार 

सृजन करने का यह कष्ट Hi 
ae 

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : सभापति महोदय, आज जो संविधान 

संशोधन विधेयक पेश क्रिया गया है, इसके लिए भ सरकार को बधाई 

देती Gi आज बड़ा हौ एतिहासिक दिन दै, जिस दिन यह फैसला किया 

गया है। gah लिए सरकार को बधाई ओर हैदराबाद, विदर्भं ओर 

सरे क्षेत्र के लोगों को जिनको आगे इससे लाभ मिलेगा, उनको मँ 

हदय से बधाई देती हूं ओर ठनकौ खुशी में मँ शरीक होना चाहती 

El
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[श्रीमती पुतुल कुमारी] 

महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य शरद जी ओर सत्पथी जी 

ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा किं निहार, बंगाल, ्ारखंड 

ओर ओडिशा एसे राज्य है, जिनको इस सूची मेँ शामिल करना चाहिए्। 

म अपने सुर को उनकौ बातों से मिलते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट 

करना चाहती हूं कि विहार बडे दिनों से बढ़ी fred से अपने अधिकारों 

at लडाई लड र्हा Bt आप जानते है कि विहार मेँ कल-कारखामे 

नहीं हं, खनिज पदार्थं नही है। ्ारखंड राज्य अलग बन जाने के बाद 

खनिज पदार्थो से भी बिहार महरूम है बिहार मेँ मादगरेशन रेट 18 

Wee Bi बिहार आज अपने अधिकार की ase लड रहा है ओर 

देख रहा है कि Sz सरकार क्या फैसला लेती है। अभी पिछले दिनों 

पटना मँ एक बहुत बडी रेली हई, जिसमे लाखो बिहारी लोगों ने जमा 

होकर अपनी आवाज बुलन्द कौ । उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे 

ओर सरकार अपना बड़ा दिल करे ओर बिहार के प्रति उतना ही उदार 

हदय रखे ओर अगली सूची मे बिहार को शामिल करे, ter बोलते 

eu मे फिर से बधाई देती हू 

श्री आरके. सिह पटेल (बांदा) : सभापति महोदय, मँ इस faa 

का समर्थन करता हू! मै बुदेलखंड से चुन कर आता gi तुदेलखंड 

के लिए सरकार ने पैकेज दिया दहै, मँ उसके लिए सरकार को बधाई 

देता di इसं बिल के साथ-साथ बुंदेलखंड मे छत्रसाल का सज रहा 

Cl “Sq यमुना उत aa, उत चम्बल उत dia, छत्रसाल से लड्नं 

को नहीं अग्रे मे ठेँस।'' यह कहावत कही जाती रही है। आज 

बुदेलखंड त्राहि- त्राहि कर रहा है। यह पिडा हुआ क्षेत्र है। यहां किसान 

आत्महत्या कर रहे है, यह आए दिन पेपर मेँ आता है। इसलिए माननीय 

सभापति जी मँ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना 

चाहता हू कि इस बिल के साथ-साथ, जब आपने बदेलखंड को स्पेशल ` 

पैकेज दिया है तो फिर स्पेशल जोन घोषित किया जाए। उसको भी 

आप इसमे शामिल ati इसी तरह का एक बिल लाए । 

{ अनुकाद्] 

oft अजय BAR (जमशेदपुर) : इस महत्वपूर्ण संशोधन पर बोलने 

का यह अवसर प्रदान HA H लिए, सभापति महोदय, आपका धन्यवाद | 

सर्वप्रथम, मै इस बहुत हौ महत्वपूर्णं संशोधन पर सरकार को बधाई 
देना ae! मँ सरकार से यह भी अनुरोध sem कि वह args 

जैसे रश्यो तथा संथाल परगना व कोल्हन जैसे as के संबद्ध क्षेत्र 

जो अत्यधिकं fred हुए रहै, पर भी विचार at यदि सरकार उन मुदं 

पर विशेष विकास के प्रसंग मे गौर करेगी तोम बहुत कृतस TT 
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[हिन्दी] 

श्री anda. सिंह : सभापति महोदय, मेँ आपके माध्यम से 

सारे माननीय सदस्यो ओर सारी पोलिटिकल पार्टियां को धन्यवाद देना 

चाहता हू कि इन्हौने इस बिल का समर्थन किया। मेँ सारी पार्टियों 

को उम्मीद भी दिलाना चाहता हू...(व्यवधान) इसी तरह का एक faa 

eat, जिससे सब लोगों का समर्थन मिल सके । कक लोगो ने बुंदेलखंड 

` कौ बात कौ, मेँ बुंदेलखंड. के बारे मे बताना चाहता Zi इसी हाउस 

के बाद सांसद श्री राहुल जी ने बुंदेलखंड कौ आवाज vas थी, जिस 

पर कार्य हुआ ओर एक पैकेज बुंदेलखंड को मिला। 

भ एक बार फिर से उन सारे सदस्यो को धन्यवाद देना चाहता , 

% जिन्दोने इस. बिल का समर्थन किया है।. 

(अनुवाद) 

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, विधेयक पर विचार करने 

के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्वं मे सभा कौ 

यह बता देना चाहता हू। कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है 

अतः इस प्रर मतदान विभाजन द्वारा er 

दीषयिं खाली कर दी we 

सभापति महोदय अब, महासचिव स्वचालित मतदान 

रिकोटिग मशीन प्रणाली के प्रचालन St प्रक्रिया के बरे मेँ सभा को 

लताएगे। | । 

महासचिव : स्वचालित मतदान ater प्रणाली के प्रचालन के 

aay मे निम्नलिखित fast कौ ओर माननीय सदस्यो का ध्यान आकृष्ट 

किया जाता हैः- । 

1. मत-विभाजन शुरू होने से पूरव प्रत्येक माननीय सदस्य अपने 

स्थान पर चले जाएगे ओर केवल अपने स्थान से ही मतदान 

करेगे। 

2. जैसा fe arg सभी देख सकते है, माननीय अध्यक्षपीठ 

के दोनों तरफ "सूचना ae’ पर लाल बत्ती जल रही EI 

इसका -्तलब & कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गई । 

3 | 

3. मतदान कं लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित 

दोनों sett की कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय
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सदस्य के सामने USHA प्लेट पर लगा एक "लाल" बटन 

ओर साथ ही सीट मे एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित 

बटनों मे से एक बरनः- 

पक्ष में - रा बटन 

विपक्ष में ~ लाल बटन 

भाग नही लिया - पीला बरन 

4. जब तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए ओर ' लाल" बत्ती 

‘ga’ न जाए, दोनो बटनों को दबाए रखना आवश्यक 

el 

5 मत-विभाजन कं दौरान कृपया एेम्बर बजट (पी) नहीं cart 

6. माननीय सदस्य वास्तव मे अपना मतदान सूचकं बोर्ड पर 

| तथा अपने ‘gaa यूनिट" पर देख सकते ₹ै। 

7 यदि मतदान दर्ज नहीं होता दहै तो वे पर्ची द्वारा मतदानं 

कौ am कर सकते है * 

सभापति महोदय : अब दीघयिं खाली कर दी ad है। 

माननीय ween, अन म विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव 

को सभा में मतदान के लिए रखता Zl 

प्रश्न यह हैः 

"कि भारते के संविधान मे ओर् संशोधनं aa वाले विधेयक 

पर विचार किया जाए।'' 

लोक सभा मत मत्त-विभाजन हुआ, 

अपराह्न 4.22 बजे 

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र 

अजनाला, डा. wa सिंह 

अजमल, श्री बदरूद्दीन 

अजदहरूद्दीन मोहम्मद 
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अडसुल, श्री आनन्दराव 

अधिकारी, श्री शिशिर 

अनन्त कुमार, श्री 

अनुरागी, श्री घनश्याम 

अब्दुल्ला, ॐ. फारुख 

अमलाबे, श्री नारायण सिंह 

अर्गल, श्री अशोक 

अलागिरी, श्री एस. 

अहमद, श्री ई. 

अहमद, श्री सुल्तान 

आचार्य, श्री बसुदेव 

आजाद, श्री कर्ति 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण 

आदित्यनाथ, योगी 

aed, श्री एम 

आवले, श्री जयवंत गंगाराम 

amit, श्री fata सिंह 

gates, श्री टी-के.एस. 

am, श्री निनोग 

उदासी, श्री शिवकुमार 

एटोनी, श्री wel 

आला, श्री शीश राम 

staat, श्री असादूद्दीन 

कटारिया, श्री लालचन्द 

कटील, श्री नलिन कमार् 
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कमलनाथ, श्री 

कमांडो, श्री कमल किशोर 

करवारिया, श्री कपिल मुनि 

कलमाड़ी, श्री सुरेश 

` कश्यप, श्री दिनेश 

कश्यप, श्री वीरेन्द्र 

कस्वां, श्री राम सिह 

कामत, श्री Wea 

"किल्ली, St. क्रपारानी 

कमार श्री अजय 

कमार, श्री कोौशलेन्द्र 

कमार, श्री पी. 

कुमार, श्री रमेश 

कूमार, श्री विश्व मोहन 

कमार, श्री वीरेन्द्र 

“Aan, श्री sere 

कमारी, श्रीमती wan 

कूमारी, श्रीमती पुतुल 

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर 

कृष्णास्वामी, श्री एम. 

केपी, श्री महिन्दर fag 

कोवासे, श्री मारोठराव सैनुजी ̀ 

कौर, श्रीमती परनीतं 

gem, श्री महादेव सिंह 

"चीं के माध्यम से मतदान किया। 
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खतगांवकर, श्री भास्कररावं बापूराव पाटील 

खत्री, डी. निर्मल 

खरगे, मल्लिकार्जुन 

खान, श्री हसन 

खुर्शाद, श्री सलमान 

गद्दीगौदर, श्री at. 

गांधी, श्री दिलीप कमार मनसुखलाल 

गाधी, श्री वरूण 

गांधी, श्रीमती मेनका 

गाधी, श्री सोनिया 

गांधी, सेलवन, श्री एस. 

गायकवाडि, श्री एकनाथ महादेव 

गावित, श्री माभिकराव होडल्या 

गीते, श्री अनन्त गगारामं ̀ 

गुलशन, श्रीमती ' परमजीत कौर 

गोगोई, श्री दीप 

गौडा, श्री शिवराम 

घाटोवार, श्री पवन सिह 

चक्रवती, श्रीमती विजया 

चव्हाण, श्री हरिशचन्द्र 

चाग, श्री सी-एमः 

चाको, श्री पी-सी. 

चिदम्बरम, श्री पी. 

चिन्ता मोहन, डो 

चौधरी, डो. तुषार 
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चौधरी, श्री अधीर 

चौधरी, श्री अबू हशीम खां 

shee, श्री अरविन्द कमार 

चौधरी, श्री निखिल कमार 

चौधरी, श्री भेव 

चौधरी, श्रीमती सन्तोष 

चौहान, श्री दारा सिह 

चौहान, श्री प्रभातसिह पी. 

dem, श्री महेन््रसिह पी. 

जगन्नाथ, Sf. मन्दा 

जतुआ, श्री चौधरी मौहन 

Wags, श्री एस.आर. 

जरदोश, श्रीमती दर्शना 

जाखड़, श्री बद्री राम 

जायसवाल, Sf. संजय 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश 

जाबले, श्री हरिभाऊ | 

जिन्दल, श्री नवीन 

जिगजिणगी, श्री रमेश 

जोशी, टौ. मुरली मनोहर 

जोशी, डो. सी.पी. 

जोशी, श्री कैलाश 

जोशी, श्री प्रहलाद 

जोशी, श्री महेश 

सी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

टन्डन, श्रीमती अनू 

टन्डन, श्री लालजी 

रम्टा, श्री प्रदीप ` 

टैगोर, श्री मानिक 

 टोप्पो, श्रौ जोसेफ 

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह 

डिएस, श्री ured 

डे, डो. रत्ना 

डेका, श्री रमेन 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन 

| नगद, डो. एम. 

तवर, श्री अशोक 

तेकाम, श्री संजयं 

तवरे, श्री सुरेश काशीनाथ 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा 

तोमर, श्री नरेद्र सिह ` 

थरूर, ॐ. शशी 

थमस, प्रो. के.वी. 

ata, श्री पीर. 

दत्त, श्रीमती प्रिया 

दास, श्री खगेन 

दास, श्री भक्त चरण 

दसगुप्त, श्री गुरदास 

दीक्षित, श्री सन्दीप 

दुबे, श्री निशिकात 
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देव, श्री वी. किशोर चन्द्र 

देवरा, श्री मिलिद | 

देवी, श्रीमती अश्वमेघ 

देवी, श्रीमती रमां 

देवेगौडा, श्री wast. 

धनपालन, श्री के.पी. 

ya, श्रीमती ज्योति 

ध्ुवनारायण, श्री आर 

नकवी, श्री जफ़र अली 

` नटराजन, कमारी मीनाक्षी 

नष, श्रीमती रानी 

नास्कर्, श्री गोविन्द चन्द्र 

नाईक, ठौ. संजीव गणेश 

नागर, श्री ate सिंह 

नारायणराव, श्री सोनवबणे प्रताप 

— श्री वी. 

निरूपम, श्री संजय 

 पक्कौरप्पा, श्री एस. 

पटेल, श्री आरके. सिह 

पटेल, श्री fear वी. 

पटेल श्री दिनशा 

पटेल, श्री देवजी एम. 

पटेल, श्री देवराज सिह 

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन 

THY, श्री आनन्द प्रकाश 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 

पवार, श्री शरद 

पांगी, श्री अयगाम 

पारील, sf. पदूमसिह बाजीराव 

पाटील, श्री ad. नाना 

पाटील, श्री प्रतीक 

पाटील, श्री सी-आर. - 

पाठक, श्री हरिन | 

पाण्डा, श्री प्रबोध 

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ 

पाण्डेय, डो. विनय कमार , 

पायलट, श्री सचिन ` | 

पाला, श्री विन्र एच. . 

पासवान, श्री कमलेश 

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. 

पुनिया, श्री पना लाल 

Tre, श्री सोहन 

प्रभाकर, श्री पोनम 

प्रधान, श्री अमरनाथ 

प्रमदास, श्री 

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप 

बंसल, श्री पवन कमार 

जख्शी, श्री सुब्रत 

qe, श्री राजं ` 

बनर्जी, श्री कल्याण 
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बलीराम, St. 

aed, श्री थांगसो 

बारी, श्रीमती सुस्मिता 

बाजवा, श्री प्रताप सिंह 

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर 

 बापीराजु, श्री के. 

बाबा, श्री के.सी. सिंह 

बावलिया, श्री कूवरजीभाई मोहनभाई 

बासके, श्री -पुलीन बिहारी 

बिसवाल, श्री हेमानन्द 

fay, श्री पीके. 

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह 

बेग, डो. मिर्जा महवृष 

aaa, श्री देवीधन 

बैठा, श्री कामेश्वर 

ara, श्री खिलाडी लाल 

वैस, श्री रमेश 

भगत, श्री सुदर्शन 

भगोरा, श्री ताराचन्द 

भुजबल, श्री समीर 

भूरिया, श्री काति लाल 

भेया, श्री शिवराज 

We, श्री संजयं 

मंडलिक, श्री सदाशिवराब दादोबा 

मणि, श्री नोस के. 

27 SVM, 1934 (शक) 

मणियन, श्री ओ.एस. 

मलिक, श्री far सिंह 

मलिक, श्री शक्ति मोहन 

मसराम, श्री बसोरी सिंह 

महन्त, Sf. चरण दासं 

महताब, श्री भर्तृहरि 

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद 

महाजन, श्रीमती सुमित्रा 

महाराज, श्री सतपाल 

माली, श्री हरि 

मिर्धा, st. ज्योति 

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद 

मिश्रा, श्री महाबल 

मीणा, श्री रघुवीर सिंह 

मुदे, श्री गोपीनाथ 

मुखर्जी, श्री अभिजीत 

मुत्तेमवार, श्री विलास 

मुनियप्पा, श्री के.एच. 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम 

मेघवाल, श्री भरत राम 

मेधे, श्री दत्ता 

मेक्लोड, श्रीमती share 

मन्या, डँ. थोकचोम 

get, श्री एम. वीरप्पा 

मोहन, श्री पी.सी. 

विधेयक, 2012 914



915 संविधान (118a संश्नोधन) 

यादव, श्री ओम प्रकाश 

यादव, श्री मुलायम सिंह 

यादव, श्री शरद 

यादव, श्री BHAA नारायण 

रहमान, श्री अब्दुल 

wat, श्री एम.के. 

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. 

राजगोपाल, श्री एल. 

राजभर, श्री र्माशंकर | 

राजुखेदी, श्री mre सिंह 

राजेन्द्रन, श्री सी. 

राजेश, श्री Wat. 

राणे, श्री निलेश नारायण . 

रामकिशुन, श्री 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली 

रामशंकर, प्रो. 

WIA, श्री एस.एस. 

राय, श्री प्रेम दास 

राय, श्री महेन्द्र कमार 

राय, प्रो. सौगत 

राव, श्री नामा नागेश्वर 

Ta, श्री रायापति साबासिवा 

रावत, श्री अशोक कुमार | 

रावत, श्री हरीश 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 

रियान, श्री बाजू बन 

*रुआला, श्री सी-एल. 

रेड्डी, श्री अनन्त वैकटरामी 

tect, श्री के-आर-जी. 

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. 

रेड्डी, श्री am सुखेन 

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका 

लागुरी, श्री यशवत 

लालू प्रसाद, श्री 

लिगम, श्री पी. 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद 

वर्मा, श्री सज्जन 

 वासनिक, श्री मुकुल 

विवेकानन्द, डौ. जी. 

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. 

विश्वनाथ, श्री पी. 

वुंडावल्ली, श्री अरूण कमार 

वेणुगोपाल, श्री के.सी 

वेणुगोपाल, St. पी. 

व्यास, ङौ. गिरिजा 

शर्मा, डो. अरविन्द कुमार 

शर्मा, श्री जगदीश 

शर्मा, श्री मदन लाल 

` शानवास, श्री एम.आई. 
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शाह, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी 

शिन्दे, श्री सुशील कुमार 

शिवकुमार, श्री के. ट्फ aah. रितीश 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन 

शेखर, श्री नीरज 

शेखावत, श्री गोपाल सिह 

Wert, श्री सुरेश कुमार 

सर्द, श्री हमदुल्ला 

सचान, श्री राकेश 

सत्पथी, श्री तथागत 

सत्यनारायण, श्री सर्वे 

सहाय, श्रौ सुबोध कान्त 

साई प्रताप, श्री ए. 

साहा, डो. अनूप कमार 

साहू, श्री चंदूलाल 

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिह 

सिधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे 

सिह देव, श्री कालीकेश नारायण 

सिह, श्री aretha. 

सिह, चौधरी लाल 

सिह, Sf. रघुवंश प्रसाद 

सिह, डौ. संजय 

सिंह, WHA रत्ना 

सिह, राव इन्द्रजीत 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

सिह, श्री इज्यराज 

सिंह, श्री उदय 

सिह, श्री उदय प्रताप 

सिह, श्री एन. धरम 

सिह, श्री गणेश 

“सिह, श्री जगदानन्द 

सिंह, श्री जसबत 

fae, श्री fare 

सिह, श्री दुष्यत 

सिह, श्री पशुपति नाथ 

सिह, श्री प्रदीप कमार 

सिह, St. भोला 

सिह, श्री महाबली 

सिह, श्री मुररीलास 

सिह, श्री रतन 

सिह, श्री रवनीत 

सिह, श्री राकेश 

fae, श्री राजनाथ 

सिह, श्री राधा मौहन 

सिह, श्री राधे मोहन 

सिह, श्री रेवती रमन 

सिह, श्री सुखदेव 

सिंह, सुशील कुमार 

सिह, श्रीमती राजेश नदिनी 
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919 संविधान (118वां संशोधन) 

सिन्हा, श्री यशवन्त 

सिन्हा, श्री aA 

सिन्बल, श्री कपिल 

. सिरिसिल्ला, श्री राजैया 

सुरेश, श्री कोडिकुनील 

सुले, श्रीमती सुप्रिया 

सेठी, श्री अर्जुन चरण, 

सेम्मलई, श्र एस. - 

सैलजा, कुमारी 

सोलंकी, डो. किरीट प्रेमजीभाई 

सोलंकौ, श्री भरतसिंह 

सोलंकौ, श्री मकनसिह 

स्वराज, श्रीमती सुषमा. 

स्वामी, श्री जनार्दन 

हक, श्री मोहम्मद असरारूल 

हक, शेख सैदुल 

हजारी, श्री महेश्वर 

` हर्ष कुमार, श्री जीवी. | 

 हान्डिक, श्री नीके. 

ees, श्री dite सिंहः 

रन , श्रीं इस्माइल 

हेन, श्री सैयद शाहनवाज 

हेगडे, श्री अनन्त कुमार 

हेगडे, श्री के. जयप्रकाश 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 920 

[ अनुवाद 

सभापति महोदय : शुद्धि कं अध्यधीन, “मत-विभाजन का परिणाम 

इस प्रकार रैः- 

पक्ष मे : 343 

विपक्ष मे : शून्य 

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित 

एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अन्यून बहुमत 

से पारित wT 

प्रस्ताव स्वीकृते हमा। 

सभापति महोदय : अन सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ 

करेगी | 

att खाली हो ग ra 

अब् भै खंड 2 को सभा म मतदान के लिए रखुगा। 

प्रन यह हैः | 

“fe खंड 2 विधेयक का अग बने।'' | | 

लोक सभा मेँ मत-विभाजन हुमा. 

मतत विभाजन संख्या 2 । पक्ष मे . अपराह्न 4.23 बजे 

| अग्रवाल, श्री जयप्रकाश 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र 

अजनाला, डा. रतन सिंह 

अजमल, श्री बदरूद्दीन 

अजहरूददीन मोहम्मद 

अडसुल, श्री अआनिन्दराव 

निम्नलिखित सदस्यो A wat के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि कौ 

पक्ष मे : 343 + सर्वश्री मिलिन्द देवरा, डो. Mart किल्ली, सर्वश्री शैलेन्द्र 
) कमार, रायापति सांबाशिवा राव, Sue. रुआला ओर जगदानन्द सिंह 

= 349 । । 

विपक्ष Ho: yA 



921 सविधान (115वां सशोधन) 

अधिकारी, श्री शिशिर 

अनन्त कुमार, श्री 

अनुरागी, श्री घनश्याम 

अब्दुल्ला, ST. फारुख 

अमलाबे, श्री नारायण सिह 

अर्गल, श्री अशोक 

अलागिरी, श्री एस. 

अहमद, श्री ई. 

अहमद, श्री सुल्तान 

आचार्य, श्री बसुदेव 

आजाद, श्री कीतिं 

आडवाणी, श्री लाल कृष्णं 

आदित्यनाथ, योगी 

आनंदन, श्री एम. 

आवले, श्री जयवत गंगाराम 

इग्ती, श्री fata सिंह 

इलेगोवन, श्री री.के.एस. 

ईरीग, श्री निनोग 

उदासी, श्री शिवकमार 

एटोनी, श्री wa 

ओला, श्री शीश राम 

ओवेसी, श्री असादूद्दीन 

कटारिया, श्री लालचन्द 

कटील, श्री नलिन कमार 

कमलनाथ, श्री 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

“aust, श्री कमल किशोर 

करवारिया, श्री कपिल मुनि 

कलमाड़ी, श्री सुरेश 

कश्यप, श्री दिनेश 

कश्यप, श्री वीरेन्द्र 

areal, श्री राम सिह 

कामत, श्री गुरुदास 

किल्ली, ॐ. क्रफारानी 

कूमार श्री अजय 

कुमार, श्री कोशलेन्द्र 

कमार, श्री पी. 

कमार, श्री रमेश 

कमार, श्री विश्व मोहन 

कमार, श्री वीरेन्द्र 

कमार, श्री शैलेन्द्र 

कमारी, श्रीमती चन्द्रश 

कुरुष, श्री एन. पीताम्बर 

कृष्णास्वामी, श्री एम. 

केपी, श्री महिन्दर सिंह 

 कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी. 

कौर, श्रीमती परनीतं 

wean, श्री महादेव सिंह 

ainda, श्री भास्करराव बापूराव पाटील 

खत्री, डँ. निर्मल 
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खरगे, श्री मल्लिकार्जुन 

खान, श्री हसन 

खुरशीद, श्री सलमान ` 

गणेशमूर्ति श्री एः 

गद्दीगौदर, श्री dat. 

गवली, श्रीमती भावना पाटील 

गांधी, श्री दिलीप कमार मनसुखलाल - 

गांधी, श्री वरुण 

गांधी, श्रीमती मेनका 

` गाधी, श्री सोनिया 

गाधी, सेलवन, श्री एस. 

*गावित, श्री माणिकराव teen 

गीते, श्री अनन्त गंगाराम 

गुलशन, श्रीमती . परमजीत कौर 

गोगोई, श्री दीप 

गौडा, श्री शिवराम 

Beran, श्री पवन सिह 

चक्रवती, श्रीमती विजया 

चव्हाण, श्री हरिशचन्द्र 

` चाग, श्री सी.-एम. 

चाको, श्री पी.सी. 

चिदम्बरम, श्री पी. 

चिन्ता मोहन, डौ. 

चौधरी, ठो. तुषार 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 
Ld 

चौधरी, श्री अधीर 

चोधरी, श्री अनू हशीम खां 

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार 

चौधरी, श्री निखिल कुमार 

चौधरी, श्री भूदेव 

चौधरी, श्रीमती सन्तोष 

चौहान, श्री दारा सिंह 

dem, श्री प्रभातसिंह पी. 

 चौहाण, श्री महैन्दर्सिह पी. 

जगननाथ, डो. मन्दा 

जतुआ, श्री चोधरी मोहन 

जेयदुरई, श्री एस-आर. 

जरदोश, श्रीमती दर्शना 

Wes, श्री बद्री राम 

जायसवाल, डो. संजय 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश 

waa, श्री हरिभाऊ 

जिन्दल, श्री नवीन 

| जिगजिणगी, श्री रमेश 

जोशी, डो. मुरली मनोहर 

जोशी, डौ. सी-पी. 

जोशी, श्री कैलाश 

जोशी, श्री ween 

जोशी, श्री महेश 

हंसी लक्ष्मी, श्रीमती ara 

‘Tat के माध्यम से मतदान किया। टन्डन, श्रीमती अनू 
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रन्डन, श्री लालजी 

रम्टा, श्री प्रदीप 

am, श्री मानिक 

aren, श्री जोसेफ 

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह 

डिएस, श्री aed 

डे, डो. रतना 

डेका, श्री रमेन 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन 

तम्बिदुरई, Sf. एम. 

तवर, श्री अशोक 

तकाम, श्री संजय 

तवरे, श्री सुरेश काशीनाथ 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा 

तोमर, श्री नरेन्द्र सिह 

थरूर, SY. शशी 

ata, प्रो. के-वी. 

थमस, श्री पीट. 

दत्त, श्रीमती प्रिया 

दास, श्री खेन 

दसि, श्री भक्त चरण 

दासगुप्त, श्री गुरुदास 

दीक्षित, श्री सन्दीप 

दुबे, श्री निशिकात 

देव, श्री at. किशोर चन्द्र 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

देवरा, श्री fate 

देवी, श्रीमती अश्वमेघ 

देवी, श्रीमती रमा 

देवेगोडा, श्री wast. 

धनपालन, श्री के.पी. 

ya, श्रीमती ज्योति 

धरुवनारायण, श्री AR. 

नकवी, श्री जफर अली 

नटराजन, कमारी मीनाक्षी 

नास्कर, श्री गोविन्द चन्द्र 

नाईक, डो. संजीव गणेश 

aes, श्री पी. बलराम 

नागर, श्री ata सिह 

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप 

नारायणसामी, श्री वी. 

निरुपम, श्री संजय 

पक्कोरप्या, श्री एस. 

पटेल, श्री आरके. सिह 

पटेल, श्री किसनभाईं वी. 

पटेल, श्री दिनशा 

पटेल, श्री देवजी. एम. 

पटेल, श्री देवराज सिंह 

पटेल, श्रीमती -जयश्रीनेन 

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश 

पवार, श्री शरदं 
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927 संविधान (118M संशोधन) 

पांगी, श्री जयराम 

पारीलं, sf. पद्मरसिह बाजीराव 

पाटील, श्री wet. arr 

पाटील, श्री प्रतीक 

पाटील, श्री सी.आर 

पाठके, श्री हरिन | 

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ 

पाण्डेय, St. विनय कुमार. 

पायलट, श्री सचिन 

पाला, श्री fade एच, 

पासवान, श्री कमलेश 

पुरक्रायस्थ, श्री कवीन्द्र 

परबदेश्वरी, श्रीमती ड. . 

पुनिया, श्री पना लालः 

Wels, श्री ae 

प्रभाकर, श्री Wa 

प्रधान, श्री अमरनाथ 

परमदास, श्री. | 

 बेदोपाध्याय, श्री सुदीप 

TAL Ht सुरत | 

TR, श्री राज 

बनर्जी, श्री कल्याण 

: बलीराम, ST. 

“aa, श्री थांगसो 

ast, श्रीमती सुस्मिता 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 

बाजवा, श्री प्रताप सिंह 

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर 

carta, श्री के. 

बाबा, श्री के.सी. सिंह 

बालू, श्री tam. 

बावलिया, श्री क्वरजीभाई मोहनभाई 

बासके, श्री पुलीन विहारी 

निसवाल, sft हेमानन्द 

बीज, श्री पी.के. 

बुन्देला, श्री fare सिंह 

बेग, ड. मिर्जा महू 

ae, श्री देवीधन | 

बैठा, श्री कामेश्वर 

aa, श्री खिलाडी लाल 

- वेस, श्री रमेश 

भगत, श्री सुदर्शन 

भगौरा, श्री ताराचन्द 

भुजबल, श्री समीर 

भूरिया, श्री काति लाल 

` भैया, श्री शिवराज 

भोई, श्री संजय 

मंडलिक, st सदाशिवरावं दादोबा 

मणि, श्री जस के. 

afore, श्री ओ.एस. 

मलिक, श्री जितेन््र सिंह 
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मलिक, श्री शक्ति मोहन 

मसराम, श्री बसोरी सिंह 

Ted, ड. चरण दास 

Hema, श्री भर्तृहरि 

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद 

महाजन, श्रीमती सुमित्रा 

महाराज, श्री सतपालं 

माह्ली, श्री हरि 

मिर्धा, डौ. ज्योति 

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद 

` मिश्रा, श्री महाबल 

मीणा, श्री रघुवीर सिंह 

मंडे, श्री गोपीनाथ 

मुखर्जी, श्री अभिजीत 

“मुत्तेमवार, श्री विलास 

मुनियप्पा, श्री के.एच. 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम 

मेघवाल, श्री भरत राम 

मेघे, श्री दत्ता 

Fats, श्रीमती ers 

मेन्या, डौ. थोकचोम | 

मोहली, श्री एम. वीरप्मा 

मोहन, श्री that. 

यादव, श्री ओम प्रकाश 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

यादव, श्री मुलायम सिंह 

यादव, श्री शरद 

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण 

रहमान, श्री अब्दुल 

राघवन, श्री Was. 

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. 

राजगोपाल, श्री एल. 

राजभर, श्री रमाशंकर 

राजुखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह 

राजेन्द्रन, श्री सी. 

राजेश, श्री waa. 

राणे, श्री fra नारायण 

रामकिशुन, श्री 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली 

रामशंकर, प्रो. 

Tare, श्री एसएस. 

राय, श्री प्रेम दास 

राय, श्री महेन्द्र कमार 

राय, प्रो. सौगत 

राव, श्री नामा नागेश्वर 

‘qa, श्री रायापति सांबासिवा 

रावत, श्री अशोक कमार् 

रावत, श्री हरीश 

far, श्री बाजू बन 

9३0 
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"रुआला, श्री सी-एल. 

रेड्डी, श्री अनन्त deem 

रेड्डी, श्री Forest. 

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. 

test, श्री गुधा सुखेर 

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका 

लागुरी, श्री यशवंत 

लाल, श्री पकौडी 

लालू प्रसाद, श्री 

लिगम, श्री पी. 

वर्धन, श्री a 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद 

वर्मा, श्री सज्जन 

वासनिक, श्री मुकुलं 

विवेकानन्द, डो. जी. 

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. 

विश्वनाथ, श्री पी. 

बुडावल्ली, श्री अरूण कुमार ̀ 

वेणुगोपाल, श्री के.सी. 

वेणुगोपाल, श्री डी. 

बेणुगोपल, डो. पी. 

व्यास, Sf. गिरिजा 

शर्मा, डो. अरविन्द कमार 

शर्मा, श्री जगदीश 

18 दिसम्बर, 2012 

“Tat के माध्यम से मतदान fea 

शर्मा, श्री मदनं लाल 

शानवास, श्री एम.आई. 

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी 

शाता, श्रीमती जे. 

शारिक, श्री शरीफुद्दीन 

शिन्दे, श्री सुशील कुमार 

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन 

शेखर, श्री नीरज 

शेखवत, श्री गोपाल सिंह 

शेटकर, श्री सुरेश कमार 

सईद, श्री हमदुल्ला 

सचान, श्री राकेश 

सत्पथी, श्री तथागत 

सत्यनारायण, श्री सर्वे 

सहाय, श्री सुबोध कान्त 

साई प्रताप, श्री ए. 

साहा, ई. अनूप कुमार 

साहू, श्री चंदूलाल 

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिह 

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव ` | 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे 

सिह देव, श्री कालीकेश नारायण 

सिह, श्री आर.पी.एन. ` 

सिंह, चौधरी लाल 

विधेयक, 2012
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fae, डौ. भोला 

विह, St. रघुवंश प्रसाद 

सिह, Sf. संजय 

सिह, राजकुमारी रत्ना 

सिह, राव इन्द्रजीते 

सिंह, श्री इज्यराज 

सिह, श्री उदय 

fae, श्री उदय प्रताप 

सिह, श्री गणेश 

"सिह, श्री जगदानन्द 

सिह, श्री जसवत 

सिह, श्री fare 

सिह, श्री दुष्यत 

सिह, श्री पशुपति नाथ 

सिह, श्री प्रदीप कुमार 

सिंह, St. भोला 

सिह, श्री महाबली 

fae, श्री मुरारीलाल 

सिह, श्री रतन 

सिह, श्री रवनीत 

सिह, श्री राकेश ` 

सिह, श्री राजनाथ 

fae, श्री राधा मोहन 

सिह, श्री राधे मोहन 

‘ca के पाध्यम से मत्तदान fea 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

सिह, श्री रेवती रमन 

सिह, श्री सुखदेव 

सिह, श्री सुशील कमार 

सिह, श्रीमती राजेश नदिनी 

सिन्हा, श्री यशवन्त 

सिन्हा, श्री WTA 

सिब्बले, श्री कपिल 

सुरेश, श्री कोडिकुनील 

सुले, श्रीमती सुप्रिया 

सेठी, श्री अर्जुनं चरण 

सेम्मलई, श्री एस. 

aan, कमारी 

सोलंकी, St. किरीर प्रेमजी भाई 

erat, श्री भरतसिह 

सोलकी, श्री erate 

स्वराज, श्रीमती सुषमा 

स्वामी, श्री जनार्दन 

हक, श्री मोहम्मद असरारूल 

हक, शेख aa 

हजारी, श्री महेश्वर 

हर्ष कमार, श्री silat. 

हान्डिक, श्री बी.के. 

हुड्डा, श्री are सिंह 

हुसैन, श्री इस्माइल 

हयेन, श्री सैयद शाहनवाज 
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935 aaa (115वां संशोधन) । 18 दिसम्बर, 2012 

हेगडे, श्री अनन्त कुमार 

हेगडे, श्री कै. जयप्रकाश 

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीनः, मत-विभाजन का परिणाम 
इस प्रकार ठैः- 

पक्ष में : 342 

विपक्ष मे : शून्य 

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं 

मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अन्यून बहुमत से 

पारित हुञ। 

प्रस्ताव स्वीकृत wei | 

सभापति महयेदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरभ 

करेगी | 

दीर्घाएं खाली हौ गई रह। 

अब मे खंड 2 को सभा म मतदान के लिए Tem 

प्रशन यह हैः 

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।'' 

लोक सभा यँ मत-विभाजन हभा 

खंड 1 

सभापति महोदय : खंड 1 मे एक संशोधन BI अन, मंत्री महोदय, 
संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करेगे। 

संशोधन किया गया; 

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 ओर 4:- 

ˆ" संविधान (118वां संशोधन) अधिनियम, 2012" के स्थान पर- 

^“ संविधान (५9वां संशोधन) अधिनियम, 2012" प्रतिस्थापित किया 

are |" | 

(श्री आर.पी.एन. सिंह) 

^निम्नलिखित सदस्यौ ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि st 

पक्ष मे : 342 + सर्वश्री पुलिन लिहारी wed, कमल किशोर “कमांडो, 
माणिकराव होडल्या गाविते, विलास मुक्तेमवार sik जगदानंद सिंह = 
347 | 

विपक्ष मे : शून्य 
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सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई है। 

प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 1, संशोधित रूप मे, विधेयक अंग बने।'' 

लोक सभा मे मत-विभाजन B37) 

मत विभाजन संख्या 3 पक्ष रमे 

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र 

अजनाला, डा. रतनं सिंह 

अजमल, श्री seach. 

अजहरूद्दीन मोहम्मद 

अडसुल, श्री आनन्दराव 

अधिकारी, श्री शिशिर 

अनन्त कुमार, श्री 

अनुरागी, श्री घनश्याम 

अबुल्ला, डो. फारुख 

अमलाबे, श्री नारायण सिंह 

अर्गल, श्री अशोक 

अलागिरी, श्री एस. 

अहमद, sft ड. 

अहमद, श्री सुल्तान 

| आचार्य, श्री वसुदेव 

आजाद, श्री कीर्ति 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण 

आदित्यनाथ, योगी 

आनदन, श्री एम. 

अपराह्न 4.25 बजे
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आवले, श्री Wadd गगाराम 

इग्ती, श्री बिरेन सिंह 

इलंगोवन, श्री ठी.के.एस. 

gin, श्री Frain 

उदासी, श्री शिवकूमार 

wart, श्री wa 

ओला, श्री शीश राम 

staat, श्री असादूददीन 

कटारिया, श्री लालचन्द 

कटील, श्री नलिन कुमार 

कमलनाथ, श्री 

कमांडो, श्री कमल किशोर 

करवारिया, श्री कपिल मुनि 

कलमाड़ी, श्री सुरेश 

कश्यप, श्री दिनेश 

कश्यप, श्री वीरेन्द्र 

कस्वां, श्री राम fae 

कामत, श्री Weer 

किल्ली, डो. द्रुपारानी 

कमार श्री अजय 

कुमार, श्री कोशलेन्द्र 

कमार, श्री रमेश 

कुमार, श्री विश्व मोहन 

कूमार, श्री dite 

कुमार, श्री शैलेन्द्र 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

कुमारी, श्रीमती चन्द्रश 

करूप, श्री एन. पीताम्बरं 

कृष्णास्वामी, श्री एम. 

कुमारी, श्रीमती पुतुल 

केपी, श्री feat सिह 

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी 

कौर, श्रीमती परनीत 

asa, श्री महादेव सिंह 

खततगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील 

खत्री, डो. निर्मल 

खरगे, मल्लिकार्जुन 

खान, श्री हसन 

खुर्शाद, श्री सलमान 

गददीगौदर, श्री that. 

गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल 

गांधी, श्री वरुण 

गांधी, श्रीमती मेनका 

गाधी, श्री सोनिया 

गांधी, Beat, श्री एस. 

Tapas, श्री एकनाथ महदेव 

गातित, श्री माणिकराव होडल्या 

गीते, श्री अनन्त गगाराम 

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर 

गोगोई, श्री दीप 

गोडा, श्री शिवराम 
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घाटोवार, श्री पवन सिह 

चक्रवती, श्रीमती विजया 

चव्हाण, श्री हरिशचन्द्र 

चाग, श्री सी.एम. 

चाको, श्री dat. 

चिदम्बरम, श्री पी. 

चिन्ता मोहन, Sf. 

det, डो. तुषार 

चोधरी, श्री अधीर 

चौधरी, श्री अनू ain खां 

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार 

चौधरी, श्री निखिल कमार 

चोधरी, श्री भूदेव 

चौधरी, श्रीमती सन्तोष 

चोहान, श्री दारा सिंह . . . 

चौहान, श्री प्रभातसिह पी. 

ae, श्री महेन्दरसिह पी. 

जगनाथ, डौ. मन्दा 

जतु, श्री चौधरी मोहन 

जेयदुरई, श्री एस.आर. 

जरदोश, श्रीमती दर्शना 

Wes, श्री adi राम 

जायसवाल, ई. संजय 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश 

Tat, श्री हरिभाऊ 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 

जिन्दल, श्री नवीन 

जिगजिणगी, श्री रमेश 

जोशी, St. मुरली मनोहर 

जोशी, ड. सी.पी. 

जोशी, श्री Bort 

जोशी, श्री प्रहलाद 

जोशी, श्री महेश 

ज्ञंसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा 

टन्डन, श्रीमती अनू 

रन्डन, श्री लालजी 

टम्टा, श्री प्रदीप | 

टैगोर, श्री मानिक 

deh, श्री जोसेफ 

दाकर, श्री अनुराग सिंह 

डिएस, श्री चार्ल्स 

डे, डो. रत्ना | 

डेका, श्री TA 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन 

तम्बिदुरई, डौ. एम 

तंवर, श्री अशोक 

तकाम, श्री संजय 

तवरे, श्री सुरेश काशीनाथ 

तीर श्रीमती कृष्णा 

तोमर, sft ate सिंह 

थरूर, डो. शशी 
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थामस, प्रो. के.वी. 

थमस, श्री पी.री. 

दत्त, श्रीमती प्रिया 

दास, श्री खगेन 

दास, श्री भक्त चरण 

दसगुप्त, श्री गुरुदास 

दीक्षित, श्री सन्दीप 

दुबे, श्री निशिकात 

देव, श्री वी. किरोर चन्द 

देवरा, श्री मि्लिद 

देवी, श्रीमती अश्वमेघ 

देवी, श्रीमती रमा 

देवेगौडा, श्री Tash. 

धन्पालन, श्री केपी. 

yd, श्रीमती ज्योति 

ध्ुवनारायण, श्री आर. 

नकवी, श्री जफ़र अली 

नरराजन, कुमारी मीनाक्षी 

नहर, श्रीमती रानी 

नास्कर, श्री गोविन्द चन्दर 

नाईक, डो. संजीव गणेश 

नाईक, श्री पी. बलराम 

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह 

 नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप 

नारायणसामी, श्री वी. 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

निरुपम, श्री संजय 

पक्कीरप्पा, श्री एस. 

पटेल, श्री आर.कं. सिहं 

पटेल, श्री किसनभाई वी. 

पटेल, श्री दिनशा 

पटेल, श्री देवजी एम. 

पटेल, श्री देवराज सिंह 

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन 

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश 

पवार, श्री शरद 

पांगी, श्री जयराम 

पाटील, ड. पदमरसिह बाजीराव 

पाटील, श्री Ga. नाना 

पारील, श्री प्रतीक 

पारील, श्री सी.आर. 

पाठक, श्री हरिन 

पाण्डा, श्री प्रबोध 

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ 

पाण्डेय, St. विनय कुमार 

पायलट, श्री सचिन 

पाला, श्री fate एच. 

पासवान, श्री कमलेश 

पुरकायस्थ, श्री कनीन्द्र 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. 

पुनिया, श्री पना लल् 
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Were, श्री सोहन 

प्रभाकर श्री Wr 

प्रधान, श्री अमरनाथ | 

प्रेमदास; श्री | 

Tat, श्री सुब्रत | 

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप 

Te, श्री राज 

बनर्जी, श्री कल्याण 

जलीराम, डौः 

बाते, श्री थांमसो 

art, श्रीमती सुस्मिता 

बाजवा, श्री रतप सिंह | 

बादल, रोमी हरसिमरत कौर 

: arity, श्री के. | 

नाना, श्री के.सी. सिंह 

बालू, श्री टी.आर.. 

बाल्मीकि, श्री कमलेश 

aden, -श्री कुवरजीभाईं मोहनभाई . ` 

वासके, श्री पुलीन बिहारी 

बिसवाल, श्री हेमानन्द ` 

ary, श्री पीके. 

बुन्देला, श्री चिते सिंह 

बेग, डौ. मिर्जा हून 

बेसरा, श्री. देवीधन . 

 नेठा, श्री कामेश्वर 

18 दिसम्बर, 2012. | विधेयक, 2012 

बेरवा, श्री खिलाडी लाल 

aa, श्री ae 

भगत, श्री मुन 

भगोर, श्री ताराचन्द . 

भुजबल, श्री समीर वि 

भूरिया, श्री कांति लाल 

भैया, श्री शिवराज 

भई, श्री संजय 

मंडलिक, | श्री सदाशिवराव दादोबा 

मणि, श्री.-जोस के वि 

मणियन, श्री ओ.एस. 

मलिक, श्री fare सिंह 

. मलिक, श्री शक्ति मोहन 

 मसराम, श्री बसोरी सिंह 

महन्त, डौ. चरण दास 

महताब, श्री भर्तृहरि 

महतो, श्री, वैद्यनाथ प्रसादं 

महाजन, श्रीमती सुमित्रा | 

महाराज, श्री सतपाल | 

माश्ी, श्री हरि 

मिर्धा, डौ. ज्योति 

मिश्र, sft गोविन्द प्रसाद 

मिश्रा, श्री महाबल 

` मीणा, श्री रघुवीर सिंह ` 

qs, श्री गोपीनाथ 
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qos, श्री अभिनीत 

Avan, श्री विलास 

मुनियप्पा, श्री के.एच. 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम 

मेघवाल, श्री भरत रम 

Hats, श्रीमती sre 

मेन्या, डो. dred 

मोइली, श्री एम. वीरप्पा 

मोहन, श्री पी.सी. 

यादव, श्री ओम प्रकाश 

यादव, श्री शरद 

यादव, श्री हृकुमदेव नारायण 

रहमान, श्री अब्दुल 

राघवन, श्री एम.के. 

राघवेन्द्र, श्री बी. वाई, 

राजगोपाल, श्री एल. 

राजभर, श्री रमाशंकर । 

राजुखेदी, श्री गजेन्द्र सिंह 

राजेन्द्रन, श्री सी. 

राजेश, श्री waa. 

राणे, श्री निलेश नारायण 

रामकिशुन, श्री 

रामचेन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली 

रामशंकर, प्रो. 

Tags, श्री एस.एस. 

27 अग्रहायण, 1934 (शक ) विधेयक, 2012 

राय, श्री प्रेम दास 

राय, श्री महेन्द्र कुमार 

राय, प्रो. सौगत 

राव, श्री नामा नागेश्वर 

राव, श्री रायापति साबासिवा 

: रावत, श्री अशोक कुमार 

रावत, श्री हरीश 

स्यान, श्री बाजू खन 

waren, श्री Pua. 

test, श्री अनन्त वैकटरामी 

रेड्डी, श्री के.आर.जी. | 

tech, श्री के.जे.एस.पी. 

रेड्डी, श्री aM सुखेन 

लक्ष्मी, श्रीमती पननाका 

लागुरी, श्री यशवत 

लाल, श्री पकौदी 

लालू प्रसाद, श्री 

forma, श्री पी. 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद 

वर्मा, श्री सज्जनं 

वासनिक, श्री मुकुल 

aa, St. जी. 

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. 

विश्वनाथ, श्री पी, 

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार 
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बणुनोपल, श्री के.सी | सिह, चौधरी लाल 

वेणुगोपाल, ई. पी. ~ ` ॑ | सिह Sf. रघुबश प्रसाद 

व्यास, डौ. गिरिजा ` 7 | । सिह, डो. संजय 

शर्मा, डा. अरविन्द कमार सिह, राजकूमारी रत्ना 

शर्मा, श्री जगदीरा | | सिह, राव इन्द्रजीत 

शर्मा, श्री मदन लाल सिंह, श्री इज्यराज 

शानवास, श्री एम.आई. ॑ ` | सिद, श्री. उदय 

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी - सिह, श्री उदय प्रताप ` | 

fire, श्री सुशील कुमार | | | सिह, श्री एन. धरम 

rear, at के. उर्फ Sa. रितीश | सिह, श्री गणेश | ~ 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन ) : सिह, श्री जगदानन्द 

शेखर श्री नीरन , सिह, श्री जसवंत 

शेखवत, श्री गोपाल सिंह ि | सिह, श्री जितेन | 

क, श्री सुरेश कमार ` | | ` सिह. श्री दुष्य 

ag, श्री हमदुल्ला | | | सिंह, श्री पशुपति नाथ 

सचान, श्री राकेश | । सिह, श्री प्रदीप कुमार 

सत्पथी, श्री तथागत |  । सिह, डो. भोला ` 

सहाय, श्री सुबोध कान्त हि fas, श्री महाबली 

साई प्रताप, श्रीःए ` च सिह, श्री quitter 

साहा, डो. अनूपः कुमार | ` ~ सिह; श्री~{तन 

साहू, श्री चंदूलाल | | धि सिंह, श्री रवनीत 

सिंगला, श्री. विजय ईन्दर fae | - सिह, श्री राकेश 

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव a सिह, श्री राजनाथ 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे ~ ` सिह, श्री राधा मोह 

सिंह देव, श्रौ कालीकेश नारायण `` । ` सिह, श्री राधे मोहः
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सिंह, श्री रेवती रमन 

सिह, श्री सुखदेव 

सिह, सुशील कुमार 

सिह, श्रीमती राजेश नदिनी 

व सिन्हा, श्री यशवन्त 

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न 

fora, श्री कपिल 

सिरिसिल्ला, श्री राज्या 

सुरेश, श्री कोडिकुनील 

सुले, श्रीमती सुप्रिया 

aa, श्री अर्जुन चरण 

सेम्मलर्द, श्री एस. 

रैलजा, कुमारी 

सोलंकौ, डो. किरीर प्रेमजीभाई 

Test, श्री भरतसिह 

सोलंकौ, श्री मकनर्सिह 

स्वराज, श्रीमती सुषमा 

स्वामी, श्री जनार्दन 

हक, श्री मोहम्मद असरारूल 

हक, शेख aaa 

हजारी, श्री महेश्वर 

हर्षं कमार, श्री जी.वी. 

हान्डिक, श्री aa. 

Sas, श्री are सिंह 

हयेन, श्री इस्माइल 

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज 

27 seta, 1934 (शक) विधेयक, 2012 950 

हेगडे, श्री अनन्त कमार 

हेगडे, श्री के. जयप्रकाश 

सभापति महोदय : शुद्धि के sea, विभाजन का परिणाम 

निम्नलिखित रैः- 

पक्ष मे : 348 

विपक्ष मे : शून्य 

यह सभा की कुल सदस्यों के बहुमत तथा सभा में उपस्थित तथा 

मतदान करने वाले सदस्यो कौ संख्या कं दो-तिहाई से अन्यून बहुमते 

से यह प्रस्ताव पारित किया जाता ZI 

प्रस्ताव ath हा। 

खंड 1, संशोधित खूप में विधेयक F जोड दिया गया 

सभापति महोदय : नँ अब अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का 

पूरा नाम को सभा मेँ मतदान के लिए रखता दू। 

प्रश्न यह रैः 

‘fe अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का 

अग aq" 

, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम 

विधेयक F जोड दिए me! 

श्री adi. सिंह : मँ प्रस्ताव करता हूः 

"कि विधेयक, संशोधित रूप मे पारित किया sre” 

सभापति महोदय : det पहले ही खाली कौ जा चुकौ रह। 

अव 3 प्रस्ताव wen f विधेयक, संशोधित, रूप मे पारित किए 

जाने के लिए सभा मे मतदान के लिए रेखा जाए। 

प्रश्न यह हैः 

“fe विधेयक, संशोधित रूप मेँ पारित किया oe” 

लोक सभा मेँ म॑त-विभाजन हा । 

"निम्नलिखित सदस्यो ने भी पर्ची के माध्यम समे मतदान fea शुद्धि ali 

पक्ष मे. : 348 + श्री जगदानद सिंह = 349 © 

विपक्ष मे : शून्य



951 संविधान (118वां संशोधन) 

मत विभाजन संख्या 4 यक्ष मेँ 

अग्रवाल, श्री जयप्रकाश 

: अग्रवाल, श्री राजेन्द्र ` 

अजनाला, डा. रतन सिंह 

arama, of  बदरूद्दीन | 

अजहरूद्दीन मोहम्मद | 

अडसुल, श्री आनन्दराव % 

अधिकारी, श्री शिशिर ` 

अनन्त कुमार, श्री 

| अनुरागी, श्री घनश्याम 

अब्दुल्ला, ST. फारुख 

अमलाने, श्री. नारायण सिंह 

अर्गल, . श्री अशोक | 

अलागिस, श्री एस. 

` | अहमद, aft ई 

अहमद, श्री सुल्तान 

आचार्य, श्री बसुदेव' 

| आजाद, श्री कीतिं 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण 

आदित्यनाथ, योगी 

आनंदन, श्री एम 

आवले, श्री जयवत गंगाराम 

इग्ती, श्री बिरेन सिंह | 

इलेगोवन, श्री टी-के.-एस- 

ईरीग ; श्री fam 

18 दिसम्बर, 2012. 

अपराह्न 4.27 बजे 

विधेयक, 2012 

उदासी, श्री शिवकूुमार ` 

एयेनी, श्री a 

ओला, . श्री शीश राम 

ओवेसी, श्री असादूददीन ` 

कटारिया, श्री लालचन्द 

ada, श्री नलिन कमार 

कमलनाथ, श्री. | 

कमांडो, श्री कमल किशोर 

करवारिया, श्रौ कपिल मुनि 

कलमाडी, श्री सुरेश | 

कश्यप, श्री दण 

कश्यप, श्री वीरे 

कस्वा, श्री राम सिह 

` कामत, श्री गुरुदास 

किल्ली, ड. क्रपारानी 

कमार् श्री अजय 

कूमार, श्री कोशलेन्द्र 

कूमार, श्री अनत ` 

कमार, श्री पी. 

कमार, श्री रमेश 

कमार, श्री विश्व मोहन 

कुमार, श्री वीरि 

कुमार, श्री शैलेन्द्र 

कमारी, श्रीमती चन्द्रश . 

कुमारी, श्रीमती पुतुल 

` 952
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कुरुप, श्री एन. पीताम्बर 

कृष्णास्वामी, श्री एम. 

केपी, श्री महिन्दर सिह 

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी 

कौर, श्रीमती परनीत 

खंडेला, श्री महादेव सिंह 

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पारील 

खत्री, डो. निर्मल 

खरगे, — 

खान, श्री हसन 

खुर्शीद, श्री सलमान 

गददीगौदर, श्री tha. 

गांधी, श्री दिलीप कमार मनसुखलाल 

गाधी, श्री वरूण 

गांधी, श्रीमती मेनका 

गांधी, श्री सोनिया 

गधी, सेलवन, श्री एस. 

गायकवाद, श्री एकनाथ महदेव 

गावित, श्री माणिकैराव हौडल्या 

गीते, श्री अनन्त गंगाराम 

गोगोई, श्री दीप 

गौडा, श्री शिवराम 

घारोवार्, श्री पवन सिह 

चक्रवती, श्रीमती विजया 

चव्हाण, श्री हरिशचन्द्र 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

चाग, श्री ata. 

चाको, श्री पी-सी. 

चिदम्बरम, श्री पी. 

चिन्ता मोहम, ST. 

चौधरी, डो. तुषार 

चोधरी, श्री अधीर 

चौधरी, श्री अबू win खां 

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार 

चोधरी, श्री निखिल कमार 

चौधरी, श्री भूदेव 

चोधरी, श्रीमती सन्तोष 

der, श्री दारा सिंह 

चौहान, श्री प्रभातसिह पी. 

dem, श्री महेन्द्रसिंह पी. 

चौहान, श्री संजय सिह 

जगननाथ, डो. मन्दा 

जतु, श्रौ चौधरी मोहन 

wag, श्री Uae. 

we, श्रीमती दर्शना 

was, श्री बद्री सम 

जायसवाल, डौ. संजय 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश 

wad, श्री हरिभाऊ 

जिन्दल, श्री नवीन 

जिगजिणगी, श्री रमेश 
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जशो, ठो act मनोहर 

जोशी, डौ. सी.पी - 

"जोशी, श्री कैलाश 

जोशी, श्री प्रहलाद 

Stet, ot मेश 

ath लक्ष्मी, श्रीमती बोचा 

टन्डन, रोमी अनू | 

टन्डन, श्री लालजञी : 

are, श्री wae | 

टैगोर, श्री मानिक 

जेष श्रो जोक 

` उक्र, श्री — सिंह 

डिएत, श्री aed 

डे, डौ. रत्ना 

डका, श्री रमेन 

डेविडसन, श्रीमती जे. -हेलन ` 

तम्निदुरई, डौ एम. 

तवर, र अशोक 

. तवरे, श्री सुरेश काशीनाथ 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा 

तोमर, श्री नरेन्द्र fie 

थरूर, ड. शशी 7 

थामस, परो Sah 

थमस, st det. 

‘cd के माध्यम से मतदान किया। 

18 दिसम्बर, 2012 - विधेयक, 2012 

दत्त, श्रीमती प्रिया 

दास, श्री ar 

- दास, श्री भक्त चरण 

दसगुप्त, श्री गुरुदास 

दीक्षित, श्री. सन्दीप 

` दुष, श्री निशिकात 

| देव, श्री वी. किशोर चन्द्र 

देवरा, श्री मिलिद ` 

देवी, श्रीमती अश्वमेध ` 

देवी, श्रीमती रमा ` 

eater, श्री एच.डी. 

धनपालन, श्री केपी, 

ध्व, श्रीमती ज्योति 

FAT, श्री आर. 

नकबीं, श्री जफर अली 

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी 

, नहर, श्रीमती रानी 

 नास्कर, श्री गोविन्द चन्द्र 

नाईक, श्री पी. बलराम 

नाईक, St. संजीव गणेश ` 

नागर श्री gre सिह 

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप 

नारायणसामी, श्री वी. 

निरुपम, श्री संजय 

पक्कीरप्पा, श्री एस. ` 
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पटेल, श्री आर.के. सिह 

पटेल, श्री किसनभाई वी. 

पटेल, श्री दिनशा 

परेल, श्री देवजी एम. ` 

पटेल, श्री देवराज सिंह 

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन ` 

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश 

पवार, श्री शरद 

पांगी, श्री जयराम 

पारील, डो. पद्मरसिह बाजीराव 

पारील, श्री wet. नाना 

पाटील, श्री प्रतीक 

पाटील, श्री ata. 

पाठक, श्री हरिनं 

पाण्डा, श्री प्रबोध 

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ 

पाण्डेय, sf. विनय कर्मार 

पायलट, श्री सिन 

पाला, श्री fade एच. 

पासवान, श्री कमलेश 

पुरकायस्थ, श्री wate 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. 

` पुनिया, श्री पन्ना लाल 

Wed, श्री सोहन 

प्रभाकर, श्री Waa 

27 अग्रहायण, 1934 {शक ) विधेयक, 2012 

प्रधान, श्रौ अमरनाथ 

प्रेमदास, श्री 

बंटोपाध्याय, श्री सुदीप 

बल्वर, श्री राज 

बनर्जी, श्री कल्याण 

aera, SF. 

बक्शी, श्री सुब्रत 

aga, श्री थांगसो 

ast, श्रीमती सुस्मिता 

बाजवा, श्री प्रताप सिंह 

बादल, श्रीमती हरसिमरत कीर 

नापीराज्, श्री के. 

बाबा, श्री केसी. सिंह 

बालू, श्री Zar. 

बाल्मीकि, श्री कमलेश 

लाबलिया, श्री कवरजीभाई मोहन भाई 

वासके, श्री पुलीन विहारी 

बिसवाल, श्री हेमानन्द 

बीज, श्री पीके. 

बुन्देला, श्री जितेन््र सिंह 

वेग, St. fast nega 

बेसरा, श्री देवीधन 

aa, श्री कामेश्वर 

बैरवा, श्री खिलाडी लाल 

aa, श्री रमेश 
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भगत, श्री सुदर्शनः 

भगोरा, श्री ताराचन्द 

भुजवबल, श्री  समौर 

भूरिया, श्री कति लाल 

भेया, श्री शिवेराज 

` भो, श्री संजय 

मणि, श्री जोसं के, 

मणियन, श्री ओ.एस. 

मलिक, श्री जत सिंहे 

मसराम, श्री बसोरी सिंह 

महन्त, ई. चरण दास 

महताब, श्री भर्तृहरि 

महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद 

. महाजन, श्रीमती सुमित्रा 

महराज, श्री सतपाल 

माड़ी, श्री हरि 

| faut, डौ. ज्योति 

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद 

मिश्रा, श्री महाबल 

मीणा, श्री रघुवीर सिंह 

मुदे, श्री गोपीनाथ 

मुखर्जी, श्री अभिजीत 

मजार श्री विलास 

मुनियप्पा, श्री के.-एच. 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम 

18 दिसम्बर, 2012 । विधेयक, 2012 

मेषवाल, श्री भरत राम 

मेघे, श्री दत्ता 

tacts, श्रीमती ere 

मेन्या, दो. थोकचोम 

Heit, श्री एम. वीरप्पा 

मोहन, श्री पी.सी. 

यादव, श्री ओम प्रकाश 

यादवे, श्री मुलायम fee 

यादव, श्री शरद 

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण 

रहमान, श्री अब्दुल 

राघवन, श्री एम.के. 

राघवेन्द्र, श्री बी.वार्ई. 

, राजगोपाल, श्री एल. 

राजभर, श्री रमाशंकर 

राजुखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह 

ee, श्री सी. 

राजेश, oft एम.बी. 

राणे, श्री निलेश नासवण 

राभकिशुन, श्री 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली 

रामशंकर, प्रो. 

TAS, श्री एसएस. 

राय, श्री प्रेम दास 

राय, श्री महेन्द्र कमार 

राय, प्रो सौगत 
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राव, श्री नामा नागेश्वर 

राव, श्री रायापति साबासिवा 

रावत, श्री अशोक GAN 

Wad, श्री हरीश 

far, श्री बाजू बन 

रुआला, श्री Fue. 

रेदडी, श्री अनन्त वेकटरामी 

teat, श्री के.आर.जी. 

teat, A के.जे-एस-पी. 

test, श्री गुथा qa 

लक्ष्मी, श्रीमत्ती पनबाका 

लागुरी, श्रौ यशवत 

लाल, श्री पकौडी 

लालू प्रसाद, श्री 

fem, श्री पी. 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद 

वर्मा, st सज्जन 

वासनिक, श्री मुकूलं 

विवेकानन्द, Sf. जी. 

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. 

विश्वनाथ, श्री पी. 

वुडावल्ली, श्री अरुण AAR 

वेणुगोपाल, श्री के.सी. 

वेणुगोपल, डौ. पी. 

व्यास, ई. गिरिजा 
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शर्मा, sf अरविन्द कुमार 

शर्मा, श्री जगदीश 

शर्मा, श्री मदने लाल 

शानवास, श्री wats. 

fre, श्री सुशील कमार 

शिवकूमार, श्री के. उर्फ जके. रितीश 

शुक्लवेद्य, श्री ललित मोहन 

शेखर, श्री नीरज 

शेटकर, श्री सुरेश कुमार 

शेखवत, श्री गोपाल सिंह 

संजय, श्री तकाम 

wea, श्री हमदुल्ला 

सचान, श्री राकेश 

सत्पथी, श्री तथागत 

सत्यनारायण, श्री सरवे 

सहाय, श्री सुबोध कान्त 

साई प्रताप, श्री णए. 

शाह, श्रीमती माया राज्यलक्ष्मी 

साहू, श्री चदूलाल 

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह 

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे 

सिह दव, श्री कालीकेश मारायण 

सिह, श्री SRT. 

सिह, चौधरी लाल 
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सिह, डो. रघुवंश प्रसाद | - - सिह, श्री सुखदेव 

सिह, डौ. संजय 

सिह, राजकुमारी रत्ना 

सिंह, राव इन्द्रजीत 

सिह, श्री इच्यराज 

` सिंह, श्री उदय 

सिंह, श्रौ उद्य प्रताप 

सिह, श्री एन. धरम 

सिह, श्री गणेश 

सिह, श्री जगदानन्द 

सिह, श्री जसवंत 

सिह, श्री जितेन. 

सिह, श्री दुष्यंत 

सिह, श्री पशुपति नाथ 

सिह, श्री प्रदीप कुमार 

सिह, डो. भोला 

सिह, श्री महाबली 

सिह, श्री मुरारीलाल 

| सिंह, श्री रतन 

सिंह,. श्री रवनीत 

सिंह, श्रौ राकेश 

सिह, श्री राजनाथ 

fae, af राधा मोहन 

सिह, श्री राधे -मोहन 

faz, श्री रेवती रमन 

सिह, सुशील कमार 

सिह, श्रीमती राजेश नंदिनी 

सिन्हा, श्री यवन्त 

सिन्हा, श्री Uae. 

, सिन्बल, श्री कपिल 

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या ` 

सुरेश, श्री कोडिकुनील 

सुले, श्रीमती सुप्रिया 

सेठी, श्री अर्जुन चरण ` 

are, श्री एस. - । 

सैलजा, कूमारी 

सोलंकी, St. किरीर प्रेमजीभाई 

सोलकौ, श्री waite | 

सोलंकी, श्री मकनर्सिंह 

स्वराज, श्रीमती सुषमा | । - 

स्वामी, श्री जनार्दन | 

हक, श्री मोहम्मद असरूल 

हजारी, श्री महेश्वर ) 

ai कुमार, श्री shat 

हान्डिक, श्री ae. | 

eS, ft dite सिंह , ` 

हुसैन, श्री इस्माइल 

हेगडे, श्री अनन्त कमार 

` हेगडे, श्री के. जयप्रकाशं
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सभापति Adler : शुद्धि कं अध्यधीन", मत-विभाजन का परिणाम 

इस प्रकार रैः-- 

पक्ष मे : 347 

विपक्ष Fo: शून्य 

प्रस्तावे सभा कौ समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित 

एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित 

हुआ । 

प्रस्ताव स्वीकृत Bai! 

AMET 04.29 बजे 

सभा पटल पर रखे गए पत्र - जारी 

{ अनुवाद] 

सभापति महोदय : मद संख्या 10 - श्री आर.पी.एन. feel 

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आर-पी.एन. सिंह) : मे निम्नलिखित 

पत्र सभा पटल पर रखता हूः- 

(1) (एक) रिपैद्रिएरूस कोञआपरेटिव theta एंड डेवलपमेट वैक 

लिमिटेड, Fag के वर्षं 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे | 

(दो) प्पिटिणएट्स कोआपरेटिव Geta एंड डेवलपर बैक 

लिमिटेड, चेनई के वर्षं 2011-12 के कार्यकरण 

कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्र॑थालय पे रखे गप्। देखिए संख्या wad. 3070/15/12] 

(2) रष्टीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्षं 2011-12 

के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा ait 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन्। 

[ग्रंथालय मे रखी me) देखिए संख्या wad. 8071/15/12] 

“निम्नलिखित सदस्यो ने पर्ची कं माध्यम से मतदान fa शुद्धि at 
पक्ष मे : 347 + श्री कैलाश जोशी = 348 

विपक्ष मे : शुन्य। 
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(3) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 

ओर 15 के stata निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ एक-एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) :— 

(एक) 

(दो) 

(तीन) 

(चार्) 

ALA. 2497(अ) जो 15 अक्तूबर, 2012 के 

भारत के राजपत्र मे प्रकाशितं हुआ था तथा जो 

राष्ट्रीय अन्विषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के 

अंतर्गत विशेष न्यायालयों का गठन किए जाने कौ 

बारे मेँ है। 

FLT. 2348(31) जो. 1 अक्तूबर, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित gr धा तथा जो राष्ट्रीय 

अन्वेषण अभिकरण मेँ, उसमे उल्लिखित, विशेष लोक 

अभियोजक at नियुक्ति को अनधिसूचित किए जाने 

के बरे में हे। 

काआ. 1939 (अ) से PL. 1950(अ) जो 22 

अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए 

थे तथा जौ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 

2008 के अतर्गत उनमे उल्लिखित favs न्यायालयों 

मे पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश कौ नियुक्ति 

किए जाने के बारे F है। 

ALS. 2173(अ) ओर का.आ. 2174(31) जो 14 

सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र मे प्रकाित 

हए थे तथा जो राष्टरीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 

2008 के अतिर्गत उनमें उल्लिखित विशेष न्यायालयं 

मे पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति 

किए जने के बरे में है। 

[ग्रंथालय में रखे ma देखिए संख्याः wad. 8072/15/12] 

(4) विधिविरुद्ध क्रियाकलापं (निकारण) अधिनियम, 1967 कौ 

धारा 53 के अतर्गत अधिसूचना संख्या एफ संख्या 

11034/12/2011-आई.एस. छह जो 29 नवम्बर, 2012 के 

भारत के राजपत्र मेँ प्रकाशित हर्द थी तथा जिसके द्वारा 

उक्त अधिनियम कौ धारा 364) के साथ पठित धारा 

36८1) के arta निरस्त किए गए अवेदनों कौ समीक्षा 

के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गयादै, कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) । 

[uaa में रखी we: देखिए संख्या एल.री. 8073/15/12]
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[श्री आर.पी-एन- सिह) 

(5) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 कौ धारा 141 at 

उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (सशोधन) नियम, 

2012 जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में 

अधिसूचना संख्या HLS. 2755(अ) में प्रकाशित हुए थे, 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथां अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय मेँ रखी wit) देखिए संख्या एल.री. 8074/15/12] 

(6) कपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619क कौ उपधारा (1). 

के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रो की एक-एक प्रति (हिन्दी 
` तथा अग्रेजी संस्करण) :- ` 

(एक) र्दिविलिरेशन प्लाटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के a 

2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। 

(दो) रिहेबिलिटेशन प्लारैशन्स लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 

2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे 

तथा उन पर् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणियां। 

[ग्रंथालय मे रखी we देखिए संख्या wed. 3075/15/12] 

| अपराह्न 04.30 बजे 

वैककारी विधि (संशोधन) . विधेयक, 
2011 - जारी 

(अनुवाद ] 

सभापति महोदय ‡ अब हम वापस मदं संख्या 28 पर आति Fs 

मे श्री अनुराग सिंह aera अनुरोध करूगा कि वे अपना भाषण 

जारी रखें | । 

... (व्यवधान) ̀ 

सभापति महोदय : इस सदन में व्यवस्था बनाए रखे। 

... (व्यवधान) 

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया -अपनी जगह पर 
aa जाएं। जो सदस्य सदन से जाना चाहते है, बे जा सकते रै 
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ओर मै अन्य सदस्यो से अनुरोध करूंगा fe वे अपनी जगह पर 

बैठ जाए। 

--(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्री अनुराग सिंह उकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद 

सभापति. महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्णं विषय पर मेँ बोलना चाहता 

El... (व्यवधान) 

[अनुवाद] 

सभापति महोदय : श्री अनुराग सिंह ठाकर, आप अब अपना भाषण 

शुरू कर सकेते है। 

...(व्यवधान) | 

सभापति महोदय ; कृपया शांति बनाए wai 

| ..-(व्यवधान) | 

[हिन्दी 

श्री अनुराग सिंह oa : सभापति महोदय, आपने AS एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने कौ इजाजत at है ओर जिस तरह से 

मने शुरूआत मेँ कहा कि sf daa - इवेस्टमेट के लिए महत्वपूर्ण 

नहीं है। वैकिग से आम आदमी के जीवन प्र बहुत फर्क पडता है। , 
जब कई लोग सोशल किंग का नाम लेते है तो मेरा अपना मानना. 

यह है कि वैर्किग का परपस ही' सोशल है ओर अगर समाज को . 

उसका लाभ मिलता है...(व्यवधान) | 

[अनुवाद] ~ 

सभापति महोदय : कृपया शांत रहे । 

„. (व्यवधान) 

[हिन्दी] | 

श्री अनुरागं सिह oR : सर, वैकिंग केवल gate के लिए 

ही महत्वपूर्णं wat 3 बल्कि Sen सोशल सेक्टर के लिए भौ महत्वपूर्ण 
21 इस af की वजह से जहां हम एक ओर उम्मीद करते है कि 

= किंग के क्ेत्र-मे सुधार आएंगे लेकिन पिसमिल arise लाने से -
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शायद BS नहीं होगा। स्ठडिग कमेटी जो माननीय यशवंत सिन्हा जी 

कौ अध्यक्षता मँ बनी है se भी अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट शब्दौ में 

कहा है कि aan पिसमिल atete लाने से किंग सेक्टर का 

सुधार नरह होगा। हम कंपनी जिल पर wat करेगे ओर बाकियो पर 

भी चर्चा ath, as एेक्वीजिशन बिल भी इस सदन Fon tat 

लेकिन हमारा ओर स्रैडिग कमेटी का एक ही gaa था कि पिसमिल 

अमेदमेट्ूस न लायी जाए। ated किंग af लाई जाए ताकि उससे 

पूरे सेक्टर को इसका लाभ मिल सके। मँ इसके कुछ महत्वपूर्ण विषयों 

मर tam ओर आशा करता हू कि जिस तरह से मत्री महोदय ने 

अपनी ओर से जो अमेँडमेट qa की थी, वह SM विद्डा कर ली 

है जिसके खिलाफ पूरा सदन था। लगभग हर पाटी के लोग ora 

aire कं उस विषय के खिलाफ थें ताकि उसके इसमे सम्मिलित 

न किया जाए। मत्री महोदय ने उसको विदा किया है जिसका मँ 

स्वागत करता हूं! इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि जो 

डि्पोजिरर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फड, एक पार्ट इसमे कहा गया 

है किः 

(अनुवाद) 

“fate का उदेश्य तिक्षेपकर्ता शिक्षा ओर जागरूकता निधि की 

स्थापना करना है। यह निधि ta निक्षेपकर््ताओं के खातों को 

अधिग्रहित करेगी जिसका 10 वर्षो या अधिक अवधि के दौरान 

दावा नहीं किया गया अथवा जिनमे तेन देन नहीं किया गया 

ai" 

(हिन्दी) 

एक आरटीआई कं माध्यम से पता चला है, कि उसमे एक करोड 

am खाते ta है जिनमें लगभग 2481 करोड रुपया जमा है ओर 

यह केवल उन खातो की बात की गई है जो 10 वर्षं तक ओपिरेट 

न्ह किए गए लेकिन बहुत सारे WA खाते होगे जो 10 वर्षं से कम 

आपिर किए गए है। इसका मतलब है fe कई हजार करोड रुपये 

aa के पास tw wt aw as vase धारकं का है लेकिन 

उन तके पहुंचाया नहीं गया। इनमे नेशनलाइज्ड SH ज्यादा है जिनके 

पास यह पैसा ज्यादा है। केनरा वैक के पास 400 करोड़ रुपये, युनियन 

वैक ath इंडिया के पास 306 करोड रुपये, पंजान नेशनल यैक के 

यास लगभग 270 करोड VTA ओर विदेशी dat, Med aes वैक 

के पास लगभग 40 करोड रुपये पड FI मुञ्चे एक बात कौ हैरानी 

होती है कि वर्षं 2022 में हमने बात कौ ओर 2005 F कमेटी ने 

इसे नोटिफाई भी कर दिया, यहां sad नोटिफिकेशन हो गई ओर कह 
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दिया कि "अपने ग्राहक को जानिए", हमने केबीसी पानदंड की बात 

wal क्या वैक उन लागू कर रहे है? अगर लागू Ret तो 

आज सात वर्षो के बाद भी dat S पास एके करोड खाते एेसे 

है जिनके 2,481 करोड रुपये देने है! अगर देना है तो इसका मतलब 

ae गंभीर नहीं है? कि कस्टमसं को उनका पैसा वापिस मिले, मेँ 

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ओर आशाः करता हूं कि वे 

अपने उत्तर मे इसका जनाव Sh कि क्या केवीसी WAS केवल बनाने 

के लिए बनाई गर्ह थी कि कस्टमर्स को कभी उनका पैसा वापिस 

मिल पाएगा ? अगर मिल पाएगा तो उसके लिए क्या कानून, गाइडलाइन्स 

है, उस पर म जानकारी चाहता =! 

मे अपनी ओर से कुछ Gara देना चाहूगा । क्स को उन एकारंट्स 

का लगातार रिव्यू करना चाहिए जो खाते ओंपरेट नर्ही किए जा रहे 

S| कम से कम उन लोगों तक पहुंचने के लिए लिखित रूप मेँ sap 

भी करना चाहिए ताकि यदि किसी का फिक्स डिर्पोजिरं या कोई tar 

wate है जिसकी जानकारी शायद उस एकाउंट धारक कँ पास नहीं 

है, तो उसे जानकारी मिल सके। कई बार tor होता है कि कस्टमर 

अपना घर, कारखाना, दुकान शिफ्ट करता है तो एेदैस सेम नर्हा रहता । 

इसकी वजह से भी बहुत सारे एकाउंट sive नहीं हो पाते। कई 

बार आपके eed डिलीवर नहीं होते तब भी जानकारी नहीं wea पाती। 

इसलिए मँ yaa देना चाहता हूं कि जो लोग एकाउंट खुलवाते समय 

इदरोडयूस करते है, बैक उन तक पहुचे ताकि जिन लोगों का wade 

है, उनके माध्यम से उनका पैसा Wa सके। क्या आप आरबीआई 

या डायरेक्ली cat को बोलकर गाइडलाइन्स ईशु करेगे ताकि जिन 

wend का पैसा पड़ा है, वह उन तक पहुंचे ? केवल यह कहने 

से कि आप एक निक्षेपकर््ता शिक्षा ओर जागरूकता निधि बनाएंगे, उससे 

काम नहीं चलने वाला है। हमारी अच्छी होनी चाहिए ओर मेरी मांग 

भी है, मेँ जनता का प्रतिनिधि होने के नाते कहना wen कि जिन 

लोगों का पैसा dat मेँ पडा है, ae Se का नही है, लोगो का 

पैसा है। वह उन तक पहुचे, उनके लिए हमे प्रयास करना चाहिए! 

उसके लिए यह भी करना चाहिए कि केवल dal के पास जाकर 

डिपोलिर जमा न हौ जाए। et कहना चाहिए कि यह te sei लोगों 

का है जिनका वैक एकाउंट है। वह पैसा चाहे वैक के पास पड़ा 

Wl जब वे एक महीने के अंदर aa दे तो उन fected के पास 

यह to वापिस जाए, ta प्रावधान इसमे करना चाहिए। आप विशेष 

तौर पर नेशनलाइच्ड, प्राइवेट Sai को, लिखित रूप मे कँ कि जल्द 

से जल्द केवाईसी Ae लागू किए जाएं ओर FA जो सुञ्चाव दिए 

है, उनकं माध्यम से भी. लोगों तक पैसा wa
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[श्री अनुराग fae उक्र] 

आपने समान अधिकृत पूंजी के at मे कहा कि तीन हजार HUE 

रुपये तक की कैप को नहीं मानना चाहिए, खत्म करना चाहिए! आपने 

51 प्रतिशत शेयर Stren को भी कम करम at बात कही है। आपने 

कहा कि हम det को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम्पीर करने कं लिए 

तैयार कर रहे है। हम ait स्तर पर वैकां को कम्पीटिशन में 

लाने कौ बात कर रहे है लेकिन अपने देश मेँ हजार लोग एसे हँ 

जिनके मैक खाते आज तक नहीं खुले दै! क्या वैक अपने नेटवर्क 

को बढाने कौ बात कर रहे हैया समेटने कौ बात कर रहे रै? आप 

एक ओर सरकार का शेयर परसेटेज कम करने कौ बात कर रहे 

है, यूनीफा्म केपिटल को कम करने कौ बात कर रहे है, आप कहते 

है कि नेशनलाइन्ड वैको मे यूनीफाम अथोरन्ड Sea को तीनं 
हजार करोड से कम कर दिया जाए। आपने "एक ओर बहुत महत्वपूरण 

जात wa कि इसे आरबीआई कौ ate मेँ किया जाएगा। आरबीआई 

ने आज तक यह बताया नहीं कि कितने बैड Seq एेसे थे जिनको 

वेब-्ओंफ. किया गया? क्या सरकार के कहने पर आरबीआई yer 

tea कमं करती 2? qa लगता है कि सरकार पिछले तीन वर्षो 

से कह रही होगी कि आप sexe रेट को. कम कीजिए, लेकिन आरबीआई 

उसे सुनने के लिए तैयार नह है। दूसरी ओर आप कहते है किं कम्पीटिशन 

 कमीशन ate इंडिया के we से निकाल दँ ओर आरबीआई के 

wy मेँ लँ जाए्। आरबीआई के पास पहले से इतना काम है, क्या - 

aa कमीशन ate इंडिया के wey से निकालकर आरबीआई 

के पण्य मे लाने से ही काम चलने वाला है? अस्थायी रूप से आप 

ter कर सकते है, लेकिन लांग रन मे te करना न dal के लिए 

अच्छारहै, न देश कै लिए अच्छ है। आप रेगुलेटरी अथारिरीज की 

_ बात करते रहै, मै उख काफी लंबा नोलना चाहता हूं. न केवल किंग 

सेक्टर के रेगुलेटर, बल्कि अन्य रेगुलेटसं कौ भी बात करना चाहता 

ह, लेकिन समय कौ कमी 31 मै अंत मेँ इतना अवश्य wen कि 

वैकिग सेक्टर मे रिफाम्सं जरूरी है, लेकिन पीसमिल अेडमेरूस से 

काम चलने वाला नहीं है। आज किंग सेक्टर में इंटरनेशनल कष्टीशन 

की बात करते %, अंतररष्टीय मैक्स हमारे देश मेँ आए, लेकिन केवल 
शहरो तक सीमित होकर रह TU कितने इंटरनेशनल लक्सं कौ aa 

गांवों तक गई? आप कैश ट्रांसफर की बात करते है, लेकिन स्थायी 

समिति की रिपोर्ट मे पहले भी कहा गया थां कि 2000 आनादी वाले 

कम से कम 74,000 हैबिटेटूस ta है जहां पर आज भी at की 

ब्रांच नहीं है। जन आप मर्जर कौ बात करते है, जन दो नैकं का 

मर्जर am... (Saya) | | 
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[ अनुवादं} 

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कौजिए। 

[feat] 

श्री अनुराग सिंह ठाकर : एक मिनट समय चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण 

प्वाइंट है।.. (व्यवधान) | 

{ अनुकाद। 

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कौलिए्। 

अब, श्री रामासु । आप अपनी बात रख चुके BI 

[feet] 

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अगर एक किलोमीटर के दायरे मे, 

दो किलोमीटर के दायरे मे Sai का मर्जर होता है।...(व्यवधान) 

[अनुवाद] 

सभापति दोदय ; नही मैने उन्हे पहले ही Ss अपनी बात रखने 

के लिए कहा है। कृपया एक मिनट में समाप्त कोजिए्। 

[हिन्दी] 

श्री अनुराग सिंह ठकूर : महोदय, अगर दौ किलोमीटर के दायरे 

मे aa का मर्जर होगा, तो आप दूसरी ae को बद करवा देगे, 

उन लोगो को पांच किलोमीटर दूर चलकर जाना ve आप Sai 

का मुनाफा देख रहे है, लेकिन आम आदमी को इससे क्या लाभ 

` होगा? उस बैक के इम्पलाइज कहां जाएंगे ? आज वैकिग का विस्तार 

करने की बजाय आप dai को मर्जं करने कौ बात कर रहे है, यह 
बडा दुःखद विषय दहै। अगर कोई बैक अच्छा काम नही कर रहा 

है, यै उसके मर्जर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आम उपभोक्ता को 

इससे क्या लाभ मिलने वाला है? आपने उनके वोर्टिग राइट्स दस 

से 26 प्रतिशत बढ़ाने कौ बात की हे। मै मानता हू कि शेयरधारक 

| होने के नाते उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, 10 प्रतिशत वोटिंग | 

राइट से वे पहले Basta बनाते थे ओर उसके माध्यम से वोर 

TET करके अपनी बात कहने का प्रयास करते थे। 26 प्रतिशत 

से उनको पूरा काम चलने वाला नहीं है, (अनुवाद) लेकिन अब वे 

aa करने की स्थिति मे ai अन्यथा [fet] 26 प्रतिशत से भी 

ae नहीं होने वाला है, लेकिन फोर दि ` टाइम ain हमे 26 प्रतिशत
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रखना चाहिए। (अनवाद) दीर्घ काल के लिए हमे उन क्षत्र पर विचार 

करना चाहिए कि निकर भविष्य मेँ हमे क्या संशोधन करने कौ आवश्यकता 

el परन्तु महोदय, इस खंड बद्ध संशोधन के साथ हम daa क्षत्र 

मे परिवर्तन नहीं ला wea मै मंत्री महोदय से एक आधुनिक ओर 

व्यापक teat विधेयक लाने का निवेदन करता हू जिससे कि seared 

क्षेत्र लाभान्वित हो। 

सभापति महोदय ‡: आप अपनी बात. कहं चुके। 

श्री अनुराग सिंह aa : महोदय, मेरे दल कौ ओर से मेरी 
अंत मे व्यक्तिगत सिफारिश है कि कृपया एक आधुनिक वैककारी | 

विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिससे कि इस क्षेत्र को लाभ हो सके। 

श्री एस.एस. रामासुव्बू (तिरुनेलवेली) 

बेककारी विधि (संशोधन) विधेयक 2011 पर चर्चा मेँ भागलेने के 

लिए अवसर प्रदान करने कें लिए आपको धन्यवाद देता EI 

वास्तव मेँ र्वेककारी aa के विकास के लिए यह -एक एतिहासिक 

विधेयक 1 भारतीय रिजर्व बैक को सुदृढ करने क उदेश्य से हमारी 

अनुभवी ओर योग्य वित्त मत्री ने यह विधेयक पुरःस्यापित किया है। ` 

इस विधेयक के संशोधन के कारण भारतीय रिजर्व वैक की पर्यवेक्षण ` 

शक्ति में वृद्धि हुई है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा सभी वाणिज्यिक 

` बैकों को राष्ट्रीयकृत किए जाने के पश्चात् अब हमारे देश का वैककारी 

aa काफी सुदृढ Fi साथ ही सभी राष्टरीयकृत de लाभ अर्जित कर 

रहे है ओर वे देश के विकास मे सहायता कर रहे FI 

अब हम विदेशी dat से मुकाबला करना है। विदेशी बैक हमारे | 

देश क deat क्षेत्र के बाजार मेँ प्रवेश कर रहै है। इस चुनौती 

का सामना करने के लिए हमे ओर पूजी संसाधनों कौ आवश्यकता 

है। ैककारी क्षेत्र को सुदृढ करने के लिए हमें ओर पूजी संसाधन 

al व्यवस्था करनी होगी । यह अत्यंत महत्वपूर्णं है क्योकि ad 2008 

` भे संकट के दौरान जहां सभी अतरष्टरीय Se चरमरा गए थे वही 

हमारा afer क्षेत्र yes बना रहा। हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से ` . 

विकसित कौ गई है। संप्रग. सरकार ने हमा वैककारी क्षत्र का संरक्षण 

किया है। माननीय वित्त मंत्री का इरादा इस विधेयक में संशोधन कं 

माध्यम से वैककारी क्षेत्र को सुदृढ बनाना है। व्यक्तिगत शेयर धारकं 

के dda ये 10 प्रतिशत मताधिकार -कौ सीमा को बाकर 26% कर 

दिया गया है। इससे हमारी Sead व्यवस्था सुदृढ होगी ओर हमारे 

संसाधनों मे वृद्धि होगी। | 
^>, 

महोदय, कोपिरिर क्षेत्र मै कुछ लोग बैककारी aa मेँ धन निवेश 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) 

: मदय, मे इस महत्वपूर्णं . 
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करने से हिचकिचाते है। इसीलिए शेयर धारको को मताधिकार दिया 

जाना चाहिए्। इन संशोधनों के पश्चात् बैककारी ax कौ |e ओर 

सुरक्षित करने के लिए कोपिरिट aa को ओर अधिक धन लाना चाहिए्। 

यह एक स्वागत योग्य कंदम.है। 

अब हमे अपनी विकास दर को बदाना चाहिए, संकट के पश्चात् 

यह 5.4 प्रतिशत है। हमे इसे 8 प्रतिशत तक लाना चाहिए। यह केवल 

अपने amar ओर वित्तीय व्यवस्था को सुरक्षित ओर सुदृढ करने 
के पश्चात् ही संभव ti इसीलिए हमारी सरकार द्वारा इस विधेयक 

को पुरःस्थापित किया गया है। 

सहकारी क्षेत्र के संबंध मे भी एक संशोधन का प्रस्ताव किया 

गया 1 सभी ग्रामीण कषत सहकारी वैक स्थित है। कयोकि इन सहकारी 

aa दवारा किसानों कौ सहायता कौ जाती रै इन सहकारी क्रो को 

विनियमित. किया जाना चाहिए अन्यथा समस्या उत्पन हो सकती है। 
इसलिए इस संशोधनकारी विधेयक के माध्यम से रिजर्व बैक द्वारा सरकारी | 

aa कौ विनियमित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्रत्येक गांव 

मे सहकारी बैक खोलने के लिए रिजर्व de से अनुमति प्राप्त करनी 

होगी। 

मेरा अगला मुदा यह है कि हमे विदेशी कों से मुकाबला करना 

Cl इसलिए हमरे वैक सुदृढ होने चाहिंए। मे यह कहना चाहता हू 

कि यह एक महत्वपूर्णं समय. है। ककारौ aa को ओर अधिक सुरक्षित 

होना afer मेँ केवल एक बात HET चाहता | माननीय वित्त मंत्री ` 

को इस बात पर गौर करना होमा कि हमारे बैक के. कर्मचारी. ओर 

अधिकारी अधिक समय तक काम करते दहैं। a एक दिन में 15 घटे 

तक काम करते St हमे अपने dal मेँ रोजगोर के ओर अवसर सृजित 

करने होगे। प्रत्येक वैक मे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना 

होगा। उनकं अधिकारों का सुरक्षण करना होगा। इस प्रकार हम अपनी 

ana व्यवस्था के सुदृढ कर पाएगे। इसलिए अवसर पर मे इस 

एतिहासिक विधेयक का स्वागत करता EI 

(हिन्दी) 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, अपने 

मुञ्चे नैककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर 

दिया, उसके लिए भँ आपका आभारी हूं। अभी F अपने मित्र अनुराग 

ठाकुर जी को बडे ध्यान से सुन रहा था। उन्होने इस बिल पर बोलते 

हुए बडे अच्छे सुञ्चाव ओर विचार व्यक्त किए। F उनसे अपने को 

सम्बद्ध करता El
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[श्री शैलेन्द्र कुमार्] 

जहां तक इस विल मे संशोधन कौ बात धी, उसे सरकार न 

मान लिया ओर वापस भी ले रही है। मँ एक बात कहना ART 

कि यह जो Seat विधि (संशोधन) विधेयक यहां पेश किया गया 

है, इसके तहत विदेशो से तमाम वैक यहां आएंगे या हमारे Bese 

Sa है, उनका मर्जर हो THM! इस बिल कं अदर छीटे-खेटे कों 

का मर्जर करके बद वैक बना hl उस वक्त हमारे सामने सबसे 

बडी स्थिति यह उत्पन होगी कि आज क्षेत्रीय ग्रामीण वैक, वैक ate 

aa कौ छोरी-छोरी wet हर कस्बे मे खुली हुईं दै ओर सभी 

किसानों के उनम खाते भी खुले at) एेसा नहो कि उन छोटे 

agi को dent हम एक बडा वैक करीं स्थापित कर दँ ओर वह 

बहुत दूर हो जाए ओर किसानो को मजदूर को दिक्कत हो। किसानों 

$, magi के ओर मनरेगा के तमाम से खाते खुले है उन्हे दिक्कत 

न हो इसलिए देश हित मे, किसानों, मजदूर, नौजवानों के हित में 

अगर ये am दूर-दूर खुल ओर मर्जर कौ बात आये तो इस बात 

का ख्याल रखा जाए। वैक के बरे में सरकार कौ योजना है कि 

2000 की आबादी पर एक बैक wet ओर उस मंशा को देखते 

हुए हम आपसे यही निवेदन करेगे ओर सरकार से भी आपके माध्यम ` 

से निवेदन करेगे कि यह बात देश-हित, किसान ओर नौजवान के हित 

मेषो, ये हभ ध्यान देना होगा। इन्दी बातों के साथ मँ अपनी बात 

समाप्त करता हू। 

डौ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदय, आपने मुदो बककारी 

विधि संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया है ओर 

अभीः विस्तार से भाई अनुराग ठाकर ने बड विस्तार से अपना विचार 

रखा Ci आज सरकार कौ मंशा रही है. कि 2000 कौ आबादी 

बाले सभी गांवों मे वैक cet, जिससे वहां के किसानों ओर वहां 

के रहने वाले लोगो को लाभ मिल सके। अभी तक aay A जो 

विदेशी dat को लाने at बात कही गयी है ओर उस पर माननीय 

वित्ते मंत्री जी उसे वापिस भी लिया है, लेकिन हम कहना चाहेगे 

कि आज इस बात को भी गंभीरता से ध्यान मँ रखने कौ जरूरत 

Cl जन दूरदूरयेर्ेक WA तो वहां को लोगों को काफो दिक्कत 

 होगी। अभी मै एक ea की घटना का जिक्र कर् रहा हूं कि 
हमारे संसदीय aa के अंतर्गत दो चाचा-भतीजे थे, वे बैक से ta 
निकाल. कर ले जारे थे ओर पांच किलोमीटर दूर उनका घर 

था ओर oe गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी। इस तरह 

कौ घटनाएं न घट सके, इसलिए जहां मर्जर का सवाल हो रहा 

है तो हमरे यह मांग है कि. केम-से-कम 2000 कौ आबादी पर 
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इस तरह के नैक खोल ताकि वहां के किसानों, छात्रौ ओर wags 

का उसका फायदा मिल सके ओर किसी कौ हत्या न हो, इस. 

पर भी ध्यान देने कौ जरूरत है। 

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद) : सभापति जी, वैककारी विधि 

संशोधन विधेयक, 2011 के जो उदेश्य हँ उसके बरे मे विस्तार से 

चचां नहीं करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी बहुत ही अनुभवी 

व्यक्ति है ओर इन्दे गृह मंत्रालय चलाने का भी बहुत अनुभव TI हमारे 

जो संशोधन आते है ओर हमारे पहले से जो कानून बने हुए है, उसमें 

जो संशोधन आते रै उसके कारण क्या है2 समय-समव पर आम 

जनता कौ परिस्थितियां बदलती रै ओर उन परिस्थितियों मे समय-समय 

पर हमारे srl, विधेयकं मे सुधार करने कौ आवश्यकता पडती 

ra 

महोदय, आज र्मः दूसरे विचार ओर दूसरे दल से संबंध रखता 

हू, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कोका राष्टरीयकरण किया 

था, यह उनका बहुत ही बड़ा क्रंतिकारी काम था। म दल कौ सौमाओं 

से हट कर यह aM कह रहा Zi उनका sera था कि जो गरीब 

लोग 3 समाज के free ओर वंचित लोग- है, उनके लिए सरकार 

की जो कल्याणकारी योजनाएं है, उनका नाम Sat के माध्यम से लोगो 

तक Weal लेकिम महोदय आज क्या हो रहा है, आप भी सन ओंफ 

स्वायल के लीडर है, मँ जानता हू कि आप भी मिट्टी से उपजे आदमी 

है। -हमरि साथ क्या कठिनाई है कि चाहे एमपी किसी दल के हो, 
सारे लोक कल्याण के काम या योजनाएं dat के साथ जुडी ह 

हे। मे एक उदाहरण देना चाहता हूं। चार दिन पहले सदन में afar 

से संबंधित शिक्षा लोन का प्रश्न yes गया था, जिसके उत्तर मेँ मंत्री 

जी ने कहा कि शिक्षा लोन सरकार के प्राइयोरिटी सेक्टर मे है ओर 

कोई वेक एजुकेशन लोन देने मे किसी के साभ भेदभावे नहीं कर 

सकता है ओर यह हमारी स्पेशल गाइडलाइन दै। मँ कहना चाहता 

हं किये बडे आदमी है, मंत्री है, इनके सामने यह समस्या नर्ही आती 

होगी लेकिन जो आम एमपीज दै, वैक शिक्षा लोन देने मे किस तरह 

की ठहेराफेरी कर रहा दै, इसकी तुलना नहीं कौ जा सकती है! एक 

कहावत है- जिसके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर परायी। 

मंत्री महोदय, मँ आपकी बहुत इज्जत ओर सम्मान करता हू, लेकिन 

जब एजुकेशन लोन की दरख्वास्त जाती दै तो वैक क्या कहता हे, 

वह मँ आपको बताना चाहता gi मँ बिहार के जहानाबाद जिले से 

आता हू। वैक कहता है कि आपके पिताजी ने लोन लिया था, ae 

डिफाल्टर $1 एजुकेशन लोन मं अगर दस हजार रुपये का कर्ज कृषि 

के लिए लिया, तो नैक कहता है कि आपके पिता जी डिफाल्टर 

है, आपको लोन नहीं दगे । दूसरा क्या कहता है कि आपके नर मैटिक
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मे या आरईएसी म कम नंबर आण् है, हम को इसकी गणना करने 

का आदेश रिजर्व बैक ने दिया है। तीसरा, आप को हम लोन महीं 

दे सकते है, क्योकि हमारे दैक का लक्ष्य साल मेँ तीन लोन ही देने 

का था, इसलिए चौथा लोन हम नरह देगे। बैक यह कहता है। मैनेजर 

आरएम के पास स्वीकृत के लिए भेजता है। मँ मंत्री जी आरोप नहीं 

लगाता हूं, चूकि सही बात ओर सच्चाई आपके सामने न्ह आती है, 

जब तके दस Wd! आरएम आफिस मै वह लड़का तय नहीं करेगा, 

तब तक उसका लोन स्वीकृत न्ह होगा। बैक को एजुकेशन लोन 

के लिए फार्म देना होता है। wa de मे लडका फार्म लेने के लिए 

जाता है, यह बेंगलुरु म पढ रहा है ओर द्ुट्री लेकर आता है। उससे 

बैक कहता है कि आप दस दिन ea, हमारे पास फार्म कौ कमी 

हो गयी है। जब वह वैक को मांगी हुई रकम घूसके रूपमेंदे.. 

देगा तो तुरंत फार्म उसको मुहैया हौ जाएगा। यह सारी चीज हम रोज 

फेस करते C1 ash जौ कि महाराष्ट म इंजीनियरिंग की पढाई पद् 

रहा दहै, व्ह वहां से बार-बार आकर अपना फार्म ठीक करवाए, 

यह मँ आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह हम लोग रोज फस कर रहै 

=| 

SET 05.00 बजे 

हम हर रोज, हर दिन इसे फस करते है लेकिन आप इसे सुनने 

के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। आपने पत्र के 

ववैश्चन के जबाव में क्या कहा, कहा fe आप हमे पत्र लिखिए, 

जहां Teast हो रही है वहां हम सुधार करेगे। म पत्र लिखने का 

हश्र जानता El मँ उदाहरण दे सकता ei वे पहले वित्त मंत्री थे अब 

महामहिम wena हो गए रहै। स्पेसिफिक पौएनबी बैक, जहानाबाद, 

मुरगांव ते कृषि ओर शिक्षा लोन मे ढाई करोड रुपए का फक लोन 

किसानों के नाम परदे fea मैने मंत्री जी के नाम से अपने लैटरहैड 

पर पत्र दिया था जो मंत्री जीने जांच के लिए भेजा था। 

( अनुकाद 

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करे। आप ने 

अपनी बात रख दी है। 

हिन्दी] 
॥ 1 

श्री जगदीश शर्मा : महोदय, इनके पत्र Hl MW हश्र हौ रहा 

हे, भे वह बता र्हा हू। सादे तीन साल गुजरने वाले है, आप जानते 

है अब वैक क्या कहता रै, वह कहता है कि कृषि ऋण माफ हो 

गया, हमारा तो फक लोन था, सध गया, अब कौन जवाबदेह रहै। 
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यानी आपने कृषि ऋण मँ माफी दी ओर tha लोन हुआ। मेँ स्पेसिफिक 

ah का नमा बता रहा हू, बिहार के जहानाबाद जिले, मुरगांव का 

पीएननी de. मेरे पास यत्र है, सादे तीन साल गुजर गए है ओर 

आज तक जांच नहीं हुईं रै। जहां चिट्ठी देंगे, यही हाल होगा। मेरा 

आपके माध्यम से शिक्षा लोन के संबंध मेँ निवेदन है किं एक स्पष्ट 

गाईडलाईइन भेजिए् कि when, टेवनीकल इस्टीट्यूट या मेडिकल के 

छात्र एजुकेशन लोन के लिए एप्लाई करते है तो निना किसी mer, 

afte, भेदभावं ओर डिफाल्टर के लोन द ओर उनके अवेदन पत्र 

का एक महीने के अंदर निस्तार ati तब मँ सम्यग कि आपने सदन 

मे जो जनाव दिया उसके प्रति जबावदेह है ओर सरकार हिन्दुस्तान 

के नागरिक, छात्र ओर नौजवान मेँ प्रति चिता कर रहीदहे। 

महोदय, मँ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के लिए अटल बिहारी 

काजपेयी जी को धन्यवाद देता हू जिन्हौने यह कार्यक्रम चंलाया। उनके 

समय मै इसका नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना any ate नई सरकार ` 

आई ओर नाम बदल गया, हो गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। 

इस तरह से सृजन AS गया। क्या आपने कभी इसका रिव्यू किया 

है? आपका क्या देश्य है? आपको तजुरबा गृह मंत्री का भी है। 

.. (व्यवधान) 

(अनुवाद 

सभापति महोदय : आपने अपनी नात रख दी। कृपया इस तरह 

नं afta 

[हिन्दी] 

श्री जगदीश शर्मा : आज देश में आतंकवाद, उग्रवाद दै। इसका 

कारण क्या है? इसका कारण बेरोजगारी रै।...(व्यवधान) 

[ अनुवाद] 

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग करे! कृपया 

अपनी बात समाप्त करें। 

हिन्दी) 

श्री जगदीश शर्मा : आज बेरोजगार wade में ऋण लेने जाते 

है) तो उनके साथ जिना रिश्वत के, बिना घूस के प्रधानमंत्री रोजगार 

सृजन कार्यक्रम मेँ कोई ऋण नरह मिलता 2) यह मेरी चुनौती 2 

मेरा दावा है। आप जांच कराएं । अगर जांच मेँ मेरी बात गलत साहिब 

हो तो मुञ्चे सजा दीजिए, म उसे बदर्शश्त करूगा।
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{अनुवाद । 

सभापति महोदय : कार्यवाही gaia मेँ कुछ भी शामिल नहीं किया 

जाएगा। प्रो. सौगत राय 

(व्यवधान) ...* 

सभापति महोदय : कार्यवाही Gaia मे कुछ भी शामिल नर्ही किया 

 जाएगा। कृप्या अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करे । 

 (व्यवधान)..-* 

सभापति महोदय : कार्यवाही gaa मे कुक भी शामिल नहीं किया 

जाएगा। 

८व्यवधान)...* ` 

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करे। 

कार्यवाही gad मे कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया व्यवधान 

न Sal कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग Ft 

..-( व्यवधान) 

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, सभापीठ को पता है कि 

` कितना समय दिया जाए। अतः संभापीठ के साथ सहयोग करे । कृपया 

सभा की कार्यवाही की gen न wt | 

प्रो. सौगत राय : महोदय, भँ अपनी बात शीघ्र करुगा क्योकि 

समय कम ci वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन कं बाद इस 

विधेयक को लाया गया है। भँ स्थायी समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट से 
पूरी तरह खुश नहीं हू फिर भी मेँ विधेयक पर |S बोलना चाहूगा। 

अपराह्न 05.06 बजे | . 

[श्री gx fee नामधारी पीठासीन हष] 

वायदा बाजार को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को वापस तेने OC 

हेतु मँ वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार मे यह पश्चगामी 

कदम होता। अब मँ विधेयक के नरे मे क्या सोचता हूं? वित्त मंत्री 

fra विधेयक के बारे मे बहुत इच्छुक थे, वह मिला-जुला सच है। 

इसके दो अलग-अलग भाग रै पहले भाग मे भारतीय रिजर्व बैक ,. 

के विनियम at भूमिका को आगे बनाए रखने तथा बको पर निरयत्रण 
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रखने की शक्ति दौ गई 31 रिजर्व बैक आज भी te के अन्य व्यापार | 

में नियंत्रण स्थापित करता है। पांच प्रतिशत से अधिक शेयरधारण के ` 

लिए रिजर्व नैक से अनुमति लेनी होगी । यह रिज बैक को प्रशासन 

कौ नियुक्ति के द्वारा निदेशक मंडल पर अविभावी होने की शविति 

प्रदान करता है। यह प्राथमिक सहकारी समिति को आरबीआई से 

ada लेने के बाद रकग प्रचालन करने कौ अनुमति देगा। इससे 

सहकारी dat की विशेष लेखा परीक्षा कौ जाएगी। सहकारी बैक 

मे धोखाधड़ी के बहुत से मामले सामने आए SI अतः इससे आरबीआई 

को सहकारी dat कौ विशेष लेखा-परीक्षा कौ शक्ति मिलेगी। मेरा 

कानून के इस भाग पर कों मतभेद नहीं है क्योकि मै मानता हू कि 

afm क्षत्र को एक naga नियामक कौ आवश्यकता है। रिजर्व बैक 

ओर afi प्रचालन के इसके विभाग ने Sat पर नियंत्रण रखने का 

अच्छ कार्य किया है। विशेष रूप से सहकारी वैको पर ओर अधिक 

fray रखना आवश्यक है। आप हितेन दलाल ओर इन सहकारी नैकं 

के प्रकरण से अवगत है कि किस प्रकार लोगों को मूर्खं जनाया गया। 

Sal के नियंत्रण की आवश्यकता है। 

4 विधेयक के मूल ध्येय से असहमत git सरकार कौ सोच 

से असहमत SI सरकार का मानना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक 

व्याधयो, कम वृद्धि दर, उच्च राजकोषीय घारा ओर मुद्रा स्फीत कौ 

Ray रहे देश के लिए रामबाण दै। मंत्री महोदय ने पहले ही ` 

निजी बको मे 24 प्रतिशत एफडीआई कौ मंजूरी दे दी है तथा अब 

सरकारी a3 कं वैको मँ 20 प्रतिशत एफडीआई कौ अनुमति दी गई 

हे। मुञ्चे अच्छा नहीं लगा क्योकि मे काग्रेस मे 1969 से हू जब श्रीमती 

इंदिरा गांधी ने कों का राष्टीयकरण किया था। उस समय बहुत उत्साह 

था। सरकार, जो स्वयं को काग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार कहती 

है, सरकारी a के asi कौ हिस्सेदारी मे घालमेल कर रही है। 

इससे WA बहुत दुःख हुआ है कि उनके पास अर्थव्यवस्था कं लिए 

यही . उपाय Sl अब उनका मुख्य ध्येय पूंजी संब॑धी प्रतिबंध को हटाने ` 

पर है। पहले यह 3000 करोड रुपए था। अब आरबीआई कौ अनुमति 

से रष्टरीयकृत वैक लाभांश ओर ae इश्यू क हारा पूंजी जुरा सकते 

` है। Sian कंपनियां अधिमान शेयर जारी कर सकती है जो आरबीआई 

द्वारा विनियामक दिशानिर्देशो के sada होगा। यह मताधिकार कौ 

उच्च-सीमा को बढा रही है। पूर्व मे वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र मे मताधिकार 

पर सभी उच्च सीमाओं को हटाने का प्रस्ताव किया है! वित्त संबंधी 

स्थायी समिति कौ सिफारिश के बाद उच्चतम सीमा 26 प्रतिशत है। 

सरकारी क्षेत्र के Sei के मामले ये उच्चतम सीमा 10 प्रतिशत है। 

इस प्रकार के कपयपूर्णं तरीके से विदेशी कंपनियां भारत ओर किंग ` 

a में प्रवेश कर रही है। |
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मै आपको बताना चाहता हूं कि 1991 से श्री चिदम्बरम उदारीकरण 

कं पहले समर्थक रहे थे। मेरा उदारीकरण से कोई are नहीं है 

नही सुधार से रहै। किन्तु अमेरिका उदारीकरण पर दबाव दे रहा ताकि 

वे निवेश कर सकं) हम एक-एक करके खोलते जा रहे है। किन्तु 

वे निवेश ai कर रहे है क्योकि उन्है निवेश के लिए कई अन्य 

स्थान मिल गए $1 म सरकार ओर वित्त मंत्री, जो स्वेसर्वा है, से 

अनुरोध करतादेकि वे इस बात पर विचार at कि क्या एफडीओआई 

अकेले समस्या का समाधान कर सकती हैया लोगों कौ प्रति cated 

आप्, लोगो कौ क्रयशक्ति को wernt ओर अपनी अर्थव्यवस्था को 

सुदृढ करं बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है। 

अब बैक खोले गए $1 अगली बार, बीमा प्र विधेयक होगा। 

उसके बाद पेंशन निधि पर् विधेयक आएगा। अंततः, हम खुली अर्थव्यवस्था 

ला रहे है। लेकिन, अमेरिको या विदेशी लोग हमारी अर्थव्यवस्था को 

नर्ही wat मि. मौबचिव के साथ ta ही wr उन्होने सोचा था 

कि फैरेस्त्रोइका को लाकर अमेरिका उनकी अर्थव्यवस्था को बचाएगा। 

लेकिन, सोवियत संघ विभाजित हो गया। दीर्घाबधि गे हम इसी अरे 

 जाएगे। 

अब हम seta Sat के प्रदर्शन को देखते है। अभी क्या 

हुआ है? अभी क्या हु है? इस महीने रायरर्सं द्वार प्रकाशित एक 

fad के अनुसार, सिटी qa — श्री विक्रम पंडित, एक भारतीय को 

- निकाला गया - मे इस वर्षं लगभग 11,000 नौकरियां समाप्त करने 

कौ घोषणा कौ है। यह 2007 से 2011 के बीच समाप्त कौ गई 

96,500 नौकरियों के अतिरिक्त 1 एक अन्य अग्रणी de - दि 

am ath अमेरिका — द्वार इस वर्षं 11,000 नौकरियां समाप्त किए 

जाने कौ सूचना है। संक्षेप में, fava के शीर्ष io dat द्वारा मिलकर 

इस वर्षं जुलाई से अब तक 150,000 नौकरियां समाप्त किए जाने 

कौ सूचना है। क्या हमरे वित्त मंत्री यह चाहते है कि हमारे वैक 

इने तथाकथित विश्व के अग्रणी sat के पद्चिह्नों पर चलें? वित्त 

“मंत्री की एक अभिलाषा, जैसा कि उन्होने व्यक्त की दै, बह Sat 

owl विलय करना चाहते द। उन्होने इस विलयन के बरे मे प्रतिस्पर्धा 

आयोग कौ जाच को हटा दिया Si उनका कहना है कि वे विश्व-स्तरीय 

बैक चाहते है) विश्व स्तरीय Sat में यही. हो रहा है ओर आप कितने 

ही विलय क्यो नं करे, हम ऋण देने ओर बंद होने मे चीनी Sai 

` का मुकाबला महीं कर पाएगे। 

दूसरे, पश्चिम मे कितने बैक विफल हए है? अमेरिका के hea 

, डिपोजिट erate कोपिरिशन द्वारा जारी कौ गई विफल sai कौ सुची 

के अनुसार सितबर, 2008 मे वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद से 457 
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an दिवालिया हुए है। क्या आप इस संस्कृति का आयात करना चाहते 

है जिसमे बडे पूजीपति लाखो सीमांत जमाकर्ताओं कौ कीमत पर अथाह 
संपत्ति अजित कर रहे है ओर बाद मँ उन जमाकर्ताओं को हमारे डिपोजिट 

इश्योरेस ether द्वारा बचाया जाता है? इस प्रश्न पर म वित्त मंत्री 

जी से विचार करने के लिए wen जोकि अपने आपको सुधारक 

कहते FI 

हमे यह भी याद रखना चाहिए कि 2008 कौ मंदी के बाद वैशिवक 

जगत मे क्या हुआ। बेयर Cag, लेहमन ged, मेरिल fers, aed 

रोक, Best मैक जैसी कपनियां ताश के wi कौ तरह गिर गई। 

भारतीय प्रणाली 2008 कौ मंदी से बच गई । वित्त मंत्री हमारी भारतीय 

्वैरकिग प्रणाली कौ ताकत को क्यो समाप्त करना aed है? मै यह 

मूल प्रश्न YS रहा El आप हर संभव तरीके से सुधार कौजिए। लेकिन 

सुधारं का अर्थं हमारे बुनियादी aa कौ नष्ट या कमजोर करना नहीं 

है जिसका निर्माण भारत के गरीब लोगों के खून, पसीने, परिश्रम ओर 

आसुओं से हुआ है। हमे यह याद रखना चाहिए कि अभी भी हमरे 

देश मे विदेशी वैकं है। a a बैक खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो 

मे जते है? नर्ही। क्य ये adam aa मे ऋणदेते है? adi ये 

केवल as शहरो मे जमा राशि कौ हजम करने के इच्छुक रहै, वे 

सुंदर, वातानुकूलिते ओर चमक -दमकः बाली शाखाएं खोलते है। लेकिन 

ये wet देश के गरीब लोगों कें लिए नहीं है। हम किस fem 

मे जा रहे है? 

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करे। 

प्रौ. सौगत राय : यह मूल प्रश्न गँ yw रहा हू। इसीलिए, मेँ 

विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि मँ कों कौ शेयरधारिता को तथाकथित 

कम किए जाने ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के feu बैकिगष्षेत्र को 

खोले जानेः का मेँ विरोध करता हूं। महोदय, मँ चिनप्रतापूर्वक मँ यही 

कहना चाहता & कि smart विधि (संशोधन) विधेयक जल्दी में 

लाया गया है। इससे पहले मंत्री महोदय ने इस सभा मेँ प्रतिभूत्तिकरण 

विधेयक पारित किया। हममे उसका समर्थन किया। हमने कहा - 

जेसा कि afen के farsa ओर एआईनीईए कं नेता, श्री गुरूदास 

दासगुप्त कहना पसंद करते है — गेर-निष्पादमकारी आस्तियां क्यो बद 

रही है? आज ae चूककनत्ताओं, बडे पूंजीपतियों की सूची क्यो नही 

प्रकाशित करते? आय उनके विरुद्ध कड़ी कारवाई क्यो नहीं करते ? 

sat मे राष्ट्रीय धारिता को कम करके, म भारतीय sf उद्योग 

की छवि बदलने ad जा रहा है 

इसी के साथ मँ आपका धन्यवाद करता हू ओर आपको दीर्घायु 

की कामना करता El



~ 
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श्री खेन दास (त्रिपुरा, पश्चिम) : सभापति महादेय, माननीय 

वित्त मंत्री द्वारा बैककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 मँ प्रस्तावित 

संशोधन का मँ विरोध करता हू। 

सबसे पहले, मे कहना ae कि 1999 मँ "विश्व बैक! ओर 

" अंतरयष्टीय मुद्रा कोष" ने अपने सदस्यों द्वारा विभिन अतर्गष्टरीय वित्तीय 

मानदंडौ के आकलन ओर कार्यान्वयन हेतु, संयुक्त रूप से "एक वित्तीय 

aa आकलन कार्यक्रम' (एफएसएपी) प्रायोजित किया था, भारत वर्ष 

2001 मे एफएसएपी का सदस्य बन गया। एफषएसएपी के आदेशो 

के अनुरूप, यूजीए-1 सरकार ने 13 मई, 2005 को इस सभा में ैककारीः 

विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया। लेकिन, वाम 

दल, जिनके समर्थन से सरकार. बच सकी, के कई विरोध के कारण 

करना ने ओर आगे ai कौ हिम्मत नहीं दिखाई. 

वर्तमान विधेयक का आशय Sent विनियमन अधिनियम, 1949, 

, वैककारी कपनी (उपक्रमो का अर्जन ओर अंतरण) अधिनियम, 1970 - 

ओर 1980 मे व्यापक परिवर्तन ओर संशोधन करना है। यह विधेयक 

सरकारी क्षेत्र कौ afer प्रणाली के अस्तित्व के साथ-साथ सरकारी 

aa के jai के स्वदेशी स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी खतरनाक ` 

ra 

। इस विधेयक के उदेश्य ओर कारणों के कथन मै सरकार ने 

कहा है fei | । 

Sean कंपनियां अब उदारीकृत वातावरण में प्रचालन कर् रही 

है। इस परिपक्ष्य मे, यह आवश्यकं हो गया है कि भारत में वैककारी 

, कंपनियां अतर्यष्टीय उत्कृष्ट taht कं अनुसार पूंजी जुटाने 4 

- समर्थ a” 

शब्द आकर्षित करते है। लेकिन, इसके Tes छिपा हुआ sera 

हमारे वैको कौ विश्व के अग्रणी dai के पद्चिहनों पर चलाना TI 

विश्व के अग्रणी वैको कौ क्या स्थिति है? श्री राय नै इसकं नारे 

मे बता दिया है! 6 सितंबर, 2012 कौ weed कौ एक रिपोटं केः 

अनुसार, विश्व के 10 अग्रणी वैकं ने मिलकर इस वर्ष जुलाई से 

अब तक 1,50.000 नौकरियां समाप्त कर दौ Sl माननीय मत्री. जी, 

क्या आप -चाहते है कि उदारीकृत वातावरण मे हमरे वैक इन विश्व 

के अग्रणी asi के पद चिन्ह पर चलें। 

विधेयक के Rei ओर कारणो कें कथन मेँ कहा गया है। 

कि निजी कोपिरिट समूह निजी Set कौ स्थापना तथा उनके संचालन 

के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। मंत्री जी, राजनेताओं काले देश मे निजी. 
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jai का पिछला कार्य-निष्पादन feats क्या है? theta डिपोजिर 

इंश्योरेंस कपिरिशन द्वारा जारी की गई अमेरिका कं विफल वेको कौ 

सूची के अनुसार, श्री राय ने भी इसका उल्लेख किया ठै, 2008 में 

आई वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से 457 नैक दिवालिए हो गण 

थे। वर्षं, 2008 मँ जब अरलांटिक के दोनों तरफ विश्व के अनेक 

भाग वैश्विक आर्थिक संकट से -प्रभावित हुए थे, तन BR Ra, 

लेहमन aed, मेरिल लिंच ate रोक्स, Ret मैक इत्यादि जैसे कपनियां 

भी ताश के पत्तो की तरह गिर गईं ofl भारत मे, करई संकटो कं 

बावजूद बैंकिंग प्रणाली अपने सार्वजनिक क्षत्र के स्वरूप के कारण 

उनसे stat रही। इसलिए, भारत इससे बचा रहा। लेकिन सरकार 

ने इन अनुभवो. से कुछ नहीं सीखा। हमारे देश के नीति-निर्मता देश 

हित को नुकसान की कौमत पर Set क्षेत्र के रष्टीयकरण को समाप्त 

करने पर तुले हुए zl 

समयाभाव के कारण, मँ केवल कुछ महत्वपूरण पहलुओं पर प्रकाश 

डालना AT पहला यह रै, Sf विनियमन अधिनियम, 1949 कौ 

धारा 12(2), da कि यह इस समय दै, जो तक एक निजी वैक 

के किसी भी शोयरधारक के मताधिकार की ऊपरी सीमा की 10 प्रतिशत 

तय करती है। लेकिन नए पुरःस्थापित विधेयक में इसे बद्मकर 26 

प्रतिशत करने की बात कही गई है। निजी क्षेत्र के वेको मे 74 प्रतिशत 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के साथ, कोई दो विदेशी 

कंपनियां, जिसमे प्रत्येक की शेयरधारिता 26 प्रतिशत होगी, वे जब चाहे, 

किसी निजी. वैक के प्रधन का संयुक्त रूप से अधिग्रहण करने के 

लिए स्वतंत्र at) दूसरा, Sarat कंपनी (उपक्रमो का अर्जन ओर् 

अंतरण) अधिनियम, 1970 ओर 1980 जिसे बैक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 

के नाम से भी जाना जाता है, कौ धारा 3 कौ उपधारा 2(ङ) के 

अनुसार है राष्टरीयकृत te का एक निजी शेयरधारक एक प्रतिशत 

से अधिक मताधिकार का प्रयोग a कर सकेगा।'' 

इस विधेयक में, निजी शेयरधारकों को अधिक शेयरों के साथ, 

- महाधिकार कौ इस सीमा को एक प्रतिशत से बदाकर 10 प्रतिशत 

करने की बात कही गई रै; इसलिए, कोई पांच या अधिक atte 

मिलकर एक उत्पादक संघ बना सकते है ओर किसी भी राष्टरीयकृत 

वैक का अंधिग्रहण कर सकते Si तीसरी बात यह हे क्रि हम ककार 

aa पर भारतीय रिजर्व बैक (आरबीआई) के सशक्त ओर प्रभावी 

नियंत्रण के पश्चमे है, विधेयक की धारा 5 SHant कंपनी मे शेयरों 

मै अर्जन के मामले मे किसी एक को अनुमति देने या वंचित करने 

के संबंध मे आरनीआई को सशक्त बनाने के .पक्ष में है जिनका दुरुपयोग 

किया जा सकता है ओर Se मनमाने ढंग से उपयोग किया जा सकता
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है! अतः हमार Yara है कि भारतीय रिजर्व SH को प्रदत्त कौ जाने 

वाली शक्तियों के साथ इस day मे दिशा-निर्देश भी बनाए जाने 

चाहिए ओर उन शक्तियो का प्रयोग विधेयक की धारा 5 के उचित 

संशोधन द्वारा संसद की जांच का विषय होना चाहिए) 

धारा 2(क) के अनुसार, वैको का fae प्रतिस्पर्धा आयोग 

अधिनियम, 2002 से मुक्त होगा। इसका अर्थं यह है कि sal के 

विलयन के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति लेने कौ आवश्यकता 

नहीं होगी। हमारे देशं मे नैको का वियलन अवांछनीय होगा! बडे 

वैक गरीब ओर आम लोगो कौ फिक्र नहीं करेगे। 

इस विधेयक में dal को वायदा कारोबार व्यवसाय मे प्रवेश 

करने कौ अनुमति कौ बात कही गई है। माननीय मंत्री ने अस्थायी 

रूप से इसे वापस ले लिया रै, परंतु यह बात अब भी उनके दिमाग 

मे है, वह इसं पर बाद मेँ निर्णय ah हम अतीत में देख चुके 

है ओर हम सभी वायदा कारोबार के बारे म जानते है। अटकलबाजी 

के लिए यह सिर्फ एक प्रयोक्ति है। इसर्मे भारतीय रिजर्व बैक कौ 

पूर्व अनुमोदन लेने का एकं संशोजन है, लेकिन आरबीआई द्वा इस 

तरह कौ अनुमोदन दिए जाने संबंधी कोई दिशानिर्देश नहीं है। एक 

बार अनुमोदन दे दिया गया है, तो जो इस समय बाणिज्यिक aa 

मे 60.00.000 लाख करोड रुपए से अधिन कौ आम जनतां कौ 

जमा कौ गई बचत राशि, उसे Peel उदेश्य या व्यवसाय, जिसे हल्के 

शब्दों मे वायदा कारोबार कहा जाता है, मै लगा दी जाएगी, जिससे 

आम आदमी की मेहनत कौ कमाई कौ सुरक्षा खतरे मे पड जाएगी। 

इसलिए, मेरा सुविचारित मत रै कि बिल मेँ प्रस्तावित संशोधनं से 

हमरे बैककारी ओर वित्तीय क्षेत्र तथा हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के - 

हितों को अत्याधिक नुकसान पहुचेगा ओर इसलिए आगे न aa, 

विधेयक कौ वापस लिया जाए्। 

यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि नेकं कर्मचारी संगठन 

ने इस विधेयक के विरुद्ध पिछले वर्षं 20 दिसंबर को हडताल का 

area किया था, मेँ पुनः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधनं का पूर्णतः 

विरोध करता di इन्दी शब्दौ के साथ, मेँ अपना भाषणं समाप्त करता 

Zl 

श्री भर्ृहरि महताब (कटक) : महोदय, A यहां एक र्बेककारी 

विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2011 पर हो रही चर्चा मे भाग लेने 

के लिए खडा हुआ Zi वैको, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के sai 

के few वित्तीय समावेशनं एकं प्रमुख चुनौती टै। वित्तीय समावेशन 

एक प्रमुख चुनौती रै। वित्तीय समावेशन का मूल रूप से अर्थ है कि 
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संपूर्ण आबादी, विशोषकर शहरी ओर ste-wett क्षेत्रो मे रहने वाली 

आबादी को वेरकिंग के दायरे मे लाना। यह बहुत दूर का सपना लगता 

Zl 

Seat विनियमन अधिनियम, 1949 जो dean से संबंधित 

विधि होने के कारण छह से अधिक दशकं से प्रवृत्त है। deat 

aa को विनियमित करने ओर उसका पर्थवेक्षण करने कं लिए भारतीय 

रिजर्व da है। वेककारी कंपनियों अब sented वातावरण मेँ प्रचालन 

कर रही रै ओर इसलिए, deat कंपनियों के लिए यह अनिवार्य 

हो गया है कि वे अतर्सष्ठीय उत्कृष्ट पद्धतिर्यो के अनुसार पूजी जुटाने 

मे समर्थ हो सके Saat कंपनियां उदारीकृत ववातावरण के साथ 

सहयुक्त उद्यमो के माध्यम से बहुविध कार्यकलाप कर रही है। इसलिए, 

वैककारी कंपनियों के विनियामक के रूप मे भारतीय रिजर्व बैक को 

वैककारी कपनियीं कौ वित्तीय स्थिति के wae में एेसे उद्यमो के कारवार 

कै वित्तीय प्रभाव कौ जानकारी होनी afer 

गत वर्षं 2011 सें पेश किए गए संशोधन से संबंधित कई Fe 

है ओर वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा भी उस विधेयक पर् विचार 

किया गया था। मँ सभी ad पर ध्यान aad करने के बजाय, कछ 

ही बिन्दुओं, ज्यादा से ज्यादा तीन या चार fase ही ही बोलुगा, 

मेरा मानना हे कि अध्यक्षपीठ मुञ्चे इसके लिए बोलने कौ अनुमति दे 

देगे। 

इस विधेयक के प्रावधान ये पूर्वं के ककारौ विनियमन 

(संशोधन) विधेयक, 2005 संब॑धी स्थयी समिति द्वारा प्रस्तावित लगभग 

सभी सिफारिशो को सम्मिलित किया गया दै, जो कि iat लोक 

सभा कफे विघटन के साथ ही व्यपगत हो गया Mi इस विधेयक 

मे वैको के विलयन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कौ संवीक्षा 

से we दिए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रावधान के होने से आरबीआई 

को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अनुमोदनं कौ प्रतीक्षा किए बिना 

चैकों के विलयन ओर समयनद्ध तरीके से deat aoa के 

समुचित प्रबंधन को सुनिर्चित कर सकेगा। निःसंदेह इससे लचीलापन 

आएगा, परन्तु मेर सुञ्ञाव & कि विशेष मामला मानकर यह He 

दी जानी चाहिए ओर इसकी दो विनियामकों अर्थात् आरबीआई ओर 

सीसीआई के अनुभव के आधार पर उचित समय आने पर समीक्षा 

की जानी चादिए। | 

महोदय, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 कौ धारा 5 एवं 6 ने भारतीय 

प्रतिस्पर्धा आयोग को ब्डे-बडे विलय एवं अधिग्रण को मंजूरी देने 

कौ शक्ति प्रदान की दै। अपवर्जन या we के लिए कोई कोशिश
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[श्री भर्तृहरि महताब] 

` नहीं कौ जानी चाहिए। विधेयक प्रस्तावः करता दै कि . गैर-सरकारी 

` क्षेत्र के sat के शेयरधारकों के. मताधिकार शेयरधारण अधिकारो 

.के समानुपाती किए जा सकते है। इससे गैर-सरकारी' वैको को अपने 

afer व्यवसाय के विकासं हेतु पूजी पराप्त करने में. मदद मिलेगी।- 

गैर-सरकारी Tal के मामले A मताधिकारो पर 10 प्रतिशत की वर्तमान ` 

सीमा को हटाया जाय पर इसकी अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत को. 

बरकशर रखी जानी चाहिए ताकि आर्थिक नियंत्रण ओर कोपिरिट लोकतंत्र 

प्रोत्साहन के . बीच संतुलन कायम रखा जा सके। मेरा Waa है कि 

भारतीय रिजर्व वैक को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि विनियामक ` 

aa ade हो ओर उसे कडाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि 

. सीमा बढ़ाने के प्रावधान मँ किसी दुरुपयोग को रोका जा सके। 

भारतीय रिजर्व de को इस खंड के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने 

। .. से पूर्व प्रत्यायन, निधियों के स्रोत दैक रिकोड, वित्तीय समावेश 

से संविधान शर्ते निर्धारित करते समय पर्याप्त रक्षोपाय भी करना 

` चाहिए। 

-, महोदय, वित्त संबंधी स्थयी समिति ने संरकार से अनुरोध किया 

थाकि कु लोगो के हाथ मे संकेन्द्रन एवं yay नियत्रण कौ अनुमतिः 

` -दिए कौर गैर-मत (नान afin) शेयर के मुदे के गुण-दोष पर विचार 

करते हुए dal के पूजी आधार का विस्तार करने के तरीके पर गौर 

करने की जरूरत है। भँ आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मुदे 

` पर कछ प्रकाश Set ` 

महोदय, भारतीय रिजर्व वैक ने अनुमान लगाया था किं मार्च, 2018 

तक सरकारी क्षेत्र के dat को 1.4 से 1.5 लाख करोड रुपये कौ 

Fe इक्विटी एवं 2.65 लाख करोड रुपये कौ गेर-इक्विटी पूंजी कौ 

` जङूरत होगी एवं गैर-सरकारी aa कं वैको को क्रमशः इस मद में 

20 से 25 करोड -एवं 50,000 A 60,000 करोड़ रुपये की क्रमशः 

जरूरत होगी। सरकारी. क्षेत्र के sat के निधि पूजी आवश्यकता कौ ` 

aerate कार्ययोजना को तिगुना करने कौ जरूरत है अन्यथा उनका 

, आजार अंश कम हो जाएगा। ॑ 

` महोदय, मै ड. सी- रंगराजन द्वारा व्यक्त किए गए विचारो का 

समर्थन करता हूं उन्होने कहा था कि यदि नीते वर्षो मँ Ser व्यवस्था 

को प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना है तब नए वैको की सार्वोधिक प्रवेश होना 

afm, एक नंद व्यवस्था केवल एकाधिकार को ही बल देता रै। 

एक सक्षम ऋण बाजार ने केवल बडे उद्योगो को मदद करता है बल्कि 
छोटे एवं wet उपक्रमो को भी मदद करता है। विगत. म सरकार 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 988 

ने गैर-सरकारी dat को दो बार प्रवेश की अनुमति दी थी। पहली 

बार 1993 मे जब आईसोआईसीआई; एचडीएफसी, यूटीआई जो are 

मे एक्सिस ae a गया, . ग्लोबल Se dash विफल हो गया एवं 

after de ate ated के साथ जिसका विलय हो गया, टाइम्स 

aq जिसका विलय एचडीएफसी बैक मेँ हो गया तथा इंडस इंड चैक 

जैसे वैकां को या तो विद्यमान वित्तीय संस्थाओं से निकलकर अस्तित्व 

ग्रहण करने या नए रूप से गठन करने की अनुमति दी गयी ati 

दूसरी बार 2004 मेँ जब कोटक महिन्द्रा को स्वयं को वैक मे बदलने 

कौ अनुमति दी गयी एवं यस बैक को ode दिया गया था। 

महोदय, इसलिए मै He कि इन अनुभवो से तीन सबके मिले। 

पहला, संस्थाए उल्लेखनीय आकार केवल तभी ग्रहण कर पायीं जब 

इनका सृजन आईसीआईसीआई या एचडीएफसी जैसी पहले से विद्यमान 

वित्तीय संस्थाओं से भिन gem दूसरा, वैसे वैक भौ जिनकौ सराहना 

उनके नवोन्मेषों के कारण कौ गयी धी जैसे ग्लोबल BE ae को 

रोयर बाजार के प्रति अपने as एव्सपोजर जैसी गतिविधियों में रत 

पायां मया जिससे वे कमजोर es तथा तीसरा, वास्तव मे नए गैर-सरकारी 

dat मे से कुक भी आकार, संचालन एवं पहुंच मे पर्याप्त रूप से 

विकसित ee है! - -- 

^ अब सरकार भारतीय रिजर्व de को यह सुनिश्चित करने, कि 

नए गैर-सरकारी बैक भी बडे हँ, के लिए तरीके सोचने की ` सुविधा 
उपलब्ध करा रही है। एक बार बडी गैर-सरकारौ बेहद धनी कपनियां 

प्रवेश कर. लीं - यह मेरी आशंका है - तो गैर-सरकारी dai से 

संबंधित wal मे दील देने के लिए दबाव पड़ने कौ संभावना होगी। 

इनमं से दो ढील-मतदान अधिकार सीमा को दूर करने एवं wed 

के अंश को कम करने के पिलिं अपेक्षित अवधि के विस्तार के रूप 

मे हमारे सामे Fi te नहीं दोना चाहिए) 

म स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भविष्य मे te हो सकता 

है कि यह प्रस्ताव पुनः आए। हमे इस संभा मेँ माननीय मंत्री ने कहा 

था कि दूसरी समिति ने इसका प्रस्ताव किया है एवं इसी कारण इस 

मुद पर हमारे दल कं faa. fats मे रखे जाने चाहिए यद्यपि वित्त 

मत्री उस संशोधन परं बल ad दे रहे हँ जिसका प्रस्तावे वह करने .. 

वाले धे। 

अत मे, वस्तुओं मे वायदा कारोबार कर रहे Sal पर मालिकाना 

आधार पर प्रतिबध हटाने से संबंधित संशोधनं में से जिसका प्रस्ताव 

मंत्रीने किया है, काः प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। Sead विनियमन 

` अधिनियम वस्तुओं कौ खरीद, बिक्री या वस्तु-विनिमय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
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रूप से करने का निषेघ करता है — at कि उनके द्वारा धारित 

प्रतिभूति को भुनाने का मामला न हो) 

वर्तमान मे, dat को वस्तु व्यापारियों को वित्त पोषण करने at 

अनुमति दी जाती है तथा वस्तु विनियमो मे इक्विरी अंश धारित करने 

कौ अनुमति दी जाती है पर वे वस्तुओं का वायदा-कारोबार नहीं कर 

aed | 

वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अध्ययनित मूल संशोधनं का अग 

नहीं रहे Saal का समावेशन वास्तव मे एक नया विधेयक fi ta 

नहीं होना चाहिए था एवं भविष्य मेँ भी ter नहीं होना चाहिए। इस 

प्रस्ताव के गुण-दोष के बारे मे मे Hem कि वायदा कारोबार संबंधी 

उपबंध से वैको को Teal कारोबार करने कौ अनुमति होगी । इस विधेयक 

पर वर्षं 2005 से तैयारी चल रही है ओर यह अभी भी विकसित 

हो रहा है मुञ्चे नही मालूम कि अगले बटज सत्र मेँ ओर क्या सामने 

आएगा। 

इसलिए, मेरा मत है कि shen क्षेत्र शासी कानून मेँ cHel-eHel 

मे संशोधन लाने के बजाय सरकार कौ देश के लिए समेकित आधुनिक 

dean विधि बनाने के विधेयक लाने पर विचार करना चाहिए्। 

इन्द शब्दो के साथ मै अपनी बात समाप्त करता Zz 

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : महोदय, सर्वप्रथम मेँ बैककारी 

विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 का पूर्णं रूप से समर्थन करता हू। 

किंग क्षेत्र मे विश्वव्यापी बदलते परिदृश्य ओर प्रतिस्पर्धा को देखते 

हुए, seat विनियमन अधिनियम, 1949 ओर बैककारी कम्पनी (उपक्रमो 

का अर्जन मौर स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 ओर 1980 मे भी संशोधन 

करना बहुत ही जरूरी Fl तदनुसार, माननीय वित्त मंत्री के इन दोनों 

अधिनियमों मे कुछ संशोधन लेकर आए है। Sn कार्य-व्यापार के 

विस्तार हेतु, पहला संशोधन अश पूजी की सीमां ae, 3000 करोड 

कौ सीमा को हटाने ओर अपने अंश पूंजी को बढ़ाने या घटाने हेतु 

ofan उद्योग को भारतीय रिजर्व वैक ओर केन्द्र सरकार से पूर्वं अनुमति 

लेने के संब॑धमें है। 

दूसरा संशोधन बोनस अश पंजी को जारी करने तथा निर्गम जी. 

का अधिकार संबंधी tat को अनुमति देने के संबंध मेँ है। महोदय, 

अगला संशोधन af केम्पनियो का उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने 

के संबंध मे है तथा जो व्यक्ति किंग कम्पनी का 5% या इससे 

अधिक अंश पूजी प्राप्त करने चाहता है, उसे कतिपय weal अध्यधीन 

भारतीय रिजर्व बैक से पूर्वा अनुमति लेना अनिवार्य है। 

é 
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सबसे महत्वपूर्णं संशोधन यह है कि प्रारभ मेँ भारतीय रिजर्व 

वैक के पास aan कमपनी के निदेशक या किसी अधिकारी 

को हटाने का अधिकार का लेकिन यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैक 

को किंग कम्पनी के निक्षेपकों के fadi कि विरुद्ध काम करने 

के sf कम्पनी के समग्र निदेशक मंडल को निलंबित करने का 

अधिकार देत्ता है। 

किंग विनियमन अधिनियम प्राथमिक सहकारी सोसाइटियौ को aft 

संबंधी कार्य करने के लिए aede प्राप्त करने के लिए एक ag 

की समय-सीमा नियत करता है। इसे तीन वर्षो के लिए बढाया गया 

el यह संशोधन भी बहुत व्यावहारिक Fi यह विधेयक निक्षेपक शिक्षा 

ओर जागरूकता कोष का गठन करने का प्रस्ताव कर्ता है। यह कोष 

वैसे निक्षेपकों के खातों का अधिग्रहण करेगा जिसका पिछले दस वर्षो 

मे दावा नहीं किया गया है या कोई लेन-देन नहीं हुमा है। 

यह विधेयक Sen विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के 

कतिपय मामलों मे दंड तथः जुर्माना बदन के प्रस्ताव करता है। सौभाग्यवश, 

वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित है। मे इसे दुबारा दोहराता si यह विधेयक 

afte विनियमन अधिनियम का उल्लंघन के कतिपय मामलों मे दंड 

तथा जुर्माना बढाने का प्रस्ताव करता है। 3 इसे कतिपय शर्तों के 

अध्यधीन स्वीकार करता हू। 

माननीय वित्त म॑न्री जी द्वारा लाये गये सभी संशोधनं का मै समर्थन 

करता CA इसे पुनः दोहराना चाहता ti यह विधेयक sian विनियम 

अधिनियम का उल्लंघन के कतिपय मामलों मेँ दंड ओर जुर्माना बढाने 

का प्रस्ताव करता है। निःसंदेह मे इये स्वीकार करता हूं लेकिन आप 

यह नहीं कह सकते है कि भारतीय रिजर्व बैक के 'अधिकारीगण निर्णय 

लेने हेतु हमेशा उपयुक्त व्यक्ति होते 1 यह मेरा अनुभव नही है। माननीय 

वित्त मंत्री, मुञ्चे एक मिनट सुने...८व्यवधान) 

सभापति महोदय : श्री अडसुल, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित 

करे | 

,..( व्यवधान) 

श्री आनंदराव अडसुल : यह बहुत ही महत्वपूर्णं माग है 

(व्यवधान) 

सभापति महोदय : श्री अडसुल आपसे अपेक्षा है कि आप अध्यक्षपीठ 

को संबोधित करे। 

-..( व्यवधान,
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शरी आनंदराव अडसुल : यह मामला बहुत ही गंभीर I इसीलिए, 

म उनसे इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हू।...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : वे सदन मेँ ही बैठे C1 इसलिए, यह सर्वविदित 

है किं वे सब कुछ सुन रहे है।...(व्यवधान) 

श्री आनंदराव अडसुल : आरबीआई के कार्यकारी अधिकारीगणः 

हमेशा निर्णय करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हे। इसलिए, वैककारी 

विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले मेँ मेरा gar है कि Sear 

कपनियो से संबंधित दंड के मामले मे अपीलीय प्राधिकरण होना चाहिए । 

उनके लिए कोई अपीलीय प्राधिकरण का कोई प्रावधान नही है। लाइसेस 

का निलंनन या निदेशक मंडल का विघटन के मामलों मे अपीलीय 

प्राधिकरण का प्रावधान है। लेकिन दंड ओर अन्य कारवाई हेतु अपीलीय 

प्राधिकरण का कोई प्रावधान नहीं है। वहां कोई व्यक्ति नहीं है जो 

सही या गलत को सुन सके। इसलिए, भारतीय रिजर्व te A भी 

एक अपीलीय प्राधिकरण होना afer) अन्यधा, सभी संशोधन बहुत 

ही व्यवहारिक है ओर ककरी कम्पनियों के लिए बहुत ही जरूरी 

है। इसीलिए, यै एक वार पुनः इस नैककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 

2011 का समर्थन करता हू। | 

*stt WRIT कुमार मजुमदार (बलूरघार) : सभापति महोदय, हम 

सन यूरोपीय देशो ओर अमेरिका कौ आर्थिक स्थिति से अवगत है। 

लेहमन sed, Ferm बैक ओर अन्य वित्तीय संस्थान दिवालिया हो 

गए है। इन देशों मेँ गंभीर आर्थिक संकट है। वे ग्राहकों कौ जमा 

राशि को वापस करने म असमर्थं $1 भारत सरकार ओर विपक्षी दलों 

ने इस बात परर बल दिया है कि मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर. 

कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडा है। यह आंशिक रूप से सत्य है। इसका 

कारण देश मे सशक्त Sf प्रणाली का होना है। भारतीय रिजर्व 

वैक द्वार राष्त्रीयकृत sal की निगरानी at जाती है ओर केन्द्र सरकार 

के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैक का विनियमन किया जाता 

है। इससे हमे अपनी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने मे सहायता 

कौ हे। | 

परन्तु अन जो ककरी विधि (संशोधन) विधेयक 2011. लाया 

गया है उससे पुरी व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। आज प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश को आमंत्रित कियाजारहा है ओरं विदेशी निधियों का स्वागत 

किया जा रहा ti भारतीय जीवन नीमा (एलआ्ईसी) विधेयक पशन 

विधेयक दृश्यमान है। इन सभी उपायौ कां वास्तव मेँ हमारी अर्थव्यवस्था 

पर प्रतिकूल प्रभाव Vem 

‘Gad: बगला भ दिए गए भाषण के अग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपातरण। 
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ue निर्माण में राष्टरीयकृत sai के योगदान के बारे मे हम् सब 

अवगत रहै। परन्तु यदि विदेशी वैकं को यहां प्रचालन कौ अनुमति 

दी जाती है ओर उनकी मताधिकार सीमा को 10% से बाकर 26% 
कर दिया जाता है तो किसी भी प्रकार का विनियमन शेष नहीं बचेगा। 

सार्वजनिक at के वैक, भारतीय रिजर्व de ओर साथ ही सरकार 

भी कमजोर होगी। इससे केवल विदेशी dat को ही लाभ होगा ओर 

यूरोपीय देशों को ही लाभ होगा। इसलिए मे सरकार से मांग करता 

हूं कि सरकार को नीतियों कौ समीक्षा करनी चाहिए ओर हर संकट 

का सामना करने के लिए अर्थव्यवस्था को Yes बनाया जाना चाहिए्। 

इन्द कारणों से मै इस विधेयक रूप मँ प्रनल fade करता हू 

दूसरा मुदा यह है कि अनेक राज्यो मेँ अथवा लगभग सभी वेको 

के अप्रचलित खातों में निधियां बेकार vet we ti यह धन सरकार 

का नहीं है। सरकार राशि को शिक्षा क्षेत्र अथवा अन्य कार्यक्रमो पर 

व्यय करने की योजना बना रही है। परन्तु यह वैध नर्ही है। धनराशि 

खाता धारकं को ced जानी चाहिए्। लोग अनायेक्षित करणो से वे 

अपने खातों को चालू नहीं रख पाए परन्तु se अपनी धनराशि से 

वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कछ लोगों को अपने पूर्वजो के खातं 

की जानकारी नर्द है। इसलिए सरकार को खाता धारकों कौ पहचान 

करनी चाहिए ओर उनकौ देय राशि Se तत्काल वापस करनी afer! 

भे यह भी सुञ्ञाव देना चाहता हूं कि धारा 8क जिसका प्रयोजन 

अनुषंगिक वैक खोलने ओर शुल्क मे छूट से है, का लोप किया जाना 

चाहिए। ओर अंत में मँ यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सार्वजनिक 

aa के da भारतीय रिजर्व बैक ओर वित्त मंत्रालय को सशक्त नीतियां 

अपनानी चाहिए ओर अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाना चाहिए उसके पश्चात् ` 

ही समृद्धि आ सकती है। 

भ सरकार से बैक कर्मचारियों के साथ परामर्शं करने का निवेदन 

करता हू। कर्मचारी संघ सुसंगठित ओर aad है ओर नीतियां तैयार 

करने मे उपयोगी सहायता प्रदान कर सकते है। इन्दी शब्द के साथ 

भ इस चर्चां भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद 

देता हू ओर अपनी बात यहीं समाप्त करता FI | 

सभापति महोदय : धन्यवाद भी प्रशान्त कमार मजूमदार जी। श्री 

गुरूदास दासगुप्त जी बोलिए। 

..-( व्यवधान) 

एक माननीय सदस्य : हम सब asa समर्थन कर रहे है. 

..(व्यवधान) `
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श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, तृणमूल काग्रेस ओर सीपीएम 

के बीच सांठ-गांठ हूर हे। 

श्री WSs दासगुप्त (Wet) : महोदय, मँ यह कहना चाहता 

ह कि सांठ-गांठ एक अससंदीय शब्द है! सांठ-गांठ का अर्थं है कुछ 

अनैतिक ¦ sate मित्र इसका प्रयोग मत कौजिए..-८व्यवधान) खैर ACT 

काग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने से मुञ्चे कोई परेशानी नही है। मुद्ध 

स्पष्ट करने दीजिरए्...८व्यवधान) 

सभापति महोदय : 

सम्बोधित करें। 

श्री गुरूदास दासगुप्त कृपया अध्यक्षपीठ को 

श्री गुरूदास दासगुप्त : म आपको ही सम्बोधित कर रहा EI 

आप इस ओर ओर इस ओर देख रहे हँ परन्तु मेरी आंखें आपकी 

ही ओर है 

विषय यह है किं पमान मुदे पर मत होने मे अवसरवादिता का 

कोई भाव नहीं है। यदि इस मुदे पर वाम ओर ga aia के 

एक जैसे विचार है तो इसमे क्या गलत है? भाजपा के साथ भी 

हमारे एक Wa विचार है। कभी-कभार हमारे ate के साथ भी 

एक जैसे विचार होते है। यह एक पृथक मुदा है। यह संसद FI 

हम समान वचार ओर विचारो पर असहमति के लिए स्वतंत्र है...(व्यवधान) 

मुदा यह है कि विधेयक उतना सरल नहीं है जितना यह दिखाई देता 

है क्योकि विधेयक deat व्यवस्था को सुदृढ करने कं लिए सभा 

के समक्ष लाया गया है यही घात मेरे मित्र ओर माननीय वित्त मंत्री 

कह रहे है। किस प्रकार सुदृढ करेगे? Smart व्यवस्था किस प्रकार 

से ges की जाएगी? आज seat व्यवस्था की क्या स्थिति है? 

महोदय 2.25 लाख करोड रु. की गर्-निष्पादमकोरी आस्तियां है जिसका 

काई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे काग्रेस के fas, कृपया राष्ट्रीयकरण 

जो आपके नेता ने किया था, पर गौर कीलजिए। उन्होने 2.25 लाख 

करोड का उल्लेख महीं किया है! वैक आज उत्पादक क्षेत्र मे निवेश 

करने कौ स्थिति पे नहीं है क्योकि आपकी आर्थिक नीति के कारण 

मंदी उत्पन हई है; बैक कारोनार मै अगे उननति नहीं कर सक्ते रहै। 

इसीलिए, वे सरकारी प्रतिभूतियो मेँ निवेश कर् रहे रै, न कि वैश्विक। 

यह आपकी रचना है...(व्यवधान) नही, यह नहीं है। आपका अर्थशास्त्र 

का ज्ञान सौमित दै, - क्या मैँ आपको सविनय बता सकता =i. 

.(व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया आपस मे बात न करे 

..-(व्यवधान) 
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सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करे। 

..-( व्यवधान) 

सभापति महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त के भाषण के अलावा 

कुछ भी कार्यवाही gaa म सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

(व्यवधान)...* 

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह तीन वर्षो मे मंदी का दूसरा चरण 

है। पहले चरण में, हम अप्रभावित रहे थे! मेरे मित्र को यह पता 

नही है। पहले चरण मेँ भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही शी, जिसका 

अभिप्राय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार मे उथल-पुथल से भारत प्रभावित 

नहीं होगा। यह सर्वविदित सत्य है। परन्तु आज भारत प्रभावित FI 

मंदी के दूसरे चरण मेँ, भारत प्रभावित है। इसलिए, जादू क्या दै? 

देश अंतरराष्टीय मंदी से प्रभावित नहीं हुआ 2) हां, यह प्रभावित हुआ 

है। परन्तु हमारी अपनी ताकत है। परन्तु इस बार हम प्रभावित हुए 

ह क्योकि उदारीकरण की नीति असफल हुई है; क्योकि सकल घरेलू 

उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि घटकर् 5.3 प्रतिशत रह गई है; क्योकि निवेश 

कम हु है; क्योकि बचत कम हुई है; क्योकि मूल्य बद् रहे है, 

जिससे लोगो की क्रय शक्ति पर प्रभाव पडा है; उदारीकरण के कारण 

अर्थव्यवस्था fans रही है; ओर अर्थव्यवस्था के सिकुडने को ओर 

बल मिला है क्योकि यह सरकार अपने व्यय को सीमिते केर रही 

ra 

मे इस मुदे को कभी ad उठाना चाहता Wl यह एक अलग 

मुदा है। हमने कभी आर्थिक स्थित्ति पर चर्चा नहीं कौ है। हमने 

हर बात पर चर्चा कौ, परन्तु आर्थिक स्थिति पर नहीं at जिसने 

120 करोड के संपूर्णं we को पूर्णतः प्रभावित किया है। हमारे पास 

समय नहीं है। संसद इस पर चर्चा करने मेँ असफल रही t यह 

एक दोष 81 इसी समय, सरकार संसद से दूर भाग wt वे 

वस्तुतः संसद मेँ यह बताने नहीं आते कि मंदी ओर महंगाई को 

नियंत्रित करने कौ कार्यनीति क्या है। हमे कुछ भी पता नहीं दहै। 

प्रधानमंत्री फिक्को मे वक्तव्य दे रहे है; ओर मेरे सम्मानित साथी 

श्री चिदम्बरम ने we निर्णयो कौ बात कही! इसलिए, यह अलग 

स्थिति है, जो अमेरिकी अधिनिवेश्वाद द्वारा निर्मित दै...(व्यवेधान) F 

se दोष नही दे सकता। वे सरकार के सम्मानित सदस्य FF 

सरकार से बाहर के व्यक्ति को नर्हीं ला सकता; वह योजना आयोग 

"कार्यवाही gad मे सम्मिलित ve किया गया।
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[श्री गुरूदास दासगुप्त] 

Ht. मँ किसी नौकरशाह का नाम नहीं ले सकता। मै, so वह 

सम्मान नहीं दे सकता। कृपया, हम इसे छोड FI 

इसलिए, प्रश्न यह दै किं यह .अतर्यष्टीय आर्थिक मंदी के कारणं 

नहीं है! मेरे साथी को इंटरनेट पर उपलब्ध विकास के अंतर्राष्ट्रीय 

. रि्कोडं से सीख लेनी चाहिए। उन्हे इंटरनेट खोलने दीजिए। we यह 

` मिल जाएगा... (व्यवधान) कृपया Fal मत उक साइए...८व्यवधान) क्यूबा 

आर्थिक मंदी मेँ नही है। आपको नरह मालुम। चीन आधिक मंदी 

मे नही है। .. | 

महोदय यह विधेयक विरोधाभाषी है। कैसे? उन्होने इसे डँ. रगाराजन 

समिति को संदर्भित किया रै... (व्यवधान) महोदय, जेपीसी के सभापति 

मुञ्चे रोक रहे है। क्या यह संसदीय शिष्टाचार है ?...(व्यवधान) ` 

श्री पी.सी. चाको (भ्रिसूर) : महोदय, विगत 20 वर्षो सेवे दसी 

बात को कह रहै है...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : दासगुप्त जी, PIT अध्यक्षपीठ को संबोधित 

wi 

...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त के भाषण के अलावा 

कार्यवाही वृत्तांतं म qe भी. सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

(व्यवधान)...* 

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मेँ अपने पित्र को बताना चाहूगा 

कि उदारीकरण को मेरे मित्र ड. मनमोहन सिंह द्वारा प्रारभ किया गया 

था, जब वे 1991-92 मेँ वित्त मंत्री थे। इसको कितने ad बीत चुके 

है? इस नई आर्थिक नीति को इसी सरकार द्वारा लागू किया गया 

ओर वे तब से अधिकतर समय तक सत्ता मे रहे Fi यह नीति विगत 

20 वर्षो से जारी है! इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम दै कि 

अंतररष्टरीय भूखमरी सूचकांक मे भारत का स्थान ऽ्रवां है। यह परिणाम 

है। भारत मेँ सबसे “बडी संख्या मे गरीब लोग रह SE हमारे देश 

के 40 प्रतिशत से अधिकं लोग गरीबी रेखा से नीचे दै.(व्यवधान) 

पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा 31 यह भारत से पृथक् नहीं हे।. 

.- (व्यवधान) - 

18 दिसम्बर, 2012 

"कार्यवाही aaa मे सम्मिलित नर्ही किया गया। 

विधेयक, 2012 996 

महोदय, मेरे प्रबुद्ध मित्र यह नहीं जानते है कि देश की आर्थिक 

नीति दिल्ली मेँ बनाई जाती है नं कि कोलकाता मे बनाई जाती है। 

इसलिए, we कोई भी सरकार कोलकाता मे an Ae, वे भारत 

सरकार द्वारा अनुसरित आर्थिक नीति का अनुपालन करे के लिए 
बाध्य होते है। क्या आप संघीय प्रणाली को तोडने के लिए विद्रोह 

करना चाहते है? वे समान आर्थिक नीति द्वारा बाध्य Bl यह बात 

हे। 

महोदय, भ आपको बताना चाहता हू कि मै इस विधेयक का 

समर्थन क्यो नही. करना चाहता। आमलेन का अर्थं क्या है? कुल 27 

सरकारी a बैक है। dal के आमेलन से संख्या घटाकर 12 या ` 

15 रह जाएगी। इसका क्या अर्थ है? Sel कौ संख्या घटाईं जाएगी 

ओर dat कौ. संख्या घटाकर ̀ प्रतिस्पर्धा को बदावा मिलेगा? इसमे . 

एकाधिकार कौ वृद्धि का तत्व होगा। वे एक aH Ae रहै कि 

आमेलन बडे da बनाने के लिए है। दूसरी ओर, श्री चिदम्बरम भारतीय 

रिजर्व बैक पर दबाव बना रहे fH निजी कपनियों नए बैक खोलने 

दिए जाएं। sed क्या दुविधा आप वैको कौ संख्या घटाना चाहते -है। 

रिजर्व बैक के गर्वनर का कथन fete मे है ओर रिजर्व वैक ने 

कहा कि यदि आप अधिक wider शक्ति न्ह देगे, तो हम आपको 

नए वैक नहीं खोलने dt इसमें क्या परस्परविरोध है? एक ओर, 

आप प्रतिस्पर्धा के नाम पर नए निजी बैक चाहते है ओर दूसरी ओर 

सरकारी ast का आमेलन चाहते 3, यह एक परस्पर-विरोधी बाते 
हे? 

दूसरा विरोधाभास पूजी कौ आवश्यकता हे। भारत ` भूमि के महान 

aa केरल से ye माननीय मित्र को यह पता होना चाहिए कि हम 

इसी स्थिति से क्यो नधे है। उन्हे जानकारी होनी चाहिए कि afm 

कारोनार पूंजी पर निर्भर नहीं करता; Sen कारोबार निक्षेपो पर निर्भर 

करता है। | ॥ 

सायं 6.00 बजे 

सभापति महोदय : दासगुप्त जी, कृपया थोडी देर कं लिए ss 

WSU | । 

माननीय सदंस्यगण इस विधेयक पर तीन ओर वक्ताओं को बोलना 

हे ओर उसके पश्चात् माननीय मंत्री का उत्तर होगा। यदि सभा सहमत 

हो तो सभा की arias को एक घंटे के लिए बायी जा सकती 

el 

(SIMA)
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शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्यं मंत्री (श्री कमलनाथ): 

महोदय, म केवल यह आग्रह करूगा कि जबकि हमें इस सभा की 

कार्यविध बदानी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम कपनी विधेयक को 

आज ही a1 मैने अन्य दलों के नेताओं के साथ इस पर wal कौ 

है ओर वे सभी इससे सहमत रहै। इसलिए मँ अनुरोध करता हूं कि 

इसे भी लिया जाना afer) क्या यहे गुरूदास दासगुप्त के लिए ठीक 

हे? 

सभापति महोदय : मेँ समञ्चता हूं कि सभा सहमत है! श्री दासगुप्त 

आप अपनी बाते जारी रख सकते FF 

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, हम इस सभा कौ वैध कार्यवाही 

मे बाधा खडी नहीं करते हैः वैध कार्यवाही में .... रेखांकित किया 

गया।... (व्यवधान) वैध लेन-देन... व्यवधान)। जी, हां व्यवसायिक 

लेनदेन। कारोबार का अर्थं लाभ अर्जित करना नहीं है। उन्होने इसे 

गलत समज्ञा होगा क्योकि मेरे मित्र को सदा लाभ में a विश्वास 

है...८ व्यवधान) 

श्री निशिकाति दुबे (गोड्डा) : अर्थशास्त्र। 

श्री गुरूदास दासगुप्त : अर्थशास्त्र नही, वे एक व्यवसायी ठै 

...(व्यकधान) 

सायं 6.01 बजे 

[श्री सतपाल महाराज पीठसीन हए] 

खभापति महोदय : कृपया se बोलने दीजिए। 

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, इसलिए दूसरी बात यह है कि 

वे एक ओर एकौकरण चाहतै है ओर दूसरी ओर नए बैक चाहते 

Cl इसका क्या मतलब है? वे चाहते है कि टाटा, रिलायंस ओर निजी 

कंपनियां नए बैक Gel ओर साथ ही वे चाहते है कि सरकारी क्षत्र 

के वैकं कौ संख्या को कम किया जाए। यह एक विरोधाभासी नीति 

हे। 

महोदय, म सरकार को सावधान करता हूं कि बह निजी कपनियों 

को अपन वैक खोलने की अनुमति प्रदान नहीं करे। हमने देखा हे 

कि निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे बैक किस प्रकार अपनी कपनी 

हेतु लाभ अर्जित करने के लिए अनियमितताओं, धन शोधन मेँ संलिप्त 

होते है। हमने देखा है कि बैक ath कराड ने eda मेहता, हितेन 

दलाल ओर प्रत्येक व्यक्ति की सहायता के लिए क्या किया था। 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 998 

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त alfa 

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसलिए, कृपया लाइसेस देने मे अथवा 

लाइसेंस जारी करने हेतु रिजर्व नैक पर दबाव डालने मँ सावधानी बरत. 

.. (व्यवधान) दबाव डालना शब्द -सबसे उपयुक्त दहै क्योकि वे इससे 

सहमत नहीं हो री है। भारतीय रिजर्व de पर दबाव डालने के लिए 

अपने राजनीतिक तंत्र का इस्तेमाल करने के बजाए उसके प्रति सावधान 

रहे जो इन शीर्षं कंपनियों द्वारा नए वैक खोलने पर होने जा रहा 

है। विश्व की चार शीर्षं कंपनियां भारतीय है। यदि वे बैक खोलती 

हतो क्या होगा? वे काम चलार कार्य करेगे क्योकि प्रत्येक व्यक्ति 

को लाभम सुचिरै, इसलिए श्री चाको का ध्यान इस ओर आकृष्ट 

करना चाहूगा। प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मेँ रुचि हे। 

तीसरी बात नियामक भारतीय रिजर्व बैक के day Ft, म भारतीय 

रिजर्व de का सम्मान करता है। मुञ्चे कुछ नहीं कहना 

है। किन्तु इन दिनों भारतीय रिजर्व बैक एक सफेद हाथी बन गया 

है। 

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें! 

श्री गुरूदास दासगुप्त ; महोदय, कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे 

बृहद कारोनार को fafa करना इसके कार्यकषेत्र से परे है। मे जानता 

हू, म 1993-94 मे संयुक्त समिति का सदस्य था। हमने अपने प्रतिवेदन 

मे रिजर्व वैक की भूमिका पर् अभ्यारोप लगाया था। हमने Wa 

दिया था कि रिजर्व वैक को विभाजित कर दिया जाना चाहिए किन्तु 

सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके पश्चात् केतन परिख से जुडी 

घटनाएं ee इसके लिए कौन उत्तरदायी था? भारतीय रिजर्व बैक ही 

इसके लिए उत्तरदायी et 

` सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त Ht) 

श्री गुरूदास दासगुप्त : गेर-निष्पादन आस्तियो, जो Sf प्रणाली 

को dents कर रही रहै, के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या af 

प्रणाली को नियंत्रित करने कं लिए रिजर्व बैक पर्याप्त मजबूत है? 

इसलिए, म उनसे आग्रह करूगा कि यदि वे सही मायने मेँ विस्तार 

करना चाहते है तो वे मजबूत नियामक के बारे मे सोचे न कि केवल 

रिजर्व बैक के नारे मे। 

 महयेदय, देश के समक्ष मुदा लोगों को sen सुविधा सुलभ कराने 

का है; केवल 40 प्रतिशत लोगों को ही sf सुविधा सुलभ है ओर 

60 प्रतिशत लोगों का sf सुविधा सुलभ नही है।
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सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया अब 

भाषण समाप्त wil 

श्री Tec दासगुप्त : महोदय, आप जनजातीय क्षेत्रो 4 

जाएं है, आप केम विकसित Sat मे गए है, आप किसान के 

पास जाएं है (हिम्दी] आप आम आदमी कौ नात कर रहे TI 

(व्यवधान) 

[अनुवाद 

` सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन न कर। श्री दासगुप्त 

कृपया अब् आप अपना भाषण समाप्त Hil आपने अपनी बात कह 

दी ZF. 

[feat] 

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम USA चाहते हँ मेहरबानी करके चिदम्बरम 

` साहब हमे बताएं कि आम आदमी का कितना अकाउंट बैक में है? 

{अनुवाद} इसलिए, यह वेक राष्टरीय हित मेँ किंग प्रणाली तक पहुंच ` 

के. अनुरूप नहीं है। 

साथ ही, मँ wan किं यह विधेयक इस प्रणाली के ओर उदार 

बनाए जाने कौ दिशा मेँ एक कदम है। आप राष्टरीयकृत dai को 

निजीकरण करने मे सक्षम नही होगे। क्योकि आपके पास वह राजनीतिक 

ताकत नहीं ै।...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त wil 

श्री गुरूदास दासगुप्त : Wa यह भय नहं है कि सरकारी क्षेत्र 

के 27 वैको का निजीकरण किया जा सकता है। आपके पास वह 

ताकत नही है। इस सभा में संख्या बल मेँ यह सरकार चाहे कितनी 

भी शक्तिशाली हो लेकिन आप इतने शवितशाली नहीं है कि आप 

~ देश के सरकारी aa के dal के राष्ट्रीयकृत चरित्र को समाप्त कर 

दे |... (व्यवधान) 

सभापति महौदयं : अब कृपया समाप्त Hil 

श्री गुरूदासं दासगुप्त : लोग आपके खिलाफ हो uh ओर ` 

आपको इसको अनुमति नहीं St यह मेरा भय नहीं है ।...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया Be बोलमे दीजिए। 

-.-( व्यवधान) 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 1000. 

श्री गुरूदास दासगुप्त : मँ आपको एक कहावत बता रहा El 

जितनी अधिक sat उम्र sad है आप उतने ही अधिक जरग्रस्त 

हो जाते है। वुद्धावस्था मेँ जराग्रस्तता बदृती जाती है...(व्यवधान) 

महोदय, मँ कह रहा हूं कि यह ओर अधिक उदारीकरण कौ 

दिशा म एक कदम रहै जिसका विराष्टीकरण नर्ही किया जा सकता 

है। आप के पास वह wa नहीं है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था 

मे आपके विचार की तुलना मेँ जनता कौ राय मायने रखती है... (व्यवधान) ` 

मेरा कहना यह है कि आप de को संयुक्त क्षेत्र बनाने का प्रयास 

कर रहे है। [हिन्दी] ये पन्लिक सेक्टर करो wae सेक्टर बनाना ¦ 

चाहते है। ( अनुवाद] हम इसका विरोध ett मँ आपको एक बात 

बताना चाहता हू! कि आप जो कानून प्रख्यापित करे उस परं जनता 

की राय हो..-(व्यवधान) 

सभापति महोदय :‡ अब श्री एस. सेम्मलर्ह अपनी बात Tah 

श्री गुरूदास दासगुप्त : मेरा मानना है किं हमारे सार्वजनिक त्न, 

जिसने भारत को stately मंदी कं आघात से बचाया, के बर में 

जो आप चाहते है, भारतीय जनमत एसा करने कौ अनुमति कभी नही 

देगा | 

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : सभापति महोदय, धन्यवाद । मेँ ककारौ 

विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने के लिए खडा BT = 

मेरे विचार से यह विधेयक स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाधी 

की भावना के प्रतिकूल है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वाणिज्यिक sai 

का राष्टीयकरण किया था किन्तु हमारे वित्त मंत्री मे एक ही प्रयास 

मे अपने नेता की नीति को पलटने का प्रयास किया। किसी भी प्रकार 

का सुधार स्वागत योग्य है यदि यह उस Aa के समग्र विकास का 

मार्ग प्रशस्तं करता दै। किन्तु इस विधेयक मेँ वैककारी aa के विकास 

के लिए अपेक्षित बति है, इस पर मुञ्चे संशय है। | 

धारा 2(क) का ved लँ जिसमे एक बार मेँ afr विलय 

ओर अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार aa को बाहर् कर 

दिया गया। अंततः इसकी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व वेकं पर होगी। 

यदि सरकार वैको को प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार क्षत्र से अलग 

कर देती रै तो इसको क्या गारंटी है कि नीमा जैसे अन्य क्षेत्र इस 

प्रकार कौ ge we मागेगे। तब प्रतिस्पर्धा आयोग कौ क्या आवश्यकता 

हे? अतः मेरे विचार में प्रावधान ओचित्यहीन है क्योकि ` हमारी 

60 प्रतिशत जनसंख्या के पास अभी भी खाता नहीं है। केवल पांच 

प्रतिशत ग्रामीणों के पास किंग सुविधा है। aa आरबीआई को बैक 

विलय के मामले मे अंतिम मंजूरी देने के निर्णय पर आशंका है कि
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यह den उद्योग पर निजी aa के नियंत्रण का मार्गं प्रशस्त करेगा। 

मेरे विचार मे वित्त मंत्रालय कौ अन यह सोच है कि मूल स्थिति 

को पुनःस्थापित किया जाए ओर प्रतिस्पर्धा आयोग को इस संबंध में 

अतिम निर्णय लेने कौ अनुमति देने पर विचार किया जाए्। यदि ta 

है तो यह स्वागत योग्य 7 

इसके पश्चात्, निजी भागीदारों के मताधिकार कौ सीमा को 10 

से बदाकर 26 करने का प्रस्ताव एक नया कदम है। इससे कापेरिट 

ओर निजी aa को dfn उद्योग पर निंयत्रण करने मेँ मदद मिलेगी। 

य्ह विदेशी कोपिरिर कौ भारतीय afer क्षेत्र मे भारी निवश करने 

का मार्गं खोलेगा ओर अंततः वर्किंग उद्योग मे सरकारी aa कौ पहल 

को कुचल दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका मे ओद्योगिक wei 

के Sf प्रचालन पर रोक दै। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया ने भी 

_ 1997 के वित्तीय संकट के बाद ओद्योगिक unt द्वारा नए वैको के 

प्रवर्तन पर रोक है। तब हम अलग दिशा मेँ जाने कौ अनुमति क्यों 

दे रहै ti हमारे माननीय fan मंत्री को इस पर विचार करना afer 

2008 4 आए वैश्विक आर्थिक संकट मे भारतीय वैको ने उल्लेखनीय 

लचीलापन fear इसका श्रेय सरकारी क्षेत्र के sat कौ मजबूत 

स्थिति को जाता है। Sf क्षेत्र मे निजी aa को अनुमति देने से 

देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य ही खराब हो जाएगा। वे लाभ कमान 

की इच्छा रखते है ओर वे गरीबों की चिंता नहीं करते। 

अतः मे माननीय वित्त मत्री से अपील करता हूं कि वह इस मामले 

को बहुत सावधानी से ai मे फाननीय वित्त मंत्री ये यह भी अपीलं 

करता € कि वह.मताधिकार, जिसका उल्लेख धारा 23 मे किया गया 

है, को अचानक बदाकर 24 न at 

खंडेलवाल सपिति कौ अधिकांश सिफारिश te कर्मचारियों के 

हित में नही है। वैक कर्मचारियों कौ यही भावना है। समिति कौ अधिकांश 

सिफारिश वैक कर्मचारियों के कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव eet 

अतः मे माननीय वित्त मत्री से अनुरोध करता हू कि वह व्यक्तिगत 

रूप से उनकौ शिकायत सुन ओर उनका निवारण आदान-प्रदान at 

भावना को ध्यान में रखकर करें। 

सभापति महोदय, मँ अतः मे केन्द्र से एक विशेष अपील करता 

1 कृपया सुधारो के नाम पर aet ओद्योगिक हस्तियों को sf 

aa मेँ जाने at अनुमति न देँ अन्यथा वे wesw वेको का अधिग्रहण 

कर at हमे te हंस को नहीं मारना चाहिए जो सोने का अंडा 

देती @ हमे सरकारी, ast के बैक, जो लगातार बी ओर महत्वपूर्णं 
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भूमिका निभा रहे है, के साथ एक संतुलित किंग, क्षेत्र का विकास 

करना होगा। 

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम) : धन्यवाद, सभापति महोदय। F 

ैककारी विधि (संशोधन) विधेयके, 2011 कं समर्थन मे खड़ा हुआ 

€| लेकिन इसका समर्थन करने कं बावजूद भी, कई मुदे एेसे है, 

जिन पर ध्यान देने कौ जरूरत है ओर मेरा मानना है कि free वक्ताओं 

द्वारा उन Al को पहले ही उठाया जा चुका है। 

मे भी इस बात का जिक्र करना चाहूगा कि किस तरीके से 2008 

मे दुनिया कौ आर्थिक मंदी ने हमे सिखाया कि हमे किस तरह dian 

के मूल fast की ओर लौटने कौ जरूरत है। मेरा मानना है कि 

यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योकि यदि हम रबैकिंग के मूल सिद्धांतों पर 

ध्यान न्ह देगे तो sam उस बुनियादी नोखम मे पड सकती है। 

पश्चिमी देशों मे आई आर्थिक मंदी मे हमने इसका स्पष्ट उदाहरण 

देखा। 

तथापि, यहां तक हमारा संबंध है, निश्चित रूप से हम् एक उदारवादी 

युग मे जी रहे है। इसलिए, हम अपने विनियामक ae मँ ओर बदलाव 

तथा उसे मजबूत बनाने कौ जरूरत gi यह विधेयक निश्चित रूप से 

ta करने का प्रयास करता है। लेकिन te कहते हुए मेँ एनपीए 

का मुदा भी उठाना चाहता हू, जिसके बरे मे हमारे we सदस्य पहले 

ही कह चुके है। अब एनपीए मेँ बद्धोत्तरी हौ रही है, जबकि एमएसएमई 

aa के अग्रिम मे भारी कमी आई है। यही एक to क्षेत्र है, जिसके 

सभी नवोन्मेषण ओर विनिर्माण इस देश कौ सहायता करते है। मेरे 

विचार से यह काफी महत्वपूर्णं हे। एसा कोई रास्ता होना चाहिए कि 

हम एमएसएम्ई क्षेत्र मे अधिक धनराशि प्रत्यक्ष तरीके से लगा aa 

दूसरी बात, हमारे देश के बिना बके वाते क्षेत्रो, जैसे कि उत्तर-पूर्व 

aa के वित्तीय समावेशन कौ है। हम वित्त समिति मे भी इस बात पर 

विचार करते रहे है कि हम किस तरह वैकं को इस बात के निर्देश 

दे सकते है कि वह इस पर विचार at कि हमारे देश के satya 

asi, जहां बैक नहीं है, जहां, आज तक हमारी बड़ी नकद अर्थव्यवस्था 

हे, जो बडी भूमिका निभाती है, ओर इसलिए हमे यह देखने कौ जरूरत 

है कि अधिक से अधिक de ओर men खोली We 

भारतीय रिजर्व de को दिए गए पर्याप्त स्थान ओर प्रतिस्पर्धा 

आयोग के मुदे पर पहले चर्चा हो चुकी है। 

इसलिए, af शब्दो के साथ में कहना चाहता हू कि मेरी पार्टी, 

सिक्किम Safes we, इस विधेयक का समर्थन करती दे।
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| hee] 

| श्री अजय. कमार (जमशेदपुर) : Walaa, आपने मुञ्चे इस बिल 

के ade में बोलने का मोका दिया, इसके लिए भ आपको धन्यवाद 

देता हू। मेँ ज्यादा समय न्ह लुंगा। मँ वित्त मंत्री जी को धन्यवाद 
देता हूं, वे इस विधेयक मँ एेसे बहुत प्रावधान लाए है जो afer 

सेक्टर के लिए बहुत अच्छे है जिनमे आरबीआई सुपरसेशन ath Sag, 

कौपिटल एडिक्वेसी tet आदि मेँ है। मै वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित 

करते हुए तीन-चार बाते ee मँ अमलगमेशन ath वैक के नारे 

मे कहना चाहता दं कि अगर पन्लिक सेक्टर के वैक को अमलगमेट ` 

करते है तो वित्त मंत्री सुनिश्चित at कि कोई वैक की त्रच बद 

न हो। जब इंदिरा गांधी जी ने राष्टरीयकरण किया था, एक छोरा सा 

कदम dat को गरीबों कौ एप्रोच के लिए गांव कौ तरफ ते जाना 

था। मेरा अनुरोध है. कि वित्त मंत्री सुनिश्चित कर लँ कि वैकं कौ 

` ब्राचिस. कम न हो। 

महोदय, देश की सनसे बड़ी समस्या इन्कलुजन afm है। 

70 प्रतिशत लोगो के वैक wae नहीं है। यदि मंत्री जी dfn 

अमेैडमेट मे एक बात ले आते है कि वोटर आईडी या युआईटी' 

से सभी लोगों का de एकाउंट wt मेँ खुल जाए तो मँ समञ्जता 

हूं कि इंकलूजन बैरकिग के लिए बहुत बडी wie होगी। प्राइवेट 

Se देहाती या पिद aa मँ वैक at खोलते दै। जिस तरह से 

टेलीकोँम सेक्टर में यूनिवर्सल सर्विस ओन्ली्गेशन था या एयर इंडिया 

के साथ नार्थं ईस्ट. मे wre चलाना था उसी तरह से अगर बैक 

या यूनवर्सल सर्विस ओंजलीगेशन फौ लगा eh ओर इसके माध्यम 

- से पन्लिक सेक्टर बैक की हर पंचायत में ब्रा खुल जाएगी। मुद्ध 

लगता दै कि इस तरह से गरीब लोगो के लिए वैक कौ समस्या 

. काफी हद तकं दूर हो. सकती है। 

जहां तक बंद खाते कं पैसे कौ बात है। वित्त मंत्री महोदय ने 
कहा कि यह कस्टमर को एजुकेट करने~के लिए यूज होगा। मेरा 
अनुरोध है कि.इस पैसे से इन्कलुजन afr लागू कौजिएु ओर सभी 
लोगों के इसी पैसे से वैक एकाउंट खोल दें, इससे कम से कम 

कम्पलीट प्लान तो बनेगा मेरा मानना है कि टीवी कंपनियां ओर अखनार 

तो इसे fam wade मेँ ही लगा ST ओर असल मेँ कोई काम 
नहीं ami यहां सभी साथियों ने फारवडं दिग के नारे म कहा हे। 

यह सरकार कौ इच्छा भी कि फारवड cfr का प्रावधान हो। मेरा .. 

अनुरोध है कि मंत्री जी ga बरे मे आश्वासन दे क्योकि हमने विदेशो 

म पश्चिम देशों में देखा है कि किस तरह Gras CFM कं कारण 

इकनोमिक Mesa AT 

wai wal के साथ मै अपनी बात समाप्त करता हू। 
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श्री बदरुद्दीन `अजमल (धुबरी) : सभापति महोदय, मै आपका 

शुक्रिया अदा करता हं कि आपने मुञ्चे आम विषय पर बोलने का मौका 

दिया। म फादृनस मिनिस्टर द्वारा लाए गए बिल के Hat में बोलने के 

लिए खडा हआ EI आपको नार्थं ईस्ट कौ हालत मालूम है कि असम 

में एेसे बहुत waa दै। वर्ष 2012 मे असम मे हिन्दुस्तान कं सनसे 

बडे सैलाब आए जिसमें लाखों किसानों कौ जमीन ओर सन कुछ खत्म 

दये गया। मै आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता 

हू fe वर्षं 2012 कं बैक के लोन माफ करदें। . | 

महोदय, असम A ye इंडस्दरी बहुत बडी थी लेकिन आज यह 

खत्म हो गईं है। इस कारण किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर 

हो गए 1 SS जो माल 800-900 रुपए का पडता है बाजार में 

500 रुपए मेँ बेचना yea है। जब वे बाजार. म माल लेकर निकलते 

है तो उन्हे गोलियों से भून दिया . जाता है। जिचौलिए उनका इस्तेमालं 

करते है, वे गरीबी से मजबूर है। मेरा अनुरोध है. किं उनकी तरफ 

, अगर weve मिनिस्टर ध्यान ah तो उनकौ बहुत बडी मदद होगी। 

महोदय, असम मे हर साल WIS आता हे, ae सबको मालूम ` 

है। जब लोग ws इरोजन के एरिया मेँ वैक मे लोन के fou जते 

है तो उनसे जमीन का पट्टा मांगा जाता है। यह बेसिक चीज 21 

90 wade लोगों के पास जमीन का पट्टा नहीं होता दै। "लेकिन दूसरे 

डोकूमैन््स भी होते दै, क्योकि पानी के साथ उनका घर बह जाता 

है, जमीन बह जाती है, यह एक प्रैक्टिकल vem है। इसकी . वजह 

से उन्हे वैक लोन मिलने मे बहुत परेशानी होती. है। अगर फाइनँस 

मिनिस्टर साहब इख मामले मेँ ध्यान दँ तो उनकौ बडी मेहरबानी होगी । 

भै आपके माध्यम से उनका ध्यान इस प्रान्लम की ओर् आक्भित करना 

चाहता हूं कि. इसकं लिए किसी दूसरे ङौकुमैन्ट्स को भी इसमे मान्य 

ai, ताकि उन गरीबों को लोन लेने का मौका मिल सके। 

आखिरी बात भे कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी का सपना 

था कि वैको को किसानों ओर गरीनों तक ले जाया जाए, लेकिन 

वैक्स आज गरीबों तक न्ह पहुंच रहे Fl पहले तो बैक cari 4 

होते ही नहीं है ओर वे अपनी wae शहरो मे खोलते दै। हमे अफसोस 

के साथ कहना पडता है कि aaa गरीबों की मदद के बरे मँ वन. 
wade भी चिता नहीं करते है, वे कमरियलाइज हो गये है, बडे-बदे 

बिल्डर के साथ उनकी. सांठ-गांठ है, वे faa स्टेट. मे काम करते 

है। मे समञ्ञता हू कि oS मजवूर किया जाए् कि वे अपनी आमदनी ` 

का क हिस्सा हंस्पिटल्स, teu, स्कूलो, कलेजो ओर ef dew 

के लिए इस्तेमाल करं यही मेरा निवेदन है। आपने मुञ्चे ईस महत्वपूर्ण 
विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके fee मेँ आपका शुक्रिया अदा 

करता ह्। | ।
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{अनुवाद} 

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मेँ सभी माननीय 

सदस्यो का आभारी €1 भ सबसे पहले नौजवान सदस्य श्री अनुराग 

oR को धन्यवाद देता हू, Pre बहुत ही जिम्मेदारीपूर्णं भाषण दिया 

ओर म अंत मेँ बोलने वाले श्री बदरुददीन -अजमल साहब सहित सभी 

माननीय सदस्यो का धन्यवाद ea हू। 

महोदय, बैककारी संबंधी विधेयक पर करई गलतफहमियां हो रही 

जाती है; ओर a st टै कि कुछ आलोचनाएं` विधेयक को नही 

समने के कारण हैँ। शायद यह मेरी गलत है कि विधेयक at पेश ` 

करते वक्त मेने इस विधेयक को. समञ्ञाने के लिए पर्याप्त समम नही 
लिया। वस्तुतः मुञ्चे शोर-शराने- के बीच इस विधेयक को प्रस्तुत करनो 

पड़ा a 

लेकिन मै ज्यादा नर्ही, थोडा समय लेना चाहूगा, क्योकि, विधेयक 

बहुत छोरा विधेयक रै; इसके कतिपय निश्चित उदेश्य है; ओर F 

यहां उठाए गए हर WA का जबाव SM 

सबसे पहले, महोदय, मँ यह साफ करना चाहता हँ कि हमारी 

सरकार, मँ मानता हूं कि इस सभा का प्रत्येक वर्म, संप्रग, संप्रा 

सरकारी क्षेत्रों के dat के सुदृदीकरण ओर हमारे सरकारी aa चरित्र 

को am रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके बरे में 

कोई सदेह Te होना चाहिषए्। 

वास्तव 4, यहे इस प्रतिबद्धा का एक भाग है कि अधिकाधिक 

पूजी . लगाकर हम सरकारी क्षत्र कौ aa को सुदृढ कर रहे Fi 

जब तक हम इसमें ज्यादा से ज्यादा पूंजी नहीं लगाएगे, तब तक 

कोई वैक चल नहीं रह सकता, कोई वृद्धि कृषि नहीं कर सकता। 
आप WR पूछ सकते हैः कि क्यो ? ter इसलिए क्योकि कोई वैक 

` विवेकपूर्णं मानंदड से उतना गुना ही उधार दै सकता है, जितनी पंजी 

उसके पास है। ये इंटरनेशनल रवैकिग असोसिएशन ओर बीएएसर्ईएल 

द्वारा तय किए गए बीएएसर्ईएल (ata) मानदंड है। भारतीय रिजर्व 

ae द्वारा निर्धारित मानदंड भी रहै। इसलिए, कोई बैक ऋण नर्ही 

दे सकता, अगर एक बार उसकी पूंजी-पर्याप्तता परिपूर्णता बिंदु तक 

पहुंच जाती है। इसलिए, हमें Sat मे ओर अधिक पंजी लगाना होगा। 

(व्यवधान) 

सभापित महोदय : कृपया व्यवधान. उत्पन न Ht 

.- (व्यवधान) 

18 दिसम्बर,' 2012 विधेयक, - 2012 1008 

श्री पी. चिदम्बरम : आप करेगे। यही तो समस्या है...(व्यवधान) 

अगर आभी आप Ae प्रश्न करेगे तो आप परेशान करेगे 

(व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान ने Srl 

मत्री महोदय, कृपया अपनी बात जारी Tal ` 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : क्या वे व्यवधान 

डाल रहे है? 

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं, वे व्यवधान नर्ही डाल रहे है; उनका 

प्रश्न व्यवधान डालने वाला रो सकता रै...(व्यवधान) 

इस वर्ष, उदाहरणास्वरूप, 31 मार्च के पहले, हम 15,000 करोड 

रुपये ओर सरकारी क्षेत्र के dat मे निवेश wit, अगले वर्ष, हमे 

ओर निवेश करना है, जैसा कि श्री महताब — जो यहां उपस्थित ` नहीं 

है - ने कहा था। अनुमान यह है किं हमे ओर ज्यादा निवेश करना 

होगा । | 

एक ओर आप कहते है कि सरकारी aa के dat को संरक्षण 

प्रदान की जानी चाहिए लेकिन निजी क्षेत्र के वैक aed wT FI 

हमारे निजी क्षेत्र के वैक क्यो ag रहै रै? te इसलिए कि वे ज्यादा 

. पंजी yaa रै! वे ज्यादा पंजी जुटाने कं लिए was है। चूकि इन 

. सरकारी aa के sat मे सरकार को पंजी निवेश करना होता है, 
हमने अब कहा कि ये पंजी राइटूसं wae, बोनस, शेयर इत्यादि के 
माध्यम से जुटाये जा सकते हैँ ताकि सरकारी क्षेत्र के dat कां स्वरूप 

बदले बिना पूंजी जुटाने के वे सभी उपाय किए जा सके जो. स्वीकार्य 

हो जिससे वैको को ज्यादा पूंजी wa हो सके। 1 

सरकार ओर ज्यादा पंजी निवेश करने के प्रति प्रतिबद्ध Fi आज 

सरकारी क्षत्र के dat के पास व्यापार का 75% अंश है। अतएव 

निजी क्षेत्र के set द्वारा दी गई aia के wage भी सरकारी 

ar क ae अपना कार्य कर रहे है। हमारी सबसे बड़ी सरकारी 
aa कौ वैक. अर्थात् भारतीय स्टेट वैक सबसे बडी निजी aa कौ 

बैक से कई गुणा बडी है। लेकिन अगर हमे सरकारी क्षेत्र का बडा 
ae बने रहनाहै तो पंजी निवेश करना होगा। हमे अपने. वैको की 

प्रगति करने के लिए अनुमति देनी होगी । 

विधेयक का उदेश्य काफी सरल रै। विधेवक के. अधिकांश उपबंध 

नियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व वैक को मजनूत करमे वाले है। मुञ्च 

-उन सभी उपबंध को पहले कौ आवश्यकता नही जो भारतीय रिजर्व
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वेक कौ ओर ज्यादा मजनूत बनाने के उदेश्य रखते है लेकिन मँ aaa 

हू कि हर व्यक्ति इससे सहमत था कि अधिकांश उपबंध नियामकं 

को ओर ज्यादा मजबूत बनाने वाले है तथापि, विधेयक के yaar 

के संबंध मे कतिपय सदस्यों ने यिता जाहिर कौ है। जिनका मे उत्तर 

देना चाहता हू 

लेकिन इसके पूर्वं मँ यह बताना aren कि स्थायी समिति की 

प्रमुख सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथा se सरकारी संशोधनं 

के माध्यम 'से लाई गई ह। एक-दो सिफारिश मे हमने छोटै-मोरे 

संशोधन किए है लेकिन उन पर A चर्चा कर ली tl इन छोटे 

परिवर्तनं पर जो हमने कौ है, पर कोई विशेष प्रतिरोप नर्हीहै। ये 

wea परिवर्तन है। ये te परिवर्तन है जो की गई सिफारिश में 

आवश्यक FI 

दो सिफारिशो कं संब॑ध भँ कुछ विवाद हए लेकिन मुञ्चे खुशी 

हे कि विवाद gee लिए गपए्। एक विवाद उस सिफारिश से धा 

जौ दूसरी स्थायी समिति द्वारा कौ गई थी। मै इसमे ज्यादा विस्तार 

मै नहीं जाऊंगा लेकिन रिकडं के लिए, स्थिति स्पष्ट करने के लिप्, 
विभाग — यही स्थिति विभाग की थी जो मेरे द्वारा प्रभार संभाला 

के पूर्णं धा — am विभाग के पदाधिकारियों के हित -मे मुञ्चे यह 

स्पष्ट करना है। एक दूसरी स्थायी समिति अर्थात् खाद्य ओर उपभोक्ता 

मामलों संबधी स्थायी समिति जिसकौ अध्यक्षता हमारे एक विशिष्ट 

सदस्य, श्री विलास मुत्तेमवार ने की मेँ मुख्य विपक्षी दल के सदस्यं 

के साथ-साथ सभा के सभी वर्गो के सदस्यों थे, ने भारतीय रिजर्व 

कौ कार्यसमूह कौ रिपोर्ट के आधार पर, यह समिति की रिपोर में 

fats किया, जो मे आपसे पढने के लिए अनुरोध करूगा, आज नहीं 

तो फिर कभी क्योकि आज यह ज्वलत qa नहीं है, सिफारिश की 

कि उपबध शामिल कौ ara wine कौ जाए, ओर इसलिए उस 

sree को शामिल किया गया। जैसे कि हम एक स्थायी समिति की 

सलाह को मानते है, उसी प्रकार हम दूसरी स्थायी समिति कौ सलाह ` 

कौ भी मानते है। लेकिन कौ विधेयक भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण 

है, यह विधेयक पारित होना चाहिए क्योकि भातीरय रिजर्व वैक अतिरिक्त 

शक्तियां प्राप्त करने के लिए इस विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा. 

कर रहा हे। प्रमुख प्रतिपक्षी wel तथा aS अन्य लोगो के द्वारा करने . 

के पश्चात् कि कृपया इस खंड पर अदे नहीं रहे मेने कहा कि ठीक 

है, मे उस खंड पर अडियल रवैया नहीं अपनाऊंगा। लेकिन सच्चाई 

यह है कि यह भारतीय रिजर्व वैक कौ कार्यसमूह की सिफारिश पर 

आधारित है जिसमे सभा के सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व था। 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 1010 

एक अन्य खंड प्रतिस्पर्धा योजना से संबंधित है, तथा सदस्यों ने 

इस तथ्य को नोटिस नहीं किया होगा कि भने निर्णय मे. संशोधन किया 

है। श्री महताब ने इसका उल्लेख किया था। wa यह खंड लाया 

गया कि Saat को प्रतिस्पर्धा आयोग से बाहर रखा जाए, वित्त संब॑धी 

स्थायी समिति ने निम्नलिखित सिफारिश कौ तथा मै वह छोटा पैरा 

पदता हू:- 

` “समिति, बैक विलय इत्यादि के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए ` 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग . के कषत्राधिकार से फिलहाल इसे बाहर 

रखती है तथा इस बीच यह सिफारिश करती है कि यह we 

विशेष मामले के रूप मँ तथा व्यावहारिक आधार पर देखना चाहती 

है तथा जिस पर॒ समीक्षा नियामक, अर्थात्, भारतीय रिजर्व de 

तथा प्रतिस्पर्धा आयोग दोनों द्वार प्राप्त अनुभव के परिप्रेक्ष्य में 

होना चाहिए 1" 

अतएव, समिति 3 इसकी पुष्टि नहीं ati समिति ने कहा, ठीक 

है, अभी आप इसे रख सकते है, लेकिन कृपया इसपर पुनर्विचार करं । 

जब मैने कार्यभार संभाला, ने इसपर पुनः विचार किया ओर र्मे इस 

खंड पर जोर भी नहीं डाल रहा हू। मैने पहले ही नोटिस दे दिया 
कि उस खड पर जोर नर्ही दिया जाये। किंग विनियामक अधिनियम 

कौ "उपनधो के अंतर्गत सभी chen गतिविधियों के लिए भारतीय रिजर्व 

वैक नियामक होगा। प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा के लिए नियामक होगा 

क्योकि जैसा कि श्री महताब. ने ana fe यदि हम dfn aa को 

निकालते है, तो नीमा क्षेत्र wet कि हम भी इससे बाहर निकालो 

क्योकि हमारा नियामक आई आरडीए् है। दूरंसचार क्षेत्र करेगा हमें इससे 

बाहर निकाले क्योकि हमारा नियामक demas है। पेट्रोलियम aa 

करेगा हमं इस्से बाहर निकालो क्योकि हमारा नियामक पेद्रोलियम बो 

है। अतएव, हमने कैबिनेट मेँ तिर्णय लिया है कि wm af क्षेत्र 

कौ प्रतिस्पर्धा आयोगं से बाहर नर्हीं निकालेगे। माननीय रिजर्व दैक जहां 

तक वैकिंग नियामक की बात है Shen क्षत्र को नियंत्रित करता रहेगा। 

प्रतिस्पर्धा आयोग गैर-प्रतिस्पर्धां प्रयासो का नियामक भी ae तथा 

किसी विलय कौ अनुमति भी देगा। अतएव, स्थायी समिति की वह 

शंका भी स्वीकार कर ली गई है ओर हम इस खंड के पक्ष में 

अपना मत नहीं दे रहे है! मेने पहले ही मोटिस जारी कर दिया है 

है कि हम उस खंड के विरोध मे मत डालेगे। 

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मुञ्चे आपका कोई नोटिस प्रप्त नही 

हुआ FI 

सभापति ` महोदयं : कृपया सभा के कार्य मे व्यवधान नहीं Sieh .
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[हिन्दी] 

प्रो. सौगत राय : महोदय, मंत्री जी कह रहै है कि नोटिस दिया 

है। नोटिस tad को सर्कुलेट करना चाहिए। Fad को कंसे पता 

होगा? 7 

(अनुवाद) 

श्री पी. चिदम्बरम : सभा को सूचना दी जाती है। 

सभापति महोदय : कृपया नैठ WET 

माननीय मंत्री जी, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें। 

...(व्यवेधान) 

श्री पी. चिदम्बरम : सौगत राय जी, मँ इसे अभी स्पष्ट कर 

रहा हू। 

म समक्ता हू कि श्री अनुराग ठाकर ने यह मुदा उठाया कि कितने 

नेक खाते निष्क्रिय 21 1,12,49.844 खाते निष्क्रिय है ओर इन खातों 

मे 2481 करोड रुपये FI लेकिन, विधेयक मेँ पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रावधान 

किए गए दहै। दस वर्ष के बाद भी यदि व्यक्ति, जिनका खाता है, 

आता है ओर अपना धनराशि मांगता है तो उसे पैसा वापस कसना 

होगा ओर बैक जमा खाता से धनराशि tm 15 या 20 वर्षो के 

बाद भी किसी भी व्यक्ति का धनराशि नहीं ते लिया जाएगा। हमारा 

इरादा किसी भी व्यक्ति का धनराशि विनियोग करना नहीं है। लेकिन, 

हम 2481 करोड़ रुपये को निष्क्रिय नहीं रहने दे सकते। हम इस 

धनराशि का उपयोग करेगे लेकिन यदि दावाकर्ता आता है ओर धनरशि 

का दावा करता है तो हम धनराशि वापस att 

हमने वित्तीय क्षेत्र के सभी कानून कौ समीक्षा करे के लिप 

ओर वित्तीय क्षेत्र संब॑धी कानून के पुनः प्रारुपण पर रिपोर्ट देने के 

लिए न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग को नियुक्त किया है, यह रिपोर 

wet के रूप मेँ आया है। इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की गयी है। 

Wa आशा टै कि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जानै के बाद हमारे 

पास के व्यापक sen कानून का प्रारूप तैयार करने का अवसर होगा, 

लेकिन, इस समय मेँ केवल विद्यमान कानून मे संशोधन कर सकती 

tl 

बंद at oI tat am की शाखाओं के बरे मेँ प्रश्न किया गया। 

मँ नहीं जानता कि हमे कहां से यह अनुभव हुआ। संभव है fH गांव 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 1012 - 

मेयाएक ही सडक परया एक ही शहर मे दो शाखाओं का विलय 

किया गया हो हमारी सरकार के fests को देखे। हमने वर्षं 2011-12 

के 6489 शाखाएं खोले fi इस वर्षं हम लोग लगभग इतनी ही वैक 

शाखाएं खोलैगे। एक बार मैने वह संख्या बताई थी। Ae तौर पर 

हम लोगों ने प्रतिदिन लगभग 18 या 19 शाखाएं खोली afi उसके 

अलावा पिछले एक वर्ष मँ जब इस योजना कौ घोषणा हुई धी हमने 

32,518 अत्यंत BA वैक शाखाएं खोली है । इस प्रकार, पर्याप्त संख्या 

म शाखाएं खोली गई ै। हम लोग लगभग 6000 SH प्रतिवर्षं कौ 

दर से शाखाएं wet wit योजना है। 

छोरी mast मेँ विलय के बरे मे कछ प्रश्न Ai महोदय, 

संशोधनकारी विधेयक मेँ विलय के बारे मे कोई प्रावधान Ae है। 

इस विधेयक मे ter कोई प्रावधान नहीं है। जो भी कानून इस dae 

jaa कानून है, इस विधेयक मेँ किसी प्रकार के विलय के बरे 

मे कोई प्रावधान नहीं है। हम कोई नया प्रावधान पुरःस्थापित नहीं कर 

रहे EI 

शिक्षा-ऋण के संबंध मे प्रश्न था। महोदय, कतिपयं रूप से इस 

at मे मै काफी उत्साही हूं। तमिलनाडु मेँ मेरे मित्र जानते है कि 

मने हमेशा सार्वजनिक मंच पर शिक्षा-ऋण के बरे मे जरूर बल दिया 

+) आज, 30 सित्तम्बर की तारीख. की स्थिति के अनुसार लिए ओर 

चुकाए गए ऋणो के अतिरिक्त 24 लाख खातों मे 52,000 करोड 

रुपये बकाया है। मुञ्चे अपने संसदीय क्षेत्र या अन्य जमहौ से शिकायतें 

मिलती $1 वित्तीय सेवाएं विभाग र्मे एक अनुभाग है जो इन शिकायतों 

को प्राप्त करता है। प्रत्येक वैक A एक संबंध होता है जो शिकायतें 

प्राप्त करता है। मँ यह नहीं कह रहा कि shen उद्योग 4 कोई कुल 

कलंक नहीं है! मँ यह नहीं कह wr = कि कोई निष्ठुर प्र्बधक 

नहीं है, wet wet एकाध A सकता है। वास्तव मे, यदि wet एकाध 

है तो उसका नाम anu मेँ इसे गुरूदास दासगुप्त जी को भेज TT 

ताकि, वह कारवाई कर सकं.--( व्यवधान) 

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया as जार, 

- „. (व्यवधान) 

, सभापित महोदय : महोदय, कृपया व्यवधान -न He 

..- (व्यवधान) 

श्री पी. चिदम्बरम : हम लोग ऋण दे रहे है ओर मैने कहा, 
4 समञ्ता ¢ कि मैने दूसरी सभा में.कहा है कि यदि कोई माननीय
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सदस्य अपने संसदीय चुनाव aa मे भिक्षा ऋण संबंधी शिविर लगवाना 

चाहते है तो कृपया मुञ्चे लिखिए ओर मेँ अग्रणी बैक को आपके संसदीय 

चुनाव क्षेत्र मँ शिविर लगाने के लिए semi लेकिन Se पहल करना 

होगा । वास्तव में व्यवस्था करने मे कुछ पैसा खर्च करना vem लेकिन 

इसकौ सहायतां नही कौ जा सकती। Hes प्रारभिक व्यवस्थाए् करनी 

होती, एक होल लेना पडेगा, कु बैनर लगाने Wet ओर कुछ विज्ञापन 

भी देना पडेगा। लेकिन, आपको यह कहना चाहिए] यदि आप यह 

सब करते है, तो मे अग्रणी बैक को शिविर आयोजित करने के लिए 

HEM! सरकारी क्षेत्र के sal A प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (wasters) 

के सबध मे एक प्रश्न पृछा गया था। यह कोर्ट नया उपबंध नहीं 

हे। यह 1980 के अधिनियम का एक उपबंध है। 1980 के अधिनियम 

कौ धारा 2ष में एक उपबंध है कि ae भी अनिवासी इसमे 20 

प्रतिशत कौ हिस्सेदारी रख सकता है। हमने कोई नया उपबंध नही 

किया #1 यह करई asl से इसी अधिनियम करा एक भाग wz 

कोई नया उपबंध नहीं बनाया जा रहा TI 

विश्व के Sat ओर अन्य sal मे sed के संबंध मे एक प्रशन 

पू गया था ओर यह ys गया कि. हम यहां क्या कर रहे FI 

हमे विश्व कौ क्यो चिता है? यदि विश्वभर मे किंग प्रणाली मे 

Beg हो रही है, तो वे wes करे । यह देखे कि हमने क्या किया 

हे। वर्षं 2011-12 F सरकारी क्षेत्र के सभी कों ने अधिकारी, लिपिक 

ओर अधीनस्थ कर्मचारी at मे कुल मिलाकर 55632 युवा पुरुष ओर् 

महिलाओं कौ भर्ती कौ है। इस वर्षं 84489 गुवा पुरुषों ओर महिलाओं 

को भर्ती करने कौ योजना है। हम 6000 Wet खोलने जा रहे 

3, हम भती कैसे नहीं कर सकते है? यदि हम प्रत्येक शाखा में 

अधिकारी, लिपिक ओर अधीनस्थ कर्मचारी के रूपमे तीन या चार 

लोगो कोहीनले तो भी 6000 शाखाओं के लिए हमे 25000 लोगों 

कौ आवश्यकता होगी । इसके अलावा लोग सेवानिवृत्त हो रहे है ओर 

कछ लोम अन्य नौकरियों के लिए इस नौकरी को छोड देते है। हम 

इस वर्षं 84489 लोगो की भर्ती कर रहे है। ast te नहीं लगता 

है कि निकट भविष्य में हमारे वैक किसी भी छंटनी ati बल्कि 

भविष्य मे अगले पाच वर्षो, दस वर्षो, बीस वर्षो मे हम कई wre 

खोलेगे ओर हम कई युवा लोगों कौ भर्ती we 

श्री आनंदराव अडसुल जी ने यह प्रश्न yer कि जुर्माना लगाए 

जने के day मे अपीलीय प्राधिकारी कौन है? प्रबंधक ओर अन्य 

पदो पर पदस्थ लोगों को हटाने के लिए धारा 36कक (उक) के तहत 

केन्द्र सरकार से अपील कौ जाती है। धारा 22(5) के तहत केन्द्र 

सरकार सै ada रद करने के लिए अपील कौ जाती है। जु्मनि 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 1014 

के अधिरोपण के लिए कोई अपीलीय प्राधिकारौ नहीं है; व्यक्ति को 

संविधान के अनुच्छेद 226 F तहत रिट न्यायालय जाना होता है। 

गैर-निष्पदनकारी आस्ति के day में कु प्रशन YS गये a 

मे लगता है fe wa मे एक प्रश्न का उत्तर दिया था। 

जब अर्थव्यवस्था पर दबाव होता है। तो कुछ AH पर भी दबाव होगा। 

कछ क्षेत्रो के दबाव में रहने के कारण ही अर्थव्यवस्था दबाव में रहती 

हे। यदि प्रत्येक क्षेत्र बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहा हो तो अर्थव्यवस्था 

दबाव मे क्यों होगी? ae क्षेत्र दबाव मेँ है! ws विश्वास है ओर 

म मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इससे सहमत होगे कि जब अर्थव्यवस्था 

मंदी के दौर से गुजर रही हो अथवा दबावमें हो तो हम दबाव वाले 

a पर ओर दबाव नहीं डाल सकते है। यह समय होता है कि हम 

इस कठिने समय से बाहर निकलने मे उनकौ मदद करें ताकि अर्थव्यवस्था 

पुनः पटरी पर लोर आए ओर वह क्षत्र अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर 

बनाए ओर ऋण कौ अदायगी wt वे जानलूद्च कर चूक करने वाले 

wet होते दै। कुछ क्षेत्र है जो दबाव मै है। इसलिए यह समय 2 

कि ऋण को पुनर्गठित किया जाए्। भारतीय रिजर्व बैक के दिशा- निर्देशो 

मे एसे ऋण को पुनर्गटितरि करने की व्यवस्था FI 

me संसद सदस्यो ने ऋण के पुनर्गठन मेँ सहायता पाने के लिए 

व्यक्तिगत मामलों कै साथ Aes संपर्क किया है। te करना सही 

Sl आप अपने संसदीय क्त्र के किसी भौ उद्योग को केवल इसलिए 

बंद नही होने दे सकते कि आज वह उद्योग दबाव में है। यही समय 

होता है कि उस उद्योग को इस कठिन समय से बाहर निकलने में 

उसको सहायता कौ जाए। हम छः माह या एक वर्ष प्रतीक्षा wil 

अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी । इसलिए, भैर-निष्पादनकारौ आस्ति 

(एनपीए) के अनुपात मे थोडी add हुई है, इससे कोई इंकार नहीं 

कर रहा है। 31 मार्च कौ स्थिति के अनुसार सकल गैर-निष्पादनकारी 

आस्तियां (एनपीए) 3.1 प्रतिशत है। निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां, 

(एनपीए) केवल 1.4 प्रतिशत है। इसलिए इन एनपीए् कौ व्यवस्था - 

की We टै...८व्यवधान) 

मेने यही कहा है। कृपया उन सिद्धातो को न्ह लागू at जो 

dfn प्रणाली के लिए अनजान हो। विश्व के प्रत्येक देश कौ प्रत्येक 

वैक में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) है! यदि कोई एनपीए 

न हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति ने अपना ऋण अदा कर् दिया हौ, यदि 

प्रत्येक व्यक्ति ने अपना व्याज चुका दिया हो, कोई भी खातः अशोध्य 

नहीं बना रै, तो हम बेहतरीन स्थिति मे ati यह आदर्श स्थिति है; 
tar नहीं dal इसके कुछ या अन्य कारण हो सकते है ओर safe. 

.- (व्यवधान)
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[श्री पी. faa) 

कृपया व्यवधान उत्पन्न न करे । गैर-निष्पादनकारी आस्तियां होगी । 

शुद्ध गैर-निष्पादनकारी आस्तियां केवल 1.4 प्रतिशत है! भने यह कहा 

है ओर सावधानीपूर्वक मेरा यह कहना है fe जी हां, यह चिंता 

का विषय है। लेकिन यहं चका देने वाली बात नहीं है यह ऋण 

के पुनर्गठन .मे मदद करने, उद्योग को मंदी से sat मे सहायता 

करने का समय है ओर वे इस अवस्था से बाहर -आएगे ओर ये 

ऋण, जो सदेहास्पद परिसंपत्तियां tHe समय बाद मानक परिसपंत्तियां ` 

बन जाएगे। 

महोदय, हमारे वैको में पर्याप्त मात्रा मेँ पंजी है! हम बेसल मानदंड 

a काफी ऊपर है। हम बेसल-3 मानदंडोौ से अगे होगे, क्योकि हमने ` 

उनका बार-बार फायदा उठाया है। उनके पास ऋण देने के लिए पर्याप्त 

धन. है, अर्थव्यवस्था मदी के दोर से गुजर रही है। लेकिन, जैसाकि 

मैने कहा है, यह मंदी से बाहर निकलेगी; इसमें सुधार होगा ओर जब 

इसमे सुधार होगा. तब नैको को ओर अधिक पैसा उधार देना vem 

sal के पास अधिकाधिक ऋण देने के लिए नकदी है। भारतीय रिजर्व 

वेक ने वैको को 146,290 करोड रुपये कौ धनराशि देकर -उनकी 

नकदी मेँ वृद्धि कीरै। dat के पास सभी ast ओर सभी adi, 

जिन्हे धन कौ आवश्यकता है, को ऋण देने के लिए काफी नकदी 

ral 

4 aman हुं कि मेने सभी प्रमुख weit के उत्तर दे.दिएहै। 

समेकन के बरे मे कु प्रश्न थे। कृपया यह समह लँ कि हमारे ¦ 
वैको मे से एक भी विश्व के सर्वोच्च 20 वैको मे नही है। चीन. 
के तीन वैक है। आज यदि 6000 करोड रुपये का ऋण दिया गया 

है, एसा एक भी ae नहीं है, जो इस कार्यं (पोर्टफोलियो) का 
` हिसान-किताब रख सके। इसे एक सहायता संघ को एक साथ रखना . 
am इसके सकल घरेलू उत्पाद के आकार हेतु भविष्य के लिए 

हम भारत पूर्वकल्सना करते है, हमे विश्व के. अनुसार dat की आवश्यकता. ` 

है! किसी ने to नहीं कहा कि सरकारी क्षेत्र के सभी 27 dai 

को समेकित. किया जाएगा। कृपया बेनकोनि मे दिए me At भाषण ` 

| को पठँ ओर यही भाषण रने चार या पांच ad पहले दिया था। यह 

नरसिम्हन- समिति ओर नरसिम्हन- समिति. पर आधारित है। हमने 

कहा कि ह्म दो यां तीन विश्व-आकार के Sat कौ आवश्यकता 

है ओर दो या तीन विश्व-आकार के वैक इस देश के कटे वैको 

को बडे Sai मे समेकित करके aA लेकिन हमारे पास अभी भी 

20 से अधिक सरकारी क्षेत्र के नैक होगे ओर उनमें से हरेक बैक 
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विकास करेगा। हमें विश्व-आकार् कै dal की आवश्यकता है। में 

इस पर feat अन्य dat पर भी चर्चा करने को तैयार EI आज 

समय नहीं है। हमे दो या तीन विश्व आकार के sat कौ आवश्यकता | 

है। यदि निजी क्षेत्र के वैक डे होते जाएंगे, तो क्या सरकारी क्षेत्र 

के मैक भी उन्ही कं साथ गति मिलते हुए बडे नहीं होना .चाहिए? 
„ मेरे विचार से यह dat के विलय का मामला है ओर यह.दो या 

` तीन विश्ब-आकार के dat का मामला है। 

मे अपनी अंतिम ओर समापन वक्तव्य पर आता Ei एक माननीय 

सदस्य ने आरोप लगाया, जिसका उन्होने मनमोहन-चिदम्बरम मोडल के 

रूप मेँ उल्लेख किया। कृपया मुञ्चे प्रधानमंत्री के बराबर मत मानिए। 

प्रधानमंत्री एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है, मे नर्ही। प्रधानमंत्री के पास व्यापक 

| अनुभव है; मेरे पास नीं, लेकिन मनमोहन मोडल ने इस देश को 

यह दिखाया है कि हम नौ प्रतिशत से अधिक विकास दर प्राप्त कर 

सकते रै। मनमोहन मोडल ने देश को यह भी दिखाया कि हम अपने 

राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत से कम कर सकते दै ओर यह 

2.7 प्रतिशत पर आ गया दै... (व्यवधान) इसलिए इस मोडल को दोषौ 

न ठहराएं। यदि आप मनमोहन मोडल को दोषी sea... (ears) 

मे अपनी बात समाप्त . नहीं कर रहा हू 1... (व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया शांतं रहिए्। कृपया as WET 

 ...(व्यवधान) 

सभापति Wea: कृपया व्यवधान रत्न न कर । मंत्री महोदय 

को उत्तर देने दे। - 

...(व्यवधान) 

श्री पी. चिदम्बरम : यदि आप मनमोहन मोडल को दोषी ठहराते 

, है, तो आपको मनमोहन मोडल कौ प्रशंसा भी अवश्य करनी चाहिए। 

(व्यवधान) यदि इस मनमोहन मोडल से यह समस्या WI हुई है, ` 

तो आपको मनमोहन मंडल कौ इस बात के लिए भी प्रशंसा. करनी 

चाहिए कि इससे भारत विश्व मे दूसरी सबसे तेज गति से aad अर्थव्यवस्था 

बना है। 

इन शब्दो के साथ, मेँ हम विधेयक को सभा मे समर्पित करता 

हू ओर सभा कं सभी वर्गों से इसका समर्थन करने का अनुरोध .करता 

Zl 

` सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः
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‘fe cant विनियमन अधिनियम, 1949, ककरी कंपनी 

(उपक्रमो का अर्जन ओर अंतरण) अधिनियम, 1970 ओर sHaRe 

art (उपक्रमो का अर्जन ओर अंतरण) अधिनियम, 1980 का 

ओर संशोधन करने ओर कत्तिपय अन्य अधिनियमितियों मे पारिणामिक 

सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया wei” 

प्रस्ताव स्वीकृत gar! 

सभापति महोदय : अब सभा दारा विधेयक पर खड-वार विचार 

amy किया जाएगा। 

सरकार चाहती है कि सभा द्वारा खंड 2 अस्वीकृत किया जाए। 

तथापि, इस खंड मे संशोधन किए जाने है जिन्हे पहले निपटाया जाना 

है। 

शेख aaa हक द्वार संशोधन संख्या 19, 20 ओर 21 प्रस्तुत 

किए जने है। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे है? 

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, केवल एक मिनट रूकिए, महोदय, 

आप खंड 2 का संशोधन कर रहे Tl हम खंड 2 को अस्वीकृत 

el tl खंड 2 का संशोधन करने कौ कोई आवश्यकता नही 

@ क्योकि हम इसे अस्वीकृत कर रहे Zi अतः, इन्हे खंड 2 के लिए 

इनके संशोधनों को प्रस्तुत करने कौ जरूरत नर्ही है।...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : शेख सैदुल हक क्या आप अपने संशोधन 

संख्या 19, 20 ओर 21 प्रस्तुत कर रहे है? 

शेख aca हक (वर्धमान-दुर्गापुर) : महोदय, मेँ प्रस्ताव करता 

पृष्ठि 2, पक्ति 10 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए- 

‘om. धारा 2 मे अतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते 

eu भी, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 मे अंतर्विष्ट कोई बात 

किसी नई बैककारी कंपनी को समामेलन, विलयन, vara, 

अंतरण, Tat या अर्जन से संबधित विष्यो कौ बाबत 

निम्नलिखित के अधीन लागू नहीं होगी-!'। (19) 

पृष्ठ 2, पक्ति 19 ला लोप किया जाए्। (20) 

पृष्ठ 2, पक्ति 21 का लोप किया जाए। (21) 
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सभापति महोदय : अब भे शेख Sea हक द्वारा खंड 2 के 

लिए प्रस्तुत संशोधन संख्या 19, 20 ओर 21 कौ सभा के मतदान 

के लिए रखूगा। 

संशोधन रखे गए ओर अस्वीकृत Bl 

सभापति महोदय : प्रशम यह हैः 

“fe खंड 2 विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव अस्वीकृत हुमा। 

धारा 5 का 

संशोधन 

खंड 3 

शेख सैदुल हक : महोदय, मेँ प्रस्ताव करता हूः 

पृष्ठ 2, पक्ति 26 से 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापितं 

किया जाए,- 

““ (क) * अनुमोदित प्रतिभूति" से केन्द्रीय सरकार या किसी 

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियां अभिप्रेत 
ह ( 22 ) 

सभापति wea : अब म शेख सैदुल हक द्वारा खड 3 के 

लिए प्रस्तुते संशोधन संख्या 22 को सभा के मतदान कं लिए रखुगा। 

संशोधन रखा गया ओर अस्वीकृत हृजा। 

सभापति महोदय : WA यह हैः 

“fe खंड 3 विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत gs! 

नया खंड उक् 

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैने सभा कौ बताया 

था, हम नया खंड 3H प्रस्तुत नहीं HA मुञ्चे इसे वापस लेना BI 

इसलिए, मेँ नियम 80(एक) के अधीन प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हू । 

इसलिए, नये खंड उक को प्रस्तुत करने कौ आवश्यकता नहीं है। 

सभापति महोदय : तो, आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत नहीं कर 

wt अब गँ खंड 4 पर अता EI
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खंड 4 धारा 12 का 

संशोधन 

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मँ प्रस्ताव करतां हूः 

| “पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के स्थान पर रखे- 

“4. मूल अधिनियम कौ धारा 12 मे,- 

(अ) उपधारा (1) a" : (4) 

सभापति महयेदय : प्रश्न यह हैः 

“oss 2, पंक्ति 29 के स्थान पर रखे- 

“q. मूल अधिनियम कौ धारा 12 मे,- ` 

(a) उपथारा (1) Aaa" | (4) 

प्रस्ताव स्वीकृत Bai! 

श्री पी. -चिदम्बरम : महोदय, मेँ प्रस्ताव करता हूः 

पृष्ठ 3, पंक्ति 7 के स्थान पर रखे- 

(आ) उपधारा (2) मे, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित 

किया जाएगा, अर्थत्ः- 

“*परन्तु रिजर्व de क्रमिक रूप से मतदान अधिकार कौ 

अधिकतम सीमा दस प्रतिशतं से बदाकर Baila प्रतिशत 

कर सकता sit ` (4) 

शेख सैदुल हक : महोदय, गँ प्रस्ताव करता हूः 

“fe श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तावित ओर संशोधनों कौ सूची 

संख्या 1 मेँ क्रम संख्या 5 पर मुद्रित संशोधन मँ 

“" छव्बीस प्रतिशत'' के स्थान पर . ' दस दशमलव एक 

प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए्। (24) 

सभापति महोदय `: मेँ शेख सैदुल हक द्वारा खंड 4 के लिए 

प्रस्तुतं संशोधन संख्या 24 को सभा के मतदान के लिए रखृगा। 

जो सदस्य इसके पक्ष मेँ है, वे कृपया at" बोले । 
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ae माननीय सदस्य : a 

सभापति महोदय : जो संदस्य इसके पक्ष मे हों वे कृपया set" 

बोले । ` - 

अनेक सम्मानीय सदस्य : Tet 

...८ व्यवधान) 

शेख dea हक : महोदय, मँ इस पर मत-विभाजन चाहता EI 

श्री पी. चिदम्बरम : यह क्या है2 आप इस परं मत-विभाजन 

क्यो चाहते ई ?...८व्यवधान) 

श्री बसुदेव आचार्य (कुरा) : दो संशोधनों पर हम मत-विभाजन 

` के लिए जोर Sh इस मामले मे आप मतदान अधिकारौ कौ अधिकतम 

सीमा को दस-प्रतिशत से act छब्बीस प्रतिशत कर रहे FI 

शेख Gar हक : आप इस अधिकतम सीमा को दस प्रतिशत 

से बदाकर छब्बीस प्रतिशत कर रहे है ओर इसलिए, हम दस दशमलव 

एक प्रतिशत पर इसे सीमित करना चाहते रै।...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : दीघयिं खाली कर दी जाएं । अब, दीर्घयिं खाली 

हो गई है। । | 

अब महासचिव स्वचालित मतदान रिकोडिग प्रणाली के प्रचालन 

के बरे मे सभा को aan 

महासचिव : माननीय सदस्यगण, fort अब तक विभाजन संख्या 

आवंटित नही की गई है SS अपना मत. feats करने के लिए उनके 

स्थान पर ही पश्च में/विपक्ष A मतदान करने के लिए मुद्रित पर्ची दी 

जाएगी । सदस्य इन पर्चिर्यो पर निर्धारित स्थान पर साफ-साफ अपना 

नाम ओर सदस्यों को दिए गए अस्थायी/स्थायी पहचान-पत्र पर दी 

गयी पहचान-पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओर दिनांक 

लिखकर ओर हस्ताक्षर करके अपने इच्छानुसार मतदान कर सकते रै। 

सदस्य, जो * भाग नहीं fern’ रिकोडं करना चाहते है, a इस पर्ची 

कौ मांग कर सकते हे। 

स्वचालित मतदान ftatfen मशीन कौ कार्य-प्रणालीः- 

महासचिव : स्वचालित मतदान रिर्कोडिग प्रणाली के प्रचालन कं 

संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं कौ ओर माननीय सदस्यो का ध्यान आकृष्ट 

fer जाता हैः-
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1. मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने 

स्थान पर चले जाएगे ओर केवल अपने स्थान से ही मतदान 

करेगे, 

2. जैसा fe आप सभी देख सकते है, माननीय अध्यक्षपीठ 

के दोनों तरफ ' सूचना बोड' पर लाल बत्ती जल रही ZI 

इसका मतलब रै कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गई 

है। 

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरत बाद निम्नलिखित 

दोनो बटनों कौ कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय 

सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा एक "लाल! बटन 

ओर साथ दही सीर में एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित 

बटन मे से एक बटनः- 

पक्ष में - हरा बरन् 

विपक्ष में ~ लाल बरन 

भाग् नहीं लिया ~ पीला बटन 

4. जबर तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए ओर ' लाल' बत्ती 

‘ga’ न जाए, दोनों बरनों को दबाए रखना आवश्यक 

है। 

महत्वपूर्णः माननीय सदस्य कृपया नोट करं कि यदि दूसरी 

बार अलोम बजने तक दोनों बटन को एक साथ दबाकर 

नहीं रखा जाता है, तो मतदान दर्ज नहीं होगा। 

५ मत-विभाजन के दौरान कृपया Wart बजर (पी) नही Tare 

6. माननीय सदस्य वास्तवे मे अपना मतदान सूचक बोर्ड पर 

तथा अपने ‘saa यूनिट" पर देखे सकते FF 

7. यदि मतदाम दर्ज aa होता टै तो वे vat द्वारा मतदान 

की माग कर सकते रै 

सभापति महोदय : खंड संख्या 4 के लिए शेख aga हक द्वारा 

प्रस्तुत सरकारी संशोधन संख्या 5 हेतु मे सभा मे मतदान के लिए 

सशोधन संख्या 29 TAM! 

प्रश्न यह हैः 

“fe श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तावित ओर संशोधन कौ सूची 

विधेयक, 2012 1022 

संख्या 1 मे क्रम संख्या 5 के रूपमे प्रस्तुत संशोधन मे छब्बीस 

प्रतिशत के स्थान पर ''दस दशमलव एक प्रतिशत'' प्रतिस्थापित 

किया जाए।'' (24) 

लोक सभा मत मत-विभाजन Ba! 

मत-विभाजन पक्ष में 

आचार्य, श्री बसुदेव 

आननदन, श्री एम. 

करुणाकरन, श्री पी. 

कुमार, श्री पी 

तम्बिदुरई, डो. एम. 

facet, श्री मनोहर 

दास, श्री खगेन 

दासगुप्त, श्री गुरूदास 

पाण्डा, श्री प्रबोध 

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता 

aaa, श्री पुलीन विहारी 

बीज, श्री पीके. 

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार 

मणियन, श्री ओ.एस. 

मलिक, श्री शक्ति मोहन 

wrest, श्री सी. 

राजेश, श्री Ta. 

राय, श्री महेन्द्र कमार 

far, श्री बाजू बन 

लिंगम, श्री पी. 

वेणुगोपाल, St. पी. 

सायं 06.35 बजे
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 , सत्पथी,. श्री तथागत, 

सममत, श्री ए- 

साहा, Sf अनूप गुमार ̀ 

सुगुमार, श्री के. 

सेम्मलई, श्री एस. 

हक, शेख सैदुल 

विपक्ष % 

अग्रवाल, श्री गक 

अनमल, श्री बदरूद्दीन 

 सजहकूददीन मोहम्मद 

अडसुल, श्री आनन्दराव 

अमलाबे, श्री मारायण सिंह 

अलागिरी, श्री एस. 

आरुन Wile, श्री जे.एम. 

आवले, श्री जयवंत गंगाराम 

इंगती, श्री fata सिंह ` 

इलैगोवन, श्री दी.के-एस. 

ath, श्री निनय 

| उदासी, श्री शिवकुमार 

iat शरी रय 

कमलनाथ, श्री 

कमांडो, श्री कमल किशोर 

कश्यप, श्री dite 

कामत, श्री गुरुदास 

किल्ली, डो. क्रुपारानी 

18 दिसम्बर, 2012 , विधेयक, 2012 

कुमार, श्री अजय 

कमार, श्री रमेश 

कमार, श्री Te . 

कुमारी, श्रीमती चन्द्रे 

कुरुप, श्री एन. stare 

कृष्णास्वामी, श्री एम. 

केपी श्री महिन्दर सिंह 

कोवासे, र मारोतराब सैनुजी 

कौर, श्रीमती परनीत 

asa, श्री महादेव सिह 

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पारीलं 

खत्री, डो. निर्मल 

Gite, श्री सलमान 

गाधी सेलवन, श्री एस. 

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव 

गावित, श्रौ माणिकराव होडल्या 

गीते, श्री अनन्त गंगाराम ` 

Tes, श्री —_ 

गोगोई, श्री दीप 

mean, श्री पवन सिंह. 

am, श्री सीएम. 

चाको, श्री पी.सी. 

चिदम्बरम, श्री पी. 

चिन्ता मोहन, डो 

चौधरी, श्री अधीर 

1024



1025 संविधान (118वां संशोधन) 

चौधरी, श्रौ अनू हशीम खां 

चौधरी, श्री भूदेव 

चौधरी, श्रीमती सन्तोष 

चौहान, श्री दारा सिह 

चोहाण, श्री महेन्दसिह पौ. 

जगनाथ, St. मन्दा 

जाखड, श्री बद्री राम 

जायसवाल Sf. संजय 

जेना, श्री मोहन 

जेना, श्री stata 

जोशी, Sf. सी.पी. 

जोशी, श्री केलाश 

जोशी, श्री प्रहलाद 

जोशी, श्री महेश 

दासी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा 

टन्डन, श्रीमती अनू 

रम्य, श्री प्रदीप 

Site, श्री मानिक 

ठाकर, श्री अनुराग सिंह 

डिएस, श्री aed 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन 

तवर, श्री अशोक 

तकाम, श्री संजय 

Tar, श्री सुरेश काशीनाथ 

तिवारी श्री मनीष 

27 अग्रहायण, 1934 (शकः) । विधेयक, 2012 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा 

थरूर, डौ. शशी 

थामराईसेलवन, श्री आर. 

धमस, श्री att. 

दत्त, श्रीमती प्रिया 

दास, श्री भक्त चरण 

दीक्षित, श्री सन्दीप 

दुबे, श्री निशिकातं 

देव, श्री बी. किशोर चन्द्र 

धनपालन, श्री केपी. 

yaa, श्री आर. 

` नटराजन, कमारी मीनाक्षी 

नरह, श्रीमती रानी 

नाईक, ड. संजीव गणेश 

नाईक, श्री पी. acim 

नामधारी, श्री इन्दर fae 

नारायणसामी, श्री वी. 

निरूपम, श्री संजय 

परेल, श्री देवजी एम. 

पराजपे, श्री आनन्द प्रकाश 

पवार, श्री शरद 

पाटील, डौ. पद्मर्सिंह बाजीराव 

पाटील, श्री प्रतीक 

पाटील, श्री संजय दिना 

पाण्डेय, sf. विनय कुमार 
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पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कमार 

पायलट, श्री सचिन 

पाला, श्री fade एच. 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. 

पुनिया, श्री पना लाल 

प्रभाकर, श्री पोनम 

प्रधान, श्री अमरनाथ 

प्रेमदास, श्री 

qe, श्री राज 

 बलीराम, sf. 

aed, श्री ore 

बापीराजू श्री के. 

बाबा, श्री के.सी. सिह 

बालू, श्री टी.आर. 

बाल्मीकि, श्री कमलेश 

विसवाल, श्री हेमानन्द 

बेठा, श्री कामेश्वर 

बैरवा, श्री खिलाडी लाल 

वैस, श्री रमेश 

भगोरा, श्री ताराचन्द 

भुजबल, श्री समीर 

भोई, श्री संजय 

मणि, श्री जोस के. 

मसराम, श्री बसोरी सिह 

महन्त, Sf. चरणं दास 

18 . दिसम्बर्, 2012 ` विधेयक, 2012 

महताब, श्री भर्तृहरि 

मिर्धा, डौ. ज्योति 

मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद 

मिश्रा, श्री महाबल 

मीणा, श्री नमोमारसयण 

मीणा, श्री रघुवीर सिह 

मुखर्जी, श्री अभिजीत 

AMAA, श्री. विलास 

मुनियप्पा, श्री के.एच 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम 

मेघवाल, श्री भरत राम 

मेधे, श्री दतत 

Hees, श्रीमती stare 

मन्या, डौ. थोकचोम 

Beet, श्री एम. akon 

यादव, श्री अंजनक्षुमार एम. 

यादव, श्री दिनेश चन्द्र 

यादव, श्री मुलायम सिह .. 

यादव, श्री हुकुमदेव नारायण 

Wat, श्री एम.के. 

राजगोपाल, श्री एल. 

राजुखेडी, श्री गजेन्द्र fae 

राणा, श्री जगदीश सिह 

राणे, श्री निलेश नारायण 

रामकिशुन, श्री 
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रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली 

Tags, श्री एसएस. 

राय, श्री अर्जुन 

राय, श्री प्रेम दास 

राव, श्री रायापति सांबासिवा 

रावत, श्री हरीश 

eaten, श्री सी.एल. 

रेड्डी, श्री अनन्त वेकटरामी 

रेड्डी, श्री के.आर.जी. 

रेडडी, गुथ Was 

लक्ष्मी, श्रीमती पननाका 

लाल, श्री पकौडी 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद 

वर्मा, श्री सज्जन 

वासिक, श्री मुकूल 

विवेकानन्द डो. जी. 

| विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. 

विश्वनाथन, श्री पी. 

वुंडावल्ली, श्री अरुण कमार 

वेणुगोपाल, sit के.सी. 

व्यास, Sf. गिरिजा 

शर्मा, श्री जगदीश 

शानवास, श्री एम.आई. 

fre, श्री सुशील कुमार 

शिवकूमार, श्री के. उफ BR. रितीश 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2012 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन 

शेखर, श्री नीरज 

शेखावत, श्री गोपाल सिह 

Went, श्री सुरेश कुमार 

सईद, श्री हमदुल्लाह 

सचान, श्री राकेश 

सत्यनारायण, श्री सवै ` 

सरोज, श्री तूफानी 

सहाय, श्री सुबोध कान्त 

साई प्रताप, श्री ए. 

सिंगला, श्री विजय इन्दर सिह 

सिह, चौधरी लाल 

सिंह, राजकुमारी रत्ना 

fae, Ta इन्द्रजीत 

सिह, श्री आर.पी.एन. 

सिह, श्री इज्यराज 

सिंह, श्री उदय प्रताप 

सिह, श्री गणेश 

"सिंह, श्री जगदानन्द 

सिह, श्री gota 

सिह, श्री रतन 

सिह, श्री tata 

सिह, श्री राजनाथ 

सिह, श्री राधे मोहन 
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। सिंह, श्री विजय बहादुर 

सिंह, श्री सुखदेव 

सिंह, श्रीमती रजश नंदिनी 

सिब्बल, श्री कपिल 

 सिरिसिल्ला, श्री ` रजैया 

सुधाकरण, श्री के. 

सुरेश, श्री कोडिकुनील 

सुले, श्रीमती सुप्रिया 

सोलंकी, श्री भरतसिह 

हर्षं कुमार, श्री sal. 

हा्डिक, श्री ae. 

हुसैन, श्री इस्माइल 

हेगडे श्री के. जयप्रकाशं 

मतदान मे भाग नही लिया | 

सरोज, श्रीमती सुशीला .. ` 

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीनः, मत-विभाजन का परिणाम 

इस प्रकार रै- 

पक्ष म - 27 

विपक्ष मँ - 205 

प्रस्ताव अस्वीकृत Es! 

संशोधन अस्वीकृत oa! 

सभापति महोदय : मे श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 
5 को सभा मे मतदान के लिए wa 

18 दिसम्बर, 2012 

"निम्नलिखित सदस्यो ने पची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की। 

पक्ष मे : 2 , , । 

विपक्ष मँ : 205 + श्री जगदानन्द सिंह = 206 . ` 
मतदान मे भाग नही लिया : 001 | | 

विधेयक, 2012 1032 

प्रश्न यह ?: 

“ta 3, पक्ति 7 के स्थान पर रखें- 

(आ) उपधारा (2) मे, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया 

जाएगा, अर्थात्ः- । 

` “*परन्तु रिजर्व बैक क्रमिक रूप से मतदान अधिकार कौ अधिकतम 

सीमा. दस प्रतिशत से बढ़ाकर छन्बीस प्रतिश कर सकता ey” 

. (5) 

प्रस्ताव स्वीकृत ह। , 

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो खंड 4 मे सरकारी संशोधन 

संख्या 5 को अभी स्वीकार किया गया है। संशोधन 1 संशोधन मे 

विधेयक के पृष्ठ 3, पवित 7 के स्थान पर नई dia अंतःस्थापित 

करने का प्रस्ताव है। प्रो. शेख सैदुल हक ने खंड 4 मे संशोधन 
संख्या 25 को सभापटल पर रखा है, जो विधेयक के पृष्ठ 3, पक्ति 

7 का लोप करने का प्रस्तावे करता है, चकि यह सरकारी संशोधन ~ 

संख्या 5 को स्वीकृत करने से पहले से विद्यमान था, यह अब विधेयक 

का अंग नहीं रहा। इसलिए प्रो. शेख सैदुल हक द्वारा सभा पटल 

पर रख गया संशोधन संख्या 25 स्वीकार नरह gem! इसलिए, म इस ` 

संशोधन को पेश करने की अनुमति नर्ही दे रहा Fi अब प्रश्न यह 
ह ~ । 

“fe खंड 4, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग aa" 

प्रस्ताव स्वीकृत BT! 

खंड 4, सशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड दिया गया।. 

| खंड 5 से 8 विधेयक मेँ जोड दिये गये। 

नई धारा 26क का 

अतःस्थापन 

खंड 9 .. 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 7 पंक्ति 1, रसे अन्य प्रयोजनों के स्थान पर Td ` 

““एेसे अन्य प्रयोजनों जो निक्षेपकर्ताओं के हितों के संवर्धन के 

लिए आवश्यके हों! (6) ॑ 

{श्री पी. चिदम्बरम)
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सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“मे, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा खंड 9 के लिए प्रस्तुत संशोधन 

संख्या 6 को सभा मेँ मतदान के लिए रखता हू।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत gai! 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः- 

“fe खंड 9 संशोधित रूप यें, विधेयक का अग बने।'' 

प्रस्ताव. स्वीकृत Bsa 

खंड 9, संशोधित रूप मे, विधेयक मेँ जोड दिया गया। 

खंड 10 नईं धारां 19क का 

अतःस्थापन 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 7 पक्ति 20 से 22 के स्थान पर रखेंः- 

‘fd बैक, किसी भी समय, किसी बैककारी कंपनी के किसी 

सहयुक्तं उद्यम ओर saat लेखाबहियों क! अपने एक अधिक 

अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा ta सहयुक्त 

उद्यम को विनियमिते करने वाले बो या प्राधिकारी कं साथ संयुक्त 

रूप से निरीक्षण करा सकेगा।'' (7) 

(श्री पी. चिदम्बरम) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

4, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा खंड 10 मेँ प्रस्तुत संशोधन संख्या 

7 को सभा मे मतदानं के लिए रखता gi 

प्रस्तावे स्वीकृत BT! 

सभापति महोदय : प्रश्नं यह दैः 

“fF खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग aay" 

प्रस्ताव स्वीकृत gar! 

खंड 10, संशोधित रूप मे, विधेयक F जड दिया गया। 

खड 11 से 13 विधेयक F जोड़े दिए 7M! 
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खंड 14 धारा 51 का 

संशोधन 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 10, पक्ति 4 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाएः- 

14. मूल अधिनियम कौ धारां 51 कौ उप-धारा (1) मे, धारा 

30 कौ उप-धारा (1ख), (1ग) ओर (2)" शब्द कोष्ठक, अंक 

ओर अक्षर से पूर्वं ""29क'' अंक ओर अक्षर अंतःस्थापित किए 

जाएगे। (30) 

(श्री पी. चिदम्बरम) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“मै, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा खंड 14 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 

30 सभा कं मतदान के लिए रखता gi" 

प्रस्ताव स्वीकृत ga! 

सभापति महोदय : 

“कि खंड 14 संशोधन रूप में, विधेयक का अंग ati” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुभा। 

खड 14, संशोधित रूप मे, विधेयक F जोड दिया गया। 

खंड 15 धारां 56 का 

संशोधन 

संशोधने किया गयाः 

पृष्ठ 11, पक्ति 23, ""2011*" क स्थानं पर् *“ 2012 '' Ti 

पृष्ठ 11, पक्ति 23, 2011" के स्थान पर “'2012'' रखें । 

(श्री पी. चिदम्बरम) 

सभापति wer : प्रशन यह हैः 

“FH अन श्री पी. चिदम्बरम द्वारा खंड 15 के लिए प्रस्तावित 

संशोधन संख्या 8 ओर 9 को सभा के मतदान के लिए रखता 
a 

प्रस्ताव स्वीकृत हमा। `
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सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयकं का अग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत हुजा। 

खंड 15, संशोधित रूप मे, विधेयक मेँ जोड दिया गया 

खंड 16 धारा 3 का 

संशोधनं 

शेख dea हक (वर्धमान-दुर्गापुर) : मँ प्रस्ताव करता हुः 

पृष्ठ 14, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाए-- 

“aig यह भी कि केन्द्रीय सरकार कौ किसी तत्स्थानी नए 

नैक मे शोयरधारण की प्रतिशतता ta तत्स्थानी नए वैक 

की कूल शेयर पूजी की तुलना मे संदत्त शेयर पूंजी मे किसी 
वृद्धि या कमी के द्वारा कम नहीं होगी''। (26) 

पृष्ठ 14, पंक्ति 20 से 29 का लोप किया जाए्। (27) 

सभापति महोदय : मँ अब शेख dec हक द्वारा प्रस्तावित खंड 

16 मे संशोधन संख्या 26 ओर 27? कौ सभा मे मतदान के लिए 

रखता हू। 

संशोधन रखे गए ओर अस्वीकृत Bl. 

सभापति महोदय : प्रशन यह हैः 

“fe खंड 16 विधेयक का अग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत gai! 

खंड 16 को विधेयकं में जोड दिया गया। 

सायं 07.00 बजे 

धारा 3 कां 

संशोधन 

खंड 17 

शेख tea हक : मेँ प्रस्ताव करता हूः 

पृष्ठ 14, पक्ति ae पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया 

जाएः- ` ` ` 

“amg यह ओर कि केन्द्रीय सरकार की किसी तत्स्थानी 

18 दिसम्बर, 2012 । विधेयक, 2012 1036. 

नए वेक मेँ शेयरधारण कौ प्रतिशतता एेसे तत्स्थानी नए 

वैक की कल शेयर पंजी कौ तुलना मेँ संदत्त शेयर पूजी 

मे किसी वृद्धि या कमी के द्वारा कम न॒ही eri” 

(28) 

पृष्ठ 15, पंक्ति 14 से 23 का लोप किया जाए! (29) 

सभापति महोदय : मँ अब शेख tea हकं दारा खंड 17 के 

लिए प्रस्तावित संशोधन संख्या 28 ओर 29 को खभा के मतदान के 

लिए रखता दू। ॑ 

संशोधन रखे गए ओर अस्वीकृत BT! 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“te खंड 17 विधेयकं का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत ga! 

खंड 17 विधेयक मेँ जोड दिया गया। 

खंड 185 विधेयक मे जोड दिया गया। 

| अनुसूची 

संशोधन किए mm: 

पृष्ठ 15 पंक्ति 31 से 32 के स्थाने पर रखं- 

1. भारतीय संविदा धारा 28 में, अपवाद 2 के पश्चात् निम्नलिखित 

अधिनियम, 1872 अपवाद अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- 

(1872 का 9)।. | | 

किसी वैक या अपवाद 3-यह धारा tet किसी लिखित संविदा 
वित्तीय संस्था के को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा कोई बैक 

प्रत्याभूति am et या वित्तीय संस्था द्वारा किसी प्रत्याभूति या 

व्यावृत्ति परत्याभूति का उपबंधन करने काले किसी करार 

मे, sa विनिर्दिष्ट अवधि कौ समाप्ति पर जो 

एसे पक्षकार के उक्त दायित्व से निर्वापन या 

उन्मोचन संबंधी विनिर्दिष्ट स्थिति कंहोनेयान 

होने की तारीख से एक वर्ष से कम कौ नही 

है, एसी प्रत्याभूति या करार के अधीन या उसकी 

बाबत उसके किसी पक्षकार के. अधिकारं का 

निर्वापन या किसी दायित्व का उन्मोचन करने 

संबंधी अवधि नियत की गई हो।
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स्पष्टीकरण-{) अपवाद 3 मे, ae” पद से अभिप्रेत है- किसी वैक की “se इस अधिनियम या तत्समय प्रवृ त्त किसी 

शखा Hl ae कौ अन्य विधि मेँ sate किसी बात के होते 
(क) कोई seat eet", जो daar पूर्णतया स्वामित्वाधीन = हए भी, 

विनियमन अधिनियम, 1949 कौ धारा समनुघगी मे | ॑ | 

5 के खंड (ग) मे परिभाषित है; 1949 का 10 संपरिवर्तन काया (क) भारतीय रिजर्व बैक कौ स्कीम या 

किसी वैक की मार्गदर्शक सिद्धातो के निबधनों के अनुसार किसी 

(ख) कोई “acer नया क! जो शेयरधारिता का चैक की किसी शाखा का de कौ पूर्णतया 

ककारौ विनियमन अधिनियम, 1949 वैक की frat स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन या किसी 
कौ धारा 5 के खंड (घक) म 1949 का 10 कंपनी मे अंतरण क की रोयरधारिता aT de कौ Pet कंपनी 

परिभाषित हैः का शुल्क के में अंतरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी 

(ग) भारतीय we रैक अधिनियम, 1955 दयितवाषीन न हता । अन्य विधि कं अधीन शुल्क कं दायित्वाधीन 

की धारा 3 के अधीन गित "" भारतीय 1955 का 23 नही om; या 

स्टेट क" (ख) भारतीय fed वैक कौ स्कीम या 

(घ) कोई ““समनुषंगी वैक), जो भारतीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबधनो के अनुसार किसी 

ae वैक (समनुमी वैक) अधिनियम, ~ tH कौ शाखा का पूर्णतया स्वामित्वाधीन 

1959 कौ धारा 2 के खंड (ट) मे 1959 का 38 समनुषंगी मे संपरिवर्तन किए जाने या किसी 

वैक कौ शेयरधारिता का बैक कौ नियंत्री कपनी 
परिभाषित है; | 

को अंतरण किए जाने के प्रयोजन के लिए 

(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैक अधिनियम, 1976 या उसके संबंध मेँ कोई लिखते, जिसके अतर्गत 

कौ धारा 3 के अधीन गदित'' प्रादेशिक 1976 का 21 किसी संपत्ति, eran आस्ति, चाहे वह जंगम 

ग्रामीण वैक '"; हो या स्थावर, Baer, अधिकार, दायित्व या 

बाध्यता के अतरण की या उससे संबंधित कोई 

(च) कोई ' सहकारी aes", जो रवैककारौ लिखत भी दै, इस अधिनियम या तत्सयम प्रवृत्त 
विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के 

. के खंड (गग i) म परिभाषित {949 का 10 दायित्वाधीन नहीं होगी। 

| स्पष्टीकरण- 
(छं) कोई '' बहुराज्य सहकारी da", जो 

वैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (i) इस धारा के प्रयोजनो कं लिए 

कौ धारा 5 के खंड (गग क) 9५9 का +0 ‘ae पद से अभिप्रेत है 

मँ परिभाषित है; ओर कपनी 
` (क) कोई ‘sat "१, 

(i) अपवाद 3 मे, ‘fata संस्था" पद जो बेककारी विनियमन अधिनियम, 99 का 
से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 1949 कौ धारा 5 कं खंड (ग) 10 
4क के अथिर्गत कोई लोक वित्तीय 1956 का 1 मे परिभाषित है; 

संस्था अभिप्रेत है। ca) we “ततसथानी नया 

2. भारतीय wey धारा श्य के पश्चात् निम्नलिखित धारा de", जो बैककारी विनियमन 1949 का 

अधिनियम, 1949 की धारा 5 के 

खंड (aH) मेँ परिभाषित हैः 

अधिनियम, 1899 अंतःस्थापित कौ जाएगी, अर्थात्ः- 

(1899 का 2) । | 

10
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3. भारतीय रिजर्व 

वैक अधिनियम, 

1934 

का 2) 

सविधाम (178वां संशोधन) 

(1934 

(ग) भारतीय स्टेट वैक अधिनियम, 
1955 कौ धारा 3 के अधीने गदित 

“anda स्टेट on’; 

(घ) कों “art Sa") जो 
भारतीय स्टेट बैक (समनुषंगी बैक) ` 

अधिनियम, 1959 की धारा 2 के 

खंड (2) मेँ परिभाषित है; 

(ङ) प्रदेशिक ग्रामीण वैक अधिनियम, 

1976 कौ धारा 3 के अधीन गदित 

“* प्रादेशिक ग्रामीण ta’ 

(च) कोई “* सहकारी da" जो 

वैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 

कौ धारा 5 के खंड (गग i) में 

परिभाषित है; 

(छ) कोई * बहुराज्य सहकारी बैक '', ` 

जो बककारी विनियमन अधिनियम, 

1949 कौ धारा 5 के खंड (गग 

क) मे परिभाषित हैः ओर 

(it) इस धारा कं प्रयोजनौ के लिए, 

‘onda रिजर्व ta" पद से भारतीय 

रिजर्व वैक अधिनियम, 1934 की 

धारा 3 के अधीनं गदित भारतीय 

रिजर्व वैक अभिप्रेत $11 

धारा 8 की उपधारा (4) मेँ, "* ओर 

Bah Wa जबे तक उसका 

उत्तराधिकारी नामनिर्देशित नही कर. 

दिया जाता da तक के लिए पद 

धारण करेगा" के स्थान पर 

निम्नलिखित रखें, अर्थात्ः- 

““पद् धारण करेगा ओर पुनर्नियुक्ति 
. का पात्र होगाः 

| परन्तु ta कोई निदेशक दो से 

अधिक safe के लिए अर्थात् आठ 

वषं कौ, निरंतर या आंतरायिक रूप 
से, अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त 

wet किया जाएगा''। 

1955 

1959 

1976 

1949 

1949 

1934 

18 दिसम्बर, 2012 

का 23 

का 38 

का 21 

का 10 

का 10 

का 2 

विधेयक, 2012 1940 

4. भारतीय रिजर्व धारा 9 कौ उपधारा (3) मे, ""ओर 

ae अधिनियम, उसके पश्चात् जन तक उसके 

1934 

का 2) 

(1934 उत्तराधिकारी कौ नियुक्ति नहीं हो 

जाती तब तक के लिए पद धारण 

करेगा ओर पुनर्नियुक्ति का पात्र 

am" के स्थान पर निम्नलिखित . 
रखे, अर्थात्:- 

“ae धारण करेगा ओर पुनर्नियुक्ति 

का पात्र होगाः 

परंतु ta कोई सदस्य दो से अधिक 

अवधियो के लिए अर्थात् आद वर्ष 

कौ, निरतर या आंतरायिक रूप से, 

अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त 

नहीं किया sare’ | 

5. राज्य वित्तीय धारां 7 की उपथारा (3) मे, “alk 
निगम अधिनियम, 

1951 

करा 63). 

पृष्ठ 15 

पृष्ठ 

पृष्ठ 

पृष्ठ 

पृष्ठ 

पृष्ठ 

पृष्ठ 

सभापति महोदय 

(1951 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

वेकेकारी विनियमन अधिनियम, 1949" 

का लोप कररे। | 

1949 का 10 

पक्ति 33 मे "2 कै स्थान पर '"6'" रखं। (11) 

पक्ति 35 मे “3, के स्थान पर 7" wa (12) 

पंक्ति 37 मेँ “4 के स्थान ws" रखें । (13) 

पक्ति 2 मे "5 के स्थान पर 9" रखे । (14) 

पक्ति 6 मे 6" के स्थान पर "“10"" रखे । (15) 

पक्ति 8 मे ^7'' के स्थान एर "11" Tat (16) 

पंक्ति 10 मेँ "8" के स्थान पर "12", रखे (17) 

(श्री पी. चिदम्बरम) 

: प्रश्न यह हैः 

“fe अनुसूची, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत हआ। 

अनुसूची, संशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड़ दी mei
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संक्षिप्त नाम ओर 

प्रारभ 

खंड 1 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 1, पक्ति 5, 2011"? के स्थान पर ““ 2012 रखे । (2) 

(श्री पी. चिदम्बरम) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत Baa! 

खंड 7, संशोधित रूप मे, विधेयक में जोड दिया गया। 

अधिनियमन सूत्र 

संशोधने किया गयाः 

पृष्ठ 1, पक्ति 1, ''बंसटवें '' के स्थान पर '' तिरसटवें '' Ta 

(1) 

(श्री पी. चिदम्बरम) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह 2: 

“fo अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत Bs! 

अधितियमन सूत्र, संशोधित रूप मे, विधेयक में 

ats दिया गया। 

विधेयक का पूरा नाम विधेयक मे जोड दिया गया। 

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसके विरोध मे हम बहिर्गमन कर 

WF 

सायं 07.04 बजे 

इस अक्सर पर, श्री नसुदेव आचार्य भौर कुछ अन्य 

माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले WW 

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, F प्रस्ताव करता हूः 

“fe विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया ai" 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) भूमि अर्जन, पुनर्वसिन ओर पुतनर्व्यवस्थापने 1042 
विधेयक, 2012 के बारे F 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe विधेयक, संशोधित रूप मे, पारिति किया ari" 

प्रस्ताव स्वीकृत ga! 

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मै सभा के प्रत्येक वर्गं का धन्यवाद 

करता हू 

सायं 07.05 बजे 

भूमि अर्जन, qatar ओर ॒युनर्व्यवस्थापन 
विधेयक, 2012 के बारे F 

(अनुवाद । 

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 29 भूमि अर्जन, पुनर्वासन 

ओर wegen विधेयक को लेगी। श्री जयराम रमेश। 

...( व्यवधान) 

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश). : महोदय, में प्रस्ताव 

करता हू कि विधेयक पर विचार किया जाए। 

-.. (व्यवधान) 

[हिन्दी] 

श्री राजनाथ सिंह (गाजियाबाद) : सभापति महोदय, विंटर सेशन 

समाप्त हो रहा है। भूमि अर्जन, Grater ओर पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 

कोई साधारण बिल नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण बिल है। मै समडता 

हू कि ta गंभीर जिल पर आनन-फानन मेँ विचार नर्ही होना चाहिए, 

इस पर जल्दबाजी मे विचार नहीं होना चाहिए। हम लोगों की यह ` 

इच्छा धी कि यदि इस सत्र के प्रारभ मे ही सरकार के द्वारा यह 

बिल आ गया होता तो इस पर गंभीरतापूर्वक विस्तृत चर्चा हो गई होती 

ओर यह बिल लोक सभा ओर राज्य सभासे पारित हो गया हो होता। 

यह जिल सत्र के अंत मे लाया गया है। शायद इसलिए कि सरकार 

कौ मंशा यह है fe जल्दबाजी मे इस बिल को पारित करा दिया 

जाए... व्यवधान) वैसे यह बिल आज से कई महीने पहले संसद में 

पेशहो चुका है।..-८ व्यवधान) लेकिन संसद ने इसे efen कमेटी को 

भेजा दिया था। fen कमेटी ने जो अपने रेकमेंडेशन्स दी है उनमें
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[श्री राजनाथ सिह] 

से भारी रेकमेडेशन को सरकार ने नही माना है। सरकार ने कुछ 
रेकमेडशन्स को माना है ओर कुछ को नहीं माना है। जिन रेकमेंडेशन 

को सरकार ने नहीं माना है उन पर संसद विचार करना चाहेगी। 

इसलिए मँ यह प्रस्ताव करता हूं कि यदि संसद सहमत है तो यातो 

संसद का सत्र बढ़ा दिया जाए ओर ds ेक्वीजिशन बिल के बे 

मे इसी सत्र मे विचार हो अथवा Sfen कमेटी को इसे रेफर कर 

दिया जाए्। 

हमारा तीसरा प्रस्ताव यह है कि सरकार we ओर संसद सहमत 

हो तौ जब नजर सत्र प्रारभ होगा तब बजट सत्र के प्रारभे ही 

इस बिल को लाकर, इस पर विचार करके इसे जल्द से जल्द पारित 

किया जापए्। । 

श्री मुलायम fae यादव (मैनपुरी) : सभापति जी, यह सही दै 

fe भूमि अधिग्रहण विधेयक जल्दबाजी मे लाया गया है। यह पुरे देश 

के किसानों से संबंधित है। आपसे अनुरोध दहै कि हम अभी तक इसे 

पूरा अध्ययन नर्हा कर पाए है। इसलिए हम चाहते है कि इसका समय. 

अगले सत्र तक बदरा दिया जाए जिससे इस पर तैयारी के साथ बहस 

हो whl यह मामूली बात नहीं है।...(व्यवधान) आज हालत यह हो 

गई है कि हिन्दुस्तान की जमीन प्रतिवर्षं तीन प्रतिशत कम a रही रहै 
ओर जनसंख्या बद् .रही है नतीजा होगा कि देश मेँ tear घटेगी 

तो देश मेँ भुखमरी फलेगी।...( व्यवधान) इसके लिए आप क्या केर 

रहे है ।...(व्यवधान) इसलिए हम चाहते है कि इसे अध्ययन करने कं 

लिए अगले सत्र तक aa दिया जाए।-.-(व्यवधान) 

| सभापति महोदय ; ठीक है, आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी। 

-.- (व्यवधान) 

{ अनुवाद 

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुरा) : महोदय, विधेयक अधिक-से-अधिक 

155 संशोधन है; ओर 14 नए संशोधन भी है — जो कि बहुत महत्वपूरण 

संशोधन है। इने सभी संशोधनों को आज ही परिचालित किया गया 

Cl सदस्यो को संशोधनों कौ ग्रति पूर्वाह्न 11 बजे मिल पाई थी। 

यह अत्यंत महत्वपूर्णं विधेयक दै; जिसे जल्दनाजी मे सभा के समक्ष 

लाया गया है। हरमे इस बाते कौ जानकारी नहीं है कि इस विधेयक 

को सभा के समक्ष लाया जाया जाएगा ( हिन्दी] हमारा यही निवेदन 

है कि इतने महत्वपूर्णं बिल को अभी जल्दबाजी मे न लाकर अगले 

सत्र मेँ लाया जाए ताकि वे जो संशोधन लाए रह...(व्यवधान) ` 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2012 के बारे मे 1044 

{अनुवाद 

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके FI 

[feet] 

श्री agea आचार्य : हम परे 155 संशोधन देखे सके, चर्चा 
कर सके ओर उसके बाद सदन मे भी wal होगी ओर यह पारित 

होगा। यह हमारा निवेदन दै।...व्यवधान) 

[अनुवाद] 

` . सभापति महोदय : आप अपनी नात कह चुके है। कृपया बैठ जाइए। 

हिन्दी] . 

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति जी, आपने qa are ओंफ 

आर पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद । 

दोनों प्वाइंट sith आर्डर है। एक, कल लिस्ट ath fara में यह 

` बिल नहीं था, आज की लिस्ट ate बिजनस मे अचानक आया। आप 

जानते है कि नियम के अनुसार यदि किसी बिल में संशोधन देनां है 

तो कम से कम एक दिन पहले देना होता है। हमे कोई संशोधन 

देने का मोका नहीं मिला। दूसरा, आपको पता है कि यह निल संसदीय 

समिति मे गया था जिनकी अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन ह। उन्होने 

एक रिपोर्ट दी। लेनिक उस रिपोर्ट के बाद भी मत्री महोदय 14 संशोधन 

लाए है जिनकी कों जांच, कोई डिसकशन संसदीय समिति मे नही 

हुई ...(व्यवधान) । 

(अनुवाद ] 

सभापति महोदय : कृपया अब् अपनी बात समाप्त कीजिए! 

(व्यवधान). 

[feet] 

प्रो. सौगतं राय : इससे पहले भी हमने एक बिल में यही सवाल ` 

son था। चिदम्बरम साहब ने उसे वापिस ले fea F आपसे अर्ज 

wen, विनती wen कि आप मंत्री महोदय को बताइए किं वे बिल 

अभी वापिस लं या उसे फिर से संसदीय समिति मे जाच के few 

भेजा WT... (Ia) 

सभापति महोदय : ठीक दै, आप afar मंत्री जी waa दे रहे 

zi | 

vs (व्यवधान)
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प्रो. सौगत राय : इस बारे मे कमलनाथ जी रोशनी Se... 

(व्यवधान) 

[अनुवाद] 

सभापति महोदय : आप अपने आप को इससे संबद्ध कर सकते 

ti कृपया अपना नाम भेजिए। 

[ हिन्दी) 

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : 

माननीय सभापति जी, मने जब aad कौ बात सुनी है। मे आपकी 

भावनाओं का सम्मान करता tl यह बहुत महत्वपूर्ण विल है। सैशन 

qa बढ सकता क्योकि इसमे सबकौ सहमति नहीं होगी । इसलिए एक 

ही उपाय है कि अगले सैशन मेँ हम इस बिल पर चर्चा ati जैसा 

राजनाथ सिह जीने कहा है, हम इसे शुरू मे लाएगे! आपके ya 

को स्वीकार करते हए हम इसको अगले सेशम मे पहले नम्बर पर 

लाएगे ।.--( व्यवधान) 

(अनुवाद 

सभापति महोदय : सभा का समय एक घंटे के लिए बदाया 

जाता है। 

सायं 07.11 Fa 

कंपनी विधेयक, 2011 

{ अनुवाद] 

सभापति महोदय : अन, सभा मद संख्या 30 को लेगी। 

श्री सचिन पायलट | 

कोपेरिट कार्यं मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री सचिन पायलट) : 

महोदय, मेँ प्रस्तावः करता हूः 

“fe sutra से संबंधित विधि का समेकन ओर संशोधन करने 

वाले विधेयक पर विचार करिया जाए।'' 

{हिन्दी 

महोदय, यह बहुत लम्बा समय तय करके आज चर्चा के लिए 

आया है। मँ बडे संक्षेप मे इसके बरे मे बताना चाहता हू कि यह 

चिल बहुत महत्वपूर्णं है।...( व्यवधान) 

recta कौ सिफारिश से प्रस्तुत। 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2011 1046 

सभापति महोदय : मंत्री जी वक्तव्य दे रहे है, कृपया आप सभी 

लोग शांत हो जाए। 

श्री सचिन पायलट : महोदय, क पनीज का पहला कानून सन् 1913 

मे बना था, उसके बाद दूसरा कानून सन् 1956 मे AT! सन् 1950 

मे भाभा कमेटी बनी थी ओर पहला कपनीजं एक्ट 1956 में लामू Bat 

तब से लेकर आज तक उस कानून मे 25 संशोधन हए ओर समय 

आ गया था कि हम लोग एक te कानून लेकर आएं जो बदलते 

हुए भारत की तस्वीर को सही तरह से प्रदशित कर सके म सदन 

को बताना चाहता हू कि सन् 1956 मे जब यह कानून बना था, उस . 

समय देश में 30,000 कपनीज र्थी ओर आज, वर्षं 2012 मे लगभग 

सादे आई लाख कंपनीजं रहै हमारा मानना है कि जब एक कानून बनता 

है, यह बिल एक ter बिल रै, जो सदन मे पेश होने के बाद स्रैडिग 

कमेटी मे गया, स्टिंग कमेरी से आने के बाद, यह पुनः विचार के 

लिए स्ठैडिग कमेटी के पास गया। दो नार स्टैडिग कमेरी कौ रिकेमेडेशन्स 

आई ओर दोनों बार हमने उनको कबूल किया है। इस विल के ऊपर | 

स्ठैडिग कमेटी कौ 193 रिकंमेंडेशन्स थीं, जिनमे से 186 रिकमेडेशन्स 

हमने पूरी तरह मानी fi यह इस नात को Valea करता है कि जब 

यह बिल बन रहा था, उस समय न सिर्फ स्टैडिग कमेटी के सदस्य, 

तमाम लोगों से हमने जानकारी ओर सुश्चाव प्राप्त किए ओर एक tH 

बिल बनाने कौ हमने कोशिश कौ है, जो अने वाले बहुत लम्बे समय 

तक Tata का रास्ता बनाकर देगा। एतिहासिक तौर पर wate सिर्फ 

सरकार कके तहत देखा जाता था, लेकिन जब कोपिरिट vata एक 

tal मुदा बना है, जिसे समय से पहले हमें एडौप्ट करना VSM! गुड 

athe wate एक ter विषय हे, जो दुनिया भर मे प्रैक्टिस होता 

होगा, लेकिन भारत कौ, इस देश कौ यूनिक जरूरतों के ऊपर हमे प्रकाश 

डालना पडेगा। यह बहुत महत्वपूर्णं faa दै, बहुत लम्बा निल है ओर 

यह विल कईं वर्षो का सफर तय करके आया है1..-( व्यवधान) 

श्री अनुराग सिह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : सभापति 

महोदय, माननीय सदस्यो को कँ किं वे अपनी सीट पर बैठ जाए। 

... (व्यवधान) 

(अनुवाद, 

श्री सचिन पायलट : इस विधेयक मे कोपिरिर गवर्गेस के मुदे 

को बहुत अच्छे on से लिया गया है। मँ इस विधेयक के कछ प्रमुख 

बिन्दुओं पर ही प्रकाश seam ओर जब मै माननीय सदस्यो के प्रश्नों 

तथा रिप्पणियो का जबाव दूंगा तब हम इस पर विस्तृत चर्चा FET
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[श्री सचिन पायलट] | 

महोदय, विकास देश कं लिए महत्वपूर्णं ओर मेरा मानना है कि 

विकास दीर्घकालिक, सतत् ओर न्यायसंगत होना चाहिए, परंतु सबसे 

अहम बात यह है कि विकास विश्वसनीय भी होना चाहिए! इसलिए, 

इस देश को अगे ले जाने का उत्तरदायित्व मौजूदा कद्र सरकार ओर 

राज्य सरकारों पर है, परन्तु इसके साथ ही मेरा यह भी मानना है 

fe इस देश कौ कपिरिट कपनियो, निजी कपनियो, उद्यमो, उद्यमियो 

कौ भी इस देश को समृद्ध. ओर इसे विकास कौ राह पर आगे बहाने 

मे एक अहम भूमिका है। इसलिए महोदय, इस विधेयक मेँ atte 

सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय को भी लिया गया vr 

मुञ्चे सभा को यह बताते हए खुशी हो रही है किं हमने अतर्रष्टरीय 

स्तर पर काफौ अध्ययन किया है ओर् हमने यह पाया है कि दुनिया 

मे मात्र दो देश ये दै, जहां कोपिरिट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) 

sar विनियमन है। ये देश ere ओर इंडोनेशिया है! लेकिन मेरा मानना 

हे कि भारत मे हमारे पास एेसी कोपिरिट कंपनियां होगी, जो सार्थक 

रूप से अपना योगदान देगी ओर te हुआ ते ta पहली नार होगा 

ओर शायद भारत पहला te देश होगा, जहां कोपिरिट सामाजिकं 

उत्तरदायित्व एक सविधि के रूप में होगा। इस विषय को ga विधेयक 

` मे शामिल कराने के लिए काफी जोर लगाने के लिए मुञ्चे वास्तव 

मे वित्त संबंधी स्थायी समिति ओर इसके सदस्यों का धन्यवाद करना 

 चाहिर्। 

महोदय, इस विधेयकं मे कोपिरिर सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान 

शामिल है, अब कतिपय श्रेणी कौ कंपनियों के लिए यह अनिवार्य 

है कि वे अपने शुरू लाथ का 2 प्रतिशत हिस्सा उन समुदायो मे om, 

जिनमें वे काम करती है। यह इसलिए है क्योकि प्रत्येक कंपनी, चाहे 

वह विनिर्माण या उत्पादन कप्रनी हो, कुछ निश्चित ast मँ कार्यं करती 
दै ओर हम एेसा मानते है कि इन कंपनियां को समाज को वापस 

भी cer चाहिए! करो का भुगतान करना कपनी का उत्तरदायित्व 

हे, लेकिन कोपिरिट सामाजिक उत्तरदायित्व को उनके कार्यो के एक 

हिस्से के रूप मे अपनाने मे मुञ्चे लगता है कि जैसे-जैसे हम अगे. 

aay इससे समाज मे जागरूकता बढ़ाने मे मदद मिलेगी। हमने देश 

मे .बहुत बड़ा विभाजन देखा है, अमीरों ओर गरीबों के बीच विभाजन 

बढता ही जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी समञ्च 

` को बद़ाएं। te तभी हो सकता है जब कंपनियां स्वयं आगे as ओर 

 . दिखाए कि वे जिम्मेदार है ओर समाज के प्रति संवेदनशील दै ओर 

वे समज को chert चाहती है। इसलिए, atte सामाजिके उत्तरदायित्व 

इस विधेयक का अनिवार्य भाग बनं गया है। 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2011 1048 

महोदय, हमने स्व-विनियमन पर भी जोर दिया है। हमने कार्यकरण 

मे पारदर्शिता लाने पर भी जोर दिया है। इस विधेयक मेँ हमने इस 

जात पर बहुत अधिक बल दिया है कि संबंधित नियमं ओर विनियमो 

का पालन कपनियो द्वारा अवश्य किया जाए। 

दूसरी बात HS के सदस्यों के पारिश्रमिक से safer है। ज्यादातर 

हम देखते ह किं तेजी से संचार माध्यमं टेलीविजन ओर समाचार-पत्रौँ 

के बढ़ने के कारण ओर देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि इन 

कंपनियों के द्वारा जो लगे बहुत अधिक पैसा कमा रहे है, se उनकी 

सेवाओं के लिए अत्यधिक उच्च पारिश्रमिक मिल रहा ti इस विधेयक 

मे इस संबंध में उपबंध किया गया है। पहले, अधिनियम मे यह उपबंध 

था कि 11 प्रतिशत लाभ अधिकतम राशि है जिस ad के सदस्यों 

को सामूहिक रूप से पारिश्रमिक कं रूपमेँ ae जा सकता MT 

लेकिन अब इसमे कंहा गया है किं यदि कंपनी अपने ae के सदस्यों 

को बहुत सारा पैसा देनी चाहती है, तो दे सकती है, लेकिन उन्हे 

अपने अंशधारियो कौ सभा मे यह बताना पडेगा ओर se अपने खात 

मे यह भी दशना होगा कि एक कर्मचारी कौ ओसत आप क्या है। 

कर्मचारी की ओसत आय ओर बोडं के सदस्य को आय के रूप 

मेदी गई राशि को भी सार्वजनिक रूप से दिखाना पडेगा ताकि समतुल्यता 

ओर प्रकटीकरण, बना रहे। 

महोदय, इस विधेयक मेँ हमने अशधारियों कौ सुरक्षा पर अत्यधिक 

जोर दिया है। जैसा कि आपको विदित है कि विगत समय में arate 

धोखाधडी के बहुत सारे मामले हुए है। मुञ्चे लगता दहै कि हर बार 

जन हम किसी धोखाधडी के at में सुनते है, तो विना सोचे समञ्च 

प्रतिक्रिया देते है; हम जांच करने लग जाते है; एक प्रयास करते & 

ओर दोषी पक्ष का पता लगाने का प्रयास करते रै ओर सभी एजेंसियां 

एसे कृत्यो के, होते ही कार्य करना शुरू कर देती है। हमारा मानना 

है, कि आज हमारे पास तकनीक उपलब्ध है ओर धोखाधड़ी होने से 

पहले उनका पता लगाया जाना चाहिए। हम तकनीक ओर डटां-बेस 

` करा प्रयोग करने का प्रयास कर रहे दै ताकि धोखाधटौ होने से पूर्व 

ही हम उन स्वेदनशील स्थितियों का पता लगा सके जहां धोखाधदी 

होने कौ संभावना है। इन धोखाधदियों के बारे में ys सबसे ज्यादा 

दुःख उन लोगं के लिए होता है जो अपना चैसा निवेश करते है। 

लेकिन यह सर्वविदित है कि जिन लोगों के पास अच्छे संसाधन दहै 

वे अच्छे वैके; अच्छे वकीलों; aed एकारटैट्ूस कौ सहायता से ओर 

न्यायालयो मेँ जाकर एवं विभिन cal के माध्यम से अपना पैसा वापस 

हासिल कर सकते है लेकिन हमे उन लोगों की चिन्ता होती दहै जो 

कि we निवेशक दै, सेवानिवृत्त व्यक्ति है जिनकी छोरी सी पेंशन दै 

ओर जब वे 10,000 र. या 20,000 र. प्रतिशत, 30 प्रतिशत या
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40 प्रतिशत लाभ का वावदा करती है ओर उनका पैसा लेकर रातोरात 

भाग जाती है, यह विधेयक व्यापक रूप से उन कंपनियों से निपटने 

मे सक्षम होगा जौ कि धोखाधदी विशेषं रूप पसे छोटे निवेशर्को के 

साथ करने कौ कोशिश कर रही है। हमारे देश मे मध्यम वर्गं का 

हमारी अर्थव्यवस्था मेँ विश्वास दै। इसलिए, विनियमन किए जा रहे 

है ताकि धोखाधड़ी से पूर्वं ही deat का पता चल Wh! वास्तव 

मे म धोखाधड़ी छोटे निवेशकों के साथ ज्यादा हो रही दै, जहां हमे 

देश के किसी भी भागम छोटे निवेशक के हित कौ रक्षा करनी 

होगी | 

कंपनियों मे काम करने वाले लोगों के हितं को ध्यान मे रखते 

हए हम उनके हित भी सुनिश्चित कर रहे दै, श्री दास गुप्ता यहां 

हे। अंशधारी महत्वपूर्णं है। प्रबंधन महत्वपूर्णं है। लेकिन, मुञ्चे लगता 

है कि कर्मचारी ओर वेतन प्राप्त करने वाले लोग भी महत्वपूर्ण है। 

एक लंबी सूची है जिसे म पढ़ सकता है जिसमे हमने इस पहलू पर 

ध्यान दिया है! मँ इस विधेयक का केवल एक भाग VST चाहूगा 

जो किं इस तथ्य को प्रमाणित करेगा) इसमे उल्लिखित है कि कपनियों 

को उसमे काम करने वाले लोगो के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए! कर्मचारियों 

कौ Wag wa वेतन दो वर्षं के few देय होगी, सुरक्षित रहेगी यदि 

कंपनी बंद हो रही हो ओर क्या भुगतान ऋणदाताओं सहित अन्य सभी 

दावों से प्रभावित नहीं होगा। इन लोगों के वेतन ओर मजदूरी को हमें 

सुरक्षितः करना होगा। मै अगे कौ चर्चा मे अन्य Wau? के बारे 

मे विस्तारपूर्वक बता WaT! 

हमने मिलीभगत कं मामले भी देखे है । हमने सत्यम मे लेखा-परीक्षकं 

को wae से मिलीभगत करते हुए ओर फिर अंशधारकों का बहुत 

सा धन Ged देखा है। इस विधेयक मे, हमने यह प्रावधान भी किया 

है कि एक लेखा-परीक्षक्र एक दही कम्पनी की लेखा-परीक्षा पाच वर्षो 

से अधिक समय तक नहीं कर सकता, क्योकि मेरा मानना हे कि 

तब Used बहुतत सहज हो जाते है ओर वे बहुत सी कपटपूर्ण गतिविधि 

यो को बढावा देने में समर्थ हो जाते ZI 

यह विधेयक जांच के अधीन व्यक्तियों कौ सम्पत्तियां का प्रयोग 

निषिद्ध करने ओर कुकी करने का प्रावधान करतां है। इसलिए, जब 

कंपनियां जांच के अधीन होती है ओर जब oe व्यक्ति अधिकरण 

के अनुमोदन से कुछ धन वसूल करने के लिए प्रयास कर रहा होता 

है ओर उस सम्पत्ति को बेच देता है, तो हम उन सम्पत्तियां का प्रयोग 

निषिद्ध करने ओर कूर्का करने मे समर्थं हो जाएगे। 

हम गंभीर धोखाघटी जांच कार्यालय को वैधानिक दर्जा भी दे 

रहे रै। एसएफआईओ को वैधानिक cal भी दे रहे है। एसएफआईओ 
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एक संस्था दै, जो हमारे देश के सभी ai मे होने बाली धोखाधडी 

की जांच करती है। परन्तु यह समञ्जना Fecal है कि एक वार 

जब कम्यनी विधेयक कानून बन जाएगा, तौ यह उन लोगों को एक 

सुकून का भाव देगा, जो भारत को निवेश के लिए एक सुरक्षित 

स्थानके रूपमे देखते है। मेरा मानना है क यह मंत्रालय एक सामर्थ्यकारी 

मंत्रालय बनेगा ताकि निवैश का वातावरण तैयार हो सके। 

महोदय, आज सब यह बात समञ्चते है कि हम देश मे युवाओं के 

लिए नौकरियां सृजित करमे कौ आवश्यकता दै ओर नौकरियां सृजित 

करने के लिए, हमे निवेश चाहिए। सन यह भी जानते हँ कि अकेली 

सरकार नौकरियां प्रदान नहीं कर सकती । इसलिए, आने वाली ओर Fra 

करने वाली निजी संस्थाएं नौकरियां सृजित करेगे ओर हमे te वातावरण 

तैयार नहीं करना चाहिए, जहां निवेशो को तेकर एक डर हो। 

जन मैने कोपिरिट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बरे मे वा 

की, मेरी सभी उद्योग चैम्बरों के साथ एक बैठक हुई, ओर मेने बताया 

कि यह विधेयक हम अच्छी नीयत से ला रहै है। ईमानदारी से कटू 

तो महोदय, ह्मे यह कहते हए कु Gara दिए गए भै कि विधेयक 

ओर wer होना चाहिए, कोपिरिर सीएसआर से मुक्त होने का प्रयास 

करेगे, लोग ses में हेराफेरी का प्रयास करेगे वे समुदाय कौ सहायता 

के प्रयास मे यह wa we करेगे। Se मेरा जबाव यह धा कि इस 

देश को नागरिक उतने ही भारतीय है ओर इस देश पे सुधार लाना 

चाहते है। इसलिए, हमे कानून को अच्छी नीयत से लेना चाहिए, यह 

आशा करते हुए ओर मानते हुए कि उनका उदेश्य ओर सरकार का 

उदेश्य समान है। हमे कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहिए fad 

हम समुदार्यो क्योकि यह उनकं लिए ग्राहक आधार होते है, मे नवेश 

करने हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता देते Sl इस राजस्व को वे एकत्रित करगे । 

इसलिए, कम्पनियों को भी सहयोग के लिए आगे आना चाहिए} पर. 

जैसा कि मैने पहले ही कहा रहै, स्थायी समिति मे ओर सरकार में 

इस बात को लेकर सर्वसम्मति है कि अनिवार्य atthe सामाजिक दायित्व 

के लिए 2 प्रतिशत होना चाहिए, जोकि कपनियां स्वयं कररेगी। 

महोदय, HS कपनियों को St था। Se डर था कि इससे इस्पेक्टः 

राज हो जाएगा ओर बहियों का निरीक्षण होगा। इसलिए, हमने कहा 

+f aan खर्च कर सकते है, स्वयं ford wt ओर इसे परियोजना 

प्रेरित बनाएं ओर एक नमूना होगा, जिसे हम वेबसाइट पर डाल ah, 

जहां पूरा देश ओर विश्व यह देख सकता है कि कोई कंपनी किस 

प्रकार कौ सीएसञर गतिविधि चला रही दै। 

हम यह भी समञ्जते है कि कभी-कभी, इस देश के लोगो ने 

कहा है कि एक कंपनी खोलना बहुत आसान दै, पर इसे बंद करना
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[श्री सचिन wae] 

लगभग असंभव है। एक ̀ कंपनी को बंद करने के लिए हमे माननीय 

उच्च न्यायालय क पास जाना होता है1 इसमे ` एक राष्ट्रीय. कम्पनी 

विधि अधिकरण बनाने का भी प्रावधान रहै, जो कपनिर्यो को बंद 

करने सहित बहुत से मामले cam इस विधेयक मे अनेक नये 

खंड ओर अनुसूचियां है! हमने अब एक व्यक्ति वाली कंपनी के 

बरे मे भी सोचा है। हमने अब एक व्यक्ति कपनी & लिए कतिपय 

प्रतिबंध हटाए है। एक-व्यक्ति कंपनी बनाने कौ यह एक नई अवधारणा 

a1 इससे युवाओं को अगे आने के लिए अपने उद्यमिता कौशलं 

को दिखाने ओर हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश करने कौ पर्याप्त अवसर 

मिलेगा। ` 

म शुरुआत मे बहुत लंबा भाषण नर्ही देना चाहता, पर यह कहना 

पर्याप्त होगा कि यह विधेयक अनेक वर्षो से नन रहा है। इस संबंध 

मे स्थायी समिति कौ बहुत सी सिफारिश है ओर लगभग 98 प्रतिशत 

सिफारिश पूरी तरह स्वीकार कौ जा चुकी rd Wa आशा है कि इस 

विधेयक को इस सभा कें सभी वर्गो से समर्थन मिलेगा। वस्तुतः यह 

विधेयक एक भविष्योन्मुखी भारत का पथ प्रशस्त करेगा, जहां अच्छ 

arate नियंत्रण, कोपिरिट सामाजिक उत्तदायित्व निवेश, नौकरियों का 

सृजन, विकास a ओर अनुपालन भी होगा। सभी लोगों को . यह 

पता है कि यदि कंपनियां धोखाधड़ी कर रही है तथा लोगों का पैसा 

लेकर विनियमो के साथ fara कर रही है तो हमे उन पर कठोरता 

से कारवाई करनी wt लेकिन एक ओर जब हम कंपनियों पर 

यह कठोर विधान लागू करते Si तो हमे उनके विश्वास को बढाना ` 

होगा तथा इतनी जगह प्रदान करनी होगी कि उन्हे भारत मे विश्वास 

हो। अभी वित्त मंत्री भारत के आधिक विकास के बारे मे कह रहे 

थे। इस विकास को आगे बाना होगा। मेरा मानना है सरकार, नागरिक 

एवं निगमित aa के बीच गठ-जोड इस सीमा तक पटच गया है 

जहां इमे एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। 

म यह भी मानता हूं कि जब आप एक विधि बनाते है, कोई 

भी व्यक्ति सभी परिस्थितियों के लिए विधान नहीं ना सकता है। 

लेकिन हम यह सुनिश्चित करने कं लिए विधि नना रहे है कि इस 

60 वषं पुराने विधेयक को भविष्योन्मुखी विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया 

जाए। यह विधेयक मेरे विचार से निगमित क्षेत्र के ओर ज्यादा पारदर्शी 

कार्यकरण को बढावा देगा। हमारे पास बो में waa निदेशक रखने 

के उपबध Si कतिपय वर्गं की aot के ae मे कम-से-कम 

एक महिला निदेशक रखना अनिवार्य होगा ताकि महिलाओं को कतिपय 

वर्गं की कपनियों में aes प्रतिनिधित्व मिलेगा) 
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मे बहुत ज्यादा नही step काफी समय हो चुका ti लेकिन 

मे सभा के सभी पक्षो से समर्थन कौ आशा रखता हू। मँ सभी माननीय 

सदस्यों द्वार दिए जाने वाली सभी gai कों शामिल करने तथा 

उनके द्वारा YS गए प्रश्नों के उत्तर देने को हर संभव कोशिश करूगा। - 

यहां तक कि जब यह विधि बन जाती है, जब नियम संबंधी प्रारूप 

तैयार किए जाते रै, उस चरण मेभीमे इस विधान के पारदर्शी कार्यकरण 

को बनाए WM, संसद सदस्यो सहित सभी हितधारकों को आमंत्रित 

करूगा। इस बहस मे आप सभी का योगदान तथा भागीदारी fatten 

का हिस्स बनेगी तथा मे इस विधेयक को पारित कराने में सभी को 

-साथ लेकर आगे al की आशा रखता gi 

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हः 

“fe कम्पनियों से संबंधित विधि कां समेकन ओर संशोधनं करने 

वाले विधेयक पर विचार किया wei’ 

श्री शिवकुमार उदासी (हावेरी) : सभापति महोदय, मेँ इस स्थान ` 

से बोलने के लिए आपकौ अनुमति चाहता हू। 

 . सभापति महोदय : ठीक है; अनुमति दी जाती है। 

श्री शिबकुमार उदासी : सर्वप्रथम, म कपनी विधेयक, 2011 पर , 

चर्चा शुरू HA का मुञ्चे अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद 

अजित करता हं। मँ हमारी नेता श्री सुषमा स्वराज तथा श्री यशवंत 

, सिन्हा को भी कपनी विधेयक, 2011 पर चर्चा शुरू करने के लिए 

मुञ्चे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूगा । चर्चा शुरू करने 

के पूर्व, मेँ हमारे युवा तथा सक्रिय मित्र, श्री सचिन पायलट को कोपिरिर 

कार्यं मंत्रालय के मंत्री बनने के लिए बधाई देना चाहता हूं।. म we 

अपने मंत्रालय को संभालने मे सफलता कौ कामना करता हू। 

कपनी विधेयक, 2011 के विपक्ष पर आते हुए, कंपनी विधेयकं 

पहली बार 1956 मेँ अधिनियमित किया गया था। गते 55 वर्षो में 

इसमे 25 बार संशोधन किए गए। उस समय, जैसा माननीय मंत्री उल्लेख ` 

कर रहे थे, 30,000 कपनियां र्थी । लेकिन अब हमारे पास सादे आठ 

लाख से ज्यादा कपनियां है। 1991 के पश्चात् भारत मे कई परिवर्तन 

हो चुके है। मे आपकी याद को यह HER ताजा करना चाहता हूं 

कि जब 1956 मे कपनी विधेयक शुरू किया गया था, इस देश कौ 

` अर्थव्यवस्था का साम्यवादी GHA था, अगले दो दशक मे इसका 

समाजवादी दृष्टिकोण धा; उदारीकरण A बाद, अर्थात् 1991 के नाद 

हम सभी जानते रहै, यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था है तथा इसका पंजीवादी 

दृष्टिकोण है। हम सभी इसे जानते है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था ने उदारीकेरण के बाद महत्वपूर्णं परिवर्तन 

देखे el इसने गत दौ दशक. मे वृहत विस्तार तथा विकास देखा 

हे। अतएव निगमित क्षेत्र के विनियामक as मे परिवर्तन विनियामक 

सामजस्य, बेहतर Ae शासन, अच्छी कोपिरिर प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकी 

सुधार से सबंधित मृदौ पर ध्यान देने के लिए काफी आवश्यक 

हो गया है। 2009 मे तैयार किया गया कपनी विधेयक कंपनी विधेयक, 

2011 बन गख है। 

क्या यह केवल क्रमिक विकास है या विकृत विकास ? मेरे अनुसार 

सच्चाई कहीं बीच में है। atte क्षेत्र मेँ कईं ae राष्ट्रीय घोलं 

को देखते हुए यह काफौ गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार होगा यदि कपी 

विधान को इस विकृत विकास का सामना करने लायक नहीं बनाया 

जाता है! अनुभव दर्शाता है कि केवल कानून परिवर्तन ही पर्याप्त नरह 

हे, बल्कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना अधिक महत्वपूर्ण 

Cl उदाहरण के लिए उस दिन अर्थात् अंतिम शुक्रवार को माननीय 

मत्री ने कहा था कि ढाई लाख कंपनियों ने अपना वित्तीय विवरण 

नहीं दिया है। कपमी विधेयक, 1956 के खंड 2011, ओर कंपनी विधेयक, 

2011 के खंड 129 के अनुसार सभौ कोपिरिट का वित्तीय विवरण 

विनियमित. लेखा परीक्षा खातो के साथ कोपिरिर कार्य मंत्रालय को 

दिया जाना afer) इसलिए कानून मात्र को बना लेना ही पर्याप्त नहीं 

दे, बल्कि इसका प्रभावी कार्यान्वयन अधिक महत्वपूर्णं है। इसलिए, 

म यह कहना चाह रहा हूं कि यह स्वाभाविक ही रै कि हम नए 

कपनी विधेयक को विद्यमान विधेयक कौ तुलना मे हर संबंध मे बेहतर 

पाएं। परन्तु यदि tear करना है तो आइए उदीयमान भारत को Tel 

का सामना करने कं लिए यह नया विधान कैसे warn जाए ओर 

इस पर रचनात्मक ओर आत्म विश्लेषी चर्चा करे। 

नए कपनी विधेयक F 29 अध्याय, 470 खंड रहै ओर 4708 

खंड मे 7 अनुसूचियां ओर 15 मुख्य विशेषताएं है। इसलिए, 1956 

के विधेयक जिसमे 700 धाराएं है कौ तुलना मे तथापि वास्तविकता 

मे, यदि हम लाए जाने वाले नियमों कौ संख्या को भी हिसाब Gi 

a तो नए कपनी विधैयक मे अधिक उपबंध होगे । मंत्रालय द्वारा विधेयक 

म सूचीबद्ध न्यूनतम 350 मदो पर नियम तैयार किए जाने FI यह 

आश्चर्यजनक ae होगा यदि नए कानून मेँ वस्तुतः 1000 या इससे 

अधिक उपबंध a 

जहां तक कि स्थायी समिति at रिपोर्ट का संबंध है, माननीय 

मत्री बता रहे थे कि अधिकरत सिफारिश मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर 

ली गई हैँ tet 10 ओर सिफारिश दै नो यातौ स्वीकार नहीं कौ 

गई है या अंशतः स्वीकार की गई है; 2000 के विधेयक मे सम्मिलित 
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नहीं किए गए 21 तए प्रस्ताव स्थायी समिति को Aa गए थे ओर 

इन्हे सिफारिश ओर विधेयक मे सम्मिलित किया गया था। मंत्रालय 

द्वारा कौ तिथि को नियम विहित किए जाने चाहिए। कानून को समेकित 

करने का उदेश्य प्राप्त करना कठिन होगा, यदि इतने अधिक नियम 

विहित किए जाने di अभी तक यह aa नहीं है कि ये नियम कब 

ओर केसे तैयार किए wat मंत्रालय संसदीय स्वीकृति लिए बिना 

कपनी कानून को परिवर्तित करने मे समर्थं होगा! इतनी बडी मात्रा 

मे अधीनस्थ विधान के परिणामस्वरूप मंत्रालय मे नौकरशाहों को ओर 

अधिक शक्ति प्राप्त होगी। अधिनियम को संक्षिप्त करने कौ चिन्ता 

मे कानून के अनेक महत्वपूर्णं पहलुओं जैसे मुख्य प्रबधकौय कार्मिक 

ओर संबंधित पाटी कौ परिभाषा कंपनियों कौ एसी श्रेणी जिनके पास 
सहायक कपनियां हो सकती है ओर सहायक कपनियो की संख्या, डिबेन्वर 

टृस्टी के कर्तव्य इत्यादि को नियमों म विहित करने के लिए aS 

दिया गया है। यहां AR आशंका है कि यदि हम नियम aa बना 

रहे हेतो क्या होगा। माननीय मंत्री को प्रारुप नियमों के पूर्व-प्रकाशन 

के. aay मे वित्त मत्री से संकेत लेना चाहिए, ताकि सभी हितधारी 

अपने विचार दे सके, नियमों को बनाने से पूर्वं आपको प्रारूप का 

पूर्व -प्रकाशन कराना ही होगा ताकि सभी हितधारक अपने विचार ओर 

मत दे सकं। तो सरकार सीधे इन नियमों को अधिसूचितत कर सकती 

है। 

विधेयक के खंड 469 मे किसी पूर्व-परामर्शं का कोई उपबंध 

नर्ही tl मेँ सरकार ओर मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष 
कर संहिता मेँ जीएएञार प्रस्ताव के संबंध मेँ सरकार द्वारा सभी हितधारकों 

के साथ चर्चां के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए ताकि sae 

को अतिम रूपमे तय करने से पूर्वं इनकी चिताओं को dar में 

लिया जा सके। आपको Se पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि इस पर 

सहमत बनाई जा सके। 

माननीय मत्री ने विधेयक को लाते समय कहा था कि वे सभी 

हितधारकों al सहमति का ध्यान रखेंगे; इसे पारदर्शी ढंग से करेगे। 

मे इसकी सराहना करता El SS एक बात ओर स्पष्ट करनी होगी, 

यदि आप हितधारकों को अधिक समय Sh, तो हितधारकों द्वारा जानकारी 

दी जा सकती है, इसलिए दोषारोपण का कोई अवसर ही नहीं होगा, 

अन्यथा आपको इसके लिए दोषी माना जाएगा, 

म सरकार द्वारा 2011 विधेयक मे कौ गई कुछ समय विशेषताओं 

का उल्लेख करना aren, जिनकौ सराहना कौ जाती है। इसमें ई-गवर्नेस 

सम्मिलित हे, कपनियों कौ ओर से संवर्धितं उत्तरदायित्व के साथ पहली 

बार सीएसर की अवधारणा को प्रारंभ किया जा रहा रहै। महिला
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[श्री शिवकुमार उदासी] 

निदेशक संबधी उपबंध Fi 11 मई, 2010 के सर्वोच्च न्यायालय कं 

निर्णय के आलोक मे राष्टीय कपनी कानून अधिकरण कौ अवधारणा 

है निदेशक का संरक्षण। गंभीर धोखाधड़ी जांच अधिकारी 

(एसएफओईओ) को पहली ax सांविधिक दर्जा मिल रहा है, जिसका 

हम स्वागत करते है। लेकिन इस संबंध मे, मँ कुछ Yara देना चाहता 

हू... (व्यवधान) 

मंत्री महोदय पारदर्शिता के बरे मे बोल रहे थे। इसलिए विधेयक, 

2011 के खंड 29 के अनुसार, सूचीबद्ध Hata ओर कम्पनियों के 

wa वर्ग, जो विहित कौ जाएं कि लिए प्रतिभूतियो का डी-मेट रूप 

मे होना अनिवार्य है जो अन्यो के लिए वैकल्पिक है। यह खंड इस 

बात को अनिवार्य बनाता है कि लोक प्रस्थापना करने वाली सभी Baral 

an विहित कंपनियों का अन्य खंड डी-मेर रूप मेँ प्रतिभूत्तियां जारी 

कर सकती है। क्योकि ये बेहतर कोपिरिट उपाय रै, जो प्रतिभूत्ियों 

के गुम होने से संबंधित धोखाधड़ी को समाप्त करेगे, अतः मत्रालय 

समबद्ध तरीके से इस खंड को सभी कपनियों पर लागू करना चाहिए। 

जैसा कि सरकार ने अन्य अनेक मामलों A किया है, सरकार को 

एक समय-सीमा निर्धारित करने दीजिए, ताकि सभी कंपनियों के पास 

eae शेयर प्रमाणपत्र Zl 

खंड 326 के संबंध में जहां तक खंड 326 का Way है वे 

कर्मकारों & नकायों ओर किसी कंपनी के परिसमापन होने को स्थिति 

मे प्रतिभूत cent को शोध्य ऋणो का अध्यारोही अधिकारी संदाय 

करने के बरे मेँ कह रहे थे हमं इसकी प्रशंसा करते Fi लेकिन 

म यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कर्मकार के वेतन ओर मजदूर 

का केवल दौ वर्षं की अवधि तक का भुगतान करने के निष्कर्ष 

पर कैसे पहुंचे ओर यह किस प्रकार व्यवहारिक #1 मै ter wale 

कह रहा हूं क्योकि यदि कोई कंपनी बंद हो रही है, तो वह कंपनी 

दो वर्ष का अग्निम वेतन कैसे दे सकती है तथा उन्होने दो वर्ष निर्धारित 

करने का निष्कर्षं केसे निकाला? इन युद के संबंध में मँ मंत्री महोदय 

से स्पष्टीकरण चाहता हू। | 

इस विधेयक मे वर्तमान मे कपनी विधि ae द्वारा प्रयोग कौ 

जा रही कतिपय शक्तियों को केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित करने का 

भी उपबंध कंपनी विधि ae जैसे अर्द्ध- न्यायिक निकाय से कतिपय 

शक्तियो को कार्यपालिका को हंस्ता्तरित करने के भी अनजाने परिणाम 

होगे। यदि पिछले अनुभवो के अनुसार भी चला जाए तो भी संबंधित 

अधिकारियों द्वारा लालफौताशाही के माध्यम से इस शक्ति का दुरुपयोग 
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किए जने की पूरी संभावना है। Tew के पास भ्रष्टाचार को 

बढावा देने के लिए कीमत निर्धारित करने के लिए अपने विवेकाधिकार् 

का प्रयोग करने कौ स्वतंत्रता होगी । नौकरशाहो द्वारा प्रस्तावित विवेकाधीन 

शक्तियो का दुरुपयोग न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए 

मंत्रालय को व्यापक APPS के माध्यम सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए्। 

म॑त्रालय मेँ नौकरणशाहो द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयाग 

न किया जाए यह सुनिश्चित करमे के लिए ये मार्गनिर्देश बहुत महत्वपूर्ण 

él 

एसएफओआईओ के at मे, मे यह कहना चहता हूं कि यह एक 

स्वागत ara कदम है, क्योकि इसका उदेश्य गंभीर कपर अन्वेषण 

कार्यालय नामक संस्था मे सुधार लाने ओर इसे सांविधिक दर्जा ओर 

विहित शक्तियां देकर जांच तंत्र को मजबूत जनाना है। गिरफ्तार करने 

कौ शक्ति Se न केवल इस प्रर गंभीरतापूर्वक कार्यं करने कौ आजादी 

देगी, बल्कि साथ ही अभियुक्त द्वारा med को मिटाने से रोकने में 

भी मदद करेगी। मंत्रालय ने कहा है कि खंड 2112) A गंभीर 

कपट अन्वेषण कार्यालय कौ स्थापना मे गंभीर कपर अन्वेषण कार्यालय 

का प्रमुख एक निदेशक होगा, जिसमे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 

te व्यक्तियों मे से निम्नलिखिते. क्षेत्रो के विशेषज्ञ a, जो deat, 

कोपिरिट कार्य, कराधान, न्यायालायिकं संपरीक्षा, पंजी बाजार, सूचना 

प्रौद्योगिकी विधि या ta अन्य क्षेत्र, जो विहित faq जा सकं, के 

aa मे योग्यता, सत्यनिष्ठ ओर अनुभव रखते ai 

म यह समञ्च नही पा रहा कि यह कार्यालय रेस लोगों को किस 

ग्रकार Gin, एेसी क्षमता कहां है ओर आप इस पर कैसे नियंत्रण 

करेगे। मंत्री महोदय द्वारा इन गंभीर मुदं को स्पष्ट किया जाना ZI 

कानून बनाना ही काफी नहीं होगा। हमे यह देखना होगा कि आप 

अधिकारयिं को कैसे लगे; आप sé प्रतिनियुक्ति पर कैसे लेंगे। जन 

कोई व्यक्ति किसी दूसरे विभाग से आता है, तो वह वहां पर कुछ 

समय रहेगा ओर उसके नाद चला जाएेगा! इस संबंध मे मेरी चिता 

यह है कि यह कितना प्रभावी होगा ओर यह कानून बनाना मंत्रालय 

के लिए किस प्रकार चुनौतीपूर्ण होगा। 

अध्यक्ष ओर मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक को 

पृथक-पृथक करने के बरे मे खंड 203 मे यह उल्लेख किया गया 

है कि अगर कंपनी के अनुच्छेद मे अन्यथा यह उपबंध न हो यह 

अनिवार्य है। अन्यथा इससे कंपनी को बच निकलने का एक आसान 

रास्ता मिल जाता है। एक बेहतर शासन व्यवस्था के लिए यह अपेक्षित 

है कि इसे कोपिरिट की स्वेच्छा पर छोड़ने के बजाए शक्तियों के विभाजन 

हेतु संविधि मे उपबंध होना चाहिए। इसे इसमे अनिवार्य बनाया जाए,
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लेकिन यह खंड के माध्यम से होना चाहिए, अन्यथा वे इस रास्ते 

से बच fact) मँ खंड 203 पर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता 

[क 

महोदय, अनुसूची चार के साथ पठित खंड 149 विधि मेँ बेहतर 

व्यवहार विधानन का एक प्रयास है। प्रक्रिया के कुछ खंड वास्तव 

मे असंगत है। उदाहरणार्थ भूमिका ओर कार्यो से संबंधित एक खंड 

मे यह उपबंध है कि स्वतंत्र निदेशक weal के विवादास्पद हितों 

को संतुलित केरेगा। आजकल, कम मांग कै दिनों मे छेरी फर्म 

का निदेशक कर्मचारी के संरक्षण के स्थान पर कम्पनी के हितों 

के संरक्षण के लिए एक कर्मचारी कौ नौकरी से निकालने के बारे 

मे सोचेगा। मंत्रालय ने कोपिरिट wate पर एक नीति दस्तावेज तैयार 

करने के लिए श्री आदि गौदरेज कौ अध्यक्षता मेँ एक समिति गठित 

कौ थी। समिति ने 18 सितम्बर, 2012 की अपनी रिपोर्ट मे निम्नलिखित 

रिप्पणी at: 

`` सुशासन थोपा नहीं जा सकता। यह बदली हुई सामाजिक संस्कृति 

मे से उभरना चाहिए, जिसे सक्षम ओर समर्पित निदेशकों ओर 

कार्यकारियो द्वारा निगम के स्तर तक लाया गया a” 

अतः, म यह जानना चाहता ह्रं कि क्या समिति कौ रिपोर्ट मंत्रालय 

पहुंच गई हे ओर क्या आपने समिति हारा दिए गए कोई सुञ्ञाव इस ` 
विधेयक म शामिल किए है। मे यह स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी 

से चाहता हूं। एक ta पारिस्थितिकीय तंत्र को बढावा दिए जाने कौ 

आवश्यकता है जिसमे समर्थं ओर समर्पित स्वतंत्र निदेशक ae प्रक्रिया 

को सुदृढ बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ यौगदान कर सके ओर उनके 

प्रयासो के लिए vada निदेशकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले। इस संबंध 

मे, यहां यह जानना उचित रहे, कि विधेयक का खंड 197(7) स्वतंत्र 

निदेशको कं tela विकल्पं को निषिद्ध करता है। भारतीय प्रतिभूति 

ओर विनिमय até (सेनी) कं दिशा-निर्देश स्वतंत्र निदेशको को ईएसओपी 

कौ अनुमति देते हे। ईएसओपी संबंधी वैश्विक व्यवस्थाएं स्वतंत्र निदेशकां 

कौ tele विकल्प कौ अनुमति देती है, पर wads निदेशको से अंशधारक 

मूल्य सृजन मे योगदान देने कौ अपेक्षा कौ जाती है। इसलिए, कोई 

भी ta पारिश्रमिक तंत्र, जौ उनके पारिश्रमिक को मूल्य सृजन से 

अलग करता है, अंशधारक मूल्य सृजन A योगदान देते हए gear 

भूमिका का निर्वाह करने से उन्हे हतोत्साहित करेगा। यह एक विचारणीय 

विन्दु है ओर इसकं लिए भी ae किया जाना चादहिए। 

जब बात कोपिरिर सामाजिक दायित्व (सीएसअार) की आती है, 

तो मँ यह जानना चाहता हू कि क्या भारत मे सीएसञआर कौ वर्तमान 
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समञ्च प्रासंगिक ओर पर्याप्त है। इस समय यह एक बडा सवाल है। 

भारत मे सीएसओर कार्यक्रमों कं लिए कौन-कौन सी विभिन faa 

प्रणालियां है ? मूलतः हम यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि divas, 

व्यवसाय उत्तरदायित्व ओर उत्तरदायी व्यवसाय आचरण के मध्य कौन 

से अत्तर है? देश में इसके प्रचालन के लिए एक सहायक नीति वातावरण 

का किस प्रकार से विकास किया जा सकता है? 

महोदय, माननीय मत्री जी कह रहे थे कि यह पटली बार दै 

" जव हमारे देश मे सीएसआर शुरू किया जा रहा है। भारत मे सीएसआर 

सरकार, नागरिक समाज ओर व्यापारी समुदाय क मध्य बहस का विषय 

हे ओर यह uel का उत्तर दैने से ad अधिक प्रश्नों को उदा रहा 

है। विभिन पक्षो ने इस मुदे को अलग-अलग तरीके से उठाया है, 

जिससे यह भ्रम पैदा हुआ है! इन चर्चाओं में इतनी विविधता है कि 

aed से श्रोता, जिनमे मे भी हूं, भरमित 31 सीएसआर क्या है? इसका 

वितरण किस प्रकार किया जाना दै? कैसे हम इसे जोडने जा रहे 

है? इसे कसे समर्थं बनाया जा सकता दै? ये कूर महत्वपूर्णं प्रश्न 

है। किसी के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं द। हमारे देश मे सीएसआर 

कितना व्यावहारिक होगा? यदि आप कीपिरिर क्षेत्र पर स्व-नियमन लागू 

कर रहे रै तो यह किस प्रकार काम करेगा? माननीय मंत्री जी कह 

रहे थे कि पणधरक dian के बरे मे शिकायत कर रहे थे। 

इसलिए, हम यहे जानना चाहते हँ कि इसे कये वितरित किया जा 

सकता है ओर इसे कंसे एकीकृत किया जा सकता है? भारत में 

सीएसर के विषय पर लंबा विकासात्मक इतिहास रै! इसका प्रमाण 

चौथी शताब्दी ई.पू. मेँ कौटिल्य से लेकर आधुनिक भारत मे जमशेदजी 

टाया, ` तक महात्मा गांधी से नारायणमूर्तिं आदि तक महान विचारकों 

ओर दूरदर्शी नेताओं के wel मेँ मिलता 31 दरअसल, अब तक लोग 

सीएसर से अनभित्न ही थे। पर आज यह हर किसी के लिए चर्चा 

के सबसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं मे से एक है। 

व्यवसाय निश्चित रूप से धन सृजन के लिए जिम्मेदार है, पर 

saat आर्थिक ओर विधिक जिम्मेदारियो के अतिरिक्त व्यवसाय या 

अन्य किसी कारण से पैदा हुई सामाजिक समस्याओं के प्रति भी इसकी 

जिम्मेदारियां ह। कोपिरिर गतिविधियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि 

उनसे समाज ओर लोगों को परेशानियां कम हों ओर लाभकारी परिणाम 

अधिक मिल whi जब समाज व्यवसाय के संचालन के लिए लईसेस 

देता है, तो यह उचित ही है कि व्यवसाय धनः सृजन के साथ-साथ 

समाज कौ सेवा भी करता FI 

सभापति महोदयं : कृपया समाप्त करे।
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श्री शिवकूमार उदासी : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा, 
यह प्रथम बार है कि वे सीएसआर ला रहे है। इसलिए, मेरा मत 

है कि dion पर विचारविमर्शं पर जोर दिया जाना afer मै 

आपसे अनुरोध कर्ता हूं कि कृपया मुञ्चे दो मिनट का समय ओर 

प्रदान करे। 

महोदय, अनेक प्रसिद्ध वैश्विक संस्थाओं द्वारा सीएसआर को अनेक 

तरह से परिभाषित किया गया है। सनसे व्यापक परिभाषाओं मे से 

एक को 1998 में acd बिजनेस, काउंसिल, फोर सस्ेनेबल Sac, 

जोकि सतत् विकास मुदं पर व्यवसाय कौ भूमिका को बढ़ावा देने 

के fau प्रतिबद्ध 200 अग्रणी वैश्विक व्यवसायों का संघ है, द्वारा 

गयां था। 

इस परिभाषा के अनुसार, सीएस द्वारा, व्यावसाय द्वारा नैतिक रूप 

से आचरण करने कार्य बल ओर इनकं परिवारों सहित स्थानीय समुदाय 

ओर व्यापक स्तर पर संमाज के जीवन कौ गुणवत्ता मे सुधार करते 

हए आर्थिक विकास मे योगदान करने के लिए सतत् प्रतिबद्धंता है। 

2011 4, यूरोपीय संघ ने समाज पर प्रभाव हेतु उद्यमो का 

उत्तरदायित्व के रूप मे diesem कौ काफी सरल परन्तु अधिक 

व्यापक परिभाषा कं अपनाया, इसने सीएसओर कौ इससे पूर्वं 2001 

कौ परिभाषा का. स्थान लिया, एक देसी अवधारणा, जिसके द्वारा 

कंपनियां अपने व्यवसाय ware मँ सामाजिक ओर पर्यावरणीय चिताओं 

तथा अपने अंशधार्को के साथ बातचीत, को स्वैच्छिके आधार पर 

 समेकित करती ईहै। 

नई परिभाषा, पूर्वं परिभाषा मे प्रभाव पर बलं की तुलना मे सीएसभार 

नीतियों ओर पद्धतियों मँ सतत् विकास के सभी, आयामो को सम्मिलित ` 

करने कौ दिशा मेँ महत्वपूर्णं प्रगति को दर्शाती है। एक मुख्य अंतर 

यह हे कि इसमे आर्थिक तत्व को जोडा गया है। इसके द्वारा यह 

सतत् विकास & सभी तीनो तर्त्वो; सामाजिक, पर्यावरणीय ओर आर्थिक 

को समाविष्ट करता है, महोदय इन थोडे शब्दो के. साथ मे अपनी 

बात समाप्त करता हू ओर अपने भाषण A उठाई गई आपत्तियो कौ 

ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता दहू। . 

[feet] 

सभापति महोदय : संजय निरुपम जी, आप बोलिये। 

चौधरी लाल foe (उधमपुर) : महोदय, मे मत्री साहब से यह 

कहना चाहूगा कि वे बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे ह।... (व्यवधान) मेँ 
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यह कहना Bem कि मंत्री जी यह बताये कि एक मेंबर ath पालियामेट, 

जो पहले हमारा wees कर दिया था aire ओप प्राफिट करके, 

एमपीज को डायरेक्टर से बाहर किया गया कि यह डबल फायदा ले 

जाएगा ओर यह कहा गया कि मेंबर site पालियामेट जो है... (व्यवधान) 

सभापति महोदय : दीक दै, आपने भावना व्यक्त कर दी दै। 

... (व्यवधान) 

चौधरी लाल fae : महोदय, कृपिया सुनिये, मँ केवल एक मिनट 

ami यह कहा गया कि एमपी पल्लिक ude 1 यह सुप्रीम कोट 

ने wel मुञ्चे बताओ कौ रिप्िजटेरिवे कौन है? अगर हम गिपरजटटिव 

नहीं है तो कौन है ओर फिर आफीसर, अगर वह बनता है, जो पल्लिक 

सर्वेट बनता है, वह डायरेक्टरी कैसे बनता है, हम पूरी डायरेक्टर बरन, 

क्यूं न डायरेक्टर बनें ?...( व्यवधान) 

सभापति महोदय : संजय निरूपम जी आप बोलिये। 

...(व्यवधानः) 

चौधरी लाल सिंह : यह म कहना चाहता FI 

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, हमारे देश के 

नौजवान कंपनी मामलों के मंत्री, एक बहुत ही विस्तृत विधेयक लेकर 

आए है! लगभग सादे चार सौ से ज्यादा धाराएं इसमे है ओर चार 

सो से ज्यादा wi का यह विधेयक है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण 

विधेयक 31 जो उदेश्य दहै, वह adhe cata यानी. arte जगत 

मे जो कामकाज चल रहा है, वह अनुशासित तरीके से चले, साफ-सुथरे 

‘an से चले, ई-गवर्नेस हो, जो ted है, उनके अधिकारो का रक्षण 

हो ओर कंपनी चलाने वाले, कंपनी चलाने के नाम पर बडे-बडे He 

न कर पाए ओर wt तो उनको Be नही, इस ae उदेश्य के साथ 

यहां पर यह बिल मंत्री जी लेकर आए fi अगस्त, 2009 मेँ पहली 

an यह बिलं आया था। उसके बाद यह बिल स्ठैडिग कमेटी में रेफर 

हो गया। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि एक साल बाद जब स्टैडिग 

कमेटी ने वर्षं 2009 मेँ अपनी रिकमेडेशंस भेजी तो लगभग 193 

रिकमेडेशंस भेजी, जिनमे से 186 रिकमेडेशन se स्वीकार कौ । sett 

सारी रिकमेडेशंस efter कमेटी ने भेजीं कि पुरे बिल का चेहर-मोहरा 

ही बदल गया ओर कंपनी जिल, 2009 बदलकर कपनी बिल, 2011 

हो गया। सबसे पहले भँ सरकार को बधाई देना चाहूगा कि स्टैडिग 

aaah कौ रिकमंडेशंस को, उनकौ सिफारिश को मत्रालय ने. बहुत 

गंभीरता से लिया ओर जो भी अच्छे सुञ्ञाव थे, उनको इस प्रस्तावित
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विधेयक मे शामिल करके एक नये स्वरूप में यह बिल लेकर सदन 

मे आप। 

सभापति जी, इस विल के चार-पाच महत्वपूर्णं प्रावधानों परमँ 

बोलना aE क्योकि लगभग 470 क्लोज है, लेकिन एक-एक क्लोज 

पर चर्व करना शुरू करे तो कई दिन निकल ae हर क्लोज 

पर कुछ न ae बोला जा सकता है, लेकिन चार-पांच . जो महत्वपूर्ण 

विषय है, उन विषयौ पर मेँ निरशिचित तौर पर अपनी बात रखना चाहूगा । 

सबसे ज्यादा चर्चा मे जो प्रावधान रहा है, बह कोपिरिट सोशल 

रिस्मात्सिविलिरी का प्रावधान है। हमारे देश कें कोपिरिर सेक्टर कौ 

जितनी भी कंपनियां है या पन्लिक सेक्टर कौ कंपनियां है या कोई 

भी व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, saat एक सामाजिक -जवाबदेही 

बनती है। इस प्रावधान के तहत दस बात पर जर दिया जा रहा है 

जो कि अच्छी बात है। पहली बार हम रसा प्रोविजन कर रहे है कि 

जितने भी कोपिरिर सेक्टर या जितनी भी कपनियां हमारे देश में होगी, 

उनको अपने प्रोफिर का दो प्रतिशत हिस्स सामाजिक विकास ओर सामाजिक 

aa मे लोगों के विकास के लिए. समाज के विकास के लिए, देश 

के विकास के लिए देना पडेगा। मेँ निश्चित तौर पर इसका स्वागत 

करना Wen! पूरी दुनिया मे इस प्रकार की व्यवस्था है, पूरी दुनिया 

मे इस प्रकार के नियम-कानून ओर कायदे है ओर उसके तहत हमारे 

जो atte जगत के लोग ह पूरी दुनिया के, वे इसका पालन भी 

करते tl यह सीएसआर का Ga बहुत अच्छा Tara है लेकिन 

जैसा कि भारतीय जनता पार्त के एक साथी ने विषय रखा कि इसके 

at मे अभी काफी एम्बिग्विरी सी है। ana में नर्ही आता कि कैसे 

इसको करना है। सबसे पहले बडी-बडी कपनियो को आप कहते है 

कि अपने प्रोफिटर a a ade आप सीएसआर मे डालिए, यानी सामाजिक, 

शैक्षणिक ओर सास्कृतिक गतिविधियों मे शामिल करिए। हमारे यहा 

मुम्बई मे जितना बडा atte सेक्टर है या फिर हिन्दुस्तान के जितने 

बदे-नदे कोपिरिर सेक्टर है, सबने अपने स्कूल शुरू कर् दिये है। 

तो क्या तमाम बद कोपिरिटं सेक्टर को आप यह कह रहे है कि आप 

अपनी कंपनी चलाने के साथ-साथ स्कूल चलाइए्, आप कपनी चलाने 

के साथ-साथ सांस्कृतिक केन्द्र चलाइए। अगर te a तो सभी 

बदे-डे कोपिरिट यैक्टर के अपने बडै-बडे स्कूल ओर ales होगे 

ओर इन कोलिज ओर स्कूलों कौ हालत क्या है! हिन्दुस्तान कौ दो-तीन 

बडी कंपनियों मे से एक कपनी ने मुम्बई मे एकं स्कूल शुरू किया 

है जिसकौ फीस 12 लाख रुपये है। तो पूरी एलीट क्लास कं लिए 

स्कूल चल रहादै। इस aR में क्या प्रावधान दै, यै चाहूगा कि मत्री 

जी जरा खुलकर बताएं। Hel न Hel इस पर afew लगनी चाहिए। 
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सीएसआर का मतलब यह नहीं कि आपकी एक दुकान चल रही है 

ओर बाजू मे एक दूसरी दुकान आपने खोल ली। यह व्यवस्था नही 

होनी चाहिए। सीएसआर का yin रेगुलेशन होना चाहिए्। कंपनियों 

को जाहिर करना पडेगा, अपना स्टेरमेर देना पडेगा, किसको देना चाहिए, 

fea aa मे देना चाहिए, fea aa मे किख हद तक देना चाहिए, 

fea aa मे किस हद से ज्यादा नहीं देना चाहिए, यह सारी व्यवस्था 

जब लेकर an तो सीएसञर का जो पित्र उदेश्य है, वह पूरा 

होगा, ta मेरा मानना है। 

महोदय, सीएसआर पर जो विवाद बार बार चल रहा है, कंपनियों 

का जो एक एतराज चल रहा है, उसको भी थोडा गंभीरता से लेना 

Wen उनका कहना हे कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, वे सभी अपनी-अपनी 

फैमिलीज् मेँ, अपने-अपने परिवार के लोगो का एक एजुकंशनल siege 

या किसी प्रकार का एनजीओ शुरू कर देंगे ओर कंपनियों पर दनाव 

शुरू हयो जाएगा कि अगर आप सीएसआर के तहत हमारी कपनियों 

कौ when नहीं करते है तो इस तरह का एक्शन भी हो सकता है 

इससे भी कपनियों को राहत देने कौ व्यवस्था होनी afer 

हमारे यहां होस्पिटल्स का भी एक बडा अच्छ दैन्ड चलता है। 

बद्ी-बडी कपनियां 250 HTS रुपये या 300 HUTS रुपये डालकर 

होस्पिटल बनाती है ओर उन हेस्पिरल्स में मुम्बई का एक आदमी अगर 

इलाज कराने जाए तो वह गरीब हो या अमीर, अगर दस्पिरल मे 

इलाज कराने के लिए गया तो उसको तो कज लेना पडेगा, या अपना 

घर aa पडेगा या फिर गहने fics} रखने पडगे। 10 लाख, 20 

लाख यां 50 लाख रुपये तक एक-एक महीने का बिल आ रहा 

है। इसलिए इस बारे -म विस्तृत कामकाज होना चाहिए। जितना विस्तृत 

यह बिल दहै, उतनी दी विस्तृत गाइडलाइन्स इसके लिए बननी afer! 

जब हम रूल्स WA करने शुरू करेगे तो इतने ही अच्छि तरीकं से 

विस्तृत तरीके से रूल्स प्रेम at ताकि सीएसआर का जो उदेश्य हे, 

उस wera कौ पूर्तिं हो। 

दूसरा बड़ा विषय जो इसमे निकलकर आता है, वह सीरियस wis 

इन्वेस्टीगेशन ओफिस का है। यह अच्छा है। आपने सीरियस wre 

sath ओफिमस को जो ताकत दी है, उसके लिए मे आपको 

बधाई देता हू। उसको आपने ate करने कौ ताकत दी, उसकी जो 

पूरी रिपोर्ट होगी, ag पुलिस कौ रिपोर्ट मानी जाएगी । आप यह नही 

कह सकते है कि एक ca लेस एसी Fl एक. मजबूत व्यवस्था 

तैयार हो रही है ओर आने वाले दिनों मेँ इससे कितना tae कपिरिट 

सैक्टर के लोगों का होता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन हो. 

क्या रहा है, अभी भँ आपको एक उदाहरण देना चाहता हू अभी हाल
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ही मे एक कम्पनी को da किया गया, उसके घोटाले खोल कर 

सामने लाए गए! उस कंपनी का नाम है स्टोक YR! इस स्टौक गुरू 

ने लगभग एक हजार करोड रुपये का परोंड किया है, tet एक 

जानकारी मिल रही रै। जब सीरियस wis इन्वेस्टीगेशन ओफिस ने 

केस रजिस्टर किया तो अचानक यह wis की रकम घटकर सादे 

चार सौ करोड रुपया हो गया। यह अपने आप मे एक बडा सवाल 

है कि सादे पांच सौ करोड रुपया कहां गया ? उस कम्पनी मे बडे-बडे 

पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, आईएस रैक के लोग, जो रसूख रखने वाले 

लोग रै, जो बहुत ताकत वाले लोग रै, उनके पैसे उसने ले र्खे थे। 

जैसे ही केस रजिस्टरड हुआ, सबसे पहले उनके पैसे निकाल लिए गणए। 

यह जो सीरियस wre इनवेस्टीगेशन afta मे इस प्रकार का WIE 

शुरू हो गया है, sowie को भी रोकने का इतजाम होना afer) 

आप Wit को ताकत दे रहे है, यह बहुत अच्छी तरह है लेकिन 

इसे ताकत देने के साथ-साथ इस के ऊपर चैक भी रखना पडेगा 

ओर नजर रखनी पदेगी। हमारे साथी ने अच्छे आफिसर्सं कौ व्यवस्था 

की बात का सवाल उठाया है, qa नहीं लगता कि इस नारे मँ सवाल 

उठाने की आवश्यकता है। कोपिरिट अफेयर्स को aa बाले अच्छे 

आफिसर्स तैयार दै, तैयार हो सकते है। किंग at को समडीमे वाले 

अच्छे आफिसर्स हमारे देश मे ह ओर ज्यादा भी तैयार हो सकते है। 

सीनीआई के जो बडे-बडे अधिकारी है, कितने बडे wis की छनबीन 

शुरू करते है, बहुत एव्सपटसं कौ तरह छनबीन करते है। आफिसरसं 

का देश मे अकाल नहीं 3, बस आफिसर्ख कौ नीयत के ऊपर नजर 

waa की आवश्यकता है, ter मेरा एक निवेदन हे। 

इस निवेदन के साथ-साथ हाल के वर्षो मे 1991 के बाद जन 

से निजीकरण कौ नीति हमारे देश मे आई ओर आर्थिक उदारीकरण 

की व्यवस्था को हमने स्वीकार किया, तब से निश्चित तौर पर 

... (व्यवधान) | 

शरी संजय निरुपम : महोदय, भँ थोडा तो नोलृगा दी। 

सभापति महोदय :- आप अपनी बात को संक्षिप्तः कीजिए। 

st संजंय निरुपम : वर्षं 1991 के नाद आर्थिक उदारीकरण का 

दौर शुरू हुआ ओर उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था मे काफौ 

` विस्तार gam हमारी अर्थव्यवस्था बहुत फली है, जेसा कि मत्री जी 

ने बताया fe तीस हजार कंपनियां 1956 मेँ थीं ओर आज सादे आट 

लाख के आस-पास कंपनियां ti जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था मे विकास 
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ओर विस्तार a रहादै, वैसे ही कपिरिट जागत मे भी बहुत सारी 

एक्टीविरीज हो रही है। पिछले दस-षन्द्रह वर्षो मेँ तेजी से मर्जर ओर 

एक्वीजिशन के काम हए है। कितनी कंपनियों ने मर्जर किया, कितनी 

कंपनियों ने एव्विजिशन किया, उसकी एक बडी लिस्ट है, जो कि 

मेरे पास नही हे, लेकिन कपनी अफयसं के पास होगी। लेकिन इसं 

awa जो इईंसाईइडिर दडिग होती है उसके भी afta निकल कर आते 

3) दुर्भाग्यवश हमारे देश मे इंसाइडिर टेडिग मे शामिल लोगो कं ऊपर 

सखो कार्यबाही नहीं हो- पाती है। एक-दो केसिस मुञ्चे याद आति है 

लेकिन 3 नाम नहीं लेना चाहता ¢ जिस तरह से यूएसए मे होता 

है कि भारतीय मूल के एक गुप्ता जी थे, जो कि Fast मे काम 

करते धे। उन पर आरोप लगा तो se उठाकर जेल मै डाल fea 

अन वहां यृएसए मे किसी कौ हिम्मत नहीं होगी कि ae देसी दडिग 

कर सके। हमारे यहां एक-दो ta केस निकले है, लेकिन वह आदमी 

जेल मे नहीं डाला गया। एक-आध करोड रुपए का डिक्लेयरेशन 

नहीं था, उस पर कुछ पैनल्टी डाल कर छोड दिया गया। WA 

नदते WR ओर एक्विजिशन के केसिस है, जिनके तहत इनसाइडर दरेडिग 

हो रही दै, -उसे समञ्चना ओर उस पर सख्ती से कार्यवाही करना बहुत | 

आवश्यक है। 

यहां चिट फंड कपनिर्यो के बरे मे क्लाज है। म पूरा क्लाज . 

नही Ue रहा हूं। fae फंड कम्पनियों के बरे मे जिस प्रकार का 

प्रोविजन आया दै, निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। मँ इसका 

स्वागत करता हूं! छोटे-छोटे Fad को लूटने का हमारे देश में 

जो कार्यक्रम चल रहा है, वह एक बहुत ही जघन्य अपराध है। देश 

मेँ लगभग दो हजार के करीब एेसी चिर फंड कम्पनियां है। उन कपनियों 

को चैक करना ओर जो छोटै-छोटे बचतकर्ता Ti 

(+ 

रात्रि 08.00 बजे 

उनके पैसे जिस प्रकार से उसमे शामिल है, उनको जिस तरीके से 

निराश किया जा रहा हे, उसको चैक करने का इसमे जो इतजाम 

है, sad लिए आपको बहुत बधाई हो ओर उसके लिए मै आपका 

अभिनंदन करूंगा। पियरलैस से लेकर, अभी ताजा एक aie कम्पनी 

आई ‘3, कोई मलेशियन ग्रुप कौ कंपनी है। मल्टी लेवल माकं्टिग, 

पैरामिड asin, sa तरह की कंपनियो का जो खेल चल रहा 

हे, उन कपनि्यो को चैक करना बहुत आवश्यक है। ये बड़ी-बड़ी ` 

कम्पनियां 81 सत्यम कम्प्यूटर के बरे A मत्री जीने जिक्र किया। 

सत्यम कम्प्यूटर को हमारे देश कौ सरकार ने बहुत as a से 

` हैंडल किया। फिर महेन्द्रा ने उसको टेकं ओवर किया। सत्यम के
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मालिक जो श्री राजू थे, उनको atte किया गया। उनके Gea 

दिपार्टमंट के कुक अधिकारियों को ate किया गया, लेकिन जिस 

més एकारटेट कंपनी कौ वजह से सत्यम मे इतनी बड़ी फर्जिग 

हुई थी, उस कंपनी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं ee इसको बोलते 

हे - WEG वाटर हाउस कूपर। ये विदेशी कंपनी थी। आज भी 

वह कंपनी हर जगह उसी तरीकं से काम कर री है) आपने इसमे 

जो atfefer ओर wait के ऊपर एक प्रोविजन डाला है, वह 

बहुत अच्छ प्रोविजन दै। उससे सख्ती होगी । एेसी जो ads warez 

कम्पनियां ईै, जो ओडिरिग wed 3, इसमे अगर कोई कम्पनी गलती 

करती है तो उसका creda सीधे te होना चाहिए। उसको इस विजनैस 

मे काम करने का कोई हक नही होना afer 

आपने एक अच्छी व्यवस्था कौ है कि पांच साल से ज्यादा ae 

एक ओंडिरिग कंपनी किसी भी कंपनी के साथ अपना रिश्ता नही 

रख सकत्री है। हर पांच साल बाद उसको बदलना VSM! इस हिसाब 

से आपका यह अच्छ Gara है। दूसरा, चज ate fare के बारे 

मे जौ एक व्यवस्था है, आज हमारे यहां क्या होता है। मान लीजिए, 

एक fas फ़र्मिग कम्पनी है, प्रोन फार्मिग कम्पनी महाराष्ट FF 

वह una प्रोन wm के धधे मे जते है, कु पैसे कमाते रहै 

ant से लोन लेते है ओर रातँरात त्य करते है कि ta करेगे कि 

अब हेम आईटी कपनी att) रतोरात अपना नाम बदल लेना, धधा 

बदल लेना, किसी इन्वेष्टर से नहीं YET) उसकं ऊपर आपका जो 

प्रोविजन रहै, निश्चित तौर पर इस प्रकार के जौ मेलप्रेक्टिसेस रै, उनके 

ऊपर चैक लगेगा। एक बी एयरलाहन कपनी, जो छह महीने से अपने 

एप्प्लाइज को सैलेरी नही दे पाई है। उसके जो मालिक ह, वे हमारे 

कुलिग 21 छह महीने से उस कंपनी कं एम्प्लाइन को Aad Ae 

मिली है। केपनी के एम्प्लाइज कौ वाइप्स Wags कर रही दै। सब 

रोज एक-एक प्लेन लेकर जा रहे है, उस कंपनी के बारे मे आज 

तक कोर एक्शन नहीं लिया गया। 

सभापति महोदय, मेरी आपकी माध्यम से सरकार से गुजारिश रै 

कि उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, मैनेजर टेक ओवर 

होना चाहिए्। Sa हमने सत्यम को बचाया, उसी तेरह से इस कपनी 

को भी बचाना चाहिए! अगर ये मालिक इसे नही बचा. फारहारहै, 

इसे पूरी दुनिया मे घूमने का शौक है तो वह घूमै। जिख कंपनी के 

एभ्प्लाइन कौ ASH सुसाइड कर रही है, उस कंपनी का मालिक 

सादे तीन लाख का सोना एके मंदिर मे अपने जन्मदिन पर डौनेट करता 

tl वह बड़ी-बड़ी पार्टियां करता है, आप बिल्कुल करिए। लेकिन 

ये जौ atte गवर्नेस कौ इसमें कमी आई है, उस कमी को दूर 
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करने कौ दिशा मे कंपनी अफेयर्स भिनिस्ठरी को आगे जाकर कार्यवाही 

करनी wei, एेसा मेरा आपसे निवेदन है। उस कंपनी कौ बचाने कौ 

दिशा पे, उस कोपनी के एम्प्लाइज कौ रक्षा करने कौ दिशा मे, उसका 

जो पूरा ओंपरेशन vets है, उस alter को फिर से आगे चलाने 

कौ दिशा में निश्चित तौर पर मंत्रालय कौ तरफ से यह काम होना 

चाहिए, एेसा भँ मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूगा। मँ कुक बातें 

सेलेरीज के नरे मे कहना चाहता Tl आज सचमुच यह बात बडी 

आश्चर्यजनक लगती है ओर बहुत दुःख भीहोताहै कि इस देश में 

लाखो-करोडौ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते Bi 23-26 WHS के 

आस-पास अलग-अलग फीगसं आते है । शहरो मे जाकर देखिए । मुंबई 

Wa शहर मे जाकर देखिए, वहां बहुत से लोग पियो मे रह रहे 

हे। उनकी जिन्दगी जलील हुई पडी है। उसी शहर मे एेसे-एेसे कोपिरिट 

सेक्टर के wited है, जिनकी Fat Bed सौ ate है। एेसे में 

सैलेरी को रेशनलादज करना एक आवश्यक कदम है। AA लगता 

है कि अभी इसमे जो 11 wee का प्रावधान है, उस प्रावधान का 

भी वै दुरुपयोग wit उस सैलरी को कहीं न करीं ज्यादा से ज्यादा 

रेशनलाइज करने के लिए जब Bea HA Hi तो उसमे इस प्रकार 

कौ Uh MSS लाइन आनी चाहिए, Ta मेरा आपसे निवेदन होगा । 

एक अलग कानून है, उसके लिए एक अलग कोर्ट है। आपने एक 

अलग fee बनाया, एक अलग पुलिस एजेंसी आपने बना कर दी 

है। मे उम्मीद करता हूं कि इस कानून के माध्यम से हमरे देश में 

जो कोपिरिर पफ्रोडस हो रहे है, उनके ऊपर निश्चित तौर पर एक नियंत्रण 

स्थापित होगा ओर जो कछटै-ोटे इन्वेस्टर्ख ओर बचत कर्ता है, उनकी 

जमा पूजी सुरक्षित रहेगी ओर हमारे देश मे एक अच्छा whe गवर्नेस 

का राज a, tet मै उम्मीद करता हू। 

इसकं साथ ही भे नौजवान मंत्री के द्वारा लाए हए इस विधेयक 

का समर्थन करता हू 

[अनुवाद] 

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, मेरे पासं ga विधेयक पर 

बोलने वाले सात या आठ सदस्यो कौ सूची है। यदि सभा कौ सहमति 

हो तो, सभा का समय एक घंटा बढाया जा सकता FI 

अनेकं माननीय सदस्यं : जी, a 

शहरी विकास मत्री तथा संसदीय कार्य मत्री (श्री कमलनाथ) : 

सभापति महोदय, मै निवेदन करना चाहता हू। मेँ सदस्यों से अनुरोध 

wen कि हमे इस विधेयक को राज्य सभा ले जाना है। कृफ्या
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[श्री कमलनाथ] 

मेरी दुविधा को arts कृपया संक्षेप मेँ बोल ताकि इस विधेयक को 

आज ही पारित किया जा सके...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : मेरा मानना है कि सभा सहमत FI सभाका 

समय एक ddl aaa जाता है। 

अबे, श्री शैलेन्द्र. कुमार जी। 

[fect] 

श्री शैलेन्द्र कमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, आपने 

qa कंपनी विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए 

म आपका आभारी हू । 

अभी हमारे मित्र शिवकुमार उदासी साहब बोल रहे थे, बडा अच्छा 

उन्होने इस प्र अपना पक्ष रखा।..-८व्यवधान) माननीय मंत्री जी fered 

कर रहे है।..-(व्यवधान) ` ` 

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिये। व्यवधान न करे, उनको 

बोलने =) आप बोलिये। आप मेरी तरफ देखकर बोलिये। 

श्री शैलेन्द्र कमार : आप मंत्री जी को देखिये।..-(व्यवधान) 

| सभापति महोदय : मंत्री जी, जरा बैठ wr मंत्री जीनेठेरै 

आपकी बात सुन रहे है। 

,. श्री शैलेन्द्र कुमार ; उदासी जी हमारे मित्र है। इनको भँ बहुत-बहुत 

धन्यवाद देना aM मुञ्चे नहीं मालूम धा कि ये पदृते भी बहुत TI 

जब भी मै इनके घर गया तो ये पढ़ते हुए ही मिले, इसलिए भँ इनका 

बहुत आभार व्यक्त करता El बहुत तैयारी के साथ जिस प्रकार से 

माननीय मंत्री जी ने अपनी बात इस विल पर रखी है, उसके मुतानिक 

अपना पक्ष भी शिवकूमार उदासी जी ने रखा है। 

सनसे पहले मै माननीय मंत्री सचिन पायलट जी का बहुत अभारी 

हं कि वे इतना. teen जैसा बिल लेकर हम लोगो के बीच मे आये 

ओर अपना पक्ष भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया! आपको हम 

लोगों कौ, पुरे हाउस at शुभकामनाएं है कि आप आगे ag तरक्को 

wil 

दूसरी बात यह है किं इस बिल मे अभी देखा गया कि 1956 

के बाद 1993 तक करीब 26 संशोधन UT! आपने उख aad कौ 
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30 कंपनिरयो का हवाला दिया। इस वक्त 2012 मे. पूरे देश में 

8.5 लाख कंपनियां ti इसमें 193 स्टेडिग कमेटी कौ संस्तुतियां आई 

है, रिकरमेडेशंस आई है ओर वे सब आपने मान ली रहै, इसके लिए 

म आपका आभारी हूं कि आपने स्थाई समिति कौ जो भी रिकरमेँडेशंस 

आई, सब आपने मान tl 

जहां तक देखा गया है, चाहे वे निजी कंपनियां हों या सरकारी 

„उपक्रम हो, बहुत सी हमारे देश मे नवरल कंपनियां है, भिनी नवरत्न 

कंपनियां है, fed राष्ट्रपति जी के द्वारा ओर सरकार के द्वारा. पुरस्कृत 

किया जाता है। जैसे feast रै, सेबी है, उसी प्रकार से मुञ्चे सौभाग्य 

प्राप्त gat कि एक feast भी दहै, दलित इंडियन Gen ate कमर 

दो हजार के करीब इस feast के dead Fi उन्दने हम सभी Mages 

कास्टस, Heyes TET एम.पीज. लोगों को बुलाया । हमक्रो नहीं मालूम 

था कि हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कं भी इस प्रकार 

के कोपिरिट घराने के लोग fi वहां पर पहुंच कर हम लोगो को. 

` बहुत खुशी हुई, हमारे तमाम मंत्रीगण भी वहां गये AI भ आपके माध्यम 

से माननीय मंत्री जी से कहूगा, सरकार से भी aem कि जिस प्रकार 

से फिक्की हैया feast जो बनी हुई है, डिक्कौ के लोगों को आपके 

प्रोत्साहन की जरूरत रहै, उनको dfn कौ जरूरत 31 आप इसका 

ख्याल जरूर tian, क्योकि, आज जो भी सरकारे है, चाहे एनडीए 

at ata यूपीएकी हो, वे हमेशा दलितों कौ बात करती 1 अगर 

ये लोग BA-Det पूजी लेकर आगे बढते है तो ईनके हितों को रक्षा 

के लिए, इनको निवेश के लिए, इनको लोन के लिए भी आप प्रोत्साहन 

` देगे, यह मेरी आपसे अपेक्षां है। 

दूसरी बात यह है कि यंहां पर सीएसआर के बारे मेँ आपने बताया। 

aide सोशल रैस्पौसिबिलिरौ कीं नात जो आपने रखी है, म aga 

cam से इसे देख रहा था, यह बहुत अच्छी योजना है। अभी हमारे 

` संजय निरुपम जी ने बड विस्तार से इसको परिभाषित भी किया हे, 

लेकिन यहां तक मँ पल्लिक सैक्टर अंडरटेकिग कौ मीटिग मे गया, 

tat बहुत सी कपनियां है, सीएसओर मे जैसा आपने परिभाषित किया 

fe tire का दो wae ये कपनियां सोशल नेरवर्किग के विकास । 

मे, कल्याण मे लगाती $1 लेनिक वह कम है। बहुत सी tet कंपनियां 

है, जो wisi के फायदे मै रहै! मे चाहूंगा कि प्रोफिट को दो wee 

से आगे aarti) ज्यादातर मने .देखा है कि जो कपनियां जहां पर स्थापित 

है, उसके इर्द-गिदं जो गांव या जो भी इलाके र, उनके डेवलपर 

के लिए वे काम करती fae कंपनियां एनीओ को.भी काम 

देती है, वर्योकि अभी तक सीएसभार का कोई मानक फिल्म नही हे। 

हम लोगो नें as कंपनियों के बारे मे जब अध्ययन किया तो पता
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लगा कि. कुछ तो डायेक्ट करते रहै, कुछ एनजीओ के भ्रू करते रहै, 

Qe लोग अपने इलाके मेँ करते है ओर कुछ लोग ओँल ओवर इडिया 

मे कल्याणकारी विकास की योजनाओं पर काम करते है। मै कहना 

aren कि इसकं लिए आप फिक्स मानक बना दँ कि केसे, किस 

इलाके में, कहां पर ये at ओर खासकर मै aren कि जो foe 

एरियाजे ठै, जो दूर-सुदूर के इलाके है, जहां पर डेवलपमेट नर्ही wT 

हे, वहां पर कम से कम इसे स्थापित किया जाये तो मेरे ख्याल से 

बहुत अच्छा TH... (ae) ) 

सभापति महोदय : संक्षिप्त कौजिपए। 

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, दूसरी बात यह रै कि बहुत सी 

tet कंपनियां है, जिने सरकार कौ पंजी लगी है ओर बहुत से लोगों 

ने ऋण लिये है। वे कंपनियां आज बीमारी कौ हालत मे है, fre 

सिक कंपनियां कहते रै, उनको भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता 

है। इस ओर सरकार ध्यान दे ओर खासकर आपने जो निवेशक ओर 

शेयर धारकं के हितों कौ रक्षा की बात कौ है, उस तरफ विशेष 

तोर पर ध्यान देने कौ आवश्यकता है। बहुत सी कंपनियों कै बे 

मे अभी हमारे पूर्वं बक्ताओं ने कहा, उदासी जी ने कटा, संजय निरुपम 

जीने कहा कि बडे पैमाने पर पैसे ते जाते है ओर सत्यम आदि 

तमाम कंपनियों कौ बात इन्होने Hel एेसी बहुत सी कपंनियां है, बहुत 

सी fae फंड कपनियां है, जो पन्लिक के पैसे को लेकर भाग गयं । 

इसके लिए आप सजा का प्रावधान बहुत कडा कर ताकि आने वाले 

समयमे जौ भी केपनियां स्थापित हो रहीरहै, वे इस तरह की a 

न कर सकं ओर इस तरह का कोई प्रयास न करे Wh 

श्रमिकों के हितों कौ रक्षा कौ तरफ आपने इगित किया, गुरूदास 

गुप्त जी सदन में उपस्थि होते तो बड़ा अच्छ होता। श्रमिकों के हितो 

कौ रक्षा, कर्मचारियों के हितौ कौ रक्षा को सर्वोपरि रखें क्योकि इन्हीं 

पर पूरा संस्थान ओर कंपनियां आधारित होती Fi अगर इनकौ यूनियन 

जायज मांग को लेकर हडताल करती है, अपनी मांग को लेकर बात 

कहती दै तो उसको मानना चाहिए! आपको कोपिरिट घराने के लोगों 

पर दबाव बनाना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा सर्वोपरि wai 

सभापति महोदय : afer ati 

श्री wera कमार 

दो-तीन aaa शेष रहै। 

: महोदय, मै समापन कौ ओर हू, केवल 

` इस प्रकार की जो wis करने वाली कंपनियां है, उन पर कडाई 

सेः सखी की जाए। जहां तक रोजगार के अवसर की बात आपने 
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कही दहै, मैने देखा है कि जैसे अभी हमारे यहां सरकारी उपक्रम लग 

रहे है, उसमे ये. तमाम अधिकारी कर्मचारियों को बाहर से ला रहे 

है। यह कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों कौ वहां de गयी 

है, जिन लोगो ने स्वेच्छ से de दी है, हम यह नहीं कहते कि उनकी 

उपजाऊ जमीन थी, लेकिन जिन लोगों ने स्वच्छ से ce दिया दै, 

उनको प्राथमिकता देनी चाहिए कि उन्हे उन केपनियौ मे विशेष सेवा 

का अवसर प्रदान करे ओर उनको रोजगार दँ। उनको विशेष अवसर 

प्रदान करे, यह मेरे कहने का मतलब दहै। यह कोशिश कंपनी को 

करनी चाहिए कि चाहे निजी कपनी हो या सरकारी उपक्रम हो, इसमे 

आरक्षण कौ भी व्यवस्था हो। जो एससी, एसरी है, उन पर विशेष 

ध्यान दँ कि इनको विरोष सेवा का अवसर प्रदान करे, तभी जो रोजगार 

के अवसर ae कौ बात आपने कही रै, वह पूरी हो पाएगी। ` 

राष्टीय कंपनी विधिक अधिकरण बनाये जाने कौ बात आपने कही 

है, यह बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी कंपनी या संस्थान मेँ 

कोई बात आए तो अपनी बात इसमे ले जाए्। इसको जल्दी से जल्दी 

बनाने की आवश्यकता है, तभी जाकर कंपनी शेयर धारक, निवेशकों, 

श्रमिक, कर्मचारियों ओर तमाम जो रोजगार के अवसर रै, उनके हिरतो 

कौ रक्षा हो पारगी। 

महोदय, मे ज्यादा HS नं कहकर अपनी बात समाप्त करूगा, 

aie सभापति जी, जो हमारे सीधी के सम्मानित मित्र है, इन्होने आपको 

Zita किया ओर आपपे घंटी बजा दी 1 ..-(व्यवधान) मे अपनी बात समाप्त 

करते हुए इस बिल का पुरजोरं समर्थन करता हू 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : इसमे गोल्डेन | 

प्रोविजन पहली! बार आया है क्योकि 50-60 साल से ज्यादा. कपनी 

एक्ट हो गयां है। यह धारा 172 दै। 

धारा 135 ' कोपिरिट सोशल रिस्मांस्बिलिटी ' अगर यह. लेटर इन 

स्पीरिर मेँ shee हो जाए तो कपनिज एक्ट मँ काफी चज आएगो। ` 

अभी. इसके wea बने नहीं है! इसका रियल उपयोग होना चाहिए। 

जैसा कि बताया जाता है कि कोई कोपरिट सेक्टर अपना स्कूल चलाने 

लगा, ta नही हौना चाहिए। इसकौ रियल सोशल रिस्मास्बिलिटी होनी 

चाहिए। | । 

दूसरा, इसमे जो वाहंडिग-अप प्रोवीजन्स आए है, 1928 के एक्ट, 

1942 के एक्ट ओर 1956 के कपनी wpe में से वादडिग-अप प्रोवीजन 

1 आपने fee गठित किया है। यह fee 15 साल से अभी 

तक नही बन पाया है। वाग -अप यह है कि यदि Sot अपने `
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श्री विजय बहादुर सिह] 

ऋण का भुगतान करने मे असमर्थं हो। यह 242 सेक्शन है। ये 

रिस्पास्बिलिरी बड़ा सिरियस चीज है। अभी तक पिछले आट सालों 

से, वर्षं 1950 से, यह हाईकोर्ट जज करता था। वे इस विषयं के 

विशेषञ्च थे। अब टिन्यूनल मे क्या होगा कि दो पुराने fee न्युरोक्रेरूस 

या कुछ जान-पहचानी tea पावर, अगर बे आ जाएंगे तो कपनी 

को बंद करना ओर पुनर्वास करना बन जाएगा। F यह कहना चाहता 

Gi जो तंत्र समय प्र खरा उतरा है। जो 50 सालों से हाई कोर्ट 

कौ डिविजन बच agen अप कर रही थी, उसमे क्या खराबी है? 

दूस प्रोविजन seh यह दिया है कि...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न ati आप बोलिपए। 

...(व्यवधान) 

श्री विजय बहादुर सिंह : मै चाहूगा कि यंग डायनेमिक मिनिस्टर 

साहब इसको रिलुक कर dt अगर यदि यह 1950 से अब तक न्यायिक, 

निर्णयो नारा समय कौ कसौटी पर खरा उतरा है, तो हम इस प्रक्रिया 

को जारी क्यो नहीं रख सकते? He Fan a रहा है? पता लगा 

कि रेलवे क रिरायई ब्यूरोक्रेट्स आ गए am कम्पलंसरी रिययरमेर 

का उनको मालूम नही है, जब तक उनको पता चलता दै, वे निकाले 

जा चुके होते ti नतीजा यह हुआ कि जब से कैट बनी है एरियसं 

ase हो गए। जो हाई wed मे एरियसं थे, वे कैट में चले au 

मे चाहता हूं कि कमनी एक्ट के जो gften प्रोविजन्स है वे उच्च 

न्यायालय कौ न्यायिक समीक्षा कं stata दन्द जारी रख सकते है। 

उनको यह एडवांटेज होगा, लिरिगैशन खत्म em श्री एल. चन्द्र कमार 

मामले के बाद प्रत्येक आदेश मेँ न्यायिक समीक्षा रै वह हाईकोर्ट में 

चला जाएगा ।..-( व्यवधान) सीजर कौ पत्मी कौ अपील सीजर को जाएगी। 

अगर टिव्यूनल में संयुक्ते सचिव है तो अपीलेट मेँ सचिव हो जाएगे 

तो फिर वही चीज हुई ।..( व्यवधान) मेँ इसको लीगल tre से क्लीयर 

करना चाहता हू किं इतनी जल्दी तो इसको sign भी नहीं समञ्च सकते 

कि यह क्या है? इतनी जल्दी हाथ लगाएं ओर समञ्च जाएं यह तो 

बड़ा मुश्किल दै।... (व्यवधान) इतनी जल्दी इसको भाजपा वाले भी 

नहीं समञ्च सकते ईै।... (व्यवधान) मेरा कहना यह है fe इसमे जो 

जूडिशियल रिव्यू का मेकेनिज्म है अगर हाईकोरं का भैकेनिज्म इनकारपोरेट 

करते te तो चलेगा। 

एक ओर प्रोविजन है कि इनको टिव्यूनल मे अपील फाइल करने 

का लिमिटेशन तीन साल है। यह कहीं नहीं है। सिफ़ सिविल सूट 
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फाइन करने का लिमिटेशन है कि तीन साल पहले आपने उधार लिया 

हो तो टाइम बाड होता है। तो, यह तीन वर्ष क्यो है ओर 90 दिन 

कर्यो नहीं है जोकि हर जगह है। लो ate लिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट 

के जितने faa है, वे केवल तीन वर्ष F क्यो है? 

म अत में कहना चाहता हूं fe इसमे जो वाईंडिग अप के aad 

दिए गए है, एक सैक्शन होता है यदि यह उचित ओर स्टीक हो, 

saat थोडी सी ras feace हर्द है। मँ ज्यादा न कहकर इसका 

एक fet मोर दे दुगा, क्योकि अभी कमलनाथ जी ने बताया कि 

यह राज्य सभा A भी जाएगा। आज सिर्फ रिचुअल दै, इसका एक्शन 

fra फिर होगा। भे इसका fet नोर दूंगा ओर अगर वे aad का 

एडजस्ट्मैट कर सके तो कर a 

इसके अलावा इस निल मे ओर कुक खास नहीं है! यह जिस 

तरह रै, इसे पास कर दिया जाए, राज्य सभा मेँ देखा जाएगा। 

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति जी, नार्मलली इस बिल का 

विरोध करना चाहिए, क्योकि यहं आज ही लिस्ट ate बिजनस में 

आया है।...(व्यवधान) आज ही पास हो रहा है।...(व्यवधान) हमे इस 

पर संशोधन देने का मौका नहीं मिला। लेकिन F फिर भी दो कारणों 

से इस बिल का समर्थन करता El एक नौजवान मंत्री जिदगी मे पहली 

बार एक भारी बिल लाए fi भ उनके पूज्य पिताजी को जानता 

था। मे जिस रास्ते से रोज जाता हूं - राजेश पायलट मार्ग, तो उनकी 

याद आती है। उनका बेरा बिल लाया ठै, इसलिए इसका समर्थन करना 

हमारा Gel बनता है।...(व्यवधान) * 

सभापति महोदय : कोई ओर बात रिकोंड मे नर्हीं जाएगी, केवल 

माननीय सदस्य की स्पीच रिकोड मे जाएगी। 

व्यवधान)...“ 

प्रो. सौगत राय : दूसरी बात, मेरे ख्याल से कम्पनीज रलो जो 

56 का कानून था, वह काफौ मोरी किताब होती थी। यह कैवल 

400 खंडं के बरे में है। एक एकल विधेयक प्रस्तुत किया गया 

Si यह अच्छ है क्योकि बिल कोमप्लीकेटेड होने से विजय बहादुर 

जी जैसे वकील को फायदा मिलता रहै, बिल साधारण होने से हम 

` जैसे आम आदमी को सुविधाएं मिलती है । इसलिए इस बिल का समर्थन 

करना चादहिए। इस बिल में कई नए सुधार लाए गए है। कोपिरिट 

Tata के बरि मे बताया गया, रिमुनरेशन पोलिसी के बरे मे बताया 

“कार्यवाही gard मे सम्मिलित नहीं किया गया।
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गया, कोपिरिर सोशल रिस्पौसीजिलिरी Caregen) दौ प्रतिशत कर दिया 

गया, रोटेशन ath ओडिटर्खं एंड aifefen फर्स स्दैटूटरी बना दिया 

गया ओर settee डायरेक्टर्स पर कोई eae लाया गया ये स्वागत 

योग्य कदम दै। यह अच्छी बात रहै। मे बताना चाहता हूं कि हमारा 

कोपिरिट गवर्नेस कितना कमजोर है, यह सत्यम कम्प्यूरसं के केस में 

पता चला। केसे एक आदमी ने कोपिरिट whe करके पैसे का पहाड 

बनाया, सत्यम कम्प्यूटर्स इसका उदाहरण है। संजय निरुपम जी बता 

रहे धे कि उसका मालिक रामलिगम राजू अभी जेल मे है। लेकिन 

बात यह है कि ae हुमा कैसे? क्यो हमारा रैगुलेशन नही था कि 

जन वह इतना WIS कर रहा धा तो उसे पकड़ा जाता। संजय निरुपम 

जी ने सही बात बताई कि रामलिगम राजू जेल मे गया, जौ ओंँडिटर 

था WE वाटर हाउस कूपर, वह अभी भी व्यापार कर् रहा है, उस 

पर ae पाबंदी नहीं लगाई गर्ई। अभी वह वैखा ही चला आ रहा 

दै। हमे देखना चाहिए कि to wie fer at a 

महाराज जी, मै आपको मानता हू। आपके प्रवचन कौ सीडी मेरे 

पास है। मुञ्चे दौ मिनट समय ओर दे दीजिए। मे आपके आश्रम में 

भी गया हू। मेरे ऊपर set दया athe 

सभापति महोदय : धन्यवाद । 

प्रो. सौगत राय : महारज WS जानते है, मेरे साथ उनका बहुत 

अच्छा रिश्ता दै।...( व्यवधान) 

सभापति महोदय : धन्यवाद्। 

[अनुवाद | 

कार्यवाही gad मे कुछ ओर ad जाएगा। 

(व्यवधान)...* 

प्रो. सौगत राय : महोदय, F अपना भाषण दो मिनट F समाप्त 

कर रहा है। वस्तुतः हम विधेयक का समर्थन कर रहै FI 

[हिन्दी] 

महोदय, भ कहना चाहता हू कि रिम्यूनरेशन पर fated होनी 

चाहिए १ हम एक गरीब देश मे है, वहा रिलायंस का fy ओंफिशियल 

अम्बानी, नाम भी नहीं बोलना चाहिए, रिम्यूनरेशन कौ कोई लिमिट होनी 

चाहिए। मेँ जब देखता हू, तो आंसू आ जाता है कि उसने 27 फ्लोर 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) 

"कार्यवाही sara मे सम्मिलित wel किया गया। 
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का एक मकान मुंबई मे बनाया है अपने रहने के लिए। क्या उसमे 

लगा पैसा उसका खुद का है? वह शेयरहोल्डरसं॑का पैसा है। अम्बानी 

स्टेडियम में शेयरद्येल्ठर्स को मीर्टिग करत था, ae समृद्धि का अभद्र 

प्रदर्शन fl वह जन्मदिन पर अपनी बीवी को एण्जीक्यूटिव जेर Wie 

करता है। क्या इस गरीब देश मे tr होना चाहिए? क्या इस पर 

कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए ? यह नौजवान wit है एक समय जब 

हम लोग aie में थे, हम लोग समाजवाद कौ बात करते थे ओर 

आज वही काग्रेस आज अम्बनी फैमिली A लोगो को...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : ठीक है। 

प्रो. सौगत राय : महोदय, यह एक सीरियस मामला दै। (अनुकाद] 

पारिश्रमिके कौ एक सीमा होनी चाहिए ओर यमृद्धि कौ यह भदी नुमाइश 

बंद की जानी चाहिए! (हिन्दी) दूसरी बात, सजय निरुपम जी ने बोला 

है, मैने देखा मंत्री जी, कोलकाता गए थे! वहां पर उन्होने बोला किं 

faz फंड के खिलाफ कदम saga मे समञ्चता हूं कि सीरियस बात 

है। हजारो-लाखों ora fenfed का पैसा उसमे जमा हु दै ओर 

कोई नहीं जानता है कि वह कब बंद हो जाएगा, यै सब गरीब लोग 

बेघर हो जाएगे। सहारा के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेट 

दिया, उसको स्टै मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कटा कि इतना रुपया जमा 

करना है। लेकिन कैसे ओर किसकी मदद से सहारा इतना बडा बन 

गया ? यह बात Bast चाहिए। उसकी कोई खास wea नहीं Fi 

वह पुणे मे एक क्रिकेट टीम चाहते थे। फिर बोला किं उसके लिए 

पूना मे अपना स्टेडियम चाहिए, तो अपने नाम से स्टेडियम बना दिया। 

यह पैसा कहां से आता दहै? गोरखपुर के Be डिपजिटर्ख के पैसे 

से इतना बडा बना ओर लड़के की शादी मे 150 करोड रुपये खर्च 

कर दिया! इस मुल्क मेँ कोई देखने वाला नहीं है? हमारे सामने कानून 

रहते हए भी यह सब वल्गर feed ath वेल्थ चलेगा? इस पर 

सोचना चाहिए्। मुल्क आगे ae, लेकिन यह आगे aon केवल कुछ 

कोपेरिर लोगों का आगे set नहीं होना चाहिए! यहां कोई सामाजिक 

न्याय होना चाहिए। मेँ विश्वास करता हूं, जेसा आप प्रवचन मे बोलते 

है कि सीधा जीवम चलिए, वह करना चाहिए। मँ यह कहना चाहता 

हू कि इस बिल का हम लोग समर्थन करेगे। हमारी पार्टी का सिद्धांत 

हे कि हम इस बिल का समर्थन करेगे, लेकिन यह मेरी मांग है कि 

इस बिल को ओर eM बनाएं। सीरियस wis इनवेस्टीगेशन ओफिस 

बहुत पावरफुल आर्म ह, कपनीज के नारे A यह सीबीआई से भी 

ज्यादा पावरफुल हय सकती है। उसको eget पावर दे दिया, हम 

इसका समर्थन करते है, लेकिन se ओर शक्तियो कौ आवश्यकता 

हे। इसी बात के साथ मेँ नौजवान मंत्री को बधाई देते हुए बिल का 

समर्थन करता हू। 
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` शेख See हक (वर्धमान -दुगपुर) : सभापति महोदय, धन्यवाद, 

आपने मुञ्चे इस विधेयक पर बोलने की अनुमति प्रदान कौ। अपने भाषण 

को संक्षिप्त रखने के लिए, मँ केवल कुछ ad ही cam 

मेरी पहली बात कोपिरिट सोशल रिस्पौन्सिबिलिरी के बरे FF 

विधेयक के अनुसार 500 करोड रुपए या अधिक कौ निवल हैसियत 

या 1000 HS em के कारवार या विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 करोड 

` . रुपए के निवल लाभ वाली कंपनी, अपने निवल लाभ के दो प्रतिशत 

am at अपने आस पास के क्षेत्र मे व्यय करेगी। परन्तु मेरा मत 

यह. है कि इस ade को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए्। aa 

के उपक्रम के मामले में, यह अनिवार्य है; परन्तु इस मामले में, विधेयक 

के अनुसार यदि कंपनी tet राशि को व्यय करने मँ असफल रहती . 

हे, तो ae इस राशि को व्यय न करने के करण अपनी रिपोर्ट में 

बताएगा,. क्यो ? aS को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। se अपने 

कुल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करना होगा? निवल हैसियत को 500 

करोड रूपए तक सीमित क्यो किया जाए? इसे 100 करोड रुपए 

. किया जाना चाहिए! इसी प्रकार, कुल कारबार सीमा 1000 करोड 

रुपए ही क्यो हो? इसे 500 करोड़ रुपए किया जाना चाहिष्। 

दूसरी बात लेखा परीक्षा ओर लेखाकरण के बरे में है। लेखा . 

परीक्षक को कड़ी निगरानी मेँ रखा जाना चाहिए, न कि केवल पांच 

वर्ष हेतु प्रतिबंध. लगाना चाहिए, बजाय यदिं कोई लेखापरीक्षक SITAR 

कोई गलती करता है, तो उसे काली सूची मे डाला जाना चाहिए। 

मेरी तीसरी बात कपनीं कानून के बरे मेँ है। आज, हम ` देख 

रहे है कि अनेक कंपनियां स्वयं को "चिर Ge’ के रूप भँ निधियां 

एकत्रित करने के लिए पंजीकृत कर् रही ह, ओर लोगों को धोखा 

दे रहीर्है। हम देश के अनेक भागों, विशेषकर मेरे राज्य पश्चिम 

नगाल मे ta देख रहै है। सबसे बडी चिन्ता की बात यह है कि 

इन fae het से संबद्ध व्यक्तियों के राजनीतिक संबंध fi किसी भी 

| ‘Ta फड' के साथ संबंध वाले किसी भी व्यक्ति को विधायक या 

संसद सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए्। इसमे ter उपबंध होना afew 

मेरे कहने का अर्थं है कि कंपनी कानून इतना कड़ा होना चाहिए कि 

as भी "चिर फड' कंपनी पंजीकृत कंपनी न हो। विद्यमान ‘fae 

| फंडो' कौ सही ढंग से लेखा परीक्षा कौ जानी चाहिए, ताकि वे लोगों 
को धोखा नदे सकँं। . 

<> 

` चौथी ard किसौ कपंनी के कर्मकार ओर कर्मचारियों के हितों 
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के बरे मे है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि कर्मकारं को 

किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित न किया जा सके। इसके साथ-साथ 

भे रुण उद्योगों के बारे मे, कहना चाहता हू, एसओआईसीए एक रुग्ण 

कपनी को दिवालिया कंपनी परिभाषित. करती है ओर ae एेसी प्रक्रिया 

शुरू करने का प्रयास करती है, जिससे एसी कंपनियों को पुनर्जीवित 

किया जा aml इरादि समिति ने स्वयं कपनी के प्रवर्तकों के कारण * 

पुनर्गठन प्रक्रिया या पुनर्जीवनं प्रक्रिया मे प्रायः होने वाली देरी के बरे 

मे बताया था। इसलिए, माननीय at ot a इस पर ध्यान ear चाहिए, 

ताकि रूण प्रवर्तको की किसी बाधा के बिना रुग्ण कंपनियों को पुनर्जीवित 

किया जा सके। इनं रुग्ण कपनियों के कर्मकारौ के हितो का संरक्षण 

किया जाना चाहिए। 

पांचवीं बात सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा से संबंधित है। उसे 

ओर स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ, कोपिरिट सेक्टर क्षत्र 

को भी सख्त निगरानी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। 

| मेरी छठी वात स्थायी समिति की सिफारिि पर विचार के रे 

43, जो. सिफारिश एक लेखापरीश्चा फर्म द्वार लेखापरीक्षा कौ जाने 

वाली. कंपनियों at संख्या कौ सीमा कौं निर्धारित करने से संबंधित 

है। gen को कंपनियों कीं संख्या निर्धारित करनी ae 

'्र्वतकों' कौ परिभाषा पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। मेँ 

माननीय मंत्री जी से इस पर पुनः गौर करने का अनुरोध करता दू 

ओर उन सभी व्यक्तियों, जो अंशधारक है के रूप मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 

इससे we है ओर इसके अतिरिक्त उन लोगों, जो एक व्यावसायिक 

पद पर कार्य कर रहे है तथा उनके पास कंपनी को प्रभावित करने 

एवं उसे नियंत्रित करने कौ क्षमता रखते रै, को gee दायरे मेँ लाना 

` चाहिए्। उन्हे भी "प्रवर्तको की परिभाषा मेँ लाया जाना चाहिए। 

अब, "उच्च पदो पर आसीन cafe’ कौ बात करे, जिन्हे कंपनी! 

के किसी निदेशक के रूप मे नही होना चाहिए। उच्च पदों पर आसीन 

है व्यक्ति यथा प्रशासक, कार्यकारी या न्यायिक पदों पर आसीन व्यवितियों 

को उनंकी सेवार्िवृत्ति के बाद निदेशक नहीं बनाना afew कभी-कभी 

नौकरशाह ओर कार्यकारियों के बीच साठ-गांड हो जाती है। सेवानिवृत्त 

के बाद वे निदेशक बन जाते I 

जहां तक संवैधानिक वैधता का प्रश्न ह, भँ माननीय मत्री जी 

के ध्यान मँ यह लाना चाहता हूं कि विधेयक मेँ कपनी मामलों के 
अधिनिर्णयन के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय कपनी कानून 

` अधिकरण का प्रावधानं 81 फिर भी, 2002 मे कपतरी . अधिनियम में 
.
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संशोधन के aria स्थापित इसी तरह कौ Pen इस . समय . उच्चतम .. 

न्यायालय मेँ विधिक चुनौती का सामना कर रही दहै। इस पर भी ध्यान 

दिए जाने की आवश्यकता है! 

अब विधेयक मे एक te प्रावधान है जिसका भारतीय प्रतिभूति 

ओर विनिमय ae (सेनी) अधिनियम ओर इसके नियमों से टकराव 

है। ta नहीं होना चाहिए। सेनी अधिनियम को कमजोर महीं किया 

जाना चाहिए, बल्कि इसे सत्यम मामले जैसी धोखाधदी रोकने के लिए 

ओर मजबूत बनाया जाना चाहिए! धोखाधडी के किसी भी मामले कौ 

जांच होनी चाहिए ओर समुचित दंड दिया जाना afer 

हम देखते दै कि सेनी अधिनियम, 1992 एक सूचीबद्ध कपनी 

की प्रतिभूतियों मे आंतरिक कारोबार को प्रतिसिद्ध करता है। यह दोषी 

पाए् गए भेदियोँ पर 25 HTS रुपए या Ua कारोबार से हए लाभ 

का तीन गुना, जो भी अधिक हो, कौ शास्ति अधिरोपित करता है। 

लेकिन इस विधेयक मे यह कहा गया है कि इस विधेयक म केवल 

निदेशकों या प्रमुख wants कार्मिकों पर के आंतरिक कारोबार को 

प्रतिबधित किया गया है, ओर इसमे केवल 5 लाख रुपए से 1 करोड 

रुपए कौ शास्ति अधिरोपित करता है! te नहीं होना चाहिए। इसे 

ओर सख्त बनाया जाना चाहिप्। 

किसी कंपनी क गैर- सूचीबद्ध होने कौ स्थिति में, सेबी अधिनियम 

कहता हे कि यदि यह एक तीन वर्षो से सूचीबद्ध कपनी है, तो वर्तमान 

अंशधार्को को गैर-सूचीयन को अनुमोदित करना चाहिए । लेकिन विधेयक 

मे गैर- सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के प्रकारो पर कोई प्रतिबध नहीं 

हे इसलिए, अंशधारक, चाहे उसकौ अंशधारिता कितनी भी कम क्यों 

नहो, के हितौ का ध्यान रखा जाना चाहिए 

इन बिन्दुओं कं साथ, म माननीय मंत्री जी से विधेयक पर पुनः 

गौर करने अनुरोध ओर इसे पुनर्गठ्ति कर ओर तत्पश्चात् इसे सदन 

के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हू। 

डो. एम. तम्बिदुरई (करूर) : सर्वप्रथम, मे अपने युवा साथी 

को बधाई देता हू, PA राज्य मंत्री (स्वतंत्र WR) के रूपमे कार्यभार 

ग्रहण किया है ओर इस विधेयक की रूपरेखा तैयार की FI महोदय, 

म इन्दे अच्छी तरह जानता हू। वह एक बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है ओर 

अभी इन्द अपने जीवन मेँ इस पद से भी उच्च पद पर जाना है। 

म बधाई देता हं ओर उन्हे आगे आने ओर पद ग्रहण करने कौ शुभकामनाएं 

देता Gl मेँ उन्हे अच्छी तरह जानता हूं । उनके पिता ओर मेँ यहा साथ-साथ 

धे। उस समय, वह स्कूल मे पद् रहे थे। उस समय, वह tat में 
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पट् रहे थे। आज, मै उन्हे देख रहा हू। वह एक महान व्यक्ति बन 

गए है ओर एक अच्छे उदेश्य के feu विधेयक तैयार कर रहे रै 

..-( व्यवधान) 

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : श्री पायलट एक विधेयक तैयार 

कर रहे FI । 

डो. एम. तम्बिदुरई : महोदय, उन्होने बहुत ही स्पष्ट तरीके से 

विधेयक के उदेश्य का उल्लेख fear है। उन्होने स्थायी समिति कौ 

लगभग 90 प्रतिशत सिफारिश स्वीकार कौ है। वह स्थायी समिति के 

प्रतिवेदन का उल्लेख करना भूल गए) केवल वित्त समिति ने सभी 

चीजों को संभाल लिया। समिति के अधिकांश सदस्य इस समय बोल 

रहे $1 हमने 100 प्रतिशत सिफारिश स्वीकार कर ली होतीं क्योकि 

अधिकाशं सदस्यो ने इस पर चर्चा कौ ओर बहुत ध्यानपूर्वक इस मंत्रालय ` 

के लिए सिफारिश की है। उन्होने वह कारण भी स्पष्ट किए, जिनके 

लिए वे यह विधेयक लाए gi te इसलिए रहै क्योकि हम निवेश 

को प्रोत्साहित करना चाहते है। निवेश अधिक ` महत्वपूर्णं है। उसके 

बिना हमारा देश ओर हमारी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकते। 

हमारी अर्थव्यवस्था उदारीकृत है। हम fava के सर्वाधिक लोकतात्रिक 

देश 31 हमे निवेश को प्रोत्साहित करना है ओर निवेशकों के हितों 

के संरक्षण के तौर-तरीकों पर विचार करना है। यही कारण है कि 

वे इस विधेयक मे इतने सरे संशोधन ला रहै ्ै। उन्होने कहा है 

कि यह विधेयक निवेशक ओर साथ-साथ कर्मकारं के हितों का 

भी संरक्षण करता है उन्होने यह भी कहा रै fH 5 वर्षो के बाद, 

कंपनी के लेखा-परीक्षक भी बदल जाएगे। लेकिन क्या हौ रहा है? 

5 वर्षो के बाद भी, कछ कनिष्ठ जो समान कपनियो मे लेखा-परीक्षकों 

के रूपमे काम Hs, केवल वही sa कंपनी के लेखा-परीक्षक 

बन रहे ्ै। इसलिए, हम इसे तत्काल नर्द रोक सकते। लेकिन किसी 

भी तरह, हमे इस प्रकार कौ भूमिका को fafa करने के तरीके 

eq है। एक ओर महत्वपूर्ण विषय है कोपिरिट सामाजिक दायित्व कौ । 

उन्होने कहा कि शुद्ध लाभ.का दो प्रतिशत उस उदेश्य के लिए लिया 

जाएगा। इसे बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया जाना चाहिए क्योकि दो प्रतिशत 

के साथ आप सामाजिक उदेश्य के लिए क्या कर सकते है? उसे 

बदाकर् 5 प्रतिशत करना होगा। यही Ga हम दे र 1 

इस देशम क्याहो रहा है? Pras कौ निवेश करने 4 विश्वास 

क्यो नहीं ले पारहा है? करई जाली कंपनियां है। वे पंजीकरण करा 

रही है; धोखाधड़ी कर रही रै ओर चंपत हो जा रही द क्योकि वै 

गुमराह करमे वाले विज्ञापन बहुत ज्यादा कर रही ै। वे खासकर fae
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कंपनियों है जो लोगों को गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्या 

हो रहा है? आप अच्छी तरह जानते हे। 

सभापति महोदय : धन्यवाद । 

डौ. एम. तम्बिदुरई : मे te इसलिए कह रहा हूं क्योकि मँ 

भी 1998-99 मे केन्द्रीय मत्री के रूपमे इस मंत्रालय के प्रभारी का 

कार्यसंपादन कर रहा था।... उस समय मुञ्चे उस तरह कौ कपनी के 

वारे मे कई शिकायतें fact थी। मँ उस कंपनी का नाम नहीं बताना 

चाहता। हाल A उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध मेँ निर्णय दिया है। 

..-( व्यवधान) 

सभापति महोदय : कृपया se टोका-टाकौ नहीं कौरजिए। 

डो. एम. तम्बिदुरईं : उस समय, जब मेँ मंत्री था इन fae कंपनियों 

ने अत्यधिक धन जमा कर रखा था। मेँ युवा मंत्री को यह सुञ्ञाव 

देरहाहूं कि ae निवेशकों विशेषकर जमाकर््ताओं के हितों का ध्यान 

wai करई कंपनियां Ut है जो गलत विज्ञापन दे रही है ओर लोगों 

को धोखा दे रही 1 वे यह कह रही है किं यदि आप अभी 100 

रुपए निवेश करते है तो आपको एक ad के भीतर 200 रुपए fret 

वे कंपनियां इस प्रकार के गुमराह करने वाले विज्ञापन दे रही है। तमिलनाडु 

मे हमने वैसे विज्लापन देखें है। एवं तमिलनाडु के लोगो ने कई Haha 

मँ निवेश किया ओर वे लोग धोखाधड़ी के शिकार gf युवा 

मंत्री को यह Gera दे रहा & कि उन्हे इस प्रकार के गुमराह करने 

वाले विज्ञापन पर रोक लगानी 21 ae अधिक महत्वपूर्णं है। मेँ gaa 

2 ta & कि वैसे विज्ञापनों को नियंत्रित एवं रोका जाना ही चाहिए) 

उन्हे मीडिया कं सभी रूपो मे इस प्रकार के गुमराह करने वाले विज्ञापनों 

को रोकना है। कंपनी अपने at म विज्ञापन दे सकती है। कंपनी 

को अपे लाभ के बारे A विज्ञापन नहीं देना afew गरीब लोग 

खासकर मजदूर, कामगार एवं ग्रामीण भी अपने परिश्रमजन्य बचतों को 

निवेश करने के बार तकलीफ Ft इसी कारण इस पहलू पर गौर 

करना जरूरी 31 ss गलत विज्ञापन नहीं देना चाहिए। मंत्री को जरूरी 

कारवाई करनी चीर्हिए। । 

इसलिए, मेँ मंत्री जी को पुनः aug देता हू ओर उन) शफा 

का सामना करता हूं। उन्होने यह विधेयक अच्छे के लिए लाया है। - 

मै se अपनी शुभ कामना देता हू। 

श्री भर्तृहरि महताब : सभापति महोदय, प्रारंभ मे मेरा कहना है 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2011 1080 

कि यह विधेयक जैसाकि मंत्री पुरःस्थापित कर रहे थे, अपने ही aa 

से दब रहा था। उन्होने विधेयक में पृष्ठौ की वास्तविक संख्या का 

उल्लेख नहीं किया। लेकिन इस सरकार द्वारा पुरःस्थापित यह दूसरा 

विधेयक है। पिछली अर्थात् 14वीं लोक सभा मे यह विधेयक पुरःस्थापित 

किया गया था। उसके बाद स्थायी समिति द्वारा एक प्रतिवेदन तैयार 

किया गया था ओर दिए गए करई Geral या कौ गयी कई सिफारिश 

मे से कई को स्वीकार करिया गया था। कछ समय बाद जब उसमे 

नए खंड We गए थे एवं उसे सभा के समक्ष पुनः रखां गया था 

तो हमने उस पर आपत्ति की। वित्त संबधी स्थायी समिति के सभापति 

श्री यशवंत सिन्हा को सार्वजनिक रूप से यह कहना पडा था कि 

यह तो एक नया विधेयक बनं गया है। इसे स्थायी समिति के पास 

पुनः भेजा जाना चाहिए। जब यह स्थायी समिति के पास गया तो 

वहां हर्द चर्चा का उल्लेख करने कौ मुञ्चे जरूरत नहीं है। लेकिन 

वह तो इतिहास का अंग बन गया है। कई सदस्य उन Gea पर 

पुनः चर्चा चाहते थे जिन पर पहले ही चर्चां हो गयी थी एवं वे विधेयक 

पर नए सिरे से चर्चा करना चाहते थे। लेकिन वित्त समिति के सभापति 

ने अपनी aa रखी एवं हममे पे weal ने उसका समर्थन करते हुए 

इस नतीजे पर पहुचे किं हमे उन Ae पर पुनः चर्चा करने कौ जरूरत 

नहीं है जिन पर पहले ही बहस हो चुकौ है एवं जिन पर स्थायी 

समिति ने अपनी सिफारिश कर दीर्है। जो-भी नए aera आए रहै, 

नए उपबंधो की सिफारिश कौ गयी है; वे इस विधेयक में है, केवल 

उन्हीं at पर गौर किया जा सकता fi इसी कारण, इस विधेयक 

a कई परिवर्तन eh 

मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमे ओर परिवर्तन किए जाने की 

आवश्यकता. है। te इसलिए कि विद्यमान अधिनियम 1956 का हे। 

हो सकता है उस बीच कुछ Brae हुए हो। लेकिन कंपनी एवं 

कंपनी प्रबंधन के day मे पूरी दुनियां ही बदल गयी Sl कंपनी के 

प्रबधन के संबंध में मुञ्चे बहुत कम अनुभव है। मेरे पास न तो कोई 

aut है ओर न ही किसी कपनी मेँ मेरे शेयर Fi प्रो. सौगत राय 

का भी कोई शेयर नहीं Sl उनकं पास भी कोई कपनी नहीं Ti वह 

किसी कपनी के मालिक भी नहीं है। हममे से Heal के पास वह 

अनुभव नहीं है। 

जब यह विधेयक हमारे पास विचारार्थं आया तब हमने इसको 

चार मुख्य मुदं पर ध्यान shea किया। वास्तव मे यदि आज. 

सदन मै सदस्यो कौ उपस्थिति कम होती ओर यदि हमें देर रात 

तक नहीं बैठना पडता तो हमारे इस युवा मंत्री, जिन्हौने अपने जीवन 

मे पहला विधेयक पुरःस्थापित किया है, को अत्यधिक खुशी होती।
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इसलिए, मँ प्रारंभ मे ही wem कि हमे इसकौ अध्ययन करने 

म कु ओर समय की आवश्यकता है क्योकि इस विधेयक से 

इस देश मे एक नया माहौल सृजित होगा! इस विधेयक से उन 

लोगो के बीच विश्वास बनेगा जो शेयर खरीद रहे है, जो Haha 

मे निवेश कर रहे रहै, जो कपनि्यो का प्रबंधन कर रदे रहै, जो 

कंपनियों की लेखा-परीक्षा कर रहै है ओर fire athe क्षत्र 

से लाम प्राप्त हो रह्म दै। इसलिए, सबसे पहला मुद्ध कोपिरिट 

शासन दै। शुरूआत मे, इस विधेयक मेँ सरकार का प्रथम दृष्टिकोण 

अध्यक्ष ओर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बीच पृथक्करण कं 

जरे मे है। समान रूप से हमने पिछले Se दशक के दौरान कई 

चीजे घटित होती देखी 31 मै मानता हू कि यह प्रमुख wa 4 

से एक दहै जिसे कंपनियों की संख्या विनिर्दिष्ट होगी जिसमे व्यक्ति 

निदेशक बनं सकता दै। स्वतंत्र निदेशक के बरे मे भी अध्ययन 

किया जा रहा है। ae कैसे कार्यं करेगा इस बात पर भी ध्यान 

दिया जा रहा है ओर aa परीक्षक कौ पात्रता ओर स्वतंत्रता 

कौ जांच हतु लेखा समिति कौ भी जांच की जा रही हे। 

हमरे अच्छे ओर विद्वान मित्र सौगत राय ने पारिश्रमिक के बारे 

मे उल्लेख किया है। स्थायी समिति मे इस पर भी विचार-विमर्शं किया 

गया था। मुञ्चे आशा है कि जब मत्री जी इस वाद-विवाद का उत्तर 

sa तो मँ यहां उपस्थित wen ओर मुञ्चे यह भी आशा है कि इस 

वाद-विवाद मे भाग लेने वाले अन्य सदस्यगण भी उपस्थित होगे ओर 

इस मुदे पर विचार ett) लाभ अर्जित कर रही कपनियो ओर घाटे 

म चल रही कंपनियों दोनों ही मे कोई पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे 

कर सकता है? 

वास्तव मे aide का सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसञर) एक 

te मुदा दै जिसे पर इस सभाम न सिर्फ आप बल्कि पिले एक 

वर्षं या इससे अधिक अवधि से wal si जा रही है; सीएसञर पर 

मीडिया म ओर बाहर भी चर्चा की जा रही है। किन्तु यह केवल 

एक पक्ष है! मै कहता हू कि मुख्य पहलू यह है कि आप उन लेखा- परीक्षक 

के कार्यो को कैसे de अथवा इसकौ जांच करेगे जो वास्तव मे 

संबंधित कंपनियों के वित्तीय पक्ष कौ जांच कर tl क्यायेदो 

व्यक्ति होगे जो उस लेखा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते है अथवा वह 

कंपनी जो वास्तव मे इस मुदे की लेखा-परीक्षा मेँ लगी हई है? हमने 

विदेशी लेखा-परीक्षकं को यहां आकर लेखा परीक्षा करने ओर अपनी 

रिपोटं देने को स्वीकार कर लिया है। काफी हद तक विधेयक मे 

उस पहलू ओर स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों से YS मुदे कौ जांच कौ गई. 

ral 
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महोदय, यह विधेयक कंपनियों से ye कानून के समेकन ओर 

संशोधन के way में है। सन् 1956 से भारतीय कारोबारी परिदृश्य 

म महत्वपूर्ण बदलाया आया है अर्थव्यवस्था के ओर वैश्विकरण, पूजी 

के अधिक प्रतिभोज्य होने, कारोबार पर निम्नतर सरकारी सर्वेक्षण होने, 

ओर समाज के अपने wal ओर अधिकारौ के प्रति अधिक जागरूक 

होने के साथ... 

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करं । 

प्रो. सौगत राय : महोदय, ये बडा अच्छ बोल WF) ये समाचार-पत्र 

के संपादक tl 

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय वह sign समाचार-पत्र हे। 

इसलिए, सामाजिक ओर आर्थिक बदलावों मे कानून कौ aaa 

हनी चाहिए ओर इन कानूनौ को केवल हाल मे घटित घटनाओं ओर 

dee को कम करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। विकसित 

बाजारों मे प्रचलित कानूनौ के जैसे कानून को लाकर हम भारत मं 

सार रूप मे कपिरिट शासन की गुणवत्ता का संवर्धन नहीं कर सकते 

है क्योकि अधिकांश सूचीबद्ध aot मेँ प्रवर्तक समूह कौ धारित 

अधिक होती है जबकि पश्चिमी देशो मेँ विविध शेयरधारकौं वाली 

कंपनियों कं लिए ta कानून लाए् जाते है। कंपनी विधेयक मे art 

के तत्व विद्यमान है जो अन्य ao के साथ बेहतर कार्य करते ह. 

यथा ae कौ acai हेतु वीडियो aren के इस्तेमाल कौ अनुमति 

देते हए डिजिरल युग से ye weed, को स्वीकार करना, सामान्य 

चैठकों मे मतदान, इलेक्टोनिक फलिग, शेल्फ पंजीकरण, अल्पसंख्यक 

ेयरधारको क बाहर निकलने के विकल्प ओर कुछ एेसे तत्व जौ 

भारत के ded मे बनाए जाते है। महोदय, हमे यह नहीं भूलना चाहिए 

कि इस नए विधेयक का उदेश्य आधी सदी पूर्वं कं पुराने कपनी अधिनियम, 

1956 को बदलने ओर संसार भर मेँ हो रही प्रगति कौ तर्ज पर aie 

प्रचलन को आधुनिक बनाने का उल्लेख TI 

म कोपिरि सामाजिक जिम्भेदारी संबंधी कार्यं we आता हूं जो 

एक yg है जिसकी चर्चा सर्वत्र हो रही दै। वित्त संबंधी स्थायी समिति 

ने सरकार से कंपनी विधेयक मेँ "निजी स्थापन '" शब्द को स्पष्ट रूप 

से परिभाषित करने के लिए कहा था। Wa आशा है कि इस मुदे 

पर बोलते हए मंत्री जी यह बताएं कि धन जुटाने मे इस निजी स्थापन 

लिखत क्या. रै ओर इससे किस प्रकार लाभं होगा। 

म ओडिसा राज्य का रहने वाला हूं, निशिकांत aq ्ारखंड राज्य 

के रहने वाले है; ओर at सदस्य है जो छत्तीसगढ़ कं रहने
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वाले. है। ये खनिज आधारित क्षत्र है। कंपनियां यहां खनन कार्य कर 

` . रही है! कंपनियां संयंत्र स्थापित कर रही है! किन्तु सीएसआर गतिविधि 

, यातो मुम्बई या अन्य शहरी क्षेत्रो अथवा कोलकाता या उनकौ पसंद 

| के कुछ अन्य शहरी क्षेत्रों मे हो Ws Uh स्थिति में, इससे हमे 

किस प्रकार लाभ मिलता है? हमारे aa के खजाने का दोहन हो 

रहा है। कछ लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है; कुक राज्य सरकार 

बाहर के लोगो कौ भर्ती पर प्रतिबंध लगाने कं लिए कानून लेकर . 

आयी रै। किन्तु इन कपनियों की सीएसञर गतिविधि क्या है जहां ` 

वास्तव में ये कपनियां कार्य कर रही है? इसलिए. लगातार हमारा प्रयास 

इस अनिवार्य बनाने का था। किन्तु मँ पाता ¢ कि इसमे कमी की 

गई है। यदि मंत्री जी उत्तर देते हए यह करं कि कोई कमी नही 
होगी तो aa बड़ी खुशी होगी। यह इसलिए क्योकि दो प्रतिशत कौ 

अनिवार्यं बताया गया था, मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते 

हए कहा था कि यह अनिवार्य है। किन्तु जहां तक म समञ्चता हू 

एक संशोधन है। यदि कोई कपनी निवेश नही करना चाहती है तो 
सीएसआर मेँ वह उस. कारण को. विनिर्दिष्ट sti यदि वह कोई कारण 

बताए तो क्या लोग उस कारण को स्वीकार करगे जिनके लिए वह 

धन ad किया जाना था अथवा सरकार इस कारण को स्वीकार करेगी 

जो दिल्ली मेँ बैदी हे?...(व्यवधान) | 

` सभापति महोदय : कृपया अब्र अपना भाषण. समाप्त at. 

` श्री भर्तृहरि महताब : उस सदर्भं मे, म केवल उस पर जोर दंगा 

कि पहली बार भारत इसे लागू करने ओर अनिवार्य बनाने जा रहा 

है, इसके yd सीएसआर Shee था। fer भी आपने इसमे एक 

गुंजाइश दी है! मुञ्चे आशा है कि मंत्री जी एक बडे विद्वान उद्योगपति, 

जमशेद जी cer को याद करेगे; अपने. पुत्र दोराबजी को 1920 में 

लिखे पत्र मे उन्होने लिखा थां कि एकं कारोनार उस समुदाय के 

अस्तित्व के प्रति ऋणी होता दै। इसलिए, सरकार का दृष्टिकोण समाजं 

के लिए अर्थपूर्ण सहयोग हेतु लाभ प्रदान करते हुए सीएसआर गतिविधियों 

के fae कोपिरि को प्रोत्साहित wa के प्रति होना चाहिप्। 

दो ओर fag है जिसे यहां भँ उल्लेख करना चाहता ZI 

सभापति महोदय : कृपया अपना - भाषण समाप्त He 

श्री भर्वृहरि महताब : इन वर्षो मे मुक्त रूप से काम करने के 

नाद अब भारतीय कंपनियों को सुव्यवस्थित करने -ओर चलाने मेँ कुछ 
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अनुशासन मँ रहने कौ आदत डालने की जरूरत होगी। बहुत जल्द् 

सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि एक छोटा शेयर-धारक — 

कंपनी के प्रधन के विरुद्ध जाने मेँ सक्षम हा सकेगा! हमारे देश 
म चूककर्तां कंपनियों से राहत चालने वाले छोटे निवेशक के लिए 

` यह एक सरल-हथियार जल्द ही उपलब्ध होगा। परन्तु मेरा विचार 

है कि ate शसन के स्तर. को केवल स्वतंत्र Perel कं द्वारा 

- नहीं सुधारा जा सकता है। ) 

कृपया अब अपना भाषण समाप्त करे। सभापति ` महयेदय : 

श्री भर्तृहरि महताब : इस विधेयक से कोपिरिर अपराध के प्रमुख 

स्रोत को समाप्त करने में सहायता मिलने की आशा है, क्योकि ऋण. 

कौ सुविधा प्राप्त करने के उदेश्य से किसी बैक या fares संस्थाओं 

के साथ करार करने के लिए किसी व्यक्ति को गलत दंग से प्रित 

करने हेतु दंड देने के प्रावधान को शामिल करने के लिए खंड 36 (ग) 

मे संशोधन किया गया है। तथापि, इस कम्पनी विधेयक के अनेक 

ग्रावधानों ओर उप-प्रावधानों को अभी तैयार किया जाना है, इसको 

लेकर सम्पूर्णं व्यवस्था मे एक प्रकार कौ अनिश्चिता बनी हुई है ओर 

इससे प्रचालनात्मक अवरोध उत्पन हो रहे हैः किसी को पता नहीं 

fe ये सब कब किया जाएगा। 

अन्ततः, जब नया कंपनी विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता रै, 

तने कोपिरिर धोखाधडी जांच निकाय, एसएफओआईओ के पास गिरप्तार 

करने का अधिकार होगा | 

सभापति महौदय : कृपया sae समाप्त करे। 

श्री भर्तृहरि महताब : एसएफञाईओ के पास कतिपय अपराधो 

के day मेँ गिरफ्तार करमे का अधिकार होगा, जिसमे धोखाधड़ी के 

लिए दंड देने का प्रावधान होगा। मँ अपराध daa i ओर एेसे 

अपराधो को अभियुक्तो को विभिन शर्तो के अध्यधीन जमानत पर 

BS जाएगा। यहं प्रावधान एसणएफञाईओ को मजनूत बनाने के लिए 

गठित au कमेसम समितिं कौ अनुशंसा के अनुरूप है लेकिन यह 

सम्पूणं बात नही है। मुञ्चे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय वेपा कमेसम 

समिति कौ रिपोर्ट कौ रिपोर्ट मे दिए गये Geral को Wet एसंआरईएफओ 

को सुदृढ बनाने कौ आवश्यकता FF 

महोदय, इन शब्दौ के साथ मेँ सदन के समक्ष रखे गए इस विधेयक 

का समर्थन करता हूं ओर हम चाहते है fH इस विधेयक को इसी 

सत्र मे राज्य सभाम भी लाया जाए। .
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श्री अजय कमार (जमशेदपुर) : महोदय, WA बोलने के लिए 

अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद्। सबसे पहले मेँ माननीय मत्री 

जी को यह विधेयक oF के लिए बधाई देता हूं ओर साथ ही पूर्व 

मत्री, श्री akon Alec को भी बधाई देता हू जिन्दौने इस विधेयकं 

से संबंधित कार्यं आरंभ किया था। भ उन मुदँ पर बहुत ज्यादा नहीं 
बोलुंगा जिन पर पहले ही बोला जा चुका है ओर इसलिए मेँ अपनी 

बात को संक्षिप्त मे कहूगा। 

स्थायी समिति कौ एक अनुशंसा यह थी किं मंत्रालय को अपने 

नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमो से संबंधित अपने feat को सार्वजनिक 

किया जाना चाहिए। मँ जानता हू कि इस विधेयक मे tea प्रावधान 

नहीं है लेकिन सरकारी aa के उपक्रमो मेँ उथल-पुथल का प्रमुख 

कारण यह रै कि se विभिन मंत्रालयों से विचित्र अदेश मिलते 

@ इसलिए, यदि सरकार निश्चित रूप से पीएसयू को बचाना चाहती 

है - हम एयर् इंडिया ओर तेल कम्पनियों मे ta होते हुए देखा 

है — ओर वास्तव मे यह नही चाहते है कोल इंडिया जैसी कम्पनियां 

गाय हो जाए ओर घाटा बाली कम्पनियां बन जाए, तो भे माननीय 

मत्री जी से अनुरध करता हू कि मंत्रालय कृपया विचार करे कि 

नियंत्रण करमै वाले मंत्रालय द्वारा दिये गए सभी अनुदेशो को सार्वजनिक 

किया जाए्। 

[feet] 

सीएसआर के at मे काफी चर्चा wt) हम oer मे भी 

थे ओर wede सेक्टर मे भी थे। लेकिन एक चीज जरूर है कि 

आप प्राइवेट कंपनी का जब तक सीएसआर का ओंडिट नहीं करेगे, 

तब तक आपको कभी मालूम नर्ही होगा कि वे सचमुच मे दो प्रतिशत 

को sq aa में इस्तेमाल कर रहै या नही कर रहे tl खास तौर 

से ओडिशा या ्ारखंड जैसी जगहों पर, जहां माइ्निग कपनीज, आयरन 

ओर ओर स्टील कपनीज है। मँ मत्री महोदय से अनुरोध करूगा कि 

सीएसञार के काम को सचमुच मेँ ओंडिट करने कौ आवश्यकता है 

कि awh FA wae a fae अपनी ade शीट मे दिखाया 

जा TH है! .. 

बहुत सारे साथियों ने एननीएफसी के at मे Ha है। जिस तरह 

से चल रहा है. जिस तरह से गरीब लोगो को कठिनाइयां हौ रही 

दै, तो मै मंत्री महोदय से अनुरोध Sem कि एनबीएफसी कौ मनिर्दिग 

के लिए एक सेल बना दें) जैसा fe सौगत wa साहब भी बोल 

रहे थे, He कंपनियां जनता पर दबाव डाल रही है कि वे अपना 

ta वापस न लँ ओर किसी ओर शेयर म बदल <1 इसलिए मेरा 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2011 1086 

अनुरोध है कि एनबीएफसी के लिए एक स्पेशल मोनिर्टिग हो। दूसरा, 

सीरियस wats ओफिस को ओर ज्यादा Sa करने की आवश्यकता 

है। 

सर, एक ओर प्रावधान, tha प्रोविजन जो ओंडिट के लिए है, 

उसको निकाला गया ti ओंडिरर की साठ गांड से कोई भी काफी 

wis कर सकता है तो इस पीनल wiles को लागू करना आवश्यक 

$1 यह देखना यह दै कि इसको ` आप किस तरह से करते ZI 

अति में भे यह कहना चाहता हूं कि जो-जो कपनीज रहै, जो देश 

के ऊपर प्रभाव Sea सकती है, चाहे वे कोल के क्षेत्र मे हो, ओंयल 

के क्षेत्र मे a या प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र मे हो, उनके ओनरशिप 

को fer करना बहुत ही जरूरी है! कोई कपनी इतनी बी नहीं 

हो, जो कि कानून को अपनी हिसाब से मैनुपुलेर कर सके। भविष्य 

के लिए कम्पनियों के स्वामित्व का विस्तार करने के बारे मे सोचना 

yam मँ इस विल का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हू 

कि आपने मुञ्चे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का का मौका दिया। 

श्री निशिकाति दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मँ यहां से बोलने 

की इजाजत चाहता हू! 

सभापति महोदय : आपको इजाजत FI 

श्री निशिकात दुने : सभापति जी, qa पता है कि मंत्री महोदय 

जल्दी मे है ओर मँ भी चाहता हूं कि यह विलं जल्दी से पास हो 

जाए। मे इस बिल के लिए चार साल से स्थायी समिति मे लगा 

हुआ Ml सचिन पायलट साहन को सभी लोग बधाई दे रहे है, मेरी 

ओर से भी उनको बधाई है! रफटर्बोल मे 11 प्लेयर होते है, लेकिम 

जो अते मे गोले करता है, नाम उसी का होता हे। इसको वीरप्पा 

Weel साहब पायलट कर रहे थे, सलमान खुर्द कर रहै थे, उसके 

पहले प्रेम चंद गुप्ता कर रहे थे, स्थायी समिति मे पहले श्री अनत 

कुमार आए, मुरली मनोहर जोशी जी आए ओर उसके बाद यशव॑त 

सिन्हा सराहन आए, लेकिन यह सारा, क्रेडिर सचिन साहब को जाएगा। 

इतिहास उनको याद रखेगा कि आप सन् 1956 के इतने वर्षो के नाद 

यह faa लाए, इसलिए आप बधाई के पात्रर्है। चूंकि आप युवारै, 

इसलिए यह पार्लियमेट रात . भर जाग कर आपकी सहयोग कर रही 

है, इसलिए आपकी पालियामेट को भी धन्यवाद देना चाहिए। 

यह जमाना परिवर्तन का है। इस निल का मतलब चज है। जिस 

तरह से ओंन्निक्ूस Us रीजन मे कहा गया है कि राष्ट्रीय ओरं अंतररष्टरीय 

आर्थिक स्थिति जिस तरह से बदली है, उसके लिए नए कपनी बिल
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कौ आवश्यकता है। इसीलिए इसको those किया गया है। इसी तरह 

से सरकार ओर भी कुछ कर रही है। डायरेक्ट टैक्स कोड, क्योकि 

सन् 1965 का परा का पूरा इनकम टैक्स af बदल ta Tl सन् 

1947-48 मे पार्लियामेट मे जो डिस्व्शन gen था कि एक्साइज अलग 

होगा, सेल्स टैक्स अलग रहेगा तो अब सरकार वैट ओर इसके माध्यम 

से अब जीएसटी बदलने कौ बात कर रही Bi आपको पता दहै कि 

इस चज मे सहयोग करने के लिए, क्योकि पहले सोशलिज्प था, उसके 

पहले कम्युनिस्ट ad का कम्यूनिजम था ओर अब हम कैपिरलिज्म 

कौ तरफ जा रहै EI 

रात्रि 09.00 नजे 

हमने Gat बिल को बदला, इलेक्टिसिटी बिल को बदला ओर 

उसके जो "उदाहरण हमारे देश मे है कि हम पूरी दुनिया मे केसे अगे 

बद् पा रहे रै, उसका एक उदाहरण है ओर उसमे कंपनी बिल आपको 

सहयोग करेगा, टा सपेरेसी cen, wif यह चज के साथ एक टद्रांसपेरेर 

विल रै कि कैसे atthe मे टरंसपेरेसी आएगी ओर safe, जो 

सीएसआर & कि पारदर्शिता के साथ समानता, आम आदमी को समानता 

कैसे मिलेगी, यह इस विल का मकसद है) हमारे पहले के जितने 

वक्ता बोले, उदासी wea बोल्ने, निरुपम साहब बोले, Vee कुमार 

साह बोले, भर्तृहरि महताब साहब बोले या मंत्री जी sway बोला, 

उसे मे दोहसने कौ आवश्यकता नहीं waa हूं! जब वर्षं 2000 में 

यह बिलं आया ओर कहा गया कि पीसभिल अमेंडर्मेट नहीं होना चाहिए, 

उसके बाद सरकार ने एक सच्चर कमेटी बनायी, Wear कमेटी के 

बाद दराडी कमेटी आ गयी, इराडी कमेरी के बाद जे.जे. ईरानी कमेटी 

आयी। इम सबका जौ एक समावेश था, एसएफआईअओ के लिए जिस 

तरह से वेपा ome कमेरी आयी ओर उसने जो चीज ad, उसके 

बाद चीजें निकलकर आयीं । ga बिल मे मुञ्चे पोजिरिव चीज ई-गवर्नेसं 

दिखायी देती है, इनर्हैस एकाउटिनिलिरी है, लेकिन दुनिया मेँ जो कानून 

दै, उसके at Fad लगता है कि इस कंपनी बिल में कहीं न कहीं 

हम उसका इसमे समावेश नर्ही कर पाए Ti जैसे यूएस है, हम उनसे 

Hite करने कौ बात करते है, आज हमरे लिए यदि कोई इकोनामी 

होगी, तीसरी इककोनामी होगी, तो यू.एस. मे क्या af होगा, चाइना मे 

en ct होगा? यूएस a of यह है कि उनका एक फडरल SE 

है। Re के लिए अलग कानून दहै, अलग कपनी at है ओर Fax 

के लिए फेउरल een के लिए उन्होने अलग af बनाया हुआ है। 

उसको हम एकमोडेर महीं कर पाए, क्योकि स्टेट को हमने कोई अधिकार 
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नहीं दिया है, पूरा Secs कर लिया है। यह नाद के दिनों में मुञ्च 

लगता & कि कहीं न कहीं समस्या क्रिएट करेगा, जोकि जीएसरी ओर 

वैरे हमे देखमे को मिला रै 

दूसरा, इसके बाद यूके. है, वर्ष 1948 का जो यूके. कालों 

है, वह मदरली लो मान जाता दै, जिसको वर्ष 2006 F उन्होने atts 

किया है) उससे भी हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयासं नहीं किया 

है। वर्षं 1948 का जो उनका कंपनी af है, यह पूरी दुनिया के लिए 

एक उदाहरण है। वर्षं 2006 मे उन्होने ate किया, उसको भी हमने 

एकमोडेट नहीं किया। इसके बाद जर्मनी ओर wre टै क्योकि जिस 

इकोर्नोमी के साथ हमे कपीट करना है, जर्मनी मेँ प्राइवेट सेक्टर क 

लिए अलग कानून है, पल्लिक सेक्टर के लिए अलग कानून दै, wa 

मे भी मोर ओर लैस व्ही है। हमने इस पूरे कपनी विल मे, चूकि 

हम tue कर रहे थे तो उसे एकमोडेट नही किया है। जन आप 

उस विले को कानून के तौर पर TRA या उसका नोरीफिकेशन करेगे 

तो इसको कैसे एकमोडेट att, यह एक देखने का सवाल है। इसके 

बाद क्छ चीज है, छोरी-छोी चीज है, मे चाहता हूं कि यह कानून 

यदि पास हो जायेगा, एक eae wade ओर were ato, दो 

चीज है जिनके बरे मे भर्तृहरि महताब साहब बता रहे 41 fae फंड 

कपनियां नुकसान कर रही है, कोई बात नहीं है, रियलिरी सेक्टर नुकसान 

कर रहे है, कोई aa नही हे, लेकिन मै यह कह रहा ह कि इस 

देश मे कई कानून है, 302 है, रेप का कानून है, आज ही सुशील 

कुमार fe wea कह रहे थे कि फास्ट te at है, क्या सब 

चीज बद हो गयीं या वह वंद नहीं होती है तो आप जिना किसी को 

ale का सहार दिये हुए उसे फांसी पर लटका eh यदि आप 

ओएफसीडी, ओंष्णनल Hest fedex जो है वो ओर जो ननि कन्वर्टेबल 

feta टै, यदि उसे बंद कर देंगे, mde Wade को यदि पल्लिक 

at के साथनलादेगे, तो भँ यह कह सकता हुं, जो tee कुमार 

जी का कस्म है कि कोई भी दलित आदमी, कोई भी गरीब आदमी 

एक geet नर्ही खोल सकता ti इस देश मे उदाहरण है कि aa 

संस एक fe के तौर पर आया, इंडिया बुल्स एक ce के तौर 

पर आया, सनने प्राइवेर wade किया है इस देश में, चाहे टाटा हो, ̀ 

चाहे fart हो, चाहे रूइयाज रो, कोई भी हो, जितने बडे-बदे 

इंडस्टियलिस्ट्स है, समने प्राइवेट ade के श्रू यह किया है ओर 

उनका देश मे कान्दीब्यृशन है, चाहे एयरटेल हौ! इसलिए मेरा यह 

कहना है कि इस तरह के क्लोज को आपको कभी भी रकारं कै 

इसमे ad देना चाहिए, सेबी को आप हाथ मेदे रहे दै, यह नही 

देना चाहिए। यदि tar करेगे तै म अभी सुशील कुमार fee साहब 
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से दो कास्ट्ूस को इक्लूड करने की बात कर रहा हू। मैने आपको 

भी कहानी सुनायी थी, Gant ओर घरवाल दौ जातियां धी, कास्टीरयुएंट 

असेम्बली ने 26 नवम्बर्, 1948 मे उनको Hel कि ये बैकवर्ड टाइृन्स 

हे। जब वर्षं 1950 मँ नोरिफिकेशन होने लगा, तौ क्लेरिकल एरर 

से वे जातियां खत्म हो wa ओर 65 साल से, मेरे से wea जितने 

ta ate पालियार्मेटस रहै, वे लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे 

है! aga अफेयर्स की मत्री रानी नरह बैठी हुई दै, इनके मत्रीश्री 

a. किशौर चन्द्रदेव जौ के साथ मँ कई tien कर चुकाहू. वे 

केवल सुधार होने के feu, अब कहते है कि रजिस्टार जनरल करेगा, 

वे कहते हँ कि इसके लिए आपको Vega टराइब कमीशन मे जाना 

होगा, स्टेट का रिकमंटेशन लेना होगा, इथेनोग्राफौ रिपोर्ट आयेगी । इतने 

कानून है कि क्लैरिकल एरर मेँ वह सुधार आज तक नहीं रौ पा 

रहा है। इसीलिए इन चीजों को आप समञ्चन का प्रयास aif इसके 

अलावा कुछ क्लोज ठै जिन परमे मंत्री नी से क्लैरिफिकेशन चाहता 

Gl 

Fats 149(3) मे कहा गया है कि एके ise डायरेक्टर 

का डाटा नैक आएगा। आप wate यदि किसी को अमर्त्य सेन को 

डायरेक्टर बनाना दै, किसी को बिल विंलटन को डायरेक्टर बनाना है, 

किसी कौ जोर्ज बुश कौ डायरेक्टर बनाना है, क्या वे wen कि हम 

कपनी मे डायरेक्टर हो जाएंगे? मोहली साहब से मे कहना चाहता 

हू कि कीं वे aca जिकता है बाजार भे, मुञ्चे खरीदोगे"' इस तरह 

से ae मेदरिमोनियल या एडवर्टहिजर्मेट तो नहीं दे रहे है 2 यदि इंडीहपेडैट 

डायरेक्टर का डाटा बैक आप बनाएंगे तो मुञ्चे लगता है कि जो चीजें 

कपनी कौ चाहिए, वे नहीं हो पाएगी। यह क्लोज स्दटैन्डिग कमेरी में 

भी हम लोगो ने मिस किया है ओर आपको इसका सुधार करना चाहिए 

धा। 

इसके बाद इदीपेडेट डायरेक्टर Wede कपनी मे भी आएगा। मान 

लीजिए, हम ओर उदासी साहब एक कंपनी बना लेते रै तो उसमें 

getige डायरेक्टर कौ क्या आवश्यकता दै? जब हम आपसे पैसा 

नहीं ले रहै, हमारे घर कापैसा लग रहादहै, दो करोड रुपये कौ 

पूजी मे हमाने कंपनी बना ली तो उसमे settee डायरेक्टर कौ क्या 

आवश्यकता है, कौन सी चीरिग हो रही है? इसलिए जब हम किसी 

से ta wt ले रहे रै, चार दोस्त मिलकर यदि कपनी बना रहे है, 

उसमे यदि आप ter ait तो लाइसेस, whe ओर कोटा राज कौ 

तरह हो जाएगा ओर् इख कपनी बिल का मकसद पूरा का पूरा खत्म 

हो जाएगा। 

इसके बाद स्माल शेयरहोल्डर के लिए आपने कहा है कि 151 
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एच स्माल शेयर होल्डर नोमिनी होगा water डायरैक्टर का। यदि 151 

को आपलागू करदेगे तो कह तो उसके चमचै कौ तरह बिहव करेगा। 

कोई भी 20000 का स्माल शेयर होल्डर है, उसको कपनी वालो ने 

या प्रमोरर ने कहा कि यही हमारा गिप्रजन्टेटिवं होगा, डायरेक्टर होगा। 

इस तरह की सिचुएशन को खत्म करना चाहिए, उसके बाद सेक्शन 

188 में है कि एमडी. या डायरेक्टर किसी को पावर महीं दै। यदि 

उसको कोई इनर्वेस्टर्मेर करना है, करीं बाहर से मर्जर या एक्वीजीशन 

करना है तो उसको एजीएम मे जाना पडेगा! अब आप समह्चिए कि 

एक मर्जर एक्वीजीशन के लिए यदि कपनी के weld को ac 

के लिए उसको एजीएम मे जाने की आवश्यकता पड जाएगी तो क्या 

होगा ? मेया यह कहना दै कि ये सरि Gag — 188, 151, 149८3), 

1497) ओर 151 जौ है, इनके at मे आपको tas करने की 

आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि आप किसी अधिकारी के दबाव 

मे नर्हा आइरए्। अधिकारी गलत बात Het ओर भने देखा है चार 

साल मे कि अधिकारियों का रवैया बहुत ही खतरनाक रहा रै...८व्यवधान) 

इसके बाद Beas दै जिसके कारण 4 लाख करोड रुपये का इनवेस्टमेर 

हआ है ओर हाइत्रिड क्लोज को ही खत्म ee FI 

अतमे म उस बिन्दु पर आऊगा जो हमारे भर्तृहरि महताब साहब 

कह रहे थे ओर आपने भी कहा कि एक नयां क्लोज है सीएसआर 

का। सीएसञआर हम लोगों का बडा प्रिय विषय wa इसमें चेयरमैन 

aad सिन्हा साहब, भर्तृहरि महताब साहब, गुरुदास बाबू यहां नहीं 

है, हम रै, थम्बिदुरई साहब दँ - हम चार पांच wee Ww aA 

लगातार चार साल से सीएसआर के लिए लड़ रहे थे ओर सीएसआर 

इस देश मे कोई नहीं चीज नहीं मे! यदि आप धर्म की बात करेगे 

तो हिन्दू धर्मं मे यह धर्मादा के तौर पर, मुस्लिम धर्म मेँ यह जक्कत 

के तौर पर ओर सिख धर्म मेँ यह cam के तौर पर पते से ही 

है! पुरानी दुनिया मे भी देखें, मेसापोटामिया का यदि उदाहरण देखेगे 

तो हम्पी जो थे, उन्होने कहा था कि यद आप इस देश मँ adie 

नहीं करेगे तो हम आपको फांसी पर लेरका देगे। 

सभापति महोदय : दुबे जी, एक मिनट विराम en? 

(अनुवाद) 

माननीय सदस्यो, Vee BIN समय समाप्त होता zi यदि सभा 

सहमत टौ तो सभा कै समय को घंटा ओर बढाया जा सकता FI 

मे समञ्चता ¢ कि इस प्र सभा सहमत है। 

... (व्यवधान)
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श्री निशिकांत दुबे : इसी तरह से किसी भी धर्म कौ बात करेगे, 

यदि आप जैन धर्म की. बात करेगे तौ जैन धर्मं क्या कहता है - 

"एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति"... (व्यवधान) “ad भवन्तु सुखिनः सर्वे 

सन्तु निरामयाः''; “ard निजः परोवेति गणनां लघुचेतसाम'" - यदि 

हम देखेगे तो हमारे देश मे उदाहरण रै ओर यदि आप मोडर्न युग 

मे आएंगे तो 1622 मेँ डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो दै, आपको पता 

हैना कि वहां कितनी बडी लडाई हुई, अमेरिका के अदर लडाई हुई, 

ओर मेँ ated युग मेँ मे आपको कहता हूं कि dregs कौ आवश्यकता 

क्यो है। 1957-63 मेँ लड मैकमिलन oh. के प्रधानमंत्री थे। उनका 

बडा अच्छा Fale हैः- 

बिहादृण्ड दि मास्क; दि रियल फेस ath divas 

इसमे उन्होने कहा 

| अनुवाद 

Con लोग अनियंत्रित अधिक शक्तियो के दया पर इतने लबे समय 

पर रहे है कि हम लोग मानव के उद्धार सर्बेधी किसी. योजना क 

बारे मे सशक्त हो गए है।'' 

[हिन्दी] 

हमारे पासं तीन उदाहरण दै जो आपके समञ्जने के लिए काफौ 

है कि हमारे देश मे den कौ आवश्यकता क्यो है? एक बेड 

कम्पनी है ओर बहुत बडी कम्पनी दै। केन्या ओर ब्राजील मे क्या 

हुआ? लोग टीबी से मर रहे ti अगर बैड कम्पनी देखिएगा, तो लोग 

टीनी से मर रहैर्है। यह मे नहीं कह रहा हू बल्कि दुनिया का fear 

एड का पूरा सरवे किया है, उसने कहा है। इसके बाद Va कम्पनी 

है। नादजीरिया मेँ 1990 के अंदर 80 लोगों को गोली मार दी गई । 

शेल कम्पनी सबसे ज्यादा प्रेफिर नादजीरिया से ले जाती है ओर उसकं 

बाद वहां कं लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं है। हमारे यहां कंरल 

का एक उदाहरण है। आप Ha दुनिया का उदाहरण दे रहे है, हमारे 

यहां केरल का उदाहरण है कि कोकाकोला का केरल में प्लांट है। 

केरल मे रेसा है कि वहां के लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं 

मिल रहा है। शुद्ध पानी के बिना वे विकलांग हो रहे 1 इसलिए 

सीएसआर की आवश्यकता क्या है। सीएसआर को आप कोपिरिर सोशल 

रिस्पोसिबिलिटी से अलग कोपिरिट सोशल एकाडटेबिलिटी कदिए। इसे 
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यह नया शब्द देना चाहिए कि आपकी एकाडटेबिलिरी होनी afer 

उसकी एकाउटेबिलिरी 10 कार्नर से होनी चाहिए। एकाउटेबिलिटी क्यो 

होनी चाहिए, क्योकि जो ह्यूमन राइट्स दै ओर पर्यावरण जो उसके 

कारण खराब हो रहा रै, उसके कारण प्रोरेक्शन आप किस हिसाब 

से करेगे। जिस तरह से अभी भर्तृहरि बाबू बता रहे थे। मल्टी नेशनल 

कम्पनी को आप ला रहे ै। दुनिया खुल रही है ओर मल्टी नेशनल 

कम्पनी आ रही है। वोडाफोन ओर हच का एक बहुत अच्छ केस 

है कि 11000 करोड रुपए का बाहर का बाहर CNA हो गया। 

आपका उसके ऊपर कोई BAe नही है, हमारे यहां से ta a जा 

रहे है। उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता दै। आपका जो नेशनल 

लेजिस्लेशन रेग्युलेशन दहै, वह Hel न Hel टीला है, जिसके बरे 4 

कह रहे थे कि teed हैया नही, नहींदेगा तो क्या करेगे मँ 

आपकी जानकारी के लिए ऋता दुं कि पांच wae पहले से ही आपने 

पन्लिक सेक्टर कम्पनी को दिया हुआ रहै ओर हमारे यहां जो कोयला 

प्रोडयूसिग राज्य है या meh प्रोड्यसिग राज्य है वे कह रहे है कि. 

पांच रुपए टन होगा, लेकिन मे जिस एरिया से सांसद हू आप देखें 

कि मेरी कम्पनी नीएफआर मँ चली गईं हे। ईसीएल कहती है कि 

हम नुकसान मे है। हमारी राजमहल मेँ जो सन्सीडरी है ओर चितरा 

मे, वह एक हजार करोड रुपये हमारे गोड्डा जिला, जहां से मै सांसद 

हं ओर दूसरा जिला जो मेरा संसदीय क्षेत्र देवघर वहां से 1500 करोड 

रुपये कमाती है। लेकिन सौगत बाबू के रानीगंज कषत्रम ईसीएल नुकसान 

मे है। इस कारण से ईसीएल अपने आपको नुकसान मं कहती दै ओर 

हम को जो पांच रुपये मिलने चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इसलिए 

मेरा यह कहना है कि सीएसंआर को आप ग्रस प्रोफिर पर ले जाइए, 

न कि नैर re पर। यह मेरा सजैशन है। जो कम्पनियां आपको 

कह रही है कि आप उनको tie दीजिए, वह गलत नात 

कह रही ईै। क्योकि 33 wade टैक्स हमारा है, हमारे लोगों का है। 

हम उनसे एडिशनल दो wae मांग रहे है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट 

है कि इसको de प्रोफिट य ले जाइए। बेशक आप उसको खर्च 

मे डाल दीजिए्। हम आपका खर्च इसको मान लगे, लेकिन दो परसेट 

मेनडेटरी हो! माइनिग के लिए अलग dieser होना चाहिए ओर 

सर्विस सेक्टर के लिए अलग सीएसओआर होना चाहिए, तभी बस बिल 

का कोई समाधान हो पाएणा। इन्दी शब्दो के साथ र्भ आपको शुभकामना 

देता हू कि यह बिल पास हो ओर भविष्य उज्जवल a 

[अनुवाद 

सभापति महोदय : श्री अभिजीत मुखर्जी । यह उनका पहला भाषण 

ral
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श्री अभिजीत मुखीं Grigg : धन्यवाद, महोदय। आपने 

मुञ्चे समय दिया, इससे भ अपने-आपको सम्मानित महसूस करता हू। 

इस सम्माननीय सदन मै श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती sea जी, 

श्री राजीव गाधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डौ. मनमोहन सिह, श्रीमती 

सोनिया गांधी ओर अन्य लक्षय प्रतिष्ठित लब्थ- प्रतिष्ठित वक्ता पहले 

ही भाषण दे चुके S| मुञ्चे अन यहां बोलने का अवसर प्राप्त हुआ 

Zl 

चूकि हमारे पास समय कौ कमी है ओर जिस विषय पर Tat 

चल रही है, म अपने सेवाकाल मै सीएसञर प्रबन्धक कं रूप में 

HAAR सब॑धी कार्यो को अमली जामा पहनातां रहा हू अपने व्यावहारिक 

अनुभव के आधार पर् ग भागीदार कम्पनियों के समक्ष आ रही व्यावहारिक 

समस्याओं के नारे मै कुछ बताना चाहता हू। सीएसआर पर पहले ही 

बहुत चर्चा हयो चुकी है। जुलाई, 2010 मै सार्वजनिक उद्यम विभाग 

(Shs) द्वारा पुरी मे सीएसआर पर सम्मेलन आयोजित किया गया 

था ओर डीपीई दवारासीएसर पर दिशा-निर्देश जारी किये गये। कोपिरिट 

सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसञर) पर तीन महत्वूर्ण॒बिन्दू है- 

अर्थव्यवस्था, पर्यावरण ओर समुदाय-सह-जनता। चूंकि व्यवसाय मुनाफा 

केमाने के लिए किया जाता है, यह सही है। निःसंदेह मुनाफा कोई 

गलत शब्द नहीं है। लेकिन जो HS महत्वपूर्णं है वह है कि कितना 

मुनाफा कमाया जाए ओर किसी तरह से व्यवसाय किया जाए। किस 

तरह से मुनाफा कमाया जाए्। यह विधेयक alae शासन के बारे 

मे बात करता है। उनके प्रतिष्ठित वक्ताओं ने कई बिन्दु उठये हँ जिर 

कपिरिट शासन के अंदर सुलञ्चाया जा सकता है। 

व्यवसायियो कौ अपना-अपना व्यावसाय इस तरह करना चाहिए 

कि इससे पर्यावरण या अर्थव्यवस्था या समुदाय को हानि न a मेँ 

माननीय मंत्री जी से मेरे विचार नोट करने का अनुरोध करता दू। 

पहला, 2 प्रतिशत मुकफ़ा निवल GAH होना चाहिए! अलग-अलग 

कंपनियों के लिए निवल मुनाफा कौ परिभाषा अलग-अलग. होती है। 

ओएनजीसी मे, GHA के बाद दो वर्ष पूर्वं 2 प्रतिशत मुनाफा 

लगभग 500 करोड़ रुपये आकलित किया गया था ओर सेल मे लगभग 

100 करोड रुषये। सेल मे, विशेषकर इसे लाभांश कराने, लाभांश 

कर घटाने के बाद पीरीए कच्छप में लिया जाता है ओर यह वास्तव 

मे 2 प्रतिशत से थोडा कम होता है। इसलिए, विधेयक को दो प्रतिशत 

arm निर्धारित करने संबंधी सूत्र के साथ-साथ परिभाषा का स्पष्ट 

रूप से उल्लेख करना चारिषए। 

अगली नात मँ यह कहना चाहता_ हूं कि सांविधिक दायित्व के 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2011 1054 

अधीन सरकारी क्षेत्र कौ कंपनियों सहित अनेक कपनियां८संगठन रहै जिनसे 

कामगार के लिए अच्छी deta, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध 

कराना अपेक्षित है। कई बार, Fe भी atthe सामाजिक दायित्व के 

अधीन माना जाता है। कई बहुत अच्छी कंपनियां ओर गैर-सरकारी 

संगठन सीएसआर लेखापरीक्षक के रूप मे कार्य केर रहे Fl उन्होने 

कुछ कार्य प्रणाली बनाई है। अनेक कपनियां सीएसञआर स्वयं कर रही 

है लेकिन सामन्यतः सरकारी क्षेत्र कौ कपनियो म इंजीनियर या अन्य 

अधिकारी diem को देख रहे है, समाजशास्त्र नर्ही । सामान्यतः, 

संगठन अपनी deem परियोजनाओं कौ कार्यान्वितं करने के लिए 

गैर-सरकारी संगठनों को रखते ै। यह पता चला है कि मात्र 40% 

ही लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच पातां है। 

diam विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अनेक प्रतिष्ठित 

अतिधियो ने भी उस पर अपना चिंतन मनन किया। उन्दने He अच्छी 

ard सामने रखी Fi जैसा कि मुञ्लसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य 

ने कहा कि teh अनेक कंपनियां है, विशेषकर सरकारी क्षत्र कपनियां, 

जिनको sara विभिन्न राज्यो मे स्थित ह ओर जहां किसी एक राज्य 

की इकाई लाभ कमा रही है ओर दूसरे राज्य मे स्थिति अन्य इकाई 

लाभ नहीं कमा रही Ti यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए 

कि एक इकाई कपनी नहीं होती है। मे तो करूंगा कि यह कपनी 

के अनेक भागोंमें से एक भाग है। वह विशेष इकाई/भाग लाभ 

नहीं कमा रहा है, अन प्रश्न यह है कि क्या किसी राज्य विशेष में 

` स्थित उस विशेष इकाई से अर्जित लाभ को उस राज्य विशेष मे वित्तरित 

किया जाना चाहिए या नही? उदाहरण के लिए एक राज्य मेँ कोयला, 

स्टील ओर बिजली का उत्पादन होता है लेकिन se पूरे देश भरमें 

वितरित किया जाता है, सीएसञआर के अधीन धन व्यय ae के लिए 

इन कंपनियों कौ नीति क्या होनी चाहिए? 
त 

महोदय, सीएसंआर के अधीन, साधारणतया हमारा अर्थं सामुदायिक 

विकास होता है जिससे पहले परिधीय विकास के नाम से जाना जाता 

था ओर वह उस विशेष् Waa, जहां बह संयंत्र स्थित दै, को चेरते 

हुए 10-15 किमी. की त्रिज्यीय दूरी तक सीमित धा। मेरा व्यक्तिगत 

अनुभव है कि एक राज्य विशेष मे, एक कंपनी द्वारा कतिपय गांवों 

को आदर्श गावौ के रूप मे अपनाया गया था। इसके बाद, राज्य 

सरकार ने यह कहते हुए कि यह उस कंपनी कौ जिम्मेदारी है, पल्स 

पोलियो gta देना भी बंद कर दिया है। मुख्यतः गांव कौ सडक, 

` पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, सौर प्रकाश ओर विद्यालय इत्यादि उपलब्ध 
कराकर आदर्शं गावो. के रूप मे विकसित किया गया था। इसके 

साथ-साथ, स्थानीय ग्रामीणों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए
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[श्री अभिजीत मुखर्जी] 

कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी fed पर रखा गयां धा ताकि 

वे व्यावसायिक प्रशिक्षण से कु धन afta कर सके! सहायता देने 

का कुल लक्ष्य 4-5 वर्षो के लिए था। कोई कंपनी तभी यह धनं 

दे सकती है जब वह लाभ अर्जित करती रै। अन, मै यह जानना 

चाहता हू कि क्या किसी प्रकार कौ कोई सीएसआर निधि कौ स्थापना 

कौ जा सकती है, जब कोई कंपनी लाभ aa wt, तो कुछ धन 

उस निधि मे डाला जाना चाहिए ओर उस निधि से सीएस पर 

धन व्यय far at सखकतादहै, जैसे कि टाटाने किया है! ta मामले 

मे, इस बात से अधिक अंतर नरह पडेगा कि कपनी लाभ om tet 

है या नर्ही। 

दूसरा विकल्प भी प्रधानमंत्री राहत कोष कौ तरह हो सकता है। 

एक Dar कोष ह्यना चाहिए जिसमे कपनियां।संगठन एक निश्चित 

प्रतिशत या 2% लाभ रशि जमा करेगी। उस कोष से, पुरे भारत में .. 

सीएसञर संबंधी कार्य किया जा सकता है। कोई भी कपनी किसी 

विशेष क्षेत्र को ले सकती रै जैसे कि बालिका शिक्षा या टीकाकरण 

या सभी के लिए पानी या सभी कं लिए बिजली इत्यादि। वे कोई 

विशिष्ट क्षेत्र चुन सकते है मौर उसकौ सूची प्रधानमंत्री रहत कोष 

या Awan कोष को दे सकते ै। 

सीएसञर कोष ने मुंबई मे टाटा समाज विज्ञान संस्थान के साथ 

पहले से ही ane कर लिया है ओर वे दिशा-निर्देश भी नना रहे 

है ओर एेसे गेर-सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध कर रहै है जो इन 

कार्यो को कर सकं। एनरीपीसी ने se पहले ही कार्य दे दिया है; 

पूरा सीएसभर कोष कहा जाता है ओर वे अपने चुने gu ay में 

उस धनराशि को खर्च कर रहे Si लेकिन, va पर दिशा-निर्देश मौन 

el इसलिए, F इस मामले को देखने के लिए ओर यह देखने के 

लिए कि क्या इसे यहां लागू किया जा सकता है, माननीय मंत्री का 

ध्यान आकर्षिते करना चाहूगा। 

महोदय, मै किसी का नाम लिए जिना कहना चाहता हूं कि सीएसओआर 
कोष मे मत्रीय हस्तक्षेप के कारण सरकारी कंपनियों के विवाद मेँ 

फंसने कौ बहुत संभावना नी रहती है। म किसी का भी नाम नही 

a Wl = लेकिन दिग्गज मत्री उस कोष को अपने वश मेँ करं सकते 

है) te नहीं है कि यह धम खर्च न्ह किया जाता है लेकिन यह 

भारत सरकार या स्थानीय राज्य सरकार कार्यक्रम का भी हिस्सा होना 

चाहिए । इसे स्थानीय/कंद सरकार के कार्यक्रम कं साथ जोडा जा सकता 

हे ओर स्थान या क्षेत्र का चयनं स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय सरकार, 
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या डीएम या एसडीओ या इसी जैसे किसी अधिकारी के aa परामर्श 

करके किया जा सकता #1 | 

` ये मेरे कुछ gaa है; मुञ्चे तैयारी करने का मधिक समय नहीं 

मिला लेकिन फिर भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदय, भँ ईस 

विधेयक का समर्थन करता हूं ओर युववा माननीय मंत्री को यह विधेयकं 

लाने कं लिए बधाई देता हू। 

श्री wad. देवेगौडा (हसन) : महोदय, मैने भी माननीय संसदीय 
कार्यमत्री से इस विधेयक पर बोलने के लिए yA He समय दिए 

जाने का अनुरोध किया है। भँ आज विशेष रूप से इस विधेयक पर 

बोलने के लिए आया हू। कृपया, Wa क्षमा at) मै केवल पांच 

या दस मिनर लुगा। 

भै आनवश्यक रूप से सभा का समय नहीं लेना चाहता | इस 

विधेयक मे 470 खंड है ओर मे इन सब खंड को पढने मे असमर्थं 

हू। कृपया, मुञ्चे क्षमा करे) म इस विधेयक संधी केवल दो मुदे 

उठाऊगा, अर्थात्, अनुसूची छह — अवसंरचनात्मक परियोजनाएं, ओर 

परिभाषा - विदेशी art का अर्थं है भारत मे बाहर कौ गई कंपनी 

या कपिरिटे निकाय, जिसका भारत मे कारबार हो, चारै स्वयं या किसी 

wie द्वारा, भौतिक रूप से या इलेक्टोनिक माध्यम से। 

महोदय, माननीय पूर्वं मुख्यमंत्री यहां उपस्थित है ओर पहले उनके 

पास कपनी मामले पोर्टफोलियो था। मेँ केवल एक उद्धरण FM 

हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने, जब वह वित्त मंत्री थे, अवसंरचनात्मक 

परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीओई) को स्वीकृति दी 

धी। 

हमने कनटिक म अनेक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को अनुमति 

प्रदान कौ है! एक भारतीय कंपनी ने दो विदेशी कंपनियों के साध 

wasn सापन किया। वे दो विदेशी कंपनियां भाग गई ओरं एक भारतीय 

कपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर कौ दर से अर्थात् 70 रुपये के साथ 

सात सदस्यो से एक कंपनी बनाने का प्रयास किया। श्री मोली यहां 

पर है, एक अवसंरचनात्मक ater परियोजना के लिए भूमि 

10 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर दी गई ot बह पट्टी 

वाली भूमि आईसीआईसीआई नैक कौ 250 करोड रुपये मे बंधक रखी 

गर्ह ओर आप यहांजो लाए रै - मैने उसे देखा है - यह गंभीर 

धोखाधडी जांच है। इन सब चीजों को पढ़कर मँ ओर समय खरान 

नर्ही BEM! आज, उस कंपनी ने 1300 करोड रुपये का निवेश किया 

हे। इसने 8000 करोड रुपये का संयुक्त विकास समद्लौता किया है।
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किसान आत्महत्या कर रहे है ओर किसी को भी चिता aet 21 वे 

किसान अपनी भूमि गंवा रहे है। माननीय गृह मंत्री, सदन कं नेता, 

यहां उपस्थित ZI 

सभापति महोदय : धन्यवाद; आपने अपनी बात कह दी FI 

श्री was. देवेमौडा : किसान आत्महत्या कर रहे है। कष्टे 

का सामना कर रहै इन किसानों के विरुद्ध 39 मामले दर्ज किए गए 

21 वे न्यायालयो में परेशानी का सामना कर रहै है। ये गरीब किसान 

अपनी भूमि गंवा रहे ह । मेरे द्वारा अनुमति प्रदान कौ गई अवसंरचनात्मक 

परियोजना के बरे मेँ मैने कर्नारक के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौपा 

Z| we मे उन्होने इसकी जांच कौ ओर राज्य सरकार सै कहा 

कि बेंगलुरु के आस-पास कौ 1839 wes भूमि H सुधार किया 

जाना चाहिए जो पहले चरण के लिए अधिकतामेदे दी गई थी। 

इसे de किया जाना चाहिए यही प्रश्न है! अब मै इस कंपनी का 

नाम बताना चाहता हू; इसका नाम है नेसेल ओर् नाईस। मेँ whew 

का नाम नहीं बताना चाहता। मेने अपने वरिष्ठ नेता कौ पहचान लिया 

है क्योकि वह हमेशा ही इतने विस्तार a बोलते है जिससे हरम ज्ञान 

की प्राप्ति होती है। मेने इस विधेयक के प्रभावों कों ध्यान से नहीं 

पटा है! तथापि, qa इस बात कौ बहुत प्रसनता कि हमारे युवा मंत्री 

इस विधेयक को am Fi 

सभापति महोदय : धन्यवाद। 

st एच-डी. देवेगौडा : महोदय, मँ विस्तृत ste GT क्या अपि 

इस विशेष कपनी, जिसने tat बडी धोखाधडी, के विरुद्ध जांच कराने 

का आश्वासन मुञ्चे a? इस कपनी ने किस प्रकार wast कौ 

है इसके बरे मेँ मँ अनेक उदाहरण दे सकता हूं ~ 4 किसी व्यक्ति 

का नाम नहीं am - अधिकारियों ओर राजनीतिज्ञ कौ मिलीभगत 

सै, जिसकी year मेरे द्वारा समद्लौता सापन पर हस्ताक्षर fet जाने 

सै लेकर आज तक यह धोखाधदी की जाती रदी है। आप मुञ्चे आश्वासन 

द fe आप इसकी जांच सीवाई या किसी भी एजेसी, या किसी 

स्वतंत्र लेखापरीक्ष द्वार करायेगे। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ओर एक एसे 

व्यक्ति जिसने एक अमेरिकौ व्यक्ति, मैसाचुसैर्स के राज्यपाल, के साथ 

ayaa ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है, को आश्वासन देगे कि आप मुञ्च 

इसकी जांच करवानै के लिए हमारे माननीय संसदीय कार्य मत्री, पूर्व 

कोपिरिर मामले मंत्री ओर सदन H नेता को करगे? FH अत्यधिक 

frags आपसे हमारे गरीब किसानों को बचाने ओर यह देखने 

का अनुरोध करता ¢ कि धन निवेश करने के लिए विदेश से आ 

रही इस प्रकार कौ धोखेबाज कपतियो... (व्यवधान) 
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सभापति महोदय : ठीक दैः आप मंत्री को लिखें 

श्री wast. देवेगौडा : 10 रुपये कौ vee वाली भूमि पर उन्होने 

एक रुपये का भी निवेश नहीं किया है। अब, इन्हौने एक संयुक्त 

विकास समञ्चौते पर हस्ताक्षर करके 8000 करोड रुपये गबन कर लिए 

है। दस रुपये कौ भूमि के लिए अब उन्होने 4 करोड रुपये प्रति 

एकड़ की दरं से एक अन्य जमेदा faced कंपनी के साथ समद्लौता 

किया है। मे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करूगा। यह 10 रुपये कौ भूमि 

है ओर उन्होने 4 SAS रुपये के लिए समञ्लौता किया दै। यह क्या 

है ?...८व्यवधान) 

सभापति महोदय : धन्यवाद। अब माननीय मत्री ae 

श्री एच.डी. देवेगौडा : 

इस मामले में जांच करने का aaa at) म कर्नाटक में कष्ट भोग 

रहे गरीब किसानो की ओर से आपको बधाई दूगा। 

अतः मै आपसे अनुरोध करता हू कि 

[अनुवाद] 

श्री सचिन पायलट : आपका बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया 

देने के पूर्वं मे उन सभी माननीय संसद सदस्यों जिन्हौने विस्तारपूर्वक 

अपनी बात रखी ओर जो सायं देर तक सभा म उपस्थित रहे, कौ 

हदय से सराहना करता हू। मे संसदीय कार्य मत्री को यह सुनिश्चित 

करने के लिए धन्यवाद tat कि हम देर तक कार्य करते रहं, 

भे सदन के नेत्रा का भी आज उपस्थित्त TA कं लिए आभार व्यक्त 

करतां हू 

( हिन्दी] 

सर, हमरे सभी साधियो ने बहुत अच्छी तरह से इस विधेयक 

पर अपनी बात को रखा Bi मे उदासी साहब से शुरुआत करना चाहता 

हूं जिन्दोने बहुत अच्छा भाषण दिया है हमारी कोशिश यह रहेगी कि 

हमि साथियो ने जिन-जिन gel को उठाया है, जितना ज्यादा भै उन 

पर प्रकाश डाल खकता हू, जितना ज्यादा उन का अनसर् दे सकता 

ह्, इसके सिए मेरा पू प्रयत्न रहेगा।.--(व्यवेधान) यह कहा गया है 

कि यह बिल बहुत बडा है। इसमे 470 क्लोजिज दँ हम आज जौ 

बिल ले कर आए है, पहला जा जिल बना था वह आज से 99 

साल Ved अग्रजं ने वर्षं 1913 मे बनाया था उसके बाद यह वर्ष 

1956 मेँ यह दुबारा बना। आज हम लोगो को एतिहासिक मौका मिला 

हे। आज हम लोगों को देश मेँ अर्थव्यवस्था को नई परिभाषा देने 

का मौका feet 31 लोगों ने यूके. कौ बात कौ। Ga जीने इस
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[st सचिन पायलट] 

बात को Agra किया है। वषं 2006 का, ees का जो कानून है 

sai 1000 क्लोजेज $1 हमारे पास 470 वलोजेज ै। हमने कोशिश 
की दै कि एक ta बिल बनाया जाए, एसे कानून बनाया जाए तो 

व्यापक हो लेकिन बहुत लंबा न हो। क्योकि आजकल कानूनी Tash 

मे कपनी ओर इडिविजुअल फंस जते है। 

उदासी साहब ने जिक्र किया दै कि Were रूल्स हम लोग 

aA, कानून बनने के बाद जो नोटिफिकेशन ` होता रै, वह Bea 

के माध्यम से होता है। जनस्ल Bee ae रहती है कि हम लोग 

Sea को खुले वातावरण मेँ wa करते Fi हम लोग इंटरनेट ओर 

वेबसाइट पर रूल्स के उन सारे प्रावधान को डिसप्ले करते ti F 

हाउस को ओर आपको दुबारा आश्वस्त करना चाहता हू कि जब भी 

हम लोग कोई Sim करेगे तो आप सब को कांफिडस FS 

इन सिर्फ सांसदों से चचां करेगे बल्कि कपनिज, शेयर diesd, आम 

aad, एनजीओ, जो भी.लोग इस बिल के स्टेकहोल्डर्ख है उन से 

सब से व्यापक चर्या करने के बाद ही weg को Ba ath 

सर, सीएसआर के ऊपर सभी लोगों ने अपनी-अयनी बातें कदी । 

मँ. बताना चाहता हूं कि इस बिल मे हमने जो शेडयूल-7 बनाया है 

उसमें हमने 9-10 चीजों कौ सजैस्टिव लिस्ट रखी है जिनको सीएसआर 

के तहत हम लोग गिन सकते है। मेरा मानना है कि यह रिवार्विग 

आइडिया हे। भारत दुनिया का पहला देश होगा जहां इसको एकं प्रावधान 

बना कर, एक कानून मे ले कर आ रहा दै। समय के साथ इसमे 

बहुत से बदलाव लाने को भी गुंजाइश हो सकती है! लेकिन आप 

सन इस बात को AA कि यह एक अच्छी शुरुआत है। इसमे सभी 

cel का समर्थन है। हम लोगो इस दिशा मे बड़ा सोच समञ्च कर, 

सबकी सहमति से ओर सब को सम्मिलित कर कदम उढरएंगे तो च्यादा 

व्यापक होगा, इस ज्यादा कम्पलायंस हम लोगों को मिलेगा।. 

सर, जौ दो परसेट कौ बात कौ गई है। यह . पीएसयूज के लिप 

पांच wae है। अजय जी ने शायद इस बरे मे बोला थाकि जो 
पीएसयूज का सीएसआर होता है उसमे बहुत ज्यादा दखलंदाजी होती 

है, उनको घाटा हो सकता ti पहलीं बात तो जो पीएसयूज मुनाफे 

मे है, सिर्फ उन्ही को diesem करना vem देश मँ जो सादे आठ 

लाख Sofia है उनमे से सरटेन क्लास ate कंपनिज, जिनका स्पेसिफिक 

। टर्नओवर होगा, पिछले तीन सालो मै अगर वेप्रोफिट मे ah तभी ~ 

सीएसआर FE मेरा भी व्यवितगत मानना है कि अगर हम कपनिज 

को इतना पाबंद कर देगे, उनकौ किताबों कौ जांच-पडताल, इस्पेक्टर 

` -1. 
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राज इन्सोक करने का खौफ उन के ऊपर ना रहेगा तो स्वभाविक 

रूप से कंपनियां इस प्रावधान से चने की कोशिश Hoh हमारी 

मंशा यह दै कि हम गुड Ga मेँ कानून को a हम नेगेटिव 

सोच at जगह पोजिरिव धारणा लेकर चल कि सारी कपनियां इसको 

करना चाहती €1 उदाहरण के तौर पर हमारे किसी सांसद ने Ae 

किया है कि जमशेदपुर कैसे बना? उस समय बौ कंपनियों को सीएसआर 

करने का कोई कानूनी दनाव मरही था फिर भी लोगौ ने स्वेच्छा से 

काम किया है। अनेकों उदाहरण ई कि बडै-बडे कंपनियों ने बडे-बदे 

अच्छे-अच्छे काम किए है ओर समाज को सुधारने के एक महत्वपूरण 

कोशिश की दै। हमारा ty सीएसञर को we प्रदान करना है, 

WT वकं प्रदान करना। अगर एक कपनी का कार्यं क्षेत्र माहूर्निग का 

है, किसी का सर्विस सेक्टर कारहै, मै नीं समञ्ता हूं कि सरकार 

का यह.काम है किं हम आप को बताएं fe आपको क्या करना 

चाहिए ? लेकिन मँ उनको इतना जरूर प्रेरित किया रै कि अगर आप 

कंपनी के फिलेस्फिकल एजेंडा cat ओर हमने कहा कि आप कमेटी 

बनाइए 1 एक सीएस wa होगी, एक WS के अंदर ओंडिट कमेटी 

aii आप ae मँ पारित करा कर सीएसआर पोलिस को vere 

करेगे ओर समयनद्ध तरीके से" आप एक डिफाइन टाइम फेम मेँ टेनटेबल 

जमीन पर, गांव देहात यँ ओर शहर मँ क्या हासिल करेगे, उसका 

प्रावधान आप हरमे इंटरनेट पर FART! HE बार कंपनिज फिलास्फिकले 

तरीके से tet कि हमे देश मे भुखमरी खत्म करनी है, शिक्षा खत्म ` 

करनी है लेकिन आप उसमे क्या कर रहे है, उसमे बड़ Sas तरीके 

से इंटरनेट के ऊपरी प्रस्तुतीकरण कर सकेगे। हम लोग एक weg 

टेम्पलेट बनाएंगे, (अनुवाद) ताकि अनुपालन आसानी से हो सके। . 

माननीय सदस्य FA, सहमत a कि विचार अधिक अनुपालन , 

कराने का है। ae a गलत नहीं हूं. ओर मेस अनुपालन गलत नहीं 

हे तथा यदि अधिकतर कंपनियां tie सामाजिक दायित्व (सीएसआरः 

fun के लिए अर्ह है, ते वस्तुतः दौ प्र्तिशतत कपनियों का कोपिरिट 

सामाजिक दायित्व निभाने .के प्रति आचरण हमे अपने देश के सभी 

650 जिलों का अध्ययनं करने के लिए हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो 

जाएगे। 

विधेयक में ही यह उल्लेख किया गया दै कि कंपनी की पहली 

प्राथमिकता अपने कार्य स्थल पर उन लोगो कौ जरूरतों एवं आकाक्षाओं 

को पूरा करने कौ होनी चाहिए, जिनके अधीन ओर जिनके साथ वे 

काम कर रही है। केवल He नौकरियां देना ही पर्याप्त नही है। हमने 

कंपनियों से अनुरोध किया है कि जहां भी आप कार्यरत है, आप खनन  - 

et रही दै, आप विनिर्माण कर रही -है, आपको अपने संचालन स्थल
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पर अवश्य ta करने कौ कोशिश करनी चाहिए, क्योकि वही लोग 

tw है, जो कंपनी के संचालन से सबसे अधिक प्रभावित होते है। 

महोदय, इसलिए ys आशा है कि अनुसूची 7 की धारा 135 मेँ aes 

बाते tet है, fe हमारा मानना है कि मार्गदर्शक शक्ति के रूप 

मे लिया जा सकता है। । 

महोदय, मँ एक बात कहना VM! कुछ कंपनियों को यह आशंका 

है कि जैसे ही सरकार साममे आती है तथा पैसा wa सरकार के पास 

जाना होता है, तन atte सामाजिक दायित्व गतिविधियों की निगरानी | 

मुश्किल हो जाती हे, उसके बाद खासकर जवाबदेही एवं जिम्मेदारी निर्धारित 

करना थोडा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने कहा हैः "हमारा मानना 

दै कि यह देश आपका भी दै। यह Heel एवं कपनियों का भी देश 

है तथा मँ ange हूं कि वे ज्यादा इच्छुक है । '' इसलिए ve उस काम 

को करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वे करना चाहती है। कोई 

पयविरण हितैषी कार्यं करना चाहता है; कोई व्यावसायिक स्कूल एवं कोलिज .. 

चलाना चाहता है; कोई अस्पताल बनवाना चाहता दहै। संयोगवश, यदि 

आपने कपिरिट सामाजिक दायित्व गतिविधि के अन्तर्गत स्कूल खोलते 

है ओर यदि आपको उससे लाभ होता है, तो निश्चित रूप से बह कापिरिट 

सामाजिक aaa vet होगा कोपिरिट सामाजिक दायित्वं बजट से लाभ 

कमाने की धारणा न्ह है। धारणा उन लोगों को बेहतर जीवन स्तर देने 

कौ है, जिनके साथ आप काम कर रहे 

[feat] 

a कुछ प्रावधान wat बताता हू। 

( अनुकद] 

ये हैः- शिक्षा को aaa देना; aie समानता कौ बढ़ावा देना; 

बाल मृत्यु दर कम करना; पर्यावरण कौ सतत्ता सुनिश्चित करना; 

व्यावसायिक कौशल का -संवरद्धन करना; सामाजिक व्यवसाय परियोजना; ` 

ओर ag अन्य विषय, जिनमे कपनियां योगदान करना उचित ana 

ral 

सभासे मेरा fara निवेदन है कि जैसा कि मने कहा कि यह 

तो शुरुआत है; यह इस संकल्पना क संस्थागत होने की ante 

अवस्था है। हम इसे कानून का अंग बना रहे है। विधेयक मेँ यह 

उल्लेख है कि कपनिर्यो को यह धनराशि खर्च करनी पदेगी; स्वतः 

रिपोर्टिंग एवं स्वतः घोषणा इसकी जानकारी देनी होगी, लेकिन यह सभी 

को दृष्टिगोचर होगा, सभी को दर्शाया जाएगा। यदि कंपनियां उस धन 

को किसी भी कारण से ad नहीं कर पाती, तब उन्हे अपनी रिका 
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नहियो ओर लेखाओं मेँ इसे खर्च न कर पाने के कारणों का उल्लेख 

करना होगा। यदि वै इसे खर्च नही करती ओर यदि वे इसकी जानकारी 

भी नहीं देती तो धारा 134 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ओर उन 

पर शास्ति तथा अर्थदंड लगभग जाएगा। इस नए विधेयक, जिसे हम 

आज विचारार्थं ओर पारित करने के लिए ta रहे है, के अंतर्गत यह 

कार्रवाई कौ जा सकती है। 

( हिन्दी) 

हमारे साथी उदासी जीने दो-चार ad ओर बोली दै। मे बहुत 

संक्षेप मे ईका जनाव देना चाहता दूं। आपने कहा कि जो कम्पनीज 
` का डिस्पोजेबल wea है ओर हमने दो साल का जो प्रावधान दिया 

हे, इस बिल मे बहुत महत्वपूर्णं पार्ट वक॑मेन्स रिस्पौसीबिलिरी we वकमिन्स 

के प्रति कम्पनीज् कौ क्या सोच होनी चाहिए, जो हमने बडे साफ 

तरीके से उल्लिखित किया है। (अनुवाद ] हमने कंपनियों को एक कर्मचारी 

कल्याण न्यास सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि कपनियों 

मे कार्यरत लोगो का भविष्य सुरक्षित हो। 

मे नाम नदीं लेना चाहता, परन्तु ase सदस्यो ने कतिपय कंपनियों 

का उल्लेख किया है जिनमे कंपनियों के प्रोमोरसं या उनमें काम को 

देखने वाले लोग शायद कपनी मेँ कार्यरत लोगों कौ. जरूरत को पूरा 

करने के लिए ज्यादा काम नहीं कर रहे रहै। 

हम पुनरुद्धार ओर दिवालियापन निधि भी सृजित कर रहै है ताकि 

दिवालियेपन के समय ओर समापन प्रक्रियां की प्रक्रिया जारी होने के 

दौरान न्यूनतम मजदूरी चाहने वाले एवं भविष्य सुनिश्चित करने वाले 

लोगों को फायदा मिल सके। (हिन्दी) हम इसमे इनकी कम से. कम 

दो साल कौ तनख्वाह मैनडेटरी कर रहे है. ओर उनका: कम्पनी के 

ऊपर जो क्लेम होगा, वह सारे क्रेडिरसं से ज्यादा होगा। 

विजय बहादुर at अभी यहां ad है । उन्होने कहा कि agar 

बनेगा। हमने प्रावधान रखा है, | 

(अनुवाद) 

“tor व्यक्ति, जिसको श्रम मामर्लो का विशेष ज्ञाने हो ओर जो 

किसी श्रम न्यायालय का कम-से-कम पांच वर्ष तक पीठासीन अधिकारी 

रहा हो, अधिकरण का सदस्य बनने का पात्र होगा, ताकि एनएसएलदी 

मे से व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व ओर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हौ सके, जिनकौ 

पृष्ठभूमि श्रम arp संबंधित हो ओर जो -उन कठटिनाइयो को ane 

a, जिनका कार्यरत व्यक्ति सामना करते ईै। |
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[श्री सचिन पायलट] 

[हिन्दी] 

संजय जी ने मुदा उठाया कि एसएफआईअओ कौ ओरं मजबूत करना 

$1 यह बिल्कुल सच बात है। अभी माननीय tae: साहब ने मुञ 

एक केस के बरे म जच करने के लिए कहा हे, अगर वह मुह 

पूरी जानकारी देगे, saa उचित कारवाई करने का आश्वासन मै सदन 

मे दे सकता di एसएफआरईओ एक एेसी संस्था है, जिसके पास यह 

कानून बने के बाद एसी ताकत आरगी, जो भै wre हूं कि अने. 
` वाले समय मेँ बहुत सारे कोपिरिट फ्रोड्स को मिटिगेर करने मेँ लाभदायक 

सिद्ध होगा। 

(अनुवाद) 

महोदय, माननीय गृह मंत्री नै सुबह एक वक्तव्य दिया। हमारे यहां 

अनेक कानून रहै ओर वे areal कठोर कानून है। परन्तु मेरे विचार 

भी कानून की wena निवारक नहीं है; यह इस बात का आश्वासन 

है कि कानून के अंतर्गत अपराध cotta होना चाहिए। ( हिन्दी] जब 

तक at बडा सिवियर है (अनुवाद] परन्तु दंड का आश्वासन, मेरे 

विचार से, एक बड़ा निवारक है। हम गलत हए कतिपय कार्यो से 

कुछ नसीहत होनी चाहिए 

हिन्दी] 

महोदय, संयोगवश, मँ दो दिन पहले बंगाल मे कोलकाता म था, 

वहां fae HSH का मुदा उड था, राय साहब ने इसके बारे मे बोला 

हि, मने वहां पर भी कहा कि fae HUEY al St ye है, [अनुवाद] 

area म राज्य सरकार द्वारा इसका विनियमन किया जाता ti fae 

we का विनियमन चिर फंड विनियमन, अधिनियम के अंतर्गत राज्य 

सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए राज्य aan के पास चिर 

फंड, यदि वे प्रचालक मेँ है, को नियमित.ओर नियंत्रित करमे कौ 

सभी wera है; परन्तु मे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं. कि 

यदि कोई कंपनी धन जुटाने. ओर ae Praga को उल्लू बनाने के 

` लिए विज्ञापन हेतु कपरयूर्णं साधनं का प्रयोग कर रही दहै, तो यह ` 

मत्रालय ओर मे स्वयं सभौ राज्य सरकार से बात करूगा। हम निवेशक 

के हितौ का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कठोर से कठोर कारवाई 

करेगे ओर de निवेशक जैसे कि भने पहल कहा है कि अपना पैसा, 

वापस लेने के लिए निदेशक के पास अच्छे वकल ओर अच्छे लेखाकारो 

को रखने के लिए संसाधन ओरं धन नहीं है। यह निवेशक कौ मेहनत 
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की कमाई 21 निवेशकों के इस पसे का रक्षण करने कौ जिम्मेदारी 

हमारी ओर हम अपनी जिम्मेदारी से die नहीं wet ( हिन्दी] सौगत 

राय जी ने सत्यम का जिक्री किया। भ बताना चाहता हू किं जब 

यह wats डिरेक्ट हुआ, हमने कारवाई की, सरकार का टाइमली ईटरवेशन 

हआ, अनेक लेग कौ नौकरी बची, इनवेस्टसं को हमने प्रोटेक् किया 

ओर जिस कंपनी ने इसका ओंडिट किया था, उसके ae पार्टनर्स जेल 
गए है, हैदराबाद की सीनीआई कोटं भे कारवाई चल रही है। में पुनः 

इस बात को रेखांकित करना चाहता हू कि कोई भी हो — ओंडिटर, 

वकौल, कंपनी हो, डायरेक्टर हो, अगर आम जनता का, FAT का, 

लोगों का, इस देश का कानून जो Wet, उस पर हम लोग सख्त 

कारवाई करेगे ओर किसी को भी wt पास देने का हमारा कोई उदेश्य 

` नहीं बन सकता FI 

महताब जी ने दो-तीन बात wet है। जो रिम्यूनरेशन् है, मेँ बिना 

नाम लिए बताना चाहता हू कि हमारे देश मे आज जो .खाई पैदा हुई 

है कांसपिक्अस कजम्ष्शन कौ, डिसप्ले ate वेल्थ की, उसका एक 

बहुत नेगेटिव परसेष्छन आम जानत मे बना है। जो गरीब, free दलित 

लोग है, जो समाज के ओर भौगोलिक क्षेत्र के बिल्कुल छोर पर 

रहते है, वे लोग जब इस बात को देखते ह कि हमारे यहां काम 

@ रहा है, कपनीज् माहू्निंग कर रही हे, हजारो करोड रुपये का, मुनाफा 

होने के बावजूद भी हमारे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। w 

म अगर कंपनीज के मालिक लोग अपनी दौलत का बहुत ज्यादा ओर 

वल्गर डिसप्ले कसते दै, तो समाज ये. एक असंतुलन ta होता रै। 

इसके लिए कानून बनाने से ज्यादा जरूरी यह है क हमे अपनी सामाजिक 

रिस्पांसिबिल्टी समड्मनी होगी । वर्षं 1956 का जौ कानून था, उसमे हमने 

बदलाव लाने की कोशिश कीदहैकि at ifthe टै, किसी भी एक. 

डायरेक्टर को पांच प्रतिशत से ज्यादा प्रोफिट कपनसेशन मेँ नही मिल 

सकता है। जैसा मने पहले कहा sa कपनी मेँ जो आम कर्मचारी 

है, saat जो ओसत -तनख्वाह है, उसको भी . आपको डिक्लेयर करना 

wa आप अपने कर्मचारियों को पंद्रह, बीस या पच्चीस हजार रुपये 

प्रति महीने दे रहें ओर अगर आपकौ सैलरी SAI रूपये है, तो 

पहली बात आप यह बताइए कि अगर आपको बोई ath डायरेक्टसं 

नै इतनी बडी तनख्वाह दौ दै, तो पहली बात आप यह बताइए कि 

अगर आपको ae ate डायरेकटसं ने इतनी बडी तनख्वाह दी है, 

तो आपकी गुणवत्ता क्या है, आपने क्या योगदान दिया है, आपने उस 

कपनी को आगे बने के लिए कितना इनपुट दिया %, वह भी आपको 

बताना पडेगा। यह सब कानून हम लोग बनाएंगे, लेकिन मेरा सदन 

कै माध्यम से सभी से आग्रह है कि देश मे यह संदेश जाना चाहिए `
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कि जो लोग उद्योग लगाते है, हम उनका स्वागत करते रहै! वे लोग ` 

कपनियां लगाते है, रोजगार देते है, उनमें हमारे हजारो-लाखों लोग काम 

करते है, चाहे वह आईटी कंपनीज हों, मैन्यूफैक्चरिग कंपनीज हो, मार्निग 
कपनीज हो, ग्रोथ te को नौ-दस प्रतिशत पर लाने का यही तरीका 

हे कि (अनुकद] हम घरेलू ओर विदेशी ~ निजी निवेश स्वीकार 
करेगे ओर उसका लाभ zat; परन्तु जहां कपनियां लाभ अर्जित 
करती है - ओर लाभ अर्जित करना कोई पाप नहीं है ~ वर्ह उस 
लाभ का फायदा हमारे समाज के निर्धनतम वर्ग तक अवश्य पहुंचना 

चाहिए ओर यह एक विधेयक का मूल उदेश्य है तथा हम आशा 
करते है कि न केवल इस विधेयक के माध्यम से बल्कि हमारे अधिकांश 

लोगों जिन्हौने आज चर्चा मेँ भाग लिया है, की भागीदारी से इस प्रकार 
कौ जागरुकता उत्पन्न होगी । 

हिन्दी] 

अतमे म सीएसओआर के बारे मे कहना चाहूंगा। जो अच्छी-अच्छी 
कम्पनीज काम कर रही है, उन्हे उस क्षेत्र मे योगदान देना होगा, जहा 

वे काम कर wt यह बात भी सच दै कि af कम्पनीन के 
पास अपने cea है, फाउंडेशंस- है ओर एसी नाना प्रकार कौ कम्पनीज 
है, जहां पर उन्न फाउंडेशन के माध्यम से sted बनाए रहै, स्कूल्स .. 
are है यानि अच्छा काम करिया है। लेकिन उस aa की जितनी 
जानकारी वहां के जनप्रतिनिधियों को है, उस कम्पनी के सीईओ को 

नहीं हो सकती। इसलिए कम्पीज से मरा आग्रह रहेगा कि जो हमारे 

जनप्रतिनिधि है, चाहे संसद कं द्यं या अन्य हौं, अन्य सबको संज्ञान 
में लेकर आप मिल-बैठकर एक tet रणनीति बनानी चाहिए कि सीएसओर 

al a teen हो, वह उस are मे न फंस जाए, दलगत राजनीति 

मने फस जाए। कोई दमदार लोग अगर क्षेत्र या जिले के हों, उनके 
` दबाव मेँ कोई काम न हो। इसे बेहतर करने के लिए. । अनुवाद] ` 

परन्तु समय बीतने के साथ-साथ हमें सीएसआर मे ओर अधिक अंतर 
देखने को मिलेगा, परन्तु मेरे विचार से एक समर्थकारी उपबंध, पहले 

कदम ओर एेसे कानून के रूप मँ जो अनेक मायनो मे एतिहासिक 

होने जारा हे, हमे अपने ate क्षेत्र को ओर खुलापन ओर स्वतंत्रता 

देनी चाहिए, जिससे कि वे अपनी staat के अनुसार कार्य कर 

सके ओर पुरे सकारात्मक रूपः से इस विधेयक ओर कानून का निर्माण 
केर सक ओर अपने atte जगत मेँ विश्वास कर सके, जिससे कि 
हम उनकं साथ लाभ को Te कर सके जिससे कि समाज को लाभ 

हो..-(व्यवधान) 

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को बोलने टीजिए। 
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( हिन्दी] 

श्री संजय निरुपम : प्राइवेट कम्पनीज अपना ce बंद कर I 

... (व्यवधान) | 

सभापति महोदय : व्यवधानं न डाल, मत्री जी को बोलने दे। 

(अनुकद्] 

श्री सचिन पायलट : महोदय, मेरा यह ay निवेदन ठै कि हमं 

पुनः यह अनुमान लगा रहे है कि कोई छल-कपर करने वाले व्यक्ति 
अथवा कोई कपनी जिसने अपने न्यास ओर फाउंडेशन के साथ अच्छा 

कार्य नहीं किया है, हमे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि सभी 
फाउंडेशन अच्छा कार्य नही कर रही है। मँ wa" कंपनियों के 
नाम frat सकता हू, जिनकी wert ने प्रारंभिक कार्य किया 

Cl महोदय, उन्होने संसद के अधिदेश के बौर निःस्वार्थं कार्य किया 
है। हम यह अनुमान क्यो लगाएं कि इस विधेयक के कानून के 

पश्चात् वे अनुचित वर्षं करना शुरू कर देगी? मेरे विचार से हमें 

, अपने कपिरिट जगत में विश्वास होना चाहिए, परन्तु यदि कुछ कंपनियां 
अपने गैर-सरकारी संगठन अथवा न्यासं अथवा अपनी फाडंटेशन के 

माध्यम से कार्य करना चाहती है, तो हमे se यह adam देनी 
चाहिए क्योकि यदि किसी कपनी की शिक्षा अथवा कतिपय as 
मे विशेषस्षता दै, तो उस क्षत्र के पास विशेष्षता रै। वास्तव में, | 
(et) मँ चर्चा कर रहा था हमारे उद्योग जगत के लोगो से, 
मैने = निवेदन किया ओर सारा डेरा Far इस देश का जो 

ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो सरकारी स्कूल्स है, उनमें जो हायर | 
संकडरी स्कूल्स है ओर उनमें भी जो लड़कियों के स्कूल्स है, लकि 
कं 19351 स्कूल्स है जो मिडल स्कूल्स से ऊपर है। अमर उन 
सारे सरकारी स्कूल्स के अंदर दो-दो शौचालय बन जाएंगे तो खर्चा 
fam 100 करोड Sa का आएगा। 

श्री शैलेन्द्र कुमार : सरकारी या निजी स्कूल? . 

श्री सचिन पायलट : 

स्कल्स। 
a 

fas सरकारी ak ws सरकारी ` 

{ अनुवाद 

इसलिए हमने यह wT जगत को ये yma feu है कि बह 
इस सभा को सुनिश्चित करने के लिए भावना को समञ्जे ओर वे 

योगदान देने मँ समर्थ है।
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[श्री सचिन पायलर] 

[ हिन्दी] 

दूसरा यह है कि कम्पनीज अगर उस क्षेत्र मँ काम करेगी तो 

sal गुडविल agit, stat te वेल्यू aot) उपभोक्ताओं को लगेगा 

कि कम्पनी fre हमसे चैसा नहीं ले रही दै, हमारे यहां पर स्कूल, 

सडक, अस्पताल, शौचालय बनाने का काम करती है। (अनुवाद) इससे 

-एक अच्छा संकेत ओर सद्भाव उत्पन होगा । मेरे विचार से यह कपनियें 

के लिए पूर्णं रूप से सुग्राहय ओर सुस्पष्ट है¦ इसलिए मै स्पष्ट करना 

चाहता हूं ( हिन्दी] जिन केम्पनीज से हमने बात की है, शायद ही कोई 

tat कम्पनी हो जिसने सीएसर करने के लिंए पना करिया a: सभी 

कम्पनीज करना चाहती रहै, लेकिन अपनी स्वेच्छा से करना चाहती हैँ 

ओर उतना हमे प्रदान करना चाहिए्। 

, (अनुगद] . 

निष्पक्ष निदेशकों के बारे मेँ श्री निशिकाति दुबे द्वारा saw मुद 

के संबंध मे (हिन्दी) सरकार एक सलाह आपको देगी कि हमने 

4-4 इडिपेंडेट डायरेक्टसं का पूल बनाया है (अनुवाद) ओर निजी 

कंपनियों मे निष्पक्ष निदेशकों को शामिल ad किया जाता, केवल 

सरकारी कंपनियों मेँ शामिल किया जाता है जिनमे सार्वजनिक निवेश 

किया जाता है। [हिन्दी] अगर आप ओर उदासी जी कोई कम्पनी 

Git तो हम उसमे कोई eetse डायरेक्टर न्दी डालना wet 

- इडिरपेडेट crated वैसे होने चाहिए। कई बार बो मे मनमानी होती 

है। स्मालं शेयर aed के ee करो हम लोग Whe नही कर 
पाते। फिर मामला aed aim है, सीएलबी मे wm है, लेकिन 

अगर sfetse डायरेक्टर्स होगे, वे feces gh, तो एक अनबायस्ड 

तरीकं सै काम कर सकंगे। ter हमने सोचा है ओर WT लगता 

है कि जो बडी कम्पनीज है, जहां पर ct ओवर बहुत ज्यादा होता ` 

है या पन्लिक का पैसा होता है, aa पर fetes cated का 

बहुत महत्वपूर्णं रोल होगा। मँ समञ्चता हूं कि इस बिल में यह एक 

अच्छ प्रावधान F1 

अन समय भी हो गया है ओर यह बहुत. लम्बा-चौडा बिल है 

ओर इस पर. कर्द घटे तक हम चचां कर सकते है लेकिन जो मोटै-मोे 

प्रावधान थे Se मैने पटकर आपको सुनाया है। जो इस्टीट्युशनल चजिज 

यहां भँ लेकर आया हूं उनके. बारे मे मेँ दो. मिनट मै बताना चाहता 

हू। हम कुछ संस्थाएं जना रहे है। विनिधानकर्तता ` शिक्षा ओर संरक्षण 

निधि, जौ fefase का पैसा पहले कसोलिडेटेड फंड ate इंडिया 
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मे जाता था, अब वह इस फंड के अंदर जाएगा ओर सात सालं 

के बाद वह क्लेम लैप्य हो जाता था। अन यह सारा पैसा एक फंड ` 

के अंदर जाएगा ओर अंतिम fefase है वह सात साल के बाद भी 

वे लोग, ..चाहे Be उपभोक्ता हो, शेयर दहोत्डर्स हो, उस डिविडेट को 

. क्लेम कर सकते है। एस्एफओआईओ के नरे मे सनने कहा ओर भे 
समञ्ता हं कि एसएफआरईओ एक बडा प्रभावशाली विभाग बनना चाहिए, 

ताकि कोपिरिट we होने ओर होने से पहले ठम उस पर अंकुश लगा ̀ 

सके | हमने जो ताकत Se दी रै, मेँ ana दं कि वे उसके क्रियान्वयन 

मे बहुत महत्वपूर्णं सिद्ध होगी। ` 

सर, हमने इस बिल के अंदर एक अथौरिरी के गठनं कौ बात 

कौ है, जो राष्रीय वित्तीय प्राधिकरण है। सर, 1939 मेँ इंडियन ads 

एकाउटैट Siege नना था ओर् वह एक एक्ट ath पार्टियारमेर धा 

जो सारे stfsed को utter करता है। मेहताब जी कह रहे थे किं 

विदेश का कोई ओंडिटर आकरे यहां पर ओंडिर करेगा। इस देश 

मे ओडिट करने कं लिए आप आईसीएएल के अंतर्गत पंजीकृत होने 

चाहिए। लेकिन आईसीएआई की गुणवत्ता पर अगर कभी सवाल sad ` 

है, सत्यम के केस में wari ओंडिटसं ओर कंपनी मैनेजमेट कौ कोई 

सांट-गांठ हो सकती है, इसलिए (अनुवाद ¡ एनएफआरए वह प्राधिकरण 

होगा जो सनदी Sarat कौ निगरानी, गुणवत्ता ओर सेवा पर नजर 

रखेगा ओर व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध कड़ी कार्दकाई करेगा। 

एनएफआरएएफ अर्ध न्यायिक निकाय होगा ओर इसका उदेश्य विश्व 

की बेहतर रीतिर्यो के खाद्य समन्वय स्थापित करना होगा ताकि भारत 

मे लेखांकन पद्धति ओर लेखांकन मानदंडौ के प्रति लोगो का विश्वास 

बना रहे। मुञ्चे आशा है कि एनएफआरए् के दीर्घकालिक परिणाम होगे 

ate ये' यह सुनिश्चित करेगा कि हम यहां लेखकिन का जो भी काम 

करेगे उनम पारदर्शिता होगी । 

| (feet 

सर, नेशनल कंपनी लो fossa के बरे में मैने पहले ही बताया 

है ओर अंत भँ et एक काम ओर किया दै, oR इसमे स्मेशन 
कोटं खोलने का प्रावधान किया है। जो क्रीमनल अफिन्येन होगे, 

fet हम कंपनी एक्ट के तहत चार्ज wt कर सकते है कईं जार 

अपराध ta होते है जो कंपनी एकट को वायलेट wa Fak 

आर्ईपीसीसीआरसीपी को वायलेर करते रै। इसलिए स्पेशल कोटस 

का हम गठन करेगे जिससे समय से पहले दोषि्यो को हम सजा 

दिला wai कई बार लोग सोचते रै कि कोर्ट मे जाकर वे बेल 

ले आर्येगे या प्रोसीडिग को बहुत लम्बा GN, लेकिन इस स्पेशल



1109 Hyatt 

कोर्स के गठन से न्याय बहुत जल्दी हम लोगो को मिल सकेगा 

ओर जैसा मेने शुरू मे कहा था कि उन छोटे निवेशक को, उपभोक्ताओं 

को जौ पीडित होते है, जो अपना wean नहीं कर पाते है, उनके 

लिए ये स्पेशल wed seq लाभदायक सिद्ध ati सर, इन चंद 

शब्दौ के साथ मै एक बार फिर सारे सदन को, जिन माननीय सदस्यो 

ने इस बिल पर बोला दै ओर इस बिल को सराहा है, मँ अपनी 

तरफ से ओर सरकार कौ तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता 

हूं ओर जो इतनी देर रात तक आप बैठे उसके लिए भी धन्यवाद 

देना चाहता हू। सर, यह बिल एक wel की सरकार का नर्ही है, 

यह सरे देश का बिल है, इस बिल कौ आवनरशिप सबकौ है, सारे 

दलों का इसमे सहयोग रहा। जो-जो Ser कमेटी Hee कं चेयरमैन 

रहे, उनका भी te (अनुवाद) महोदय, यदि मँ अपने गण्यमान्य 

पूर्वे त्रियो, श्री वीरप्पा मोइली, श्री सलमान खुरशीद ओर उनसे पहले 

वालो के प्रति आभार प्रकट नहीं करता हूं, तो मै अपने कर्तव्य 

के साथ न्याय नहीं am (हिन्दी) गुप्ता जी भी थे इस मंत्रालय 

मे, इन सनका योगदान रहा, <fen कमेरी के जो Aen है उन्होने 

बहुत सुचि daft इसे यहां तक पहुंचाया ओर जिन-जिन सांसटो ने 

ओर पार्टियों ने इसका सहयोग किए है, म अपनी तरफ से ओर 

सरकार कौ तरफ से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हू 

ओर इतनी देर रात तक आप इस बिल को पारित करने मे यहां 

मौजुद दै, म इस आशा ओर उम्मीद के साथ कि भविष्य मे भी 

इस बिल को ओर प्रभावशाली बनाने के लिए पुरे सदन का सहयोग 

हमे मिलता रहेगा, इन शब्दों के साथ मँ अपनी बात समाप्त करता 

Ee 

[अनुवाद] 

शहरी विकास मत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : 

महोदय, मेँ देर तक बैठने के लिए सदन के सभी सदस्यो के प्रति 

धन्यवाद ज्ञापित करता 1 ये क्षपा मांगना चाहता हू। (हिन्दी) मँ क्षमा 

wet हू कि आपको यह कष्ट हुआ ओर कष्ट कं बावजूद भी मँ 

आपके भोजन का ईतजाम नहीं कर पाया। मेरी उम्मीद है कि हमें 

फिर से लेट बैठने का मौका मिलेगा ओर मेरा आश्वासन है कि आपके 

भोजन का म जरूर Way करुगा। 

श्री सचिन पायलट : शैलेन्द्र कमार जी, आपने मुञ्चसे एक 

निवेदन किया था, मै कहना भूल TH मँ आपको आश्वान देना 

चाहता हू fe इस बिल के कानून बनने के बाद भगर पहली मीरटिग 

मे किसी से करुगा तो हमार दलित sae ate कोमर्सं के लोगों 
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के साथ Aer करुगा ओर जो लोग भी वे wet, उनको पुरा 

सहयोग ओर मदद हमारा विभाग देगा, यह ग आपको आश्वासन 

देना चाहता हू। 

श्री निशिकांत दुबे : महेदय, चूंकि राटा का जिक्र आया है ओर 

ओर Fares wa 8g, जो आपकौ जानकारी ओर aa F 

लाना बहते जरूरी है किं राया ने areas मे एक कोलिज नहीं खोला 

हे, आर्ईरी आई नही है, इंजीनियरिंग कोलिज नही है। हमारे यहां दामोदर 

नदी खत्म हो गई है। स्वर्णं रेखा नदी खत्म हो गई है। यदि जमशेदपुर 

नहीं होता, तो टाटा न्दी होता। ये आपकौ जानकारी के लिए WA बताया 

ral 

दूसरी बात आपने efetee डायरेक्टर के लिए Het है। यदि sfetice 

डायरेक्टर इतने ही एफिशिएट है, तो एयर इंडिया डूब रही है। वर्ष 

2004 से पहले प्राफिट मे धी, क्या इंडिपंडंट डायरेक्टर ने आपकी 

जानकारी दी कि एयर इंडिया ga रही है ओर उसका क्या रेमिडियल 

एक्शन दै, इसके बरे मे आपको जानकारी दी? मुञ्चे ame a दौ 

क्लेरिफिकंशन चारिए। 

सभापति महोदय : प्रश्न यह रहैः- 

“fe कपनिर्यो से संबंधित विधि का समेकन ओर संशोधन करने 

वाले विधेयक पर विचार किया जाए्।'' | 

प्रस्ताव स्वीकृत a! 

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, विधेयकं पर खंड- वार चर्चा 

करने से पूर्व, qa कपनी विधेयक, 2011 के संशोधनं कौ सूची 

संख्या मे दो sat मुद्रण च्रुटियो के बरे मे सभा को सूचित करना 

है। 

पृष्ठ संख्या 7 पर क्रमांक संख्या 62 पर संशोधन के बाद, अगला 

संशोधन क्रमांक संख्या 61 के रूप मे मुद्रित है, जोकि क्रमांक संख्या 

63 पर होना चाहिए था। इसी प्रकार, पृष्ठ 11 पर संशोधन संख्या 

106 मे पृष्ठ संख्या 210 को पृष्ठ 201 के रूप मेँ मुद्रित किया गया 

है। 

इसलिए, म माननीय सदस्यो से अनुरोध करूगा कि कंपनी विधेयक, 

2011 के संशोधनो कौ सूची संख्या 1 मे पृष्ठ 7 पर 62 के नाद 

आने वाले क्रमांक €1 को क्रमांक 63 पदा WT! पृष्ठ 11 पर संशोधन 

संख्या 106 A आने वाले पृष्ठ 201 को भी पृष्ट 210 पड़ा WE 

सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी
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खंड 2 । परिभाषां 

संशोधन किए mm: ` 

पृष्ठ 6, पक्ति 14, '" साम्या के स्थान पर्, “साम्या, यदि लागू ` 

a" रखें । (3) 

पृष्ठ 6 पंक्ति 15, ‘daa! A स्थान पर, “sas” 

रखें । वि | (4) 

पृष्ठ 7, पक्ति 34, के पश्चात् . अंतःस्थापित करे- (5) 

^“ (क) पूर्णकालिंक निदेशक; '। 

पृष्ठ 7, fa 35, "यदि निदेशक ate उसकी नियुक्ति करता 
है" का लोप करे। (6) 

. पृष्ठ 10, पंक्ति 2, “" धनराशि'* के स्थान पर, "रकम '' रखें । 

(7) 

पृष्ठ 11, पंक्ति 15 ओर पवित 16 के स्थान पर रखं,-(8) 

ORY उपखंड (ग) की कोई नात पसे व्यक्ति को लागू 

नहीं होगी, जो केबल gine हैसियत से ही कार्य कर 

waa 

पृष्ठ 15, पंकिति 12, “" सभी weet के पश्चात्, ^ या उनकं Te” 

` अंतःस्थापित करे । | (9) 

(श्री सचिन पायलट) 

` सभापति. महोदय F प्रन यह हैः 

“fe खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग aay” 

प्रस्ताव स्वीकृत e371! 

खंड 2, संशोधित रूप मे, विधेयक रम जोड दिया गया। 

खंड 3 ` | कंपनी की सवना 

` संशोधन किया गयाः 

| पृष्ठ 16, पंक्ति 8, "' अभिदायी कौ yey" के पश्चात्, “या संविदा 

करने कौ असमर्थता'' अंतःस्थापित करे । (10) 

` (श्री सचिन पायलट) 
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सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः ` 

“fe खंड 3, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग wa" ` 

प्रस्ताव स्वीकृत हआ 

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक मेँ जोट दिया गया। 

खंड 4 से 19 विधेयक मेँ WS दिए गए 

खंड 20 दस्तावेज कौ तामील < 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 29, पंक्ति 34, "डाक प्रमाणपत्र के अधीन'' का लोप 

करें ।. । (11) 

~ ` . (श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : WA यह हैः 

“tf खंड 20, संशोधित रूप मे, विधेयक ar अंग aq” 

प्रस्ताव स्वीकृतं हआ। 

खंड 20, wifi रूप मे, विधेयक में जोड दिया गया। 

खंड 21 ओर 22 विधेयक मेँ जोड दिए गए्। 

खंड . 23 लोके प्रस्थापना ओर 

wea नियोजन 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 30, पंक्ति 30 से पक्ति 34 के स्थान पर रखे | 

" (2) कोई प्राइवेट कपनी,- 

(क) इस अधिनियम के उपध के अनुसार राइट्स इश्यू 

a बोनस इश्यू के द्वारा; या 

(ख) इस अध्याय के भाग 2 कं उपबधों का अनुपालन 

करके प्रादुवेट प्रतिभूतियों का निर्गम कर सकेगी। 

स्पष्टीकरण- इस अध्याय के प्रयोजनो के लिए, “लोक प्रस्थापना'' 

के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा जनता को प्रतिभूतियो कौ प्रारभिक 

लोक प्रस्थापना या अतिरिक्त लोक प्रस्थापना या किसी विद्यमान
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शेयरधारक द्वारा जनता कौ प्रतिभूति के विक्रय के लिए yeaa 

जारी करनै के माध्यम से कोई प्रस्थापना भी रै।'। 12 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 23, संशोधित में, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत ser! 

खंड 23, संशोधित रूप मे, विधेयक म जोड़ दिया गया 

खड 24 से 27, विधेयक मेँ जोड दिए ye 

रात्रि 10.00 बने 

खंड 28 किसी कपनी के 

कतिपय सदस्यो द्वारा 

Beat के विक्रय की 

प्रस्थापना 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 35, पंक्ति 9 ओर पक्ति 10, “sae GI शेयर धारण का 

भाग'' के स्थानं पर, ^ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों 

. के ` अनुसार उनके द्वार संपूर्ण शेयर धारण या उसका भाग'' 

रखे | (13) 

(श्री सचिन पायल) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 28 संशोधित रूप ये, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत BA! 

खड 28, wei रूप 4, विधेयक F sits fear गया। 

खंड 29 पे 35 विधेयकं F जोड fer ag 

खंड 36 धन निवेश हतु व्यवितरयो 

कौ धोखाधडी से 

प्रवृत्त करने हेतु दंड 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 37, पंक्ति 42, के स्थान पर, we 
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‘wea से लाभ सुनिश्चित करना है; या 

(ग) किसी बैक या वित्तीय संस्था से उधार सुविधाएं 

अभिप्राप्त करने के fae या sant ate सै कोई करार,'!। 

(14) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह दैः 

“fe खंड 36, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत हृआ। 

खंड 36, संशोधित रूप मे, विधेयक में ars दिया गया। 

खंड 37 से 41 विधेयक F ats दिए गए। 

खंड 42 प्राइवेट नियोजन संबधी 

प्रतिभूतिर्यो के अभिदाय 

हेतु प्रस्थापन अथवा 

आमंत्रण 

संशोधन किए mm: 

पृष्ठ 39, पंक्ति 33 से पंक्ति 37 ओर पृष्ठ 40, पंक्ति 1 से Ufa 

9 के स्थान पर, रखे- 

"42. (1) धारा 26 के Brae पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 

कोई कंपनी, इस धारा कै Bae कं अधीन रहते हुए प्राइवेट 

स्थापन पत्र को जारी करने के माध्यम से प्राइवेट स्थापन कर 

सकेगी। 

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में 

प्रतिभूतियों कौ प्रस्थापना या प्रतिभूतिर्यो के अभिदाय का आमंत्रण 

उतनी संख्या मे, जो vara से अधिक नहीं होगी या एसी उच्चतर 

संख्या मेँ, जो विहित कौ जाए, व्यक्तियों को (अर्हित संस्थागत 

Pa ओर Set के एेसे कर्मचारी, fs धारा 62 की उपधारा 

(1) के खंड (ख) के उपबंध के अनुसार कर्मचारी स्टौक विकल्प 

कौ स्कौम के अधीन प्रतिभूतियों कौ प्रस्थापना कौ गई है, को 

छोडकर) ओर tet wd पर (जिसके अतर्गत weds स्थापना 

का wey ओर रीति भी है), जो विहित कौ जाए, किया 

जाएगा । ' । (15)
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कड 40, Te 10 “खंड ̀ (क) के अधीन'' का लोप सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

(16) | 
- | “fe खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग aa" 

पृष्ठ 40, पंक्ति 15 ओर पंक्ति 16, “धारा 23 के खंड (क)! | सीत तमा | 
| 7 रखे प्रस्ताव त॒ Bai! 

के स्थान पर, “sa अध्याय. के भाग 1" TI (17) = Pa < 

. : ` ` खंड 46, संशोधित रूप मे, विधेयक F जोड़ दिया गया 

पृष्ठ 40, Wet 17 के स्थान पर, रखें ~; | ताः 
a | । खंड 47 से 55 विधेयक मे ate दिए गए। 

"स्पष्टीकरण 2--इस धारा के प्रयोजनों के लिए- „ ` अरतिभूति्यो का अ 
_ * खंड 56 प्रतिभूतियों का अतरण् ̀ 

(‘aga संस्थागत Har" पद से'। (18) ओर प्रेषण 

पृष्ठ 40, पवित 19 के पश्चात् अंतःस्थापित करे ` संशोधन किए गणः 

‘Gi “eae स्थापन'' से किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियो के ` पृष्ठ 48, यंकि 10 ओर पंक्ति 11, "देसी अवधि के कारावास 

 . चयनित समूह को ्ावेर स्थापन प्रस्थापना पत्र जारी करके प्रतिभूतिये से, जो छह माह तक कौ हो सकंगौ या'' का लोप कर। 

कौ कोई परस्थापना या प्रतिभूतियों के अभिदाय का आमंत्रण (लोक (23) 
wear कं माध्यम से fet) अभिप्रेत है ओर जो इस धार ण्ठ 48, da 12, "य दो av maa et (2) 

मे विनिर्दिष्टं a को पूरा करता दै।' | (19) | 
| ~ . ~ | . ` पृष्ठ 48, Ut 12, के पश्चात्, अंतस्थापित करे, 

पृष्ठ 40, पंक्ति 22, “गए है'' के पश्चात्, "या उस प्रस्ताव या 

आमंत्रण को कंपनी द्वारा वापस ले लिया गया हैया उसे परित्यक्त ^“ (7) निक्षिपागार अधिनियम, 1996 के अधीन किसी दायित्व 

। कर दिया गया है" अतःस्थापितं कर। ` ,„. (20) ` ` ^ प्रर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी निक्षेपागार या निक्षेपागार 

. ` ` भागीदार ने किमी व्यक्ति को कपटवंचन करने के आशय से 

पष्ठ 41, पवित 15 ओर पंक्ति 16 का लोप etl (21) . शेयरों का अंतरण किया है, वहां बह धारा 447 कं अधीन 
| . दायी " OT (श्री सचिन पायलट) | दा erm | | (25) 

| (श्री सचिन पायलट) 
सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः | 

[त it म म ने सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 
“कि खंड 42, धत रूप मे, विधेयक का अग aa" । 

लाव स्वीकत "कि खंड 56, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग ai” 
प्रस्ताव स्वीकृत ह। । | 

खंड 42, afi रूप मे, विधेयकं में जोड दिया गया। FENG स्वीकृत FHT 

खंड 43 से 45 विधेयक मे जोड दिये गये! खंड 56, संशोधित रूप मे, विधेयक र्मे जोड़ दिया गया। | 

खंड 57 शेयरधारक के. प्रति- खंड 46 शेयर प्रमाण पत्र 
` . ~ | रूपण के लिए दंड 

संशोधन किया गयाः | । | 
संशोधन किए गरः 

पंक्ति 43, पंक्ति 1 से पक्ति 3 का लोप wt (22) | ea sf 
वि पृष्ठ 48, पंक्ति 13, ‘fret शेयर '* के स्थान पर, ‹"प्रतिभूतियों '' 

(श्री सचिन पायलर) रखे । (26)
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पृष्ठ 48, पंक्ति. 15, “ कोई ter शेयर '' के स्थान पर, ‘ae 

एसी प्रतिभूतियां'* रखें । (27) 

(श्री सविन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक का अग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत हमा। 

खड 57, संशोधित रूप मे, विधेयक मेँ ote दिया गया। 

खंड 58 पंजीकरण की अस्वीकृति 

ओर अस्वीकृति हेतु 

अपील 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ट 48, पंक्ति 38, ““शेयरो'' के स्थान पर "` प्रतिभूतिरयो'' 

रखे | 
(28) 

(श्री सचिन पायलर) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 58, संशोधित रूप मे, विधेयक का अग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत ga! 

खंड 58, संशोधित रूप मे, विधेयक F जोड दिया गया। 

खंड 59 सदस्यो के रजिस्टर 

का परिशोधन 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 49, पक्ति 25 से पक्ति 28 के स्थान पर, रखे- 

(3) इस धारा के उपबंध प्रतिभूतियों के किसी धारक 

के, tet प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार को निर्बधित 

नही करेगे ओर एेखी प्रतिभूतियां अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति 

अब तक मताधिकार के लिए हकदार होगा, जब तक मताधिकार ` 

को किसी अदेश द्वारा निलंबित न किया गया हो।''। (29) 

(श्री सचिन पायलट) 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2011 1118 

सभापति महोदय : प्रश्न यह. हैः 

“fe खंड 59, संशोधित रूप मे, विधेयक का अग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत BT 

खंड 59, संशोधित रुप मे, विधेयक मे ots दिया गया। 

खंड 60 विधेयक मेँ are दिया गया। 

खंड 61 लिम्टिड art को 

अपनी शेयर ̀ पंजी F 

परिवर्तन करने की शक्ति 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 50, पंक्ति 10 से det 13 के स्थान षर, रखे- 

'“ (ख) अपनी सभी या किसी शेयर पूजी को अपने विद्यमान 

शेयरों कौ अपेक्षा वृहत्तर रकम के शेयरों मे समेकित ओरं विभाजित 

करने के feu: | 

aq tar कोई समेकन ओर विभाजन, जिसके परिणामस्वरूप 

शेयरधारकों कौ मतदान प्रतिशतता मे परिवर्तन होता है, तब तक 

प्रभावी नहीं होगा, जब तक विहित रीति मे किए गए आवेदनं 

पर अधिकरण द्वारा उसका अनुमोदन wel कर दिया जाता 

6" (30) 

{श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 61, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत BST! 

खंड 61, संशोधित रूप मे, विधेयक F ate fear गया। 

खंड 62-8 77 ae विधेयक मै ais few me! 

खंड | 78 भार के रजिस्टरीकरण 

के लिए आवेदन 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 64, पंक्ति 30, ‘fear जाता है, WA" के स्थान पर, '' किया 

जाता है, एेसे समय के भीतर ओर ta” wi (31) 

(श्री सचिन पायलट)
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सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 78, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग wi” 

प्रस्ताव स्वीकृत Ba! 

खंड 78, संशोधित रूप मे, विधेयक मँ जोड दिया गया। 

खंड 79 सै 97 तक विधेयक F WS दिए गए। 

खंड 92 वार्षिक विवरणी 

संशोधन किया गयाः ` 

पृष्ठ 70, पंक्ति 17, ‘dha’ के स्थान पर, ‘ae’ रखें । (32) 

पृष्ठ 70, पक्ति 19, “aa के स्थान पर as" रखे । (33) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

कि खंड 92, संशोधित रूप म, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत BT! 

| खंड 92, संशोधित रूप मे, विधेयक में जोड़. दिया गया। ` 

खंड 93 8 114 तक विधेयक F जोड fer me 

खंड 115 विशेष सुचना की 

अपेक्षा करने वाले 

संकल्प 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 80, पक्ति 32 ओर पंक्ति 33, “एक लाख रुपए से अन्यून 

कौ कुल राशि'' के स्थान पर, “we लाख रुपए से अन्यून 

कौ कुल tat रचि, जो विहित कौ जाए'' रखे । (34) 

(श्री सचिन wee) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह दैः 

"कि खंड 115, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत gal 

खंड 115, संशोधित रूप मे, विधेयक में जोड़ दिया गया। 

खंड 116 विधेयक में ats दिया mar! 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2011 1120 

खंड 117 संकल्पां ओर करार 

का फाइल किया 

जाना 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 81, पक्ति 16, ‘tet अवधि के कारावास से, जो रुह मासं 

तक की हो सकेगी, a" का लोपं wt (35) 

पृष्ठ 81, -पक्ति 17 ओर dea 18, “a दोनों a" का लोप 

wi | (36) 

(श्री सचिन weaee) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 117, संशोधित रूप में, विधेयक का अग at" 

प्रस्तावे स्वीकृत हुआ। 

खंड 117, सं्णोधित रूप मे, विधेयक F ate दिया गया। 

खंड 118 से 124 विधेयक F जोड दिए गए। 

खंड 125 विनिधानकर्ता शिक्षा 

ओर संरक्षा निधि 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 87, पक्ति 21, ‘A खंड (ग) ओर खंड (घ)'' का लोप 

करे। (37) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fH खंड 125, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंगं wa" 

प्रस्ताव स्वीकृत a! 

खंड 125, संशोधित रूप मे, विधेयक F जोड दिया गया। 

खंड 126 से 127* विधेयक F जोड दिए गए! 

खंड 128 art द्वारा लेखा 

बहिर्यो आदि का रखा 

जाना 

संशोधन किया गयाः
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पृष्ठ 89, पक्ति 40, “agar का लोप wt (38) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्नं यह दैः 

“fe खंड 128, सशोधित रूप मे, विधेयक का an ai” 

प्रस्ताव स्वीकृत Ba! 

खंड 128, wifi रूप मे, विधेयक F जोड दिया गया। 

खंड 129 वित्तीय विवरण 

संशोधन किए गणः 

पृष्ठ 91, पंक्ति 12, ‘ate fea या उनसे उपाबद्ध या संलान 

दस्तावेज '' के स्थान पर, ‘te वित्तीय faa के साथ उपाबद्ध 

कोई रिप्पण या उसका भाग रूप'' Ta (39) 

पृष्ठ 91, पवित 10 ओर पंक्ति 11, “द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित 

ओर te रिप्पणौ या दस्तावेजो'' के स्थान पर, “के अधीन दी 

जाने के लिए अपेक्षित ओर te fermi’ wi (40) 

{श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fs खंड 129, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।*' 

प्रस्ताव स्वीकृत esi! 

खंड 129, संशोधित रूप मे, विधेयक में ate दिया गया। 

खंड 130 न्यायालय या न्यायाधिकरण 

के अदेशो पर लेखाओं 

का Yt: खोलना 

संशोधन किए गएः 

पृष्ट 91, Wa 13 से 15 के स्थान पर WG 

430. (1) कोई कंपनी तक तक अपनी लेखा बहियों 

को पुनः नहीं खोलेगी ओर अपने वित्तीय विवरणो को पुनः तैयार 

नही करेगी जब तक कि केद्रीय सरकार, आय कर प्राधिकारियो, 

प्रतिभूति ओर विनिमय ats, किसी अन्य कानूनी विनियामक निकाय 

या प्राधिकारौ या किसी संबधित व्यक्ति द्वारा इस संबध मे कोई 

27 अग्रहायण, 1934 (शक ) विधेयक, 2011 1122 

अवेदन नहीं किया जाता है ओर सक्षम अधिकारिता वाले किसी 

न्यायालय या अधिकरण द्वारा इस आशय का कोई आदेश नहीं 

दिया जाता है कि- 1 (41) 

पृष्ठ 91, पंक्ति 19 से 21 के स्थान पर रखे. 

‘ag, यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण, केद्रीय सरकार, 

आय कर प्राधिकारियों, प्रतिभूति ओर विनिमय are या किसी अन्य 

कानूनी विनियामक निकाय या संबधित प्राधिकारौ को सूचना देगा 

ओर इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्वं उस 

सरकार या प्राधिकारियो, प्रतिभूति ओर विनिमय बोर्ड या निकाय 

या संनधित प्राधिकारी द्वारा किए गए अभ्यावेदनौ पर, यदि कोई 

a, विचार करेगा।''। (42) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe we 130, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग ai" 

प्रस्ताव स्वीकृत हसा। 

खंड 130, संशोधित रूप र्मे, विधेयक मे जोड़ दिया गया। 

खड 131 विधेयक F ats दिया गया। 

खंड 132 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग 

~ । प्राधिकरण का गटनं 

संशोधन किए mm: 

पृष्ठ 92, पंक्ति 11 से पक्ति 42 के स्थान परं रखे, 

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे किसी बात के 

होते हए भी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण- 

(क) यथास्थिति, कपनियो या कपनियो के वर्गं या उनके 

संपरीक्षको द्वारा अंगीकृत कौ जाने संबंधी लेखांकन ओर संपरीक्षा 

नीतियों ओर मानकों को निश्चित ओर अधिकथित करने मेँ ata 

सरकार को सिफारिशे करेगा; 

(ख) तेखाकन ओर संपरीक्षा मानकों के अनुपालन को 

tat रीति मे ater ओर प्रवृत्त करेगा, जो विहित कौ जाए; 

(ग) पसे मानकौ के अनुपालन को सुनिश्चित करने से 

संबद्ध वृत्तयो की सेवाओं की क्वालिटी का निरीक्षण करेगा ओर
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` सेवाओं कौ क्वालिरी मँ सुधार के लिए अपेक्षित उपायो ओर एसे 

अन्य संबंधित विषयो का, जो विहित किए जाए, gaa देगा; 

ओर | 

(घ) खंड (क), खंड (ख) ओर खंड (ग) से संबंधित 

tw अन्य कृत्यो का पालने करेगा, जो विहित किए जाए। 

(3) wedta वित्तीय रिपोरटिंग प्राधिकरण एक अध्यक्ष, जो 

ada सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिष्ठितं 

तथा लेखा, संपरीक्षा, वित्त या विधि मे विशेषज्ञता रखने वाला 

waft होगा ओर पंद्रह से अनधिक उतने अन्य सदस्यो से, जिसमे 

अंशकालिके ओर पूर्णकालिक सदस्य दै मिलकर बनेगा, जितने 

विहित किए जाएः 

परंतु अध्यक्ष ओर सदस्यो कौ नियुक्ति के निबेधनं ओर 

शर्ते तथा रीति tet et जो विहित कौ जाः 

परतु यह ओर कि अध्यक्ष ओर सदस्य अपनी नियुक्ति के 

संबध मे कोई प्रतिकूल हित या स्वतंत्रता कौ कमी न होने के 

- नरे मेँ age सरकार को विहित veo मे घोषणा करेगा या 

Bet | । 

परंतु यह भी कि अध्यक्ष ओर te सदस्य, जो राष्टीय 

वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में रहै, अपनी 

नियुक्ति के दौरान ओर पद पर न रहने कं दो वर्षं पश्चात् तक 

किसी संपरीक्षा फर्म (जिसके अंतर्गत संबंधित परामर्शौ wt भौ 

है) के साथ सहयोजित नहीं si 

। . (4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के 

होते हए भी, usta वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण को,- 

(क) स्वप्रेरणा से या Sea सरकार द्वारा उसको किए. 

गए किसी निर्देश पर, निगमित निकायो या व्यक्तियों के ta ai 

के लिए tet रीति मे, जो विहित की जाए, ads अकाडरेट 

अधिनियम, 1949 के अधीन रजिस्द्रीकृत ads अकारर के किसी 

॑। सदस्य या फर्म द्वारा किए गए वृत्तिक या अन्य केदाचार के 

मामलों मे अन्वेषण करने कौ शक्ति होगीः ॑। 

परंतु कोई अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के एसे मामलों 

में, जहां राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण प्राधिकरण ने इस धारा 

के अधीने कोई अन्वेषण any किया है, feet कार्यवाहियों को 

आरंभ या जारी नहीं रखेगा; | 

विधेयक, 2011 1124 

(ख) वैसी ही शक्तियां प्राप्त होगी, जो सिविल पायः 

संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय मे, निम्नलिखित 

मामलों के संबधमे किसी ae का विवरण करते समय निहित 

होती है; अर्थात्-- 

(i) लेखा बहियो ओर अन्य दस्तवेजो का, ta स्थान 

पर ओर एसे समय पर जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण 

दवारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रकटीकरण ओर पेश किया 

जाना; । 
~ 

(1) व्यक्तियों को समन करना ओर हाजिर कराना 

तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना; 

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की fact 

afeal, रजिस्टरौ ओर अन्य दस्तावेज का किसी स्थान पर 

` निरीक्षण करना; 

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए 

कमीशन निकालना; 

(ग) जहां वृत्तिक या अन्य कदाचार साबित हो जाता दै, 

वहां- ॑। 

(अ) (॥) व्यष्टियों कौ am कम से कम - 

एक लाख रुपए की शास्ति, कितु जो प्राप्त फीस से पांच 

गुना तक कौ हो सकेगी; ओर 

॥) फर्मो की दशा में, कम से कम दस लाख 

रुपए कौ शास्ति, कितु जो प्राप्त फीस के दस गुना तक 

कौ हो सकेगी, अधिरोपित करना; 

(आ) सदस्य फर्म को संस्थान के सदस्य के रूप 

मे व्यवसाय करने मे अपने को लगाने से, छह मास at 

न्यूनतम अवधि के लिए यादस वर्ष से अनधिक को tet 

उच्चतर अक्धि के लिए जो रष्टय वित्तीय fen प्राधिकरण 

हारा विनिश्चित की जाए, विवर्जित करने संबंधी आदेश करने 

की शक्ति होगी। 

स्पष्टीकरण-इस उप-धारा कै प्रयोजनों के लिए '“ वृत्तिक 

या अन्य aera’ का वही अर्थं होगा जो ude. ace 

अधिनियम, 1949 कौ धारा 22 मेँ उसका है 
»
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(5) राष्टीय वित्तीय रिपौरटिंग प्राधिकरण ge उपधारा (4) 

के खंड (ग) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश से व्यथित 

कोई व्यक्ति उपधारा (6) के अधीन गदित अपील प्राधिकरण के 

समक्ष अपील tat रीति मे दाखिल कर सकेगा, जो विहिते की 

जाए 

(6) BAe सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से, जो 

उसे विनिर्दिष्ट कौ जाए, एक अपील प्राधिकरण का, राष्ट्रीय वित्तीय 

रिपोर्टिग प्राधिकरण कं आदेशो से उद्भूत अपीलों की सुनवाई करने 

के लिए, गठन कर सकेगी, जो अध्यक्ष ओर दो से अनधिक 

सदस्यो से, जिनको नियुक्ति कंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, मिलकर 

जनैगी। 

(7) अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष ओर सदस्यों की नियुक्ति 

के लिए अर्हतां ओर चयन कौ रीति, उनकौ सेवा के निबंधनं 

ओर wd तथा सहायतार्थं कर्मचारिवृंद कौ मागं तेथा अपील प्राधिकरण 

द्वार पालन कौ जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अपील कौ 

सुनवाई करने का स्थान, ae wes ओर रीति भी है, जिसमे अपील 

फाइल कौ जाएगी) tat होगी जो विहित कौ wm 

(8) अपील फाइल करने के लिए फीस tet ait, जो 

विहित कौ जाए। 

(9) अपील प्राधिकरण द्वार प्राधिकृत अधिकारी अपनी 

वार्षिक रिपोर्ट, जिसमे उसके क्रियाकलापों का पूरा लेखा हो, एसे 

प्रारूप मेँ ओर ta समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा 

ओर उसी कौ एक प्रति Se सरकार को अग्रेषित करेगा तथा 

Haq सरकार वार्षिकं रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष 

रखवाएगी । '। (43) 

पृष्ठ 93, पंक्ति 1 से 28 का लोप He | (44) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति Wea : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 132, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग aa” 

प्रस्ताव स्वीकृत Ba! 

खंड 132, संशोधित रूप मे, विधेयक मेँ जोड़ दिया गया। 

खंड 133 विधेयक F जोड दिया गया। 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) fata, 2011 1126 

खंड 134 वित्तीय कथन, ae 

की रिपोर्ट आदि 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 94, पंक्ति 11 “` सभापति"' के स्थान पर '* कपनी का सभापतिः ' 

रखें । (45) 

पृष्ठ 94, पक्ति 12 से पंक्ति 14 कै स्थान पर रखे,- 

“fea ma? a दौ निदेशक द्वारा, जिसमे से एक प्रबंध 

निदेशक ओर मुख्य कार्यपलक अधिकारी, यदि वह कंपनी में 

निदेशक रै, रोगा, कपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ओर कंपनी 

सचिव द्वारा, जहां. wel वे नियुक्त किए जाते है या एकल व्यक्ति 

कपनी कौ दशा मे केवल wp"! (46) 

पृष्ठ 94, पंक्ति 32, feat” के पश्चात्, ““ व्यवसायरत'' अंतःस्थापित 

He | (47) 

पृष्ठ 96, पंक्ति 9 "उसके '' के स्थानं पर ae को'' Ta 

(48) 

पृष्ठ 96, पक्ति 17 ओर 18 के स्थान पर WG 

(क) te वित्तीय विवरण से उपाबद्ध या उसके भागरूप 

कोड रिप्पणः''। | (49) 

(श्री afar wae) 

ara महोदय : प्रश्न यह रैः 

"कि खंड 134, संशोधित रूप में, विधेयक का अग 

wal" 

प्रस्ताव स्वीकृत ga! 

खंड 134, संशोधितं रूप मे, विधेयक मे जोड दिया गया। 

खंड 135. निगमित सामाजिक 

उत्तरदायित्व 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 97, पंक्ति 8 ओर 9 में “करने के लिए प्रत्येक प्रयास'' 

शब्दों का लोप करे। (50)
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पृष्ठ 97, पक्ति. 11 के पश्चात् अतःस्थापित करे 

“ug कंपनी अपने आस-पास के एसे स्थानीय aa ओर 

क्षेत्रो को, जहां वह क्रियाशील ठै, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व 

क्रियाकलापं के लिए चिन्हित रकम को खर्च करने मे अधिमान 

देगी;"" (51) 

पृष्ट 97, पंविति 12 We" के स्थान पर WG यह ओर कि"! 

रखें । (52) 

पृष्ठ 97, पवित 14 के पश्चात् अंतःस्थापित करे- 

'स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनो के लिए ““ ओसत गद 

लाभ'' की संगणना धारा 198 के उपबधों के अनुसार कौ जाएगी |" 

(53) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 135, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग. aa" 

प्रस्ताव स्वीकृत Ba! 

खंड 135, संशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड दिया गया। 

खंड 136 संपरीक्षित वित्तीय विवरण 

। की प्रतिर्यो का सदस्य को 

। अधिकार 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 97, पंक्ति 15 ^“ वित्तीय . विवरणों at के स्थानं पर “* धारा 

101 के उपबंध पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, वित्तीय विवरणं 

at" wal (54) 

ht सचिन. पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह दैः 

“fe खंड 136, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग a" 

| प्रस्ताव स्वीकृत हृआ। 

खंड 136, संशोधित रूप मे, विधेयक गें ots. दिया गया। 

खंड 337 ओर 138 विधेयकं मे जोड दिए गए 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2011 1128 

खंड 139 संपरीक्षकौं की नियुक्ति 

सशोधन किया गयाः 

` पृष्ठ 99, पंक्ति 14 के पश्चात् अंतःस्थापित Ht 

“ag कपनी tet नियुक्ति से संबधित मामला सदस्यो द्वारा ` 

उसका अनुसमर्थन किए जाने के लिए प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन 

मे रखेगी '* | | (55) 

पृष्ठ 99, पंक्ति 15 “ag के. स्थान पर ag यह ओर कि" 

रखे । _ (56) 

पृष्ठ 99, पंक्ति 18 “We यह ak" के स्थान पर '' परंतु यहं 

यह भी'' रखें । (57) 

पृष्ठ 100, पंक्ति 7 “प्रत्येक वर्ष चक्रानुमित किया जाएगा, या'' 

के स्थान पर ““ठेसे saad पर, जैसा सदस्यों द्वारा संकल्प पारित 

किया जाए, चक्रानुक्रमित किया जाएणा; a’ रखे । (58) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 139, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग wa” 

प्रस्ताव स्वीकृत Beil 

खंड 139, संशोधित रूप -मे, विधेयक F ote दिया गया। 

खंड 140 संपरीक्षक का हराया 

जाना, त्यागपत्र ओर 

विशेष सुचना का. दिवा ` 

जाना 

संशोधन किया गयाः ` 

पृष्ठ 102, Wad 36 के पश्चात् अंतःस्थापित करे 

^“ स्पष्टीकरण 1- यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी फर्म 

की दिशा मे दायित्व उस फार्म तथा एेसे प्रत्येक भागीदार या 

भागीदार या भागीदारों का होगा fra कपनी अथवा उसके निदेशक _ 

- याः अधिकारियों द्वारा या उनके dau मे किसी कपटपूर्वक रीति 

म कार्य fea a या किसी कपट में geo या दुरभिसधि at 

` हो।'' ` , ` (59)
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पृष्ठ 102, पंक्ति 37, "स्पष्टीकरण! के स्थान पर “स्पष्टीकरण 

2'' val (60) 

(श्री सचिन qa) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 140, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग aay” 

प्रस्ताव स्वीकृत gsi! 

खड 140, संशोधित wy मे, विधेयक मेँ जोड दिया गया 

खंड 141 सदस्यो को अर्हता योग्यता 

ओर अयोग्यता 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 103, पक्ति 27 पै 29 के स्थान पर रखें, 

^" (छ) कोई tal व्यक्ति, जो करीं ओर पूर्णकालिक नियोजन 

मे है अथवा कोर्ट to व्यक्ति या किसी फर्म का कोई भागीदार, 

जो उसके संपरीक्षक के रूप मे नियुक्ति धारण कर रहा रै, यदि 
ta व्यक्ति या uniter tet नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कौ तारीख 

से बीस से अधिक कपनियो के संपरीक्षक के रूप मे मनियुक्ति 

धारण AL रहा हो;''। । (61) 

{श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह 2: 

“fe खंड 141, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग aa" 

प्रस्ताव स्वीकृत gai! 

खड 141, संशोधित रूप मे, विधेयक F sits दिया गया 

खंड 142 संपरीक्षकों के पारिश्रमिक 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 104, पक्ति 2 के पश्चात् अंतःस्थापित at 

“wd ae उसके द्वारा नियुक्त किए गए पहले संपरीक्षकों 

का पारिश्रमिक faq कर game's (62) 

(श्री सचिन पायलट) 
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सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 142, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग 

aa 

प्रस्ताव स्वीकृत हृआ। 

खंड 142, संशोधित रूप मै, विधेयक F जोड दिया गया। 

खंड 143 संपरीक्षों कौ शवितयों एवं 

कर्तव्य एवं संपरीक्षा 

मानक 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 105, पक्ति 30 से 42 तथा पृष्ठ 106, पंक्ति 1 से 5 के 

स्थान पर रखे,- 

(5) किसी सरकारी कपनी कौ दशा मे, भारत का 

निय॑त्रक-महालेखापरीक्षक धारा 139 के उपधा (5) या उपधारा 

(7) के अधीन संपरीक्षक कौ नियुक्ति करेगा ओर संपरीक्षक को 

उस रीति के प्रति निदेश देगा जिसमे सरकारी कंपनी के लेखाओंं 

को संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित होगा ओर तत्पश्चात् इस प्रकार 

नियुक्त सपरीक्षक संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसमे अन्य नातो के साथ-साथ 

भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए me निर्देशो, 

यदि कोई हो, उस पर कौ गई aad तथा कंपनी के लेखाओं 

ओर वित्तीय विवरण पर उसके प्रभाव का उल्लेख होगा, की एक 

प्रति भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। 

(6) भारत कं नियत्रक-महालेखापीक्षक कौ, उपधारा (5) 

के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति कौ तारीख से साठ दिन 

के भीतर,-~ 

(क) कपनी के वित्तीय विवरण कौ एसे व्यक्ति 

या व्यक्तियों द्वार, जो वह इस निमित प्राधिकृत करे, अनुपूरक 

संपरीक्षा कराने ओर ta संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए 

इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्त्ति या व्यक्तिर्यो को उन 

met पर एसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वार प्रस्तुत की जाने 

वाली जानकारी या अतिरिक्त जानकारी कौ अतिरिक्त 

जानकारी कौ tet wey में, जैसा भारत क नियंत्रक 

महालेखापरीक्षक निदेश दे, अपेक्षा करने का अधिकार होगा; 

ओर
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(ख) tet संपरीक्षा रिपोर्ट प्र टीका-टिप्पणं करने 

या उसमे अनुपूरक लगाने का अधिकार होगा 

परंतु भारत के नियरक-महालेखापरौक्षक हारा संपरीक्षा पिपों 

पर की गई कोई टीका-रिप्पणियां या उसके साथ लगाए 

गए अनुपूरक को कपनी द्वारा एसे प्रत्येक व्यक्ति को, जौ 

धारा 136 की उपधारा -(1) के अधीन संपरीक्षित वित्तीय 

विवर्णो कौ प्रतियां पाने का हकदार है, भेजा जाएगा ओर 

कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेश के समक्ष भी उसे 

उसी समय ओर उसी रीति मे रखा जाएगा जेसेकि संपरीक्षा 

रिपोर्ट रखी जाती रै।'*। 

(163) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“pe खंड 143, संशोधित रूप में, विधेयक का अग 

wai" : 

प्रस्ताव स्वीकृत ga! 

खंड 143, संशोधित रूप ममे, विधेयक मे जोड दिया गया। 

खंड 144 संपरीक्षक द्वारा कतिपय 

सेवाओं का प्रदान नं. 

. fea जाना। 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 107, पंक्ति 7 ओर 8 “या सहयुक्त कंपनी'* का लोप कर । 

(64) 

पृष्ठ 107, पंक्ति 30 केः पश्चात् अंतःस्थापित st 

“ag ta कोई संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म, जो इस 

` अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्वं संपरीक्षा सेवाओं से इतर 

सेवाएं कर रहा है यां कर.रही रै, रसे प्रारंभ कौ तारीख के 

, पश्चात् के प्रथम वित्तीय वर्ष को समाप्ति के पूर्वं इस धारा के 

Sad का अनुपालन करेगा या करेगी।''। (65) ` 

(श्री सचिन पायलट) | 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 
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“fe खंड 144, संशोधित रूप यें, विधेयक का अग बने।'' 

Ward स्वीकृत SH! 

खंड 144, संशोधित रूप मे, विधेयक मे sire दिया गया। 

खंड 145 warden रिपोर्यो आदि पर 

संपरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर 

किया जाना। 

संशोधन किया मयाः 

पृष्ठ 107, पवित 31 ‘Hag कंपनी H संपरीक्षक के रूपमे 

नियुक्त व्यक्ति ही,'' के स्थान पर art के संपरीक्षक के रूप 

मे नियुक्त व्यक्ति, धारा 141 की उपधारा (2) के उपब॑धो कै ` 

अनुसार '' रखें । ~ ` (66) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह दैः 

“Re खंड 145, संशोधित रूप में, विधेयक का अग बने।'' 

` प्रस्ताव स्वीकरूत ge! 

खंड 145, संशोधित- रूप मेँ, विधेयक मँ जोड़ दिया गवा। 

` -खंड 146 विधेयक F जोडा दिया गया। 

खंड 147 उल्लंघन के लिए दंड 

संशोधन किए mm: 

पष्ठ 108, पंक्ति 4 “dudes” के पश्चात् “* धारा 139,” 

अंतःस्थापित करे। (6) 

पृष्ठ 108, Uh 7 ओर 8 "कंपनी से संबंधित या हितबद्ध किसी 

अन्य व्यक्रिति'' के स्थान पर ''कर प्राधिकारियों'" रखें । (68) 

पृष्ठ 108, पंक्ति 8 “रसे उपधं ar” के स्थान TAA उपधौ 
का जानते हुए ओर जाननूञ्चकर'' Ti | ~ (69) 

पृष्ठ 108, पंक्ति 15. ""कंपुनी'' के पश्चात्, ' कानूनी निकायो या 

प्राधिकारियो '' अंतःस्थापित करे। . 70) 

पृष्ठ 108, पंक्ति 17 के पश्चात् अंतःस्थापित, करे- `
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- ^" (उक) age सरकार उपधारा (3) के खंड (ii) के 

अधीन कंपनी या व्यक्तियों को नुकसानी का तुरंत संदाय सुमिशिचत 

करने के लिए किसी कानूनी निकाय या प्राधिकारी या किसी 

अधिकारी को, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी ओर te निकाय, 

प्राधिकारी या अधिकारी, एसे नुकसानी का te कपनी या व्यक्तियों ̀ 

को संटय करने के पश्चात् एेसी नुकसानी करने कौ बाबत Hata 

सरकार के पास fae tet रीति मे, जो उक्त अधिसूचना में 

विनिर्दिष्ट कौ जाए, फाइल करेगा । ''। (71) 

पृष्ठ 108, पक्ति 22 ““ संपरीक्षा भागीदार'' कं स्थान पर '" सपरीक्षा 

फार्म से संबंधित भागीदार'' रखे । (72) 

पृष्ठ 108, पंक्ति 23 ओर 24 '" ओर देसी संपरीक्षा फर्म के भागीदार् 

या भागीदारों को भी धारा 447 में यथाउपबधित रीति मे दंडित 
किया wren" का लोप.कररे। (73) 

(श्री सचिन पायलर) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह दैः 

“fe खंड 147, संशोधित eu a, विधेयक का अंग wt" 

प्रस्ताव स्वीकृत eer! 

खंड 147, संशोधित wa मे, विधेयक मे ate दिया गया। 

खंड 148 विधेयक मे जोड़ दिया गया। 

खंड 149 कंपनी का निदेशक बीड 
~ OAT 

संशोधन fay गएः 

पृष्ठ 109, पंक्ति 40 के पश्चात् अंतःस्थापित wt 

“^ ({क) इस अधिनियम के प्रारंभ-कौ तारीख को या उसके 

पूर्व ॒विद्यमान प्रत्येक कंपनी एसे प्रारंभ से एक ad के भीतर 

उपथारा (1) कं उपध कौ अपक्षाओं का अनुपालन BT" | 

(74) 

` पृष्ठ 111, Wat 22 से 25 के स्थान WG . 

| ^“ (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध मे अंतर्विष्ट 

किसी बात के होते हुए भी किन्तु धोरा 197 ओर धारा 198 
के उपधौ के अधीन रहते हुए कोई स्वतंत्र निदेशक किसी wis 
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विकल्प का हकदार नहीं होगा ओर धारा 197 कौ उपधारा (5) 

के अधीन उपबंधित फीस के रूप मे पारिश्रमिक, ae कौ ओर 

अन्य sont Fam लेने कं लिए व्ययो कौ प्रतिपूरतिं तथा लाभ 

संबंधी कमीशन, जैसी सदस्यों द्वारा अनुमोदित कौ जाए, प्राप्त कर 

सकेगा । ''। . (75) 

(श्री सचिन पायलट) ` 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 149, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने!" 

प्रस्ताव स्वीकृत Ba! 

खंड 149, संशोधित रूपं में, विधेयक F जोड दिया गया। 

खंड 150 ओर 151 विधेयक F जोड दिए me 

` खंड 152 निदेशक कौ नियुक्ति 

संशोधन किए गएः 

पृष्ठ 113, पंक्ति 9 ''संलग्न'' के स्थान पर् ‘snag!’ Ta 

(76) 

पृष्ठ 113, Wa 34 के पश्चात् अंतःस्थापित कर- 

"स्पष्टीकरण -इस उपधारा के प्रयोजनो के लिए, '" निदेशकों 
को कूल Gen" के अंतर्गत स्वतत्र निदेशक नहीं आगे चाहे 

उनकी नियुक्ति किसी कपनी ae 4 इस अधिनियम के अधीन 

a तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि कं अधीन कौ गई हो।'। | 

। ` (77) 

पृष्ठ 114, पंक्ति 8 ““इस धारा'' के स्थान पर “sa धारा 160" 

a | | (78) > 

` (श्री सिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रन यहं . हैः | 

“fe खंड 152, संशोधित रूप मं, विधेयक का अंग बने 

प्रस्ता स्वीकृत gor! 

as 152, संशोधित सूप मे, विधेयक मँ ste दिया गया। 

खंड 153 से 156 विधेयकं मे ats feu गए। `
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खंड 157 कंपनी द्वारा Ware को 

निदेशक पहचान संख्याक 

सूचित . किया जाना 

संशोधन किए गए: 

पृष्ठ 114, पक्ति 32 “se मासं की अवधि के aaa से 

a कां लोप करं। (79) 

पृष्ठ 114, पक्ति 34 "या. दोनों से'' का लोप करें। (80) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 157, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'' 

| प्रस्ताव स्वीकृत gat! 

खंड 157, संशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड़ दिया गया। 

खंड 158 ओर 159 विधेयक मेँ जोड दिए गए। 

खंड 160 निवृत्तमान निदेशक से 

 भिन व्यक्ति का निदेशक 

षद के लिए खै होने 

का अधिकार 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 115, पंक्ति 1, “ht निवृ waa" के स्थान पर “जो धारा 
152 के निवधनो के अनुसार निवृत्तमान'' रखें। 

(at सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 160, संशोधित रूप में, विधेयकं का अंग wai” 

प्रस्ताव स्वीकृत BT! ` 

खंड 160, संशोधित रूप मे, विधेयक मेँ जोदु दिया गया। 

खंड 161 से 165 तक विधेयक मेँ जोड fet aa 

खंड 166 निदेशक कं कर्तव्य 

संशोधन किया गयाः ` 

विधेयक, 2011 1136 

पृष्ठ 118, पंक्ति 30, '"उपधारा (7) के अधीन'' का लोप करें 

(82) 

श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह दैः 

“fe खंड 166, संशोधित रूप मे, विधेयक का अग कमे।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत Bat 

खंड 166, संशोधित रूप मे, विधेयक मे site दिया गया। 

खंडं 167 निदेशक के पद कां रिक्तं 

किया जाना। 

` संशोधन किया. गयाः 

पृष्ठ 119, पंक्ति 30 से 32 का लोप He (83) 

| (श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः | 

“Pe खंड 167, संशोधित रूप भे, विधेयक का अंग ay” 

प्रस्ताव स्वीकृत हमा! ` 

ed ड 167, संशोधित रूप मे, विधेयक F ote दिया गया। 

खड 167 विधेयक मेँ जोड दिया गया। 

खंड 169 निदेशर्को का हटाया 

जाना। 

संशोधन किया गयाः 

` पष्ठ 120, पंक्ति 17 से 23 का लोप करे। (84) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“कि. खंड 169, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग aa” 

प्रस्ताव apd gs! 

खंड 169, संशोधित रूप मै, विधेयक F ate दिया गया। 

खंड 170 से 77 विधेयक रमँ, जोड़ दिये AU 

५



1137 कपनी 

खंड 178 नामनिर्देशन ओर पारिश्रमिक 

समिति तथा पणधारी 

संबंध समिति 

संशोधन किया गयाः 

` पृष्ठ 125, पक्ति 23 के पश्चात् अंतःस्थापित at 

"परंतु कंपनी के अध्यक्ष को (चाहे वह कार्यपालक हो 

या गैर-कार्यपालक हो) नामनिर्देशन ओर पारिश्रमिक समिति के 

सदस्य के रूप मे नियुक्त किया जा सकेगा किन्तु कह उस समिति 

कौ अध्यक्षता Tet करेगा।'' (85) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 178, संशोधित रूप मे, विधेयक `का अग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकरते gai! 

खड 178, संशोधित रूप मँ, विधेयक मँ जोट दिया गया। 

@ 179 से 185 विधेयक मेँ जोड fet aay 

खंड 186 कंपनी द्वारा उधार ओर 

तिनिधान। 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 133, पक्ति 8 से 10 के स्थान पर रखें, 

“za धारा के अधीन कोई उधार एक वर्षीय, तीन वर्षीय, 

पांच वर्षीय या दस वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की ऋण के दस 

के निकटतम की वर्तमान प्राप्त कौ at से कम द्र पर नहीं दिया 

जाएगा । ' | | ` (86) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 186, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग wat” 

` प्रस्ताव स्वीकृत हआ। 

खंड 186, संशोधित रूप मे, विधेयक F जोड दिया गया। 

खंड 187 ओर 185 विधेयक F जोड दिये ae! 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2011 1138 

खंड 189 एसी संविदार्ओ या cecal 

। का, जिनमे निदेशक 

हितजद्ध ह, रजिस्टर 

संशोधने किए गणः 

पृष्ठ 136, पंक्ति 28 मे “करना अपेक्षित 3," के पश्चात् ' अथवा 

अपने से संनधित tet अन्य जानकारी, जो विहितं की जाए 

'* अंतःस्थापित atl (87) 

पृष्ठं 136, पक्तिं 29 से 31 का लोप करे। (88) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fie खंड 189, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत Ba! 

खंड 189, संशोधित रूप मे, विधेयक मेँ जोड दिया गया। 

खंड 190 से 195 विधेयक मे ate fet au 

खंड 196 प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक 

निदेशक या प्रबधक की 

नियुक्ति । 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 140, पक्तिं 31 “एक मास'' के स्थान पर '* छह मास '' 

रखें । † (89) 

पृष्ठ 140, पक्ति 36 ““ विशेष '' के स्थान पर “*संकल्प gt” 

रखें | (90) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय ; प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 196, संशोधित रूप में, विधेयक का अंगं 

aa" 

प्रस्ताव स्वीकृत हृमा। 

खंड 196, . संशोधित रूप मं, विधेयकं मे जोड दिया गया।
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- खंड 197 समग्र अधिकतम प्र॑धकीय 
पारिश्रमिक ओर लाभा के 

अभावं मे या अपर्याप्तता 

की दशा में प्रनधकीय 

पारिश्रमिक 

संशोधन किए. गएः 

पृष्ठ 142 पंक्ति 18 के स्थान -पर रखें 

कि Ca उपधारा (5) के. अधीन उपबेधित फौसं के रूपं 

` भँ पारिश्रमिक, बोट कौ. अथवा अन्य deat में .भाग सेन के 

लिए व्ययो की प्रतिपूतिं ओर लाभ संबंधी कमीशन, जैसी सदस्यो, 

द्वारा अनुमोदित की जाए, प्राप्तं करं सकेगा।''। ` (91) 

पृष्ठ 143, पंक्ति 7 से 14: का लोप.-करं। “ (%2) 

` (श्री सचिन षायलट) ` 

सभापति महोदय : प्रशन यह हैः 

` “कि खंड 197, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत BT ` 

खंड 197, संशोधित रूप मे, विधेयकं मेँ जोड दिया गया। 

खंड 198 विधेयक मे ate दिया wart 

खंड 199 केन्द्रीय सरकार या 

न्यांयाधिकरण की शतां 

के अधीन अनुमोदन आदि 
` ` प्रदान करमे ओर आवेदरनो 

 - पर फीस विहित करने कौ - 

शक्ति ` 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 145, पंक्ति 11 से 33 के स्थान पर रखे,- 

“sq अधिनियम ओर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 

 उपबधौ के अधीन उपगत किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 

बिना, जहां कपट अथवा इस. अधिनियम ओर उसके अधीन बनाए 

` गए नियमों के अधीन की किसी अपेक्षा का अनुपालन न किए 

जाने कं कारण AIH सै अपनी वित्तीय विंवरणों का पुन॑ः विवरण 

\ 
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देना अपेक्षित है वहां कंपनी ta किसी पूवं या वर्तमान wan । । 

निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रधक से, जो va अवधि 

के दौरान, जिसके लिए वित्तीय विवरणों का पुनः विवरण दिया 

जाना अपेक्षित दै, ten पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत सयक विकल्प 

भी है) प्राप्त करता है उस राशि से अधिक, जो वित्तीय विवरण 

कां एसा पुनः विवरण दिए जाने के अनुसार उसे wea होती, 

वसूल BUTT | - | (93) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रशन यह हैः 

“fe खंड 199, संशोधितं रूप मँ, विधेयक का अंग at” 

| प्रस्ताव स्वीकृत gar! 

खंड 199, संशोधित रूप म, विधेयक मे जोड दिवा गया। 

खंड 200 से 202 | विधेयक A जोड़ दिए गष्। 

खंड 208 मुख्य प्रधकीय कार्भिको 

की नियुक्ति 

संशोधन किए AU: 

-पृष्ठ 147, पंक्ति 12 “aie का लोप करं। (94) 

ys 147, पंक्ति 13 कं स्थान पर रखे,- 

“Gi) कंपनी सचिव; ओर 

| (1) मुख्य वित्तीय अधिकारी ।'' 1 (95) 

पृष्ठ 147, पंक्ति 14 से 16 के स्थान पर रखे, ` 

^" परन्तु किसी व्यष्टि को इस अधिनियम के प्रारभ की तारीख 

के. पश्चात् एक ही समय कंपनी के अनुच्छेद के. अनुसरण मे 

कंपनी के अध्यक्ष ओर साथ ही कंपनी के was निदेशक या 

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप मे नियुक्त या पुनरमयुक्त नही 

किया जाएगा, जब तब कि, 

(क) एेसी कंपनी के अनुच्छेदो मे अन्यथा उपनंधित 

हो; या. - fF, 

` (ख) कपनी कै बहुल कारनार न द्यः `
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परतु परतुक में sate कोई बात बहुत कारवार मे लगी 

aia के एसे वर्गं को ओर जिसने एसे प्रत्येक कारबार् के 

लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, एक या 

अधिक मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को नियुक्त कियारहै, लागू 

नहीं होगी ।''] । (96) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

‘fe खंड 203, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत Be! 

खंड 203, संशोधित छप मे, विधेयक मे जोड दिया गया। 

खंड 204 विधेयक मे ars दिया गया। 

खंड 205 कंपनी सचिव के कृत्य 

संशोधने किया गयाः 

पृष्ठ 148, पवित 23, '" अध्यक्ष'' के स्थान पर "*कपनी के अध्यक्ष"! 

रखे । (97) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

‘fa खंड 205, संशोधित रूप मे, विधेयक का अग बने।'' 

प्रस्तावे स्वीकृतं Bs! 

खंड 205, संशोधित wa मे, विधेयक में जोड दिया गया। 

खंड 206 पे 211 तक विधेयक F जोड दिये गये। 

खंड 212 गंभीर कपट अन्वेषण 

कार्यालय द्वारा Hat के 

कार्यकलार्पो का अन्विषण 

संशोधन किए गः 

पृष्ठ 153, Ut 19 ओर 20 “" धारा'' 46 कौ उपधारा (5) 

ओर उपधारा (6) के स्थान पर ‘em 46 की उपधारा (5), 

धारा 56 कौ sae (7)" Tal (98) 
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पृष्ठ 153, पक्ति 21 '* धारा 147 कौ उपधारा (2) के WaT 

ओर उपधारा (4)" का लोप at (99) 

(श्री af waa) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 2012, संशोधित रूप मे, विधेयक -का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत ga! 

खंड 212, संशोधित रूप मै, विधेयक F ots दिया गया। 

खंड 213 से 234 तक विधेयक मेँ जोड दिये गये। 

खंड 235 बहुमतं ॒द्वारा अनुमोदित 

स्कौम या. संविदा से 

fart प्रकट करने 

वाले शेयर धारकों के 

WR aft करने की 

शकितं 

संशोधन किए गः 

पृष्ठ 174, पक्ति 21 '' अतरिती '' के स्थान "पर stare" रखे ¦ 

(100) 

पृष्ठ 174, पक्ति 22 “* अतरक'' के स्थानं प॑र ""अतरिती'' रखे । 

(101) 

(श्री सचिन पायलर) 

सभापति महोदय : प्रशन यह हैः 

“fe खंड 235, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंगं at"! 

प्रस्ताव स्वीकृत gs! 

खंड 235, संशोधित रूप मे, विधेयक F ote दिया गया! 

खंड 236 अल्मत शेयर धारण का 

क्रय 

संशोधनं किया गयाः 

पृष्ठ 175, पंक्ति 31, ore पूर्णरूपेण या भागतः'' का लोप करे । 

(102) 

{श्री सचिन पायलट)
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सभापति महेदय : प्रशन यह हैः .. 

“fe खंड 236, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग aa" 

प्रस्ताव स्वीकृत gai! 

खंड 236, संशोधित रूप मे, विधेयक मेँ जोड दिया गया। 

खंड 237 से 244 - विधेयक मेँ जोड़ दिये गये। 

| खंड 245 वर्ग संबंधी कार्दवाई 

संशोधन किया गयाः धि 

TS 181, पंक्ति 40 के पश्चात् अंतःस्थापित कर, 

'*(1क) जहां सदस्य या निक्षेपकर््ता किसी नुकसान या 

प्रतिकर कौ ईप्सा करते है या किसी संपरीक्षा फर्म से या विरुद्ध 

_ किसी अन्य समुचित कारवाई कौ मांग करते है, वहां दायित्व फर्म 

ओर साथ ही रसे. प्रत्येकं भागीदार पर होगा, जो date रिपोर 

में विशिष्टियों का अनुचित या भ्रामक कथन करने मे अतर्बलित 

था अथवा जिसने कपटयूर्वक, विधि विरुद्ध a दोषपूर्ण रीति में 

कार्य किया ai" (103) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह दैः 

“fe खंड 245, संशोधित रूप 4, विधेयक का अग बने।'' ̀ 

प्रस्ताव स्वीकृत Fa! 

खंड 245, संशोधित रूप ममे, विधेयक F जोड दिया गया। 

धारा 241 या धारा 245 

के अधीन कार्यवाहिर्यो के 

कतिपय उपबरधो का 

उपयोजन 

खंड 246 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 183, Vad 18 "' केपरपूर्ण किए गए'' के स्थान पर "' किए 

गए किसी'' रखे। | । ` (104) 

(श्री सचिन पायलट) 

18 दिसम्बर, 2012 विधेयक, 2011 1144 

सभापति महोदय : प्रश्न यह 2: 

“fe खंड 246, संशोधित रूप में, विधेयक का अंगम बने।'' 

Wand स्वीकृते Far! 

खंड 246, संशोधित रूप मे, विधेयक में जोड दिया गया। 

खंड 247 से 251 विधेयक F जोड दिये -गए। 

खंड 252 न्यायाधिकरण F अपील 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 186, पंविति 13 के पश्चात् अंतःस्थापित at 

‘ag यह ओर कि -यदि रजिस्टार का यह समाधान हो 

जाता है कि कंपनी का माम अनवधानता से या कपनी अथवा 

उसके निदेशकों वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर कपनियो 

के रजिस्टर से हटा दिया गया है, जिसको sofa के रजिस्टर 

मे पुनः रखना अपेक्षित दै, तो वंह धारा 248 के अधीन कंपनी 

का विघटन feu जने संबधी आदेश पारित करने कौ तारीख 

से तीन वर्षं कौ अवधि के भीतर एेसी कपनी के नाम पुनः रखे 

जाने की ईप्सा करते हेतु अधिकरण के समक्ष अविदन फाइल 

कर सकेगा। | (105) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : Wea यह रैः 

“कि खंड 252, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत gai! 

खंड 252, संशोधित रूप a, विधेयक a जोड दिया गया। 

. खंड 253 से 388 विधेयक F जोड़ दिए गए । 

खंड 389 प्रास्पेक्टस का रजजिस्त्रीकरण 

संशोधन किया गयाः 

हिन्दी पाठ मे: संशोधन की आवश्यकता नदी ra (106) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः
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“fe खंड 389, संशोधित wa में, विधेयक का अग बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत gs! 

खंड 389, संशोधित रूप मे, विधेयक में ots दिया गया। 

खंड 390 से 4085 विधेयक F जोड दिए mW! 

खंड 409 न्यायाधिकरण के अध्यक्ष 

ओर सदस्यो की atta 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 255, पंक्ति 29 के पश्चात् अंतःस्थापित ae 

"* स्पष्टीकरण-खंड (ग) के प्रयोजनो के लिए, उस अवधि 

कौ संगणना करने में, जिसके दौरान कोई व्यक्ति किसी न्यायालय 

का अधिवक्ता रहा रै, tet किसी अवधि को सम्मिलित किया 

जाएगा जिसके दौरान उस व्यक्ति ने अधिवक्ता बनाने के पश्चात् 

संघ या किसी राज्य के अधीनं न्यायिक पद अथवा किसी अधिकरण 

के सदस्य का पद अथवा एसा कोई पद, जिसके लिए विधि 

का विशेष अनुभव होना अपेक्षित है, धारण किया. an" 

(107) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रशन यह हैः 

“fe खंड 409, संशोधित रूप में, विधेयक का अग ati” 

प्रस्ताव स्वीकृत Ba! 

खंड 409, संशोधित छप मे, विधेयक मे जोड दिया गया। 

खंड 410 विधेयक मै जोड दिया गया। 

खंड 411 अपीलीय न्यायाधिकरण 

के सभापति ओर सदस्यो 

की अर्हता 

संशोधन किए m: 

हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता wet रै। (108 

(श्री सचिन पायलट) 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) विधेयक, 2011 1146 

सभापति महोदय : Wa ae हैः 

“fe खंड 411, संशोधित खूप मे, विधेयक का अग 

aq" 

प्रस्ताव tind sari 

खंड 411, संशोधित रूप मे, विधेयक मँ जोड दिया गया। 

खंड 412 से 433 विधेयकं F जोट दिए ae 

खंड 434 कतिपय लंबित कार्यवाहिर्यो 

का अंतरण 

संशोधन किए गएः 

पृष्ठ 262, Ua 32 के स्थान पर रखे- 

' 434८1) Tet तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस 

निमित्त अधिसूचित कौ जाए, '! (109) 

पृष्ठ 263, पक्ति 9, “नए सिरे से या'' का लोप we 

(110) 

पृष्ठ 263, पंक्ति 10 से 19 का लोप करे। (111) 

पृष्ठ 263, पंक्ति 32 के पश्चात् अंतःस्थापित करे- 

(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन कंपनी 

विधि बोड यां न्यायालयो के समक्ष लबिते सभी विषयो, कार्यवाहिरयो 

या मामलों का अधिकरण को यथा समय अंतरण सुनिश्चित करने 

के लिए इस अधिनियम के उपबधो से संगत नियम बना सकेगी 1'" ¦ 

(112) 

{श्री सचिन पायलर) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 434, संशोधित रूप में, विधेयक का अग 

aq” 

प्रस्ताव स्वीकृत Be! 

खंड 434, संशोधित रूप मे, विधेयक मेँ जोड़ दिया गया। 

खंड 435 से 464 विधेयक F जोड दिए 7
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खंड 465 . कतिपय अधिनियमितियो 

, ` ओर carat का निरसन 

संशोधन किए गषएः ` . 

पृष्ठ 274, Wet †5 के स्थानं पर रखें, 

। “aig यह ओर कि अधिकरण को मामलों का अंतरण `. 

करने के लिए धारा 434 कौ उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय , 
सरकार द्वार तारीख अधिसूचित किए जानेः तक कंपनी ।'" 1 

| (113) 

हिन्दी पाठ मे संशोधन कौ आवश्यकता नही है। - (114) 

पृष्ठ 274, पंक्ति 27 से 29, “aon या दिन गया कोई निदेश 
| अथवा कौ गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित कौ गई कोई शास्ति" 

के स्थान पर Ae या की गई कोई सक्रिया या दिया गयो 
, कोई निदेश a कौ गंई कार्यवाही या अधिरोपित की की गई 

शास्ति, दंड, समपहरण"' रखें । ` . . .. ` (115) 

पृष्ठ 274, पंक्ति. 39 के पश्चात् अंतःस्थापित करे- 

„+ “*(खक) fafa & किसी सिद्धा या नियम अथवा स्थापित 

अधिकारिता, .अभिवचन के wet या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया. 

अथवा विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बधन, ge पर इस 

बात के होते हए प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसकी क्रमशः निरसित ` 

अधिनियमितियो द्वारा, मेँ या से किसी रीति में अभिपुष्टि कौ गई 
हो या उसे मन्यतता प्रदान कौ गई हो अथवा व्युत्पन हई ey"! 

(116) | 

पृष्ठ 274, पंक्ति 42 के पञ्चात् अंतःस्थापित करे 

 “ (गक) किसी अधिकारिता, रूढि, दायित्व, अधिकार, हक, 

विशेषाधिकार, freer, Be, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या किसी अन्य 

विषय अथवा बातो को, जो विद्यमान या प्रवृत्त नही पुनरीक्षित 

या प्रतयावर्तित नहीं किया semi) (117) 

(श्री सचिन पायलट) ` 

सभापति महोदय : प्रश्न यह रैः 

“fe खंड 465, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग ati" 

प्रस्ताव स्वीकृत हुभा। 

खंड 465, संशोधित रूप मे, विधेयक ,मे जोड़ दिया गया 

18 दिसम्बर, 2012 

पृष्ठ 275, पवित 30, “A WAY के स्थान Ha" रखें 

at 

विधेयक, 2011 1148 

खंड 466 कंपनी विधि ate का 

विघटन ओर पारिणामिक 

उपबंध ` ` 

संशोधन किए गषएः 

(118) 

{श्री सचिन पायलर) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 466, संशोधित रूप मे, विधेयक का अग 

aa” 

प्रस्ताव स्वीकृत ह 

खंड 466, संशोधित रूप मे, विधेयक मँ जोड दिया गया। 

खंड 467 से 469 विधेयक मेँ जोड़ दिवे ग। 

खंड 470. afore को दूर करने 

की शक्ति 

संशोधन किए गः 

पृष्ठ 277, पवित 42, “* तीन" के स्थान पर ga" रखे । 

(119) 

. (श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रशन यह दैः ' 

“कि खंड 470, संशोधित रूप में, विधेयकं का अंग wi" : 

प्रस्ताव स्वीकृत gsi 

खंड 470, संशोधित रूप मे, विधैयक F जोड दिया गया। 

अनुसूचची- से iv विधेयक मेँ ate दी ग! - 

अनृसूची-५ 

संशोधन किए गरः 

पृष्ठ 340, पंक्ति 17 से 19 कं स्थान पर WT
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""(ख) एसे किसी प्रवंधकीय व्यक्ति at दशा में, जो पांच 

लाख रुपए या उससे अधिक अभिहित मूल्य कौ प्रतिभूतियां धारण 

करने वाला कोई शेयरधारक अथवा कपनी का ae कर्मचारी 

या निदेशक नहीं धा अथवा प्रनधकौय cae के रूप मे उसकी 

नियुक्ति के दौ वर्ष पूर्वं के दौरान किसी समय किसी निदेशक 

था संप्रवर्तक का नातेदार नहीं था- 

वर्तमान सुसंगत लाभ का 2.5%;''। (120) 

पृष्ठ 291, पक्ति 28, '' खंड mae" के स्थान wat या 

वर्गो'' रखे ¦ 

पृष्ठ 291, पक्ति 29, Ra" के स्थान पर a" TAI (122) 

(श्री सचिन पायलट) 

: प्रश्न यह हैः सभापति महोदय 

“fe अनुसूची-४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग 

वने!" 

प्रस्ताव स्वीकृत Es! 

अपुसूची-४, संशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड दी गई 

अनुसूची-५। ओर vi, विधेयक में जोड दी mg) 

संक्षिप्त नाम, विस्तार, 

प्रारंभ ओर लागु होना 

खंड 1 

संशोधन किए mm: 

पृष्ठ 1, पक्ति 4 मे, 2011" के स्थान पर "2012" रखें । 

(2) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 1, संशोधित रूप भे, विधेयक का अग 

aq" 

प्रस्ताव स्वीकृत Bs! 

खंड 1, संशोधितं रूप मे, विधेयक मेँ जोड दिया गया, 

(121). 

27 अग्रहायण, 1934 (शक) 

रूप 

विधेयक, 2011 1150 

अधिनियमन सुत्र 

संशोधन किया गयाः 

““ पृष्ठ 1, पंक्ति, 1, ‘aed के स्थानं पर '* तिरसटवे '' रखें । 

(1) 

(श्री सचिन पायलट) 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप मे, विधेयक का अग 

बने।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत gar! 

खड 46, aitta रूप मे, विधेयक मेँ जोड दिया गया। 

अधितियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक मँ 

जोड दिया गया) 

सभापति महोदय : मत्री अब प्रस्ताव करेगे कि विधेयक संशोधित्त 

मे पारिते किया जाये। 

श्री सचिन पायलट : महोदय, मेँ प्रस्ताव करता हूः 

“fe विधेयक, संशोधित रूप मे पारित किया जाये।'' 

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः 

“fe विधेयक, संशोधित रूप मे पारित किया wa" 

प्रस्ताव स्वीकृत BT! 

.-. (व्यवधान) 

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, क्या आप चाहते है कि र्मे 

शून्य काल' कौ चर्या शुरू करू? 

..-( व्यवधान) 

(हिन्दी) 

सभापति महोदय : मत्री जी कृपया आप नोलिये। 

 ,.. (व्यवधान)
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(अनुकद] 

सभापति महोदय : कार्यवाही ania मे कु भी सम्मिलित नहीं 

किया जाएगा। ) 

(व्यवधान)...* 

[हिन्दी 

श्री कमलनाथ : आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) मेँ 

अनुरोध कर रहा हूं कि जिनको आज ही बोलना आवश्यक है केवल 

वे बोले ओर जो आज नही बोलना चाहते है उनके मुदे को हमं कल 

कैरी फारवड कर St मे यही कहना चाहता Fl अगर आप कहते ` 

"कार्यवाही वृत्तात. यँ सम्मिलित नहीं किया गया। 

है कि आज काही मुदा है ओर आज ही बोलना जरूरी है तो अलग 

बात है, नहीं तो इसकी कैरी फारवेड कर amt 

[अनुवाद] 

सभापति महोदय : सभा कल, 19 दिसंबर, 2012 के पूर्वाह्न 

11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती TI 

रत्रिं 10.45 बजे 

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 19. दिसंबर, 2012/ 

` 28 अग्रह्मयण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे 

तक के लिए स्थगित BF!
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अनुक्ध-य 1 2 3 

तारकित wat कौ सदस्य-वार अनुक्रमणिका 
10. श्री दत्तां मेघे 350 

क्र. सदस्य का नाम तारकित प्रश्नों श्री भारसाहेन राजाराम वाकचौरे 

a. कौ संख्या 
11. श्री ea दासगुप्त , 351 

1 ? 3 श्री जगदानंद सिंह 

1: श्री पूर्णमासी राम 341 12. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी 352 
श्री नीरज शेखर 

कमारी सरोज पाण्डेय 

2. श्री असादूद्दीन ओवेसी | 342 
13. श्री कमल किशोर कमांडो! 353 

3. श्री अर्जुन रम मेघवाल 343 

| 14. राजकुमारी रत्ना सिंह 354 
4. श्री आधि शंकर 344 श्रो हरीश चौधरी 

श॒ चौध 
श्रीमती सीमा उपाध्याय ९ 

5. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 345 15. श्रीमती अनू टन्डन 355 

श्री उदय सिंह सिंह 
16. श्री यशवीर सिंह 356 

6. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 346 

डो. संजय सिंह 17. श्री पशुपति नाथ. सिंह 357 

जन सिंह सिंह श्री दिनेश चन्द्र यादव 
7. श्री राजीव रजन सिंह उफं ललन सिह 347 

श्रीमती मेनका गाधी 18. श्रीमती इन्ग्रड मैक्लोड 358 

8. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 348 श्री वरुण गांधी 

श्री aa गोपाल चौधरी 
| 19. श्री सज्जन वर्मा ` 359 

9. श्रीमती सुशीला सरोज 349 | 

श्री महेश्वर हजारी 20. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर 360 

अताराकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

क्र. सदस्य का नाम प्रश्न संख्या 

सं. 

1 2 3 

1. श्री ए. साई प्रताप 4055 

2. श्री ए.के.एस. fas 4053 
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Pe 1 2 3 

3. श्री बसुदेव आचार्य 3991 

4. at अधलराव पाटील शिवाजी ` 4003, 4029, 4051, 4050, 4133 

5. श्री आनंदराब अडसुल 4051, 4050, 4133 

6. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 3915, 4052, 4060 

7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 3952, 4032, 4043, 4078 

8. श्री हंसराज गं. अहीर 3958, 4082 

9. श्री बदरुदीन अजमल 3949, 3974, 4097 

10. श्री एम. आनंदन 3951, 4140 

11. श्री गजानन ध. काबरं 4029, 4051, 4050, 4133 

12. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 4019, 4125 

13. श्री प्रताप सिंह बाजवा 3912, 4043, 4061 

14. डौ. शफीकूरहमान बकं 4052 ` 

15. श्रीमती सुस्मिता asd 4059 

16. श्री तारचन्द TT 3989 

17. श्री शिवराज भैया ` , 3983, 4052, 4115 

18. श्री संजय भई 3993, 4031, 3136 

19. श्री Wa. बिजू 4039 

20. श्री कुलदीप विश्नोई . 3929 

21. श्री हेमानद बिसवाल 4049 

22, श्रीमती बोचा art लक्ष्मी 4017, 4043, 4047, 4120 

23. श्री जितेन््र सिंह qa : 4046 

श्री सानद्ुमा खुंगुर बेसीमुथियारी 

श्री सी. शिवासामी 

4006, 4109 

3913, 4042, 4077 
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26. श्री हरीश चौधरी 4100 

27. श्री महन्दरसिंह पी. aterm 3950 

28. श्रीमती राजकुमारी चौहान 4060 

29. sit दार सिंह चौहान 3981, 4094 

30. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 4028 

31. श्री एन.एस.वी. चित्तन 3993, 4010, 4047 

32. श्री भूदेव ua 4032, 4052 

33. श्रीमती श्रुति चौधरी 3931, 4042, 4056 

34. श्री खगेन दास 4030, 4135 

ॐ5. श्री राम सुन्दर दास 4018, 4123 

36. श्री गुरुदास दासगुप्त 3968 

37. श्री समेन Sar 4058 

38. श्री के.डी. देशमुख 3929 

39. श्रीमती अश्वमेध देवी 4036 

40. श्रीमती रमा देवी 3996, 4044, 4069 

41. श्री को. धनपालन . 3957 

42. . श्रीमत्तौ ज्योति धुव 4043, 4057 

43. श्री aed fea 3982, 4129 

44. श्री निशिकात दुबे 3994, 4052, 4132 

45. श्री गणेशराब नागोरावे दूधगांवकर 4045, 4066 

46. श्री hat. गदूदीगौदर 4034 

47. श्रीमती मेनका गांधी | 7 3929, 4088 

48. श्री वरुण गांधी 4047, 4126 
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49. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाधी 4063 

50. श्री ए. Theat । 3993, 4010, 4047 

51. श्री शेर सिंह Yara : 3017 

52. श्री एल. राजगोपाल । 4004, 4108 

53. श्री शिवराम गौडा 3921, 4093 - ६ 

54 श्री डी.बी. a गौडा | | 3935, 4015, 4059 

55. श्री मोहम्मद — हक | 3१%8 

56. श्री सैयद शाहनवाज ` हुसैन ` | 3990, 4046, 4052 

57. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव | 4012, 4025 

58. श्री अलीराम जाधव 7 | । 3975, 4045 

59. डो. मन्दा जगनाथ 4043 

60. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल । | , 3996, 4021 

61. श्री ब्द्रीराम जाड ` - ` 3960, 4083 

62. श्रीमती दर्शना जरदोश । ` ` 4068 

63. श्री नवीन जिन्दल | | 3962, 4043, 4055, 4089 

64. श्री महेश जोशी - 7 3978 | 

65. श्री प्रहलाद जोशी ` ` ~. ` 9 ~ .. 

66. श्री दिलीप सिंह yaa |  .. 3928, 3997, 4072, 4002 

67. श्री सुरेश कलमाडी | | 4038 

68. श्री पी. करणाकरन ` ` | | 3991, 4059 

6. श्री कपिल मुनि करवारिया .. ` | _ 3920, 4018, 43, 4127 

70. श्री a कश्यप - न । 3922 | | 

71. श्री em सिह कलनां _ .- ऋ + __ ____ सिंह कस्वां .. ` 3965, 4134 
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72. श्री नलिन कुमार ada ` 4043 

73. श्री कोशलेन्द्र कुमार 3911 

74. श्री चंद्रकांत wt 3955, 4080 

75. डो. किरोडी लालं मीणा 3946, 4043 

76. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे 4013, 4052, 4114: 

77. श्री fava मोहन कूमार 3987, 4052, 4122 

78. श्री अजय कुमार 4009, 4046, 4055, 4111 

79. श्री पी. कुमार 3933, 3971 

80. श्री एन. पीताम्बर कुरुप 3930 , 

81. श्री aaa लागुरी 4012, 4043 

82. श्री पी. लिंगम 3968 

83. श्री विक्रमभाई अर्जनभाईं मादम 3964, 4085 

84. श्रीमती सुमित्रा महाजन 4037, 4002 

85. श्री . सतपाल महाराज 4043 

86. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो 4005 

87. श्री नरहरि महतो 4048, 4096, 4103 

88. श्री भर्तुहरिं महताब 4011 

89. श्री प्रदीप माञ्ली 3986, 4033, 4058, 4116, 4139 

90. श्री fare सिंह मलिक 4054 

91. श्री दत्ता मेघे 4095 

92. डो. dara aan 3997 

93. श्री aera मिश्रा 4002 

94. श्री गोपीनाथ मुंडे 4024, 4043 
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95. श्री ate सिंह नागर 3926, 4060, 4130 

96. श्री नामा नागेश्वर = 4054 

97. श्री Wet अली नकवी 4008 

938. श्री नारनभाई — - 3942; 4043, 4057 - 

9. dea जय नारायण प्रसाद . निषाद 4049, 4090 

` 100. श्री असादूदीन ओवेसी 4086 

101. श्री Tham. नटराजन । 4014, 4042, 4117 

102. श्री नैज पांडा - 3971, 4092 

103. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 4000 

104. कुमारी सरोज पाण्डेय ` | 4043, 4046, 4137 ` 

105. श्री आनंद प्रकाश  मरंजपे 3993 ` 

106. . श्री देवराज सिंह पटेल 4052 

107. ` | श्री देवजी एम. पटेल ` 3919, 4084 ` 

108. श्रीमती जयश्री पटेल . | 3948 

109. श्री किसनभाई बी. wed 3986, 4033, 4058, 4116, 4139 

110. श्री UA नाना पारीलं 4047 हि | 

111. श्री दानवे. रावसाहेब पाटील ~ | ` 3923 

112. श्री भास्कररव arya पारील खतगांवकर 7 3993 वि 

13. डोः vets बाजीराव पाटील | 3975, 4043, 4113 

114. श्रीमती कमला देवी षले . 3932, 3956, ` 4052, 4081  . 

115. श्री नित्यानंद प्रधान ` ` ॐ, 4076 ` - ~, धि | 

116. श्री ्रमदास ~ ` 4027, 4043 

-117. श्री एम.के. . राघवन 3977, 4118 Bo. 
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118. श्री अन्दुल रहमान 3974 - 

119. श्री प्रेम दासं सय 4022, 4128 

120. श्री सी. राजेन्द्रन 3928, 4041, 4052 

121. श्री पूर्णमासी राम 4043, 4090 

122. श्री Taker 3911, 3945 

123. श्री जगदीश सिंह राणा 3985, 4124 

124. श्री रायापति सांबासिवा रात 3916 

125. श्री रामसिंह wear 3963, 4042 

126. डौ. रला डे 3924, 4113 

127. श्री अशोक HAR रावत 3959, 4053, 4054 

128. श्री विष्णु पद राय 3954, 4091 

129. श्री रुद्रमाधव राय 3987, 3999 

130. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 4042 

131. श्री अनन्त वेकटरामी रेड्डी 3943 

132. श्री एम. वेणुगोपाल test 3925, 4065 

133. श्री नृपेन्द्र माथ राय 4096 

134.. श्री महेन कुमार राय 4032 

135. प्रो. सौगत. राय 4035 

136. श्री एस. अलागिरी 4025 

137. श्री एस. सेम्मलई 3929 

138. श्री एस. पव्कीरप्पा 3929, 3934, 4052, 4106 

139. श्री TER. जेयदुरई 3935, 4059, 4070 

140. श्री एस.एस. TT 3939, 4052, 4073 
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141. st ए. सम्मत 3932, 4039, 4043, 4052 . 

142. श्री तकाम संजय 4023 

143. sft फ़ासिस्को कोज्मी सारदीमा 4020 

144. श्री Tart ससेजं 3984, 4131 

145. श्री तथागत aah 4001 

146. श्री हमदुल्लाह Wea 3914, 4043, 4064 

147. श्रीमती - यशोधरा रजे सिंधिया 3969, 4104 

148. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह 4032 

149. श्री नीरज शेखर 4098 | 

150. श्री सुरेश कुमार Wear । 3916, 4034, 4079. 

151. श्री एटो एएटोनी 4007, 4110 

152. श्री जी-एम. सिद्देश्वर 3911, 3940, 4074 

153. St. भोला सिंह 3972, 4049, 4105 

154. श्री भूपेन्द्र सिंह 3966, 4048, 4102 

155. श्री दुष्यत ` सिंह 4040, 4110, 4002 

` 156. श्री गणेश सिंह .. 4052 

157. श्री eam fae 4०२१, 4100 

158. श्री जगदानंद सिंह 4043, 2056, 4112 

159. श्री के.सी. सिंह ‘ara’. 3938, 3987 

160. श्री महाबली सिंह 3961 

161. श्री पशुपति नाथ fae 4099 _ . 

162. श्री प्रदीप कुमार सिंह 4000 । 

| 163. ` श्री 3929, 3970 ” राधा मोहन सिंह ` 
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164. श्री रकेश सिंह 3941 

165. श्री रतन सिंह | 3947, 4026 

166. श्री रवेनीत सिंह 3936, 4071 . 

167. श्री यशवीर सिंह 4098 

168. श्री धनंजय सिंह 3968 

169. डौ. संजय सिंह 4026 

170. श्री waren सिरिसिल्ला 3987 

171. श्री मकनसिंह सोलंकी 3995 

172. श्री ईजी. सुगावनम | 3918, 4050, 4075 

173. श्री के. सुगुमार 3979, 4016, 4042, 4056, 4121 

174. श्री एन. चेलुवरया स्वामी 3928, 4067, 4124 

175. श्रीमती अनू रन्डन 4010, 4021, 4062 

176. श्री अशोक तंवर 3927, 4047, 4101 

177. श्री आर. धामराईसेलवन 3967, 4087 

178. ईड. एम. तम्बिदुरई 4052 

179. श्री मनोहर तिरकौ 3953, 4048, 4103 

180. श्री भीष्म शंकर SH कशल तिवारी 4043, 4049 

181. श्री लक्ष्मण Ss 4043 

182. श्री शिवकमारं उदासी 4049, 4002 

183. श्री agate डी. वसाका 4044, 4069 

184. डो. पी. वेणुगोपाल 4016, 4042, 4119 

185. श्री वीरेन्द्र कुमार 3976 

186. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ 4049, 4002 
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1 2 3 

187, श्री भाउसाहेन राजाराम वाकचौरे 4107 

188. | श्री. अंजनकुमार एम. यादव 3947, 4114 † 

189. : श्री धरमन ` यादव ` 4003, ̀ 4051 ॥ 4050. 4133 

190. . प्रो. रंजन प्रसाद यादव 3980, 4043 ` 

191. श्री हुक्मदैव नारायण यादव 3973 

192. श्री मधुसूदन -यादव 3988, 4132 

193. श्री मधु गौड यास्खी 3931, 4029 

194. , 4138 ` योगी आदित्यनाथ - 

rr
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अनुबध-ा 

ताराकित weit की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

कृषि 341, 358, 360 

कोयला : 348, 350, 351 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण : 343, 346, 349, 357 

सस्कृति : 352 

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 354, 355 

गृह 344, 347, 356, 359 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन 

सुचना ओर प्रसारण 342 

युवा कार्यक्रम ओर खेल 345, 353. 

अताराकित प्रश्नों की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

कृषि 3911, 3912, 3915, 3916, 3931, 3932, 3942, 3943, 3953, 

3956, 3961, 3966, 3969, 3973, 3977, 3983, 3984, 3995, 

3996, 4004, 4011, 4024, 4031, 4038, 4042, 4048, 4049, 

4051, 4056, 4063, 4065, 4067, 4072, 4074, 4077, 4082, 

4084, 4088, 4089, 4094, 4095, 4096, 4107, 4120, 4122, 

4126, 4133, 4136, 4140 

Brett : 3934, 3937, 3948, 3950, 3960, 3968, 3971, 4000, 4007, 

4003, 4016, 4044, 4053, 4057, 4087, 4093, 4103, 4119, 

4121, 4135 

उपभोक्ता मामले, खाद्य ओर सार्वजनिक वितरण : 3923, 3928, 3951, 3957, 4002, 4007, 4009, 4017, 4019, — 

4025, 4040, 4041, 4052, 4055, 4099, 4104, 4108, 4111, 

4112, 4115, 4118, 4123, 4139 

संस्कृति 3918, 3920, 3941, 3945, 3952, 3978, 3985, 4005, 4023, 
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4091, 4097, 4098, 4102, 4105, 4109, 4113, 4117, 4124, 

4125, 4130, 4134 
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